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अपनी प्राणप्यारी पत्नी 
 वी० सरस्तती 
को 


जिपके ऐच्छिक त्याग ने मुझे मजदूरों 
एवं देश की सेका के योग्य बनाया 


भूमिका 


भारत की श्रम समस्याओं पर लिखने का दावा श्री वी० वी० गिरि से अधिक 
बहुत ही कम लोग कर सकते हैं। मजदूर आंदोलन से गहरा संपक रखते हुए 
वे कुछ समय बाद भारत सरकार के श्रममंत्री नियुक्त हुए। इस प्रकार दो 
विभिन्‍न रूपों में उन्हें श्रम संबंधी प्रमुख प्रश्नों को सुलझाने का अवसर मिला। 
सौभाग्यवश मैं उन्हें मजदूर नेता के रूप में जानता आया हूं। बाद में वे मेरे 
मंत्रिमण्डल के सदस्य बने और मैंने उनकी सहायता एवं सम्मति' की बड़ी 
उपयोगिता रामझी'। 

भारत में हमने औद्योगीकरण की एक विस्तृत योजना का समारम्भ किया 
है। उद्योगों के विकारा के कारण विभिन्‍न उद्योगों में रंगे. मजदूरों की संख्या में 
ओर भी अधिक विकास होगा । उद्योग तभी संतोषजनक रूप से चल सकेंगे जब 
मजदूर और मालिक में अच्छे एवं राहयोगपूण संबंध रहेंगे । इसी कारण भारत 
में श्रम संबंध का प्रन बड़े महत्व का है। इस बात पर तो कोई भी असहमत' 
नहीं हगा कि यह प्रश्न किसी भी प्रकार से सरल नहीं और बड़ा पेचीदा है । 
कितु यदि मूछ उद्देष्य को लेकर चलें तो जैसे-ज॑से समस्याएं उठे वैसे-वैसे उनका 
सुलझाना भी कठिन नहीं होना चाहिए । 

भारत तथा अन्य देशों के अतीत के अनुभवों से हमें सहायता तो मिलती है 
....कितु अतीत वर्तमान अथवा भविष्य के लिए एक अच्छा पथ-प्रदर्शक नहीं हुआ 

. करता, क्योंकि परिस्थितियां तेजी से बदलती रहती हैं। मुझे इस बात की 
प्रसन्‍नता है कि भारत में हमने मजदूर और मालिक के बीच सहयोग की भावना 
को मान्यता दी है। मुझे आशा है कि यह भावना बढ़ेगी। पूरे सहयोग तथा 
साक्षेदारी की भावना से ही आज की. समस्याओं का कुछ समाधान हो 
.. सकता है। मेरा सुझाव है कि जो श्रम समस्याओं का अध्ययन' करता चाहते हैं 
... वे यह पुस्तक पढ़ें । 


दार्जोलिंग द जवाहरलाल नेहरू 
२७ दिसम्बर, १९५७ 


8 प्रावकथन 


अपने देश के मजदूर संघ नेता, उसके केंद्रीय श्रम मंत्री तथा रचनात्मक 
सामाजिक शक्तियों के इतिहासज्ञ के रूप में एक साथ कार्य करने का सुअवसर 
बहुत कम लोगों को मिलता है। श्री गिरि ने इनमें से पहले दो कार्यों को सुन्दर 
रूप में निभाया है। आज इन कार्यों से अवकाश लेने पर--अब भी वे संसद 
सदस्य हैं--उन्होंने तीसरे कार्य पर समय लगाया है, और वह कार्य है 
इतिहासज्ञ का । 
श्री गिरि ने अपनी इस पुस्तक का प्रावकथन लिखने के लिए कह कर मेरा 
सम्मान बढ़ाया है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय के अध्यक्ष होने के नाते 
लेखक के विचारों एवं निष्कर्षों से सहमत होना या न होना मेरे लिए आवश्यक 
नहीं, तथापि मैंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर इस अवसर का स्वागत कई 
कारणों से किया है। एक कारण तो यह कि जब मैं लगभग दो दशक पूर्वे 
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय से महानिदेशक के रूप में 
संबंधित था तब श्री गिरि ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के वाषिक अधिवेशन 
में भारत की ओर से मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में मुझे बहुत प्रभावित किया 
था। इस अवसर पर उन्होंने यह प्रस्ताव' रखा था कि एशिया के “संघ” से 
संबंधित राष्ट्रों को. आपस में मिलूकर एक प्रादेशिक सम्मेलन में अपनी 
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के अन्तर्गत आनेवाली समान समस्याओं पर विचार करना 
चाहिए । बीस साल बाद उनका यह प्रस्ताव फलीभूत हुआ। नई दिल्‍ली में 
१९४७ में हुए एशिया प्रादेशिक सम्मेलन में श्री गिरि ने इस बार भारतीय 
प्रतिनिधियों की ओर से सम्माननीय अतिथि के रूप में प्रतिनिधियों को यह 
चेतावनी दी कि वे इस भ्रम में न रहें कि प्रादेशिक गतिविधियां विश्वव्यापी 
अथवा सामूहिक गतिविधियों का स्थान ले सकती हैं। केवल विश्वव्यापी अथवा 
सामूहिक गतिविधियां ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के उद्देश्य की पूरति कर सकती हैं। 
दूसरे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दफ्तर का महानिदेशक होने के कारण कई जिज्ञासु 
तथा उत्साही प्रश्नकर्ता मुझसे अक्सर यह पूछते हैं कि “संघ वास्तव में क्या कर 
सकता है ? इस प्रइन का पूर्ण रूप से उत्तर देने के प्रयास का अर्थ होगा “संघ” 
का एक विस्तृत इतिहास लिखना, और वहु भी अपने समय का इतिहास । 
सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि आज भारत का आ्थिक एवं सामाजिक 


ञं भावकथन 


विकास एक प्रकार से सारे संसार के लिए कुछ न' कुछ महत्त्व रखता है । 
श्री गिरि ने इस संबंध में विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का प्रभाव स्पष्ट 
करना उचित समझा है। यह अपने आप में महत्त्वपूर्ण है और किसी न किसी 
रूप में यह इस प्रइन का आंशिक उत्तर भी हो जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम 
संघ का विश्व के कार्यव्यापार में क्या स्थान है । 

अंतिम कारण यह है कि जब मुझे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की प्रबंधकारिणी 
की एशिया में हुई एकमात्र सभा में भाग लेने के लिए १९५० में भारत आने 
का अवसर ग्राप्त हुआ तब से मेरे मन में न केवल भारतवासियों के प्रति गहरा 
अनुराग हो गया वरन्‌ भारत के भविष्य पर भी विश्वास जम गया। इस देश 
में नियुक्त “दफ्तर” के कर्मचारियों तथा सहायक तकनीकी विशेषज्ञों के जो 
विवरण, जो विभिन्‍त समस्याओं के किसी न किसी पहल से संबंधित थे, मेरे 
पास आए जिनसे मेरा यह विश्वास और भी हढ़ हो गया है कि इन समस्याओं 
की पेचीदगी भारत की सामाजिक चेतना का एक ऐसा संकेत है जिससे आज 
के भारत की विशेषता का ज्ञान होता है और यही इस बात का एक भिश्चित 
प्रमाण है कि भारत का सामाजिक सृल्यों के स्तर पर उत्थान हो रहा है । 

'ण की दिशा में होने वाले इस परिवर्तन में योगदान देनेवाले अनेक प्रसिद्ध 
व्यक्तियों के नाम न छेकर मैं इस क्षेत्र में परिचित श्री एन० एम० जोशी तथा 
श्री गिरि के ही नाम लूंगा । अपने कार्यकाल में इन दोनों का अंतर्राष्दीय श्रम 
संघ से सीधा संपर्क रहा और इन्होंने इसकी प्रगति में मं न योग दिया। 
श्री जोशी अब नहीं रहे कितु यह अच्छा है कि उनके ही मित्र से इधर कुछ 
वर्षों में भारत में श्रमिकों के छिए किए गए कार्यों का विवरण मिल रहा है 
जेनीवा डेविड ए० सोर्स 
१० जनवरी, १९५७ द 


लेखक की थओर से 


प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन के संबंध में लेखक का स्पष्टीकरण अपेक्षित भी है 
ओर आवश्यक भी । सौभाग्यवश शुरू से ही भारत के मजदूर संघ आंदोलन से 
मेरा संपर्क विविध रूपों में रहा है--इस क्षेत्र के एक सजग कार्यकर्ता के रूप 
में, और इसके बाद भारत सरकार के श्रममंत्री के रूप में, मद्रास के संघटित 
राज्य में सहयोग, उद्योग, योजना एवं श्रममंत्री के रूप में, तथा' भारत की ओर 
से लंका में हाई कमिश्नर के रूप में । अतः इसी पृष्ठाघार पर मैं इस विषय 
के व्यावहारिक एवं शास्त्रीय: पक्ष पर विचार प्रकट करने का विनम्र दावा 
करता हूं। 

भारतीय मजदूरों की श्रम समस्याएं नामक पुस्तक को प्रस्तुत करने के भेरे 
कई उदृश्य हैं। पहला तो यह कि मैंने अधिक से अधिक समस्याओं के समन्वय 
का प्रयास इस एक ही पुस्तक में किया है। भारत में विश्वविद्यालयों के छात्र 
भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ आंदोलन से पूर्णतया अवगत नहीं और उधर 
विदेशों में भी लोग यहां के मजदूरों की परिस्थितियों से पूर्णतया परिचित नहीं । 
सद्यपि कुछ अध्यायों में उन दोनों बातों पर ध्यान दिया गया है किन्तु जो 
अध्याय इस समस्या के अंतर्राष्ट्रीय पक्ष से संबंधित हैं वे भारतीय छात्रों के 
लिए विशेष उपयोगी हैं। मैंने अध्यायों को छोटे से छोटा रखने का प्रयास 
किया है, अधिक विस्तृत नहीं होने दिया, किन्तु यह भी ध्यान रखा है कि 
श्रमिक विधान एवं दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित सभी आवश्यक एवं 
अघुनातन सूचनाओं का समावेश हो जाय । 

यदि इस पुरतक से श्रम समस्याओं के विद्यार्थियों को आवश्यक ज्ञान प्रास 
होगा तथा इस विषय के अध्ययन में आगे सहायता मिलेगी तो मैं अपने उद्ृंश्य 
की सफलता मानूंगा । 

मैं कई प्रसिद्ध विद्वानों का आभारी हूं। उनकी श्रम-अर्थव्यवस्था संबंधी 
पुस्तकों से मुझे अपनी पुस्तक की रचना में अत्यधिक सहायता मिली है। मेरे इस 
उपक्रम की पूर्ति में इस विषय से संबंधित विभिन्‍न विदेशी तथा भारतीय सर- 
कारी समितियों एवं आयोगों के विवरण, विदेशी तथा भारतीय नियोजक एवं 
कार्यकर्ता संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के लेखपत्रों का बहुत बड़ा हाथ 


रहा है । 


ठ लेखक की ओर से 


मैं अपने उन सभी सहयोगियों का कृतज्ञ हूं जिन्होंने मेरे सरकारी या गर- 
सरकारी पदों पर रहते हुए मेरे साथ कार्य किया और सामग्री एकत्र करने 
में अपरिमित सहायता की, जिसके फलस्वरूप मेरा व्यापक अध्ययन सहज हो 
गया । मैं विशेष तौर पर अपने श्रद्धेय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू का इसलिए 
आभारी हुं क्योंकि उन्होंने इस पुस्तक की भूमिका लिखी है। इसके अतिरिक्त 
प्रावकथन के लिए मैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, जेनीवा, के महानिदेशक श्री डेविड 
मोसं का भी आभारी हूं । 


लखनऊ . बी० बी० गिरि 
२६ जनवरी, १९५८ 


दूसरा संस्करण 


पहले संस्करण की उत्साहवर्घक प्रतिक्रिया लेखक के लिए परम संतोष का 
विषय है। इस' दूसरे संस्करण में संपूर्ण पुस्तक के संशोधन तथा अधुनातन 
सामग्री के समावेश के अतिरिक्त मैंने इसमें दो नए अध्याय, कामगारिनों तथा 
बाल-श्रम, जोड़ दिए हैं। संशोधन करते समय मैंने अपने समालोचकों तथा 
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मजदूर संघ आंदोलन ' 


(4फ8त6 एकफांजा 0०ए९७707॥) 


ऐतिहासिक पृष्ठमृमि 


मजदूर संघ (॥798त06 एजांणा) का प्रारंभिक इतिहास--मजदूर संघ 
बया हैं ? थे श्रमिकों के संगठन हैं । इनमें कामगार स्वेच्छापूर्वक सम्मिलित होते 
का मार्ग बनाते और अपने हितों का बचाव करते रहें । भारत के प्राचीन 
इतिहास में मजदूर संघ का बीज-रूप देखने को मिल्ठ सकता है। उस समय' इस 
देश के गांव-गांव में व्यावशायिक श्रेणियां और पंचायतें थीं, जो अपने 
सदस्यों और मालिकों के बीच विवाद उठने पर उसका निबठारा किया करती 
थीं। यदि किसी धोबी या नाई या किसी कारीगर को अपनी उजरत और 
सेबा-संबंधी शर्तों के बारे में अपने मालिक के विरुद्ध कोई शिकायत होती थी 
तो संबंधित व्यवसाय के लोगों की पंचायत उसको दूर करने का उपाय ढूंढ़ती 
थी । राबसे पहले मालिक का ध्यान शिकायत की ओर खींचा जाता था । बाद 
में, आवश्यकता पड़ने पर सीधी काररबाई भी की जाती थी। कामगार सेवा- 
योजक या मालिक का काम करना बंद कर देता था। इस दक्शा में, कामगारों 
गी मांगें जितनी न्यायपूर्ण होती या उनकी पीठ पर जितनी दंडात्मक शक्ति 
होती थी उतनी ही सफलता उन्हें अपने झगड़े में मिल जाया करती थी । ऐसा 
ने होने पर, उनको कोशिशें बेकार जाता स्वाभाविक था। पंचायत के सदस्यों 
को अनिवार्य रूप से उसकी आचार-संहिता का परिपरालन करना पड़ता था । 
उसका उल्लंघन करने पर उन्हें भारी दंड मिलता था, यहां तक कि उन्हें समाज 
या बिरादरी से निकाऊू दिया जाता था। पंचायत के सदस्यों की एकता देखने 
लायक थी । द द 

आजकल हम मजदूर संघ्र आंदोलन का जो अर्थ लगाते हैं वह सबसे पहले 
बीसवीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थाद में भारत में आकर हमारे कानों में पड़ा । 
किंतु इसका बीजारोपण इस भूमि में उन्‍्नीसवीं शताब्दी के अंतिम चरण में ही 
म॑। 


२ भारतीय उद्योगों की अश्रम-समस्याएं 


हो चुका था। १८७०८८० के दशक में, भारत में फैक्टरियों की स्थापना हुई; 
और तभी इस देश में संगठन के रूप में मजदूर संघ (श्रमिक संघ) का एक 
स्वरूप हमारे सामने आया। १८७५ में सोराबजी सप्रजी के नतृत्व भें कुछ 
समाज-सुधारकों और लोकोपकारियों ने बंबई की फंक्टरियों के कामगारों 
विशेषकर मजदूर स्त्रियों और बच्चों, की दुरवस्था के विरुद्ध आंदोलन आरभ 
किया और प्रुधिकारियों से उनकी कार्यावस्‍थाओं में सुधार करने को अपील को। 

१८७७ में, नागपुर के एम्प्रेस मिल में मजदूरी की दरों के विरुद्ध हड़ताल 
होने का उल्लेख मिलता है। इसी शताब्दी के ९वें दशक में भी कई हड़ताले 
हुईं । कितु इन हड़तालों का रंगढंग वतमान शताब्दी के पिछले चार दशकों के 
औद्योगिक झगड़ों से नितांत भिन्‍त था । इन आरंभिक हड़तालों के जमाने में यह 
देखने में आया कि कामगार अथवा कामगारों की टोलियां काम छोड़कर अन्य 
औद्योगिक केंद्रों को चली गयीं या अपने-अपने गांवों को लौट गयीं । उन्होंने 
अपनी शिकायतें दूर कराने के लिए न तो मिलूजुडकर कोई ठोस कदम उठाने 
की चेष्टा की और न सामूहिक सौदाकारी को दिशा में ही कोई प्रसत्म किया । 

गजदर संघ आंदोलन (श्रमिक्‌ संघता) की प्रथम आधारशिला---भारत 
में संगठित मजदूर (श्रमिक) आंदोलन का जस्मदोतो शा ता छोल) को 
माना जाता है। वह स्वयं एक फंक्टरी के कामगार थे ओर १८८४ में उ्होंने 
एक मजदूर आंदोलन का श्रीगणेश करते हुए बंबई में कामगारों का एक सम्मे 
लन बुलाया था जिसका उद्देश्य फंवटरी कमीशन (कारखाना आयोग) के 
सामने कामगारों की शिकायतें पेश करना था। यह फंक्टरी कमीशन उन्हीं 
दिनों नियुक्त हुआ था । कामगारों ने कमीशन को जो ज्ञापन दिया था उसमें 
उन्होंने अपनी परिवेदनाओं (शिकायतों) की ओर उसका ध्यान शखींसने की 
कोशिश की थी । किन्तु जब सरकार ने उन परिवेदनाओं को दूर करने के लिए 
कोई प्रभावशाली पग नहीं उठाया तब लोखंड ने २४ अप्रैल १८०० को बंबई 
में एक विराट सार्वजनिक सभा बुलायी जिसमें रूगभग दस हजार कामगार 
उपस्थित थे। इस सभा ने जो अभ्यावेदन (करालाठतां8) स्वीकार किया 
उसमें काम के घंटे निश्चित करने, साप्ताहिक छठी और दोपहर को विशवामकालछ 
देने तथा चोट लगने की हानिपूर्ति करने की मांगें सम्मिलित थीं। एस अभ्या- 
वेदन के बाद बंबई के मिल-मालिकों ने कामगारों को साप्ताहिक छट्ीी देना 
मंजूर कर लिया । इस सफलता से उत्साहित होकर लोखंडे ने बंबई मिल-हैंडस' 
असोसियेशन (80708 औं-॥७098 &58008/॥/0)॥। ) का संगठन 
किया। वह स्वयं उसके अध्यक्ष चुन गये। उन्होंने श्रमिक वर्ग का पहला 
समाचारपत्र निकाला जिसका नाम 'दीनवंधु ' था। इसका ध्येय अधिकारियों 
और मालिकों के सामने कामगारों की बेध शिकायतें प्रस्तुत करना था । 


मजदूर संघ आंदोलन ३ 


हड़ताल -- १८८२ और १८९० के बीच बंबई और मद्रास प्रांतों में २५. 


तत्कालीन असंतोष काफूर हो गया। जैसी श्रमिक आंदोलन की प्रारंभिक कहानी 
अन्य देशों में सूनने को मिलती है, वेसी ही भारत में भी देखने में आयी। 
अपने प्रारंभिक चरण में, यह आंदोलन इस देश में भी शिथिल पड़ गया; और 
१९ वीं शताब्दी के अंत में अकाल और प्लेग के प्रकोप तथा व्यापार में मंदी के 
कारण लोग उसे भूलछ गये । 
कामगारों के काम के घंटों का ग्रशन--जब १९०४ में रुई का व्यापार 
फिर जोर पकड़ने छूगा तब देश में सूती कपड़े की अनेक मिलें खुल गईं । काम 
के घंटों के बारे में कोई कानूनी प्रतिबंध न होने के कारण, कामगारों को इन 
मिों में देर-अबर तक काम करना पड़ता था। कामगारों में इस अवस्था के 
ति' असंतोष पंद्ा होता स्वाभाविक था; किन्तु फिर भी मांचेस्टर के व्यापारियों 
तथा भारत में रान्निहित विदेशी स्वार्थों ने आग्ल-मारतीय समाचारपत्रों द्वारा 
३ कामगारों को अनईताओं के पक्ष में आवाज उठानी आरंभ की। इसका 
कारण यह था कि भारतीय मिलों में कम मजदूरी पर अधिक घंटों तक काम- 
गारी के काम करने से ब्रिटिश तथा अन्य बिदेशी हितों को एक भीषण 
प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा था। भारतीय सस्ती मजदरी के कारण 
ने उनके जीवन-निर्बाहि के स्तर पर गहरी चोट की और ब्रिटिश तथा अन्य विदेशी 
उद्योगपतियों को बकों में जमा होने वाली घन-राशि में कमी आ गयी । इससे 
स्पष्ट है कि भारतीय कामगारों की चीख-पुकार से नहीं, बल्कि विदेशी सन्ति- 
हित सबार्थों के विरोध के कारण, भारत सरकार को १९११ का विधि-विधान 
पास करना पा जिससे कपड़ा मिलों में प्रीढ़ों के लिए काम के १२ घंटे तथा 
बच्चों के लिए छह घंटे नियत हो गये । 
संगठनात्मक विकास--फिर भी १९०४ और १९११ की अवधि में श्रमिक 
(मजदूर) आंदोलेन के संगठन में मार्क की प्रगति हुई। इन वर्षों में, जो 
दृत्वपूर्ण हड़तालें हुई उनमें, काम के घंटों में बढ़ोतरी के विरुद्ध बंबई के मिलों 
की हड़ताल, रेलवे हड़तारऊू-- विशेषकर ईस्टर्न बंगाल स्टेट रेलवे को हड़ताल 
रेलवे कारखानों की हडताऊ, केलेकर्ते कें गवर्माट प्रेस की हड़ताल के नाम 
बतानों आवश्यक हैं। इस प्रसंग में, १९०५ के... स्व॒देशी....आंदोलोन-का-वर्णन-- 
“करना भी ठीक होगा । यह आंदोलन बंगाल से चला और इससे . काम्गारों में 
बिकट उत्साह फूट पड़ा। बंगाल के कुछ नेताओं ने मुद्रणालयों के कामगारों का 
एक सच बना लिया । मद्रास, बंबई और कलकत्ता में डाक कर्मचारियों ने डाक 
कमंचारी संघ बनाकर उनका डाक कर्मचारी बलब नाम रखा | जब १९०८ में 


४ भारतीय उद्योगों की श्रम-समस्याएं 


लोकमान्य तिलक को राजद्रोह के अभियोग में.छह-वबष-के-कारावास-का दंड 
दिया गया तब बंबई में जो सामूहिक...हड़ताकू-छह-दिच.-तक-छत्ी..रही.उसमें 
इस देश के श्रमिक-आंदोलन का. ब्िकट.-रूप- पहली बार हमारी आंखों के सामने 
आया | बंबई के लोकसेवकों ने १९१० में कामगार हितवधक सभा को स्थापना 
की जिसका उद्देश्य सरकार के सामने यातिकाएं प्रस्तुत करना और मालिकों 
तथा कामगारों के आपसी झगड़ों को निपटाना था। इसके बाद प्रथम महायुद्ध 
की चिनगारी फूट पड़ी । इस अवधि में जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्य' चढ़ने के 
कारण जीवन-निर्वाहू अधिक खर्चीला होने तथा कारखानों में मजदूरों की संख्या 
बढ़ने से श्रमिक-आंदोलन की जड़ें इस भूमि में और गहरी धंस चलीं । निदान 
आधुनिक मजदूर संघ आंदोलन का असली रूप हमें प्रथम महायुद्ध खत्म होने 
पर ही देखने को मिलता है“ 

यह आंदोलन भारतीय मजदूर संघ आंदोलन के इतिहास का आरंभिक 
चरण माना जायगा। 


ग्रान्दोलन की प्रगति में योगदान 


प्रथम महायुद्धझ--यत्॑पि भारत में श्रमिक-आंदोलन का श्रीगणेश अब से आठ 
दशक पहले हुआ था फिर भी इसके संगठित रूप का इतिहास प्रथम महायुद्ध 
के बाद आरंभ होता है। महायुद्ध के बाद से, श्रमिक-आंदोलन ने अपना आधु 
निक चोला धारण करता शुरू कियां। आधिक और राजनीतिक, दोनों प्रकार 
की परिस्थितियों मे समान रूप से इस अभिनव जागरण कं अपना योगदान 
' किया। युद्ध-काल में वस्तुओं के मूल्य आसमान पर चढ़ गये थे और उनको. 
देखते हुए मजदूरी में कोई आनुपातिक अभिवृद्धि नहीं हुई थी हालांकि कार- 
खानेदारों अथवा मालिकों ने बेहद मुनाफा कमाया था। राजनीतिक क्षेत्र में 
नये विचारों की सृष्टि हो रही थी। भारतीय राष्ट्रीय' कांग्रेस (उततांधा 
७0078] (/072728४) ने ब्रिटिश शासकों से अविलंब स्वैशासन देने की 
मांग की थी। इन परिस्थितियों की झलक तत्कालीन श्रमिक-वर्ग के असंतोष 
में मिलती थी जो आगे चलकर इस शताब्दी के तीसरे दशक में रंग पकड़ गया। 
इन्हीं परिस्थितियों ने बेरोकटोक इस देश में कितने ही संघों को जन्म' दिया । 
प्रथम महायुद्ध की एक और देन यह थी कि उसने भारतीय मजदसों में 
एक'नयी चेतना पैदा कर दी। श्रमिक-वर्ग के कितने ही लोग सेना में भरती 
होकर पश्चिमी देशों में गये जहां उन्होंने यह्‌ अनुभव किया कि प्रबियों और 
पहछांहियों में कोई भारी अंतर नहीं है। सचमुच वे सभी मनुष्य _हैं...जिनमें 
योग्यता, ५004 कि [द्धि, शक्ति ओर दुर्बडताओं की सामान्य प्रवृत्तियां मिलती हैं । पछां- 


/#पकाकमसार»कसजानप कसम लाकर“ सअट० 
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हियों का रहत-सहन इसलिए समुन्तत है क्‍योंकि वे अपेक्षाकृत अधिक संगठित 
हैं और उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हैं। 
राजनीतिक नेताओं का प्रभाव--राजनीतिक नेताओं ने मजदूर संघों 
की रचना और विकास में बहुत-कुछ हाथ बढाया है। लोकमान्य तिलक, 
श्रीमती एनी बेसेंट तथा महात्मा गांधी ने समय-समय पर जिन जन-आंदोलनों 
को ,चलाया उनके कारण मजदूर संघ आंदोलन में नयी-नयी स्फूर्ति आती रही । 
“महात्मा गांधी ने १९१९-२१ में जिस असहयोग आंदोलन का बिगुरू बजाया 
था और उन्होंने किसानों तथा कारखानों के मजदूरों के उद्धार का जो बीड़ा 
उठाया था उसका कामगारों की विशाल संख्या पर गहरा प्रभाव पड़ा $- 
महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर असोसियेशन की स्थापना करके 
आंदोलन को एक नये सांचे पर ढाल दिया। इस संगठन का उद्देश्य यह था 
कि सीधी काररबाई करने से पहले किसी भी श्रम-संबंधी झगड़े को बातचीत 
>ँौ तथा शांतिपूर्ण तरीके से निबदाने की कोशिश करनी चाहिए । 
ह अंतर्राष्टीय श्रम संघ (0ठपावातंतणाओ। 80पा' 0एश89- 
क्‍0॥)--भारत में मजदर संघों की रचना का एक बड़ा कारण यह था कि 
अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्याज़य स्थापित हो चुका था जिसके संस्थापकों में स्वयं 
भारत भी सम्मलित था। भारत को बाधिक अंतर्राष्ट्रीय' श्रम-सम्मेलनों में अपने 
मनोनीत प्रतिनिधि भेजने पड़ते थे। इनके चुनाव के लिए सरकार कामगारों 
और मालिकों के संगठनों से परामश करती थी । अतएवं उसे अखिल भारतीय 
द्रेंड यूनियन कांग्रेस (8॥ वातवा॥ ॥7छत8 (एञंणा एणा९27९४४8) की 
स्थापना करनी पड़ी जिसे अब कामगारों की केंद्रीय संस्था माना जाता है और 
जिससे विभिन्‍न मश्नदूर संघ आबद्ध हैं । द द 
सोवियत क्रॉति--सोवियत क्रांति ने रूस में जार शासकों का अंत कर 
दिया; और देश में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। इससे भारतीय 
श्रमिकों को नयी प्रेरणा मिली । 


प्रगति के मार्ग के रोड़े 


तदर्थ संघ (2५ ]00 28800७07078)--उन्‍्नीसवीं शताब्दी के आरंभ 
में कारखानेदार मनभानी करते थे तब मांग और पूर्ति (079क्वाते छत 
४0])]))।५) के पुराने सिद्धांत का बोलबाला था । उन दिनों वे कामगारों पर काम 
की शर्तें, मजदूरी की दरें, आदि छादने में कम स्वच्छंद न थे। निदान बड़े पैमाने 
पर उद्योगीं का विकास होने छगा। और उनके साथ ही कामगारों के संघ भी बनने 
रंगे । उस समग्र कामगारों को अपने संघों की रचना में किसी नयी सूझबूझ, 
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किसी सिद्धांत या किसी चुनौती-का-उत्तर-देने-की-भावना से प्रेरणा नहीं मिली 
थी। वे तो समय की गति के साथ चलने और आत्मरक्षा के लिए संगठित 
होने में ही संतुष्ट थे । संघों की ओर अ-कुशल कामगारों का ध्यान अधिक गया 
क्योंकि संगठित होने की स्वतंत्रता के विचार ने उनके मस्तिष्कों को झकझोर 
दिया था। आरंभ में उन्होंने जो संगठन बनाये. उनका उद्देश्य अस्थायी था । 
यह स्वाभाविक भी था । कितु आगे चलकर जब उन्हें इस दिशा में अनुभव 
प्राप्त हो गया और वे इन संगठनों की उपयोगिता से परिचित हो गये, तब वे' 
समझ गये कि अस्थायी संगठन या तदथ संघों की रचना पर्याप्त नहीं है; और 
तब उन्होंने स्थायी संगठन अर्थात्‌ मजदूर संघ बनाने आरम्भ कर दिये। मज- 
दूरों के संगठन बनने से कहीं पहले कारखानेदारों या मालिकों के कान खड़े 
हो गये। वे अपने हितों की रक्षा के लिए कब पीछे रह सकते थे ? इसलिए 
न्होंने समय रहते अपने स्थायी संघ स्थापित कर लिये । 

संघटन के अधिकार को मान्यता--मजदूर संघों और मालिकों में शुरू 
से ही संघर्ष छिड़ गया क्योंकि कामगार मजदूरी और सुविधाएं बढ़ाने तथा 
कायविस्थाओं में सुधार करने की मांग करते थे। सरकार से भी उनकी 
टक्कर होते छूगी क्योंकि काम-बंदी के कारण कानुन-व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा 
हो जाती थी जिसकी गारंटी राज्य ने जनता को दे रखी है। दंड देने के 
बावजूद, अनेक देशों में हड़तालों और तालेबंदी की इतनी घटनाएं होने छगीं 
कि राज्य को धीरे-धीरे यह मान लेना पड़ा कि कामगारों को अपने संगठन 
बनाने का अधिकार प्राप्त है। जिस लोकतंत्र में जनता के संघटन का अधिकार 
स्वीकार किया गया है वह फिर अपनी जनसंझ्या के एक अंग अर्थात्‌ श्रमिक 
वर्ग को उस स्वतंत्रता से कैसे वंचित कर सकता है? इसट्िए राज्य को, अंत 
में स्वीकार करना पड़ा कि जहां किसी औद्योगिक कामगार द्वारा किसी विशेष 
कारखाने में काम करने या न करने का निर्णय करना उसकी अपनी स्वतंत्र 
इच्छा पर छोड़ा जा सकता है वहां फिर वैसा ही अधिकार उन अनेक काम- 
 गारों को भी देता उचित है जो आपस में मिलकर किसी विशेष कारखाने या 
मालिक की सेवा करने से इनकार कर सकते हैं। यद्यपि पहले अनेक देशों में 
सरकार की सहायता से कामगारों के उक्त अधिकार का प्रतिरोध किया गया 
. और उसके विरुद्ध कानून भी बनाये गये कितु अंत में उन कानुनों का विखंडन 
कर दिया गया। इस प्रकार का एक विखंडन १८२४ में ब्रिटेन में हुआ । 
अधिकांश यूरोपीय देशों ने वैसे ही कानून उनन्‍्नीसवीं शताब्दी के उत्तराष्ध में 
विखंडित कर दिये और रूस में ऐसे कानून बीसवीं शताब्दी में रह किये गये । 

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के समझौतों (समयों) से कामगारों को संगठन बनाने 
की स्वतंत्रता तथा उनके अधिकार की रक्षा करने में काफी सहायता मिली है | 
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भारतीय मजदूर संघ अधिनियम (क्‍गवांक्ा फ१6  एऐजांगा 
20०) /९२३--भारतीय मजदूर संघ अधिनियम १९२६ में पास हुआ। 
इससे पहले भारतीय कामगार संगठन बनाने की स्वतंत्रता के मूल अधिकार 
से वंचित थे। इस दशा में, मजदूर संघ आंदोलन के विकास को ठेस पहुंचाना 
स्वाभाविक था। ठेके की शर्तों के उल्लंघन तथा मालिकों के अधिकार में 
हस्तक्षेप करने के कारण, व्यापार को जो क्षति पहुंचती थी, तत्कालीन कानून 
के अनुसार उसकी भरपाई के लिए न्यायालय में दावा किया जा सकता था 
और उसके लिए मजदूर संघों के अधिकारी जिम्मेदार माने जाते थे। इसके 
अतिरिक्त इन अधिकारियों पर फौजदारी के मुकदमे भी चलाये जा सकते थे 

और उनके विरुद्ध अभियोग साबित होने पर उन्हें दंड दिया जा सकता था। 

. १९२१ में, मद्रास में इसी प्रकार की एक घटना हुई। मद्रास उच्च न्‍्याया- 
लय ने मद्रास मजदूर संघ (688 4,800प्राः ऐंशा०00) के नेताओं के 
नाम बर्किघम' एंड कर्नाटक' मिल्स के काम में हस्तक्षेप ने करने की एक नि'रो- 
धाज्ञा जारी की । इससे संघ छिन्‍्न-भिन्‍न हो गया और जनता ने समझ लिया 
कि संगठन' की स्वतंत्रता का अधिकार न होने पर कामगारों की क्या दशा हो 
सकती है। निदान, भारत में आधुनिक मजदूर संघ आंदोलन के जन्मदाता 
एन. एम. जोशी ने भारतीय विधान सभा में एक मजदूर संघ विधेयक 
(7000 (/४07॥ ।]) प्रस्तुत किया । यद्यपि यह विधेयक शीघ्र स्वीकृत 
नहीं हो सका फिर भी आगे चलकर पांच वर्षों के लूगातार प्रयत्न से उसने 
भारतीय मजदूर संघ अधिनियम, १९२६ का रूप धारण कर लिया । 

हड़ताल और तालेबंदी -हड़ताल करने का अधिकार इस सिद्धांत पर 
स्वीकार किया गया है कि प्रत्येक कामगार अपने श्रम का प्रयोग अपनी इच्छा 
के अनुसार कर सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि कामगार चाहे 
तो काम बिल्कुछ बंद कर सकता है अर्थात्‌ अपना श्रम देने से इन्कार कर 
सकता है। उसके इरा अधिकार की सीमाएं विभिन्‍न देशों में विभिन्‍त प्रकार 
की हैं । उदाहरण के लिए, कुछ देशों में खेतिहर कामगारों को हड़ताछ करने 
का अधिकार प्राप्त नहीं है और उन्हें हड़ताल करने पर या तो दंड मिलता है 
या आरक्षी उन्हें पकड़ कर अपने काम पर ले आती है। यात्रा-काल में समुद्री 
जहाज के नाविक हड़ताल नहीं कर सकते । इसी प्रकार कुछ अन्य आवश्यक 
सेवाओं में यातो हड़ताल करने पर प्रतिबंध रूगा हुआ है या उनका निषेध 
है। यदि यहां कोई हड़ताल होती है तो उसके खतरे को दूर करने के लिए 
. या तो आपातकालीन स्थिति' घोषित की जाती है या सेना को काम' पर छगा 
दिया जाता है। जब हड़तालियों से समझौता हो जाता है तब सेना हटा ली 
जाती है। सारांश यह है कि कुछ व्यवसायों में हड़ताल करने का अधिकार 
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अनुशासन और सुरक्षा के महत्त्व की तुलना में गौण है। किन्‍्हीं-किन्हीं देशों 
में राजनीतिक उद्देश्य से उकसायी जाने वाली हड़तालों की मनाही है और' 
पहानुभूति प्रदशित करने वाली हड़तालों पर भी प्रतिबंध है । 

जब मालिक मजदूरों की न्‍्यायोचित मांगें न. मानने पर अड़ जाते हैं और 
आपसी समझौते की सब सूरतें खत्म हो जाती हैं तब मजदूर अपना अंतिम 
हथियार उठाता है। यह अंतिम हथियार हड़ताल (80776) है, इसी प्रकार 
भालिक के हाथ में भी एक अंतिम हथियार होता है। जब वह देखता है कि 
कामगार उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं और मनमानी करने पर 
तुरू गये हैं, तब वह तालेबंदी ([,00/70पस्‍) घोषित कर देता है। इस तरह 
सेवायोजक के लिए एक द्वार सदा खुला रहता है कि वह तालेबंदी द्वारा काम- 
गारों का काम छीन ले। दूसरी ओर, यदि कोई मजदूर संघ अच्छी तरह 

. संगठित है तो वह हड़ताल करके चाल कारखाने का काम ठप्प कर सकता है । 

अधिकांश देशों के कानूनों की दृष्टि में हड़ताल और तालाबंदी एक ही थैली 
के चटटे-बट्टे हैं। सेवायोजकों द्वारा काली सूची में नाम लिखने तथा बायकाट 
करने और मजदूरों द्वारा सत्य-व्यवहार सूची में नाम लिखने तथा संघ-नामपत्र' 
देने की विभिन्न कारवाइयों का अभिप्राय यही होता है कि विवादग्रस्त पक्षों पर _ 


हि 338 पड़ सके ।. 

श्रमिक विवाद अधिनियम (77806 4)87॥6 00) ?९२९---पहले 
भारत में हड़ताल और तालेबंदी का अधिकार मान्य न था। सबसे पहले भार- 
तीय श्रमिक विवाद अधिनियम (गाता) ॥78त6 4)298])7000० ४00) 
. १९२९ के अंतर्गत उक्त अधिकार को मान्यता दी गयी । कितु बिना पूर्वसूचना 
के सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाओं में हड़तालें और तालेबंदियां करना अवैध 
और दंडनीय घोषित किया गया । फिर सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाओं तथा 
अन्य सेवाओं में हड़ताल तथा तालेबंदी के बारे में अधिक पाबंदियां छगा दी 
. गयीं ओर इसके बारे में औद्योगिक झगड़ा अधिनियम (-विर्तेप्षाओ।ं )8- 
9०७७ 3०४) १९४७ बनाया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था 

ओद्योगिक झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की व्यवस्था करना । , 
मान्यता-- मालिक द्वारा मजदूर संघ को मान्यता दिलाने के अधिकार का 
अर्थ क्या है ? इसका अर्थ यही है कि मजदूरों को अपने संगठन बनाने की 
स्वतंत्रता दी जाए। यदि कोई मालिक मजदूर संघ को मान्यता नहीं देता है 
और आपसी सामान्य हित के प्रश्नों पर मजदूरों के साथ विचार-विमर्श करने 
को राजी नहीं होता है तो फिर कामगारों द्वारा संघ की रचना से क्या लाभ 
हो सकता है ? ऐसे संघ का बहुधा कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाता है। मालिक 
की मान्यता के अभाव में, कामगारों के सामने एक ही मार्ग रह जाता है कि 
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वह उससे टक्‍कर ले । कितु इसका परिणाम औद्योगिक झगड़े और असंतोष के 
अतिरिक्त और कया हो सकता है ? 

मालिक कामगारों को उक्त अधिकार सरलता से देने को तेयार नहीं होते 
हैं क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने कारखानों में पंजी लगायी है। इसलिए 
वे किसी का हस्तक्षेप स्वीकार करने को तेयार नहीं, यहां तक कि कारखानों 
के मजदूरों का हस्तक्षेप भी सहन नहीं कर सकते हैं। फिर भी, जमाने की हवा 
को देखकर उन्होंने भी अपना रुख बदल दिया है और कामगारों और उनके 
संगठनों के कुछ अधिकार मान लिये हैं। कुछ मालिकों ने मजदूर संघों को 
उचित रूप से मान लिया है। 

मजदूर संघ और ओद्योगिक लोकतंत्र--मजदूर संघ प्रत्येक औद्योगिक 
संगठन का एक आवश्यक अंग बन गया है। . यदि कामगार, मालिक, सरकार 
और जनता सभी उसके महत्त्व को ठीक प्रकार से स्वीकार नहीं करते और 
राष्ट्रीय जीवन में उनको उचित स्थान नहीं देते हैं तो किसी भी देश में औद्यो- 
गिक छोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। कामगारों का कत्तंव्य है कि वे अपने 
संघ को हढ़, उत्तरदायी और लोकत'त्रात्मक बनाएं । साथ ही, मालिकों को भी 
चाहिए कि वे मजदूर संघों को मान्यता प्रदान करें और यह बात भलीभांति 
गांठ बांध ले कि ऐसे सहद़ संघों से उद्योगों की भलाई होती है । 

राजनीति का रंग -- इस' बात को सभी स्वीकार करते हैं कि एक उद्योग 
में एक ही मजदूर संघ होना चाहिए | कितु भारत में मजदूर संगठनों पर राज- 
नीतिक रंग चढ़ा हुआ है। वे भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों से नत्थी हैं। राज- 
नीति की घ्रुसपेठ तथा राजनीतिक नेताओं के नियंत्रण के कारण मजदूर संघ 
आंदोलन की शक्ति-तथा एकता को गहरी ठेस पहुंची है। वह छिन्न-भिन्‍न-सी 
हो गयी है । दूसरे शब्दों में, भारत का मजदूर संघ आंदोलन एक संस्था के रूप 
में कमजोर पड़ गया है और वह कामगारों के हितों की अच्छी तरह रक्षा करने 
तथा उनको ऊंचा उठाने में असमर्थ है । 


मजदूर संघ के विकास की कहानी 


प्रथम महासमर के बाद के मजदूर संघ आंदोलन (श्रमिक संघता) के 
इतिहास को चार भागों में बांदा जा सकता है: १९१९-३०, १९३०-३९, 
१९३९-४६ और १९४६-५६ । गक 4209 
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(?) 7९१९-२० की अवधि 
प्रथम महायुद्ध के बाद, भारत के श्रमिक-वर्ग को हड़ताल के अस्त्र की शक्ति 
का ज्ञान हुआ । वे जान गये कि रियायतें लेने, मजदूरी बढ़वाने और कार्यावस्था 
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सुधरवाने की कितनी शक्ति इसमें छिपी हुई है। प्रथम महायुद्ध में एक ओर 
उद्योगपतियों ने भारी लाभ कमाया था और दूसरी ओर उपभोक्ता माल के 
मूल्य भी आसमान पर चढ़ गये थे। इसका परिणाम यह हुआ कि मुल्य की 
दृष्टि से मजदूरों की आनुपातिक मजदूरी न बढ़ने के कारण १९१८-१९ में 
ने दक्षिण के मजदूर संघ आंदोलन में रूह फूंक दी | हड़ताछ की अवधि में 
कामगारों को जिसे कठिनाई को सामना करना पड़ा उससे कांमगारों के ध्येय' 
को नयी स्फूर्ति मिली और अंत में उनकी कार्यावस्‍थाओं में सुधार करना पड़ा । 
१९१९-२० के शिक्षिरकाल- में बंबई के कपड़ा मिलों की. एक जवदुस्त हड़ताल 
ई जिसमें १५ लाख मजदूरों ने हाथ बंटाया। काम के अधिक घंटों, रहने के 
मकानोें-की-संगी; सुविधाओं के अंभेव तथा पर्यवेक्षक-वर्ग द्वारा कामगारों को 
परेशान करने की प्रवृत्ति ने इस हड़ताल को भड़काया था। १९२१ में देश को 
एक के बाद दूसरी हड़ताल का सामना करना पड़ा जबकि ३९६ बार काम- 
काज बेंदें रहें और छंह लाख मजदूरों ने इनमें भाग लिया। 
केद्रॉय मजदूर संघ संगठन--उक्त हड़तालों के कारण भारतीय फैक्टरी 
अधिनियम (शतांशा #9००0768 ०५) में संशोधव' करना पड़ा और 
कामगारों की कितनी ही मांगें स्वीकार कर ली गयीं ...। भारत सरकार ने 
डाक कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने और उनकी सेवा”की अंवस्थाओं और शर्तों में 
संशोधन करने की मांगों की जांच के लिए डाक जांच समिति (20#0एशं 
7074 परं/ए (०४6९) नियुक्त की। देशव्यापी हड़तालों के कारण 
लोगों में जो असंतोष बढ़ा उससे नेताओं और संगठनकर्ताओं का माथा ठनक 
उठा और उनका ध्यान सामान्य जनता से हटकर श्रमिकध्ञयांदोलन की ओर 
चला गया। अब उनको देखरेख में, विभिन्‍न उद्योगों में स्थायी रूप से अनेक 
मजदूर संघ बन गये। देश के विभिन्‍न भागों में मजदूर संघ बिखरे हुए थे, 
और वे एक-दूसरे से अछग-थलरूग थे। इससे उनकी शक्ति केंद्रित न थी और 
उनका प्रभाव भी अधिक न था। अब नेताओं और संगठनकर्ताओं का ध्यान 
उनकी हलूचलों को केंद्रित तथा श्रम-विषयक कार्यक्रमों के लिए एक सामान्य" 
नीति निर्धारित करने की ओर गया। १९२७० में, इस उद्देश्य को पूरा करने के 
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सम्मेजनों में जो मजदूर प्रतिनिधि भेजने पड़ते थे, उनके चुनाव के छिए उसे 
मजदूर प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं से परामर्श करना आवश्यक था। इससे भारत 
में ट्रेड यूनियन कांग्रेस (7छत86 फांएा ('एाष्टा'एप७४) की रचना को 
बढ़ावा मिला। इसके अतिरिक्त १९१९ के भारत सरकार अधिनियम 
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((ज॥0एश0पा&0॥0 0 व॥]48 20८६) में केंद्रीय विधान सभा तथा प्रांतीय 
विधान मंडलों में मजदूरों के कुछ प्रतिनिधियों को स्थान देने की जो व्यवस्था 
की गयी उससे भी थमिक-आंदोलन को बल मिला । 

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्देश्य ()]॥ वातवीा७ पचछत७ 
[ांणा ('जाट्रा'ए58)--अ. भा. ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने, प्रारंभ से, ब्रिटेन 
की ट्रेड्सा यूनियन कांग्रेस, ( "फछ8त68 एकांत) ('ाह्रु/ट४४ ) के पदचिद्वों 
का अनुसरण किया हैं। जब जेसी आवश्यकता पड़ी तब, उसने *कामगारों के 
आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक हितों का प्रतिनिधित्व किया । इसका एक 
मुख्य उद्देंद्य यह था कि वह इस देश के सभी श्रमिक संगठनों में सहयोग की 
रुझान पैदा करे और यथासंभव उनको एक धागे में पिरो दे; तथा जहां कहीं 
मजदूर संघ की भावना न हो वहां उसका बीजारोपण करे। प्रांतों के मजदूर 
संघों को निर्धारित शुल्क देने पर कांग्रेस का सदस्य बना लिया गया । उनका' 
यह आबद्भीकरण कांग्रेस हारा! उनके सदस्यों को वेधता की जांच के बाद ही 
किया गया था। प्रांतीय ट्रेंड यूनियन वांग्रेसें कामगारों की सामान्य मांगों तथा 
परिवेदनाओं को स्थानीय सरकारों, मालिकों तथा व्यापार-मंडलों के सामने 
प्रस्तुत करती थीं। आबद्धित मजदूर संघों को स्थानीय हितों के मामलों पर 
: स्वतंत्रतापूर्वक बिचार करने की छूट थी; कितु सीधी कारर॒वाई अथवा हड़ताल 
करने की दशा में आथिक तथा अन्य प्रकार का अनुसमर्थन उन्हें तभी मिल 
सकता था जब वे उस विषय पर ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अनुमति पहले से प्राप्त 
कर लेती थीं । 

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस समिष्ट रूप से संगठित कामगारों की 
सामान्य राजनीतिक. और आश्थिक प्रगति की चौकसी करती थी; कितु वह 
विभिन्‍न उद्योगों के विभिन्‍न श्रमिक-वर्गों की व्यक्तिगत और सामान्य परिवेद- 
नाओं तथा शिकायतों पर बहुत बारीकी से ध्यान देने में सक्षम नहीं थी । इस 
कारण, विभिन्‍न उद्योगों के विभिन्‍त न कम [७१७७७॥४७०॥)) बन गये जो 
अपने संबंधित कामगारों के हितों की रखवाली करने हगे। यद्यपि ये संधान 
(फेडरेशन) कांग्रेस के सदस्य नहीं बन सके और अ. भा. ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 
प्रति निष्ठावान्‌ भी नहीं थे फिर भी उनके घटक संघ कांग्रेस का सदस्य बन गये" 
थे | उदाहरण के लिए कपड़ा मिलों, जूट मिलों और सीमेंट कारखानों के मजदूर 
संघों ने ऐसा किया । रेलवे कर्मचारी संघों ने अखिल भारतीय रेल कमचारी संघ 
(0]] वाता७ ि७एछ७ए७77०) 8 #९वै९/७४०॥) के नाम से उसी समय' 
अपना एक संघान अछूग बना किया जब अ. भा. ट्रेड यूनियन कांग्रेस की 
स्थापना हुईं थी । 

भारत सरकार श्रमिक विधान बनाने में प्रायः अ. भा. ट्रेड यूनियन कांग्रेस से 
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सलाह लिया करती थी। यह कांग्रेस संसार के अन्य' भागों के श्रमिक-संगठनों 
से सम्पर्क जोड़े रहती थी। धीरे-धीरे उसने कामगारों के हित-साधन के लिए 
उनसे गठजोड़ कर लिया। “संसार के मजदूरों एक हो जाओ--इस नारे 
ने मजदूरों में नया जोश पैदा कर दिया और वे अंतर्राष्ट्रीय एकता और नीति 
में विश्वास करने लगे । 
द हक पक र संघों का विकास--१९२० में अ. भा. ट्रेड यूनियन कांग्रेस की 
'संस्थाती से देश भर में श्रमिकों के सामान्य हितों की ओर एकाएक जनता का 
ध्यान खिच गया। इसके बाद देश के सभी छोटे और बड़े उद्योगों में मजदूर 
संघ बनने छगे। १९२५ तक, केवल पांच वर्षों में, देश में संघों की संख्या 
लगभग चौगुनी, तथा उनकी सदस्य-सख्या चोगुनी से भी अधिक हो गयी। इस 
अवधि में, श्रमिक-आंदोलन में एक अभूतपृव एकता और श्रमिक-बर्ग के 
विभिन्‍न अंगों के बीच एक अश्नुतपृ्वं सहयोग की भावना देखने को मिली । 

मजदूर संघ अधिनियम (77866 एशा०78 ३०७) 2९२६--इस देश 
के मजदूर संघ आंदोलन के इतिहास में, भारतीय मजदूर संत्र अधिनियम' 
(0497 -+7'8006 [77078 2०४) के पास होने से एक महत्त्वपूर्ण अध्याय 
का श्रीगणेश होता है। पंजीबद्ध मजदूर संघों को विधि-विहित पद प्राप्त होने 
के अतिरिक्त इस अधिनियम के अंतर्गत संघों के सदस्यों को दीवानी' दावों तथा 
'फोजदारी मुकदमों से छुटकारा मिल गया। पंजीकरण से मालिकों और जनता 
की आंखों में संघों का महत्त्व बढ़ गया । अधिक क्या, अपजीबद्ध संघों तक में 
आत्मविश्वास की एक अपूर्व भावना पंदा हो गयी । इस अधिनियम के अंतर्गत 
१९२९ तक जिन संघों को पंजीवद्ध किया गया उनकी संख्या ८७ थी और 
उनके संद्यों की संख्या १,८३,००० थीं। यद्यपि इन पंजीवद्ध संघों कौ संख्या 
तत्कालीन संदृर्ण संघों की संख्या के आधे से भी कम थी, कितु फिर भी इनमें 
अधिकांश शक्तिशाली और क्रियाशील संगठन सम्मिलित थे । 

नेताओं में संघर्ष---इस अवधि के द्वितीय चरण को मजदूर संघ आंदोलन 
की विंचारधाराओं तथा अंतर्राष्ट्रीय. हष्टिकोण के विकास की कहानी माना 
जायगा। ज्यों ही यह आंदोलन तगड़ा पड़ने लगा त्यों ही रूस, अपने घरेल 
सोरचे को हढ़ करने के बाद, उसकी पीठ थपथपाने छगा। जो कामगार 
क्रांतिकारी ढंग अपनाते थे, रूस उनकी सहायता को. सदा तंयार रहता था । 
१९२७ तक भारतीय मजदूर संघ आंदोलन में दो दल पेदा हो गये । कुछ लोगों 
ने उनके नाम दक्षिणपंथी और वामपंथी रख दिये थे और उन्हें कुछ “मोस्कों 
वाइट और “जेनेवा तथा एम्स्टडंम ग्रप” कहने छगे । इन दिलों कांग्रेस के 
जलसे बड़े रंगीन हुआ करते थे । इनके अधिकांश प्रस्ताव श्रमिक-बर्ग-आंदोछन 
की अंतर्राष्ट्रीय रीति-नीतियों और विचारधाराओं से संबंध रखते थे । उदाहरण 


मजदूर संघ आंदोलन १३ 


के लिए जेनेवा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भाग लेने के,. 
मास्को के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद दल संघ (१0 [70ठ67780४079/ ) 
से * ट्रेड यूनियन कांग्रेस (3800 (एआञएता (एणाष्टा'एक्ठ8) के आबद्ध होने 
के, तथा एम्सटईइंम के अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ फेडरेशन ([700786079/॥ 
सील्वेकातंता 0 ]780०७ (गर०ा8) से संपर्क करने से इन्कार करते के, 
प्रश्नों पर गर्मागर्म बहस हुई थी। कांग्रेस के विभिन्‍न अधिवेशनों में उक्त दोनों 
गुट अपनी-अपनी ओर से शक्ति हथियाने की कोशिश करते रहे । देश की नयी- 
नयी राजनीतिक हलचलों का मजदूरों के विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ता रहा 
और इन दोनों गुटों के नेता लोग भी उसकी लपेट से अक्ूते नहीं रहे । 

संघर्ष का परिणाम--भारतीय श्रमिकों पर इस संघर्ष का बुरा प्रभाव 
पड़ा । कानपुर और बंबई के कपड़ा मिलोों की हड़तालों, तथा खड़गपुर, गोल्डन 
रॉक, बंबई और कुछ अन्य स्थानों की तालेबंदी ने मजदूर नेताओं में एक-दूसरे 
के प्रतिस्पर्धी उत्पन्न कर दिये और उनकी आपसी कलह ने श्रमिकों को नयी 
उधेड़बुन में फंसा दिया । इस कारण कितनी ही हड़तालें विफल हो गयीं । इन 
 हड़तालों के कारण रूगभग छह महीनों तक बबई के कपड़ा मिलों में गड़बड़- 
झाला फैला रहा । भला मालिक इन मजदूर नेताओं के मतभेदों से लाभ उठाने 
में करो चूक सकते थे । 

अ. भा. ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये फूट--इस स्थिति ते आंदोऊूव में फूट के 
बीज बो दिये। द्रुंड यूनियन कांग्रेरा का १९२९ का अधिवेशन वागपुर में पं. 
जवाहरणजाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ । १९२८ के अंत में, प्रमुख कम्युनिस्टों: 
के विरुद्ध एक पड़यंत्र का मामछा चल पड़ा जो रूगभग दो वर्ष रूंबा खिच गया. 
और जिसके कारण उनको दंड मिला। ट्रेंड यूनियन कांग्रेस के नागपुर-अधि- 
वेशन के समय एक राजकीय श्रम आयोग (॥8098) (:07रागाहश०ा 
4.000०) नियुक्त हुआ था जो अब देश का दौरा कर रहा था। देश का 
राजनीतिक लोकमत उस आयोग का बायकाट करने पर तुछा हुआ था और 
मजदूर संघ भी उसकी हां में हां मिलाने को कमर बांधकर खड़े हो गये। 
बामपंथी तत्वों ने तो आरंभ से ही उसको आड़े हाथ लिया था। उन दिनों 
सर्व-प्रशांतीपय महासभा (रिक्षा- 28070 (ए0727९88) का अधिवेशन 
सान्फ्रांसिस्को में होनेवाला था। ट्रेंड यूनियन कांग्रेस उसमें अपने प्रतिनिधि भेज 
रही थी । इन प्रतिनिधियों के बजुनाव तथा अंतर्राष्ट्रीय: श्रम सम्मेलन के प्रति- 
निधि मंडल के चुनाव में विकट खींचतान देखने में आयी। संयोगवश इन 
चुनावों में विजयश्री ने बामपंथियों के गछे में जयमाला डाल दी; और उन्होंने: 


के ऋमिटर्न . 
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ठंड यूनियन कांग्रेस पर कब्जा कर लिया। छाचार होकर अल्पमत को कांग्रेस 
का साथ छोड़ना पड़ा। उसने अब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन 
(0 वात व्रफकवंल एरंणा #स्वेछ'छाांणा) की रचना की जिसके 
. पास अपना एक ठोस कार्यक्रम था। यह फेंडरेशन (संघान) श्रमिक-वर्ग की 
रचनात्मक नीति में अधिक आस्था रखता था। यद्यपि इस फूट पर सबको खेद 
होगा; कितु 'संसार के अनेक प्रगतिशील आंदोलनों को अपने पथ पर आगे बढ़ने 
के लिए इस प्रकार के धक्के खाने ही पड़े हैं और अ. भा. ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
की कहानी भी उससे भिन्‍न नहीं है । 

'फूटी आंख भी न देखना चाहते थे । उसके प्रति उनका रुख सदा ही वैमसस्याूर्ण 
बना रहा। उनका कहता था कि वे अपने उद्योग-व्यापार को मनमाने ढंग से 
संचालित, क़रने-के--अभिकारी हैं...और--उसमें' किसी को हस्तक्षेप न करना 
चाहिए । उनमें से एक मालिक ते तो-..अपना-बावा-स्यायालय' के “सामने प्रस्तुत 
कर दिया जिम्मस्े-न्यायारूय को भजदूरं संघ के अधिकारियों के विरुद्ध रमादेश 
जारी करना पड़ा । फिर क्‍या था, अधिकांश मालिकों ने कामगारों के संगठनों 
की मॉन्यता देने से इन्कार कर दिया। कितने ही मालिक मजदूर संधों की 
गतिविधि पर आंख रखने रंगे ओर उनकी शक्ति कुचलने में जुट गये। मजदूर 
संघों में भाग लेने के कारण कामगारों पर दमनचक्र चल पड़ा; और कितनों 
को दंड भोगना पड़ा, यहां तक कि कुछ मालिकों ने तो गुंडागर्दी करने के लिए 
अछग मजदूर संघ तक बनवा दिये। 

कुछ मालिकों ने...मजदूर संघों को..म्सन्‍्यता-बेने- लक. से ऋन्‍्कार कर..दिया 


का /४४+ ० 


से घुसेड़ लिये गये हैं। उन्होंने बताया कि नौकरी से हटठाये जाने पर 
कितने ही. मजदूर संघ बनाकर नेता बन बैठते हैं। उन्होंने इस हरकत 
«का विरोध भी किया। 

. इस देश में फैक्टरियां खुलने से हालत इतनी बिगड़ गयी थी कि स्वयं 
मजदूरों द्वारा मिलजुलकर कोई कदम उठाना दूभर हो गया था । आये दिन 
बुराइयां बढ़ रही थीं। इस दशा में श्रमिक-आंदोलन को ऐसे योग्य नेताभों 
की आवश्यकता थी जो उसका पथ प्रदशंन कर सकें । निःसंदेह ऐसे नेता बाहर 
से ही मिल सकते थे । वास्तव में, उन दिनों आंदोलन को जो थोड़ी-बहुत 
सफलता मिली थी उसका श्रेय उन बाहरी नेताओं को ही देना पड़ेगा जिन्होंने 
प्राण-पण से श्रमिक-वर्ग को मार्ग दिखाया था। यद्यपि भारतीय ट्रेड यूनियन 
अधिनियम (क्‍शातवीका प-कतेंल (फरांणा8 0९४) १९२६ ने मजदूर संघ 
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की कार्यसमिति में बाहरी छोगों को लेने की नीति को वैध करार दे दिया 
किस्तु फिर भी उसके बिषय' में मालिकों के हृष्टिकोण में कोई विशेष हेरफेर 
'नहीं हुआ । 

सरकार की नीति--उस समय सरकार ने श्रम-समस्याओं के बारे में अह- 
स्तक्षेप की नीति अपना रखी थी। वेंहे केंवेल कानून औरें' व्यवस्था भंग न 
होने-देने के लिए जेब-तब उधर ध्यान देती थी । बह प्राय: औद्योगिक विवादों 
विवाद से गंभीर स्थिति पैदी हो जाती थी तब वह जाचि-आयोग अथवा जांच- 
समितियां मले हीं नियुक्ते कर देतों थी। इस-प्रकरें के आयोंगों में जुलाई 
१९२९ में नियुक्त राजकीय श्रम-आयोग का उल्लेख करना अभीष्ठ है। इस 
आयोग को यह काम सौंपा गया था कि वह भारतीय उद्योगों तथा ब्रिटिश 
भारत के चायबागों में काम करने वाले मजदूरों की कार्यावस्‍थाओं की जांच 
करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे । मजदूरों के स्वास्थ्य, उनकी कार्यक्षमता 
और उनके जीवन-निर्वाह के स्तर तथा मालिकों और कामगारों के आपसी 
संबंधों के बारे में जांच करने तथा उनमें सुधार के लिए उचित सिफारिशों 
पेश करने का भार भी इस आयोग के ऊपर डाला गया था। उससे अप्रेल 
१९३१ में अपना प्रतिवेदन प्ररतुत कर दिया । 

निःसंदेह इस अवधि में श्रमिक हानिपूर्ति अधिनियम (४/०फशाशा[ 8 
(0॥[008000]॥ 000) १९२३, और भारतीय मजदूर संघ अधिनियम 
(00 प7शत06 [॥राणराह है) १९२६ राजकानून बन गये थे। 
यह कदम अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के अभिसमयों के अंतर्गत उठाया गया 
था। साथ ही उन दिनों मजदूर आंदोलन भी जोर पकड़ गया था। महत्त्व- 
पूर्ण उद्योगों में, आये दिन हड़तालों और तालेबंदी का बाजार गरम रहता था। 
इग दशा में, सरकार हाथ पर द्वाथ धरे कंसे बैठी रह सकती थी । वह केवल 
. इतने पर ही संतोष नहीं कर सकती थी कि कानून और शांति भंग नहीं हो 
रही है। इसलिए सार्वजनिक असंतोष की धधकती आग को ठंडा करने के _ 
लिए' उसे भारतीय श्रमिक विवाद अधिनियम १९२९, बताना पड़ा । इस 
अधिनियम में ब्रिथ्शि प्रणाली को सामने रखा गया था । इसलिए लोकमत को 
मान्यता देते हुए, जांच-न्यायारूय' ((70प्रल४ ० पधावपांएए) तथा सुलह- 
बोड (30क'तं8 0# (४070०॥9४07) स्थापित कर दिये गये । _ 

कामगारों की नीति--कामगारों की आंखें मालिकों और सरकार की 
वैमनस्यपूर्ण और अनुत्साहबर्धक नीति की ओर से बंद न थीं। वे जान गये 
कि अपने उद्धार के लिए उन्हें अपनी शक्ति संगठित करने के अतिरिक्त और 
कोई चारा नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने संध बनाये और मजदूर अधिका- 
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धिक संख्या में उनके सदस्य बनने लगे। उन्होंने संघों की रचना में बाहरी' 


हे 
"मछ 


पास संग्रह की गंजाइश कहां होती है / इसलिए हड़ताल के कारण उन्हें बहुधा 
कष्ठ झेलने पड़ते और जी मसोसना पड़ता है। फिर भी उस समय की परि« 
स्थितियों में उन्होंने अपनी अवस्था सुधरवाने के लिए हड़ताल करने से कभी 
मुख नहीं मोड़ा । अपनी एकता और हढ़ता के कारण उन्हें अनेक हड़तालों में 
सफलता प्राप्त हुई; कितु इस सफलता के लिए प्रायः उन्हें भारी मूल्य. च्ुकाना 
 पड़ा। आगे चलकर हम देखेंगे कि उनकी यह एकता और हढ़ता बहुत दिनों 
तक नहीं टिक सकी । उनकी पंक्ति में विचार-संघर्ष और विभिन्‍न विचार- 
धाराओं ने अपनी घुस-पैठ आरंभ कर दी जिससे श्रमिक-आंदोलन की गति 
में धीरे-धीरे रुकावट आने लगी । 


(९) ६९१०-२९ की अवधि 

प्रतिकूल परिस्थितियां---इस अवधि का वातावरण मजदूर संघ आंदो- 
लत की प्रगति के लिए अनुकूल सिद्ध नहीं हुआ। महात्मा गांधी के १९३० 
के सत्याग्रह ने देश के राजनीतिक नेताओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया । 
मेरठ षड़यंत्र केस में कम्युनिस्ट नेताओं के मुकदमें तथा १९२९ में बंबई की 

पड़ा मिलों की हड़ताल निष्फल हो जाने से मजदूर संघ आंदोलन को गहरी 

ठेस पहुंची और फिलहाल सन्‍नाटा छा गया | इसके अतिरिक्त देश में मंदी ने 
भयंकर रूप धारण कर लिया जिससे आंदोलन में फूट के अंकुर फूटने लगे । 

मालिकों ने इस बहती गंगा में हाथ धोने आरंभ कर दिये। बड़े पैमाने 
पर मजदूरों की छंटनी होने लगी; मजदूरी में कटोती की गयी; और कितने 
ही कर्मचारियों के वेतन-मान घटा दिये गये । कामगारों ने इस चुनौती का 
उत्तर-देने- के. लिए हड़ताल कर दीं; कितु अधिकांश हड़तालें असफल' हो गयीं । 
देश की तत्कालीन आ्थिक परिस्थितियों में मजदूरों की आपसी फूट को देख- 
कर तरस आ जाता था । 

इस काल की हड़तालों के विश्लेषण से प्रकट होता है कि उत्का प्रारंभिक 
उद्देश्य कामगारों की कमाई को बनायें रखना तथा उद्योगों में वैज्ञानिक व्यवस्था 
(89007 229007 ) को रोकना था। इसके बाद, जो छटनी और वेतन 
में कटौती की गयी उसका उद्देश्य व्यय' में किफायत करके मंदी का मुकाबला 
करना था । 

दो केंद्रीय संगठटन--इस काल में मजदूर संघ आंदोलन का इतिहास दो 
प्रमुख संगठनों की कहानी माना जाता है। ये संगठन हैं द्वेड यूनियन कांग्रेस 
तथा ट्रेड यूनियन फेडरेशन । इनकी अपनी-अपनी विचारपद्धतियां थीं और 
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उनसे समशील-वाले मजदूर संघ आबद्ध थे। १९३१ में ट्रेड यूनियन कांग्रेस में 
फिर फूट फेल गयी जिससे लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (१९९ [7४006 एशा- 
णा (णगाह्टा'ट58) का आविर्भाव हुआ। कितु यह संगठन १९३२ में फिर 
अपने मूल संगठन में घरुऊमिल गया । 

अ. भा. रेलवे कर्मचारी संघ (8]] वा डिक्ोज़िकएणा0ा8 
मल्तढ४धणा) की एकता--जब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
उलझनपूर्ण विचारों और विचारधाराओं में बेरोकटोक बहती जा रही थी 
और उसमें फूट पड़ रही थी तब अ. भा. रेलवे कर्मचारी संघ एक तटस्थ 
नीति पर डटा हुआ था। निःसंदेह, कम्युनिस्टों ने रेलवे कर्मचारी संघ को 
हथियाने की बहुतेरी कोशिश की । यद्यपि रेलवे कर्मचारियों में दक्षिणपंथी 
और वामपंथी दोनों विचारधाराओं का बोलबारा था फिर भी उसके विभिन्‍त 
घटकों में अपने मूल संगठन के प्रति निष्ठा की कमी न थी । इसके अतिरिक्त स्वयं 
संघ विनारधाराओं के चक्कर में न पड़कर रेल कर्मचारियों के हितों की रक्षा 
पर सदा ध्यान देता रहा | उसने कुछ घटकों को रेलवे अभिकर्ताओं से मान्यता 
दिलाने में सफलता प्राप्त की और समय-समय पर रेलवे बोर्ड के सामने कमे- 
 चारियों की मांगें और शिकायतें भी पेश करता रहा | 

एकता का प्रयास--अब रेलवे कर्मचारी संघ ने जान लिया कि अ. भा. ट्रेड 
यूनियन कांग्रेस की फूट से मजदूर संघ आंदोलन की एकता को ठेस पहुंची है और 
उससे संगठित श्रम और उसकी सामूहिक सौदाकारी शक्ति क्षीण हो गयी है । 
इसलिए उसने फिर से एकता कराने का प्रयास किया। इसके निमित्त १९३१० 
३२ में एक एकता-मंच्र स्थापित किया गया जिसमें ट्रेंड यूनियन कांग्रेस औरे 
ट्रेड यूनियन फेंडरेशन ( ॥7806 (जाए 0व७०७४07 ) ने भांग लियां। 
अंत में दोनों को एक नये नाम से इकद्रा कर देने का प्रस्ताव किया गया। 
वास्तव में राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन (-छााएणाकों फिब्वे७ एजांठश 
70वल'क४०ा ). के नाम से एक संगठन बनाया गया। रेलवे संघ और अ. 
भा. ट्रेड यूनियन फेडरेशन' (4) पाते 8१6 एगा00 #०१७/७४०॥) 


से आबद्ध संघ इसमें मिल गये। इससे राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन संघ की शक्ति और. 


बढ़ गयी । इसकी सदस्य-संख्या ट्रेड यूनियन कांग्रेस से कहीं अधिक हो गयी । 
राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन फैडरेशन और थ. भा. ट्रेड यूनियन फेडरेशन के कार्यालय 
अलग-अलग बने रहे और उनके अधिवेशन अलग-अलग होते रहे । 

एकता-सृत्र-- एक ऐसे सूत्र की खोज जारी रही जिसे दोनों पक्ष स्वीकार 
कर सके | बड़े प्रयत्न और प्रचार के बाद, एक बोड स्थापित हुआ जिसमें दोनों 
संगठनों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे; और उसने निविवाद भ्रइनों पर ध्यान 
देना स्वीकार कर लिया । इस सूत्र के आधार पर यह राजीनामा लिखा गया 
मर 
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कि हड़ताल तथा राजनीति के प्रस्तावों के अनुसमर्थन के लिए केंद्रीय संगठन 
का तीन-चौथाई बहुमत पक्ष में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय 
किया गया कि विदेशी संगठनों से नाता न जोड़ा जाएगा। कितु इस बोड्ड 
(मंडल) की कोई बंठक ही नहीं हुई। फिर भी एकता की इच्छा पेंग मार 
रही थी । दिसंबर १९३७ में राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन का अधिवेशन 
कलकत्ते में हुआ जिसमें विलय के प्रस्तावों पर विचार किया गया। अंत में 
यह विलय अप्रैल १९३८ में नागपुर में ही हुआ जहां पहले १९२९ में ट्रेड 
यूनियन कांग्रेस में फूट का अंकुर फूट पड़ा था । 
गालिकों की नीति--इस अवधि में मजदूर संघों के प्रति मालिकों की नीति 
में कदाचित्‌ ही कोई परिवर्तन हुआ होगा । यद्यपि कुछ मालिकों ने कामगारों 
के संघों को मान्यता दे दी थी कितु हृदय से उनकी सहानुभूति उनके साथ न 
थी । उनका यह कोरा ढोंग था । निदान, हम देखते हैं कि जिन कामगारों ने 
मजदर संघों के छिए कुछ भी ठोस काम किया वे मारिकों के कोप का शिकार 
हुए बिना नहीं बच सके । 
रकार की नीति--श्रम-समस्याओं के बारे में सरकार की नीति में कुछ 
परिवतंन अवश्य दिखायी दिया । उसने १९३० में एक रेलवे-जांच न्यायालय 
(७५ ए०प्रा5 ० पफ्रितृप्राए) वियुक्त किया | उसे रेलवे प्रशासन 
द्वारा की गयी छंटनी के औचित्य तथा आवश्यकता की जांच का काम सौंपा 
गया था । 
इस समय मजदूरी अदायगी अधिनियम (॥28णछर00 0०0 ४४०४७४ /८॥) 
१९३६ पास हुआ। १९३४ में गोदी-श्रमिक सेवा अधिनियम (4)200 
- 4,900पर7 +र॥00/097670 230५) भी पास हुआ कितु यह १९४८ तक 
लागू नहीं किया गया। बंबई प्रांत में बंबई सुलह अधिनियम (30770089५ 
(70708007 ै2०॥) १९३४ पास हुआ । बाद में इसका स्थान इससे कहीं 
अधिकं उपयोगी बंबई औद्योगिक झगड़ा अधिनियम (36989 उतधपा8- 
काश ॥)8]006 300) १९३८ ने प्रहण कर छिया । 
इस अवधि के उत्तराष्धध में, इस देश में प्रांतीय' स्वायत्त-शासनतंत्र लागु 
हुआ । १९३७ में, कई प्रांतों में शासन की बागडोर कांग्रेस के हाथ में आ 
गयी । इससे कामगारों को आशा बंधी कि अब उनके अच्छे दिन दूर नहीं हैं । 
कितु जब उनकी दशा सुधारने में बिरूंब दीखने लगा तब देश में जगह-जगह 
मजदूरों में असंतोष पदा हो गय।। बंबई, अहमदाबाद, कानपुर, मद्रास आदि 
बड़े-बड़े औद्योगिक केंद्रों में मजदूरों ने. अपनी कार्यावस्‍था तथा मजदूरी-संबंधी 
मांगें मनचाने के लिए हड़ताल कर दी। फिर क्‍या था, अनेक प्रांतों में श्रम 
जांच समितियां नियुक्त की गयीं. जिन्हें कामगारों की कार्यावस्थाओं की जांच 
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करके अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। मद्रास, बिहार, 
ईं, संयुक्तप्रांत और मध्यप्रदेश! की सरकारों ने अपपने-अपने प्रांतों में 
समितियां नियुक्त कीं । द 
कामगारों की नीति--बाद में, कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा एकाएक त्यागपत्र 
देने के कारण इन समितियों की लोककल्याण-संबंधी सिफारिशें भलीभांति 
कार्यपरिणत नहीं हो सकीं। इसलिए कामगारों को उनसे यथेष्ट लाभ नहीं 
'हुआ | 


(२) 7९१९-४६ की अवधि 

दूसरे महायुद्ध के कारण १९३९-४६ की अवधि संकटों से भरपूर रही। 
श्रांतों की लोकप्रिय सरकारें केंद्रीय और ब्रिटिश सरकार की युद्ध-नीति से 
सहमत न थीं । इसलिए उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया! राज्यपालों 
(गवर्नरों) की प्रांतों का प्रशासन सौंप दिया गया। महाराज्यपारू (गवर्नेर- 
जनरल) की शासन-परिषद्‌ (7॥5००प॥५४७ (!0प्रा०) का विस्तार किया 
गया और जनता के कुछ प्रतिनिधियों को उसका सदस्य बना लिया गया। 

आ. भा. ट्रेड यूनियन कांग्रेस में फ़ूटू--मजदूर संघ आंदोलन में जो एकता 
युद्धकाल से पहले पैदा हो गयी थी. वह टिकाऊ नहीं निकली । युद्ध के प्रति 
मजदूरों की वया नीति होनी चाहिए, इस प्रश्न पर मतभेद पैदा हो गया। 
आंदोलन की एकता पर आंच ने आने-देने के लिए अ. भा. ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
ने केंद्रीय संगठन के प्रति एक निषेधात्मक रुख अपनाया और विभिन्‍न संघों 
को उसके प्रति अपनी व्यक्तिगत नीति निर्धारित करने की पूरी छूट दे दी। 
१९३९ में अ. भा. ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन ने नीचे लिखा प्रस्ताव 
पास किया था जिससे उसकी तत्कालीन नीति स्पष्ट हो जाती है। 


“चुंकि ब्रिटेन का दावा है कि ग्रेट ब्रिटेन और फासिस्ट शक्तियों में जो 
युद्ध चछ रहा है उसका ध्येयः लोकतंत्र और स्वतंत्रता के सिद्धान्तों के गौरव 
की रक्षा करना है और वह किसी प्रकार का साम्राज्यवादी उद्देश्य नहीं 
रखता है | इसलिए भारत से, जिसे न तो साम्राज्यवाद से सहानुभूति है 
और न फासिस्टवाद से ही, तभी युद्ध में भाग छेने की आशा की जा सकती 


है जबकि उसे स्वयं स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्रास हो जाए; और उसका 


ऐसा दावा करना स्वाभाविक है। जिस युद्ध में भाग लेने से भारत को 
स्वतंत्रता और लोकतंत्र न मिल सके वह भारत के लिए कैसे लाभप्रद हो 
सकता है और श्रमजीवी वर्ग के लिए तो उससे किसी छाम की आशा कंसे 
की जा सकती है ?” 
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इस प्रस्ताव के कुछ समय बाद, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता एम. एन. 
राय के नेतृत्व में एक दल अ. भा. ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अछूग हो गया और 
उसने भारतीय श्रमिक फेडरेशन ([॥तीशा कल्वेल'छांतणा ० 0000) 
नाम का एक केंद्रीय संगठन स्थापित कर लिया। युद्धकाल में ब्रिटिश सरकार का 
दम भरने के कारण इस संगठन को आर्थिक सहायता के अतिरिक्त अन्य प्रकार 
की अनेक सहायताएं मिलती रहीं । 

कम्युनिस्टों की नीति--युद्ध के आरंभिक काल में रूस और जमं॑नी साथ- 
साथ थे। इसलिए कम्युनिस्ट युद्ध-प्रयासों का विरोध कर रहे थे। निदान 
कम्युनिस्ट नेता गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिये गये । कितु जब सोवियत 
रूस साथी राष्ट्रों के शिविर में आ गया तब कम्युनिस्टों की नीति ने करवट 
बदल ली; और वे युद्ध-प्रयासों का अनुसमर्थन करने गे । इस कारण सरकार 
ने नजरबंद कम्युनिस्ट नेताओं को मुक्त कर दिया और वे फिर युद्ध-प्रयासों में 
क्रियात्मक सहयोग देने लगे । 

अ. भा. ट्रेड यूनियन कांग्रेस का राष्ट्रवादी अंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
(0]970 >९७(४०78| (/07/7'088) का अनुसरण करता रहा । इसलिए 
उसके. अनुयाधियों को पकड़कर सरकार ने जेलों में ठंस दिया। उनकी दीघधे- 
कालिक अनुपस्थिति से भारतीय श्रमिक फेडरेशन ([धीांक्षा। #0ल'छ0॥ 
0 4,8000पा') को अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिल गया। फिर क्‍या 
था, कम्युनिस्टों की पौ-बारह पड़ गयी। कम्युनिस्ट नेताओं का अ. भा. ट्रेड 
यूनियन कांग्रेस पर सिक्का जम गया । 

भारतीय श्रमिक फेडरेशन---इस बीच भारतीय श्रमिक फेडरेशन (]0॥छ॥7 
म०व0७'७॥0%7 0० 7,७00प/) ने कामगारों में युद्ध का अनुसमर्थन करने का 
प्रचार आरंभ कर दिया । इसकी पीठ पर पर्याप्त मजदूर संघों की शक्ति थी । 
अनेक उद्योगों में प्रतिद्ंद्वी मजदूर संघ स्थापित हो गये थे । यद्यपि भारतीय 
श्रमिक फेडरेशन की सदस्य-संख्या अ. भा. ट्रेड यूनियन कांग्रेस से बहुत का 
थी फिर भी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलनों में भाग लेने के लिए 
फेडरेशन के प्रतिनिधियों को नामजद कर दिया। यह फेडरेशन युद्ध के बाद 
कुछ समय तक चलता रहा । किंतु अंत में उसका स्वतंत्र रूप लत हो गया । 
इसके अधिकांश संघों ने हिंद मजदूर सभा से अपना नाता जोड़ लिया । भारत 
के समाजवादी दल ने इस हिंद मजदूर सभा की स्थापना १९४८ में की थी । 

यद्यपि अ. भा. ट्रेड यूनियन कांग्रेस की सरकारी नीति तटस्थता की थी फिर 
भी इसके भीतर कितने ही गुट थे जिनका दृष्टिकोण युद्ध के प्रति भिन्‍न था । 

युद्ध का प्रभाव--इन' दिनों भारत की आ्िक नीति साथी देशों की युद्ध 
कालीन आ्थिक नीति की पिछलूग्यू बन गयी। भारत साथी देशों के लिए 
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सुदूर पूर्व का प्रमुख संभरण अड्डा बन गया। इस देश के जन-बल तथा सभी 
भौतिक साधनों को युद्ध की दिशा में मोड़ दियां गया। प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन 
की मांग बढ़ गयी । नौकरियों के नये-नये द्वार खुलने के कारण देश के पुराने... 
रोग अर्थात्‌ ब्रेकारी को दशा में कुछ सुधार हो चला । आथिक गतिविधि बढ़ने 

मुद्रा-स्फीति सिर उठाने लगी; और उपभोक्ता माल के मूल्य आसमान पर 
चढ़ चले । कितु श्रमिकों की मजदूरी में आनुपातिक बढ़ोतरी नहीं हुई। 
इसलिए असल मजदूरी नीचे गिरती गयी । इस पर तुर्रा यह कि सरकार और 
मालिक कामगारों के कष्टों के प्रति उदासीन ही बने रहे। जब कामगारों ने 
अपनी कठिनाइयों की आवाज उठायी और सीधी काररवाई करने की धमकी _ 
दी, तब कहीं सरकार की नींद हूटी; और उसने इस दिशा में पग आगे बढ़ाया। 
बंबई की सरकार ने कपड़ा मिरू मजदूरों के मंहगाई भत्ते की मांग पर विचार 
करने और समझौता करवाने के लिए एक सुलह बोर्ड नियुक्त किया । इसी 
प्रकार देश में रेलवे कर्मचारियों के आंदोलन के कारण सरकार को उनके 
मंहगाई भत्ते को मांग की जांच के लिए स्वर्गीय' बी. एन. राव की अध्यक्षता में 
एक जांच न्‍्यायालूय' ((/0प्रा% ० 4॥0पए7/५) बेठाना पड़ा । 


आपातकालिक अधिकार--ज्यों-ज्यों जीवन-निर्वाह का व्यय बढ़ता गया 
और सरकार तथा मालिकों ने श्रमिकों की ओर उदासीनता दिखायी, त्यों-त्यों 
देश में मंहगाई भरे की मांग जोर पकड़ने लूंगी। कहीं-कहीं तो मजदूरों ने 
अपनी मांग पूरी करवाने को हड़ताल कर दी । 


स्थिति बिगड़ने से बचाने और उत्पादन की वृद्धि को बनाये रखने के लिए 
सरकार ने भारत प्रतिरक्षा नियमों ()6८॥7ा०९७ ए वा रिप्रा88) में 
८ १-४. नियम जोड़ दिया जिससे उसे आपातकालिक अधिकार मिरू गये। इस 
नियम के अंतर्गत हड़तालें और तालेबंदियां निषिद्ध हो गयीं। अब सरकार 
. किसी भी औद्योगिक झगड़े को अपने हाथ में लेकर सुलह अथवा पंचाट 
(७५४७!) के लिए भेज देती थी और मालिकों को भी नौकरी की निर्धारित 
शर्ते स्वीकार करने के लिए झका सकती थी । 


बेतन-मृल्य होड़--अधिनिर्णायकों (80 [प्रतं080078) के पास कितने ही 
औद्योगिक झगड़े भेजे गये और सरकार के आदेशों के अंतर्गत उनके पंचाटों 
को लागू करवाया गया । यद्यपि अधिनिर्णायकों के पंचाटों से मजदूरी में वृद्धि 
के कारण श्रमजीवियों को कुछ राहत मिली और उनकी कार्यावस्‍थाओं में भी 
कुछ सुधार हुआ कितु इससे उनकी सामान्य दशा में कोई ठोस परिवतन नहीं 
हो सका । बास्तव में, इस समय कामगार उस युद्धकालीन स्थिति से लोहा लेते 
दिखायी देता है जिससे उसके जीवन-स्तर को गहूरी ठेस पहुंच रही थी । वेतन 
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और मूल्य में निरंतर होड़ जारी थी। यदि इधर वेतन बढ़ा .तो उधर मूल्य 
ढ़ गये । यह दशा युद्ध-कारू भर जारो रही । 
” कामगारों की नीति -- निर्वाह-खर्च तेजी से ऊंचा उठने के कारण काम- 


अपनी कठिनाइयां दूर करने के लिए अब संगठित होकर कोशिश करनी 
चाहिए । इससे मजदूर संघ आंदोलन में सरगर्मी आ गयी; और अब संगठित 
संघों की संख्या ही नहीं बल्कि संगठित कामगारों की संख्या भी बढ़ चली । दो 
केंद्रीय संगठनों अर्थात्‌ अ. भा. ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा भारतीय श्रमिक 
फेडरेशन ने विभिन्न उद्योगों के कामगारों को संगठित करने का बीड़ा उठाया । 
उन्होंने मन लगाकर काम आरंभ किया, कितु राष्ट्रवादी मजदूर संघी नेताओं 
तथा जनता में राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अभाव के कारण उनका मार्ग कांटों से 
भर गया। 

मालिकों की नीति --- इस समय कामगारों और उनके संगठनों के प्रति 
मालिकों की नीति कुछ नरम हो गयी । उत्पादन में वृद्धि के कारण मालिकों 
के लाभ में वृद्धि हुई; और इस क्षृद्धि को बनाये रखते के उद्देश्य से उन्होंने' 
महत्त्वपूर्ण उद्योगों के कामगारों के कल्याण के लिए कुछ योजनाएं चाल कर 
दीं। कुछ मालिकों ने अपने-अपने कारखानों के कामगारों के संघों को मान्यता 
दे दी। 

सरकार की नीति-- इस अवधि में श्रमिकों के प्रति सरकारी रुख में भी 
परिवर्तत साफ दिखायी देने लूगा।। इसके दो कारण थे पहला, सरकार युद्ध 
प्रयास को हृढ़ रखने के लिए उत्पादन में वृद्धि बनाये रखना चाहती थी, जिसके 
लिए औद्योगिक शांति आवश्यक थी । दूसरा, प्रांतों की लोकप्रिय सरकारों 
का रुख कामगारों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण घा। यद्यपि इन लोकप्रिय मंत्रिमंडलों 
ने १९१९ में पद-त्याग कर दिया था फिर भी उनकी रीति-नीति युद्धकाछिक 
सरकार पर अपनी अमिट छाप छोड गयी थी । 

सम्मिलित परासरज्ञ--इस अवधि में सरकार ने जो नयी बात की वह यह 
थी कि उसने श्रम के विषयों पर मालिकों और कामगारों के प्रतिनिधियों के 
साथ बेठकर परामश करने की प्रथा चालू की। प्रथम त्रिददीय ([ए५०७॥- 
0706) सम्मेलन १९४२ में हुआ । 

कल्याणकारी कार्य--युद्ध-प्रयास में कामगारों का सहयोग पाने के लिए 
सरकार ने उनकी सुविधाओं पर ध्यान देना उचित समझा | केंद्रीय सरकार से 
प्रतिरक्षा-संस्थानों में गैर-सेनिक कर्मचारियों के लिए सुख-सुविधा की व्यवस्थाएं 
कीं। उसने कल्याण-अधिकारी (/७॥७०० 07007) नियुक्त किये जो 
सरकारी संस्थानों के श्रमिकों की सुविधा पर ध्यान देते थे । देश में अन्न की 
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| 


कमी के कारण खाद्यों का राशन हो गया और औद्योगिक उपाहारगृह (()७7- 
॥0078) चालू हुए। 

कोयला की खानों से औद्योगिक संस्थानों तथा परिवहन सेवाओं तक कोयला 
वी आमद में वृद्धि की ओर सरकार ने ध्यान दिया । इस कारण सरकार को 
उन खनकों की समस्याओं पर विचार करना पड़ा जिनकी अब तक उपेक्षा की 
जा रही थी। अब उनके लिए जो सुविधाएं जुटायी' गयीं उनमें रियायती दाम 
पर अन्त की उपरब्धि, खदानों पर स्नानागारों, तथा मनोरंजन और विश्राम 
की व्यवस्थाएं थीं। कानून बनाकर कोयला खनक कल्याण कोष (( 0०] 
005 ४४७६० पाते) भी स्थापित किया गया । द 

केंद्र में एक औद्योगिक संपक कार्यालय की व्यवस्था की गयी । इसको श्रमिक 

कल्याण, और औद्योगिक झगड़ों के निपटारे तथा रोकथाम करने के विषयों पर 
सरकार को सझछाह देने का काम सौंपा गया। देश के विभिन्‍न भागों में इसके 
अंतर्गत अधिकारी नियुक्त किये गये । 

अम आयोग की सिफारिशों का कार्याववय--राजकीय श्रम आयोग 
(१९३१) को सिफारिशों को विभिन्‍न हृष्टियों से पूरा करने के लिए, सरकार 
ने १९४४ में एक श्रम जांच समिति (॥,0800फ7 वाएठ080 2७007 (४077- 
77]॥॥00) बना दी | इस अवधि में राजकीय श्रम आयोग की विभिन्‍न सिफा- 
रिशों के कार्यान्वय' की योजनाएं बनायी गयीं जिससे कितने ही श्रम-कामुनों 
का जन्म हुआ । 

इस अवधि में जो महत्वपूर्ण श्रमिक विधि-विधान बने उनसे कारखानों में 
काम करने वाले भजदूरों के लिए सर्वतनिक छुट्टी की व्यवस्था की गयी और 
श्रमिक हानि-पूर्ति अधिनियम के अंतर्गत छाभ पाने वाले कमंचारियों का वेतन- 
सीमांत २०० रु. के स्थान में ४०० रु, मान लिया गया। इनमें औद्योगिक सेवा 
स्थायी' भादेश अधिनियम (वतेप्र७ 4॥0700ए97070 50७70व778 
(0090७78 7०५) कोयछा खनक कल्याण कोष अध्यादेश ((/08) (768 
४४०॥४/७ #प्रात 0#07970०) और साप्ताहिक छुट्टी अधिनियम 
(७८००४ #0॥0789 400) १९४२ के नाम उल्लेखनीय है । 


(9) ४९०६-५३ की अवधि 

यह अवधि देश की स्वाधीनता के आगमन के साथ चाल होती है। डेढ़-सौ 
वर्षों के ब्रिटिश शासन से इस देश को ' छुटकारा दिलाने में राष्ट्रीय नेताओं ने 
एक नये मार्ग का अनुसरण किया था। यह अहिंसा का मार्ग था। यद्यपि 
स्वराज शांतिपूर्ण ढंग से आया कितु इस देश के दो टुकड़े (भारत और 
पाकिस्तान) हो जाने के कारण कितनी ही सामाजिक-आर्थिक समस्याएं उत्पन्न 
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हो गयीं। ये बड़ी ही उलझनपूर्ण और विकट समस्याएं थीं। इनका खाद्यों 
और कुछ कच्चे माल की आत्मनिर्भरता पर कुप्रभाव पड़ा। जिससे देश का 
आश्थिक संतुलन बिगड़ गया। इसके अतिरिक्त कुछ जनसंख्या के उत्थापन' से 
नयी-नयी समस्याएं उठ खड़ी हुई। इस अवधि के आरंभ में सांप्रदायिक दंगों ने 
लाखों शरणार्थी पाकिस्तान से लाकर भारत की भूमि पर खड़े कर दिये । इस 
अतिरिक्त जनसंख्या से स्थिति और भी बिगड़ गयी । 
मुद्रास्फीपि का कुृप्रभाव--देश की आशिक स्थिति पहले ही से उलझनपूर्ण 
थी । मुद्रास्फीति ने कोढ़ में खाज का काम किया । इससे वास्तविक वेतनों की 
क्रय-शक्ति घट गयी और रहन-सहन का स्तर नीचे गिर चल्ा। सेना के विघटित 
सैनिकों और युद्ध-संबंधी कार्यों में लगे हुए कामगारों की छटनी ने देश में बेरोज- 
गारों की संख्या बढ़ा दी। भारत के जूट आयोग को भी धक्का लगा क्योंकि वह 
कच्चा जूट पाकिस्तान से मंगाता था। इसलिए जूट आयोग का उत्पादन घटाना 
पड़ा और इससे कितने ही मजदूरों की छटनी करनी पड़ी। इन बातों से मजदूरों 
को बड़ी निराशा हुई । उन्हें राष्ट्रीय सरकार से अपना पारिश्रसिक बढ़वानें, 
कार्यावस्‍था सुधरवाने तथा अन्य सुविधाएं प्रास करने की आशा थी, जिस पर 
अब पाछा पड़ गया। उन्हें अतीत में जो मिल गया था उसकी रक्षा के लिए 
उन्हें अब संघर्ष करना पड़ा । सारांश यह है कि इन परिस्थितियों में औद्योगिक 
शांति कंसे बनी रह सकती थी ? इसलिए हड़तालों का तांता बंध गया और 
देश भर के श्रमिक वर्ग में असंतोष फैलने लगा। इससे देश के औद्योगिक 
उत्पादन को गहरा धक्का ूलूगा और अन्‍्नों के इधर से उधर लाने-लेजानें पर 
भी उसका कुप्रभाव पड़ा। देश की आर्थिक स्थिति संकट में पड़ गयी । इस 
अवधि में जितनी हड़तालें हुई और जितने श्रमिक-दिनों (॥870-0898) की 
हानि हुई उससे पिछले सभी रिकार्ड टूट गये । 
... भीतरी फूट के कारण मजदूर संघ आंदोलन का वास्तविक उदंश्य ही नष्ट 
हो गया । १९३० में केंद्रीय मजदूर संघ संगठनों ने इस आंदोलन की एकता 
को फिर से जीवित करने का प्रयत्न किया; कितु एकता का स्वप्न तो दूर रहा, 
उसमें अब और अधिक फूट फैलने छगी। इससे जो विभिन्‍न संगठन पैदा हो 
गये उनकी रीति-तीति जानना पाठकों के लिए कम रोचक न होगा । 


भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ( वितवीआा जिकराा000!| ॥फ9त6 
[(एआा07 (!०727'८४8४ ) 

रचना--युद्ध के बाद, भारत में राष्ट्रीय सत्ता की स्थापना हुई और राष्ट्रीय 
नेताओं ने युद्ध तथा विभाजन से बिगड़ी हुई देश-की आ्िक दशा को सुधारने 
का बीड़ा उठाया । वे ताड़ गये कि देश में अधिक उत्पादन और पु्नानिर्माण की 


्॑ ज् 
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अभूतपूर्व आवश्यकता है। उदार विचार-वाले मजदूर संघी नेताओं ने भी भांप 
लिया कि विभिन्‍न राजनीतिक दल देश के श्रमिकों को अपनी शतरंज के मोहरे 
बनाना चाहते हैं। उन्होंने सब लोकतंत्रीय मजदूर संघों को एक झंडे तले संगठित 
करने का निश्चय किया । नवंबर १९४६ में, हिंद मजदूर सेवक संघ के केंद्रीय 
मंडल ने देश के विभिन्‍न मजदूर संघों से अपील की कि वे अखिल भारतीय 
ट्रेड यूनियन कांग्रेस से आबद्ध हो जाएं और उसकी छत्र-छाया में कांग्रेस दल 
की नीति और कार्यक्रम को बढ़ावा दें । कितु जब अ. भा. ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
की नीति में हेरफेर करना असंभव हो गया तब कांग्रेस दर के मजदूर नेताओं 
ने एक नया मजदूर संघ बनाने का निश्चय किया । 
निदान, ३ मई १९४७ को प्रमुख कांग्रेसी और मजदूर संघी कार्यकर्ताओं 
का एक सम्मेलन हिंद मजदूर सेवक संघ के केंद्रीय मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष 
स्व, सरदार बल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता में नयी दिल्‍ली में हुआ | इसमें प्राय: 
सभी व्यवसायों तथा काम-धंधों के मजदूर संघों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 
अनेक राज्यों की कांग्रेस समितियों ने भी इसमें अपने-अपने प्रतिनिधि भेजे थे । 


' इस सम्मेलन ने एक ऐसा केंद्रीय संगठन बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया जो 


समस्त मजदूरों के हितों की देखरेख कर सके और उनके हितों की रक्षा तथा 
उन्नति के लिए ठोस कदम उठा सके । इस प्रकार भारतीय ' राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन 
कांग्रेस (ववाशा सिशॉतताओं पफछतवेए७ एआांणा एणाएप्ट/888) की' 
संस्थापना हुई । 

पश्ेश्य---अपने-संविधात के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 

के मुख्य उद्देश्य नीचे दिये जा रहे हैं 

(१) एक ऐसे सामाजिक ठोले- की स्थापना करता जिससे उसके किसी 
सदस्य की सर्वागीण उन्नति के मार्ग में किसी प्रकार की बाधाएं 
आ सकें; ४४४४»>«> ७ 

(२) कामगारों की संपूर्ण श्रेणियों का एक प्रभावशाली और सर्वांगीण 
संगठन बनाना; 

(३) उद्योगों और समाज में कामगारों की कार्यावस्‍था और जीवनावस्था 
तथा पद-प्रतिष्ठा में तेजी के सुधार करवाना; ' , 

(४) बिना काम बंद किये, बातचीत तथा संराधन द्वारा; और इनके विफल 
होने पर पंचाट अथवा न्यायिक निणय द्वारा, मजदूरों की शिकायतों 
या परिवेदनाओं को दूर करवाना; 

(५) उद्योगों तथा अपनी बिरादरी के प्रति मजदूरों में उत्तरदायित्व की 
भावना का विकास करना; तथा 
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(६) कामगार की योग्यता और अनुशासन के मानदंड को ऊचा उठाना। 


उक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वे ही साधन अपनाये जाएंगे जो शांति- 
पूर्ण और सत्य की भावना से अनुप्राणित होंगे। अहमदाबाद कपड़ा मजदूर संघ 
(4 गाल्तक्ोए8त 76506 ॥800प्रा' 5580टांछ07) ने भारतीय 
राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को विशाल सदस्य-संख्या के अतिरिक्त श्रम-कार्यों 
के अनुभवी कार्यकर्ता भी दिये। यह श्रमिक-समूह औद्योगिक झगड़ों को निपटाने 
के लिए समझौते और पंचाट के सरकारी तंत्र पर विश्वास करता है। 

आबद्ध मजदूर संघों का कर्तव्य--जो मजदूर संघ भा. रा. ट्रेड यूनियन 
कांग्रेस से आबद्ध हैं उन्हें अपनी सदस्य-संख्या की सूची उसके केंद्रीय' कार्यालय 
के पास भेजनी पड़ती है। जिन झगड़ों का समझौते से निर्णय नहीं हो पाता है 
उन्हें पंचाट के लिए देना पड़ता है। वे तब तक किसी मामले पर हड़ताल या 
सत्याग्रह की न तो अनुमति दे सकते हैं ओर न उसका समर्थन कर सकते हैं, 
जब तक ससझौते के सभी उपाय अर्थात्‌ बातचीत, पंचाद और न्यायग्रिक निर्णय 
न' चुक जाएं, और सदस्यों का बहुमत संघ की साधारण बैठक में कोई निश्चित 
कदम उठाने का अनुसमर्थन न' कर दे । प्रत्येक आबद्ध संघ अपने प्रति पंजीबद्ध 
सदस्य पीछे एक आना के हिसाब से, जो कुल मिछाकर १० हू. को स्यूनतम 
राशि से कम न हो, कांग्रेस को वाषिक शुल्क देता है। जो संघ इस कांग्रेस से 
आबद्ध होना चाहते हैं उन्हें पहले मजदूर संघ अधिनियम के अंतर्गत अपना 
पंजीयन कराना चाहिए। ऐसे संघों की संस्थापना आबद्धीकरण से कम-से-कम 
तीन मास पहले ही हो जानी चाहिए । 

औद्योगिक फेडरेशन (संघ)--भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इनटक) 
के संविधान में यह लिखा हुआ है कि वह एक क्षेत्र में. किसी उद्योग, व्यापार 
या व्यवसाय के एक से अधिक संघों को अपने साथ आबद्ध न करेगी। यह 
कांग्रेस किसी उद्योग के व्यक्तिगत शिल्पों अथवा इकाइयों के संघों को आबद्ध 
करने में दिलचस्पी नहीं रखती है। इसके विपरीत, आबद्धन के मामले में वह 
उक्त प्रकार के संघों की तुलना में औद्योगिक संघ को वरिष्ठता देती है। आबद्ध 
संघों को नियमानुसार उन समुचित राष्ट्रीय औद्योगिक संघों में अपना नाम 
प्रकार के संघ (॥९0७/७॥707) कपड़ा मिलों, परिवहनों, चीनी मिलों, चाय 
बागों, गोदियों, जूट मिलों तथा खनक उद्योगों में स्थापित हैं । 

सदस्यता--भारतीय' राष्ट्रीय' ट्रेंड यूनियन कांग्रेस की स्थापना के समय 
५,७५,००० कामगार उसके सदस्य थे जो २०० संघों में बंटे हुए थे। अहमदा- 
बाद कपड़ा मजदूर संघ की सदस्य-संख्या ५५,००० थी। उसकी स्थापना 
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१९१८ में हुई थी, लेकिन वह अभी तक किसी अखिल भारतीय संगठन में 
सम्मिलित नहीं हुआ था । अब' वह उसमें शामिल ही नहीं हो गया बल्कि उसकी 
एक मुख्य आधार-शिला बन गया। इसके अतिरिक्त बंगारू जूट उद्योग, बंबई 
कपड़ा उद्योग तथा असम चाय बागों के संघों के सदस्यों की संख्या काफी थी। 
अन्य उद्योगों के संघों की सदस्य-संख्या अपेक्षाकृत कम थी । 

इस समय, भारत में मजदूर संघों के फेडरेशन का सबसे बड़ा संघ भा. रा- 
ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। उसके कथनानुसार, गत जनवरी १९५८ में १२०२ 
मजदूर संघ उसके सदस्य थे जिनकी सदस्य-संख्या १४,११,४३७ थी । कितु 
सरकार के आंकड़ों के अनुसार ३१ मार्च १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में 
उसके घटक संघों की संख्या ६७२ तथा सदस्य-संख्या ९,३४,३८५ थी । 


हिंद मजदूर सभा 

दिसंबर १९५७--जनवरी १९५८ में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
(इनटक) का वाधिक सन्न मदूरई में हुआ जिसमें १९५७ में कांग्रेस की उन्नति 
पर विचार किया गया। कांग्रेस ने पंद्रहवें भारतीय श्रम सम्मेलन (उशतीकाा 
[.000प्र' (!"0ाशलि'ला००) के निर्णयों के अनुसार सीमेंट, रसायन, इंजी- 
नियरिंग, बाग, इस्पात तथा अन्य महत्त्वपूर्ण उद्योगों में वेतन-बोर्ड नियुक्त करने 
के बारे में प्रस्ताव स्वीकार किया और उसने कपड़ा तथा ज़ूट मिल उद्योगों की 
कार्यपद्धति पर विचार करने के लिए सरकार से अनुरोध किया जिनमें कितनी 
ही इकाइयां अभिश्चित काल के लिए बंद कर दी गयी थीं । 

स्थापना और उनन्‍नति--जब मई १९४७ में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन 
कांग्रेस (इनटक) की स्थापना हुई तब समाजवादी नेताओं ने देखा कि जो 
संगठन सोलहो आते कांग्रेस दछ की नीति का अनुसरण करेगा वह कामगारों के 
हिंत की रखबाली कसे कर सकता है। १९४८ के आरंभ में समाजवादी लोग 
कांग्रेस दल से अलग हो गये। २२ मार्च १९४८ को नासिक अधिवेदन में 
समाजवादी दल के मजदूर संघी सदस्यों ने एक ऐसा नया अखिल भारतीय 
श्रमिक संगठन स्थापित करने का निशचय' किया जो कामगारों के अधिकारों की 
रक्षा और अपने आबद्ध संगठनों की हलूचलों का समन्वय कर सके। इस 
अधिवेशन ने एक तदथ समिति नियुक्त कर दी जिसका काम इस नये संगठन से 
गठजोड़ करने वाले विभिन्‍न संघों से बातचीत करना और उनको नियमित रूप 
से आबद्ध करना था। उन्होंने इस नये संगठन का नाम भारतीय श्रमिक कांग्रेस 
(वाशा 4,800प्रा' (/07727688) रखा । 

इसे बीच समाजवादी नेताओं ने अन्य मजदूर संघी नेताओं के साथ एक ऐसा 
केंद्रीय संगठन स्थापित करने की चर्चा आरंभ कर दी जो किसी राजनीतिक 
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दल से आबद्ध न हो । हिंद मजदूर पंचायत के विभिन्‍न नेताओं, भारतीय श्रमिक 
फेंडरेशन के नेताओं, तथा किसी केंद्रीय संगठन में अब तक शामिल न होने वाछे 
मजदूर संघों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन २४ दिसम्बर १९४८ को कलकत्ते 
में हुआ | उसने हिंद मजदूर सभा की संस्थापना का निर्णय किया । 

यद्यपि हिंद मजदूर सभा में अन्य श्रमिक समुदायों को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त 
है फिर भी यह वास्तव में समाजवादी दल का संगठन है । इसके विचार और 
उद्देश्य समाजवादी दल की विचारधारा से मेल खाते हैं । 

उद्देश्य--हिंद मजदूर सभा के आविसपत्र ()७7772800) में कहा गया है 
कि इस संगठन का मुख्य उद्देश्य देश में एक ऐसे समाजवादी राज्य' की स्थापना 
करना है जिसमें कामगार को अपने मानसिक और शारीरिक विकास का पूर्ण 
अवसर मिल सके । इसके अन्य उद्देश्य नीचे लिखे हुए हैं : 

(१) सभी श्रमिकों को निर्वाह-मजदूरी; 

(२) प्रत्येक नागरिक को काम मिलने की गारंटी; 

(३) पूर्ण सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था तथा सुचारु चिकित्सा के प्रबंध का 

सूत्रपात; 
(४) काम के समुचित घंटे नियत करके तथा सर्वतनिक छट्टी की व्यवस्था 
करके पर्याप्त विश्वाम का प्रबंध; 
(५) पर्याप्त और उचित रिहायशी मकानों की सुविधाएं; 
(६) निःशुल्क और अनिवायं शिक्षा तथा व्यावसाथिक मार्गदर्शन की सुवि- 
धाओं का सूत्रपात; और 

(७) सामूहिक सौदाकारी के अधिकार को भलीभांति मान्यता दिल्लाना । 

हिंद मजदूर सभा सरकार की श्रम-नीति की आलोचना करती है। उसका 
कहना है कि सरकारी नीति इस दिशा में विशेषाधिकारी बर्गों का पक्ष लेती 
है। उनके विचार से भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इनटक) एकमात्र 
कांग्रेस दल का श्रमिक पक्ष है और इस कारण वह समूचे श्रमिक-वर्ग का सच्चा 
प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता । 

हिंद मजदूर सभा ने कामगारों के लिए मकानों की योजना का प्रश्न उठाया 
जिसे सरकार ने स्वीकार करके कार्यपरिणत करना आरंभ कर दिया है। बह 
सरकार के औद्योगिक संपक तंत्र में पक्षपातपूर्ण प्रशाप्त की आलोचना करती 
रहती है । उसने एक ऐसा कानून बनाने की आवाज उठायी है जिससे राज्य 
सरकारें या केंद्रीय सरकार संघषरत पक्षों के मामले में अपनी टांग कम-से-कम 
अड़ा सकें । उसने बेरोजगारी के प्रश्न पर भी चिता प्रकट की है और सरकार 
पर बेरोजगारों को काफी राहुत देने के लिए दबाव डाला है । 


मजदूर संघ आंदोलन २९ 


सदस्यता--प्रारभ में, हिंद मजदूर सभा के अंतर्गत ४२७ मजदूर संघ थे 
जिनके सदस्यों की संख्या ६,०६,४७२ थी । इनमें परिवहन कामगारों और 
सभा की शक्ति बिहार राज्य और बंबई तथा अहमदाबाद के कपड़ा मजदूरों में 
अधिक बढ़ गयी । आजकल उसकी' सदस्य-संख्या पांच लाख है और उससे ३३५ 
संघ आबद्ध हैं। ३१ मार्च १९५७ को ये प्रमाणित आंकड़े इस प्रकार थे : 
१३८ संघ और २,३३,९९० सदस्य-संख्या । आजकल बिहार राज्य में ही हिंद 
मजदूर सभा को भा. रा. ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कड़ा मुकाबला करना पड़ 
रहा है । 

मजदूर संघों की एकता का प्रयास- हिंद मजदूर सभा और भा. रा. 

ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इनटक) के संगठनों की विचारधाराओं में कोई उल्लेखनीय 
अंतर नहीं है। इसलिए हिंद मजदूर सभा दोनों के लिए एक मंच स्थापित 
करने की कोशिश कर रही हैं। कितु उसे अभी तक इस काम में कोई अधिक 
सफलता नहीं मिली है। जून १९५६ में सभा की कार्यसभिति की एक बैठक 
बंबई में हुई जिसमें मजदूर संघों की एकता के लिए नीचे लिखे सिद्धांतों का 
प्रतिपादन किया गया : 

(१) संयुक्त कोंद्रीय संगठन और उसके आबद्ध मजदूर संघों के कार्यकलाप 
में तथा उसके भीतरी कार्यक्रम में लोकतंत्रीयः सिद्धांतों और परि- 
पाठियों को पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाए और उनका परिशीलन 
किया जाए 

(२) सरकार अथवा राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप से पूर्ण मुक्ति; और 

(३) गुप्त मतदान द्वारा कामगारों को अपने लिए इच्छातुकूल संघों का 
चुनाव करने की स्वतंत्रता देकर, एक ही क्षेत्र में एक से अधिक संघों 
की प्रतिद्वंद्वात्मक वर्तमान उपस्थिति समास कर दी जाए । 


संयुक्त मजदूर यूनियन कांग्रेत (ए॥९0व वे एजांठ्म (!07९87088) 

मूुल--समाजवादियों ने दिसंबर १९४८ में जो सम्मेलन बुलाया था उसमें 
कुछ मजदूर संघों के नेताओं ने हिंद मजदूर सभा के सिद्धांतों और ध्येयों से 
अपनी सहमति प्रकट नहीं की । इसलिए उनकी बेठक दिसंबर १९४८ में फिर 
कलकत्ता में हुई जिसमें यह निर्णय किया गया कि विभिन्‍न मजदूर संघों के नेता 
संयुक्त ट्रेड यूनियन समिति ((रा॥6त ॥78व७ एफांणा (०४77॥0०७७) 
की रचना करे। इस संयुक्त द्वेड यूनियन समिति ने विभिन्‍न नेताओं की एक 
बैठक बुलायी । ३० अप्रेछ १९४९ को कलकत्ता में यह बेठक हुई जिसने संयुक्त 
ट्रेड यूनियन कांग्रेस की संस्थापना की । 


३० भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


उद्देश्य--इस संगठन का मुख्य उद्देश्य मजदूर संघों की एकता को यथा- 
साध्य विस्तृत आधार पर मजदूर संघों के कार्यक्छाप का संचालन करना तथा' 
श्रमिकों के लिए एक केंद्रीय मंच की रचना करना है। जो दलबंदी के दलदल 
से बचा रहे। 

संयुक्त ट्रेड यूनियन कांग्रेस का औपचारिक उद्देश्य इस देश में एक विशुद्ध 
मजदूर संघ आंदोलन की स्थापना करना है जिसे वर्तमान राजनीतिक दलों के 
प्रभाव से जितना दूर रखा जा सके उतना ही अच्छा होगा। इसमें विभिन्‍न 
वामपंथी दलों के सदस्यों का हाथ है जिनकी नीति अनेक विषयों पर अ. भा. 
ट्रेड यूनियन कांग्रेस (06]॥॥ 7व9 77808 एशां०0 (!07027688) की नीति 
से मिलती-जुलती है यद्यपि वह कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत नहीं है फिर भी 
इसके राजनीतिक विचार बहुत-कुछ वामपंथी हैं और वह कम्युनिस्टों से सहयोग 
करने को तंयार रहती है। 

संयुक्त ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने वर्तमान सरकार की श्रम-नीति की कठोर 
आलोचना करने में हढ़ता दिखायी है। वह इस बात के पक्ष में है कि सरकार 
मजदूर संघों को मान्यता दिलाने में मालिकों पर जोर डाले और जो-जो निर्णय 
समझौता-वार्ता द्वारा हो जाएं, उनको मानने के लिए मालिकों को घिबश करे । 
संयुक्त ट्रेड यूनियन कांग्रेस का तीसरा वाधिक सत्र अप्रेल १९५८ में हुआ जिसमें 
एक मांग-पत्र स्वीकार करके उसको पूरा कराने के लिए मजदूरों द्वारा संघर्ष 
करने का आह्वान किया गया। इन मांगों में महत्त्वपूर्ण मांगें थीं : उच्च-अधि- 
कार-प्राप्त वेतन-आयोग की नियुक्ति की जाए; प्रत्येक श्रेणी के कामगारों के 
लिए निर्वाह-मजदूरी निश्चित की जाए; संचित निधि (प्रावीडेंट फंड) की दरों 
में वृद्धि करके उसका क्षेत्र बढ़ा दिया जाए; गुप्त मतदान के आधार पर मजदूर 
संघों को मान्यता दी जाए; हड़ताल और सामूहिक सौदाकारी का निर्वाध अधि- 
कार दिया जाए तथा पहले से दूसरे रोजगार की व्यवस्था किये बिना किसी 
मजदूर को लगे-हुए रोजगार से छटनी में न निकाला जाए। ३१ मार्च १९५७ 
. को इस संगठन में ५६७ संघ तथा ५,७४,५३९ सदस्य बताये जाते थे । १९५६० 
५७ के परिशोधित आंकड़े नहीं मिल पाये हैं। ३१ मार्च १९५६ को समाप्त 
होने वाले वर्ष के आंकड़े इस प्रकार हैं: २३७ संघ तथा' १,५९,१ ०९ सदस्य- 
संख्या । 

पत्रकारों में मजद्र-संघता की भावना-- अच्य क्षेत्रों में मजदूर संघ बनाने 
की भावना के इतिहास की तुलना में पत्रकारों में यह भावना देर से आयी है। 
उनकी कार्यावस्‍थाएं विचित्र प्रकार की हैं। इस दृष्टि से उनका गहन अध्ययन 
और सर्वेक्षण करना आवश्यक है। अभी दिसंबर १९५४ से ही उनको ओऔद्यो- 
गिक झगड़ा अधिनियम के अंतर्गत स्थान मिला है । 


सजदूर संघ आंदोलन ३१ 


अतीत में पत्रकारों ने अपनी व्यावसायिक तथा अन्य प्रकार की समस्याओं 
पर विचार करने के लिए अपने संघ स्थापित किये थे, कितु ये जब-तब सरकार 
की कुछेक मनमानी काररबाइयों के विरुद्ध कुछ आंदोलन करके ही च्षुप हो 
जाते थे । इन संघों में मालिकों तथा पत्रकारों, दोनों को प्रतिनिधित्व प्राप्त था। 
कितु जब प्रेस का औद्योगिक अंग' अधिक प्रबल हो चला तब मालिकों ने अपना 
संगठन अछूग बना लेना ही ठीक समझा और भारतीय तथा पूर्वी समाचारपत्र 
सोसायटी ()0तशा & ॥/88067 २९ए७९४]०४]००७8 50069) नामक 
संस्था का जन्म हुआ । फिर भी मालिक पत्रकार संघों में पांव जमाये रहे । 

पत्र-पत्रिका-उद्योग में बड़े पूंजीपतियों के प्रवेश, तथा राजनीतिक और 
आश््थिक हितों की उन्नति के लिए पत्रों के प्रयोग ने पत्रकारों को अपनी स्थिति 
से सचेत कर दिया । उन्होंने भी अपने आथिक और व्यावसायिक हितों की 
रखवाली के लिए मजदूर-संघता का सहारा केने का निश्चय किया। 

श्रमजीबी पत्रकारों के संघटन में १९४२ में संयुक्त प्रांतीय पत्रकार सम्मेलन 
([7, 2, वकछछ8 (2णालछिछा00) की स्थापना को एक महत्त्वपूर्ण सोपान 
माना जाएगा। इसी प्रकार बंबई के पत्रकार संघ ('ं०प्रएह8 ै880- 
(ंछा0) की समिति ने पत्रकारों के संगठित होने पर बल और विभिन्‍न 
प्रदेशों में संघ बनाने का सुझाव दिया जो आगे चलकर अपना एक अखिल भार- 
तीय संघ बना सके । इस पत्रकार संघ ने १९४७ में एक मजदूर संघ का रूप 
धारण कर लिया। संक्षेप में, देश भर में श्रमजीवी पत्रकार संघ बनाने की 
आवोज सुनायी देने छूगी । 

उक्त मजदूर संघ के निर्माण का, कुछ पत्रकारों ने विरोध भी किया | उनका 
कहना था कि कारखाने के मजदूरों या हाथ की मेहनत करने वाले कामगारों 
की श्रेणी में पत्रकारों को नहीं रखना चाहिए क्योंकि पत्रकारिता तो जीवन की 
एक प्रेरणात्मक चीज है। जिन लोगों ने यह विरोध किया वे धनवान्‌ पत्रकार 
थे । इसलिए उनके तक॑ नवका रखाने में तृती की आवाज से अधिक सिद्ध नहीं 
हुए । फिर भी विरोध का कुछ-न-कुछ प्रभाव पड़े बिना कैसे रह सकता था ! 

१९५० में भारत भर के पत्रकारों के मजदूर संघों तथा अ-श्रमिक संघों ने 
भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की संस्थापना में योगदान किया । इस संघ में 
विभिन्‍न राजनीतिक विचारधाराओं के पत्रकार हैं; कितु वे सब निष्पक्ष रूप 
से काम करते हैं। यद्यपि पत्रकार संघ केंद्रीयः मजदूर संघी संगठनों से हाथ 
खींचे रहता है फिर भी श्रमजीवियों के सामान्य हितों की रक्षा के लिए जहां 
तक आवश्यक है बह उक्त संगठनों को सहयोग देने के लिए सदा तैयार मिलेगा । 

पत्रकारों ने मुद्रणालयों के अन्य कर्मचारियों की तुलना में अपना संगठन 
बहुत देर से आरंभ किया । किंतु वे एक क्षेत्र में उनसे कहीं आगे हैं। यद्यपि 


३२ भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


देश के विभिन्‍न भागों में मुद्रणालय-कामगारों के प्रादेशिक और सांस्थानिक 
संधों की भरमार है फिर भी उनका कोई अखिल भारतीय या राज्य-व्यापी 
संगठन नहीं है। प्रायः मुद्रणालय-कमचारियों के संगठनों में आपस में नोंकझोंक 
रहती है जिसकी पीठ पर बहुधा उनके नेताओं की राजनीतिक दल-बंदी की 
भावना काम करती है। श्रमजीबी पत्रकार संघ शिल्पगत आधार पर प्रादेशिक 
संघों की उपयोगिता में विश्वास करता है; कितु वह उद्योग के अन्य कामगारों 
के संघों को सहयोग देने से पीछे पग नहीं हटाता है। अन्य उद्योगों की भांति, 
यदि पत्र-उद्योग में कामगारों के हितों की रक्षा करना अभीष्ट है तो ब्रिटिश 
प्रिंटिंग एंड किड्रेंड ट्रेड फेडरेशन जैसा कोई संगठन बनाना होगा जिससे इस 
उद्योग के विभिन्‍न अंगों के विभिन्‍न संघों को आबद्ध किया जा सके । इस 
: प्रकार के संगठन से ही पत्र-उद्योग की व्यवस्था में कामगारों को अपना समुचित 
और प्रभावशाली भाग मिल सकता है। 

अपने चार बर्ष के जीवन-काल में भारतीय श्रमजीबी पत्रकार संघ (॥/000- 
"कतणा 07 ४४०ाताए चे0०पााएीएाह) पर कम बच्थपात नहीं हुए हैं । 
उसे मालिकों के विरोध का तगड़ा मुकाबला करता पड़ रहा है और उसके 
कितने ही कर्मचारियों को अपनी जीविका से हाथ धोना पड़ा है । जब पत्रकारों 
ने अपने झगड़े निपठाने के लिए राज्य' के कानून की शरण छी. तब' उन्हें ज्ञात 
हुआ कि वे सामूहिक रूप से, अपनी शिकायतें दूर कराने के लिए, आंदोछन 
नहीं कर सकते क्योंकि वे न तो मेहनतकश मजदूर हैं और न छिपिक (क्लर्क) 
हैं । उनका काम बौद्धिक और पयवेक्षणात्मक है। इससे श्रमजीबी पत्रकारों की 
आंखें खुल गयीं। उन्होंने अपनी इस दुरबस्था के निवारण के लिए देशव्यापी 
आंदोलन किया। तब सरकार ने औद्योगिक झगड़ा अधिनियम में संशोधन 
किया और वह अप्रैल १९५५ से पत्रकारों पर लागू हुआ । 

श्रमजीबी पत्रकार संघ की एक बड़ी सफलता यह थी कि भारत सरकार 
को एक पत्रकार आयोग (प्रेस-कमीशन) नियुक्त करना पडढ़ा। इस आयोग ने 
जांच करके एक विशद-प्रतिवेदत प्रस्तुत किया जिसमें श्रमजीबी पत्रकारों की 
कार्यावसथाओं पर ही' प्रकाश नहीं डाला गया बल्कि पत्रों के औद्योगिक स्वरूप 
की छानबीन करके उसमें सुधार का अभिस्ताव भी किया गया, जो प्रत्येक 
लोकतंत्रीय' समाज में सार्वजनिक सेवा के लिए एक महत्त्वपूर्ण उपकरण बन 
सकता है । इस प्रतिवेदन में पत्रों पर एकाधभिपत्य, आदि के खतरे के बारे में 
जो चेतावनी दी गयी है वह इतनी सारगर्भित है कि समाजवादी ढंग के लोक- 
मंगलकारी राज्य' की स्थापना के लिए वननबद्ध कोई भी सरकार उसकी उपेक्षा 
नहीं कर सकती । 

सरकार ने श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम (४४०४४) चैं०धापाए8(४' 
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2000) १९५५ पास कर दिया । इसमें एक विशेष अनुबंध यह था कि सरकार 
श्रमजीबी पत्रकारों के वेतनों की दरे नियत करने के लिए एक वेतन-बोर्ड 
नियुक्त करेगी। इरालिए माई १९५६ में भारत सरकार ने श्री एच० बवी० 
दिवातिया को अध्यदाता में, वेतन-बोड स्थापित किया । उस बोर्ड ने मई १९५७ 
में अपना प्रतिवेदन प्ररतुत करके यह सिफारिश की कि इस क्षेत्र में कर्मचारी 
मंडल की निम्नतम' श्रेणी के सदस्य का वेतन भी, भत्ता छोड़कर ९० रु० मासिक 
से किसी तरह कम न होना चाहिए। मासिक महंगाई भत्ता ३० रु० से छेकर 
२०० रु० तक निर्धारित किया गया। उसने यह भी सिफारिश की कि श्रम- 
जीबी पत्रकारों का वेतन-मान शिला-पद्धति' (विसृप-पद्धति) से ठीक कर दिया 
जाए। उन्हें प्रत्येक तीन वर्षों की सेवा के लिए उक्त पद्धति से वेतन-वृद्धि दी 
जाए ओर ये वृद्धि पांच बार से अधिक न दी जाए। वेतन-निर्धारित करने की 


दृष्टि से वेतन-बोर्ड मे समाचारपत्रों को उनकी आय के आधार पर 4, 3, 


() 4) और +५ श्रेणियों में बांद दिया। इस वेतन-बोर्ड ने यह भी स्पष्ट कह 
दिया कि उसके निर्णयों का संशोधन करने के लिए तीन वर्ष बाद एक दूसरा 
वेतन-बोर्ड नियुक्त किया जाए। इस दूसरे वेतन-बोड की नियुक्ति पांच वर्ष के 
आगे न टाली जाए। वेतन-बोड्ड ने गुटों के वर्गीकरण, बहु-घटकों तथा शंख- 
लाओं, असल और बेतन-मान, महंगाई भत्ते, आंशिक समय देकर काम करने 
वाले संवाददाताओं को. रखने और उनके वेतन तथा निर्णयों के कार्यान्‍्विय की 
तारीख के फैसले बहुमत के अनुसमर्थत से किये थे। इन' फैसलों में मालिकों के 
प्रतिनिधियों ने अपने मत विरोध में दिये थे । 

अन्य अनाबदड्ध संघ--जिन चार केंद्रीय संगठनों का वर्णन ऊपर हो चुका 
है उनको छोड़कर ऐसे अनेक संघ हैं जो न तो उक्त संगठनों से आबद्ध हैं और 
ने पंजीबद्ध ही हैं। इसलिए यद्यपि अ. भा. बेंक कर्मचारी संघ (०)3 ॥शता8 
छिएयार वंजाएणि7 एक है88009007) एक अखिल भारतीय संगठन है 
फिर भी बह किसी केंद्रीय संस्था से आबद्ध नहीं । राष्ट्रीय भारतीय' रेलवे कमे- 
चारी संघ (तार ॥0तेलकछाातं0ा 0 वावाशा ि७५9०४५७7॥७॥), 
अखिल भारतीय बंदरगाह और गोदी कमंचारी संघ (3)] ॥7त9 07% 
धात ॥067 श०ंरछप्ा! म0ते७:७४४00), राष्ट्रीय डाक-तार कम्मंचारी 
संघ (पकवंताकों ऑठ्तेकबा0ा ए 7088 बावे 7००४०००१ 
१४०7४८४७४) तथा अखिल भारतीय खान कामगार संघ (&] ॥049 0॥॥768. 
करला४छा आल्तेएाः80४07) की गिनती भी इसी कोटि में होती है। इस 
प्रसंग में यह बताना आवश्यक होगा कि इन संगठनों के अनेक. मजदूर संघ 
उक्त चार केंद्रीय संगठनों में किसी-न-किसी संगठन से आबड् हैं। इन संघों में 
सबसे दक्तिशाली फेडरेशन (संघ) राष्ट्रीय, भारतीय रेछ कर्मचारी संघ है 
म३ 
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जिसकी स्थापना अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ तथा भारतीय राष्ट्रीय 
रेल करमंचारी संघ (॥ताछा रिक्ो।ज्ज्ाछाह कीटवेए'का0) के आपसी 
विलय के कारण १९५३ में हुई थी । कितु इस बिलरूय से कोई छाभ नहीं हुआ 
क्योंकि उनके अंतवर्ती मजदूर संधघों में प्रतिस्पर्धा चलती ही रही । एकाएक 
१९५७ में उनके मतभेदों की यह खाई इतनी चौड़ी हो गयी कि उन्होंने अपने 
अधिवेशन अ्लूग-अलग किये | फिर भी दोनों गुटों तथा मजदूर संघरों के हित- 
चितकों के प्रयत्नों से आगे चलकर उनमें एकता स्थापित करने का राजीनामा 
हो गया । यद्यपि दोनों गुट अपने-अपने ढंग से विूय का सुझाव दे रहे थे फिर 
भी विलय का प्रयास सफल न हो सका। निदान, नवंबर १९५७ में अ. भा. 
रेलवे कमचारी संघ (.6]] वादा जिलाफ़छजाछाओऊ शल्वेकशातंणा) 
ने दोनों फेडरेशनों में एकता करने की चेष्ठा की। फिर एक एकता सम्मेलन 
हुआ जिसमें दोनों फेडरेशनों ने एकता का सूत्र स्वीकार कर लिया । 


कामगारों की नीति--केंद्रीयः संगठनों में आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण 
मजदूर संघों की संख्या और उनके सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी हो चली । 
एक ही उद्योग और संस्थान में कई-कई श्रमिक संघ बन गये जिससे उनकी 
संख्या में बाढ़-सी आ गयी । इस स्थिति को देखकर थह कंसे दावा किया जा 
सकता है कि श्रमिक आंदोलन की शक्ति दिन-पर"दित बढ़ रही थी। इस 
आंदोलन की एक बड़ी दुर्बलता यह थी कि उसे पर राजनीतिक दछों का 

हस अवधि में कामगार-बर्ग अपनी सामाजिक-आर्थिक दशाएं सुधारने के 
लिए अधिक सतक॑ हो गया । उसके विचार से उसका कल्याण न्याधिक निर्णय- 
तंत्र द्वारा ही संभव था जिसकी स्थापता सरकार कर चुकोंथी। इस बाहरी 
व्यवस्था की शरण लेना कोई कठिन काम न था। जब कोई औद्योगिक झगड़ा 
उठता था तब सरकार इस मामले को इस तंत्र के पास भेज देती थी । वास्तव 
में, कामगारों को अधिकरणों (77५७४॥७।४) के पंचाटों के रूप में कुछ राहतें 
मिलती रही हैं। फिर भी न्यायिक निर्णय (30]एत0८४/07) की ओर 
ताकने की प्रवृत्ति ने श्रमिक-आंदोून को कम ठेस नहीं पहुंचायी है । 


मालिकों की नीति--इस काछ में मालिकों की नीति में भी हेरफेर हुई । 
आंदोलन के विरुद्ध उनकी कड़ाई में नरमी आ चली । उनमें से कुछ जान गये 
कि श्रमिक-आन्दोलन के पांव टिके रहेंगे और उद्योगों के संचालन में मजदूर 
संघों के स्थान की उपेक्षा बहुत दिनों तक नहीं की जा सकती है। कुछ मालिकों 
को छोड़कर, अन्य कोई भी मजदूर संघरों या कामगारों के साथ समझौते की 
बातचीत और सामूहिक भाव-ताव की नीति में विश्वास करने की तेथार न 
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था। इसके कारण थे मजदूर संत्र आंदोलन की भीतरी फूट, और अनिवार्य 
न्यायिक निर्णय की पद्धति । 

सरकार की नीति---इस अवधि में, श्रभ-संबंधी मामछों के निपटारे में 
सरकार की नीति में भी परिवर्तत दिखायी देगा। छोकतंत्रीय देश में, जहां 
प्रत्येक वयस्क को मतदान का अधिकार मिला हुआ है, कोई सरकार उस 
श्रमिक-वर्ग के वैध अधिकारों की उपेक्षा कैसे कर सकती है जिसमें एक विकट 
संघर्षात्मक शक्ति प्राप्त कर ली है ? सरकार ने युद्धकाल में श्रम के मामलों के 
विषय में एक राजकीय आयोग (२०ए७) (077णंड्छंएत ० +920प्रा') 
नियुक्त किया था जिसने अपनी सिफारिशों प्रस्तुत कर दी थीं। लोकतंत्रीय 
सरकार के लिए इन सिफारिशों को टालना या लटकाये रखना संभव न था। 
इसलिए उसको उन्हें का्यपरिणत करना पड़ा । भारतीय संविधान' के निर्देशा- 
त्मक सिद्धांतों ने भी इस संबंध में सरकार पर भारी दायित्व थोप दिया था। 

श्रमिक विधान की रचन]--इन घटनाओं ने सरकार को श्रमिकों की दक्शा 
सुधारने के लिए प्रशासकीय' और वैधानिक पण उठाने को विवश कर दिया। 
इस अवधि में जो महत्त्वपूर्ण शुभ-कासून बने उनमें औद्योगिक झगड़ा अधिनियम 
([ततहावकोीं 8] हल) १९४७, कोयछा खनक कल्याण कोष 
अधिनियम (('७४| ऐड ४/७०॥४४७० ।'पाते 0०५) १९४६, फैक्टरी 
अधिनियम (शांत 2८) १९४८, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 
(क][0/008 िकया0 वी#प्रा'छ्ाए6 हल) १९४८, न्यूनतम मजदूरी 
अधिनियम (वाया) ४/४४०४ ९४) १९४८, चाय उद्यान* अधिनियम 
([0व0॥ 36) १९५१, भारतीय खान अधिनियम (शव 
शिता(क 20) १९५१, राज्य दूकान तथा संस्थान अधिनियम (8686 
#0]) ७६ (ध्ाका)]8706 2४८४) और संचित निधि (प्रावीडेंट फंड) 
अधिनियम १९०५२ (जों १९५३, १९५६, १९५८ में संशोधित हुआ) के नाम _ 
उल्लेखनीय हैं । 

त्रिदीय समितियां--इस समय सरकार ने भारतीय' श्रम सम्मेलन तथा 
उसको स्थायी समिति के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के नमूने की अनेक 
ब्रिदलीय औद्योगिक समितियां नियुक्त कर दीं। केंद्र में एक द्विपक्षीय सम्मिलित _ 
परामर्शदाता मंडल स्थापित किया गया जो सामान्य श्रम-संबंधी समस्याओं पर 
बिचार कर सके | अंतर्राष्ट्रीयः श्रम संघ के कुछ समझौतों को स्वीकार कर 
लिया गया । इस समया सरकार ने पंचवर्षीय: योजनाएं बनायीं। श्रम की 
नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में उक्त योजनाओं में विशेष ध्यान दिया गया 


हमें जाय, कहवा, रगड़, आदि के उद्याल सम्मिलित हे । 


३६ भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


है। आशा है कि हितीय' पंचवर्षीय योजना श्रमिक-बर्ग को काफो राहत देने 
में सफल होगी । 

सामाजिक-आर्थिक दह्माओं में परिवर्तत--इस अवधि में, कामगारों की 
सामाजिक-आर्थिक दशाओं में कुछ हद तक सुधार हुआ । कामगार अपने अधि- 
कार के प्रति अधिक जागरूक हो गये । फिर भी, अभी उन्हें अपने उत्तरदाधित्व 
को अच्छी तस्ह समझाना है। मजदूर संघों और उनके रादस्यों की संख्या में 
बढ़ोतरी अवश्य हुई है कितु केंद्रीय मजदूर संघी संगठनों में फूट की जड़ें और 


का 
जे 


अपेक्षा मजदूर संघ”आंदोर्ून पर॑ अधिक गहरा गड़ गया । 


ज्ॉरों केंद्रीय संगठनों का तुलनात्मक अध्ययन 


ग ओर लक्ष्य--इस समय भारत में चार केंद्रीय अखिल भारतीय 
मजदूर संघी संगठन हैं जिनके नाम हैं--भारतीय' राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
(वीक फिंशाजाओ। फछत0 एआांणा एगापए्टा'एम७), अखिल भारतीय 

यूनियन कांग्रेस (2॥7 वादा वछतत [रीता (ाए्टा'एक), हिंद 
मजदूर सभा तथा संयुक्त ट्रेंड यूनियन कांग्रेस (([॥060 [फछत6 (॥णा 
०0॥27688) । यद्यपि इन चारों का-सामान्य ध्येय एक ही 8. अर्थात वे काम- 
गारों के आर्थिक, -राजतीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, हितों को उम्नति भ॑ 
लगे हुए हैं, फिर भी राजनीतिक हृष्टि से उनके सिद्धांतों में मौलिक अंतर है । 

भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इनटक) की संस्थापना मई १९४७ 
में हुई थी । इसका उद्देश्य एक ऐसे' समाज की रचना करना है जिसमें उसका 
प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से अपनी सबबतोमुखी उन्नति करने के लिए रामस्त 
बाधाओं से मुक्त हो; जिसमें मानवीय व्यक्तित्व के सर्वागीण विकाश' का द्वार 
खुला हुआ हो और जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण और 
असमानता को दिन-पर-दिनत मिटाने का अथक प्रयास किया गया हो । आधथिक 
कार्यकलाप और सामाजिक संघटन में शोषण की नीति तथा किसी भी रूप में 
असामाजिक शक्ति का केंद्रीयकरण वर्जित है। यह इन तथा अन्य उद्देश्यों को 
पूरा करने के लिए उद्योगों पर राष्ट्रीय स्वामित्व तथा नियंत्रण स्थापित करने 
तथा उनकी व्यवस्था में कामगारों को अधिकाधिक तथा अंततोगत्वा पूर्ण भाग 
देने का अनुरोध करता है। फिर भी वह इस दिशा में उम्र कदम उठाने के 
पक्ष में नहीं है। वह इन सुधारों को लोकतंत्रीय और शांतिपूर्ण ढंग से धीरे-धीरे 
कार्य-परिणत करना चाहता है । 

हिंद मजदूर सभा की स्थापना १९४८ में हुई। इसका उद्देश्य एक 
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लोकतंत्रीयः समाजवादी समाज की रचना करना है। अपने इस उद्देश्य को पूरा 
करने के लिए, वह प्रत्येक विधि-विहित, शांतिपूर्ण और लछोकतंत्रीय तरीके को 
अमर में छाने के लिए उद्यत है। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीयः ट्रेड यूनियन 
कांग्रेस तथा हिंद मजदूर सभा दोनों ने अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए लछोक- 
तंत्रीय साधन अपनाने को ठान ली है । 

अखिल भारतीय ट्रेंड यूनियन कांग्रेस की संस्थापवा १९२० में हुई। अब 
उस पर कम्यूनिस्ट छा गये हैं। इसका उद्देश्य देश में एक समाजबादी राज्य की 
स्थापना करना है (हिंद मजदूर सभा का ध्येय लोकतंत्रीय, समाजवादी समाज 
है); और उत्पादन, वितरण तथा विनिमय के साधनों का राष्ट्रीकरण तथा 
समाजीकरण करना है। उसका कहना है कि समाजवादी ढांचे में श्रम और 
पूंजी दोनों का तालमेल नहीं बंठाया जा सकता; और मजदूर संघ वर्ग-संघर्ष 
का हथियार है। अ. भा. ट्रेड युनियन' कांग्रेस अधिक उम्रवादी है तथा भारतीय 

एदीय देख सूतियन कांग्रेस (इनटक) की भांति बेलाग-लपेट आहिसा में विश्वास 

नहीं करती है । 

संयूत्त ट्रेड यूनियन कांग्रेस दिसम्बर १९४८ में अ. भा. ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
से अलग हो गयी थी । उसका उद्देश्य एक मजदूर संघ आंदोलन का सुत्रपात 
7रना और राजनीतिक दलों के प्रभाव से बचने वाले श्रमिकों का एक केंद्रीय 
मंत्र स्थापित करना है । द 

तिल - इस समय अखिल भारतीय संगठनों का नेतृत्व श्रमिक-बर्ग के नेताओं 
के हाथ में मे होकर प्राय: राजनीतिक दलों के नेताओं के हाथ में है। इसका 
कारण भारतीय श्रमिकों का अपना वपिछड़ापन' है। सथ्चे मजदूर संघी नेताओं 
के अभाव में, अपना राजनीतिक उल्ल सीधा करने के लिए राजनीतिक दलों ने 
उन पर अपना पंजा जमा रखा है। मजदूर संघों पर इतता गहरा राजनीतिक 
रंग चढ़ा हुआ है कि उसका प्रभाव उनके अंतर्राष्ट्रीय चोले पर भी पड़ रहा है 
और इस प्रकार भारतीय मजदूर संघ आंदोलन में फूट का डंका बज रहा है। 
उदाहरण के लिए, भारतीय' राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और हिंद मजदूर सभा 
भतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र ट्रेड यूनियन महासंघ ([70007# 007 (४07760067/"9- 
॥0॥ ० ॥060 ]फ8प0७ (77079) से आबद्ध हैं जिसका अनुसमर्थन मुख्य 
रूप से आग्ल-अम रीकी गुट करता है जबकि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
विश्व ट्रेड यूनियन संघ ('ैठजोत ए60७७४०7 ० 7846 एआा०08) 
से आबद्ध है जिसकी पीठ पर कम्युनिस्ट गुट का हाथ है। 

यद्यपि जक्त चार राष्ट्रीय संगठन भारतीय मजदूर संघ आंदोलन पर हाबी 
हैं फिर भी इसका यह अर्थ नहीं है कि देश के सभी मजदूर संघ उनके अंतगत 
आ गये हैं और उनके पीछे-पीछे चलते हैं। कितने ही छोटे-छोटे मजदूर संघ 


८ भारतीय मजद्रों की श्रम-समस्याएं 


उनके पास तक नहीं फटकते और कितने ही मजदूर संघ यद्यपि वे समय-समय 
पर इस या उस कांग्रेस को सहयोग देते आ रहे हैं फिर भी अपना प्रथक 
अस्तित्व रखना ही पसंद करते हैं। अहमदाबाद कपड़ा मिल मजदूर संघ 
(.50॥776द90996 765४॥6 ॥,80077 2:488020%&707) जैसी संस्थाएं 
तो इतनी प्रभावशाली हैं कि राष्ट्रीयः श्रमिक केंद्र तक प्राय: उन्हीं के इंगित 
पर नाचता है। यही बात राष्ट्रीय भारतीय रेल कमंचारी संघ के क्षेत्रीय' 
प्रभाव के बारे में भी कही जा सकती है। यद्यपि केंद्र के साथ इनका संपर्क एक' 
कच्चे धागे से बंधा हुआ है फिर भी यह महत्त्वपूर्ण है 

यकलाप--अखिल भारतीय संगठनों के कायकल्‍राप को मोटे तौर से 
निम्न दो भागों में बांठा जा सकता है : 


(१) संगठन की कार्यकुशलूता की शैली से संबंधित कार्य । 
(२) संगठन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्षेत्र-सेवा । 


द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत जो कार्यकलाप आते हैं उनमें केंद्रीय सरकार के 
साथ सहयोग करना सबसे महत्त्वपूर्ण है। श्रम-समस्याओं का हल निकालने, 
विदेशों के साथ संपर्क जोड़ने, अनुसंधान तथा प्रकाशन के कार्य करने के लिए 
यह सहयोग जरूरी है 
भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस विभिन्‍न क्षेत्रों में सरकार को सहयोग 
देती आ रही है | कामगारों को निठल्ले बंठाने की हानिपूर्ति उद्योगों की वैज्ञा- 
निक व्यवस्था करने की नीति तथा पंचवर्षीय योजनाओं में श्रम-संबंधी व्यवस्था 
के बारे में यह सहयोग दिया जाता रहा है। इस उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय' 
ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इनटक) को केंद्रीय उद्योग परामर्शदाता परिषद्‌ ((७॥- 
पाक 2ैदए0800ए7 (ए०फ्शालं ०0 वशवेप्रशाए768), न्यूनतम मजदूरी 
अधिनियम के अंतर्गत स्थापित सलाहकार बोडं, * उद्योग समितियों (॥7वप8- 
एं॥ (/0777780888), आदि केंद्रीय सरकार-की संस्थाओं में प्रतिनिधित्व 
मिलता रहा है। जहां विदेशों से संपर्क का संबंध है उस क्रम में अखिल चीन 
: ट्रेड यूनियन संघ (3]]-(/9॥8 ऑ#€वे७'छछं00 07 77806 एआऑ०078) 
के निमंत्रण पर एक पांच-सदस्यीय ट्रेड यूनियन शिष्टमंडल चीन' गया था; तथा 
केन्या के पंजीबद्ध ट्रेड यूनियन संघ का एक द्विसदस्यीय' शिष्ठमंडल भारत आया 
था। चीत का एक मजदूर संघी प्रतिनिधिमंडल भा. रा. ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
(इनटक ) के दिल्‍ली के प्रधान कार्यालय में पधारा था और उसने यहां अनेक 
समस्याओं पर विचार-विनिमय किया था। अप्रैल १९५६ में, अमेरिका के 
मजदूर-नेता श्री वाल्टर रयूथेर भा. रा. ट्रे. यू. कांग्रेस (इनटक) के विशेष 
निमंत्रण पर भारत आये थे। चारसूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण-सुविधाओं 
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का लाभ उठाने के लिए जो ह्विदलीय' छह-सदस्यीय' टोली अमेरिका गयी थी 
उसके तीन सदस्य भारतीय राष्ट्रीय' ट्रेड यूनियन कांग्रेस के लोग थे । अनुसंधान 
और प्रकाशन की श्रेणी में “इंडियन वर्कर” (वतांक0 ए४०77०४) तथा' 
अन्य पत्रिकाओं का नाम लिया जा सकता है। प्रधान कार्यालय में एक अनु- 
संधान विभाग भी खुल गया है । 

भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की भांति ही हिंद मजदूर सभा श्रम- 
नीति के निर्धारण में सरकार को सहयोग देती आ रही है। इस संबंध में 
उसे केंद्रीय न्यूनतम वेतन मंडल, कमचारी राज्य बीमा निगम, केंद्रीय कमंचारी 
प्रॉवीडेंट फंड ट्रस्टी बोर्ड तथा अन्य औद्योगिक समितियों में प्रतिनिधित्व 
मिलता रहा है। अखिल चीन मजदूर संघ के न्‍्योते पर हिंद मजदूर सभा ने 
१९५२ और १९५३ के दोनों वर्षों में छह-सदस्यीय शिष्ठटमंडल चीन भेजे थे ॥ 
इन शिष्टमंडलों ने अखिल चीन मजदूर संघ के वाषिक सम्मेलनों में भाग 
लिया और बाद में तीन सप्ताह तक चीन में भ्रमण किया था । हिंद मजदूर 
सभा के अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा, विज्ञान, संस्क्ृति संघ (यूनेस्को) 
ने चारसूत्री कार्यक्रम और कोलंबो-योजना के अंतगगत बाहरी क्षेत्रों में जाकर 
श्रम-संघता की शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की थीं। सभा 
का प्रधान कार्याठय “हिंद मजदूर” नामक एक द्विमासिक पत्रिका प्रकाशित 
करता है, कितु उससे आबद्धित संघ दसप त्रिकाएं--पांच अंग्रेजी में चार मराठी 
में और एक उदं में निकालते हैं। 

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और संयुक्त ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 
सरकार द्वारा निर्मित अनेक त्रिदलीय अभिकरणों से संबंध है । मजदूर 
संघी नेताओं को प्रशिक्षण देने के लिए अ. भा. ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने 
अगस्त-सितंबर १९५३ में एक द्विसाप्ताहिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था 
की थी। यह “ट्रेड यूनियन रिकार्ड” नामक एक पाक्षिक पन्निका निकलती है । 
इसके कुछ आबद्धित संघ भी पत्रिकाएं प्रकाशित करते हैं । 

ग्रशासन--यद्यपि, दूसरे महासमर के बाद और इन्हीं पिछले कुछ वर्षों 
में, इस देश में मजदूर संघों की संख्या और सदस्यता में पर्याप्त वृद्धि हुई है 
फिर भी उनकी कायंप्रणाली या संघटन में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ 
है। देश के मजदूर संगठनों में तीन बातें खटकती हैं 


(१) छोटे-छोटे मजदूर संघों का बोलबाला; इनमें तीन-चौथाई संघों में 

. प्रत्येक की सदस्यता ५०० से भी कम है । द 
(२) छोटे होने के कारण उनकी दुबंछ आर्थिक स्थिति तथा शुल्क की 
कम दरे । द 


डे भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


(३) पूरे समय (पूर्णकालिक) कार्य करने वाले बैतनिक अधिकारियों की 
कृभी | द 

ऊपर लिखी बुराइयां बहुत दिनों से चली आ रही हैं। यदि उनको दूर करने 
की कोशिश नहीं की जाती है तो वे आंदोलन की प्रगति में रोड़े अटकाये 
बिना नहीं रहेंगी । 

आबद्ध संघ और सदस्यता--चारों अखिल भारतीय संगठनों के अपने- 
अपने आबद्ध मजदूर संघ है; और सदस्य-संख्या का जो दावा १९५१, १९५२ 
और १९५३ के वित्तीय वर्षों में किया गया है उसके आंकड़े सारणी नं. १४ में 
दिये गये हैं । 

विभिन्‍न उद्योगों में ग्रतिनिधित्त--सारणी नं. २ में विभिन्‍न उद्योगों में 
उक्त चारों अखिल-भारतीय संगठनों से जो मजदूर संघ आबद्ध हैं और उनकी 
जो सदस्य-संख्याएं हैं उनके प्रामाणिक आंकड़े दिये गये हैं। 

विभिन्‍न राज्यों में ग्रतिनिधित्त--सारणी नं. ३ में उक्त चारों अ. भा. 
संगठनों की विभिन्‍न उद्योगों में क्या स्थिति है, उसके आंकड़े दिये गये हैं। 

आय- सारणी नं. ४ में उक्त चार संगठनों में से तीत की आय के साधन 
और वितरण के प्रतिशत आंकड़े दिये गये हैं। संयुक्त ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 
आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हो सके हैं । 

सारणी नं. ४ से स्पष्ट है कि अ. भा. ट्रेड यूनियन कांग्रेस की आय का 
मुख्य स्रोत शुल्क, दान और चंदा है। भारतीय राष्ट्रीय' ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
ओर हिंद मजदूर सभा को अपने आबड्ध संघों से जो शुल्क मिलता है वही 
उसकी मुख्य आय है। निष्कर्ष यह है कि सभी संगठनों की आर्थिक दशा 
. खराब है। द 
. व्यय--सारणी नं. ५ में उनके व्यय का विवरण भी स्पष्ठ रूप से दिया 
गया है। ' 
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कतंमान दु्बंढता--भारत में मजदूर संघ आंदोलन (श्रमिक संघता) 
के भविष्य पर चर्चा करते हुए, सबसे पहले यहां यह कहना ठीक ही होगा 
कि शोषण और अमानवीय अवस्थाओं से बचाव की सबसे प्रभावशाली, 
. टिकाऊ तरकीब यही है कि श्रमिक-वर्ग अधिक से अधिक संगठित हो जाएं । 


अल 0+-----५+-+ नकेल नबी ५५ ५५मक4-ननननन गन लिन मी एप हक “नल ५ 


* १-५ सारणियां पृष्ठ ४६-५३ पर देखिए । 
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लछोकतंत्रीय ढंग से संगठित मजदूर संघ आंदोलन शोषण से पर्याप्त सुरक्षित 
रह सकता है। कामगारों को यह जानना चाहिए कि वे अपनी सुरक्षा के 
लिए सदा सरकार अथवा बाहरी अभिकरणों पर निर्भर नहीं रह सकते और 
न कोई दूसरा उनके लिए उनका काम कर जाएगा। उन्हें तो अपने-आप 
अपनी सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करना होगा । यद्यपि इस दिशा में, आरंभ में 
आहरी सहायता ली जा सकती है कितु अंत में उसे अपने पैरों खड़ा होना 
चाहिए। विधान से, निःसंदेह, स्थिति पर अंकुश लग जाता है जिससे उसका 
 मन-माना दुरुपयोग नहीं होने पाता, फिर भी विधान एक सीमा तक ही सहा- 
यक होता है। 

श्रम-अवस्थाएं--दुर्भाग्यवश, भारत के स्वाधीन होने पर भी, श्रम की 
अवस्थाएं पिछड़ी हुई हैं। मजदूरी कम है, काम के घंटे अधिक हैं, रिहायशी 
मकानों की तंगी है, और शिक्षा, मनोरंजन तथा कल्याण की सुविधाएं कम 
हैं। भारतीय संविधान के निदेशात्मक सिद्धांतों में काम के अधिकार तथा 
जीवन के अधिकार की विशेष रूप से गारंटी दी गयी है जो व्यक्ति को मृत्यु के 
सुख से बचा सके । कितु इनको अभी प्रभावशाली ढंग से कार्यपरिणत करना 
है। कोरे सिद्धांतों से काम नहीं चलेगा। यदि कामगार राजनीतिक स्वतंत्रता 
का आर्थिक फल नहीं चख सकते हैं तो ऊपर बताये-गये सिद्धांत उनके लिए 
अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, कामगा रों को.-संघ--बनने- 
की छूट होनी चाहिए; उनकी कार्यावस्‍थाएं ऐसी होनी चाहिए कि -उन्हें बुढ़ापे 
बीमारी और बेरोजगारी में आथिक तंगी न सताने पाए । सुखद जीवन के. लिए. 
आवश्यक बातों की गारंटी होनी चाहिए; अर्थात्‌ उनके जीवन के लिए नि:शुल्क 
शिक्षा, अच्छे आवास, काम के अपेक्षाकृत कम घंटे, स्वास्थ्य और सुरक्षा तथा 
अन्य उपयोगी बातें आवश्यक हैं । 

प्रबल मजदूर-संघों के संगठन को आवश्यकता--मजदूर संघ आंदोलन 
की उपयोगिता इसी में है कि वह मजदूरों की दशा में सुधार करे। उसमें 
सुधार की जितनी अधिक क्षमता होगी उतना ही अधिक उसका महत्त्व होगा । 
सामूहिक सौदाकारी के सिद्धांत की दृष्टि से कर्मचारियों के हितों की रक्षा वे 
मजदूर संघ ही अच्छी तरह कर सकते हैं जिनमें मालिकों से टक्कर लेने की 
शक्ति पैदा हो गयी हो क्योंकि समझौते की मेज के दोनों ओर समान शक्ति- 
दशाली पक्ष होने पर ही बातचीत' भले प्रकार से होती है। श्रमिकों की हित- 
रक्षा तथा उद्योगों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रबल मजदूर संघ आंदोलन 
आवश्यक है । यदि भारत में मजदूर संघ आंदोलन संगठित होकर प्रबल रूप 
धारण नहीं कर लेता तो भारत में पूर्ण समाजवादी लोकतंत्र के आधार पर 
राष्ट्रीय ढांचा मजबूती से खड़ा नहीं हो सकेगा । देश की वर्तमान आकांक्षाओं 
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और आद्शों के बावजूद हढ़ मजदूर संघ आंदोलन के न होने पर श्रमिक-वर्गे 
के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना कठिन है ! 

यद्यपि विगत दो दशकों में देश के मजदूर संघ आंदोलन में काफी प्रगति 
हुई है फिर भी यहां श्रमिक-संघता अपने शैशव काल में है। औद्योगिक लोक- 
तंत्र की सुरक्षा के लिए प्रबल संघता आवश्यक है। कितु इस दिशा में अभी 
एक लंबा मार्ग पार करना है। आज देश में श्रमिक-संघटन की प्रगति में 
राजनीतिक प्रलिस्पर्धा, साधनों का अभाव, कामगारों की आपसी फूट तथा संघों 
की बहुलता रोड़े अटका रही है। जिन कुछेक शक्तिशाली श्रमिक-संगठनों ने 
परंपराओं का परिपालन करते हुए इस देश में श्रमिक-आंदोलन को कलूंकित 
होने से बचाया है उनको छोड़कर अन्य संघ अभी पीछे ही छड़खड़ा रहे हैं; 
और उक्त दोषों से अछुते नहीं हैं। इस शोचनीय' स्थिति के बहुत-से कारण हैं 
कितु एक बात साफ है कि मजदूर संघों और औद्योगिक संबंधों के बारे में जब 
कानून बने थे तब परिस्थितियां बिल्कुल भिन्‍न थीं । इसलिए अब उनमें संशो- 
धन करना नितांत आवश्यक है । 

एकता की आवश्यकता--इस बात को यहां स्पष्ठ कर देना आवश्यक है 
कि केवल कानून के बल से देश में मजदूर संघ आंदोलन प्रबल रूप से नहीं 
प्रनप सकता है । कानून आंदोलन की प्रगति में सहायता दे सकता और उसकी 
आंतरिक शक्ति को अंकुरित कर सकता है; कितु अपने लक्ष्य की प्रासि के लिए 
आंदोलन की एकता आवश्यक है। इसलिए विभिन्‍न आबद्ध संघों को मिलकर 
एक सामान्य कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहिए जिससे उनकी कायपद्धतियों, ध्येयों 
और हलचलों की अनुरूपता सामने आ जाए। द 

भारत के इतिहास में देश की स्वाधीनता और गणतंत्र की स्थापना से एक 
नया युग आरंभ हो गया है । इस अवसर पर यदि कामगारों में फूट पड़ी रहती 
है तो उससे श्रमिक-वर्ग के संगठनों की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचे बिना न 
रहेगा । इसलिए मजदूर संघ आंदोलन के लोकतंत्रीय आदर्शों में विश्वास रखने 
वाले सभी कामगारों को मिलकर एक केंद्रीय' संगठन बनाना चाहिए जो साधि- 
कार रूप से उनकी मांगों को प्रस्तुत कर सके। यदि इस प्रकार की संयुक्त 
संस्था स्थापित हो गयी तो उससे कामगारों को सदा लाभ पहुंचता रहेगा और 
अंत में, देश में औद्योगिक शांति कायम हो सकेगी । देश के आथिक मामलों में 
सरकार अधिकाधिक भाग लेती जा रही है। इस दशा में कामगारों की एक 
ऐसी केंद्रीय संस्था होनी चाहिए जो औद्योगिक श्रम-नीति पर श्रमिकों के 
दृष्टिकोण को सरकार के सामने प्रस्तुत कर सके । इसलिए भारत में मजदूर 
. संघ आंदोलन को संगठित करने की आवश्यकता है । क्‍ 
.. राजनीतिक प्रभाव से मुक्ति-- भारत में मजदूर संघ आंदोलन की. स्वस्थ 
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प्रगति में जो बाधाएं आ रही हैं उनको एक बलिणष्ठ केंद्रीय संगठन की स्थापना 
द्वारा दूर किया जा सकता है । इस समय' संघों की नकेल प्रायः राजनीतिक 
नेताओं के हाथ में है। राजनीतिक दल अपना-अपना उल्लू सीधा करने में जुटे 
होने के क़ारण मजदूर संघ आंदोलन की ओर ध्यान कहां दे सकते हैं ? अब 
समय औ गया है जबकि कामगारों की आंखें खुल गयी हैं और वे समझ गये 
हैं कि उन्हें दलगत राजनीति के शतरंज का मोहरा न बनना चाहिए । उन्हें 
तो आदि से अंत तक अपने हितों और स्वार्थों की रक्षा पर ध्यान-देना चाहिए। 
मजदूर संघी नेताओं और दलीय' नेताओं को भी चाहिए कि वे कामगारों को 
उनके बीच फूट डालने वाली राजनीति से अलग रखें ताकि देश में श्रमिक 
संघता की सच्ची प्रवृत्ति पनप सके । 

उक्त विचारों का उद्देश्य राजनीतिक नेताओं पर किसी प्रकार का प्रह्मर 
करना नहीं हैं। निःसंशय उन्होंने देश के मजदूर संघ आंदोलन का पथप्रदर्शन 
किया है। अन्य किसी देश की अपेक्षा इस देश में राजनीतिक नेताओं ने मजदूर 
संघ आंदोलन का अधिक परिपोषण किया है। इसका कारण यह है कि भारत 
कुछ वर्षों पहले तक पराधीन रहा था और प्रत्येक कामगार या पूंजीपति, 
प्रत्येक किसान या जमींदार, प्रत्येक व्यापारी या सामान्य जन की यही इच्छा 
थी कि वे सब मिलकर सबसे पहले देश को स्वाधीन कराएं । अब उस प्रभ्॒ुसत्ता- 
संपन्‍न गणतंत्र की नींव मजबूती से पड़ चुकी है और श्रमिक-वर्गे के व्यापक 
आश्थिक हितों पर ध्यान देने का समय आ गया है। देखना है कि कहीं श्रमिक 
संघता अवांछनीय राजनीति के दलूदल में न फंस जाए । द 

जातिं-पांत---एक अन्य सोचने-योग्य बात यह है कि कभी-कभी मजदूर 
संघों की रचना में जाति-पांत की बूृ देखने को मिलती है । इसका मुख्य दोष 
विदेशी शासन को है। अन्य देशों में जो वर्ग-चेतना देखने को मिलती है बसी 
भारतीय मजदूर संघ आंदोलन में नहीं है। कितु भारत में जाति-पांत की 
भावना अधिक है जिससे समाज में व्यावसायिक श्रेणियां बन गयी हैं। श्रमिक 
संघता के विकट शत्रु हैं सांप्रदायिकता और जातिवाद । धर्म को मजदूर संघों' 
की रचना में कभी नहीं ठंसना चाहिए। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को धर्म या 
आस्था का प्रश्न अपना व्यक्तिगत प्रइन मानना चाहिए। जहां समझाने-बुझाने 
से काम नहीं चले वहां कानून का सहारा लेना चाहिए। चाहे किसी कामगार 
का कोई धर्म, जाति या रूप-रंग क्‍यों न हो, औद्योगिक क्षेत्र में सबसे पहले वह 
एक कामगार है---श्रमजीवी है। इसके बाद दी यह कहा जा सकता है कि वह 
हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी या ईसाई है । 

एक उद्योग में एक मजदर संघ--ब्रिटेन तथा अन्य देशों में मजदूर संघ 
प्रायः शिल्पिक आधार पर चलते हैं। एक उद्योग में भी कई संघ बन जाते हैं. 


री भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


'कितु ये विभिन्‍न शिल्पों के आधार पर बनते हैं। उदाहरण के लिए, एक-ही 
उद्योग में ड्राइवर, कारीगर, बिजली-वाले आदि अरूग-अलग संघ बना सकते 
हैं, इस प्रकार के मजदूर संघों (यूनियन) में कुछ दोष होते हैं। इस दशा में 
जब कभी सीधे संघर्ष का भय होता है तब उद्योगपति या पूंजीपति या मालिक _ 
संघों को आपस में भिड़ाने की चेष्ठा करते हैं। आरभ में ब्रिटेन में भी कुशल 
और अनसीखे कमंचारियों में भेद-भाव रहता था जिससे विभिन्‍न वर्गों में वम- 
नस्य' पंदा हो' गया था । 

कितु भारत में संघों की प्रारंभिक रचना में न तो शिल्पकला को ही बढ़ावा 
दिया गया और न वर्ग-आधार को ही । भारत में संघ प्राय: इस' हिसाब से बने 
कि एक औद्योगिक इकाई में या एक उद्योग में एक ही संघ होना चाहिए । 
फिर भी एक उद्योग में एक संघ का आदर्श फलीभूत नहीं हो सका है । एक ही 
उद्योग में अनेक संघों की उपस्थिति से आपस में प्रतिस्पर्धा चल पड़ती है और 
'उससे श्रमिक-आंदोलन को घातक चोट पहुंचती है । इससे सामूहिक सौदाकारी 
की शक्ति का ह्वास होता है और कामगार अपने वध अधिकार पाने में सफल 
नहीं होता है। यदि कोई मजदूर संघ किसी विशेष मामले पर मालिकों से 
समझौता कर लेता है और दूसरे वैसा नहीं करते हैं तो एक नया संघर्ष छिड़ 
जाता है । इसलिए एक उद्योग में एक ही संघ होना चाहिए । 

मालिकों और सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि मजदूर संघ बने 
रहेंगे और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के लिए उनका होना आवश्यक है | कामगारों 
की परिवेदनाओं और मांगों को मजदूर संघ ही पेश कर सकते हैं; और औद्यो- 
'गिक ज्ञांति मालिकों और कामगारों के संगठनों के आपसी समझौतों पर ही 
_ निर्भर है। यदि एक उद्योग में एक ही मजदूर संघ होने का सिद्धांत पूरी तरह 
से स्वीकार करके व्यवहार में छाया जाए तो इस बारे में आपसी सदभावना 
'की गंजाइद बढ़ जाएगी । 

मजदूर संघों को मान्यता--मजदूर संधों को मान्यता देने की समस्या 
“विवादास्पद बनी रही है। १९३१ में ही, राजकीय श्रम आयोग (3099॥| 
(0शाह्यांहशंता ०7 4,9700प्र) ने अपना मत प्रकट करते हुए लिखा था 
कि मजदूर संघों को मान्यता देना “एक बड़ी बात हो सकती है; यह बिल्कुल 
मामूली बात भी हो सकती है । ” उसने यह भी जोरदार शब्दों में कहा था 
कि “संघों में कर्मचारियों का कम संख्या में शरीक होने का बहाना लेकर 
उनको मान्यता न देना ठीक बात न होगी। इसी प्रकार दो या इससे अधिक 
प्रतिद्वंद्वी संघों का होना इस बात का पर्याप्त आधार उपस्थित नहीं करता है कि 
उनमें से किसी एक को अथवा उन सबको मान्यता न दी जाए। सब कमंचारियों 
को चाहिए कि वे अपने सामान्य हित को सामने रखकर एक ही संघ में सम्मि- 


मजदूर संघ आंदोलन ड्प्‌ 


लित हो जाएं। इसीमें उनकी भलाई है। कितु इस बात पर उन्हें स्वयं 
विचार करना होगा कि वे क्या करें। मालिकों को उसमें टांग अड़ाने की 
जरूरत नहीं है ।” प्रायः मालिक यह बहाना लेकर संघों को मान्यता देने से 
इन्कार कर देते हैं कि उनकी पीठ पर कामगारों का बहुमत नहीं है। इसका 
नतीजा यह होता है कि संघों में आपस में चल जाती है और वे एक-दूसरे के 
. सदस्यों की तोड़-फोड़ में लग जाते हैं और कितने ही टेढ़े-मेड़े तरीकों से अपनी 
सदस्यता बढ़ाने लगते हैं । 


भारतीय' मजदूर संघ अधिनियम (शतदाकह्षा 47७व० एकफआां0ए8 4०४) 
१९२६ द्वारा संघों के पंजीकरण की व्यवस्था की गयी है। लेकिन उसमें 
मालिकों द्वारा मान्यता का कोई विधान नहीं है । यद्यपि १९४७ में इस अधि-- 
नियम को संशोधित करके, कुछ शर्तें पूरी होने पर, मालिक के लिए संघ को 
मान्यता देना आवश्यक कर दिया गया था; कितु तबसे यह संशोधन ही लाग 
नहीं किया गया है। बंबई औद्योगिक झगड़ा अधिनियम (3070/8ए _शिरतेप्र5- 
079 ॥)80प7768 20) १९३८ ने यह व्यवस्था कर दी कि यदि किसी 
संघ में संबंधित उद्योग या व्यवसाय के २५ प्र. ढ़. कामगार सम्मिलित हैं तो 
उसको मान्यता मिल जाएगी । बंबई औद्योगिक संपर्क कानून (307009879ए 
एवेप्रशणांओं 80800708 3०४) १९४६ ने मजदूर संघों की तीन मुख्य" 

श्रेणियां बना दी हैं अर्थात्‌ प्रतिनिध्यात्मक (7'8[0708897090778) संघ; योग्यता-. 
प्रात ((०७॥॥60) संघ; तथा प्रारंभिक (07779) संघ। इस अधिनियम 

द्वारा “स्वीकृत” (७[0[7709०व) संघों की एक नयी श्रेणी बन गयी है। इन 
संघों ने कुछ उत्तरदायित्व उठा रखा है और बदले में, उन्हें कुछ अधिकार मिले 
हुए हैं । इन उत्तरदायित्वों में मुख्य उत्तरदायित्व यह है कि वे सुछझह (0070 8- 

४07 ) के प्रयास के विफल होने पर अपने झगड़े विवाचन (&7"007७007 ) 

के लिए प्रस्तुत करेंगे; और जब तक अधिनियम के सारे अनुबंध निःशेष न हो 
जाएंगे तथा जब तक उनका बहुमत हड़ताल के पक्ष में वोट न देगा तब तक 
वे हड़ताल नहीं करेंगे । 


पंद्रहवां ज्रिदलीय श्रम सम्मेलन मई १९५८ में नैनीताल में हुआ था । इसमें: 
मजदूर संघों की मान्यता-के प्रशत पर विचार हुआ था । इसने मान्यता के लिए 
निम्नांकित सृत्र-संहिता बनायी थी 


१. जहां एक से अधिक संघ मान्यता के लिए दावा करते हों वहां यह 
. देखना होगा कि संघ को पंजीकरण के बाद काम करते हुए कम-से-क्म 


एक वष हो चुका है या नहीं । जहां केवल एक ही संघ होगा वहां यह 
नियम न माना जाएगा। 


के 


समस्याएं 
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भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


, संबंधित संस्थान के कामगारों की कम-से-कम १५ प्र. श. संख्या को 


उसकी सदस्यता प्रास होनी चाहिए 


. कोई मजदूर संघ एक क्षेत्र के किसी उद्योग का प्रतिनिध्यात्मक संघ तब 


माना जा सकता है जबकि उस क्षेत्र के उक्त उद्योग के कम-से-कम' २५ 
प्र. रु. कामगार उसके सदस्य हों । 


, जब क्रिसी संघ को मान्यता प्रदान कर दी जाय तब दो वर्ष तक उसकी 


स्थिति में कोई हेरफेर न करनी चाहिए 


. जहां किसी उद्योग या संस्थान में अनेक संघ हों वहां सबसे अधिक 


संदस्य-संख्या वाले संघ को मान्यता देनी चाहिए। 


. किसी क्षेत्र के उद्योग के प्रतिनिध्यात्मक संघ को उस उद्योग के सब 


संस्थानों के कामगारों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होना 
चाहिए । किंतु, यदि किसी संस्थान के ५० प्र. श. कामगारों ने अपना: 
कोई संघ बना लिया है तो उसे विशुद्ध स्थानीय हितों के मामलों को 
निबटाने का अधिकार होगा । 


- प्रतिनिध्यात्मक स्वरूप के सत्यापन की कार्यवाही अधिक सरल कर देनी 


चाहिए । जहां विभिन्‍न पक्ष विभागीय तंत्र द्वारा निर्धारित सत्यापन के 
परिणाम को स्वीकार करने में आनाकानी करें, वहां सभी केंद्रीय मजदूर 


. संघी संगठनों के प्रतिनिधियों की एक समिति को उक्त काम सौंप देना 


चाहिए और वह यह झगड़ा निपटा देगी। इस स्थिति में जिन केंद्रीय' 
मजदूर संघी संगठनों की स्थायी समिति बनेगी वे विभिन क्षेत्रों के लिए 
आदमी देंगे और आवश्यक धन-राशि जुटाएंगे। यह व्यवस्था विफल 
होने पर, सारा मामछा एक स्वतंत्र न्यायारूयीय निर्णय पर छोड़ देना 
चाहिए । 


* जो संघ अनुशासन-संहिता का परिशीलन करेंगे उन्हीं को मान्यता दी 


जाएगी । 
जो मजदूर संघी फेडरेशन किसी केंद्रीय श्रम संगठन से आबद्ध नहीं 
हैं उनके प्रशनन पर अलग से विचार होना चाहिए। 


कामगारों के जिन केंद्रीय संगठनों ने सम्मेलन में भाग लिया था उन्होने संघोंः 
(यूनियनों) के आपसी संबंधों को मधुर रखने के लिए एक आचार-संहिता पर 
सोच-विचार किया और निम्नांकित सिद्धांतों की रचना की 


त्‌ 


किसी भी उद्योग अथवा इकाई के प्रत्येक कर्मचारी को अपनी रुचि के. 
अनुसार किसी भी संघ में प्रविष्ट करने का अधिकार तथा स्वतंत्रता 
होगी । 


..._ २. संघ की दोहरी सदस्यता संभव नहीं होगी। प्रतिनिध्यात्मक संघों के 5 आ 


. सजदूर संघ आंदोलन । 


संबंध में यह स्वीकार किया गया कि इस सिद्धांत की और जाम 
छानबीन की जाए 
. जे. मजदूर संघ बेरोकटोक छोकतंत्रीयः कार्यप्रणाली अपनाएगे ठ 
आदर करेंगे। 
४. मजदूर संघों की कार्यसमितियों तथा पदाधिकारियों का छुनाद (या: 5 
. लोकतंत्रीय' ढंग से होगा। 
५, किसी भी संगठन द्वारा कामगारों की अनभिनज्ञता तथा पिछ,फ्द ८९ 
अनुचित छाभ न उठाया जाएगा। कोई भी संगठन ज्यादरती-भरी तन; 
.... ऊठपटांग मांगे नहीं करेगा । द | 
६. जाति-पांति के ढकोसले को और सांप्रदायिकता तथा प्रांतीयता को दभ 
..संघों से कोसों दूर रखा जाएगा। द 
संघों के आपसी व्यवहार में हिसा, दबाव, धमकी या वैयक्तिक आकेए 
को जगह न दी जाएगी । 
कामगार किसी संघ के सदस्य क्यों न हों, उन्हें जानना चाहिए कि उसे: 
संघ को मान्यता देने का अभिप्राय यह नहीं है कि मालिक उन पर कोई ह्ृपः 
कर रहे हैं या उन पर अपनी छाया का कोई वितान फंला रहे हैं ). याद 
किसी उद्योग अभवा उसकी इकाई के संघ की सदस्यता काफी हैं और उस 
पास अपने अनुसमथ्थकों के बल का प्रमाण है तथा वह लोकतत्रीय मजदूर 
 संघता के सिद्धांतों द्वारा समझौते की बातचीत करके कामगारों की सूचित 
ओर न्यायपूर्ण बातें मनवाने में समर्थ है तो मालिकों से उसे मान्यता जिले दिया 
नहीं रह सकती । यदि औद्योगिक व्यवस्थापक ऐसा नहीं करते तो बह दिस 
दूर नहीं होगा जबकि औद्योगिक अशांति पैदा हो जाएगी जिससे उन्हें हानि के 
सिवा और क्या मिल सकता है ? 
इसमें संदेह नहीं है कि बंबई ओद्योगिक संपक अधिनियम १९४६ हार 
मान्यता की समस्या हल करने का प्रयास किया गया है। कितु अभी यह नो 
कहा जा सकता कि इससे “एक उद्योग का एक ही संघ हो / का सिद्ध 
मृतिमान 'हो सकेगा या नहीं । द 2 ५8 मम 2. 
किसी कानून का उद्देश्य अच्छे-से-अच्छा हो सकता है किंतु फिर भी 
देखने में आता है कि उससे संघों की आपसी प्रतिस्पर्धा को अनुत्साह नरीं मिल 
सकता । अनुभव से मालूम हुआ है कि अतीत में विभिन्न संघों ने इस दिशा से 
जो तरीके अपनाये हैं वे न तो बेलाग हैं और न विधि-विहित हो । इसके अति- 
रिक्त, जिन संघों को स्वीकार नहीं किया गया है और मान्यता प्राप्त नें है 
मान्यता-प्रास संघों तथा उनके द्वारा किये-गये समझौतों को बदनाम करने व 
घात में रहते हैं। इसलिए कामगारों को यह बताने का अवसर ही नहों चिलदा। 


७ 


के 


५६ भारतीय मजदूरों को श्रम-समस्याएं 


है कि “एक उद्योग का एक संघ ” बनना चाहिए। मजदूरों की समुचित मांगों 
की पीठ पर किसी ऐसे ही संघ का हाथ होना आवश्यक है। 

बंबई अधिनियम' के अनुबंधों में “ एक उद्योग में एक संघ” का ध्येय वरण 
करने की जो व्यवस्था की गयी है उससे बेहतर कोई और भी तरीका हो सकता 
है, इस पर यह विचार करना अप्रासंगिक और दुःसाहस मात्र होगा । 

उक्त आदर्श की प्राप्ति के लिए फिलहाल इतना ही करना काफी होगा कि 
सरकार मुख्य श्रम, आयुक्त ((फ्रार्ल ॥.890प7 0०छणांडश्ंएत७०) 
को केंद्रीय अंचल के उद्योगों के संघों की वास्तविक सदस्य-संख्या तथा प्रतिनिधि- 
संख्या की पूरी तरह छानबीन करने का अधिकार दे दे । इसके बाद, प्रत्येक संघ 
के सदस्यों की संख्या उनकी स्वीकृति लेकर एक पंजी में अंकित कर ली जाए। 
फिर विभिन्‍न संघ मुख्य श्रम आयुक्त या' उससे अधिकार-प्राप्त किसी भी व्यक्ति 
की देखरेख में गुप्त मतदान तथा एकमात्र परिवतंनीय' आनुपातिक मत द्वारा 
प्रतिनिधियों का छुनाव करें ताकि इससे जो सभा निर्वाचित हो उसमें सभी 
संघों और हितों के प्रतिनिधियों को स्थान मिल सके । इस सभा को उद्योगों के _ 
संपूर्ण श्रमिक-वर्ग के निहित स्वार्थों तथा मजदूरों के काम के घंटों, सेवा की 
शर्तों और वेज्ञानिकन, आदि के मूल प्रदनों पर विचार करने का काम सौंपा 
जाए । यह सभा मालिकों के साथ बराबरी के दर्ज पर बातचीत करने में समर्थ 
होगी । इसी प्रकार, विभिन्‍न राज्यों के श्रम आयुक्तों को अपने-अपने प्रभाववर्ती 
क्षेत्रों के उद्योगों के बारे में कायवाही करने का भार सौंप देना चाहिए । 

इस शताब्दी के तीसरे दशक में अखिल भारतीय रेलवे कमंचारी संघ का 
कुछ और ही स्वरूप था। उसे फिर वतंमान ढांचे में ढाछा गया जिससे विभिन्‍न 
राजनीतिक निष्ठाओं के विभिन्‍न संघों को भी एक साथ मिलकर खड़े होने का अब- 
स'र मिल गया । अब वे जब रेलवे प्रशासन से अपने समझौते की बातचीत करते 
हैं तब वे समस्त रेल-व्यवस्था के समस्त कामगारों को अपना ही समझते हैं। 
. आचार संहिता की स्वीकृति से स्पष्ट हो जाता है कि केंद्रीयः संगठनों में 

किस प्रकार का आपसी समझौता हो गया है और वे सही दिशा में बढ़ने लगे 
हैं। निदान, यह जानना चाहिए कि यह प्रयास तभी फलीभूत हो सकता है 


जबकि केंद्रीय संगठन अपने-अपने आबद्ध संघों पर अपने कत्तंव्य पालन के लिए... 


प्रभाव डालने का हृढ़ संकल्प कर ले । 
यदि किसी उद्योग के विभिन्‍न संघ समझ-बूझकर इस प्रकार का एक आपसी 
आधार स्वीकार कर हे तो इस नयी संस्था की उपयोगिता पर मालिक अपने- 


$ आप भरोसा करने लगेंगे और वे बिना किसी हिचकिचाहट के, उसे मान्यता 


प्रदान कर देंगे। इसके अतिरिक्त, यदि यह संगठन सांविधानिक तथा छोक- 
. तन्रीय ढंग से काम करने छंगे तो वह दिन दूर नहीं होगा जबकि कामगार 


सजदूर संघ आंदोलन ५७ 


एक ही संघ में संगठित होने की अच्छाई समझ जाएंगे और संघ धीरे-धीरे अपने 
पृथक-पृथक अस्तित्वों को स्वेच्छापू्वंक तिलांजलि देकर एक संघ बना लेंगे । 
अनुप्रह-कीष (307७7 क'प्रता08)--यदि संघों का काम परिवेदनाओं 
अथवा शिकायतों को प्रस्तुत करने तक ही सीमित होगा तो जब वे दूर हो 
जाएंगी तब उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी । जिन देशों में मजदूर संघ 
पहले आरंभ हुए उनका इस दिशा में यही अनुभव रहा है। भारत में, जहां 
कामगारों को निर्वाह-मजदूरी कठिनाई से मिलती है, उनका अनुभव इससे भी 
अधिक कड़वा है। यहां संघों के सदस्य संघों का शुल्क भी नियमित रूप से देने 
में असमथ रहते हैं। यदि संघ अपने सदस्यों को रोग, बेरोजगारी, मृत्यु, सेवा- 
निवृत्ति, आदि की अवस्थाओं में कुछ अनुग्रह-धन दे सर्के तो उनकी सदस्यता 
 इढ़ हो सकती है। 
. अहमदाबाद के कपड़ा मजदूर संघ की ऐसी योजना है। उसकी ६० से ७० 
प्रतिशत आय सामाजिक कल्याण के कार्यों पर व्यय होती है, जिनमें दुर्घटनाओं 
के लिए हानि-पूति, चिकित्सा-संबंधी सहायता, शिक्षा, मितव्ययता और मादक- 
द्रव्य-त्याग का कार्य भी सम्मिलित है । इन कार्यों ने उक्त संघ की उपयोगिता, 
शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि की है । 
हडताल-कोष->-मजदूर संघों को हड़ताल-कोष की व्यवस्था करनी चाहिए 
इस विषय पर सभी एकमत हैं किंतु भारत में संघों के पास कोई उल्लेखनीय 
हड़तालू-कोष न होने पर भी हड़तालें की जाती हैं। भारतीय कामगारों की 
ग्रृहणियां धन्य हैं जो हंडताल के दिनों, दिन में एक बार भोजन करके एक 
मास का वेतन दो मास तक चलाती रहती हैं। यदि हड़ताल में कामगारों को 
सर्वंसाधारण की सहानुभूति मिल जाए तो उसे क्षेत्रीय जनता से कुछ आर्थिक 
सहायता मिल जाती है। यदि सिद्धांतों की रक्षा के लिए हड़ताल की जाती है 
तो विदेशों से मजदूर संघ मदद भेज देते हैं। कितु यह सब आथिक सहायता 
न-बराबर-सी होती है। घड़े में एक बूंद के समान साबित होती है। कामगार 
को आत्म-सम्मान और अपने ध्येय. के लिए भूखों मरता और कष्ट झेलना पड़ता 
है। भारत में कितनी ही हड़ताले तीन-चार मद्दीनों तक चली हैं। इस प्रकार 
का लंबा संघष प्रायः असफल ही हो जाता है। इस दशा में यही बेहतर है कि 
संघों के पास हड़ताल-कोष का प्रबंध होना चाहिए। ऐसा होने पर मालिक पर 
भी उसका प्रभाव पड़ेगा और वह संघ से समझोता करने को उत्सुक होगा और 
कामगारों को सीधे संघर्ष की शरण न लेनी पड़ेगी । द 
सामान्य घधन--भारत में हड़ताल-कोष की कल्पना कितनी कठिन है जबकि 
संचालन के लिए ही घन की कमी खटकती रहती है । पीछे चार केंद्रीय संगठनों 
के आय के स्रोतों तथा व्यय की मदों के जो आंकड़े दिये गये हैं उनसे स्पष्ठ है - 


५८ भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


कि उनकी वित्तीय. स्थिति कितनी कमजोर है । इस आथिक तंगी के कारण 
मजदूर संघ आंदोलन हढ़ नहीं हो पाता है। संघ अपनी सदस्य-संख्या बढ़ाने के 
लिए सदस्यता-शुल्क कम रखती है और आइचरय॑ यह है कि यह अल्प-राशि भी 
वसूल नहीं हो पाती है। संघ समय रहते शुल्क का भ्रुगतान न करने वाले 
सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने का दुःसाहस' नहीं कर सकते हैं क्‍योंकि उन 
पर सदस्य-संख्या की कमी का भय सवार रहता है। मजदूर संघ आंदोलन की 
(श्रमिक-संघता) हढ़ता के लिए पर्याप्त कोष का संग्रह आवश्यक है और इसके 
लिए संघों के अपने आंतरिक स्रोत मजबूत होने चाहिएं। तभी श्रम-आंदोलन 
उन्‍नति कर सकता है। 
शुल्क-संग्रह---कुछ मजदूर-संघियों का कहना है कि प्रत्येक उद्योग में 
प्रतिगहीत सदस्यता (()086० 8 0)) या प्रतिज्ञात सदस्यता ([7न्‍्रंठत 
3/0%)* के सिद्धांत का प्रचार करना चाहिए अर्थात्‌ प्रत्येक उद्योग के समस्त 
कर्मचारियों का एक संघ बनना चाहिए और मालिकों की मार्फत वेतन-वितरण 
करते समय उनके वेतन से अनिवारयंतः उनका शुल्क काट लेना चाहिए । इस ढंग 
से निःसंदेह संघ का कोष इकट्ठा हो जाएगा और संघ की वित्तीय स्थिति हृढ़ 
हो जाएगी; और उसमें योग्य और अच्छे वेतन पर कार्यकर्ता नियुक्त किये जा 
सकते हैं जो मजदूर संघों तथा मालिकों के साथ आवश्यक वित्तीय तथा औद्यो- 
गिक प्रश्नों पर घनिष्ठ संबंध बनाये रहें । कितु जो छोग मजदूर संघों की पूर्ण 
लोकतंत्रीय' पद्धति तथा स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं वे इस योजना से सहमत 
नहीं हो सकते क्योंकि मालिकों या सरकार से जो सहायता या संरक्षण मिलेगा 
वह बाहरी चीज होगी । इस प्रकार की योजना निराशाजनक होती है। काम- 
गारों को अपने भीतर शक्ति उत्पन्न करनी चाहिए। कोई भी संगठन बाहरी 
शक्ति के सहारे हढ़ नहीं हो सकता और न सदा अपने परों खड़ा रह सकता है। 
अपनी आंतरिक शक्ति से ही हढ़ता आती है और उससे ही सूंदर परिणाम 
निकलते हैं । द 
 ग्रत-अति-शत सदस्यता--किसी यूनियन (संघ) को भीतर से ठोस बनाने 
के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक फेक्टरी या उद्योग के शत-प्रति-शत 
कासगार उसके सदस्य' बन जाएं । द 





को 


| मालिक कामगार को अपने कारखाने में तमी काम देता है जबकि वह पहले 

उस कारखाने के मजदूर संघ का सदस्य बनने की चिट पेश कर दे । 

द . * मालिक कामगर को अपने कारखाने में तभी काम देता है जबकि वह पहले 

उस कारखाने के मजदूर संघ का सदस्य बनने की प्रतिज्ञा कर दे । उसे इस बारे में संघ 
की चिट देनी पड़ती है और उसे अपना वचन ३० दिन के भीतर ही पूरा करना: 

पड़ता है। के पा 


६० भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


मांगें प्रस्तुत करने तक ही सीमित न होकर उनमें उत्तरदायित्व और अनुशासन 
की भावना जाग्रत करने का भी होना चाहिए। “अच्छा वेतन और अच्छा 
काम की नेतिक भावना उनमें उत्पन्त होनी चाहिए । संघ पहले प्रत्येक काम- 
गार को अपने कत्तंब्य के प्रति सचेत करें; उसके बाद कहीं उसे अपने अधिकार 
और विशेषाधिकार का पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में, संघ प्रत्येक कामगार में 
आत्मविश्वास, सहिष्णुता और सहयोग की भावना पैदा करें। वास्तव में, उस 
समाज में, जो हृढ़तापूर्वक समाजवाद के पथ पर अग्रसर हो रहा है, और जिसमें 
कामगारों की उचित मजदूरी तथा अच्छी कार्यावस्‍थाओं की मांगों पर निरंतर 
ध्यान दिया जाता है, कामगार को पर्यात जिम्मेदारियां भी निबाहनी हैं। उसे 
उन्हें पूरी तरह समझने और निबाहने का अपना कर्त्तव्य पूरा करना चाहिए। 

मंदगति से काम--हड़ताल से काम बुरी तरह ठप्प हो जाता है। किंतु 
इसके अतिरिक्त काम को क्षति पहुंचाने का एक और नया तरीका निकला है। 
उसे भी हड़ताल का ही एक अंग माना जा सकता है। यह है मंदगति से 
काम करो । यह “धीरे-चलो” की युक्ति सेवायोजक और कामगार दोनों की 
हृष्टि से एक गंभीर चीज है। इससे मालिक को उत्पादन की क्षति पहुंचती है । 
किंतु कामगार की काम करने की आदत बिगड़ जाती है और उसकी कार्य- 
क्षमता, जो उसकी एकमात्र पूंजी है, क्षीण हो चछती है और यह उक्ति उस 
पर बूमरिंग का काम कर सकती है। इसलिए जहां अर्थ-व्यवस्था का लक्ष्य 
विकास करना है वहां उसमें इस चुन को कभी न लरूगने देना चाहिए । कामगार 
. का हड़ताल करने का अधिकार स्वीकार करना चाहिए कितु “धीरे-चलो” की 
दुर्नीति को अनुत्साहित करना ही ठीक होगा । 

कामगार ओर उत्तरदायित्व की भावना--कामगारों को सबसे पहले अपने 
_कत्तंव्य और उत्तरदायित्व का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही उन्हें औद्योगिक 
ढांचे में समान साझीदार का स्थान प्राप्त होना चाहिए, नकि मजदूरी से पेट- 


.. यालने वाले का। उन्हें यह जानने का अवसर मिलना चाहिए कि वे अपना 


कत्तंव्य निबाह कर समूची बिरादरी की सेवा कर रहे हैं--वे आधुनिक औद्यो- 
गिक ढांचे के कोई गुलाम नहीं हैं बल्कि वे प्रभु-सत्तासंपन्‍न गणतंत्र के नागरिक 
ओर स्वतंत्र व्यक्ति हैं। वास्तव में, किसी समाजवादी समाज की स्थापना 
एकमात्र धन-व्यवस्था पर अवलंबित नहीं होती है। उसमें तो समाज-सेवा की 
भावनाओं को वरिष्ठता प्रात होती है तथा समाज-सेवा की प्रक्षत्ति को डंके की 
चोट से मान्यता दी जाती है। इस प्रसंग में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि _ 
कामगार का हृदय इस भावना से निरंतर भरा रहना चाहिए कि वह अपने 
यथासाध्य श्रम द्वारा एक प्रगतिशील राज्य के निर्माण में हाथ बटा रहा है। 

.. लोकमत--यदि मजदूर संघ हढ़ व्यापारिक आधार पर खड़े किये गये हैं 
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और उनके कांमगारों को कोरे अपने अधिकारों और विशेष अधिकारों का ही 
ज्ञान नहीं बल्कि अपने कत्तंव्यों और दायित्वों को निबाहने का भी ख्याल है तो 
लोकमत उनका साथ देता रहेगा । यदि कामगार जनता की सहानुभृति प्रात 
करता जान गये हैं तो उनकी मांगें आधी पूरी हो गयीं, समझ लेना चाहिए । 
जहां तक उनकी मांगें न्‍्यायपूर्ण और ठीक होंगीं, लोकमत सदा ही सेवायोजकों 
पर अपना प्रभाव डालता रहेगा। कोई उद्योग, बिना उन उपभोक्ताओं की 
सहानुभूति के, नहीं चछ सकता जो जनता के एक बड़े भाग का निर्माण 
करते हैं । 
मजदूर संघों के लिए लोकमत का सहारा बड़ा ही आवश्यक होता है। यह 
केवरू मालिक के साथ विवाद छिड़ने की दशा में प्रभावशाली नहीं होता बल्कि 
लोकतंत्रीय आचार के लिए भी अनुपेक्ष्य है। जिस लोकतंत्र की जड़ें--विशेष- 
कर आश्थिक संस्थाएं, हढ़ नहीं हुईं हैं, उसमें कामगार को शोषण-दोहन, अल्प 
वेतन, तथा असंतोषजनक कार्यावस्‍थाओं का सामना करना पड़ता है और उनके 
सिर पर नौकरी छूटने का संकट सदा ही मंडराता रहता है। कितु लोकतंत्रीय 
प्रणाली में कामगार अपने संगठन तथा सामूहिक काररवाई द्वारा विषमताओं 
. या असमानताओं को दूर करने की मांग कर सकते हैं। संगठन की स्वतंत्रता 
तथा सामूहिक सौदाकारी और हड़ताल का अधिकार प्राप्त होने के कारण, वे 
आर्थिक-व्यवस्था पर प्रभावशाली ढंग से दबाव डाल सकते हैं और धीरे-धीरे 
. उसे अपने अनुकूल बना सकते हैं। वे लोकमत को अपने पक्ष में मोड़कर राज्य 
द्वारा अपनी दुरवस्थाओं के सुधार के लिए विधि-विधान' भी बनवा सकते हैं 
और अधकचरी आशिक व्यवस्था के दुष्परिणामों से अपना बहुत कुछ बचाव 


टिक सकते हैं । 
श्रम्म्क-वर्ग का नेत॒त्व--अन्य देशों की भांति भारत में भी मजदूरों को 
संघ बनाने के लिए बुद्धिमानों ने--तथाकथित “बाहरी लोगों” ने प्रेरित 


किया और सहायता दी । इसका कारण यह था कि भारतीय श्रमिक अनपढ़ 
और गरीब था। सामान्य भारतीय कामगार के सिर पर नौकरी छूटने का _ 
खतरा सदा मंडराता रहता है। भारतीय श्रमिक की संघों को हृढ़ करने में 
कम लगन थी और उसमें साहस का अभाव खटकता था। इससे “बाहरी 
व्यक्ति” को सेवायोजक पर दबाव डालने के लिए अपने क्षेत्रीय प्रभाव का प्रयोग 
करना पड़ता था। कितु कमचारी लोग संघों के देनिक कार्य में इन “बाहरी” 
ही. 72: करते थे । 

लोगों का योगदान--बाहरी लोगों को मजदूर संघों का पदाधिकारी 
| प्रतिस्फर्वी का प्रादर्भाव होता है, ऐसा प्रायः कहा जाता 
है। संभव है कि यह आरोप नितांत असत्य न हो। फिर भी यह तो स्वीकार 
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ही करना पड़ेगा कि इस देश में मजदूर संघों की रचना में बाहरी लोगों ने 
प्रशंसनीय योगदान किया है। यदि उनकी सहायता न मिलती तो हमारे सामने 
“आंदोलन का जो रूप आज विद्यमान है वह भी नहीं होता । कितु इसका अभि- 
'प्राय यह नहीं है कि कामगार को बाहरी सहयोग पर अनुचित बल देना 
चाहिए | यदि वह ऐसा करेगा तो इसका कामगार की संगठन की अपनी वस- 
अत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। 


अब कामगारों में नयी शक्ति का उदय हो ज्ुका है। इसलिए बाहरी लोगों 
का ढर्रा धीरे-धीरे समास हो जाना चाहिए और उसकी जगह भरने के लिए 
'कामगारों की अपने बीच में नेता उत्पन्न करने चाहिए। मालिक भी बाहरी 
नेतृत्व का अथ बढ़ाचढ़ा कर निकालते हैं और संघों को मान्यता न देने में इसी 
'टट्टी की ओट से शिकार खेलने की चेष्ठटा करते हैं। निदान, अब वह समय' आ 
गये है जबकि बाहरी लोगों की सहायता ज॑ंसी बढ़ाचढ़ा कर कही जाती है 
बसी लाभकारी नहीं रही है फिर उसे प्रचार का साधन क्‍यों बनने दिया जाए 
क्योंकि यह प्रचार संघ-वाद की उन्नति में बाधक बन जाता है। इसलिए सभी 
मजदूर संघों की समझबूझ से काम लेना चाहिए और अपनी नीति में यथेष्ठ 
संशोधन करके अब कामगारों को ही अपना नेतृत्व करने के लिए ऊपर उठना 
'चाहिए। उन्हीं के हाथों में अपनी बागडोर सौंपनी चाहिए। 


प्रायः यह कहा जाता है कि एक कामगार में इतनी क्षमता और सतकंता 
'कहां जो वह सेवायोजकों के श्रेष्ठ संगठनों और साधनों के विरुद्ध पैर टिका 
सके १ इसलिए उनका नेतृत्व किसी योग्य बाहरी व्यक्ति के हाथ में ही बनाये 
रखना होगा। यद्यपि यह विचार कुछ दूर तक बाहरी लोगों का संपर्क बनाये 
“रखने को ठीक हो सकता है और एक पीढ़ी तक उनका सहयोग मजदूर संघों 
'की उन्नति के लिए लाभदायक भी रहा है; कितु कामगार अब स्वयं अपने 
'मामलों को निबटाने में सूबबूझ का परिचय देने छगे हैं। इसलिए उन्हें आगे 
बढ़ने और अपना बड़ा दायित्व संभालने का अवसर देना होगा। भारतीय 
गणतंत्र की स्थापना से पहले कुछ कामगारों या भूतपूर्व कामगारों ने विधान- 
मंडलों में विशेष मजदूर निर्वाचन क्षेत्रों का, योग्यतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया 
था। वे अपने संगठनों के अध्यक्ष थे और उन्होंने निर्भीकतापूर्वक मालिकों से 
समझौता-वार्ताएं की थीं। इसलिए कामगारों को नेता बनने के लिए प्रोत्साहित 
“करने में किसी प्रकार का खतरा नहीं है। 


. इसी प्रसंग में यह बताना ठीक होगा कि मजदूर संघों के नेता केवल श्रमिक 
ही बनें, इस आशय का कानून नहीं बनना चाहिए। यह बात कामगारों पर 
“छोड़ देनी चाहिए कि वे अपनी इच्छा के अनुसार अपने संगठनों की व्यवस्था 
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करें। यदि इस सिद्धांत को आंखों के सामने रखा जाएगा तो संघों में बाहरी 
लोगों की नियुक्ति का जटिल प्रहइन अपने-आप हल हो जाएगा । 

यद्यपि कामगारों को अपने ही नेता प्रस्तुत करना चाहिए और बाहरी छोगों 
का हाथ पकड़कर चलने की टेंवः छोड़ देनी चाहिए फिर भी इसका अभिप्राय 
यह नहीं है कि बाहरी लोगों को नेता बनाने से रोका जाए। जब तक श्रमिक 
वर्म में प्रचंड नेतृत्व की शक्ति न फूट निकले तब तक उन्हें बाहरी सहायता से 
बंचित न करना ही ठीक होगा। इस बीच में कामगारों की परंपराओं का 
निर्माण होगा जिससे बाहरी नेताओं की आवश्यकता का अपने-आप अंत हो 
जाएगा । जो संघ अभी लड़खड़ा रहे हैं; या नये बने हैं, उनको भी पनपने का _ 
समय' मिल जाएगा । अभी तक जिन क्षेत्रों में संघ अच्छी तरह नहीं बने हैं 
उनमें विस्तृत कार्यक्षेत्र सामने पड़ा हुआ है । इसके अतिरिक्त सुसंगठित संघों को 
कामगारों में आत्मविश्वास की भावना पंदा करने में लगा रहना चाहिए 

मजदूर संघ के कार्य का ग्रश्निक्षण--मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं के प्रशि- 
क्षण की व्यवस्था से एक बड़ा लाभ यह होगा कि कामगार-वर्ग में नेता उत्पन्न 
होने की संभावना पेदा हो जाएगी। ओक्सफोड्ड के रस्किन कालेज जेसे श्रम- 
विद्यालय भारत में जगह-जगह खुलने चाहिए और उनमें शिक्षित युवकों, विशेष- 
कर श्रमिक-वर्ग के लोगों को श्रमिक संघता का प्रशिक्षण देना चाहिए । यद्यपि 
कलकत्ते में एशियन ट्रेड यूनियन कालेज (एशियाई मजदूर संघ महाविद्यालय) 
की स्थापना करके उक्त प्रशिक्षण का बीजारोपण हो छुका है; कितु देश को 
. इस प्रकार की अन्य अनेक संस्थाओं की आवश्यकता है। फरवरी १९५७ 
. में सरकार ने कामगारों की शिक्षा के बारे में एक सर्वांगीण योजना प्रस्तुत करने 
के लिए एक आठ-सदस्यीय समिति नियुक्त की थी। यह कदम द्वितीय पंच- 
वर्षीय योजना की श्रमनीति के अंतर्गत उठाया गया था। उक्त समिति की 
सिफारिशों के अनुसार, कामगारों को मजदूर संघ के सिद्धांत-दशेन और ' प्रबंध- 
शैली की शिक्षा दी जाएगी ताकि वे उद्योगों में स्थापित होने वाली प्रबंध-परि- 
षदों में सुचार रूप से भाग ले सकें | जब तक कामगारों की शिक्षा की व्यवस्था 
के लिए मजदूर संघों, मालिकों तथा सरकारी और शिक्षा-संस्थाओं के प्रति- 
निधियों के अधं-स्वशासनाधिकारी केंद्रीय बोडे बनें तब तक सरकार ने उक्त _ 
दल द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के संचालन के लिए एक त्रिदलीय समिति बना दी 
है। यह समिति इस कार्येक्रम के प्रथम चरण का कार्यान्वय करेगी । इसके अंत- 
गंत ६० अध्यापक-प्रशासकों को ६ मास का प्रशिक्षण दिया जाएगा और पहला 
. दल मई ५८ से प्रशिक्षण पाने छूगा है। निःसंदेह, यह प्रयास एक सही दिशा 
में हुआ है। कितु इंस प्रकार की शिक्षा विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का भी 
. अंग बननी चाहिए ताकि युवक निजी और सरकारी उद्योगों में केवल सुलह 
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अधिकारी अथवा श्रम-अधिकारी बनने का ही नहीं बल्कि मजदूर संघों में पदा- 
घधिकारी बनते का अवसर भी पा सकें। किसी भी मजदूर संघ के लिए युक्ति, 
सूझबूझ, परिज्ञान और उनसे भी अधिक सही तथ्यों और आंकड़ों की बड़ी 
आवश्यकता होती है ताकि वे कामगारों के मामलों को सफलतापूर्वक पेश कर 
सके तथा कामगारों को श्रमिक संघों का नेतृत्व संभालने के साधन जुटा सकें | 


मजदूर संघों के नेताओं का दायि 
धानिक और कानूनी अधिकारों का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए जिससे वे काम- 
गारों के हितों की वृद्धि और रक्षा कर सकें। उन्हें श्रम-विधि-विधानों द्वारा 
'दिये-गये विशेषाधिकारों और अधिकारों का भी ज्ञान होता आवश्यक है। 
कामगार इन अधिकारों से पूरा लाभ उठा सकें, इस दिशा में उनका प्रयास 
सदा जारी रहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की सदस्यता ने सरकार और 
मालिकों पर कामगारों के प्रति अनेक दायित्व डाले हैं। संघों के नेताओं को 
सतके रहना चाहिए ताकि उक्त दोनों पक्ष इन दायित्वों को निबाहते रहें । 
इन अधिकारों और अवसरों के हनन के लिए जो भी गुप्त या प्रत्यक्ष प्रयास हो, 
: उन्हें उसका विरोध करना चाहिए। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए रात-दिन 
चौकस रहना अनिवाये होता है और यह बात सामान्य नागरिक की अपेक्षा 
किसी मजदूर-संधी सदस्य पर अधिक लागू होती है। 


मजदूर संघ की झक्ति का स्रोत--मजदूर संघ की शक्ति कोरी उसकी 
सदस्य-संख्या पर निर्भर न होकर उसकी भाव-ताव करने की क्षमता पर निभर 
होती है, यह शक्ति संघ का संगठन ठोस होने, उसके पास अच्छे नेता और 
पर्याप्त वित्त होने तथा श्रमिक संघता के सिद्धांतों का पालन' करने और श्रमिक- 
आंदोलन के संचालकों की हढ़ संकल्प-शक्ति से आती है। मजदूर संघ के प्रत्येक 
नेता में व्यक्तिगत ईमानदारी, स्वतंत्रता की भावना, धैर्य, विवेक, परिश्रम की 
रूचि, उत्साह तथा अन्य' कुछेक सदृगुण होने चाहिए । यद्यपि ये अधिकांश मान- 
वीय गुण है फिर भी मजदूर-नेताओं को उनका अनुशीलन करना अवध्य जानना 
चाहिए. ताकि उनमें आत्मविश्वास की भावना का उदय हो सके । याद रहे कि _ 
बाहरी छोगों का संघों में कम-से-कम प्रवेश होने की दक्षा में कार्यकर्ताओं की 
पंक्ति में कितने ही स्थान रिक्त हो जाएंगे। इसलिए इस देश में कामगार- 
कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए 


इसलिए, उन कामगारों के प्रशिक्षण की भरसक चेश्टा करनी चाहिए जो 
परिश्रमी संगठनकर्ता बन सकते हैं। इस समय' इस प्रशिक्षण की केवल संकुचित 
व्यवस्था हो सकती है । कुछ राज्यों के प्रगतिशील संघों ने उसकी व्यवस्था की 
है । कुछ राज्यों की सरकारों ने भी योग्य कामगारों को मजदूर संघ आंदोलन 





सजदूर संघ आंदोलन... हू. | 


के संबंध में प्रशिक्षण देने की समुचित व्यवस्था की है। इन कार्यकरलापों को 
स्वीकृत केन्द्रों में अधिक प्रोत्साहन देकर और आगे बढ़ानां चाहिए 


. मजदर संघी पत्रिकाएं--संघों के भावी नेताओं तथा कार्मिकों के लिए एक 
लाभकारी काम यह होगा कि कामगारों के हितों की अनुसमर्थक पत्र-पत्रिकाएं 
प्रकाशित की जाएं । निःसंदेह, मजदूर संघ आंदोलन की प्रभात-बेला में मासिक 
पाक्षिक और साप्ताहिक पत्रिकाएं प्रकाशित हुई थीं। उचन्नीसवीं शताब्दी के अंत 
में लोखंडे ने “दीनबंधु ” नामक पत्र प्रकाशित किया था जो कामगारों के हित 
का परिपोषक था। किन्तु यह बहुत दिनों तक न॒ चल सका । बाद में इसका 
नाम “कामगार ” रखकर उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश की गयी। 
किन्तु पर्याप्त धन के अभाव में ये पत्रिकाएं बहुत दिनों तक न टिंक सकीं । 
बाद में कुछ अन्य पत्रिकाएं भी निकलीं। किन्तु उनका भी वही अंत हुआ । 

कामगारों के लिए जो कोई भी पत्रिका प्रकाशित की जाए उसकी भाषा और 
दली इतनी सरल और सुबोध होनी चाहिए ताकि वह श्रमिकों की समझ में 
.. भलीभांति आ सके। उसमें प्रकाशित विषयों में कामगारों की रुचि होना 
जरूरी है । इससे केवल वर्तमान मजदूर संघ आंदोलन को ही छाभ न पहुंचेगा 
बल्कि इस दिशा में श्रमिक-वर्ग को सीधी सहायता मिलेगी कि उसका अनपढ़- 
. पन और अज्ञान मिट चलेगा। 
उपसंहार 


दूसरी पंचवर्षीयः योजना में भारत के उद्योगीकरण पर बल दिया गया है। 


... इसमें बेरोजगारों की जीविका का प्रबंध करने के लिए १ करोड. २० लाख 


स्थानों की कल्पना की गयी है। सरकार ने देश में एक ऐसे कल्याणकारी राज्य 
की स्थापना का बीड़ा उठाया है जिसकी आर्थिक व्यवस्था को समाजवादी 
समाज के सांचे पर ढाला जाएगा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, कामगारों 
और मालिकों का आपसी सहयोग आवश्यक' ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है । 
सरकारी (सार्वजनिक) क्षेत्र को निजी क्षेत्रों के लिए यह उदाहरण प्रस्तुत करना 
चाहिए कि उद्योगों में कामगारों के लिए सुंदर कार्यावस्‍थाओं, निर्वाह-मजदूरी, 
आरामदायक आवास, सामाजिक सुरक्षा, नौकरी तथा बेरोजगारी की अवस्था 
में अनुग्रह-धन, बुढ़ापे में पेंशन, सामाजिक तथा कल्याणकारी सुविधाओं तथा 
इन सबके द्वारा मूलभूत अधिकारों के उपभोग की व्यवस्था किस प्रकार की 
जा सकती है। इसके लिए प्रशासकों को श्रमिकों के हितों की चौकसी पर 
अधिकाधिक ध्यान देना होगा। 


उत्तरोत्तर वर्धमान उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह नितांत आवश्यक 
है कि कामगारों को अनुशासनहीनता, हड़ताल और कार्यशिथिरूता को अपने 
म५ द 


६६ भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


पास न फटकने देना चाहिए, और इसके लिए ह॒ढ़ लोकतंत्रीय मजदूर संघों की 
रचना आवश्यक है। । 

. वतंमान युद्धोत्रकालिक ब्रिटेन में ब्रिटिश मजदूर संघ सामाजिक व्यवस्था के 
विरोधी न होकर उसका एक अंग बन गये हैं। सार्वजनिक नीति के प्रत्येक 
प्रघन पर उनसे परामर्श लिया जाता है । ब्रिटिश संसद में मजदूर संघों के नेता 
मिलेंगे और राष्ट्रीकरण के अंतवर्ती उद्योगों के बोर्डों में भी वे दिखायी देंगे । 
उन्हें निश्चित राजनीतिक अधिकार तथा सुनिश्चित राष्ट्रीय उत्तरदायित्व प्राप्त 
हैं। यह बात पहले से भी स्पष्ट है कि कामगारों को शिक्षित करना चाहिए 
और मालिकों को भी सुसंगठित होना चाहिए क्‍योंकि जब तक उभय पक्ष 
सुब्यवस्थित न होंगे तब तक राष्ट्रीय सामूहिक सौदाकारी की प्रणाली भलीभांति 
' काम न कर सकेगी । ब्रिटेन के मजदूर संघ आंदोलन ने अपने उत्तरदायित्व को 
भलीभांति' उठा लिया है और अब वहां किसी भी दल की सरकार क्‍यों न बने, 
उसे सामाजिक और औद्योगिक नीतियों पर उनकी सलाह छेनी ही होगी । 
संघों को सूझबूझ की आवश्यकता थी और इस सूझवूझ से उन्होंने प्राधिकार 
उपाजित कर लिया है। वे प्रतिरक्षात्मक दृष्टिकोण का परित्याग करके अर्थात्‌ 
उत्पादन पर सीमित धारणाएं त्याग करके अधिक कार्य और अधिक उत्पादन 
की ओर झुक पड़े हैं क्योंकि वे जान गये हैं कि इसीसे श्रमिक-वर्ग का भरता हो 
सकता है। भारतीय मजदूर संघ आंदोलन के लिए उक्त ब्रिटिश आदर्श अनु- 
करणीय' और श्रेयस्कर होगा । 

अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता । अकेला व्यक्ति आजकल अपने हित की 
रक्षा करने में असमर्थ है। शक्ति संघ में होती है--संगठन और सामहिक 
हलूचल में होती है। यह सिद्धांत मजदूर संगठनों की रचना की कसौटी पर 
खरा उतरता है। नि:संदेह, कामगार संघों का संगठन करके, (१) फेैक्टरियों 
..बागों अथवा कार्यालयों के व्यक्तिगत मालिकों से, (२) विभिन्‍न उद्योगों और 
 व्यवसायों में तथा (३) अंततोगत्वा राष्ट्रीय. और अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर 
अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता और अपनी कार्यव्यवस्थाओं में सुधार 
करवा सकता है। 


अध्याय २ द 
मालिक-मजदुर संबंध 
मूल स्रोत और विकास _ 


आओद्योगिक लोकतंत्र की संस्थापना और अनुरक्षण में औद्योगिक संबंधों के महत्त्व 
की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। विभिन्‍न देशों में उनके क्रमिक विकास पर 
वहां की विद्यमान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का प्रभाव पड़ा 
है । इसलिए मालिक-मजदूर (औद्योगिक) सम्बंधों की समस्या का अर्थ समझने 
के लिए उसके मूल स्रोत और विकास की कहानी जानना आवश्यक होगा । 
जब ब्रिटेन तथा अन्य' योरोपीय देशों में औद्योगिक विकास अपने शैशव-काल 
में था तब कामगारों को पीढ़ियों तक अनेक कठिनाइयां और यातनाएं सहनी 
 'पड़ीं । इसलिए अन्य देशों में उद्योगीकरण होने पर श्रमिकों, मालिकों और 
सरकारों ने योरोप के अनुभव से पूरा लाभ उठाया । भारत का उद्योगीकरण 
.. त्तो अभी आरंभ हुआ है और उसे अन्य देशों के अनुभवों का छाभ प्राप्त हो 
रहा है। 
. ओरंसिक फक्टरी-प्रणाली से श्रमिक की अवस्था--उत्पादन की फैक्टरी- 
प्रणाली के आरंभिक काल में कामगारों को प्रायः सुलभ पण्य-पदार्थ माना जाता 
'था जिसे जब चाहो तब काम पर बुला छो और जब चाहो तब निकाल दो । 
आवश्यकता और पूर्ति का सिद्धांत उनके सेवा-संबंधों को स्थिर करता था। 
'मालिक का पंजा ऊंचा रहता था और उनकी मजदूरी और कार्यावस्‍्थाओं के 
विषय में उसकी मानमानी बातें चलती थीं। यह सौदाकारी- की स्वतंत्रता और 
सेवा-संबंधों को तय करने की स्वच्छंदता धीरे-धीरे बेलगाम बढ़ती गयी जिससे 
औद्योगिक तथा सामाजिक दोष सिर उठाने रंगे । अल्प वेतनों, अधिक काम के 
घंटों, नौकरी की अस्थिरता, असह्य कार्यावस्‍थाओं, रिहायशी मकानों में सफाई 
की कमी, मजदूर संघों के कार्य में भाग लेने के विरुद्ध दमनचक्र, एवं सामान्य 
सामाजिक तथा आशिक अन्याय ने कामगारों पर विपत्तियों के पहाड़ ढाह दिये। 
मानवीय कल्याण के आशा-केंद्र कहे जाने वाले उद्योग कामगारों की गरीबी 
तंगी और मुसीबतों के ठिकाने बन गये। । 
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पहले कामगारों ने सोचा कि उनकी फंक्टरियों की दुरवस्था थोड़े दिनों की 
बात है जिससे उन्हें जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। किन्तु जब उन्होंने यह 
जान लिया कि उनकी मुसीबतों का अंत निकट नहीं है तब उन्होंने अकेले या 
छोटे-छोटे गुट बनाकर अपनी कार्यावस्‍थाएं सुधरवाने का प्रयास आरंभ कर 
दिया । इन प्रयासों का फल भरा क्‍या हो सकता था। उनकी सामूहिक कार्ये- 
घाही को मालिक संदेह की निगाह से देखने लगे और कहीं-कहीं उन्होंने उसको 
कठोरता से कुचल डाला । नेताओं पर दमनचक्र चला-- उन्हें नौकरी से निकारू 
दिया गया । सरकार ने इस ओर से आंख मींच ली--आइचर्य यह है.कि उन 
दिनों सरकार की नीति उद्योगों में हस्तक्षेप न करने और घटनाओं को आगे 
बढ़ने की खुली छूट देने की थी। 

मालिकों के नानाप्रकार के अत्याचारों से कामगारों में असंतोष बढ़ने लगा 
जिसने क्रांतिकारी आंदोलन का मार्ग बना दिया। परिस्थितिवश सरकार को 
अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा ताकि हालत को अधिक बिगड़ने से शीघ्र 
बचाया जा सके । 

भारत में श्रमिकों की दक्मा--भारत में औद्योगिक कामगारों को दशकों 
तक ऊपर बतायी-गयी यातनाएं भोगनी पड़ी हैं। प्रथम महासमर के अंत तक 
भी भारत में मजदूर संघ आंदोलन की जड़ें गहरी नहीं धंसी थीं। मालिक 
आंदोलन को आड़े हाथ लेते थे और कामगारों को मजदूर संघों की हलचलों में 
हाथ बटाने के कारण परेशान करते थे। तत्कालीन सरकार श्रमिकों के प्रति 
उदासीन थी। उन दिनों मजदूरों के झगड़ों को हल करने के लिए एक ही 
कानून था और वह था मालिक और ,कामगार (झगड़ा) अधिनियम, 
चृऋऋफए0ए०७४ 806 एकता (7)89प06) 4७6 ] १८६० । इस 
कानून में मजदूरी-संबंधी झगड़े निबटाने की व्यवस्था थी। इसमें समझौते का 
उल्लंघन करना कामगारों के लिए एक दंडनीय' अपराध था। यह कानन 
कदाचित्‌ ही कभी प्रयोग में आया होगा । 

. ग्रथम महासमर के बाद--प्रथम महासमर ने कामगारों में नयी रूह फूंक 
दी । तात्कालीन आर्थिक तंगी और बढ़ गयी। मालिक और कमंचारी के 
आपसी संबंधों की धारणा में एक नया मोड़ आ गया। वग-भावना पनप 
उठी । कामगारों ने हड़ताल के हथियार को उठाया जिसका उत्तर मालिकों ने 
तालेबंदी से दिया। इस प्रकार औद्योगिक शांति बुरी तरह भंग हो गयी । 
यद्यपि सरकार ने कुछ कानून बना दिये कितु उसने मालिक और कामगार के 
. आपसी संबंध सुधारने और झ्गड़ों को निबटाने में कोई हस्तक्षेप नहीं किया । 
हां, जहां हड़तालें लंबी खिंच गयी थीं, वहां जांच-समितियां अवश्य नियुक्त की 
गयीं । १९२८-२९ में महत्त्वपूर्ण उद्योगों में अनेक हड़तालों और तालेबंदियों 


सालिक-मजदूर संबंध हर 


के कारण सरकार को श्रमिक विवाद अधिनियम १९२९ बनाना पड़ा जिसका 
उद्देश्य झगड़ों का यथाशीघ्र निबटारा करवाना था । 

श्रमिक विवाद अधिनियम (7७१6७ ॥)8579ए४/७ ७) /2९२९-- 
श्रमिक विवाद अधिनियम १९२९ का प्रेरणा-स्रोत ब्रिटिश इंडस्ट्रियल कोर्ट स 
एक्ट १९१९ है। फिर भी उसमें एक चीज की कमी खटकती है : उसमें झगड़ों 
को निबटाने का कोई स्थायी तंत्र स्थापित नहीं किया गया है ।-इस अधिनियम 
ने केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को दो अधिकरणों--सुलह-बोर्ड तथा 
जांच-न्यायालय, की स्थापना का अधिकार दिया है जो विवादों की जांच तथा 
तनिबटारा कर सकते हैं। इसमें जिस जांच-न्यायालय' की व्यवस्था की गयी है 


.. वह एक तदर्थ समिति है और उसके सामने केवल निर्धारित विषय ही रखा 


जा सकता है और उसी पर वह अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है । सुलह- 
बोर्ड (30904 066 (ए०#लज9४00) का कतेव्य यही था कि वह झगड़े के ._ 
कारणों की जांच करे और यदि उसका निबटारा न हो सके तो वह अपना 
प्रतिवेदन अपने संस्थापक प्राधिकारियों के पास भेज दे । इस अधिनियम में रेल, 
डाक-तार, टेलीफोन, बिजली, पानी, सफाई आदि जनोपयोगी सेवाओं की 
हड़ताल के बारे में भी अनुबंध दिये गये हैं। इनमें हड़ताल या तालेबंदी के 
लिए १४ दिन की पूर्व सूचना की आवश्यकता है.। इस अधिनियम में उन 
हड़तालों अथवा तालेबंदियों को गेर-काननी घोषित किया गया है। जिनका 
. उद्देश्य श्रमिक विवाद के दायरे से बाहर होता है अथवा जिनसे समाज पर 
कठिनाइयों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। इसमें सहानुभूतिसूचक हड़तालों को भी 
अवध ठहराया गया है। 

प्रांतीय स्वायत्त-शासन स्थापित होने से पहले न तो केंद्रीय सरकार ने और 
न राज्य सरकारों ने ही उक्त विधान से पर्यात लाभ उठाया था । 

अमिक विवाद अधिनियम १९२९ का सबसे बड़ा दोष यह था कि आपसी 
समझौते द्वारा विवाद निबटाने के लिए उसमें किसी भीतरी तंत्र की व्यवस्था 
न थी। राजकीय श्रम आयोग ने इस दोष का उल्लेख करके उक्त भीतरी तंत्र 
की स्थापना पर बल दिया था | उसका कहना था कि असंतोष के निबदारे का 
प्रयास उस समय आरम्भ होना चाहिए जबकि वातावरण विवादों को 
अनुत्साहित कर रहा हो । वह समझौते की मशीनरी से कहीं अधिक आव- 
इ्यक है। 

व्यवस्था और कमंचारियों के बीच सौहादंतापूर्ण संपक्क स्थापित होने के लिए 

उक्त आयोग ने तीन सुझाव दिये थे--(१) स्थायी मजदूर संघों का_ विकास, 
(२) 22202: न न आकर की नियुक्ति और (३) कामकाज समितियों की रचन मितियों की रचना । 
आयोग ने सुल॒ह-अधिकारियों की नियुक्ति की भी सिफारिश की जो विवाद 
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का निबटारा उसके आरंभिक चरण में ही कर दिया करें | कितु श्रमिक विवाद 
(संशोधन) अधिनियम' १६९३८ में सुझुह-अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था 
के अलावा और कोई सिफारिश कार्यपरिणत नहीं की गयी । 

श्रमिक न्यायालय ' (,800प्राः तंप्रधांटं&"ए)--बंबई सरकार ने प्रांत में 
औद्योगिक असंतोष के कारण १६३४ में औद्योगिक झगड़ों को रोकने तथा 
उनके समझौते के लिए एक कदम उठाया और इसके लिए एक सरकारी श्रम- 
अधिकारी (7,800प7' 070७") नियुक्त कर दिया जो औद्योगिक कामगारों 
की शिकायतों को सुन सके । इसके बाद १९३७ में प्रांतों में छोकप्रिय सरकारे 
बन गयीं । तब बंबई में बंबई औद्योगिक झगड़ा-अधिनियम' (30फा09फ 
स्‍तप्रड४79] ॥)879प76 3०5) १९३८ की रचना हुई। इससे पहली बार 
झगड़ों के निबटारे के लिए औद्योगिक  न्‍्यायालूय' स्थापित हुए। बाद में इस 
अधिनियम का स्थान बंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम (3070099 470 ४8- 
प9] २०!७४०7४७४ 3८४) १९४६ ने ग्रहण कर लिया । 

भारत प्रतिरक्षा नियम (06667०6 ० वश08 'िप्रौ०४) - दूसरे महा- 
समर के कारण आपातकालिक' स्थिति का सामना करने और उत्पादन में विध्न 
न पड़ने-देने के लिए भारत प्रतिरक्षा नियम का नियम ८१-ए लागू किया गया। 
इंसका उद्देश्य औद्योगिक झगड़ों का अविलंब निबठारा करना था। झगड़ों को 
सुलह, पंचाट, आंदि से हल कर दिया जाता था। इस' दशा में पंच का निर्णय 
दोनों पक्षों पर वध रूप से लागू होता था; और जब तक निणंय न हो जाए 
तब तक हड़ताल या तालेबंदी वर्जित होती थी... ... । युद्धकाल में जो तरीके 
संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में इस्तेमाल होते थे वेसे ही तरीके यहां भीः 
अपनाये गये थे । 

युद्ध का प्रभाव-युद्धकाल में आर्थिक व्यवस्था में उधल-पुथल होने के कारण 
कामगार पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। कामगारों ने सोचा था कि युद्ध का 
अंत होनें से उनकी हालत सुधर जाएगी, लेकिन उनकी इन आशाओं पर पाला 
पड़ गया । हालत और भी बिगड़ गयी। जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्य में 
असाधारण वृद्धि हो गयी ओर आवश्यक पदार्थों की कमी दिखने छगी। युद्ध 
की समाप्ति के साथ देश में स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ चली और राजनीतिक 
दल उसके लिए उतावले हो उठे। भारत के शीघ्र स्वतंत्र होने के लक्षण दिखने 
लगे और, वास्तव में, देश १५ अगस्त १९४७ को स्वाधीन हो गया। 
.. इस स्थिति सें औद्योगिक असंतोष और बढ़ गया और मालिक-मजदूर संबंध 
अधिक बिगड़ चले। इसलिए सरकार ने युद्धकालीन अनिवायें पंच-निणय की 
. व्यवस्था को जारी रखना बेहतर समझा । इस प्रकार युद्धकाल न होते हुए भी 
युद्धकालीन व्यवस्था तब तक जारी रही जब तक उसे कानून का वैध रूप न' 


. मसालिक-सजदूर संबंध...  छप्‌ 


मिल गया। अनिवायं पंच-निर्णय इस देश में झगड़े तय करने का एक स्थायी 


तंत्र हो गया । 

 ओधद्योगिक झगड़ा अधिनियम (ितेपडाणंओं ॥)8ए9प्रा७ 260) 
?९५४५७---औद्योगिक झगड़ा अधिनियम १९४७ के अंतर्गत झगड़ों के निबटारे 
के लिए एक स्थायी तंत्र बनाया गया है। यह कामकाज समितियों (०४४७ 
(/0777706668), सुर॒ह अधिकारियों और औद्योगिक अधिकरणों के रूप में 
सामने आया है । कितु इनके निर्णय दोनों पक्षों पर लागू होते हैं और उन्हें वेध 
- रूप से लागू किया जा सकता है । 


अपील न्यायाधिकरण (.070006/|8/6 पठप्रा780)--विभिन्न न्याया- 
घिकरणों के पंचाटों में एकरूपता लाने और पंचाटों के विरुद्ध उंत्पीड़ित पक्ष 
की अपील की सुनवाई के लिए औद्योगिक झगड़ा (अपील न्यायाधिकरण) 
अधिनियम १९५० की रचना की गयी। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय 
सरकार को एक श्रमिक अपील न्यायाधिकरण (3,७0077 ै]०70०7॥8॥6 
गत0प्र7७/) बनाने का अधिकार मिल गया जो औद्योगिक न्यायाधिकरणों 
तथा राज्य औद्योगिक न्यायालयों के निर्धारित विषयों पर पंचाटों और निर्णयों 
की अपील सुन सके । यह अधिनियम १ सितंबर १९५६ से रह कर दिया 
गया। इसलिए अब उक्त अपील न्यायाधिकरण विलस हो चुका है। कितु जो 
. मामले ऊपर लिखी तारीख से पहले उसको सौंपे गये थे उन पर वह॒विचार 

कर रहा है। 

राज्य-विधान -- कुछ राज्यों, उदाहरणार्थ उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश ने 
औद्योगिक विवादों के निरोध तथा सुलह के लिए अपने कानून बना दिये। 
उन्होंने इस दिशा में बंबई का अनुकरण किया। बंबई औद्योगिक संबंध अधि- 
नियम १९४६ अब तक कुछ निदिचित क्षेत्रों के निर्धारित उद्योगों पर ही लागू 
हुआ है। जो क्षेत्र और उद्योग इस बंबई अधिनियम के भीतर नहीं आते हैं 
. उन पर केंद्रीय विधान अर्थात्‌ औद्योगिक झगड़ा अधिनियम १९४७ लागू 
होता है । इस प्रकार बंबई राज्य में औद्योगिक झगड़ों के निबटारे के लिए 
ये विभिन्न कानून लागू हैं। 


वर्तमान मालिक-मजदूर-संबध तंत्र 


तेत्रों का स्वरूप--औद्योगिक झगड़ा अधिनियम १९४७ के अंतर्गत दो 
प्रकार के तंत्रों की व्यवस्था है एक का उद्देश्य झगड़ों का निरूपण करना त 
और इसके लिए कामकाज समितियां स्थापित की गयी हैं। दूसरे का उद्देश्य 
जब कभी झ्लगड़ा उठ खड़ा हो उसका निबटारा करना है। इस तंत्र के अंग 


७२ भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


हैं-- (१) स्थायी सुलह अ॒ (२) सुलह-बोर्ड, (३) जांच-त्यायालय और 
ग्रिक-ल्यायाधिकरण । 220७७ 
कामक्राज समिति--सौ या इससे अधिक कर्मचारियों के संस्थान में सर- 
कार का निर्देश होने पर कामकाज समिति बनाना परिनियत दायित्व है। 
इस समिति में मालिक और कामगारों के प्रतिनिधियों की समान संख्या होती 
है । इसका उद्देश्य मालिकों और कामगारों के आपसी संबंधों में मधुरता बनाये 
रखना, और उनके बीच कोई गहरा मतभेद हो तो उसका अंत करवाना 
होता है । 
मालिकों, कामगारों और मजदूर संघों की निगाह में उक्त समितियां ठीक 
नहीं हैं। उनको भय है कि वे उनके कार्यों, अधिकारों और प्राधिकारों का 
हनन करती हैं । इन समितियों को स्थापित हुए अब कई वष हो छुके हैं किन्तु 
उनके प्रति किसी भी पक्ष का रुख नहीं बदला है। मालिक-मजदूर संबंधों 
में संदेह का बाजार गम है । 
समिति के उद्देश्यों की व्याख्या स्पष्ट और निर्श्नांत नहीं थी। इस स्थिति में 
अधिकांश समितियां अपना ककत्तंव्य पूरा नहीं कर सकीं। निःसंदेह कुछ समि- 
तियों को छोड़कर अधिकांश समितियां स्वेच्छापृवक बनायी गयी थीं । 
इन समितियों की कायवाही से एक बहुमूल्य' अनुभव प्राप्त हुआ है। यदि 
विविध पक्षों में सच्चा हृदय-परिवतन नहीं होता और वे एक-दूसरे के दृष्टि- 
गेण को समझने की उत्सुकता प्रकट नहीं करते हैं तो उन पर बाहर से संयुक्त 
परामर्श की जो व्यवस्था थोप दी गयी है वह कदाचित्‌ ही फलीभूत हो 
सकती है। 
कल्याण-अधिकारी (४०५४७ 07#0०"१)--झगड़ों की रोकथाम करने 
और भीतरी शिकायतों को दूर करने तथा मांगें पूरी कराने की एक व्यवस्था 
और है। फैक्टरी अधिनियम १९४८ के अंतर्गत उस प्रत्येक कारखाने को 





. जिसमें ५०० या उससे अधिक छोग काम करते हैं, कल्याण-अधिकारी रखने 


पड़ते हैं। इन कल्याण-अधिकारियों के कार्य और दायित्व निर्धारित होते हैं । 
इन अधिकारियों को अपने कार्य में कहां तक सफलता मिली है, यह नहीं कहा 
जा सकता है; लेकिन जिन फैक्टरियों में उनकी नियुक्ति स्वेच्छापूर्वक हुई 
. है वहां उन्हें अपने कार्य में काफी सफलता मिली है और वहां मालिक-मजदूर॑ 
संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वास्तव में मानवीय तथा अन्य आपसी 
समस्याओं को समझना किसी व्यवस्था से कहीं अधिक आवश्यक होता है।. 
यह समझबूझ आ जाती है वहां कोई भी व्यवस्था सुचारु रूप से काम 

कर सकती है। 
जहां मालिकों ने लोकतंत्रीयः ढरे पर चालू मजदूर संघों की आवश्यकता 


मालिक-मजदूर संबंध. ७३ 


को मान लिया है और जहां ऐसे संघ काम कर रहे हैं वहां झगड़ों की रोक- 
थाम तथा निपटारे की सफलता पूर्व निश्चित-्सी समझिए। इसके अभाव में 
मालिक-मजदूर संबंध अन्य किसी दबाव से भी नहीं सुधर सकते । 

सुलह-अधिकारी (0०ाअं80४४00 0#0678)--स्थायी सुरूह्‌ अधिका- 
'रियों की नियुक्ति औद्योगिक संबंधों को सुधारने की दिशा में एक सही कदम 
है। उनके कारण कुछेक समस्याएं भले प्रकार हल हो गयी हैं। फिर भी 
इन अधिकारियों के विरुद्ध यह कहा जाता है कि उन्हें अपना काम करने के 
लिए उद्योगों की मानवीय समस्याओं का आवध्यक ज्ञान और सुझ-बूझ 
प्राप्त नहीं होती है । 

सुलह-अधिकारी झगड़े का अंत करने में इस कारण विफल होते हैं कि 
कानून के अंतर्गत न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय कराने की व्यवस्था विद्यमान 
. है। इसलिए विवादग्रस्त पक्ष अपने कच्चे .चिट्ठ सुलह-अधिकारी के सामने 
खोलकर नहीं रखते हैं और उनकी निगाहें आगे न्‍्यययाधिकरण की ओर दौड़ती 
रहती हैं । 

घुलह-बोड (एकलं।8४४०0त 3087व8)---सरकार ने सुलह-बोर्डों (या 
. संराधन मंडलों) और जांच-न्यायालयों का प्रयोग बहुत कम किया है। यदि 
उसने इस व्यवस्था का प्रयोग अच्छी तरह किया होता तो औद्योगिक संबंधों 
का वातावरण कहीं बेहतर बन गया होता । विभिन्‍न पक्ष इस बात के लिए 


... विवश नहीं हैं कि एक स्वतंत्र व्यक्ति को ही सुल॒ह-बोर्ड का अध्यक्ष बनाया 


जाएगा तथा जहां दोनों पक्षों में कोई समझौता न हो सकेगा वहां जांच- 
. न्यायालय का निर्णयः उन पर थोप ही दिया जाएगा । 

न्यायाधिकरण (त०प्7७78 )--सरकार प्रत्येक औद्योगिक विवाद में 
न्‍्यायाधिकरणों के तंत्र का उपयोग करवा सकती है। कोई भी पक्ष सीधा 
न्यायाधिकरण के पास नहीं जा सकता जबतक कि सरकार उनके मामले 
को पंचाट के लिए वहां न भेज दे। जो जनोपयोगी सेवाएं नहीं हैं उनके 
विवाद को न्‍्यायाधिकरण के पास भेजा जाए या नहीं, यह सरकार की नीति 
पर निर्भर होता है। जहां जनोपयोगी सेवाओं में हड़ताल की पूर्वसूचना 
दे दी गयी है, वहां पंचाट के लिए मामला भेजना सरकार का कत्तंव्य हो 
जाता'है। कितु यदि सरकार यह समझती है कि उक्त पृव॑सूचना धोखाधड़ी 
और धमकी-मात्र है तो वह उसे पंचाट के लिए भेजने से इन्कार भी कर 
सकती है । ऐसा अधिकार उसे प्राप्त है। इस व्यवस्था के कारण सरकार पर 
पक्षपात और प्रतिशोध की नीयत के आरोप भी छगाये गये हैं। शिकायत 
है कि यदि संघ का कोई विशेष गुट आवाज उठाता है तो सरकार उसे सुन 
लेती है, लेकिन जब वही आंवाज कोई दूसरा गुट उठाता है तब उसके कान 


४ भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


पर जूं तक नहीं रेंगती या वह मामला पंचाट के लिए भेजने में आसाधारण 
विलंब करती है। 


अनिवार्य अधिनिर्णय (“दंप्रता ०8४०४) की व्यवस्था, तथा सरकार 
के इस अधिकार से कि वह चाहे तो किसी मामले को न्‍्यायाधिकरण के सामने 
भेजे या न भेजे, मजदूर संघ आंदोलन को धक्का पहुंचा है। इससे वह दुर्बल 
पड़ गया है और उसके सदस्यों में फ़ूट फेल गयी है। सरकार को किसी मामले 
को पंचाट के छिए भेजने के बारे में, अथवा हड़ताल या तालेबंदी को जारी 
रखने से रोकने के बारे में भी ऐसा ही स्वेच्छिक अधिकार प्राप्त है। 

इस अधिनियम ने संबंधित सरकार को यह अधिकार भी दे रखा है कि 
“सावजनिक हित की हृष्टि से यदि वह पंचाट को समष्टि रूप से या आंशिक 
रूप से कार्य परिणत करना ठीक नहीं समझती है” तो वह उसमें संशोधन 
कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है | इस स्थिति में सरकार को वह पंचाट 
(0५०76) अपने संशोधन अथवा अस्वीकृति के कारणों सहित विधान-मंडल 
में प्रस्तुत करना वाहक । अपने &स अधिकार के प्रयोग के लिए भी सरकार 
पर पक्षपात तथा अनुचित हस्सक्षेप के आरोप लगाये जाते हैं । 


क्‍ ड्रतालें और तालेबंदियां 

यद्यपि अपनी शिकायतों को दूर करवाने के लिए कामगारों की इक्का-दुक्‍्का 
हड़तालें कभी देखने में आयी थीं कितु फिर भी प्रथम महायुद्ध से पहले भार- 
तीय' श्रमिक अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रायः इस हथियार का सुचारु 
प्रयोग करना न जानते थे । इसका मूल कारण सामान्यतः: उनकी निरक्षरता, 
जीवन के प्रति उदासीनता और उनमें संगठन तथा' नेतृत्व का अभाव था ।॥ 
प्रथम महायुद्ध की अवधि में तथा उसके बाद लछोकतंत्रीय विचारों के प्रवाह 
ने, समानता, भ्रातृत्त और स्वतंत्रता के सिद्धांत की लहर ने, श्रमिकों की 
कमी ने, जीवन-निर्वाह के ऊंचे व्यय ने तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने श्रमिकों 
में एक नयी चेतना पैदा कर दी और कामगारों तथा मालिकों के बीच ताकत 
आजमाइश करने का जमाना आ गया । 

... हज़तालों और तालेब॑दियों पर ग्रतिबंध--श्रमिक विवाद अधिनियम 
१९२९ ने प्रथम बार हड़ताल करने या तालेबंदी की घोषणा करने पर अंकुश 
लगाया । कितु यह अंकुश केवल जनोपयोगी सेवाओं पर था जहां हड़ताल या 
तालेबंदी की उद्धोषणा के लिए चौदह दिन की पूर्वसूचता देना आवश्यक था। 
इसके बिना हड़ताल या तालेबंदी अवेध और दंडनीय थी। इसके अलावा 
 सहानुभूति-स्चक हड़तालें भी वर्जित हो गयीं। आगे बंबई औद्योगिक झगड़ा 
. अधिनियम १६३८ ने हड़तालों पर अंकुश और कठोर कर दिया। किंतु शेष 
भारत में श्रमिक विवाद अधिनियम १९२९ के अनुबंध ही छागू रहे । 
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. भारत प्रतिरक्षा नियमावली के ८१--ए नियम ने १९४२ में सरकार को 
यह अधिकार दिया था कि यदि १४ दिन की पूर्वसूचना न' दी जाए तो ऐसी 
हड़तालों अथवा तालेबंदियों को विशेष आदेश द्वारा रोका जा सकता है। इस 
नियम के अनुसार जनोपयोगी सेवाओं तथा अन्य सेवाओं में कोई भेद नहीं 
बरता गया था । यदि कोई श्रमिक विवाद सुलह अथवा पंचाट के लिए भेज 
दिया जाता था तो उस काल में तथा उसके दो मास तक हड़तालरूव्या ताले- 
बंदी की मनाही रहती थी। जब कभी सरकार पंचाट लागू कर देती थी 
तब हड़ताल या तालेबंदी के अधिकार पर अंकुश लगा दिया जाता था। 


औद्योगिक झगड़ा अधिनियम १९४७ ने हड़ताल और तालेबंदी पर आगे 
अंकुश लगा दिया । इसके अनुसार, यदि कोई हड़ताल या तालेबंदी १४ दिन 
की पूवंसूचना के बिना की जाती है अथवा पूवंसूचना के छह सताह बाद 
की जाती है अथवा समझौता-कायवाही की अवधि में अथवा कायवाही समाप्त 
होने के ७ दिन के भीतर की जाती है। तो वह हड़ताल या तालेबंदी अवध 
मानी जाएगी। प्रत्येक दशा, में यदि कोई मामला सुलह बोर्ड ( संराधन-मंडल) 
के सामने है या समझौता-कार्यवाही को समाप्त हुए साठ दिन नहीं हुए हैं 
अथवा कोई मामला न्यायाधिकरण के सामने उपस्थित है और सुलह-कायवाही 
को समाप्त हुए अभी दो मास नहीं हुए हैं अथवा समझोता या पंचाट चालू 
. है तो हड़ताल या तालेबंदी अवेध मानी जाएगी । 

. अ्तिबंधों का परिणाम--हड़तालों या तालेबंदी पर उक्त प्रकार के प्रति- 
बंध लगाने का परिणाम यह होता है कि एक क्ृत्रिम क्रांति पैदा हो जाती है. 
और युद्ध-विराम जंसी स्थिति बनी रहती है। उनसे श्रमिक और प्रबंधकों के 
बीच कदाचित्‌ ही कोई मथुर संबंध पेदा होता है । वास्तव में, विभिन्न पक्षों 
के हृदयों में देष की आग जलने लगती है। कानून के होते हुए भी, श्रमिक 
अवध हड़तालें करने लगते हैं और जेल जाने की परवाह नहीं करते । ऐसा 
भी देखने में आया है कि श्रमिकों ने अवैध हड़तालें कर दीं और कानून ने 
उन्हें कोई दंड नहीं दिया। सामूहिक काररवाई के विरुद्ध सरकार के हाथ- 
पांव फूल जाते हैं । 


हड़ताल और तालेबंदी के आंकड़े 


औद्योगिक झगड़ों के आंकड़े १९२१ से उपलब्ध हैं। इसका अर्थ यह नहीं 
है कि हड़तालें इससे पहले नहीं हुई थीं। हड़तालें तो इससे कई वर्ष पहले. 
से होती आ रही थीं कितु वे प्रायः छुटपुट और छोटी-छोटी थीं । हां, कुछ 
हड़ताल अवश्य बड़ी थीं। | 


(9६ भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


१९२१-१९ ३८ की अवधि में जो हड़तालें हुईं, उनका विवरण सारणी नं. ६ 
में अंकित है । 


प्रथम महासमर का अंत होने पर निर्वाह के व्यय में क्रमिक 'हास हुआ 
और स्थिति सामान्य हो गयी । परिणाम यह कि हड़तालों और दौर-दौरा घट 
गया । इस समय प्रायः जो हड़तालें हुईं उनका कारण यह था कि महासमर के 
दिनों में केसनों में जो वृद्धि हो गयी थी मालिकों ने उसकी कटौती आरंभ कर 
दी । उनका कहना था कि बाजार में गिरावट आ चली है। 


मंदी और प्रतियोगिता के कारण विदेशी कारखानेदारों ने कारखानों में 
वैज्ञानिक व्यवस्था (वैज्ञानिकन) करनी आरंभ कर दी। कामगारों ने इसका 
विरोध किया और १९२८ में बंबई में कपड़ा मिलों की एक विकट हड़ताल 
हुई | जमेशदपुर के लोहे तथा इस्पात कारखाने तथा अनेक रेलवे कारखानों 
में हड़ताल फूट पड़ी । 

इस असंतोष के कारण, जहां १९२७ में १२९ कामबंदियां हुई थीं वहां 
१९२८ में यह संख्या २०३ हो गयी । १९२८ में इन' कामबंदियों में ५,०६,८५१ 
श्रमिक सम्मिलित थे. जबकि १९२७ की हड़तालों में उनकी कुल संख्या 
१,३१,६५५ ही थी। कुछ हड़तालें बहुत लंबी खिच गयी थीं। अतः १९२८ में 
३,१६,५०,००० श्रमिक-दिनों की हानि हुई जबकि १९२७ में यही संख्या 
२०,२०,००० ही थी। 


१९२८ में कपड़ा मिल के हड़तालियों ने हिसा का सहारा लिया। कुछ 
हड़तालों पर कम्युनिस्ट-प्रेरित होने का आरोप लगाया गया और इसीलिए 
हिसा का अवसर आया था। इसके परिवर्ती वर्षों में कामबंदी की संख्या काफी 
घट गयी । फिर भी १९२९ में हड़तालियों और विनष्ट श्रमिक-दिनों की संख्या 
काफी बढ़ी-चढ़ी रही । 


यद्यपि उस समय तक भारत अनेक औद्योगिक संघर्षो का सामना कर चुका 
था फिर भी उसके पास औद्योगिक झगड़ों को निपटाने की पर्याप्त व्यवस्था का 
अभाव था । जेसा पहले कहा जा छुका है, उस समय १९६० का मालिक और 
कामगार (झगड़ा) अधिनियम लागू था। इसमें कुछ कोटियों के मजदूर ही 
आते थे और उसका उद्देश्य उनके मजदूरी-संबंधी झगड़ों को शीक्षतापूर्वक 
निपटा देना था। प्रभाव सीमित होने के अतिरिक्त, उसमें अनेक बातें ठीक न 
थीं। उदाहरण के लिए, मजदूर द्वारा समझौते का उल्लंघन दंडनीय अपराध 
घोषित किया जा सकता था। प्रथम महासमर के बाद, इस देश में हड़तालों 
काजो तांता बंध गया उसके कारण झगड़ों की जांच और निपटाने के एक 
समुचित तंत्र की स्थापना करना आवश्यक हो गया। . 
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9७ 
सारणी $ 
कामबंदी 
(१६२१-३८) 
हे प्रभावित कामगारों | विनष्ट श्रसिक-दिनों 
वर्ष ससया | कीसंस्या | की संल्या 
(हजारों में) (लांखों में ) 
१९२१ टन ६००.३ 9 2 
१९२२ २७८ ४३५.४ ३९.७ 
१९२३ २१३ ३०१.० ५०.५ 
१९२४ : १३३ ३१२.४ ८७.३ 
१९२५ १३४ २७०. ४ १२५.८ 
१९२६ १२८ ८६०2४ १०.९ 
१९२७ १२९+ 455 २०.२ 
१९२८ २०३ ५०६.८ ३१६.५ 
१९२९ १४१ ५३१.० १२१.६ 
१९३० १४८ हक २२.६ 
बरुउप १६८ २०३.० रथ 
१९३२ ११८ १२८.० १९.२ 
038 १४६ १४६.९ २१.७ 
१९२४ १५९ २२०.८ . ४७.७ 
१९३५ १४५ ११४२ ९.७ 
१९३६ १५७7 १६९.० २३.६ 
१९३७ .. ३७९ ६४७.८ ८९.८ 
है; 02. & 532 
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इस दिशा में, मद्रास सरकार ने मार्ग दिखाया जिसने व्यक्तिगत झगड़ों के 
_ निपटारे के लिए तदर्थ जांच-न्यायालय (49 #०८ (०७) बैठा दिये। . 
१९२१ और १९२२ में बंगाल और बंबई की सरकारों ने ऊपर लिखे प्रइन 

की जांच के लिए कुछ समितियां नियुक्त कीं। झगड़े निपटाने के लिए क्या 
व्यवस्था होनी चाहिए; इस प्रइन पर उन्हें अपना अभिस्ताव' प्रस्तुत करने का 
भार सौंपा गया। कितु १९२२-२३ में हड़तालों की संख्या न्‍यून होने के 


* एक हड़ताल चार राज्यों में फेल गयी थी । 
' एक हड़ताल तीन राज्यों में फैल गयी थी । 
| एक हड़ताल की लपेट में पांच राज्य आ गये थे । 


2 भारतीय सजदूरों की श्रम-समस्याएं 


कारण जनता और सरकार दोनों का ध्यान उधर से हट गया । बाद में १९२४ 
में जब बंबई के कपड़ा मिलों की हड़ताल हुई तब फिर उनका ध्यान उधर 
गया। १९२४ में बंबई सरकार ने उक्त विषय पर एक विधेयक का प्रारूप 
तैयार किया जो भारत सरकार के अनुरोध पर रोक लिया गया। अंत में श्रमिक 
विवाद अधिनियम (77866 /)35790॥७ 3०७5), १९२९ पास हो गया। 

. यह अधिनियम ब्रिटिश प्रणाली से अनुप्राणित था। इसमें लोकमत के बल से 
विवाद हल करने की चेष्ठा की गयी थी । इसमें जांच-न्यायालय और सुलह-बोर्ड 
नियुक्त करने की व्यवस्था थी । 


श्रमिक विवाद अधिनियम के लागू होने के बाद के वर्षों में पहले से कहीं 
अधिक शांति रही । कारण यह था कि देश में आर्थिक मंदी फंल रद्दी थी । 
इस अवधि में पगार में कटौती होने के कारण कितनी हड़तालें हुईं जो फिस्स 
हो गयीं । किन्तु राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी उखाड़-पछाड़ हो रही थी। १९३१५ 
में देश को प्रांतीय स्वायत्त-शासन मिल गया, जिससे १९३७ में प्रांतों में लोक- 
प्रिय सरकारें बन गयीं । इससे श्रमिक विवादों में कुछ कमी आ गयी । जब दूसरा 
'महासमर आरंभ हुआ तब पहले महासम'र की स्मृति के आधार पर भारतीय 
श्रमिकों की प्रतिक्रिया शीघ्र ही' सामने आ गयी । वे वेतन-वृद्धि की मांग करने 
लगे। आगे सारणी नं. ७ में १९३९-४७ की कामबंदियों का विवरण दिया 
गया है। 














सारणी ७ 
कामबंदियां 
(१६३६-४७) 
वर्ष काम बंदी | हड़ताली कामगारों विनष्ट श्रसिक-दिन 
की संख्या की संख्या कुल योग. प्रति कामगार 
अल प्‌ कद 28 ४९,९२,७९५ १२२ 
१९४० | ३२२ ४,५१२५३९. ७५,७७,२८१ | १६७ 
१९४१ ३२५९६ . २,९१, ०५४ ३३,२०,५०३ ४ 
१९४२ दु९ए्४ड | छ,छर,दिपएरे | ५ए७,७९,९६५ | ७छप. 
१९४३ - जद ५,२०५,०८८ "“२२३,४२,२८७ है 200 है 
१९४४ ६९५८ ५,०५०,०१५ | ३४,४७,३०६ क्‍ बारे 
१९४५ <२० 9,4७,०३० । ४०,५४,४९९ द फ््ड.ः 
१९४६ 0१६२९ | १९,६१,९४८ | १,२७,१७,७६२ हप्‌ 
१९४७ (ज८व१.  बट,४णउ४टं: 7 दम हि 028 
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इन वर्षो में कामबंदियों की संख्या में प्रायः चढ़ाव आया । वस्तुओं के दाम 
बढ़ने (अर्घता) के कारण वेतन की न्‍्यूनता खटकने लगी। उत्तरप्रदेश और 
पंजाब में निर्वाह का व्यय पहले से तीन गुना हो गया। अन्य राज्यों में भी 
बढ़ कर लूगभग दो गुना हो गया। १९३९-४७ में जो औद्योगिक झगड़े 
उठ खड़े हुए उनमें ५२ प्रतिशत झगड़ों का कारण मजदूरी की वृद्धि और 
बोनस (लाभांश) की मांग थी। इनके अतिरिक्त आवश्यक उपभोक्ता माल 

की उपलब्धि एक टेड़ी खीर बन गयी थी । १९४२ और १९४३ में यह स्थिति 
_ 'विकट बन गयी और अधिकांश झगड़े इसी पर छिड़े । 

१९३९ में ४०६ झगड़ें हुए। यह एक रिकार्ड संख्या थी। इसमें चार लाख 
से भी अधिक कामगारों ने हाथ बंटाया और लगभग ५० छाख श्रमिक-दिनों 
की हानि हुई। १९४० में यद्यपि. विवादों की संख्या में कमी हो गयी फिर भी 
'हड़ताछी कामगारों को संख्या और विनष्ट श्रमिक-दिनों की संख्या में वृद्धि ही _ 
रही । इसका कारण बंबई के कपड़ा मिलों की हड़ताल थी, जिसमें अकेले ही 
४५ लाख से भी अधिक श्रमिक-दिनों की हानि हुई थी जो उस वर्ष की समय- 
हानि का ५९५ प्रतिशत थी । १९४० और १९४१ के बीच में यद्यपि झगड़ों 
की संख्या में ३५७ प्रतिशत की वृद्धि हो गयी फिर भी विवादग्रस्त श्रमिकों 
की संख्या में ३५.७ प्रतिशत की कमी हुईं। कितु १९४२ में विवादों और 
'विवादग्रस्त कामगा रों--दोनों की संख्या में जो वृद्धि हुई उसका कारण राज- 
नीतिक उपद्रव और निर्वाह-व्यय की वृद्धि थी। यद्यपि १९४३ में झगड़ों की 
संख्या में कुछ कमी हुईं थी कितु उनसे प्रभावित श्रमिकों की संख्या और विनष्ठ 
श्रमिक दिनों की संख्या पहले की अपेक्षा बहुत कम थी । १९४३ में १९३९ के 
बाद विनष्ट श्रमिक-दिनों की कुल संख्या और प्रति कामगार उसका औसत 
न्यूनतम था। १९४४ में विवादों की संख्या में कमी हुई लेकिन विवादग्रस्त 
कामगारों की संख्या ४७ प्रतिशत बढ़ गयी और विनपष्ठ श्रमिक-दिनों की संख्या 
में ४७ प्र० श० की वृद्धि हुई॥ १९४५ में श्रमिकों में पर्याप्त क्षोभ देखने को 
मिला और इस वर्ष झगड़ों की संख्या में २४६ प्र० ह० और विनप्ठ श्रमिक- 
दिनों की संख्या में १७६ प्र० श० की बढ़ोतरी हुईं । 

. १९४५ के ८२० झगड़ों में कम-से-कम २३१ झगड़े कपड़ा, रेशमी और ऊनी 
'मिलों में और १०३ अभियांत्रिक (इंजीनियरिंग) उद्योग में उठे थे। झगड़ों 
'की सबसे अधिक संख्या (३१०) बंबई में थी। इसके बाद क्रमशः बंगाल 
(२१७) और मध्यप्रदेश (१०२) का नंबर आता है। इन तीनों राज्यों में कुछ 
झगड़ों के ७५ प्र. द. झगड़े देखने को मिले । 

९४६ में भारत के इतिहास में ओद्योगिक झगड़ों की पराकाष्ठा हो गयी । 
१९३९ में झगड़ों की संख्या ४०६, १९४५ में 2८२० और १५९४६ में १६२९ 
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थी । दूसरे शब्दों में, १९४५ की तुलना में १९४६ की संख्या में ९८८७ प्र. श. 
वृद्धि हुई और १९३९ की तुलना में ३०१ प्र. श.। १९४५ में प्रभावित 
कामगारों की संख्या ७ लाख ४७ हजार थी, कितु १९४६ में प्रभावित काम- 
गारों की संख्या १९ लाख ६२ हजार हो गयी अर्थात्‌ उसमें १६२५ प्र. श. 
की बढ़ोतरी हुई | इसी प्रकार विनष्ट श्रमिक-दिनों की संख्या ४०-५४ लाख 
से बढ़कर १२७१८ लाख हो गयी अर्थात्‌ २१३७ प्र. श. बढ़ गयी । 

मार्च में हड़तालों के प्रभाव और संख्या में वृद्धि हुई और जुलाई में उनका _ 
स्वरूप पराकाष्ठा पर पहुंच गया । ये हड़तालें व्यापक थीं और किसी विशेष 
राज्य या उद्योग तक ही सीमित न थीं। केवल सूती कपड़ा, रेशम और ऊन 
मिलों में ३८७ प्र. श. झगड़े पेदा हुए और उनसे प्रभावित कामगारों की 
संख्या कुल का ५३'६ प्र. श. और विनष्ट श्रमिक-दिनों की संख्या कुछ का 
४१०७ प्र. श. थी । इसके बाद, इंजीनिर्यारिग उद्योग का नंबर आता है। इसमें 
कुल ८*२ प्र. श. विवाद छिड़े जिनसे ५२ प्र. श. कामगार प्रभावित हुए और 
कुल विनष्ट श्रमिक-दिनों के १९९ प्र. श. श्रमिक-दिन विनष्ट हुए 

४२ प्र. श. झगड़ों का मुख्य कारण वेतन और बोनस का प्रइन था; १७ 
प्र. श. झगड़े कमंचारियों के प्रशन को लेकर छिड़े थे तथा ८ प्र. श. झगड़े 
काम के घंटों से संबंध रखते थे । शेष झगड़ों के विषय विभिन्‍न थे । 

सारणी न॑ ७ में १९४७ के संबंध में जो आंकड़े दिये गये हैं उनमें पूर्वी 

पंजाब और भूतपूर्व रजवाड़ों के आंकड़े शामिल नहीं हैं। इसलिए उनकी तुलना 
१९४६ के आंकड़ों से ठीक-ठीक नहीं की जा सकती, जिनमें पंजाब को छोड़कर 
समस्त विभाजन-पूर्व ब्रिटिश भारत के आंकड़े संग्रहीत हैं। कितु अध्ययन की 
दृष्टि से, यदि उक्त सारणी में से सिंध, उत्तर-पश्चिम सीमाप्रांत तथा बलूचि- 
स्तान के आंकड़ों को निकाल दिया जाए, तो आंकड़े निम्न प्रकार से प्रस्तुत 


किये जा सकते हैं : 





१९४७ १६४६ 


झगड़ों की संख्या १,८११ त / 5९ ३ 
प्रभावित कामगारों की संख्या १८,४०,७८४ १९,५१,७५६ 
विनष्ट श्रमिक-दिनों की संख्या १,६५,६२,६६६ १,२६,७८,१२१ 


इस प्रकार झगडों की संख्या में १३७ प्र. श. और विनपष्ल श्रमिक-दिनों की 
संख्या में ३०६ प्र. श. की वृद्धि हुई। कितु प्रभावित कामगारों की संख्या में 
१९४६ की अपेक्षा ५७ प्र. श. की कमी थी । 
.. सबसे अधिक झगड़े सूती, ऊनी और रेशमी कपड़ा मिलों में उठे थे। इस 
क्षेत्र में १९४७ में कुछ २७१ प्र. श. विवादों, ५२११ प्र. श. प्रभावित काम- 
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गारों और ४४७ प्र. श. विनष्टठ श्रमिक-दिनों का लेखा मिलता है, जबकि १९४६ 
में ये संख्याएं थीं : ३८७ प्र. श. विवाद, ६३-६ प्र. श. कामगार और ४१-७ 
प्र. श. श्रसिक-दिन । जूट-मिलों और रेलों में १९४७ में क्रमश: ६८ और 
५३ विवाद छिड़े जबकि १९४६ में ये संख्याएं ९५ और ७२ थीं। 

जहां तक वेतन और बोनस का संबंध है, बोनस-संबंधी झगड़े ४.९ से 
बढ़कर १० प्र० श० हो .गये। वेतन-संबंधी विवाद ३७"१ प्र० शा० से 
३२०० प्र. श. रह गये। छुट्टी और बोनस-संबंधी विवादों का अनुपात ८*० 
प्र. श. से घटकर ५२ प्र.श. हो गया, लेकिन कमंचारी-संबंधी (छटनी 
तथा बर्खास्तगी समेत) विवाद १७.२ प्र. श. से बढ़कर १९-५ प्र. श. हो गये । 

इस वर्ष सबसे उल्लेखनीय हड़ताल बंबई के सूती कपड़ा मिलों की थी । 
यह हड़ताल वेतनों के मानदंड स्थिर करने को रेकर हुई थी। मध्यप्रदेश में 
वेतन-वृद्धि को छेकर कपड़ा-मिलों में हड़ताल फूट पड़ी । पर्चिमी बंगाल के 
जूट-मिलों में कर्मचारियों की बर्खास्तगी तथा वेतन-वृद्धि के सवाल को लेकर 
कई हड़तालें हुईं । 


युद्धोत्ततकालिक वर्ष 


युद्धोत्तरकाल में औद्योगिक असंतोष से सरकार को गहरी चिंता हुई। यह 
ठीक है कि यदि ओद्योगिक शांति स्थापित नहीं होती तो देश के आर्थिक पुन- 
निर्माण का कार्य सुचारु रूप से नहीं चल सकता था। इसलिए दिसंबर १९४७ 
में एक औद्योगिक सम्मेलन हुआ जिसमें औद्योगिक अवहार प्रस्ताव (॥#वतंप्र5- 
कं पं>प्र0७ ि९४०!प्र7/08) स्वीकार किया गया। इस प्रस्ताव ने 
श्रमिकों तथा प्रबंधकों, दोनों से औद्योगिक शांति कायम रखने, और हड़तालों 
तथा तालेबंदियों, और धीरे काम करने की नीति से तीन वर्ष तक हाथ खींचे 
रहने की अपील की तथा इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसमें अनेक उपायों 
का उल्लेख किया गया । 

भारत सरकार ने उक्त सिफारिशों पर अमल करने के लिए काररवाई 
की । श्रमिकों को उचित मजदूरी मिलने, पूंजी का उचित प्रतिफल मिलने तथा 
लाभ में श्रमिकों के भाग के प्र॒इनों की जांच के लिए समितियां नियुक्त हुईं ॥ 
ओऔद्योगिक उत्पादन-संबंधी सभी मामलों में श्रमिकों को हाथ बटाने का अवसर 
दिया गया तथा कामगारों के लिए रिहायशी मकानों की योजना बनायी गयी ॥ 
मार्च १९४७ में, सुलह तथा पंचाट द्वारा झगड़ों के निपटारे के तंत्र की स्थापना 
के लिए औद्योगिक झगड़ा अधिनियम पास हुआ । विराम-प्रस्ताव का परिणाम 
शीघ्र ही देखने में आया। इससे आगामी वर्षों में श्रमिकों और प्रबंधकों के 
आपसी संबंध काफी सुधर गये । ् 
सदर ए 
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उक्त प्रस्ताव के अतिरिक्त, औद्योगिक न्यायाधिकरणों तथा औद्योगिक झगड़ा 
अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य' संस्थानों के हस्तक्षेप से हड़तालों की संख्या में 
कमी हो गयी। पंचाटों के कारण देश के लमभग सभी बड़े उद्योगों में वेतन 
निर्धारित हो गये और वेतनों का स्तर ऊंचा हो गया । कार्यावस्‍्थाओं में भी 
सुधार हुआ। १९४७ की तुलना में झगड़ों में ३०५ प्र. श. की कमी हुई और 
प्रभावित कामगारों की संख्या में ४२५ प्र. शं. तथा विनष्ट श्रमिक-दिनों में 
५२७ प्र. श. की कमी आयी । झगड़े की औसत अवधि १९४७ में लगभग ९ 
दिन थी जो १९४८ में घटकर ७"४ दिन रह गयी। द 


. सारणी नं. ८ में १९४८-५४ के ओद्योगिक झगड़ों के आंकड़े अंकित हैं : 


सारणी नं. 
कामबंदियां (१६४८-५४) 





द विनषट श्रमिक-दिन 
कामबंदियों की | प्रभावित काम- 





| संख्या गारों की संख्या | कुल योग तु 
कासगार 
7९४८। १,२५९ १०,५९,१२० ७८,३७,१७३ छाए 
१९४९ ३२० ६,८५, ४५७ ६६,००,५९५ ९६ 
१3९५० ८१४ ७,१९,८८३ |],२८,०६,७०४ १७८ 
१९५प्‌ १,०७१ ६,९१,२३२१ ३८,१८,९२८ ण्फ्‌ 
१९५२ ६९६३ <८,०९,२४२ ३३,३९,९ ६१ ४ प्‌ 
१९५३ ७७२ ४,६६,६०७ ३३,८२,६०८ धर 
१ " ८४० ४,७७, १३८ ३२,७२,६३० 9० 


१९४८ में, सूती कपड़ा मिलों, ऊनी मिलों और रेशमी मिलों के झगड़ों की 
संख्या कुल झगड़ों का लगभग < भाग थी और विनष्ट श्रमिक-दिनों की संख्या 
का लगभग है भाग । मानक समिति (9छावेक॥वा28007 (ए०शाशां- 
+$066) की सिफारिशों को कार्यपरिणत करने के कारण कोइम्बटोर सूती-कपड़ा 
मिल की हड़ताल दीघंकाल तक चली क्योंकि इसने कामगारों की छटनी आरम्भ 
कर दी थी । इस हड़ताल में २३,००० कामगारों ने भाग लिया और यह 
रूगभग तीन महीने तक चलती रही जिससे लगभग १९ लाख श्रमिक-दिनों की 
हानि हुई | जुलाई में बम्बई के रेशम मिलों के लगभग ९,५०० मजदूरों ने एक 
आम हड़ताल कर दी । उन्होंने बोनस में तीन मास के वेतन की मांग करने के 
अतिरिक्त वेतन तथा मंहगाई भत्ता बढ़ाने की भी मांग की थी। 
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जूट-मिलों में ४६ विवाद उठे जिनसे कुछ विनष्ट श्रमिक-दिनों के १५ प्र. श. 
अमिक-दिन विनष्ट हुए। इस उद्योग में बड़े पैमाने पर कामबंदियां हुईं और 
आओऔसतन ३,००० मजदूर उनसे प्रभावित हुए। इंजीनियरिंग उद्योग में 
१४३ हड़तालें हुईं जिनसे ८५ छाख श्रमिक-दिनों की हानि हुई । १९४७ की 
तुलना में जूट-मिल उद्योग की स्थिति में वैसा कोई सुधार नहीं हुआ जैसा अन्य 
उद्योगों में देखने को मिलता है। इस उद्योग में असंतोष जारी रहा + १९४७ 
' के नौकरी के आंकड़ों के आधार पर, विभिन्‍न उद्योगों की कामबंदियों के आंकड़े 
नीचे दिये जा रहे हैं : 


( प्रतिशत ) 

। १९४७ . १९४८ 
सूती, ऊनी तथा रेशमी मिल ३६ पलट 
जूट मिल १*४ १*प्‌ 
इंजीनियरिंग १-५ ०९५ 


१९४९ में विवादों की संख्या में और भी कमी हुई १९४८ में विवादों की 
संख्या १९५९ थी जबकि १९४९ भें यह ९२० रह गयी अर्थात्‌ उसमें २७ प्र. 
श. की कमी हुई। झगड़ों में फंसनेवाले कामगारों की संख्या में ३५ प्र. श. 
तथा विनष्ट श्रमिक-दिनों की संख्या में १६ प्र. श. की कमी हुई । १९४७ के 
झगड़ों की विशाल संख्या की तुलना में विवादों की. संख्या लगभग आधी रह 
गयी, और प्रभावित कामगारों की संख्या ३७ प्र. श. और विनष्ट श्रमिक-दिनों 
की संख्या ४० प्र. श. रह गयी। बिहार को छोड़कर, अन्य सभी राज्यों में 
झगड़ों की संख्या पहले से काफी कम रही । बिहार में खानों के झगड़ों के कारण 
काफी झंगड़े सामने आये। मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और दिल्ली को छोड़कर 
अन्य राज्यों में पिछले वर्ष की तुलना में कम' श्रमिक-दिन नष्ट हुए । 

पिछले वर्ष सूती कपड़ा मिलों की हड़तालों की संख्या कुल झगड़ों की संख्या 
का ३५ श्र. श. थी जबकि इस आलोच्य वर्ष में यह संख्या २९ प्र. श. रही । 
सबसे अधिक उल्लेखनीय हड़ताल मध्यप्रदेश की कपड़ा मिलों की है जिल्होंने 
औद्योगिक न्‍्यायाधिकरण के निर्णय को अस्वीकार कर दिया जिससे मालिकों 
_ को तालेबंदी की उद्घोषणा करनी पड़ी । यह तालेबंदी दो मास से अधिक काल 
तक चलती रही और इसमें १२,००० कामगारों ने हाथ बंटाया जिससे 
६,८२,००० श्रमिक-दिनों की हानि हुई। इसी कोटि की एक अन्य कामबंदी 
की मिसाल जहां एक सुती कपड़ा मिल के लूगभग परिचमी बंगाल में मिलती 
है ३,००० कामगार छटनी तथा अन्य प्रश्नों को छेकर हड़ताल कर बँठे। 

इससे १:६२ लाख श्रमिक-दिनों की हानि हुँ... द द 
3 | 
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जूट मिल उद्योग की स्थिति में सुधार हुआ । १९४८ में जहां इस उद्योग में 
१-३९ लाख कामगारों ने काम बंद किया था और ११-०८ श्रमिक-दिन विनष्ट 
हुए थे वहां १९४९ में ये आंकड़े क्रमश: २०.५५ छाख और ५.६३ लाख थे । 
इंजीनियरिंग उद्योग और रेलवे की स्थिति में भी सुधार हुआ | नगरपालिकाओं 
में कुल विनष्ट समय का १५ प्र. श. समय विनष्ट हुआ | यह समय अधिकांशत: 
बंबई नम्रपालिका के १०,००० से भी अधिक कामगारों की हड़ताल के कारण 
विनष्ट हुआ था । उन्होंने देनिक वेतन-प्रणाली हटाने, दरें बढ़ाकर वेतन-मान' ' 
निश्चित करने, निर्वाह-योग्य महंगाई भत्ता देने तथा नि:शुल्क आवास की व्यवस्था 
करने की मांग की थी । यह हड़ताल पांच महीने से भी अधिक समय तक चलती" 
रही जिसमें छगभग ६७२ लाख श्रमिक-दिनों की क्षति हुई । 

१९५० में औद्योगिक विराम-संधि को तीन वर्ष हो गये, किन्तु इस वर्ष 
स्थिति में कोई सुधार दिखाई नहीं दिया । बंबई के सूती कपड़ा मिलों में आम 
हड़ताल हो गयी । यद्यपि १९४९ की ९२० हड़तालों की तुलना में इस आलोच्य" 
वर्ष में केवल ८१४ झगड़े ही हुए जिनमें १९४९ के ६६ लाख विनष्ट श्रमिक- 
दिनों की तुलना में १२८६ लाख श्रमिक-दिन बरबाद हो गये । बंबई नगर के 
सूती कपड़ा मिलों की हड़ताल १४ अगस्त १९५० को आरंभ हुईं। बंबई 
औद्योगिक न्यायालय ने १९४९ के लिए बोनस में दो महीने का वेतन देने का 
निर्णय किया था। कितु मजदूर तीन महीने का वेतन बोनस में मांगते थे । यह 
हड़ताल दो महीने तक चली जिसमें ९४ लाख श्रमिक-दिन विनष्ट हो गये 
इस वर्ष कुल विनष्ट श्रमिक-दिनों की संख्या १२८ लाख थी । 

कोयला खानों और रेलों में भी पहले से अधिक समय नष्ट हुआ । कोयला 
खानों में ६२ झगड़े छिड़े जिनमें ५"६ लाख श्रमिक-दिनों की हानि हुई। १९४९ 
में ५८ झगड़ों में केवल २१६२ लाख श्रमिक-दिनों की हानि हुई थी। यद्यपि 
रेलों में विवादों की संख्या इस वर्ष भी २५ ही बनी रही किन्तु १९४९ के 
२२,५९८ श्रमिक-दिनों की तुलना में १९५० में १,३७,६४३ श्रमिक-दिन' विनष्ठ 
हो गये । अन्य उद्योगों की स्थिति में इस वर्ष अच्छा सुधार हृष्टिगत हुआ । 

यद्यपि १९५१ में झगड़ों में ३१५ प्र. श. की वृद्धि हो गयी फिर भी जहां" 
१९५० में १२८ लाख श्रमिक-दिन वरबाद हुए थे वहां इस वर्ष ३८१८ लाख 
श्रमिक-दिन ही विनष्ट हुए। १९४५ में सबसे कम श्रमिक-दिन विनष्ट हुए । 
१९५१ में प्रभावित कामगारों की संख्या भी कुछ कम थी। १९७५० के. 
७,१९,८८३ कामगारों की तुलना में इस वर्ष ६,९१,३२१ कामगशार प्रभावित 
हुए थे । मा. ््््ि 
. इस वर्ष की उल्लेखनीय हड़तालें थीं: निबकर समिति की सिफारिशों के 
अनुसार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कराने के लिए उत्तर प्रदेश के चीनी मिलों: 


अल 


मालिक-मजद्र संबंध ८५ 


से हड़ताल कर दी; औद्योगिक न्‍्यायाधिकरण (बैक) के पंचाट को सर्वोच्च 
न्यायालय द्वारा विखंडित किये जाने के कारण देश भर में बेंक कर्मचारियों ने 
आम हड़ताल की; संघ को मान्यता दिलाने, वेतन तथा मंहगाई भत्ते में वृद्धि 
तथा नये वेतन-मान का सृत्रपात कराने के लिए पूंच घाटी कोयलाखानों की 
हड़ताल; मद्रास तथा नागपुर के सूती कपड़ा मिल उद्योग में हड़ताल । इन कपड़ा 
मिलों ने कामबंदी का वेतन देने, बोनस देने तथा निकाले गये कमंचारियों को 
काम पर वापस लेने से इन्कार किया था। 
इस वष में जितनी समय-हानि हुई उसका लगभग - भाग अकेले सूती 
कपड़ा मिल उद्योग के मत्ये पड़ा । उसमें कुल झगड़ों की संख्या का पंचमांश 
संघटित हुआ । फिर भी १९५१ में पिछले वर्ष की तुलना में कम समय की 
हानि हुई। १९५० में १०३ छाख श्रमिक-दिनों की हानि हुई थी किन्तु इस 
आलोच्य' व में केवल १५५ लाख श्रमिक-दिनों की हानि हुईं। जूट मिलों 
तथा सूती कपड़ा मिलों, कोयला खानों, रेलों तथा अन्य' परिवहनों, जहाजीघाटों 
और बंदरगाहों की श्रमिक-स्थिति में सुधार हुआ । किन्तु खनिजों तथा धातुओं, 
खाद्यों, पेयों और तंबाकू, लकड़ी पत्थर और कांच, कागज के व्यवसायों तथा 
छापेखानों, खालों के व्यवसायों, चायबागों और नगरपालिकाओं में भारी समय- 
हानि हुई । 
१९५२ में कोई भी राष्ट्रव्यापी या उद्योग-व्यापी हड़ताल नहीं हुई और 
. 4१९५१ के १,१७१ झगड़ों की तुलना में इस वर्ष केवल ९६३ झगड़े हुए । १९५१ 
में प्रभावित कामगारों की संख्या ६*९१ लाख थी जबकि १९५२ में उनकी 
संख्या बढ़कर ८८०९ राख हो गयी। किन्तु १९५१ में विनष्ट श्रमिक-दिन 
३८१९ लाख थे जो इस वर्ष घटकर ३३१३७ लाख रह गये । 
इस वष के संपूर्ण विनष्ट समय का एक-तिहाई भाग सूती कपड़ा मिल्ों में 
गया। इसमें कुल झगड़ों के २४ प्र. श. झगड़े उठे । अहमदाबाद के ७० सूती 
कपड़ा मिलों के एक लाख से भी अधिक मजदूरों ने छुट्टी के प्रश्न को लेकर 
हुड़ताल कर दी । इससे २५ लाख श्रमिक-दिनों की हानि हुई | इंजीनिर्यारिंग 
खनिजों ओर धातुओं, खाद्यों, पेयों और तंबाकू के व्यवसायों तथा नगरपालि- 
काओं की श्रम-स्थिति में काफी सुधार हुआ कितु जूट मिलों, खानों और 
परिवहन उद्योगों की स्थिति पहले से खराब हो गयी |... 
पिछले साल की "भांति १९५३ में भी कोई राष्ट्रव्यापी या उद्योगव्यापी 
हड़ताल नहीं हुई । जहां १९५२ में ९६३ झगड़े उठ खड़े हुए थे वहां इस वर्ष 
केवल ७७२ झगड़े हुए । इन झगड़ों से प्रभावित कामगारों की संख्या भी काफी 
कम थी । १९५२ में ८०९ लाख मजदूर प्रभावित हुए थे जबकि १९५३ में 
उनकी संख्या ४६६ छाख थी । १९५२ के ३३'३६ छाख विनष्ट श्रमिक-दिनों 
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की तुलना में १९५३ में ३३८२ श्रमिक-दिन नष्ट हुए । यह संख्या अवश्य ऊंची 
उठ गयी । इसका कारण बनंपुर की इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लि. 
की हड़ताल थी जो मजदूरों की काम-धीरे-करो की नीति से छिड़ गयी थी # 
यद्यपि पिछले वर्ष की दृष्टि से जूट मिल उद्योग, इंजीनियरिंग, खनिज और 
धातु, कागज, मुद्रणालयों और बंदरणाहों के क्षेत्रों में समय-क्षति में वृद्धि हुई 
किन्तु अन्य उद्योगों में यह घट गयी । 

गत दो वर्षों तक झगड़ों की संख्या में गिरावट आती रही; किन्तु १९५४ - 
में अचानक उनकी संख्या बढ़ गयी । १९५३ में उनकी संख्या ७७२ थी जो- 
बढ़कर १९५७ में ८४० हो गयी। इनसे प्रभावित होने वाले कामगारों की 
संख्या भी कुछ बढ़ गयी अर्थात्‌ १९५३ में यह संख्या ४६६ लाख थी जो 
१९५४ में ४७७ लाख हो गई । १९५३ में समय' हानि ३३:८२ राख श्रमिक- 
दिन थी कितु १९५४ में वह घटकर ३३७२ लाख श्रमिक-दिन हो गयी । 

जैसा प्रायः देखने में आता रहा है, इस वर्ष भी सूती कपड़ा मिलों में झगड़ों: 
की संख्या सबसे अधिक रही । ८४० झगड़ों में १९१ झगड़े सूती मिलों में, २५ 
झगड़े ज़ूट मिलों में, और ८८ झगड़े अन्य सूती कपड़ा मिलों में उठ खड़े हुए ॥ 
इंजीनियरिंग उद्योग में १०५ विवाद छिड़े । लकड़ी, पत्थर और अन्य वर्ग के 
उद्योगों में ८७ विवाद उठे । कागज और छपाई उद्योग में सबसे अधिक समय" 
की हानि हुई। इसके बाद, क्रम से लकड़ी, पत्थर और कांच, सूती कपड़ा, 
जूट उद्योगों, विविध उद्योगों, कोयला खानों और इंजीनियरिंग उद्योगों का 
नंबर आता है। पिछले वर्ष की तुलना में, सूती कपड़ा मिलों, इंजीनियरिंग, 
खनिजों और धातुओं के व्यवसायों, खाद्यों, पेयों, तंबाकू के व्यवसायों और 
खानों, परिवहनों, जहाजी घाटों, बंदरगाहों और चायबागों में समय-हानि 
काफी बढ़ गयी । 


कारणों की हाष्टि से झगड़ों का वर्गीकरण 


१९२१ से १९५४ तक जो हड़तालें हुई उनका कारणों के आधार पर वर्गी- 
रण सारणी नं. ९ में किया गया है। 

औद्योगिक अवहार प्रस्ताव से प्रायः वेतन और बोनस को लेकर विवार्द उठा 
करते थे । १९२१ से १९३८ तक के वर्षों में ५१:९२ प्र. श. मांगें वेतन से, 
४६ प्र. श. मांगें बोनस से, २११३ प्र. श. मांगें कमचारी मंडल से, ४४ प्र. 
श. मांग छूट्टी और काम के घंटों से तथा १८५ प्र. श. मांगें अन्य विषयों से 
संबंध रखती थीं। १९३२ से बोनस तथा वेतन-वृद्धि की मांगों में काफी 
बढ़ोतरी हुई और वे १९४५ तक झगड़ों का मेरुदंड बनी रहीं। १९३९-४७ 
. की अवधि में ४४ प्र. श. मांगों का संबंध वेतन से, ७९ प्र. श. का बोनस 
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से, १५.६ का कमंचारी मंडल से, ५ प्र. श. का छुट्टी और बोनस से, तथा शेष 
का विविध विषयों से रहा । 
१९४७ के बाद वेतन-संबंधी मांगों में कमी होकर उनका अनुपात २ 

प्र. श. रह गया। अन्य मांगें इसी अवधि में इस प्रकार थीं : बोनस <'रप्र 
श., कमंचारी मंडल ३०८ प्र. श., छुट्टी और काम के घंटे ८'३ प्र. श. और 
अन्य मांगें २२७ प्र. श. । औद्योगिक झगड़ा अधिनियम १९४७ के अंतर्गत 
औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापित किये गये जिन्हें वेतनों में संशोधन का काम 
सौंपा गया । इसी कारण, इस अवधि में शायद वेतन-संबंधी मांगों की प्रतिशत 
दर कम हो गयी । 


परिणाम की दृष्टि से विवादों का वर्गीकरण 


परिणाम की दृष्टि से औद्योगिक झगड़ों का अध्ययन अत्यंत आकर्षक प्रतीत 
होगा । सारणी नं. १० में १९२१ से १९५४ तक के आंकड़े दिये गये हैं । 
सारणी से पता चलता है कि १९३९ से पहले विफल विवादों की. संख्या 
६१ तक ऊंची उठ गयी थी । इस अवधि में केवल १५-९ प्र. श. विवाद सफल 
रहे और २१ प्र. श. आंशिक रूप से सफल रहे। १९३९-४७ की अवधि में 
सफल और अर्धसफल विवादों की संख्या क्रमशः १८.० प्र. श. और २२.० 
प्र. श. थी और इस प्रकार निष्फल विवादों की प्रतिशत संख्या ४४.३ पर 
पहुंच गयी । इस अवधि में १३.४ प्र. श. झगड़ों का परिणाम अनिश्चित रहा । 
१९४७-५४ की अवधि में सफल झगड़ों की प्रतिशत संख्या यथापूर्व बढ़ती रही 
और अद्ध सफल झगड़ों की प्रतिशत संख्या १८.० से नीचे गिर कर १३.३ 
हो गयी । असफल झगड़ों की भी प्रतिशत संख्या गिर गयी कितु अनिश्चत 
फल वाले झगड़ों की संख्या बढ़कर २२.२ प्रतिशत हो गयी । 


मालिक-मजदूर संबंधों के सूचकांक 


औद्योगिक झगड़ों के आंकड़ों से मालिक-मजदूर संबंधों की हवा के रुख का पता 
चलता है। सारणी नं. ११ में अखिल भारतीय, आधार पर पिछले ३० वर्षों 
के विनिर्माणकारी औद्योगिक अंचल के संबंधों के सूचकांक दिये हुए हैं। 

प्रत्येक वर्ष के श्रमिक-दिनों का विवरण मिलता है और औद्योगिक झगड़ों में 
कितने श्रमिक दिनों की हानि हुई, उनका भी संकेत मिल जाता है। इन 
सूचकांकों को देखने से भारी उथलू-पुथल का संकेत मिलता है। १९२८ में 
१३.४ से बढ़ते-बढ़ते १९३५ में वे ४३९"४ हो गये। इन परिवरतनों की अवधि 
का काल-विभाजन हो सकता है, पिछले तीन दशकों का यह कारू-विभाजन 


7रणी न॑. ९ 
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हा भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


इस प्रकार होगा : १९२७ से १९३५, १९३५० से १९४३ और १९४३ से 
१९५२॥। एक अन्य चरण का प्रारंभ १९५२ से होता है। यदि इस काल- 
विभाजन को उपयोगी माना जा सकता है तो भारत के विनिर्माणकारी 
उद्योगों के अंचल में ९-१० वर्षों को एक चरण मान लेना चाहिए। इस 
समय यह कहना कठिन है कि जो चरण १९५२ से आरंभ हुआ है वह इसी 
तरह गुजर जाएगा या उसमें इतिहास की पुनरावृत्ति होगी। निःसंदेह, इस 
समय मालिक-मजदूर संबंध अपेक्षाकृत मधुर हैं। फिर भी मालिकों और 
कामगारों के आपसी मधुर व्यवहार पर अधिकांश निभर है। 





नें संसद के सामने श्रमिक-संबंध विधेयक और मजदूर संघ विधेयक (7906 
ए+ऋांठा 9!) प्रस्तुत किये । कितु संसद के भंग हो जाने से विधेयकों की 
अवधि समाप्त हो गयी । इन विधेयकों के उपबंधों का विरोध सभी क्षेत्रों में 
हुआ । कुछ आलोचनाएं तो बड़ी तीत्र थीं । उनमें कहा गया था कि ये विधेयक 
तो श्रमिक-संबंधों के मूल सिद्धांतों पर प्रहार कर रहे हैं। किन्‍्हीं आलोचकों 
की दृष्टि से ये विधेयक बड़े ही उलझनपूर्ण और बोझिल थे । . इनसे निपटारा 
करने की व्यवस्था के पहिए में रोड़ा अटकता और हूंबी मुकदमाबाजी का 
द्वार खुलता था। एक महत्त्वपृूण विरोधी दृष्टिकोण यह था कि इनमें न्यायिक 
निर्णय. तथा तत्संबधी न्यायिक कार्यवाही पर इतना बल दिया गया था कि 
हड़ताल और तालेबंदी-संबंधी प्रतिबंध और आपसी समझौता-वार्ताएं तथा 
सामूहिक सौदाकारी केवल दिखावा हो गयी थी और उससे कोई परिणाम 
हाथ न रूग सकता था । जब महानिर्वाचन के बाद त्रिदलीय' बातचीत नये सिरे 
से हुई तब उसका निष्कर्ष यही था कि उक्त विधेयकों को प्रस्तुतन किया 
जाए। निदान, विद्यमान औद्योगिक झगड़ा अधिनियम में कुछ संशोधन करने 
का सुझाव दिया गया । इसलिए यह विधेयक १९५६ में यथेष्ठ ढंग से संशोधित 
हो गया । 
अनिवाय न्यायिक निर्णय (११[प्रधां०8४०४०)--भारत में मालिक-मज- 
दूर संबंधों की नीति का आधार क्या होना चाहिए, यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न 
बन गया है। क्‍या यह आधार अनिवाय न्यायिक निर्णय या सामूहिक सौदाकारी 
या इन दोनों का सम्मिश्रण होना चाहिए ? पिछले महासमर तक जनता 
अनिवायं न्यायिक निर्णय की ओर नहीं मुड़ सकी । वास्तव में, एक समय था 
जबकि सभी नामधारी श्रमिक-संगठन इसके विरोधी थे । कितु, जैसाकि पहले . 
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कहा जा चुका है, महासमर के कारण उद्योगों में हडताल और तालेबंदी बंद 
करना आवश्यक हो गया और झगड़ों के निपटारे के लिए एक विश्वेष तंत्र की 
खोज की गयी । अन्य देशों की भांति भारत ने अनिवायें न्‍्यायिक्‌ निर्णय का 
आश्रय' लिया । महासम'र के बाद अन्य देशों ने प्रायः इस साधन को तिलांजलि 
दे दी; कितु भारत ने उसके उपबंधों को और भी कठोर कर दिया। 

औद्योगिक झगड़ा अधिनियम १९४७ के लागू होने से अनिवार्य न्‍्यायिक- 
निर्णयों की संख्या में वृद्धि हो गयी और श्रमिक अपील न्यायाधिकरणों (अद्धं 
. न्याय-प्रणाली) का काम बढ़ गया। इसकी प्रतिक्रिया होनी अनिवाये थी । 
निदान, अनिवार्य न्यायिक निर्णय के प्रयोग को न्यूनतम करने की मांग होने 
. रूगीं। यही शिकायत श्रमिक-संबंध विधेयक, १९५० के विरुद्ध की जाती थी ॥ 
प्रायः लोगों का यही-कहना था कि अनिवाये न्यायिक निर्णय का सहारा विशेष 
. परिस्थितियों में ही लेना चाहिए, नहीं तो स्वेच्छापुर्ण सुहह और स्वेच्छापूर्ण 
विवाचन द्वारा सामूहिक सौदाकारी और आपस में मिलकर बंदोबस्त करने 
(४प्र४प७ 86006776700) की पद्धति पर ही अधिक बल देना चाहिए । 
भीतरी बंदोबस्त--श्रमिक-विवादों के समाधान का प्रइन ध्यान में रखकर 
भारत को एक बुनियादी नीति बनानी होगी । औद्योगिक झगड़ों का उद्योगों के 
. भीतर ही बंदोबस्त कर लेना तथा विवादग्रस्त प्रइनों पर अनिवार्य निर्णय का 
बोझ न डालना बल्कि उनमें स्वशासन और आत्मदायित्व की भावना पंदा 
करना इस बुनियादी नीति का आधार होना चाहिए.। इस प्रकार की नीति 
... उद्योग के समस्त अंचलों और रोजगार के समस्त क्षेत्रों में लाभदायक सिद्ध 
होगी । द ही | का द 
.. इस नीति के बारे में एक आशंका यह है कि इससे मालिकों को एकपक्षीय' 
लाभ पहुंचेगा । वे मजदूर संघों के विकास में. रोड़ा अटका सकेंगे और अंत में 
कामगारों से सच्चा सहयोग करना बंद कर देंगे। कितु ऐसी बात नहीं। यदि 
मालिकों ने यह आत्मघाती नीति अपनायी और जिसकी लाठी उसकी भेंस की 
- नीति पर उतारू हो गये, यदि उन्होंने उक्त परीक्षण की भावना को ठुकरा 
दिया तो इससे अंत में - कामगारों की अपेक्षा मालिकों को ही अधिक हानि 
उठानी होगी। कारण यह है कि दोनों पक्षों में कटुता पैदा हो जाएगी जिससे 
उन्हें अनिवाय न्यायिक निर्णयों और पंच-फेसलों की शरण लेनी पड़ेगी । इस 
दशा में कोई नहीं कह सकता है कि मालिक-मजदूर संबंध कहां तक बिगंड 
सकते हैं । द द द 
आपातकाल की व्यवस्था--आंतरिक झगड़ों और अव्यवस्था की स्थिति 
में क्या करना चाहिए ? जब कोई उद्योग ठप्प हो रहा हो, जिससे उत्पादन 
. और रोजगार दोनों की स्थिति को धक्का पहुंचने की आशंका हो तब क्‍या 
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करना चाहिए ? इसका उत्तर एक ही है: तब आपातकालिक पग उठाना 
होगा । इस आपातकाल में विधानमंडल को चाहिए कि वह सरकार को उचित 
अधिकार दे। जब विधानमंडल की बैठक न हो रही हो तब अध्यादेश जारी 
करके सरकार को उचित शाक्ति दे देती चाहिए। ताकि वह पंच नियुक्त करके 
अथवा अन्य किसी तरीके से झगड़े को निपटवा सके । इस प्रकार जब आपात- 
काल आए तब उसका बंदोबस्त किया जा सकता है। 

प्रन्‍त यह है कि क्या सावधानी की दृष्टि से, समय रहते, सरकार को आपात- 
कालिक शक्ति देना बेहतर नहीं होता है ? या आपातकाल आने तक हाथ-पर- 
हाथ धरे बैठे रहना ही ठीक होता है ? इस संदर्भ में, यह बात स्पष्ठ रूप से 
समझ लेनी चाहिए कि केवल हड़ताल या तालेबंदी करने या उनकी धमकी देने 
या इसी प्रकार का अन्य दबाव डालने से कोई आपातकाल नहीं आ जाता है 
और इतनी-सी बात का बतंगड़ बनाकर अनिवार्य विवाचन (007709प्807"ए 
7 09778007 ) करवाने को विवश नहीं किया जा सकता है। जब तक कोई 
शसी स्थिति सामने न आ जाए जिससे समस्त समाज के संकट में फंसने का 
खतरा पंदा न हो जाए था जिससे उस पर संकट की बिजली टूटकर गिरने की 
आशंका उत्पत्त न हो जाए अथवा जिसका समय रहते उचित ढंग से निवारण 
न होने से किसी भीषण दृष्परिणाम निकलने की संभावना न हो तब तक 
आपातकालिक झक्ति का प्रयोग न करना चाहिए। आगे इस प्रकार की अवस्था 
में भी, केंद्रीय सरकार और संबंधित राज्य-सरकार के बीच परामश होना 
आवश्यक है। इसके अतिरिक्त संबंधित पक्षों के विचारों पर भी पूर्ण ध्यान 
देना चाहिए । 

जो उद्योगों के भीतर श्रमिक विवाद के आपसी निपटारे में विश्वास करते 
हैं । वे इस बात पर सहंमत हो जाएंगे कि सभी उद्योगों में इस प्रक्रिया का 
अनुकरण करना चाहिए ताकि न्यायिक निर्णय' की आवश्यकता खत्म हो जाए 
प्रीक्षण-काल में आपात-कालिक शक्ति केंद्रीय सरकार को दे देनी चाहिए जो 
राज्य के निजी या सरकारी क्षेत्रों में आवश्यक पग उठा सके । 

उद्योग-स्तर पर बदावस्त -- यदि अनिवाये न्यायिक निर्णय से पिंड 
'छुड़ाना है तो मालिकों और सरकार को प्रत्येक उद्योग-स्तर पर भीतरी बंदो- 
बस्त की प्रक्रिया (866067767/6 80 7व4प्80"ए 078/) को बढ़ावा देना 
होगा और इसलिए मजदूर संघों के अधिकारों को मान्यता देनी पड़ेगी। सम्मि- 
. लित तंत्र ([0०४7४ 708८776/"ए) के संचालन को भी पूरी ढील देनी होगी । 
यदि इस सम्मिलित तंत्र को झगड़े के समाधान में सफलता न मिले तो १९१९ 
के ब्रिटिश इंडस्ट्रियल कोर्ट्स एक्ट(30068/ उवावैपरडलकं (0प्रा58 400) 
के नमूने के जांच-न्योयालूय या औद्योगिक न्यायालय स्थापित करके झगड़ा 


के 
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उनके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसा होने पर केवछ कामगारों को ही 
संगठित होने की प्रेरणा नहीं मिलेगी बल्कि मालिक भी यह अनुभव करने लगेंगे 
कि यदि कामगारों से राजीनामा न किया तो उद्योगों में शांति की स्थापना 
एक स्वप्न की कहानी बन जाएगी। इस दशा में यदि मालिक ही ज्गड़े पर 
. उतारू होंगे तभी झगड़ा हो सकेगा अन्यथा नहीं । द 
ऐच्छिक विवराचन (ए0प्7(&7/ए 8७90799४07)--यदि सम्मिलित तंत्र | 
को झगड़े के समाधान में सफलता न मिले तो संबंधित पक्षों को मिलकर 
अपना मामला विवाचन के लिए प्रस्तुत कर देना चाहिए। इस दशा में जो 
निर्णय हो उसे दोनों पक्षों को अपने सिर-माथे लेना होगा | यह कामगार और 
मालिक दोनों की दृष्टि से हितकर होगा कि वे अपनी सहमति से अपना झगड़ा 
ऐच्छिक विवाचन के लिए भेजें । 
 अनिर्णीति ब्लगढ़े (पाा7९४0ए०१ 0ा89प7 6४) -- भनिर्णीत झगड़ों के 
कारण, हड़ताल या तालेबंदी हो सकती है, इस विचार से अधिक भयभीत होने 
की आवश्यकता नहीं । उत्पादन-बंदी अथवा हड़ताल अथवा तालेबंदी को बर- 
“काने की इच्छा किसी समझौता-सम्मेलन की आधारशिला मानी जा सकती है 
क्योंकि यह भय' समझौता या राजीनामा करने की दिशा में विवादग्रस्त पक्षों 
को ढकेलता रहता है। चाहे कितनी ही “रियायतें क्‍यों न देने पड़ें, प्रत्येक 
'पक्ष की भलाई समझौता करने में ही दिखती है । 
सामूहिक करार (०0600ए6 2887'०७7०7४8) आपस में बातचीत 
करके जो करार होता है उसे संबंधित पक्ष अधिक- रूगन के साथ बरतते है; 
 'कितु जो बात कानून द्वारा ऊपर से थोपी जाती है वह बोझिल प्रतीत होती 
है और उसे व्यवहार में लाने के लिए भारी टप्पर उठाना पड़ता है। सामूहिक 
करार लेन-देन की रीति के परिणाम होते हैं। मालिक किसी उक्त प्रकार के 
करार पर हस्ताक्षर करते समय स्वयं या अपने प्रतिनिधि की माफंत तत्संबंधी 
सभी नियमों-विनियमों के परिपालन का वचन देता है और उसका उस पर 
'हंढ़ रहना स्वाभाविक है। इसी प्रकार संघों को समझौता-वार्तावाहक अपनी 
ओर से तथा कामगारों की ओर से वचन देते है। दोनों पक्ष प्राय: विस्तृत 
. चआार्तालाप के बाद ही समझौता करते हैं और वे उसको तत्कालीन परिस्थितियों 
निराधात्मक कायवाही --- औद्योगिक शांति की स्थापना के लिए निरोधा- 
ज्मक कायवाही (][7'87९४४ए8 706&8प्र'88) भी कम आवश्यक नहीं है । 
इससे आपसी समझोतों, सामूहिक सौदों और ऐच्छिक विवाचनों के फलीभूत 
होने में सहारा मिलता है। प्रत्येक स्तर पर झगड़ों को बरकाने की कोशिश 
करनी चाहिए, यहां तक कि अंतिम चरण अर्थात सुलह की नौबत भी न आनी 
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चाहिए । भारत की अपेक्षा जिन अन्य देशों में सुलह के तंत्र ने अधिक सफलता- 
पूवंक काम किया है वहां सुलह करनेवाले. (संराधक), चाहे कोई विवाद 
विद्यमान हो या नहीं, सदा ही मालिकों और मजदूर संघों से संपक बनाये 
रहते हैं। वे दोनों पक्षों से उन विषयों पर बातचीत करते रहते हैं जिनसे संघर्ष 
छिड़ने की खटका होती है। इस प्रकार की रोकथाम की कायंवाही से झगड़ों 
को टालने में बड़ी मदद मिलती है। वास्तव में सुलह के तंत्र पर निम्तांकित 
उत्तरदायित्व डाल देने चाहिए : द 

(१) स्वस्थ औद्योगिक संबंधों की उन्नति को बढ़ावा देना; 

(२) ऐच्छिक समझौता-वार्ता तथा विवाचन के तंत्र को बढ़ावा देना; 

(३) ऐच्छिक समझौतों को पंजीबद्ध कराना । 

सार्वजनिक हित -- पिछले कुछ वर्षों में असली प्रश्न सामने आ गया है 
सामूहिक सौदाकारी का व्यावहारिक रूप श्रमिकों और व्यवस्थापकों की स्वेच्छा 
और योग्यता पर निर्भर है। यदि वे यह संबंध साव॑जनिक हित की दृष्टि से 
बनाये रखना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। श्रमिकों और' व्यवस्था में सेः 
किसी भी पक्ष को अपनी मांगें एकपक्षीय ढंग से थोपने की कोशिश नहीं करनी 
चाहिए । न उन्हें सामृहिक सौदे द्वारा इतनी भारी मांगे थोपने की चेड्टा करती... 
चाहिए जो सामाजिक चाह से भी आगे बढ़ गयी हों। औद्योगिक लोकतंत्र का. 
तकाजा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने जिसः विचारधारा को औद्योगिक संबंधों 
के लिए “ अधिक सम्यतापूर्ण विचारधारा ” के रूप में स्वीकार किया है उसका 
ही सहारा विवादग्रस्त पक्षों को लेना चाहिए ! यह विचारधारा है कि “वाद- 
विवाद की अपेक्षा विचार-विनिमय की ओर झरुझान ” होनी चाहिए । द 

आपसी बातचीत द्वारा समझौता करने की सच्ची प्रवृत्ति प्राय: इस देश में 
बहुत कम पायी जाती है। इसके दो कारण हैं : जहां एक ओर व्यवस्थापक यह 
चाहते हैं कि उन्हें अटूट विवादों में, जिनका अंत कहीं नहीं दीखता है, बहुधा' 
न फंसना पड़े, वहां दूसरी ओर श्रमिकों में धैय की कमी है और वे यह चाहते 
. हैं कि किसी-त-किसी स्तर पर उनकी शिकायतें शीघ्र दूर कर दी जाएं। सरलता 
और अधिक सफलता के साथ झगड़े निपटाने का ढंग न तो कामगारों ने ही 
सीखने की कोशिश की है न सेवायोजकों ने ही, जिन्हें आपसी समझौता-वार्ता 
में विश्वास रखने की आवश्यकता है। दोनों पक्षों को समझौता-वार्ता में पूर्ण 
विश्वास रखने की आदत डालनी चाहिए द 
.. सदभावना की आवश्यकता -- सामूहिक सौदाकारी की सफलता की कंजी 
. आपसी मतेक्‍य है। समझौता हो जाने पर दोनों पक्षों को चाहिए कि उसको 
नेक नीयत से मंजूर करे और उस पर अमल करें| कामगारों को यह बात पूरी 
तरह मालम होनी चाहिए कि उत्पादन का सानदंड ऊंचा करने में मालिकों को 
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उद्योगों में वैज्ञानिक ढंग के प्रबंध का मार्ग साफ करने के लिए इन अधिकारियों 
की जरूरत है । 

बुनियादी बार्ते--सेविवर्ग की. व्यवस्था से क्‍या अभिप्रायः है ? सेविवर्ग 
का प्रबंध करना एक कला और विज्ञान है। सेविवर्ग का अर्थ उन छोगों से 
है जो उत्पादन के व्यवसायों में लगे हुए हैं। इस सिद्धांत के मूल में यह विचार 
काम करता है कि उत्पादन के कार्यों में लगे हुए व्यक्ति भी मनुष्य ही होते हैं 
और अन्य लोगों की भांति उनके हृदयों में भी महत्त्वाकांज्ञाएं गुदगुदी मचाती 
हैं; उनको भी अपने अरमानों का नाज होना बाजिब है और उनकी भी भ्रुजाओं 
में काम करने की ताकत द्योती है। यद्यपि उनको उत्पादन की प्रक्रिया में लक्ष्य 
पर पहुंचने का एक साधन बना लिया गया है फिर भी समाज के सदस्य होने 
के नाते वे भी अंत में उस उत्पादन के भागीदार और उपभोक्ता हैं । वैज्ञानिक 
ढंग की व्यवस्था की एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वह उद्योग को एक अलग 
चीज न मानकर, उसे समस्त सामाजिक पद्धति का एक अंग मानता है। ये 
बुनियादी बातें मालिक के दृष्टिकोण पर प्रभाव डालती हैं और उसको यह 
समझसने की प्रेरणा देती हैं कि श्रमिकों के संतुष्ट और प्रसन्‍न होने से ही उद्योग 
फलफूल सकता है; जब कामगार अपने हित को और मालिक के हित को एक 
मानने लगता है तभी उद्योग उन्‍नति कर सक्रता है। इसके अतिरिक्त व्यवस्थापक 
(मंनेजर) को उद्योग के संचालन में सामान्य जनता की सहानुभूति और सम- 
थेन प्राप्त होना चादिए । इस दशा में ही, व्यवस्था सुचाहई और लाभदायक 
हो सकती है। 

ओद्योगिक ढांचे की तुलना--किसी भी औद्योगिक पद्धति के दो स्तंभ 
होते हैं-जन और सामग्री । वेज्ञानिक और प्रत्रधिक विशेषज्ञ सामग्री के 
साधानों की व्यवस्था करते हैं ताकि माल का उत्पादन आशिक हृष्टि से उप- 
योगी सिद्ध हो सके अर्थात्‌ उसका मूल्य सामान्य और उसकी किस्म (प्रकार) 
ठीक हो । जो अधिकारी सेत्रिवर्ग का प्रबंध करते हैं वे कामगरों पर कार्य का 
 आवध्यक भार नहीं बढ़ाते हैं और उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रखते हैं, इस 
प्रकार जन-शक्ति और उनको क्षमता पर आंच नहीं आने पाती है; इस- 
. लिए जन-स्तंभ हढ रहता है। ब्रिटेन और अमेरिका जेसे प्रगतिशील देशों में 
सेविवर्ग के प्रबंध के लिए क्रयबद्ध वैज्ञानिक सर्वेक्षण होते रहते हैं। कितु भारत 
में इस दिशा में कोई भी उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। 


यह जानना चाहिए कि सेविवर्ग के सुप्रत्रंध से सामाजिक न्याय और समता _ 


. के सिद्धांत की दड्टि से उद्योग की कार्यक्षमता और अर्थ व्यत्रस्था में उन्नति 
होती है | इससे औद्योगिक पद्धति के अंतवत्र्ती विभिन्‍न गुटों को भी संतुष्ट 
किया जा सकता है। सेवित्र्ग की व्यवस्था की नीति हड़ होती चा्दिए; 


कल 
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किंतु आवश्यकतानुसार उसमें हेरफेर की भी गुंजाइश होनी चाहिए ताकि 
सारा ढांचा मानवता से सराबोर रहे । इस दृष्टि से, सेविवर्ग के अधिकारियों 
का उपयोग बढ़ जाता है वे कामगारों के व्यक्तित्व का अधिक से अधिक विकास 
कर सकते हैं; वे उनमें उद्योग की साझेदारी की भावना पेंदा कर सकते हैं; 
और वे कामगारों को हंस-हंस कर थोग्यतापूवंक काम' करना सिखा सकते 
हैं। इसलिए सेविवर्ग के अधिकारी में उद्योग अथवा फेक्टरी में काम करने 
वाले मजदूरों के विभिन्‍न गुटों के लिए उपयुक्त क्षमता, आरंभशक्ति और 
सूझबूझ होनी चाहिए । यह चीज आधुनिक विभिन्‍न उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए 
विशेष उपयोगी है क्‍योंकि ये प्रक्रियाएं बड़ी ही उलझनपूर्ण और गोलमोलू- 
बन गयी हैं । । द 
कार्य --सेविवर्ग के प्रबंध का - कार्य आदि से अंत तक मानवीय साधनों 
पर निर्भर है। उद्योग में रंगहट भरती करने से लेकर कर्मचारियों के अबव- 
कारान्यहण तक उसका कार्यक्षेत्र फेक रहा है। सेविवर्गाधिकारी का पहला 
कार्य यह है कि वह हरेक काम के लिए ठीक कर्मचारी चुने और उसे ठीक 
स्थान पर नियोजित करे। उसके कर्तव्य की इतिश्री इससे नहीं हो जाती है 
कि वह किसी काम के लिए सबसे उत्तम आदमी छांट छेता है। उसका कत्तंव्य 
है कि वह उस योग्य आदमी को प्रसन्‍्त रखे और उसके सहयोग का लाभ 
उठाता रहे । वह उसे अवसर दे और उसकी आरंभकशक्ति को कार्यक्षेत्र 
भ्रदान करे ताकि उस व्यक्ति की प्रतिभा निखर उठे। उद्योग में लगे हुए काम- 
. शारों को यह अनुभव कराना चाहिए कि “उद्योग के भीतर उनका प्रशिक्षण” 
उनको क्रमिक पदोन्नति का द्वार खोल रहा है। इससे उनमें उत्साह का संचार 
होगा और उनमें आगे बढ़ने की छाल्‍हुसा जाग पड़ेगी। जिनका उत्पादन बढ़ाने 
में उपयोग हो सकता है। सेविवर्ग के सबंध को इस क्षेत्र में निरंतर शोध 
करना चाहिए और श्रम प्रबंध के क्षेत्र को विस्तृत करके दोनों वर्गों की आपसी. 
सद्भावना को जागरित करना चाहिए ताकि उभय पक्ष उससे लाभ उठा सकें ॥ 
इस समय, मित्रता, आपसी विश्वास और उद्योग में साझेदारी बी भावना हृढ़ 
करने के लिए औद्योगिक संत्र्षों और झगड़ों से बचने की बड़ी आवश्यकता है । 
उद्योगों को इस समस्या का चतुराई से सामना करना और उसे संतोषजनक _ 
ढंग से हल करना चाहिए। यद्यपि ये समस्याएं बड़ी उलझनपूर्ण हैं फिर भी 
यदि मजदूरों को संतुष्ट और सुखी रखना है तो उनको हल करना ही पड़ेगा । 
भारत में प्रगति -- भारत में सेविवर्ग की व्यवस्था का समारंभ बड़े शुभ 
मुहूर्त में हुआ। बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक के आरंभ में, भारतीय कामगार 
मजदूर संघ आंदोलन का संगठन करने लगा । मालिकों को उनकी यह हलचल 
नहीं भाती थी । उन्होंने सेविवर्ग के अधिकारी और कल्याण-अधिकारी नियुक्त 
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किये। ये मालिकों के अपने आज्ञापालक अनुचर माने जाते थे और श्रमिकों के 
हित की पर्वाह किये बिना न्याय तथा सत्य तक का गला घोंटने को न झिझकते 
थे । इन अधिकारियों के मन में यह बात बेठ गयी कि वे प्रबंध-व्यवस्था के 
अंग हैं। वे कदाचित्‌ ही कामगारों के प्रति निष्पक्ष भाव रखते थे । उन्हें मजदूर 
संघ आंदोलन के पास फटकने तक की अनुमति न थी । फिर भला वे मजदूरों 
का दृष्ठटिकोण ठीक रूप से कैसे समझ सकते थे ? उनकी इस रीति-नीति का, यह 
स्वाभाविक परिणाम निकला कि मजदूर संघ उनको संदेह और अविश्वास की 
निगाह से देखने लगे । उन्हें कामगार मालिकों का गुर्गा औरें भेदिया मानने 
लगे जिनका काम मजदूरों को हलचलों के बारे में सूचनाएं देना था । 

. निदान, वर्तमान दशक में, मालिकों की सेविवर्गाधिकारी--संबंधी रीति- 
नीति में एक सराहनीय परिवर्तन हुआ है। जो मालिक सेविवर्गाधिकारियों को 
केवल इसलिए नियुक्त करते हैं कि वे राजकातनूनों का परिपालन करवा सके 
अथवा; जेंसाकि देखने में आता है, वे विभिन्न श्रमिक विधानों के संबंध में 
प्रदेख अथवा आंकड़े संकलित करवा सकें तो वे सेवि-वर्ग के प्रबंध-तंत्र का 
वास्तविक महत्त्व समझने में भूल करते हैं। इस व्यवस्था का वास्तविक उपयोग 
तभी हो सकता है जबकि इन अधिकारियों को उद्योग तथा श्रमिकों, दोनों के 
हित में निष्पक्ष रूप से काम करने की स्वतंत्रता दी जाए 

. एक और बात है : सेविवग के अधिकारियों की सेवा उसी द्शा में उपलब्ध 
की जाती है जब विवाद उठ खड़ा होता है। इससे पहले उनकी याद भी नहीं 
आती है। झगड़ों का निपटारा करवाने में उनकी सहायता बड़ी उपयोगी है । 
इसलिए झगड़ा छिड़ने से पहले . उनकी शरण लेना उत्तम होगा। एक ओर 
निरंतर श्रमिकों के संपक में रहकर तथा उन्हें प्रबंध-व्यवस्था की रीति-नीति 
बताकर और दूसरी ओर श्रमिकों की संभाव्य प्रतिक्रिया से मालिकों को अवगत 
कराके, सेविवर्गगनियामक अधिकारी उद्योगों में झगड़ों की संख्या कम कर 
सकते हैं और फिर नयी तिकड़मों को भी कम ढील मिलेगी । 

मालिकों के रुख में परिवर्तन होने के कारण, कामगारों का उक्त अधिकारियों 

के प्रति इन वर्षों में वैसा ही रवया बदल गया है। इसलिए सेविवर्ग के प्रबंधक 
अधिकारियों को ऐसे काम सौंपना चाहिए ताकि मजदूरों के मन में यह संस्कार 
पंदा हो जाए कि वे उनके विश्वासपात्र और उपयोगी बिचौलिए बन सकते 
हैं और यदि बड़ी समस्याएं नहीं तो छोटी समस्याएं तो उनके हित की दृष्टि 
से, प्रत्येक दशा में, हल कर ही सकते हैं। मालिकों को इस बात का ख्यारू 
रखना चाहिए कि वे इन अधिकारियों को अपनी शतरंज के मोहरे बनाने की 
कोशिश न करें क्योंकि ऐसी नीति से कामगारों के मन में दुविधाएं पेदा हो 
जाएंगी और ये अधिकारी फिर किसी काम के न रह जाएंगे। उदाहरण के 
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लिए न्‍्यायाधिकरण में मजदूरों के विरुद्ध मालिकों के केस की पैरवी के लिए इन 
अधिकारियों को पेश न होना चाहिए । सेविवर्ग के अधिकारी को केवल फैक्टरी 
के परकोटे के भीतर मजदूरों के साथ संपर्क जोड़कर ही संतुष्ठ न हो जाना 
चाहिए। उसे तो उनके साथ इतना चुलमिल जाना चाहिए कि बह उनको 
सामाजिक और नागरिक मामलों तक में सलाह-मश्वरा देने लगे | 

सफलता के लिए उपयोगी बारतें--सेविवर्ग-व्यवस्था-तंत्र, चाहे ये कल्याण- 
अधिकारी हों या सेविवर्ग-अधिकारी हों, तभी सफल हो सकेगा जबकि निम्नां- 
. कित बातों पर अमल किया जाए 


(१) जो मालिक उक्त अधिकारियों को नियुक्त करते हैं उन्हें यह न मान 
लेना चाहिए कि ये अधिकारी उनकी मरजी के गुलाम हैं और वे उनसे 
चाहे कुछ करवा सकते हैं। मालिकों को चाहिए कि वे स्थिति समझने के 
लिए उनकी सलाह ले और सोच-विचार करते समय उनके दृष्टिकोण का 
पूरा-पुरा आदर करें। 


. (२) सेविवर्ग-अधिकारियों का दोहरा काम होता है। उन्हें कामगारों की मांगें 
और परिवेदनाएं मालिकों के सामने पेश करनी पड़ती हैं और मालिकों की 
प्रबंध-संबंधी विभिन्न नीतियां मजदूरों को समझानी पड़ती हैं ताकि दोनों पक्षों 
में एक-दूसरे को समझने और एक-दूसरे की ओर झुकने की भावना पैंदा हो 
और उनमें बेहतर औद्योगिक संबंध बने रहें। उन्हें मजदूर संघों और 


... मालिकों के संगठनों, दोनों से घनिष्ट संपफके रखना चाहिए तथा उद्योग- 


. संबंधी सेविवर्ग के मामलों में उन्हें जो गंभीर सुझबूझ प्रास है उससे उन्हें 

. कामगारों और मालिकों के प्रतिनिधियों की समझौता-वार्ता में सहायता के 
लिए प्रत्येक स्थल पर खड़ा रहना चाहिए। तभी दोनों पक्ष बातचीत द्वारा 
न्यायपूर्ण समझौतों तथा परिणामों पर पहुंच सकते हैं । 


. (३) उन्हें यह मानना चाहिए कि यद्यपि ये अधिकारी औद्योगिक ढांचे के एक 
अंग हैं फिर भी उद्योगों में, आये दित, जो समस्याएं उठती रहती हैं उन्हें 
हल करने में, तथा जो मतभेद पेंदा होते रहते हैं उन्हें दूर करने में, ये लोग 
अत्यंत उपयोगी सेवा करते हैं । 


सेविवर्ग-प्रबंधकों की अनुसूची --यह जानने में किसकी रुचि न होगी कि 
सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिए सेविवर्ग-प्रबंधकों तथा कल्याण- 
अधिकारियों की एक अनुसूची संकलित की है; क्या वेसी संकलित अनुसूची निजी 
क्षेत्र के उद्योगों में काम करने के लिए अधिकारियों की नहीं बनायी जा सकती 
है ? इस समुच्चय (/200]) के अधिकारियों को उनकी योग्यता, अनुभव तथा 
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क्षमता के अनुसार भिन्‍न- भिन्‍न पद मिल सकते हैं। उनकी सेवाओं की शर्तों का _ 
विवरण-मालिक संघ (फेडरेशन) द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यह 
विवरणपत्रिका सबकी स्वीकृति से बन सकती है या कानून द्वारा निर्धारित हो 
सकती है । इस प्रकार के संत्रग (2948) का अधिकारी-शृ द कामगारों और 
मालिकों दोनों के बीच स्वतंत्रतापृवक उपयोगी सेवा कर सकता है । इसके बाद, 
इस बात का परीक्षण भी किया जा सकता है कि इन अधिकारियों को किसी 
कारणवश, यदि एक उद्योग से दूसरे उद्योग में नहीं तो, एक यूनिट से दूसरी 
यूनिट में स्थानांतरित किया जा सकता है। इससे विभिन्‍न उद्योगों में जाकर 
अनुभव प्राप्त करनेवाले अधिकारियों की संख्या भी बढ़ जाएगी और इस प्रकार 
उद्योगों में मानवीय तत्त्वों का संचालन करनेवाले प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की 
बढ़ती हुई आवश्यकता पूरा करने का द्वार खुल जाएगा जो विभिन्‍न परियोज- 
नाओं के कार्यानन्‍वय' के लिए बहुत जरूरी है । 
नये ढांचे में सेविव्ग-व्यवस्थापकों का समुच्चयन--भारत में राज- 
नीतिक तथा आर्थिक ढांचे के परिवतन को देखते हुए, सेविवर्ग की व्यवस्था को 
भी जमाने की हवा के अनुसार नये सांचे पर ढालना होगा। अब उद्योगों में 
कामगारों को अधिक कायक्षेत्र प्रदान करता होगा और व्यवस्थापक वर्ग का 
भी पूरा साथ देना होगा । 
भारत ने समाजवादी समाज की स्थापना का बीड़ा उठा लिया है। इसलिए 
सेविवग की व्यवस्था के ढांचे में नये रक्त का संचार करना होगा तथा व्यवस्था- 
पक वर्ग और श्रमिक-वर्ग की रीति-नीति को समझाने के लिए नयी सुझबूझ 
पंदा करनी होगी । सेविवर्गाघिका रियों को जानना चाहिए कि उन्हें उद्योगों की 
“भावी प्रगति में बहुत योगुद्व् करना है तथा श्रमिक-वग और मालिक-वर्ग दोनों 
का टी बनाने 





 भगड़ों के निपठारे का तंत्र 


80. न ह ह 


ओधदोगिक झञ्ञांति का महत्व -- इन वर्षों में, विशेषकर पहली और दूसरी 
पंचवर्षीय योजनाओं के कारण, औद्योगिक शांति बनाये-रखने के तंत्र (मशीनरी) 
का महत्त्व सर्वोपरि हो गया है। शांति तभी रह सकती है जबकि उत्पादन 
बढ़ता रहे क्योंकि इस दशा में ही मजदूरों को राष्ट्रीय उत्पादन में अपना उचित 
भाग मिल सकता है। 
बुनियादी बातें--यह बात माननी होगी कि किसी औद्योगिक कारखाने को 
अच्छी तरह चलाने के लिए कामगार-मालिक समस्याओं का हल मानवीय ढंग 
करना चाहिए। प्रबंधकों को यह अनुभव करना चाहिए कि मजदूरों के कंधों 
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पर अपने विधि-सम्मत अधिकारों की रक्षा करने का समान दायित्त्व है। एक 
समय था जब कि मालिक “आवश्यकता और पूर्ति” के सिद्धांत के आधार पर 
अपने कारखानों को चलाते थे। यह सिद्धांत -अब पुराना पड़ गया है। भारत- 
जैसे देश में, जिसने समाजवादी समाज की रचना का संकल्प कर लिया है, 
इस सिद्धांत को अब कोई जगह नहीं रही है। इसके अतिरिक्त, चाहे वह साव॑- 
जनिक क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र, कद्टों भी मजदूरों के प्रति सरकार को भेद-भाव 
की नीति न बरतनी चाहिए। सरकार को इन दोनों क्षेत्रों के मजदूर मजदूर 
की दृष्टि से समान' सानने चाहिए। इन बुनियादी सिद्धांतों को स्वीकार करके 
देश के औद्योगिक कारखानों की भावी संचालन-नीति की रचना एक अच्छे ढंग 
से की जानी चाहिए 

मिलाजला स्थायी तंत्र (7०7६ $0870व792 (9०४४7०"ए)--प्रत्येक 
उद्योग या उसकी प्रत्येक इकाई में द्विपक्षीय अथवा त्रिपक्षीय ढंग का एक 
मिलाजुला स्थायी तंत्र स्थापित करना चाहिए। उक्त संचालन-नीति की यह 
पहली आवश्यकता है। ऐसी मिली-जुली स्थायी समिति की बंठकें नियमित 
रूप से होनी चाहिए और उनमें कल्याण-कार्यों, कामगरारों की परिवेदनाओं, 
वेज्ञानिकन तथा अन्य उपयोगी मामलों पर विचार करना चाहिए, जिनका 
कामगारों और मालिकों दोनों से संबंध हो। इस प्रकार एक साथ बैठकर 
विचार-विनिमय करने से दोनों पक्षों का आपसी संघर्ष और अविदवांस कम 
होने लगेगा और दोतों पक्षों के प्रतिनिधि एक-दूसरे की स्थिति तथा दृष्टिकोण 
. को समझने की ओर मुड़ पड़ेंगे। यदि मिलीजुली स्थायी समिति के स्तर पर 
समझौता करना संभव न हो तो फिर सुलह-बोर्डों का द्वार खटखटाना चाहिए 

सलह-बोड--सरकार को विभिन्‍न उद्योगों में सुलूह-कराने वालों की एक 
अनुसूची तयार करनी चाहिए जिसमें से कामगार तथा मालिक किसी सुलह- 
कराने वाले अथवा किसी सुरूह-बोर्ड को अपने मामले के निपटारे के लिए चुन 
सके। इन सुलहकारों का काम दोनों विवादपग्रस्त प्रक्षों में. अधिक से अधिक 
समझोता कराना तथा उनके मतभेदों को निपटाने की संभावनाओं की खोज 
करना होना चाहिए। जब कभी आवश्यकता पड़े तब जांच-न्यायालयों की . 
स्थापना करना भी ठीक होगा जो तथ्य-निरूपण समितियों (#90-गतवेिएशड् ' 
(/0777700668) की भांति काम कर सकते हैं । 

त्रिद्लीय श्रम-तंत्र (॥740870708 4,800फ7 /७९)४४७७ए०)--सेवा- 
योजनाओं और कामगारों के आपसी झगड़ों और मतभेदों को दूर करने का 
एक और तरीका है। इसके लिए द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय श्रम-सम्मेलनों की 
व्यवस्था की जा सकती है। तदर्थ समितियों की बैठक वर्ष में एक या दो बार 
होती है । कितु इनके स्थान में राज्यगत तथा' अखिल भारतीय' स्तर पर स्थायी 
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समितियां बनानी चाहिए जिनमें कर्मचारी और प्रविधिक विशेषज्ञ काफी संख्या 
में होने चाहिए जो वित्त तथा प्रविधि के संबंध में पूरे-प्रे तथ्य और आंकड़े 
इकट्ठे करते रहें । इसके अतिरिक्त इन समितियों के अंतर्गत प्रत्येक महत्त्वपूर्ण 
और मूल उद्योग के लिए विशेषज्ञों की विभिन्‍न अनुसूचियां होनी चाहिए जिनमें 
मालिकों, कामगारों और प्रविधिक विशेषज्ञों के प्रतिनिधि हों । 

विश्ञेषज्ञ-मंडल--जिन औद्योगिक झगड़ों का निपटारा सुलह-बोर्ड द्वारा न 
हो सके उसे विशेषज्ञ-मंडल (2976] 0 5088) के हाथ में देना चाहिए। 
स्थायी त्रिपक्षीय समिति ने जो बुनियादी तथ्य' इकट्छे किये होंगे बह उन्हें इस 
विशेषज्ञ-मंडल के हवाले कर देगी। इससे विशेषज्ञों को हड़तालों और तालि- 
बंदियों के असंदिग्ध मामलों पर विचार करने में बहुत सुविधा होगी और वह 
मतभेद दूर करने तथा समझौता कराने की कोशिश करेगा। अतीत अनुभव 
इस बात का साक्षी है कि इस प्रकार की त्रिपक्षीय बैठकों से कामबंदी तथा 
छटनी--जेसे बड़े-बड़े मामले निपटाने और संतोषजनक ढंग से विभिन्‍न पक्षों 
में समझौता कराने में बड़ी सफलता मिली है। इसके बाद कानून बनाकर सहज 
में उक्त निर्णयों को विधि-विधान का स्वरूप दिया जा सकता है। 

ऐच्छिक विवाचन--यदि उक्त विभिन्‍न अभिकरणों द्वारा किसी कारण से 

. झगड़ों की कुछ बातों का निपटारा न हो सके, तो सरकार, मजदूर संघ और . 

मालिकों के संगठन--तीनों पक्ष मिलकर विवादग्रस्त पक्षों को ऐच्छिक विवाचन 
के लिए राजी करें। सरकार विभिन्‍न पक्षों की सहमति से विवाचकों की एक 
तालिका बनाले जिसमें से विवाचन के लिए पंच नियुक्त कर दिये जाएं । यदि 
दोनों पक्ष पंच की नियुक्ति के प्रश्न पर राजी न हो सकें तो एक ऐसे प्रमाण- 
पुरुष ((779776) को नियुक्त करने की प्रथा का सूृत्रपात करना चाहिए जिसे 
झगड़ों के मर्म का ज्ञान तथा उन्हें निपटाने का अनुभव हो और जिसे दोनों 
: पक्षों का विश्वास प्रास हो । उस प्रमाणपुरुष को चाहिए कि वह दोनों पक्षों के 
परामशक (8868807/8) अपने पास बैठा ले और तब विवाद की सुनवाई 
आरंभ करे। यदि इस विचार का परिशीलन क्रियात्मक रूप से किया जाए तो 
वह दिन आये बिना नहीं रह सकता जबकि इस प्रणाली का चलन हो जाएगा 
और एक-दो दशकों में विवादकों के वृद उत्पन्न हो जाएंगे जिन्हें निष्पक्ष, 
बुद्धिमान और अनुभवी होने की ख्याति और धाक प्राप्त हो जाएगी ।. 

सामूहिक सौदाकारी का पूर्ण अवसतर--निदान, इस बात को गांठ बांघ 

लेना चाहिए कि सामूहिक सौदाकारी तथा आपसी समझौता-वार्ता की बागें 
विवाद की अवधि में तथा विवाद की आशंका में ढीली न कर देनी चाहिए। 
. जिन विभिन्‍न प्रक्रियाओं का वर्णन ऊपर किया गया है उनका उद्देश्य विवादश्रस्त 
पक्षों में आपसी मतभेद न बढ़ने देना और उन्हें मेलमिलाप की सदूभावना के 
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साथ एक-दूसरे के निकट लाना है। इन तरीकों का प्रयोग शांतिकाल में किया 
जा सकता है; कितु उस काल में जबकि शांति तथा कानून को खतरा उत्पन्न 
हो जाए अथवा हड़ताल और तालेबंदी से समाज पर अनियंत्रणकारी दुष्प्रभाव 
पड़े। सरकार सदा ही आपातकालिक काररवाई का सहारा ले सकती है । 
सरकार को आपातकाल आने पर अपनी अंतर्भक्त शक्ति के प्रयोग का अधिकार 
सदा से प्राप्त है। इसलिए मालिक-कर्मंचारी संबंधों की सामान्य अवस्था में 
उसके विशेष अनुबंधों के सूत्रपात की आवश्यकता नहीं है। अंत में, लोकमत 
विभिन्‍न पक्षों को फुसछाकर उक्त समितियों के निर्णय को मनवाने में सबसे 
प्रभावशाली पार्ट अदा करेगा । जिस व्यवस्था का वर्णन ऊपर किया गया है, 
यदि उसकी नींव मजबूती से दृढ़ आधार पर रखी जाए तो वह देश में औद्यो* 
गिक लोकतंत्र की पूर्ण स्थापना का मार्ग खोल देगी। 


अध्याय ३ 
अमिक विधान 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


समात्य -- श्रमिक विधि-विधान आधुनिक समाज का एक अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण अंग है। इसके प्रादुर्भाव और विकास की जड़ में अनेक सामाजिक 
शक्तियां काम करती दीखती हैं. जिनमें सुसंगठित उद्योगों की उन्नति का नाम 
सबसे पहले उल्लेखनीय है। उद्योगों से अभिप्राय यह है कि वहां स्त्री-पुरुष और 
बालक काफी संख्या में ऐसी स्थितियों में काम करते हैं जो उनके स्वास्थ्य, 
सुरक्षा, कल्याण के मार्ग में कठिनाइयां पैदा करती हैं और जिनके विरुद्ध प्रायः 
उन्हें अपनी रक्षा करनी पड़ती है। 

ओधोगिक क्रांति से पहले श्रमिक की अवस्था-- औद्योगिक क्रांति से 
पहले शिल्पकार स्वतंत्र हुआ करते थे। उनकी स्वतंत्रता से अभिष्राय यह है कि 
उनके पास अपने औजार होते थे, वे अपनी इच्छानुसार कच्चा मार खरीदते 
थे और बाजार में वस्तु-विनियम के आधार पर माल बेचा करते थे । वे अपने 
व्यापार के सभी अवयवों से परिचित होते थे और, बिना दूसरे के सहारे, अपना 
माल तैयार कर छेते थे। उनकी आवश्यकताएं स्वल्प थीं और प्रत्येक गांव 
 आत्मनिभेर हो, इस सिद्धांत के कारण वे अपनी आवश्यकताओं को सहज में 
पूरा कर लेते थे । द द द 

ओवध्योगिक क्रांति के दोष -- धीरे-धीरे दस्तकारी (हस्तकला) का स्थान 
मशीनों ने लेता आरम्भ कर दिया और अपने-आप अपना स्वामी शिल्पकार 
अब एक भृति-भोगी अर्थात्‌ मजदूर-मात्र रह गया। मशीनों ने बड़े पैमाने पर 
सस्तामाछ तैयार करके दस्तकारी का गला घोंट दिया। इससे अनेक शिल्पकार _ 
गांव छोड़कर नगरों की शरण में चले गये और उन्होंने फैक्टरियों में नौकरी 
कर ली। फैक्टरियों की नौकरी में जो बुराइयां थीं, उन्हें उनका शिकार होना 
पड़ा । 

सबसे बड़ी बात यह है कि शिल्पकार जहां स्वयं अपने हाथ से माल बनाता 
था वहां वह अब मशीनों का दास हो गया । उसके औजार और निर्माणी उसके 
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हाथ से निकल गये और अब फैक्टरी का स्वामी उसके लिए मशीनों (यंत्रों) 
और कच्चे माल का प्रबंध करते लगा | श्रम-विभाजन के फलस्वरूप, वह अब _ 
किसी वस्तु के उत्पादन में उसके संपूर्ण स्वरूप का नहीं बल्कि आंशिक स्वरूप 
का निर्माण ही करता है। इसलिए किसी वस्तु को पूर्ण रूप से बनाने में जो 
मानसिक संतोष होता है, उससे वह वंचित हो गया । परोक्ष रूप से इस प्रकार 
उसके मानसिक विकास और अस्वेषक प्रतिभा पर आघात पहुंचा। 
. शिल्पकार अपने स्वतंत्र व्यवसाय द्वारा जो धत कमाया करता था लगभग 
वही उसे उद्योगों में नौकरी करने से मिलने छूगा । किन्तु नये वातावरण में वह 
वैतन गांव के घर से दूर हटकर नगर में उसकी मुख्य आवश्यकताओं को भी 
पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी । 

यद्यपि आरंभिक काल में कामगार को फैक्टरियों में अनायास ही नौकरी 
मिल गयी कितु उसकी यह नौकरी न तो सुरक्षित ही थी और न हृढ़ ही । 
फालतू उत्पादन तथा व्यापारिक उथरू-पुथल के कारण उसे प्रायः बेरोजगारी 
और न्यून आय का सामना करना पड़ता था। मालिक बिना कारण बताये किसी 
भी कामगार को काम से हटा सकता था ! 

बड़े पमाने के उद्योगों के विकास से जो बुराइयां उत्पन्त होती हैं उसके साथ 
कुछ सामाजिक बुराइयां भी सिर उठाने रूगती हैं। नगरों की गंदी बस्तियों में 
रहने के कारण श्रमिकों का स्वास्थ्य, बिगड़ गया और इसका उनके परिवारों 
पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। मकानों की तंगी के कारण उनके स्वास्थ्य, नेतिक 
आचार, पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन पर भी कम कुप्रभाव नहीं 
पड़ा । 
.. फैक्टरी का काम कठिन होता है। फैक्टरी की मशीनों पर विशाल धन-राशि 
व्यय होने के कारण, मालिक को कामगार की सुरक्षा और कल्याण की अपेक्षा 
अपने यंत्रों की चिता कहीं अधिक रहती थी । कठिन परिश्रम, काम के लंबे 
घटों, आदि से मजदूरों का स्वास्थ्य खराब हो गया । उन्हें विश्राम तथा मनो- _ 
रंजन की सुविधाओं का अभाव खटकता था; यहां तक कि बिना छूट्टी के 
लगातार काम करना पड़ता था । द 
.. मशीनों पर उचित ढकक्‍कन की व्यवस्था न होने से, कामगार दुर्घटना का . 
शिकार हो जाया करता था । अंग-भंग होने पर वहां उस दुखिया की दद-भरी 
कहानी कौन सुनता था ? आइचरयं यह है कि ये दु्घटनाएं मामूली बातें मानी 
जाती थीं। विकलांग होने पर उसकी नौकरी चली जाती थी और हानिपूर्ति की 
. बात तो वह स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था द 

फैक्टरियों में काम करनेवाले मजदूरों की एकमात्र जीविका उनकी पगार 
होती थी। कितु यह पगार अल्प होती थी। इसलिए उन्हें अपनी आय बढ़ाने 
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के लिए दूसरे उपाय सोचने पड़े । अब उनकी स्त्रियां और बच्चे भी नौकरी के 
लिए सामने आने रंगे । कारखानेदारों ने इस स्थिति का पूरा लाभ उठाया।. 
उन्होंने उनके स्वास्थ्य' की पर्वाह किये बिना, उन्हें अत्यंत अल्प वेतन पर नौकर 
रख लिया । द 

कामगारों को गांव के खुले वातावरण से बाहर निकलकर नगरों के वाता- 
वरण में घुलने-मिलने में बड़ी कठिनाई अनुभव हुई। उनकी मानसिक दक्शा में. 
परिवतन होना कोई सहज बात न थी । फैक्टरियों में समय पर जाना, नियमों 
के अनुसार काम करना, प्राधिकारियों की आज्ञा मानना, आदि ऐसी बातें थीं 
जो उन्हें सीखनी पड़ीं। कितु इनकी ओर उन्होंने एकदम गर्दन नहीं झुका दी । 
इस संघर्ष से उनमें कितनी ही असामाजिक कुटेंवें वड़ गयीं और उनके व्यक्तित्व 
की समस्याएं उठ खड़ी हुयीं । 


अम-समस्याओं का प्रादुर्भाव 


उद्योगों के कारण संपत्ति और धन की प्रच्च॒रता हो चली । कितु उनके समा- 
योजन की ठीक व्यवस्था न होने से, बेरोजगारी और अर्ध-रोजगार, स्त्रियों 
ओर बच्चों को नौकर रखने, नौकरी छूटने, कम वेतन, अस्वच्छतापूर्ण और 
असुरक्षापूर्ण कार्यावस्था, शारीरिक पीड़ा, औद्योगिक रोग, जीवन को खतरा, 
अंग-भंग होने का खतरा, तथा सामाजिक और नैतिक पतन, आदि की समस्याएं 
उत्पन्न हो गयीं । उद्योगीकरण के उक्त दोषों ने, तथा मालिकों और कामगारों 
के आपसी तनावपूर्ण संबंधों ने, जो समस्याएं पैदा कर दीं उनको अब “श्रम- . 
समस्याएं” कहते हैं । 
इन समस्याओं ने समाज की जड़ पर आघात पहुंचाया है। आरंभ से ही 
उनकी ओर ध्यान देना आवश्यक था। उनको जड़-मूल से उखाड़ना ही बेहतर 
था, नहीं तो उनका विष जितना कम किया जा सके, करना चाहिए । कितु 
प्रत्येक मालिक का ध्यान अपनी मशीनों पर ही केंद्रित रहा । उसने उत्पादन 
बढ़ाने और मशीनों के रख-रखाव तथा तकनीकी सुधार पर ही विशेष ध्यान 
दिया। उसने उन मशीनों पर काम करने वाले श्रमिकों की तनक भी पर्वाह 
नहीं की क्‍योंकि उसे जितने मजदूर चाहिए उनकी कमी न थी। मालिकों ने 
कामगारों के कल्याण और आवश्यकताओं की ओर से आंख मूंद लीं। उनकी 
उपेक्षा की । द क्‍ पी 
हूसरी ओर, कामगार अनपढ़, गरीब और बुद्ध था। वह अपने अधिकारों 
. की रक्षा करना नहीं जानता था ! इसके अतिरिक्त, उसकी सामाजिक--आथिक 
स्थिति मालिकों के सामने न-बराबर थी। इससे वह नौकरी की दार्ते कंसे 
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है 


सामने रख सकता था ? निदान, मालिकों ने इन परिस्थितियों का जी खोलकर 
लाभ उठाया। उन्होंने नौकरी की शर्तें अर्थात्‌ वेतन, काम के घंटे आदि मन- 
माने ढंग से तय कर लिये । नौकरी से निकांल देना, वेतन काट लेना, छुट्टी की 
एकतरफा शर्त आदि सब उनकी इच्छा पर निर्भर होती थीं। मजद्र को उनके. 
आगे घुटने टेकने पड़े क्योंकि अब सेवावृत्ति ही उनकी एकमात्र आजीविका बन 
गयी थी । 

नौकरी का ऊपर बताया गया शर्तंनामा एक-पक्षीय ही समझना चाहिए 
क्योंकि मालिक के साधन-संपन्‍न होने के कारण कामंगार की टें-ठें कौन सुनता 
था और उस पर मालिक का रोब पड़ना स्वाभाविक था। उधर, न्यायारूय 
इस शर्तनामे परः सामान्य रीति से विचार करते थे और अन्य शर्तनामों की 
भांति ही उसको दृष्टिगत करके अपना निणंय दे देते थे । 

. नौकरी वी उचित शर्ते मनवाने के लिए कामगारों को मिलकर काररवाई 
करने का मार्ग टेढ़ा जान पड़ता था। तत्कालीन कानून उनको इसके लिए 
ताड़ना देता था । इसके अतिरिक्त नौकरी ही उनकी जीविका का एकमात्र 
साधन थी। नौकरी से निकाले-जाने के भय के कारण वे किसी सामूहिक कार- 
- रवाई में भाग लेने से झिझकते थे । सरकार कानून और व्यवस्था की ओट में 
कामगारों को प्रायः उन सार्वजनिक सभाएं करने से रोक देती थी जिनमें वे 
कार्यावस्थाओं तथा अपने मानवीय अधिकारों की रक्षा के उपायों पर विचार 
करना चाहते थे। कामगारों के संगठनों का कोई कानूनी स्थान न था। उनके 

पदाधिकारियों और सदस्यों पर फौजदारी मुकदमें चलाये जाने का खतरा 
. मंडराता रहता था । 
सरकार ने हस्तक्षेप की नीति के बहाने श्रमिकों की समस्याओं की ओर ध्यान 
देने से इन्कार कर दिया । उसने संबंधित पक्षों के आपसी समझौतों को आव- 
इयकता से अधिक महत्त्व देना आरंभ कर दिया, और वह कानून तथा व्यवस्था 
पर ही बल देना अपना एकमात्र कत्तंव्य मान बेठी । इस प्रकार स्थिति दिन- 
पर-दिन बिगड़ती गयी और वह दिन भी आ पहुंचा जबकि समाज के अतिरिक्त . 
सरकार तक उसके कुप्रभाव के भय से थर्रा उठी और उसका अभिज्ञाप दूर 
करने के उपाय सोचने के लिए लाचार हो गयी । 


शअ्रम-समस्याओं में रुचि रखने वाले वर्ग 


यह सत्य है कि श्रम-समस्याओं में लगभग सभी की रुचि होती है। यह विषय' 
ऐसा नहीं है कि उस पर किसी एक वर्ग की ही बपौती हो और दूसरे वर्गों को 
. उससे कोई सरोकार न हो.। फिर भी इन तीन पक्षों का श्रम-समस्याओं से 
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घनिष्ट संबंध होता है : कामगार, मालिक और सरकार। जेसाकि पहले 
लिखा जा चुका है, इन तीनों पक्षों में से किसी ने श्रम-समस्याओं को हल करने 
का यथेष्ठ प्रयास वर्षों तक नहीं किया । 

सब से पहले परोपकारी संस्थाओं और व्यक्तिगत समाज-सुधारकों ने इन 
समस्याओं की ओर ध्यान दिया। उनमें केवल मानवोद्धार की भावना थी। 
श्रम-समस्याओं का समाज पर कुप्रभाव पड़ने के कारण ही उनका ध्यान उधर 
गया था और उन्होंने लोकमत को उसके नेतृत्व में कामगार उद्योगपतियों के 
शोषण-दोहन के विरुद्ध उठ खड़े हुए। इसके अतिरिक्त, इन सुधारकों ने कुछ 
उद्योगपतियों पर भी अपना प्रभाव डाला जो उनकी प्रेरणा से कामगारों की 
दुरवस्था पर सहृदयतापूर्वक विचार करने लगे । फिर क्या था, लोकमत के आगे 
सरकार को भी झुकना पड़ा और उसको तटस्थता (९८प०७॥४5७) तथा 
अबंध नीति (,७8862 ४४7८) के प्रति अपने रुख में, परिवर्तन करना पड़ा । 
इस संबंध में भारत में सर्वेद्स ऑफ इंडिया सोसाइटी (507ए&78 ० 
 यहवां& 500७9), सोशल सर्विस छीग. (5008! 867ए7086 4,69276) 

तथा अन्य कतिपय संस्थाओं का काम उल्लेखनीय है । 

कामगार---कामगारों ने अपने गण्यमान्य नेताओं की सहायता से और अपने 
संगठनों तथा किन्‍्हीं-किन्हीं अवस्थाओं में अपनी सामूहिक काररवाई द्वारा 
अपनी दुरवस्था सुधारने का अथक प्रयास किया। प्रारंभ में उनके प्रयत्न प्राय: 
विफल होते रहे । इसका मूलकारण यह था कि उनमें सेवायोजक की बराबरी 
करने की शक्ति कहां थी जिससे वे सौदा करने में सफल हो सकते ! उनके 
पास जीविका का दूसरा साधन भी न था जिस पर वेतन न मिलने की दश्ञा में 
वे निर्भर रह सकते । 

मालिक्र---कुछ उदार मालिकों के हृदय में उद्योगीकरण के दोषों को दूर 
करने की टीस उत्पन्न हुई। उन्होंने समझ लिया कि श्रमिकों को कल्याण-का्य 
पर एक भी पाई व्यय नहीं जा सकती क्योंकि इस व्यय का परिणाम अत में 

अच्छा ही होगा । संतुष्ट-श्रमिक की उत्पादन-क्षमता बढ़ जाएगी । कितु उनकी 

यह नीति केवल एक संरक्षक की भावना से: प्रेरित थी और उन्होंने जो कार्य 
किया वह श्रम-समस्याओं के विस्तृत मरुस्थर में एक हरेभरे भूखंड से अधिक 
नथा। 

सरकार--सरक्ार जनता के हितों की संरक्षक होती है। औद्योगिक काम- 
गार समाज के एक बड़े अंग का निर्माण करते हैं। इसलिए सरकार को उनके 
आर्थिक, सामाजिक और नेतिक सुधार पर ध्यान देना आवश्यक है। ज्यों- 
ज्यों समय बीतता गया, सरकार की आंखें खुल गयीं । वह श्रमिकों की स्थिति _ 
से अब अधिक दर तक उदासीन नहीं रह सक्रती थी। उसके लिए राष्ट्रीय 
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आथिक हित और सामान्य समाज के कल्याण की दृष्टि से कामगारों के झगड़ों 
में हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो गया । 

सरकार के हाथ में शक्ति और अबिकार होने के कारण, श्रमिकों की सम- 
स्याओं को बंधानिक तथा प्रशासकीय कार्यवाही द्वारा हह करना संभव हो 
गया । उसने श्रमिक विधान बनाकर और उसके उपबंधों को छागू करके 


उद्योगीकरण के अनेक दोषों को दूर कर दिया या कम कर दिया है । 


श्रमिक विधान के सिद्धांत 


सामाजिक न्‍्याय--श्रमिक विधान के मूल में कुछ सामान्य सिद्धांत काम करते 
हैं। उनमें एक सामाजिक न्याय का सिद्धांत है। किसी औद्योगिक व्यवस्था 
में सामाजिक न्याय का क्या अथ होता है ? इसका अर्थ है उद्योगपतियों और 
कामगारों के बीच लाभ का समुचित वितरण करना तथा मजदूरों के स्वास्थ्य, 
सुरक्षा और नेतिकता के उद्योगीकरण के कुप्रभावों से यथासंभव बचाये 
रखना । कानूनी अधिकारों का कोरा परिपाकन और उनको छागू करना ही 
यथेष्ठ नहीं होता है। कुछ दूर तक कामगारों की दिक्‍कतें और बढ़ जाती हैं 
क्योंकि कामगार-मालिक का शततंनामा एकपक्षीय होता है। जिसमें मालिक 
अपने हित की शर्ते' कामगार पर थोप देता है। 

, पहले कामगार को उसी दिन की पगार मिलती थी जिस दिन वहकाम' 
'पर आता था। यदि सेवा-काल में वह दुर्घटनाग्रस्त ह जाता था तो उसे 
उसकी कोई हानि-पूर्ति नहीं मिलती थी; और जब कोई आकस्मिक आपत्ति 
उस पर आ पड़ती थी तब उसे झेलना उसका अपना काम माना जाता था। 
निदान, उसकी यह स्थिति उस समय तक बनी रही जत्र तक सरकार ने श्रमिक 
हानिपूर्ति अधितियम नहों बना दिया और उससे काम की अवधि में कामगार 
के दुघंटनाग्रस्त होने को हानि-पूर्ति का दायित्व मालिक पर नहीं डाल दिया. 
गया । याद रहे कि इस विधान के मूल में सामाजिक न्याय की भावना काम... 
करती है । इसी सिद्धांत से कामगार को न्यूनतम वेतन की गारंटी दी गयी 
है। फैक्टरी अधिनियम, जिसके अनुसार काम के घंटे, अधिसमय (ओवर 
टाइम), छड़ी, कल्याण सुविधाएं और सुरक्षापूर्ण कार्यावस्‍थाएं निर्धारित की. 
गयी हैं, इसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है । 

सामाजिक न्याय -- श्रभिक-विधान का दूसरा प्रेरणा-श्रोत सामाजिक न्याय 
या सामाजिक निष्पक्षता है। सामाजिक न्याय पर आधारित विधान, भूतकाल 
और वर्तमानकाल की परिस्थितियों को दृष्टि में रख कर, भविष्य के लिए 
एक मानदंड निश्चित कर देता है। एक बार एक मानदंड स्थिर हो गया तो 
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वह तब तक लागू बना रहता है जब तक कि समुचित विधान मंडलीय' कार्य 
वाही द्वारा उसमें परिवर्तन या संशोधन कर दिया जाए। जब विधि-विहित 
मानदंडों में छचीलेपन की आवश्यकता होती है तब विद्यमान परिस्थिति के 
अनुसार कानून सरकार को उनमें परिवर्तेत का अधिकार प्रदान कर देता है । 
कानुनों में प्रायः अनुबंध जोड़कर उन्हें निर्दिष्ट दिशा में मोड़ दिया जाता है। 
सरकार नियमों में संशोधन या परिवतन करती है ताकि बदली हुई स्थितियों 
का सामना किया जा सके । ऐसा विधान सामाजिक निष्पक्षता या न्याय पर 
आधारित होता है । 

अंतर्राष्ट्रीय समरूपता--अंतर्राष्ट्रीय समरूपता भी श्रमिक विधान को 
एक आधार प्रदान करती है। इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का प्रयास 
सराहनीय है । यह त्रिदछीय संगठन श्रम के विषयों में समरूपता के आधार 
पर एक न्यूनतम मानदंड कायम करना चाहता है। जब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ 
के सदस्य-देश उसके सम्मेलनों द्वारा प्रतिपादित समझौतों को स्वीकार कर 
लेते हैं तब उन्हें उचित कानून का रूप देकर उन पर अमल करना पड़ता है। 
यदि कोई देश उक्त आशय का कानून पास नहीं करता तो भी उस पर यह 
नेतिक दबाव रहता है कि वह जो व्यवस्थाएं बिना दिक्कत के 'काम में ला 
सके उन्हें पूरा करे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ विभिन्‍न देशों के औद्योगिक क्षेत्रों 
के लोगों को विभिन्‍न देशों की श्रम-प्रणाली के अंतर्गत सामाजिक न्याय और 
सामाजिक निष्पक्षता के अध्ययत्त का अवसर जुटाता रहता है ताकि वे उससे 
लाभ उठा सकें और अपने-अपने राष्ट्रीय आथिक ढांचे को उस खराद पर 
चढ़ा सकें । अधिकांश भारतीय' श्रमिक कानून इसी प्रकार गढ़े गये हैं । 

: राष्ट्रीय अथव्यवस्था--श्रमिक विधान बनाते समय देश के आथ्िक ढांचे 
का ध्यान रखना होता है; नहीं तो अभीष्ट विधान का मंतव्य ही विनष्ट हो 
जाएगा। श्रमिकों के कल्याण-कार्य तथा उनको मिलने वाली सुविधाएं देश की 
सामान्य आर्थिक अवस्थाओं से बढ़-चढ़ करके नहीं होनी चाहिए। इसका 
उद्देश्य श्रम-अवस्थाओं का विकास करना है। इस सिद्धांत पर ही श्रमिकों 
के काम के घंटे, सवेतनिक छ्ठियां, दुर्घटनाओं की हानि-पूतति आदि बातें निर्भर 
होती हैं। इस प्रकार श्रमिक-विधान का एक अन्य आधार राष्ट्रीय आथिक 
दशा भी मानी जाती है। 


भ्रम ओर संविधान 


_मांटेगु-बेम्सफोर्ड सुधारों के अनुसार, गवर्मेंट ऑफ इंडिया (संशोधन) एक्ट 
१९१९ के रूप में जो सांविधानिक परिवर्तन सामने आये उनमें केंद्रीय विधान 


श्रमिक विधान ११३ 


सभा को श्रम के विषयों पर व्यवहारत: सभी कानून बनाने का अधिकार मिल 

गया था, किन्तु प्रांतीय श्रम-विषयों पर ही कानून बनाने का अधिकार था 

और उस पर भी तुर्रा यह था कि उन कानूनों पर गवनेर-जनरल (महाराज्य- 

. पाल) की अनुमति आवश्यक थी। उन दिनों लगभग सभी श्रमिक-कानुन 
केंद्रीय विधान सभा ने ही बनाये थे । | 


गवर्मेट आफ इंडिया एक्ट --१९३५ के अंतर्गत, श्रमिक क्रल्याण-कार्ये 
सहवर्ती अनुसूची में आ गया । इस अधिनियम से प्रांतों में स्वायत्त-शासन की 
स्थापना हुई। अब कुछ श्रम-विषय ऐसे थे जो केंद्रीय' सत्ता के हाथ में ही बने 
रहे अर्थात्‌ वे संघीय' अनुसूची में रखे गये। शेष श्रम-विषय प्रांतों के हाथ में चले 
गये । संघीय अनुसूची के अंतर्गत श्रम-विषयों के लिए केंद्रीय विधानसभा को 
कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था। वर्तमान भारतीय संविधान ने उक्त 
विभाजन को ही स्वीकार कर लिया है। 
संघीय अनुसूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने का पूर्ण अधिकार 
प्राप्त है । उनमें निम्नांकित विषय हैं : अंतर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलनों, आदि में भाग 
लेना और उनके निणयों का परिशीलन करना; खानों, तेल-क्षेत्रों, बड़े बंदरगाहों, 
रेलों, डाक-तार-टेलीफोन और प्रतिरक्षा में श्रम और सुरक्षा का विनियमन 
करना; उन' औद्योगिक झग़ड़ों का निपटारा करना जिनका संबंध संघीय 
((/४707) कमंचारियों से हो और अंतः-राज्यीय प्रव्नजन का नियमन करना । 
 सहवर्ती अनुसूची के विषय' हैं: मजदूर संघ औद्योगिक और श्रमिक विवाद, 
श्रमिक कल्याण-कार्य जिनमें कार्यावस्‍थाएं, प्रावीडेंट फंड (संचित निधि ), 
मालिक का देय, श्रमिक हानि-यूर्ति, निर्योग्यता और बुढ़ापे की पेंशन, प्रसृति- 
सुविधा, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, रोजगार और बेरोजगार, 
: श्रमिक का व्यावसायिक और विशिष्ट प्रशिक्षण, आथिक और सामाजिक आयो- 
जन और फेक्टरियां । इन विषयों के ऊपर संसद और राज्य-विधानमंडलों क्षेक्टें 
को कानून बनाने का अधिकार प्रास है। किंतु इन कानूनों के आपस में टकरा, 
की दशा में, संसद द्वारा बनाया गया कानून ग्रहण किया जाएगा । 
 सहवर्ती अनुसूची ((४070प्रा7/७7+ 4/80) में जो विषय सम्मिलित हैं उन 
. पर बनाये गये कानूनों के प्रशासन का भार चाहे उन्हें संसद ही ने क्‍यों न 
. बनाया हो, राज्य-सरकार पर होता है। द 


भारत में श्रमिक विधान का विकास 


विधि-विधान बनाने के क्षेत्र में, सबसे पहले सरकार का ध्यान जिस संगठित 
उद्योग की ओर गया वे असम के चाय बाग थे। जिन हछोगों ने रंगरूट 
म८ | 


११४ भारतीय भजदूरों की श्रम-समस्याएं 


भरती करने का पेशा कर लिया था वे श्रमिकों को चायबागों में काम के लिए 
भरती करते थे और उन्हें फिर चायबागों से निकलने नहों देते थे । इसलिए 
मजदूरों की अवस्था बड़ी दयनचीय' थी। उसे सुधारने के लिए बंगारू सरकार 
और कंद्रीय सरकार ने १८६३ से लेकर अब तक समय-समय पर अनेक अधि- 
नियम बनाये । किन्तु उनसे मजदूरों की अपेक्षा नौकरीदाताओं को ही अधिक 
लाभ पहुंचा है। प्रथम फैक्टरी अधिनियम १८८१ में और प्रथम खान अधिनियम 
(26768 200) १९०१ में पास हुआ था । क्‍ 
अब तक विभिन्‍न उद्योगों के श्रमिकों के लिए प्राय: भिन्‍त-भिन्‍न कानून बनते 
आ रहे थे। किन्तु जिस श्रम-विधान ने सामान्य रूप से समस्त श्रमिक-वर्ग पर 
प्रभाव डाला वह १९२२ के बाद बनाया गया। इसके कुछ महत्त्वपूर्ण कानूनों 
का संबंध कामगार की हानिपूरि, मजदूरसंघों, औद्योगिक संबंधों, रेलवे कर्म- 
चारियों के काम के घंटों और वेतन की अदायगी से है । 
. जब गवर्मट ऑफ इंडिया एक्ट १९३५ के अंतर्गत, प्रांतों में लोकप्रिय 
शासन की स्थापना हुई तब प्रांतीय सरकारों ने श्रमिक विध्रानों की रचना में 
बड़ी लगन दिखायी । उन्हें भारतीय राष्ट्रीय' कांग्रेस की श्रम-नीति से प्रेरणा 
मिली : कांग्रेस की नीति औद्योगिक कामगारों का निर्वाह-स्तर ऊंचा उठाने, 
काम के घंटों में कमी कराने और जहां तक देश की आशिक दशा में गुंजाइश 
हो वहां तक अंतर्राष्ट्रीय मानदंड को सामने रखकर भारतीय श्रम-भवस्थाओं में 
संशोधन करने, नौकरीदाताओं और कामगारों के आपसी झगड़ों को निपटाने 
के लिए समुचित समझौता-तंत्र स्थापित करने, बुढ़ापे, बीमारी और बेरोजगारी 
की हालत में संपोषण की व्यवस्था कराने तथा कामगारों के संघ (यूनियन ) बनाने 
के अधिकार और स्वहित-साधन के लिए हड़ताल के अधिकार की रक्षा कराने. 
की थी । 
... श्रमिक विधान में समरूपता लाने के लिए और श्रमिक विधान में प्रांतीय _ 
सरकारों और केंद्रीय सरकार के सहवर्ती --- अधिकार-क्षेत्रों बी आवश्यकताओं 
को पूरा करने के लिए तथा श्रम और पूंजी की नोंकझोंक को यथासंभव बर- 
कान के लिए भारत सरकार ने १९४२ में एक स्थायी त्रिदलीय श्रम संगठन 
स्थापित किया । इसके मुख्य उद्देश्य हैं: (१) श्रमिक विधान में समरूपता को 
बढ़ावा देना; (२) औद्योगिक झगड़ों के निपटारे की कार्यवाही का रूप निश्चित 
करना; (३) समस्त देश पर प्रभाव डालने वाले औद्योगिक मामलों पर परामर्श 
करना । 
इस त्रिदलीय तंत्र से नौकरीदाताओं, कामगारों और सरकारों के प्रतिनि- 
धियों के लिए समय-समय पर आपस में परामर्श करने का द्वार खुल गया। 
इससे श्रम-समस्याओं पर ध्यान केंद्रित होने छगा जिसका परिणाम यह निकला _ 


श्रमिक विधान... ११५ 


कि इन कुछ वर्षों में संरक्षणात्मक श्रमिक विधान के स्वरूप और विकास में 
व्यापक परिवतंन हो गया है । 


श्रमिक विधान का वर्गीकरण 


. इस समय भारत में जो श्रमिक विधान छागू हैं उनको निम्तांकरित श्रेणियों में द 
विभक्त कर सकते हैं 


(अ) मानदंड से नीचे के व्यक्तियों के लिए कानून, अर्थात्‌ 
(१) बच्चों के लिए 
(२) स्त्रियों के लिए 
(ब) सुनिश्चित उद्योगों से संबंधित कानुन; अर्थात्‌ 
(१) फेक्टरियां और वरकशॉप (कर्मशाला) 
(२) खानें और खनिज 
(३) बाग (707]97709/078) 
(४) परिवहन; अर्थात्‌ (१) रेलवे, (२) बंदरगाह और गोदी, (३) सागर 
.. और अंतर्देशीय जलगप्रवाह (नदी, झील आदि), (४) राजमार्ग (सड़क), 
(५) वायु ह क्‍ 
(५) दूकानें और व्यापारिक कोठियां 
(६) निर्माण-कार्य 
(७) कृषि 
[स) निर्धारित विषय-संबंधी कानून; अर्थात्‌ 
(१) मजदूरी 
(२) ऋण या देयता 
(३) सामाजिक सुरक्षा 
(क) कामगारों वी हानिपूर्ति 
 (ख) प्रसृति-सुविधा 
(ग) बीमा 
. (घ) सेवानिवृत्ति का धन 
..._ (छ) बोनस-योजना 
. ४) कल्याण द 
(५) आवास 
(६) बेगार 


११६ भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


(द) निम्न विषयों से संबंधित कानून : 
(१) श्रमिक यूनियन 
(२) औद्योगिक संबंध 

(य) आंकड़ों से संबंधित कानून 


(अ) मानदंड से नीचे के व्यक्तियों से संबंधित कानून 


(१) बालक--जो देश बालकों के कल्याण-कार्यों तथा सुविधाओं पर जितना 
अधिक या कम ध्यान देता है, वह उतना ही शक्तिशाली अथवा दुर्बल माना 
जाता है। जिस देश में बालकों की उन्‍नति पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता 
है वह देश कसे फलफूल सकता है। भारत में उद्योगीकरण की लहर आने के 
बाद जो फैक्टरियां स्थापित हुईं उनमें, बिना आयु का ख्याऊ किये, बालकों को 
काम पर लगा लिया जाता था; और किसी को उनके स्वास्थ्य और अवकाश 
की तनक भी चिता न थी। इससे भावी संतति को भीषण खतरा पैदा होना 
अवश्यंभावी था इसलिए प्राधिकारियों का ध्यान इस भावी खतरे की ओर 
गया । बालक अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा पर उचित ध्यान दे सकते थे उनकी 
ओर श्रमिक विधान-निर्माताओं ने सबसे पहले देखा और इस उद्देश्य को पूरा 
करने के लिए संरक्षणात्मक श्रमिक विधान (?'006*#ए6 4,800प्राः 
4,०27808/707) बना दिया | « 

फेक्‍क्टरी अधिनियम ( #8०६0४७४ 8०४ )-- १८८१ में फैक्टरी अधि- 
नियम पास करके बालकों की नौकरी के नियमन का प्रथम प्रयास किया गया। 
इसने ७ वर्ष के कम आयु के बालकों को नौकर रखने से रोक दिया और 
बालकों के काम के अधिकतम दैनिक घंटे ९ कर दिये। इसके अतिरिक्त उन्हें 
एक घंटे की छुट्टी भी देता आवश्यक थी। उनको एक दिन का साप्ताहिक 
अवकाश भी मिलने लूगा । इसके बाद जो फेक्टरी अधिनियम बना उसमें बालकों 
की नौकरी की आयु बढ़ाने और काम के घंटे कम करने का प्रयास किया गया। 
१९०८ के फैक्टरी अधिनियम में, जो आजकल लागू है, १४ वर्ष से कम आयु 
के बालकों को नौकर रखना वर्जित है। इसके अनुसार, १५ से १८ वर्ष के 
किशोरावस्था वाले युवक प्रतिदिन प्रातः ६ बजे से सायं ७ बजे तक के बीच में 
. अधिकतम ४४ घंटे तक किसी फंक्टरी में नौकरी कर सकते हैं । 

बालकों की नौकरी का अधिनियम --बालकों की नौकरी के संबंध में 
जो फंक्टरियां और कमंशालाएं फैक्टरी अधिनियम की परिधि में नहीं आती हैं 
उनका नियमन १९३८ के बाल-सेवायोजन अधिनियम (779]0977676 0०0 
(79700 300) द्वारा होता है। इस अधिनियम द्वारा रेलों और बंदरगाहों पर 
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माल चढ़ाने-उतारने वाले बालकों की न्यूनतम आयु बढ़ाकर १५ वर्ष कर दी गयी 
है । किसी-किसी उद्योग में काम करने वाले बालकों की आयु १२ वर्ष निर्धारित 
की गयी है । राज्य सरकारों को इस नियमन में सुधार करने का अधिकार प्रात है । 

खान अधिनियम (768 4०४)--१ ९५२ के भारतीय खान अधिनियम 
द्वारा खानों में बालकों की नौकरी का नियमन होता है। इसमें स्पष्ठ शब्दों में 
लिखा है कि जिसकी आयु पूरे १८ वर्षों की नहीं है उसे भूगर्भस्थ खान के किसी 
भाग में काम पर नहीं लगाया जाएगा। 

अन्य अधिनियम -- बालकों की नौकरी के नियमन के संबंध में, १९२३ 
के भारतीय जहाजी यातायात अधिनियम (7687 87097782 230) 
१९०८ के भारतीय बंदरगाह अधिनियम (उ#तां20 4?0748 400) और 
१९५२ के उद्यान श्रमिक-अधिनियम (7?]97068707 4,8[0प्राः ८४) में 
विशेष उपबंध मिलते हैं। क्‍ 

बाल-बंधक अधिनियम---अपने बच्चों के श्रम को अग्रिम रूप में बंधक 
रखने की प्रथा को बंद करने के लिए बालक (श्रम-बंधक) अधिनियम 
[एज्ाकफक्त (?०व 9708 ० 7,800प्रा)) &७] १९३३ बनाया गया है। 
. इसके अनुसार रुपये-पैसे या अन्य लाभ के बदले १५ वर्ष से कम आयु के बालक 
के श्रम' को बंधक रखने का कोई भी करार निरर्थक और अवध माना जाएगा । 

प्रत्येक प्रगतिशील देश के बालक अपनी १६ वर्ष की आयु तक स्कूल जाते 
हैं, फेक्टरियों में नहीं । भारत को, जिसने समाजवादी ढंग के समाज की रचना 
के ध्येय का वरण किया है, बालकों की अनिवार्य शिक्षा पर बल देना चाहिए। 
अच्छे नागरिक बनने के लिए शिक्षा का अभिप्राय व्यावसायिक प्रशिक्षण से भी 
होना चाहिए ताकि स्कूल छोड़ने के बाद युवक अपनी रोटी कमाकर खा सके । 
इसलिए बालकों की पढ़ाई-लिखाई की आयु बढ़ाकर १६ वर्ष कर देनी आव- 
 इयक है। यदि यह शिक्षा अनिवाये कर दी जाए तो ऊपर कहे गये लक्षण का 
अनुशीलन करना कठिन न होगा । 
(२) स्त्रियां-स्त्रियों के काम के घंटों पर रोक लगाये बिता उन्हें नौकर 
'रखना तथा उनके शारीरिक अवस्थाओं पर ध्यान न देना समाज की व्यवस्था 
के लिए एक विकट खतरा है। समाज की भलाई इसी में है कि स्त्रियों को 
संरक्षण दिया जाए। सबसे पहले, फैक्टरी (संशोधन) अधिनियम [+#'98०॥07768 
(.07797277676) 0०] १८९५१ ने स्त्रियों के काम के घंटे १९ नियत किये 
थे जिसमें बीच में १३ घंटे की छट्टी भी होती थी। एक अन्य संशोधनात्मक 
अधिनियम के अंतगंत कुछ खतरनाक स्थानों में स्त्रियों की नौकरी बंद कर दी 
गयी थी । 

भारतीय संविधान में समान काय के लिए समान वेतन की नीति राज्य के 
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लिए प्रतिपादित की गयी हैं। कितु यह नीति अभी तक काम में नहीं आयी 
है । अब भी ऐसे औद्योगिक कारखाने हैं जहां समान काम के लिए स्त्रियों को 
पुरुषों के समान वेतन प्रास नहीं हो रहा है । 

ग्रसृति सुज्धि अधिनियम ( (&08शा0ए 3७7७ ॥० ) -- केंद्रीय 
और राज्य विधानमंडलों ने खान प्रसृति-सुविधा अधिनियम (2४768 0(७/87- 
7॥0ए 37676 2०४) तथा प्रसूति सुविधा अधिनियमों में! जो उपबंध जोड़ 
दिये हैं उनसे किसी भी कामगार स्त्री को प्रसव से ४ सप्ताह पहले तथा ४ 
सप्ताह बाद तक की छुट्टी कुछ शर्तों सहित पूरे वेतन पर मिल जाती है। उसको 
. प्रसव-काल में कुछ समय तक कुछ संरक्षण प्रात रहता है। कितु यह व्यवस्था 
अपर्याप्त है और देश भर में एक-सी नहीं है। समाज के इस अंग को जो संर- 
क्षण दिया जाए वह देश भर में समान और अधिक उदारतापूर्ण होना चाहिए ॥ 


(ब) युनिश्चित उद्योगों से संबंधित कानून _ 


(१) फैक्टरियां और कारखानें---१८८१ से पहले श्रम-विषयों के संबंध में 
सरकार की नीति वास्तव में अह॒स्तक्षेप की थी । किसी-किसी फैक्टरी में सूर्योदय 
से सूर्यास्त तक काम होता था। फेक्टरियों में काम करने वाले त्रच्चों और 
स्त्रियों की भी गिनती कम न थी। कामगारों को साप्ताहिक छठ्ठी की कौन 
कहे, एक लंबी अवधि के बाद भी कोई छुट्टी न मिलती थी। इस दशा में भी, 
औद्योगिक दृष्टि से प्रगतिशील भारतीय राज्य और लोकमत किसी प्रकार के 
श्रम-विधान की रचना के पक्ष में न थे। कितु धीरे-धीरे अनुदार और प्रगति- 
शील विचारों में एक संधि हुई जिससे १८८१ में श्रम-अवस्थाओं का नियमन 
करने के लिए प्रथम फंकटरी अधिनियम पास हुआ । 

फक्टरी अधिनियम--१८८१ का फैक्टरी अधिनियम एक साधारण कानून 
था जिसका उहृद्य बच्चों के स्वास्थ्य आदि की रक्षा करना था। इस अधि- 
नियम में अनेक बार हेरफेर किया गया । भारत में श्रम क संबंध में राजकीय 
आयोग (80ए७)] (!077778207 07 4,800प7) ने जो सिफारिशों की 
थीं, उनको तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के अभिसमयों को कार्यपरिणत करने के 
लिए १९३४ में इस कानून में हेरफेर किया गया | इसके अनुसार, बारहमासी 
फंक्टरियों में प्रौढ़ों के लिए एक सप्ताह में ५४ घंटे और एक दिन में १० घंटे 
काम के नियत कर दिये गये तथा मौसमी फैक्टरियों में एक सप्ताह में ६० घंटे 
तथा एक दिन में ११ घंटे काम के नियत किये गये । इसमें सामूहिक छुट्टी तथा 
पांच घंटे लगातार काम के बाद विराम की व्यवस्था की गयी तथा ओवरटाइम 
के लिए सामान्य वेतन का ड्यौढ़ा मिलने लूगा । इसमें बच्चों से प्रतिदिन पांच 
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घंटे तथा स्त्रियों से दस घंटे काम लेने की व्यवस्था हुई तथा रात में दोनों को 
काम करने से रोक दिया गया। यह अधिनियम उन फेक्टरियों पर लागू होता 
था जो यांत्रिक शक्ति का प्रयोग करती थीं तथा जिनमें २० या इससे अधिक 
मजदूर काम करते थे और जो इस दशा में कम-से-कम पिछले १२ महीनों से 
चल रही थीं। १९३७ से इस अधिनियम में समय-समय पर हेरफेर किया 
गया-। जिससे इसका कार्यक्षेत्र बढ़ गया. और कामगारों के अधिकार भी बढ़ते 
 गये। इस प्रकार जब १९४७ का फैक्टरी अधिनियम पास हुआ तब उसका 
स्वरूप १९३४ के अपने सूल फैक्टरी अधिनियम से बहुत भिन्‍न था। उसमें 
काम के घंटों, सवेतन छूट्टी, उपाहारगृह-सुविधा तथा बालकों की नौकरी के 
संबंध में काफी ऊंचे पेमाने पर श्रम-संरक्षणात्मक व्यवस्था की गयी थी । 

यद्यपि इस अधिनियम में उत्तरोत्तर संशोधन होते आये हैं फिर भी उसकी 
सामान्य रूप-रेखा अप्रतिहत भी चली आ रही है उसके प्रयोग से यह अनुभव 
हुआ था कि कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंध रखने वाले 
उपबंधों को और हृढ़ करने तथा उन अनेक छोटे-छोटे औद्योगिक संस्थाओं में 
उसके संरक्षणात्मक उपबंधों को छागू करने की आवश्यकता है जो उस समय 
उसके प्रभाव-क्षेत्र से बाहर थे। इसलिए १९४८ में फैक्टरी के श्रम से संबंधित 
कानून में संशोधन करने और उसे हृढ़ बनाने के लिए एक नया अधिनियम' पास 
किया गया । इस नये फेक्टरी अधिनियम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रसा संघ की औद्यो- 
गिक आरोग्य संहिता ([7॥677&007%ऑ 4,900प्रा' (072७778%07 (0066 
0 ॥गवेप्र४४५9] प्रए2076) में जितने नियम-विनियम दिये गये हैं उनको 
भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए यथासंभव कार्यपरिणत करने का प्रयास _ 
किया गया है। युवकों की समय-समय पर डाक्टरी परीक्षा करने तथा फैक्टरी 
की इमारत का नवशा प्रस्तुत करने का प्रचलन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के करारों 
के कारण ही हुआ है । 

१९४८ के फंक्टरी अधिनियम के अंतर्गत बिजली से चलने वाली वे सब 
फेक्टरियां आती हैं जिनमें कम-से-कम १० व्यक्ति काम करते हों तथा बिना 
ब्रिजली वाली वे फैक्टरियां आती हैं जिनमें कम-से-कम २० व्यक्ति काम करते 
 हों। इसमें मौसमी और बारहमासी फेक्टरियों का भेद नहीं रखा गया है। 
कामगारों के स्वास्थ्य की रक्षा और उसकी सुरक्षा तथा कल्याण-कार्य की उन्नति 
पर बल दिया गया है। बालकों को नौकर रखते समबश्च॒ उनकी आयु कम-से-कम 
चौदह वर्ष की होनी चाहिए; किशोर को (आयु : १५ और १८ वर्ष के बीच में) 
नौकरी में प्रवेश करते समय डाक्टरी परीक्षा में फिट होना चाहिए। प्रोढ़ के 
काम के घंटे प्रति सप्ताह ४८ अथवा ९ घंटे प्रतिदिन नियत किये गये हैं । 

बालकों और किशोरों को केवल ४४ घंटे प्रतिदिन काम करना होगा। साप्ता- 
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हिक छट्टी के अतिरिक्त, वर्ष भर काम करने के बाद वयस्क २० दिन नौकरी 
करने के बाद एक दिन की सवेतन छुटी का अधिकारी होगा। इसी प्रकार 
बालक १५ दित की नौकरी के बाद एक दिन की सवेतन छुट्टी पा सकता है। 
इस अधिनियम में फैक्टरियों का पहले-से अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) लेने और उनको 
पंजीबद्ध कराने, फैक्टरी निरीक्षक द्वारा फैक्टरी की इमारत के नकशे को पूर्वे- 
जांच, आदि बातें भी सम्मिलित हैं। राज्य की सरकारें इस अधिनियम' को 
लागू करती हैं । उन्हें यह अधिकार प्रात्त है कि कामगारों के कल्याण-कार्य की 
व्यवस्था में कामगारों से सहयोग लेने के लिए आवश्यक नियम बना सकती है । 
१९४९, १९५०, १९५३ और १९५४ में संशोधनात्मक अधिनियमों द्वारा उक्त 
. अधिनियम में कुछ हल्के-फुल्के परिवर्तन कर दिये गये हैं । 

ओद्योगिक नोकरी स्थायी आदेश अधिनियम (स7वप्र0पंक किएा- 
7क्‍0ए70076 $870792 (ऐ7पैश'8४ 0) -- औद्योगिक कारखानों में 
मालिकों और कामगारों के बीच संघष का एक बड़ा कारण यह है कि भरती, 
_बर्खास्तगी, अनुशासनात्मक कार्यवाही, छट्टी, और आवकाहा के संबंध में 
मालिकों और कामगारों के अपने-अपने दायित्वों और अधिकारों का स्पष्ठ तथा 
निद्िचत शब्दों में कोई उल्लेख नहीं है। औद्योगिक कारखानों में छुट्टी के प्रश्न 
पर नौकरीदाताओं और श्रमिकों में प्रायः झगड़ा होता रहा है। इस विषय पर 
त्रिदलीय श्रम-सम्मेलनों में भी यह मत प्रकट किया गया है कि केंद्रीय सरकार 
छट्ठी के बारे में कुछ कानून बनता दे जो बड़े कारखानेदारों को मानने पड़ेंगे । 
इसलिए १९४६ में ओद्योगिक नौकरी (स्थायी आदेश) अधिनियम पास हुआ । 

इस अधिनियम में कहा गया है कि सभी औद्योगिक संस्थानों (फैक्टरियों, 
खानों, रेलों, गोदियों और बागों) को, जिनमें कम-से-कम १०० कामगार 
नोकर हों, स्थायी आदेश जारी करने का अधिकार है। इस अधिनियम के लागू 
होने के छह महीने के भीतर ही मालिक प्रमाणपत्रदाता अधिकारी (ए&#- 
#जए708 (07087) के सामने अपने उन स्थायी आदेशों का प्रारूप भेज देगा जो 
अधिनियम की अनुसूची के अंतर्गत जारी किये जाएंगे । प्रमाणपत्र-दाता अधिकारी 
को उक्त आदेशों में अपनी सुझवूझ के अनुसार हेरफेर करने का अधिकार होगा 
ताकि वे अधिनियम के अंतर्गत प्रमाणपत्र हो सकें । प्रारंभ में, जब उक्त अधि- 
नियम बना था तब प्रमाणपत्र-दाता अधिकारी को मालिक के आदेशों के प्रारूप 
में संशोधन करने का अधिकार न था; कितु आगे चलकर एक संशोधन द्वारा 
उसे यह अधिकार मिल गया कि वह प्रारूपित आदेशों को अपनी तराजू पर 
तोल सकता है और उनमें यथेष्ट परिवर्तन कर सकता है। सरकार स-शतं या 
बिना-शर्ते किसी भी औद्योगिक संस्थान को उक्त अधिनियम से या उसके 
कतिपय उपबंधों से मुक्त कर सकती है । 
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उक्त अधिनियम बरतने में ढील देने के कारण, कितने ही औद्योगिक संस्थानों 
ने अभी तक स्थायी आदेश नहीं बनाये हैं। औद्योगिक कारखानों के मालिकों 
द्वारा निरमित स्थायी आदेशों तथा प्रमाणपत्र-दाता अधिकारी द्वारा प्रमाणित 
आदेशों के किन्हीं-किन्हीं रूपों में बहुत अंतर है। इसलिए विभिन्‍न उद्योगों में 
श्रमिकों की सेवा की दिशाएं भिन्‍न-भिन्‍न दिखायी देती हैं यहां तक कि एक ही 
अंचल के एक ही प्रकार के औद्योगिक संस्थानों की कार्यावसथाओं में विभिन्‍नता 
मिलेगी । 


(२) खानें और खनिज--नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की 
खानों में ५३ लाख से भी अधिक कामगार काम करते हैं; और खान-उद्योग' 
अधिकांशत: बिहार, परिचमी बंगाल, और मध्य प्रदेश में केंद्रित है । इन खनकों 
में २० प्रतिशत संख्या स्त्रियों की है । द 

इन वर्षो में, खानों के विषय में जो कानून बने हैं उनमें खनकों के जीवन 
की सुरक्षा, कल्याण-कार्य तथा खनिजों पर कर लगाकर कल्याण-कार्य के लिए 
 धन-संग्रह के सिद्धांतों का परिशीलन, €त्री-कामगारों को प्रसवकालीन आर्थिक 
अनुदान, बोनस-वितरण की योजनाएं तथा कोयला खानों में कामगारों के लिए 
. भविष्यनिधि ([प्रावीडेंट फंड) की व्यवस्था, आदि के कानून उल्लेखनीय हैं । 

कोयला-खान क्षेत्र में त्रिदलीय' औद्योगिक समिति की रचना एक महत्त्वपूर्ण 
चीज है । अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की अनेक त्रिदलीय औद्योगिक समितियां विभिन्‍न 
. क्षेत्रों में काम करती हैं। यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि उक्त त्रिदीय 
औद्योगिक समिति की रचना की प्रेरणा अं. श्र. संघ की समितियों से ही 
मिली है । इस समिति में जो विचार-विनिमय हुआ है उसमें कोयला-खानों के _ 
खानों की कार्यावस्‍थाएं सुधारने पर सदा ही विशेष जोर दिया गया है । 

खान अधिनियम --खानों में श्रमिकों की कार्यावस्‍थाओं के नियमन के 
लिए सबसे पहला वैधानिक कदम १९०१ में उठाया गया। १९२३ में, जिस 
दूसरे विधान ने इसकी जगह ले ली उसका नाम' भारतीय खान अधिनियम 
( [708%0 2(॥7608 0० ) है। इस समय जो कानून छागू है वह भारतीय 
. खान अधिनियम, १९५२ है। इसकी परिधि में सभी खानें और उनकी मशीनें 
ओर संयंत्र आ जाते हैं। इसने खान के भीतर चुसकर काम करने वाले सभी 
मजदूरों के काम के घंटों को घटाकर ८ घंटे प्रति दिन कर दिये हैं और ऊपर 
भूमि पर काम करने वाले मजदूरों के देनिक घंटे ९ नियत किये हैं। इसमें 
पहली बार अधिक समय (ओवर टाइम ) की वेतन दर नियत की गयी है। यह 
वेतन-दर ऊपर काम करने वाले की सामान्य वेतन-दर से ड्योढ़ी होती है; और 
खान के भीतर काम करने वाले के लिए दोगुती होती है। इसमें खान के 
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भीतर स्त्रियों को काम न देने का प्रतिबंध लागू है और उनका काम करने का 
समय प्रातःकाल से सायंकालू ७ के बीच में ही होना चाहिए। इसके बाद 
उन्हें काम की मनाही है । खान के भीतर काम' करने के लिए भरती होने वाले 
युवकों की डाक्टरी-परीक्षा की आयु १७ से बढ़ाकर १८ कर दी गयी हैं; और 
खान के बाहर काम करने वाले किशोरों (१५ और १८ वष के बीच को 
आयु ) के काम के घंटे ४३ कर दिये गये हैं। इन किशोरों का अर्थे उन 
किश्योरों से है जिन्हें प्रमाणपत्र देने वाले डाक्टर ने शारीरिक हृष्टि से योग्य . 
होने का डाक्टरी प्रमाणपन्न नहीं दिया है। सवेतन छूट्टी और बदले की छुट्टी 
की व्यवस्था की गयी है। इसके अंतर्गत, बारह महीने की सेवा पूरी होने पर 
मासिक वेतन पाने वाले को सवेतन १४ दिन की छुट्टी और श्रूगर्भ में काम 
करके साप्ताहिक वेतन पाने वाले को सवेतन ७ दिन की छुट्टी मिल सकती है। 
उसमें काम के स्थलों पर कल्याण-कार्य तथा कल्याण अधिकारियों की व्यवस्था 
भी की गयी है । । 

मजदूरी अदायगी अधिनियम (28ए770७70 ० ए५३2०४ 8०७४), १९३६ 
के उपबंध १९४८ में कोयला खानों पर भी छागू हो गये हैं और १९५१ से वे ' 
सभी खानों पर लागू हैं। द 

कोयला खान (संरक्षण ओर सुरक्षा) अधिनियम (0००) 2४768 
[ (०0786"ए8007 8700 58००9 ] 40) 2९५२ --- इस अधिनियम में 
कोयले के संरक्षण तथा कोयला खानों में सुरक्षा-संबंधी व्यवस्थाओं के रख- 
रखाव के लिए एक कोयला-मंडल ((/09] 3097) की स्थापना की गयी है। 

कोयला खान श्रयिक कल्याण कोष अधिनियम (९0०७) 7708 
[७7०07 ७४7७ ऊऑप्राते ७), 7९४७--देश की खानों में 
काम करने वाले कामगारों की कल्याणकारी सुविधाओं के लिए अधिनियम के 
अनुबंधों पर पर्यास ध्यान दिया गया है। खनकों में तीन-चौथाई से भी अधिक 
कोयला खानों में काम करते हैं, इसलिए कल्याणकारी कार्यवाही सबमें पहले 
कोयला-खानों में आरंभ की गयी। कितु इसके कुछ समय बाद ही, यह , 
सुविधा अश्नक-खनकों को भी प्राप्त हो गयी । इस अधिनियम के अंतर्गत एक 
कोयला-खान श्रमिक कल्याण कोष ((/0७ 0(॥788 4,900प्रा5 ४४९४७ 
ऊ#प्रा।े) स्थापित हुआ जिसका ध्येय कोयला खान उद्योग के श्रमिकों की 
सुविधा प्रदान करना है। इस अधिनियम ने उक्त कोष में दान इकट्ठा करने के 
. लिए सरकार को उपकर लगाने का अधिकार दे दिया। श्रमिकों के लिए 
आवास और पानी का प्रबंध करना अथवा उनकी सुविधाएं बढ़ाना अभीष्ट है । 
इस कोष से श्रमिकों के लिए शिक्षण, नहाने-धोने, मनोरंजन, कर्मस्थल तक 
परिवहनों, चिकित्सा, आदि की व्यवस्था की जाती है। इस अधिनियम ने 
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सरकार को एक ऐसी परामशंदात्री समिति बनाने का अधिकार दे दिया जिसमें 
खान-मालिकों और कामगारों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाए और उक्त 
कोष के प्रशासन और उपभोग के बारे में सरकार को सलाह देते रहें । 

अग्रक खान कल्याण कोष अधिनियम ( चां28 ०8 4,800प्रा5 
. ०४००७ #प्राते 35 ), ?९४३-- इस अधिनियम के उपबंध कोयला 
खान कल्याण कोष अधिनियम से बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं । 

कोयला खान भविष्य-निधि तथ्य बोनस योजना अधिनियम (00०७! 
268 70वें कीपातवे ढावे 34067फप8 80768 ०) 
“-- कोनला खान भविष्य-निधि तथा बोनस योजना अधिनियम १९४८ से 
सरकार को इस बात का अधिकार मिल गया कि वह कोयला खानों में काम 
करने वाले लोगों के लिए भविष्य-निधि की योजना तथा बोनस की योजना 
बनाये । इस कोष का प्रबंध करने के लिए प्रन्यासियों (ट्स्टी) का एक त्रिदलीय' 
मंडल बना हुआ है जिसमें सरकार, मालिकों और कामगारों के प्रतिनिधि 
बराबर संख्या में होते हैं। इसी प्रकार कोयला खानों के कामगारों के लिए एक 
बोनस-योजना बनाने का अधिकार सरकार को मिल गया है। 


(२३) बाय (2]90/90078) --- नवीनतम प्राप्य आंकड़ों के अनुसार १२५ 
लाख कामगार बागों में काम करते हैं। इनमें लगभग १०३ लाख चायबागों 
में, ११७५ लाख काफी के क्षेत्रों में और ०५ लाख रबड़ के बागों में काम 
. करते हैं । 

चाय जिला प्रवासी श्रमिक अधिनियम (7७8 4)80"0 ७8 फफांशा'का( 
7.900पा' 000), 2९३२ -- बागों के श्रमिक्रों के संबंध में जो कानून पहले- 
पहल बने उनमें चाय जिला प्रवासी श्रमिक अधिनियम १९३२ का नाम उल्लेख- 
नीय है । इस अधिनियम का मुख्य ध्येय रंगरूटों की भरती पर नियंत्रण करना, 
. अन्य राज्य से असम के चाय-उद्यानों में प्रवासियों को भेजना और रंगरूटों की 
भरती में चाय-उद्योग को अधिक ढील देना है। इसमें प्रवासियों को तीन वर्ष 
की सेवा के बाद मालिक के व्यय से घर लौटने का अधिकार प्राप्त है। इस 
अधिनियम के कारण कोई भी बालक, जिसकी आयु १६ वर्ष से कम होगी, 
चायबागों में तब तक काम नहीं कर सकता जब तक उसके माता-पिता अथवा 
अन्य अभिभावक उसके साथ न हों । अपने पति के साथ रहने वाली विवाहित 
स्‍त्री की केवल उसकी अनुमति से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा 
सकता है । 

उद्यान श्रमिक अधिनियम (]87086007 ,8090प7/8 8०) 2९५१-- 
इस अधिनियम से बागों के कामगारों की कार्यावस्‍थाओं के नियमन का प्रथम 
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प्रयास दिखायी देता है। इसमें उनके कल्याण-का्य की भी व्यवस्था की गयी 
है। यद्यपि सबसे पहले यह केवल चाय, काफ़ी, रबर, और सिनकोना के बागों 
पर लागू होता है फिर भी राज्य-सरकारें इस अधिनियम के उपबंधों को 
केंद्रीय सरकार की स्वीकृति से अन्य बागों पर भी छाग्र करने का अधिकार 
मिल गया है। । 

इस अधिनियम ने प्रौढ़ों के लिए प्रति सप्ताह ५४ घंटे तथा किशोरों और 
बालकों के लिए ४० घंटे नियत कर दिये हैं और १२ वर्ष से कम आयु के 
बालकों को नौकर रखना मना है; स्त्रियों और बालकों से सायं ७ बजे और 
प्रातः ६ बजे के बीच में रात को काम नहीं करवा सकते हैं; तथा १८ व से 
कम के नवयुवकों की डाक्टरी परीक्षा आवश्यक होती है। प्रौढ़ों के लिए प्रति 
२० दिन के बाद एक दिन की सवेतन छट्टी तथा बालकों के लिए प्रति १५ 
दिन के बाद एक दिन की सवेतन छट्ठी की व्यवस्था है । 


स्वास्थ्य तथा कल्याण कार्यों, और कल्याण-अधिकारियों की नियुक्ति, के 
बारे में इस अधिनियम में जो व्यवस्था की गयी है वह १९४८ के फैक्टरी 
अधिनियम से मिलती-जुलती है। चायबागों में जो कामगार और उनके 
परिवार रहते हैं, उनके लिए आवास की व्य4स्था का बोझ नौकरीदाताओं के 
ऊपर डाल दिया गया है। . 

१९५२-५३ में चाय-उद्योग में मंदी आने के कारण उक्त अधिनियम को 
लागू करने से रोक दिया गया था। कितु आगे चलकर जब चाय' के मूल्य ऊंचे 
चढ़ गये, तब १ अप्रेल १९५४ से वह लागू कर दिया । 


(४) परविहन 


..._ (7) रेलवे -- देश के रेलवे प्रशासन तथा रेलवे ठेकेदारों ने लगभग १६ 

राख कामगारों को काम पर लगा रखा है । यद्यपि रेलों में औद्योगिक श्रमिक्रों 
की एक-तिहाई संख्या काम करती थी फिर भी पहले रेलू-श्रमिकों की कार्या- 
वस्थाओं पर कोई कानूनी नियंत्रण न था। रेलवे कारखानों में काम करनेवालों 
पर फैक्टरी अधिनियम के अनुबंध छागर होते थे । द 

: सेवा के घंटों के विनियम (फिंठटप्राड ० फिरए0ए7/०76 रिशटप- 
]800708) -- १९३० तक रेलवे कारखानों में काम करनेवाले लोगों को 
छोड़कर अन्य रेलवे कर्मचारियों की कार्यावस्‍थाओं के नियमन' के लिए कोई 
कानून न था। कारखानों पर फैक्टरी अधितियम लागू होता था। भारतीय 
रेलवे संशोधन अधिनियम' (॥शवीक्रा रिक्ीफ़छए 2फ्राह्नाता7070 00) 
१९३० के बनने से भारतीय रेलवे अधिनियम (१८९०) में एक नये अध्याय 
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। 


का श्रीगणेश हुआ । इसमें काम के घंटों और रेलबे कर्मचारियों के विश्वाम के 
बारे में निर्णय किया गया । इसके अंतर्गत रेलवे कमंचारियों के काम के घंटों के 
नियम बनाये गये। जिन कमचारियों को काम बीच में विराम के साथ 

( सविराम ) करना पड़ता था उनका समय अधिकतम ८४ घंटे प्रति सप्ताह कर 
दिया गया तथा अन्य लोगों के लिए ६० घंटे प्रति सप्ताह । ओवरटाइम 
( अधिसमय' ) का वेतन सामान्य वेतन का सवा गुना स्वीकार क्रिया गया। 
इन नियमों के अंतर्गत कुछ श्रेणियों के रेलवे कर्मचारियों के लिए, जिनका 
काम अनिवायंत: सविराम नहीं होता है, निद्चिचत अवधि के बाद विश्राम की 
भी व्यवस्था की गयी है। 

न्यायमूर्ति जी. एस. राजाध्यक्ष के १९४७ के पंचाट का परिशीलन करते 
हुए १९५५१ में रेलवे कमचारी ( सेवा के घंटे ) नियम बनाये गये । इन नियमों 
के अंतगत रेलवे कमंचारियों की निम्तांकित श्रेणियां की गयी हैं : (१) अत्य- 
धिक परिश्रमी, (२) अनिवार्यतः सविरामं, (३) बहिगंत, और (४) अविराम | 

“अत्यधिक परिश्रमी ” कमंचारीवृन्द के लिए ४५ घंटे, “अनिवायंत: 
सविराम ” कमंचारीवृन्द के लिए ७५ घंटे तथा “अविराम ” कर्मचारीवृन्द के 
लिए ५४ घंटे प्रति ससाह नियत हैं। 'परिश्रमी ' और “अविराम ” कमंचारियों 
को ३० घंटे का अनवरत विश्वाम, तथा “ अनिवार्यत: सविराम ” कमंचारी को 
इकट्ठे २४ घंटों का सासाहिक विश्वाम देना चाहिए जिसमें पूरी रात शामिल 
हो; “बहिगंत” कमंचारी को एक मास में ४८ घंटों का अनवरत विश्राम अथवा 
प्रति पक्ष २४ घंटों का अनवरत विश्राम देना चाहिए। चलते-फिरते कर्मचारी- 
वृन्द को प्रतिमास निश्चित अवधि के बाद चार बार तीस-तीस अनवरत घंटों 
का अथवा पांच बार बाईस-बाईस अनवरत घंटों का विश्वाम मिलना चाहिए। 

. रेलवे में ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों की संख्या सात छाख है। उनकी 
समस्या कम उलझनपूर्ण नहीं है। उनकी सेवा की अवस्थाएं असंतोषजनक हैं 
क्योंकि उन्हें इसी उद्योग में काम करने वाले अन्य भाइयों की भांति कोई 
अधिकार और रियायतें प्राप्त नहीं हैं । 

नाोविक (860877970) -- नाविकों की ठीक-ठीक संख्या का पता नहीं । 
कितु अटकल से यह संख्या तीन लाख होगी जब कि वास्तव में ५०,००० 
नाविक काम में लगे हुए हैं । 

भारतीय व्यापारिक जहाजी यातायात अधिनियम (वीक 
6700 &7 80779772 4०) 7६२२३ --- भारतीय नाविकों की सेवा की 
अवस्थाओं तथा कल्याण-कार्य के संबंध में एक ही अधिनियम लागू है जो 
भारतीय व्यापारिक जहाजी यातायात अधिनियम १९२३ के नाम से पुकारा 
जाता है। इसमें नवयुवकों की भरती, सेवा, डाक्टरी परीक्षण, वेतन के भुगतान 


१२६ भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


स्वास्थ्य तथा कल्याण, अनुशासन तथा मृत नाविक की संपत्ति निपठाने आदि 
के नियमों का उल्लेख है। 


इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी नाविक को भारतीय, ब्रिटिश अथवा _ 
विदेशी जहाज पर जलयानपति द्वारा जहाजी यातायात के जलूयानपति की 
उपस्थिति में निर्धारित तरीके से नौकर किया जा सकता है। सरकार को 
यथेष्ट बंदरगाष्टों पर नाविकों के नौकरी दिलाऊ-कार्यालय खोलने का अधिकार 
प्रात है जिससे वह व्यापारिक जहाजों के लिए नाविक उपलब्ध कर सर्के, और 
व्यापारिक जहाजों के श्रमिकों की समस्या हल कर सकें, केवल घरेल व्यापार के 
भारवाहो जहाजों को छोड़कर जो ३०० टन से अधिक के नहों होते हैं, प्रत्येक 
भारतीय और विदेशी जहाज के जल्यानपति को नाविकों को नौकर रखते 
समय यात्रा, कार्यावस्‍्था तथा वेतन के संबंध में उनसे विस्तृत करार करना 
पड़ता है। अन्य बातों के अतिरिक्त इस अधिनियम में यह स्पष्ट कर दिया गया 
है कि जब तक नाविक के पास नौकरी के लिए आवश्यक शारीरिक योग्यता 
का प्रमाणपत्र नहों होगा तब तक उसे किसी भी रूप में समुद्र पर काम करने 
था नौकर रखने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। 


उक्त अधिनियम द्वारा १४ वर्ष से कम आयु के बारकों को कोई काम नहीं 
दिया जा सकता और १८ वर्ष से कम आयु के किशोरों को ट्रिमर, स्टोकर, 
आदि के काम पर, कुछ सुनिश्चित अवस्थाओं के अतिरिक्त नहीं लगाया जा 
सकता । क्‍ 

गोदी और बंदरगाह--गोदियों में काम करने वाले मजदूर कई अभिकताओं 
द्वारा रबे जाते हैं। उदाहरण के लिए, बंदरगाह ट्रस्टों, जहाज पर माल चढ़ाने- 
उतारने वाली एजेंसियों, कोयला फर्मों, बड़ी नौकाओं के स्वामियों द्वारा नौकर 
रखे जाते हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उनकी संख्या ५,७०० है । 


भारतीय गोदी श्रमिक अधिनियय ( ॥70870 ॥)00%- ॥ #90प्राःश'छ' 
300 ) /४९२४-- जहाजी माल घाट श्रमिक अधिनियम १९३४ में पास हुआ । 
यह जहाजीघाटों के कामगारों को रक्षा का पहला कानून था। भारतीय 
जहाजीघाट श्रमिक विनियम १९४८ में बने । इन विनियमों के अंतर्गत सरकार 
द्वारा नियुक्त निरीक्षकों के कत्तंव्यः स्पष्ट कर दिये गये हैं और विभिन्‍न सुरक्षा- 
त्मक कार्यवाहियों का विवरण किया गया है, जैसे (१) डॉक (जहाजीघाट), 
ह्वा्फ अथवा कक्‍्वे का प्रबंध तथा नियंत्रण करने वाले अधिकारों, (२) जहाज 
का स्वामी (0७76'), जलमानपति' (/७867") या प्रभारी अधिकारी 
((0#00७' 77-0209/7'28)' या जहाज का अभिकर्ता (82076); (३) जहाज 
. का माल या इंधन चढ़ाने या उतारने के यंत्र या संयंत्र का स्वामी; और 
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(४) वह व्यक्ति जो स्वयं, अथवा अपने अभिकर्ताओं या कर्मचारियों द्वारा 
जहाज का माल या ईंधन चढ़ाने-उतारने का भार ग्रहण करता है। 
गोदी कामगार (सेवा-विनियमन ) आधिनियम (॥)000०८ जाणफछाड़ 
(862प्रॉकताए0 64 +ए०0एएआ०एा ] ॥+ ) ४९४८--भारत के 
बंदरगाहों की एक मुख्य समस्या यह है कि यहां आवश्यकता से अधिक जहाजी- 
घाटों के मजदूर उपलब्ध हैं और इस कारण उनमें बेरोजगारी होना तथा उन्हें 
कम मजदूरी मिलना स्वाभाविक है। १९३१ में भारत के राजकीय श्रम 
आयोग ( (09७7 (/07पां58707 09 4,&00078 ) ने सिफारिश की थी 
कि “जहाजीघाटों में आवश्यकतानुसार श्रमिकों की उपलब्धि के लिए एक 
सुनिश्चित नीति बरतनी चाहिए ताकि बिचैलों की आपाधापी को ढील न मिल 
सके और सभी योग्य व्यक्तियों को काम करने का समुचित आधार मिलता 
रहे ।  क्तु, जब १९४८ में गोदी-कामगार (सेवा-नियमन) अधिनियम पास 
हुआ तब कहों उक्त दिशा में प्रभावशाली पगय धरना संभव हो सका | अन्य 
बातों के अतिरिक्त, इस अधिनियम ने केंद्रीय सरकार को बंड़े बंदरगाहों तथा 
राज्य सरकारों को अन्य बंदरगाहों के सिलसिले भें गोदियों के कामगारों के 
पंजीकरण की योजनाएं बनाने का अधिकार दे रखा है ताकि सेवा की व्यवस्था 
अधिक सुंदर हो सके । इन योजनाओं का संबंध विविध विषयों से होता है । 
. इनमें जहाजीघाटों के कामगारों के जीवन, काम, भरती, सेवा की अवस्थाएं, 
प्रशिक्षण और कल्याण-कार्य सभी आ जाते हैं। इस अधिनियम द्वारा एक 
त्रिदलीय परामशंदात्री समिति बनाने की व्यवस्था की गयी है जिसमें सरकार, 
जहाजीघाटों के कामगारों और उनके नौकरीदाताओं को समान संख्या में अपने- 
अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। यह समिति अधिनियम तथा उसवी 
अंतवर्ती किसी भी परियोजना के प्रशासन में सरकार को अपनी सलाह देती 
है। इस अधिनियम के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति की भी व्यवस्था की गयी है। 
इस अधिनियम के अंतर्गत, बंबई, कलकत्ता और मद्गास के बंदरगाहों के 


.._ जहाजीघाटों के कामगारों के लिए सेवा-नियमन योजनाएं बना दी गयी हैं। 


इन बंदरगाहों में त्रिददीय गोदी-श्रमिक मंडल (॥र्एक्रात्र68 क0ठला 
4,०00प्रा5 09703 ) नियुक्त हो गये हैं । कह 3 

इस योजना ने मजदूरी की दरें, काम के घंटे, साप्ताहिक छट्टी, छट्ठियां, 

' अवकाश, सेवा-निवृत्ति-संबंधी छाभ तथा कल्याण-कार्य की भी व्यवस्था वी है। 

भारी बंडलों के अंकन का अधिनियम (चताएु ० निछ७४रएए 

29078208 43० ) /९५१-- इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी भारी 

बंडल पर, जो एक हजार किलोग्राम या इससे अधिक वजन का हो, उसकी 


ततोल लिखी होनी चाहिए। चाहे यह बंडल समुद्री मार्ग से या किसी अंतर्देशीय 
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जलीय मार्ग से जा रहा हो, उस पर साफ और सुपठ्य शब्दों में उसका वजन 
लिखा होना आवश्यक है। यह अंक टिकराऊ हों। यह नियम है कि वजन 
दाशमिक टन, किलोग्राम, स्टेंडडे पांड या मन में अंकित होना चाहिए। यह 
अंक अंग्रेजी या प्रादेशिक भाषा के होने चाहिए। ये ऐसी किसी स्याही या रंग 
से लिखे जाएं ताकि अक्षर साधारणतः मिट न सकें । 

ग्रन्‍्यासी मंडलों में भरमिकों का प्रतिनिधिव--[7,8090फा ०७7/०- 
8&7%0०7 00 ४76 30705 07 7५प्र८//8658)--बंबई बंदरगाह 
प्रयास अधिनियम (3070098ए 2074 ॥#प्र४ 400) तथा मद्रास बंदर- 
गाह प्रन्यास अधिनियम (06088 0 “7प४ 300) में संशोधन करके 
प्रन्यासी-मंडलों में जहाजी घाटों के मजदूरों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की 
गयी । केंद्रीय सरकार को श्रमिक संगठनों से परामर्श करने के बाद उक्त प्रति- 
निधियों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। द 

अंतर्देशीय जलीय परिवहन--अंतर्देशीयः जलीय परिवहन सेवा में कितने 
आदमी लगे हुए हैं, इस बारे में विश्वसनीय आंकड़े प्रास नहीं हैं तथा इन 
कमंचारियों की सेवा-संबंधी शर्तों और कार्यावस्‍थाओं के नियमन के लिए 
कदाचित्‌ ही कोई कानुन होगा । प्रायः ये लोग बहुत देर तक काम किया करते 
ओर अपनी नौकाओं द्वारा यात्रियों तथा माल को इधर-उधर, ढोते रहते हैं । 
जब उनकी नोकाएं घाट पर आती हैं तब कहीं उन्हें दम लेने की फुरसत मिलती 
है । उन पर प्रकृति की त्यौरी प्रायः चढ़ी रहती है; कितु उनकी सेवा की शा्ते 
तय करते समय इसका कोई ख्याल नहीं किया जाता है; और न अभी तक 
जनता ने यात्रियों को सुरक्षा की ओर ही समुचित ध्यान दिया है। 

हवाई परिवहन (07 १+७7800070)--हवाई परिवहन उद्योग के 
दिन-पर-दिन बढ़ते हुए महत्त्व को देखकर उसका राष्ट्रीकरण आवश्यक हो 
गया था | विशिष्ट कार्य के लिए योग्य कर्मचारियों की उपलब्धि की दृष्टि से 
उसमें कार्यावस्थाओं का स्तर अन्य' प्रतिष्ठानों की अपेक्षा बेहतर रखना पड़ा । 
इस अंचल में सरकारी क्षेत्र आदर्श कार्यावस्‍्थाएं प्रस्तुत करके दूसरे उद्योगों के 
लिए उदाहरण बन सकता है । 

मोटर यातायात--यह उद्योग इतना छिन्न-भिन्‍न है| कि इसमें कितने 
लोग काम करते हैं उसके आंकड़ों का संकलन करना कठिन हो गया है। इस 
उद्योग का राष्ट्रीकररण तेजी से किया जा रहा है। नये मार्गों का प्रसार हो रहा _ 
है और देश के सभी महत्त्वपूर्ण नगरों के बीच में सड़कों का जार बिछाने का 
प्रयास जारी है। 
- मोटर-गाडियां अधिनियम (१(0॥07 ४०४४०७४ ॥०४)--उपर्युक्त मोटर 
यातायात के विकास के बावजूद, भारत में इस उद्योग में काम करने वाले कमे- 
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चारियों की कार्यावस्‍थाओं की देखरेख के लिए एक ही कानून है | यह है मोटर 
गाड़ियां अधिनियम, १९३९ जिसको १९५६ में संशोधित किया जा चुका है। 
इस अधिनियम ने मोटर गाड़ी के ड्राइवर की न्यूनतम आयु १८ वर्ष और भार- 
वाही गाड़ी के ड्राइवर की न्यूनतम आयु २० वर्ष नियत की है। काम के घंटे 
प्रतिदिन ९ और सप्ताह में ५४ हैं तथा पांच घंटों के लगातार काम के बाद 
कम-से-कम आध घंटे का विश्वाम मिलना आवश्यक है। वेतन अदायगी अधि- 
नियंम १९३६ के उपबंध मोटर परिवहव कर्मचारियों पर भी छागू कर दिये 
गये हैं। राज्य सरकारें समय-समय पर अपनी अनुज्ञप्तियों द्वारा उनमें संशो- 
घन करती रहती हैं । 


(५) दूकानें और व्यापारिक संस्थान 


. साप्ताहिक छुट्टी अधिनियम 7९४२--इन वर्षों में, दृकानों, व्यापारिक 
संस्थानों, रेस्ताराओं और थ्येटरों में कार्यावस्थाओं का नियमन करने के लिए 
कितने ही कानून बन गये हैं जिनमें साप्ताहिक छुट्टी अधिनियम १९४२ का नाम 
सबसे पहले आता है यह किसी राज्य या उसके किसी क्षेत्र में तभी लागू होता 
है जब कि राज्य-सरकार राजपत्र में अपनी अनुज्ञप्ति प्रकाशित करके उसके 
. लग होने की घोषणा कर देती है। इससे दूकान, रेस्तरां या थ्येटर में नौकर 

किसी भी व्यक्ति को सवेतन एक सप्ताहिक छट्टी का अधिकार प्राप्त है। राज्य 
. सरकारों को प्रति ससाह आधे-दिन की एक अन्य छुट्टी देने का भी अधिकार 
प्राप्त है । 
दूकानों ओर व्यापारिक संस्थानों के संबंध में राजकीय विधान---राज्यों 
में बंबई राज्य ने १९३९ में दूकान और संस्थान अधिनियम (87508 & 

25890]30706708 0०59) पास करके अगरुवा का बाना घारण किया था। 
अन्य' अनेक राज्यों ने उनका अनुकरण किया । यह अधिनियम एकबारणी संपूर्ण 
राज्य पर लागू नहीं हो जाता, बल्कि यह उसके कुछेक नगरों या क्षेत्रों पा 

लागू किया जाता है जेसा कि अधिनियम में लिखा हुआ है कितु राज्य सरकारो 
को अपनी इच्छा के अनुसार इस अधिनियम को विभिन्‍न क्षेत्रों या नगरों पर 
अपनी अनुज्ञप्ति जारी करके लागू करने का अधिकार प्राप्त है । 
... उक्त अधिनियम की परिभाषाएं भिन्‍न-भिन्‍न श्रकार से की जाती हैं। फिर 
भी मोटे रूप से उसमें दुकानों, व्यापारिक संस्थानों (बीमा और बैंक-व्यावसा- 
_यिक साथ्यं समेत), रेस्ताराओं और थ्येटरों तथा सावंजनिक मनोरंजन के अन्य 
स्थलों में काम करके वेतन-भोगने वाले कमंचारी आ जाते हैं । द 
उक्त अधिनियमों में दूकान, आदि खोलने और बंद करते का समय, विश्राम 
काल, ओवरटाइम की वेतन-दर भौर साप्ताहिक छूट्टी के नियम दिये गये हैं । 
म५९ 
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कुछ अधिनियमों में बर्खास्त कर्मचारी को अपने मालिक के विरुद्ध समुचित 
अधिकारी से अपील करने की व्यवस्था है । 


(६) निर्माण-कार्यरत कामगार 


प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुक्री है और दूसरी पंचवर्षीय योजना चल 
रही है । इसके अंतर्गत विभिन्‍न परियोजनाओं को कार्यपरिणित करने के लिए 
अर्थात्‌ नरीघाटी परियोजनाओं, मार्गों, रिहायशी मकानों, रेलनपटरियों, नयी 
. फैक्टरियों तथा अन्य कार्यों के निर्माण के लिए कुशल अधसीखे तथा सामान्य 
. कामगारों की आवश्यकता पड़ेगी । किसी बिचेल की माफत इन कामगारों 
को प्राय: भरती किया जाता है और उनके काम की शर्तों पर इस समय कोई 
कानून लागू नहीं होता है। हां, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत उनके 
वेतन अवश्य निश्चित होते हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार और राज्य- 
सरकारों के लोक कर्म विभाग अपने-अपने निर्माण-कार्यों तथा अनुरक्षण-कार्यों 
के लिए एक विश्वाल संख्या में मजदूरों को नौकर रखते हों और जब वे ठेके- 
दारों को काम देते हैं तब ठेकेनामों में इन श्रमिकों की उचित मजदूरी का 
पूरा ख्याल रखा जाता है। यह बात केंद्रीय लोक कर्म विभाग के बारे में 
विशेष रूप से देखने में आती है । कितु अनेक विषयों में इस उपबंध को अच्छी 
तरह लागू नहीं किया जा रहा है। द 

इन बिखरे और असंगठित मजदूरों के हितों की रक्षा करना, तथा उनको 
ठेकेदारों और अन्य अभिकर्ताओं के शोषण से बचाना आवश्यक है। इसके 
लिए एक कातून होना चाहिए। इस कानून में उपबंधों को छागू करने के 
लिए एक उचित तंत्र की स्थापना का भी उल्लेख किया गया है। अनेक नदी 
. घाटी तथा अन्य परियोजनाएं नागरिक क्षेत्रों से दूर चल रही हैं। इसलिए 
उनके अंतर्गत काम करने वाले श्रमिकों क्री न्यूनतम सामाजिक और कल्याण- 
कारी सुविधाओं पर कम-से-क्म उन स्थलों में तो ध्यान देना ही चाहिए जहां 
काम तीन वर्ष से कम समय तक नहीं चलेगा। 

अस्थायी तौर से परियोजनाओं में काम करने वालों को भी समय बीतने 
पर कुछ-न-कुछ व्यावसायिक कुशलता और अनुभव प्राप्त हो ही जाता है । जब 
परियोजना चालू हो जाती है तब कुछ कामगारों की छठनी कर दी जाती है। 
कितु इस समय उक्त कामगारों को उनकी कुशलता और अनुभव के अनुसार 
दूसरा काम देने की व्यवस्था नहीं है। इससे दोहरा नुकसान होता है अर्थात्‌ 
(१) सीखे-सिखाये और अनुभवी कामगार दीघेकालिक बेरोजगारी के चंगुल 
में फंसाकर अपना हुनर भूल जाते हैं; और (२) कम-अनुमवी और कम-कृशलू _ 
.. कामगारों को नदी घाटी परियोजनाओं में काम करना पड़ता है । कितु रोजगार- 
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दफ्तरों की सहायता से सीखे-सिखाये कर्मचारियों की नामावलठी तैयार की जा 
सकती है; और उन्हें समय' आने पर ठीक ढंग से कामकाज के लिए आवश्यक 
कार्यस्थलों पर रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, उन कुशल कामगारों को 
काम-पघंधे देने के लिए स्थानीय उद्योगपतियों की सहायता लेनी चाहिए 
दूरस्थ नदी घाटी परियोजनाओं में काम नहीं करना चाहते हों 


(७) खेतिहर कायगार 


खेती में लगे हुए कामगारों की संख्या दूसरे उद्योगों के समस्त कामगारों से 
कहीं अधिक है। उद्योगों, व्यापार-वाणिज्य' तथा अन्य काम-धंधों में मिलाकर 
जितने लोग काम नहीं करते हैं उतने इस देश में अकेली खेती पर निर्भर हैं। 
इस श्रणी के कामगारों की समस्या एक विशेष पहेली बन गयी है। इसलिए 
. उस पर इस पुस्तक में अलग एक अध्याय लिखा गया है। 


(स निश्चित विषयों के बारे में कानून 
(?) मजदूरी लय 
स्वास्थ्य, और कार्य-स्थल पर सुरक्षा के अतिरिक्त यदि कामगार.के लिए दूसरी 
..._ कोई महत्त्वपूर्ण चीज है तो वह उसकी मजदूरी की समस्या है। यह मजदूरी 
_निदिचत होनी चाहिए और उसे रोकने या कम करने का खतरा न होना 
 चाहिए। मजदूरी के साथ कामगार के ऋणी होने का प्रइन भी जुड़ा रहता 
 है। इस ऋण के कारण कामगार बंदीखाने में भेजा जा सकता है। उसकी 
मजदूरी कुर्क हो सकती है और उसे धमकी दी जाती; उसे तंग किया जाता; 
तंथा उससे भारी ब्याज लिया जाता है। इसलिए मजदूरी-संबंधी कानून श्रमिक- 
विधान का एक महत्त्वपूर्ण अंग बन गया है। मजदूरी अदायगी अधिनियम 


.. १९४८ से मजदूरी की सुरक्षा कुछ सीमा तक बढ़ गयी है और न्यूनतम मजदूरी 


अधिनियम १९४८ से न्यूनतम वेतन की गारंटी दे दी गयी है, जो कुछ ही 
क्षेत्रों में लाग होती है। ४ 
.. मजदूरों अदायगी अधिनियम द्वारा वेतन की अदायगी ठीक समय पर न 
करने की अनियमितताओं को रोक दिया है । इस अधिनियम में जो बातें निर्धा- 
. रित हैं उनके अतिरिक्त अन्य किसी कारण से वेतन में अनधिक्ृत कटौती नहीं 
की जा सकती और न अब वेतन के भुगतान में ही विलंब संभव है। वेतन में 
कटौती किन्‍हीं निर्धारित बातों और शर्तों के कारण ही हो सकती है। 

. यह अधिनियम २०० रु० से कम मासिक वेतत पाने वाले पर लागू होता 
है जो किसी फंक्टरी या रेलवे में नौकर हो । यह वेतन-सीमा १९३६ में निश्चित 


१३२ भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएँ 


. हुई थी। तब से जीवन-निर्वाह का व्यय बढ़ने के कारण वेतन दर भी बढ़ गयी 
है। कितु, उक्त वेतन-सीमा ज्यों-की-त्यों बनी रहने के कारण, अब कितने हीं 
कमंचारी उक्त अधिनियम की छत्रछाया से वंचित हो गये हैं । 


. इस अधिनियम के अंतर्गत, इष्ट सरकारों को किसी भी संस्थान, या वर्ग या 
गुट पर उप्तके उपबंधों को लेखानुसार छागू करने का अधिकार प्रास है। फिर 
भी सरकारों ने अनेक संस्थानों तक इसके प्रतिबंधों को प्रसारित करने में कम 
शिथिलता नहीं बरती है । 


इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार को एक विशेष तंत्र की स्थापना का 
अधिकार प्रास है जो बकाया धन की वसूली कर सकता है। यह व्यवस्था 
बड़ी चुस्त और कमखर्चीली है । 


न्यूनतम मजदूरी विधान (ीफांगापा। ०8०४ 4,०ट89007) -- 
परिश्रम के पुरस्कार के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न न्यूनतम मजदूरी 
निर्धारित करना है। यह प्रदन भारत में, जहां श्रम सस्ता है और जहां श्रमिक 
असंगठित है, बहुत ही महत्त्वपूर्ण बन गया है---क्योंकि कामगार में इस अवस्था 
में निर्वाहन मजदूरी (॥ए772 ए926 ) की. मांग करने की शक्ति कहां ? 
न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का प्रदत पहले राजकीय श्रम-आयोग के 
सामने आया था जिसने सिफारिश की थी कि बीड़ी-निर्माताओं, ऊन साफ 
करनेवालों, अभ्रक फैक्टरियों, छाख-निर्माताओं तथा चमड़ा-कमानेवाछों, जैसे 
छोटे-छोटे उद्योगों की जांच. करके उनके कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी' 
निर्धारित तंत्र की स्थापना करने पर विचार करना चाहिए। १९२८ में 
अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने न्यूनतम मजदूरी निर्धारक तंत्र अभिसमय (नं. २५) 
को स्वीकार करके उक्त विषय को प्रोत्साहन दिया । अंत में, न्यूनतम मजदूरी 
अधिनियम १९४८ में पास हुआ जिसने केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को. 
उन इनेगिने उद्योगों के कामगारों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का 
अधिकार दे दिया जिनमें वे एड़ी-चोटी का पसीना एक करते रहते हैं। इस 
अधिनियम ने सरकार को यह अधिकार भी दे रखा है कि वह देश में जिस 
उद्योग में व्यूनतम- मजदूरी निर्धारित करने की आवश्यकता समझे वहां यह 
कानून लागू कर दें । कितु कषि-उद्योग इसका अपवाद है। उसकी समस्याएं 
इतनी उलझनपूर्ण हैं कि वहां यह कार्यक्रम धीरे-धीरे ही चालू हो सकेगा । .. 
... उक्त अधिनियम के अंतगंत जिन सेवाओं के लिए न्यूनतम वेतन-दर निर्धारित, 
हो गयी है . उनके संबंध में सरकार को अन्य बातों के अतिरिक्त काम के घंटे: 
( विश्वाम-काल समेत ), साप्ताहिक छुट्टी (सवेतन ) तथा कम-से-कम' ओवर- 
टाइम की वेतन-दर देकर छुट्टी के दिन काम' कराने की शछार्तें निश्चित कर 


श्रमिक विधान १३३ 


सकती है । केंद्रीय तथा राज्य सरकारों ने इस अधिनियम के अंतर्गत इन तथा 
अन्य विषयों के सम्बंध में नियम बना दिये हैं । 

. यद्यपि अनुसूचित सेवाओं से न्यूनतम वेतन निश्चित करने की अवधि समय- 
समय पर आगे को बढ़ायी जाती रही है फिर भी कृषि तथा अन्य अधिकांश 
उद्योगों में मजदूरी की दरें अभी तक निर्धारित नहीं हुई हैं । ' 


(२) ऋण-भार 


ऋण-भार से कामगारों को छुटकारा दिलाने के संबंध में जो कानून विद्यमान हैं 
उनका स्रोत प्रायः राजकीय श्रम आयोग के अभिस्ताव हैं । अपने प्रतिवेदन में 
आयोग ने कितनी ही ऐसी सिफारिशें की थीं जिनसे कोई भी महाजन मजदूरों 
को उतना रुपया उधार देने का साहस ही नहीं कर सकता था जितना उनसे 
वसूल न किया जा सके । 

वेतन की कुृर्कों--- आयोग का एक अभिस्ताव था कि जिन कामगारों का 
“वेतन या मजदूरी ३०० रु. मासिक से कम हो उनको कुर्की के संभाव्य 
चंगुल से बिल्कुल मुक्त कर दिया जाए।” इस अभिस्ताव को कार्य-परिणत 
करने के लिए १९०८ के जाब्ता दीवननी ( व्यवहार-अ्रक्रिया संहिता ) में संशो- 
धन करना पड़ा इससे १०० रु. से कम वेतन पानेवाले कामगारों के वेतनों की 
कुर्की असंभव हो गयी तथा सरकारी कमंचारियों के वेतन के प्रथम १०० 
रुपयों की कुर्की नहीं हो सकती तथा इससे ऊपर की धन-राशि का केवल आधा 
अंश कुक हो सकता है। इससे कुर्की की अवधि भी सीमित कर दी गयी है । 
इसमें कहा गया है कि यदि किसी कामगार का वेतन २४ महीनों के लिए कुक 
रहा है तो ऊसे शेष ऋण के भुगतान के लिए फिर आगे एक वर्ष तक कुक नहीं 
किया जा सकता । 

ऋण के लिए कारावास -- १९३६ में जाब्ता दीवानी (जी 770006- 


धैप्ा'8 00486 ) में संशोधन करके ऋणियों को कारावास के डंडे से मुक्त कर. 


दिया गया | कितु जब ऋणी न्यायालय के प्रभाव क्षेत्र से भागने अथवा उसके 
. श्वादेश के मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करे अथवा अपनी संपत्ति को 
गोलमाल करके ऋण न देने की चेष्ठा करे, तब वह उस दशा में कारावास के 
भय से मुक्त नहीं हो सकता। पंजाब सरकार ने पंजाब ऋण-भार राहत 
. अधिनियम ( ?7प्रश]॥० 80०॥७६ ० ॥7967४०९४९४४ ०४) पास किया । 
इस अधिनियम के कारण, यदि कोई ऋण अपने सामथ्यं के अनुसार तथा 
डिग्री के सिलसिले में कुक होनेवाली संपत्ति के अनुसार ऋण का भुगतान 
करने से इनकार नक्लें करता है तो उसे कारावास का दंड नहीं दिया जा 
सकता । द 


११४ भारतीय मजदूरों की श्रम-सभस्याएं 


क्रणों से छूट-- मध्य प्रान्त की सरकार ने १९३ ६ में औद्योगिक कामगारों 
के ऋण की व्यवस्था तथा मुक्ति अधिनियम (3 त[प्रशाए7७॥॥ ७7०५ 
(अंपृपांतबंणाड 00 तातप्डालंत ए7०70०४ ॥6:8 2 ८४ ) पास 
किया । इस कानून के अंतर्गत कोई भी कामगार जिस पर ऋण उसकी संपत्तिः 
तथा. तीन मास के वेतन से अधिक है, उससे मुक्ति पाने की प्रार्थना कर सकता 
है। इस दशा में, न्यायालय अधमंण ( ऋणी ) के वेतन और आश्रितों की जांच- 
पड़ताल करके ऋण के भुगतान की राशि का निर्णय कर सकता है और आदेश 
दे सकता है कि वह राशि कितनी अवधी में कितनी किस्तों ( प्रभागों ) द्वारा 
छुकानी चाहिए । किस्त की राशि कामगार की मासिक आय' ह भाग से 3 भाग 
तक हो सकती है। यह अधिनियम ५० रु. मासिक आय के औद्योगिक करमे- 
चारियों पर लागू होती है। 


ओऔधोगिक संस्थानों के चक्कर करना -- बंगाल कामगार संरक्षण अधि- 
नियम ( उद्ा84 जैक 77006०४०४ ७6६ ) के अंतर्गत उस 
महाजन को जो अपने ऋण की वसुलयाबी के लिए फैक्टरी या कर्मशाला में 
जाकर कामगार को घेरता है या इस उद्देश्य से उक्त संस्थानों के आसपास 
चक्कर काटता रहता है, जुर्माने या कारावास का दंड दिया जा सकता है। 
मध्य प्रदेश ने उक्त बंगाल अधिनियम का अनुकरण करते हुए मध्य प्रांत 
ऋणी-संरक्षण अधिनियम १९३७ में बनाया । कितु इसका प्रभाव क्षेत्र बंगाल 
अधिनियम से कहीं अधिक व्यापक है। १९४१ में मद्रास ने उक्त सरकारों के 
पदचिज्नों पर चल कर मद्रास कामगार संरक्षण अधिनियम बनाया । बिहार 
कामगार सरक्षण अधिनियम १९४२ ने कुछ श्रेणियों के कामगारों को ऋण 
वसूल करने वाले महाजनों से संरक्षण दिया है। ये महाजन' अपना रुपया वसूल 
. करने के लिए उस स्थान पर कदम नहीं मार सकते जहां ऋणी कामगार काम 
कर रहे अथवा अपना वेतन ग्रहण कर रहे हों | वे वहां जाकर ऋणी कामगारों 
को न तो तंग कर सकते हैं और न धमकी दे सकते हैं। 


(९) सामाजिक सुरक्षा 


मजदूरी को सुरक्षा के बाद, आधुनिक उद्योग में कामगारों के लिए जो महत्त्व- 
पूर्ण चीज है वह सामाजिक बीमा अथवा दुर्घटनाओं, असमर्थंता, बुढ़ापे, 
बेरोजगारी, वेधव्य और अनाथ-अवस्था में सहायता देने वाली आथिक सुरक्षा 
है । इसके लिए कानून बने हैं। इनमें जो मुख्य कानुन हैं उनमें कामगारों कौ' 
हानि-पूर्ति, प्रसवकालिक सुविधा, बीमारी तथा कार्य में लेंगे होने के समय 
दु्घंटना का बीमा प्रॉविडेंट फंड और बोनस (अधिलाभांश) की व्यवस्था है। 


१३६ .... भारतीय मजदूरों को श्रम-समस्याएं 


कोयला खान ग्रॉवीडेंट फंड तथा बोनस परियोजना अधिनियम 2९४८--- 
इस महत्त्वपृर्ण परियोजना का उल्लेख पहले हो छुका है जिसके अंतर्गत कोयला 
खनकों के लिए प्रॉबीडेंट फंड (भविष्य-निधि) की व्यवस्था की गयी है। राजपत्र 
में अनुशप्ति प्रकाशित करके, इस अधिनियम से केंद्रीय सरकार को कोयला खान _ 
प्रॉवीडेंट फंड परियोजना बनाने का अधिभार मिल गया है जिसमें अन्य बातों 
के अतिरिक्त इस आशय का उल्लेख भी है कि यह परियोजना किन कोयला 
खानों पर लागू होगी, कौन-से कामगार या कामगारों की कौन-सी श्रेणी इस 
भविष्य-निधि में सम्मिलित होगी, किन शर्तों पर उनको इससे छूट मिल सकती 
है, तथा मालिक और कामगार इसमें किस दर से, किस समय' और किस प्रकार 
अपना-अपना अंश ' प्रदान करेंगे ? इस परियोजना के संचालन के लिए जो 
व्यय होगा उसे मालिकों पर कर द्वारा जुटाया जा सकता है। इस प्रॉबिडेंट 
फंड की देखरेख के लिए एक प्रन्यासी मंडल नियत किया जा सकता है जिसमें 
केंद्रीय सरकार, मालिकों और कामगारों के संगठनों के प्रतिनिधि होंगे; और 
कामगारों के प्रतिनिधि मालिकों के प्रतिनिधियों से कम संख्या में न होंगे । 
आगे १९५० और १९५१ में इस अधिनियम में दो बार संशोधन किये गये 
जिनका एक उद्देश्य यह भी था कि मालिकों से बकाया रुपया क॑से वसुरू किया 
जाए। आगामी संशोधन का उद्देश्य यह है कि भविष्य-निधि की राशि पर 
मालिकों से ब्याज वसूछ किया जाए तथा अन्य सहायक उद्योगों में इस योजना 
को लागू केसे किया जाए ? 

इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार ने एक योजना चलायी है जो बिहार, 
पद्चिमी बंगाल, मध्यप्रदेश के उन सभी कोयला खनकों पर लागू होती है जो 
३०० रु० या उससे कम मासिक वेतन पाते हैं और कोयला खान बोनस योजना 
के अंतर्गत बोनस प्राप्त करते हैं। कामगार प्रतिमास या प्रति सप्ताह एक आना 
. प्रति रुपये की दर से अपने मूल वेतन में कटोती कराते हैं और इतना ही अंश 
नौकरीदाता देते हैं। इसके अतिरिक्त, भविष्य-निधि (प्रॉवीडेंट फंड) की व्यवस्था 
के लिए नौकरी दाता को और धन देना होता है जो सेवायोजक और कामगार 
के अंशदान का ५ प्रतिशत भाग होता है। अब उक्त योजना में संशोधन का 
प्रस्ताव हो रहा है ताकि मूठ वेतत और मंहगाई भत्ते (द्रव्य अथया पदार्थ के 
रूप में खाद्य-संबंधी रियायतें) दोनों की राशि पर भविष्य-निधि के लिए कटौती 


.. की जा सके । 


कम चारी प्रॉकडेंट फंड एक्ट (70900ए7668 ?70शंते७7॥ ऊप्रावे5 
800) 7९५२--फैक्टरियों तथा अन्य' संस्थानों में काम करने वाले कमंचारियों 
के फंड की व्यवस्था के लिए भारत सरकार ने नवंबर १९५१ में कर्मचारी 
प्रॉवीडेंट फंड अध्यादेश (+779]0ए7268 ?70एंत6970 प्रात 0:व9- 
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78706) जारी किया। यह अध्यादेश उन सब फंक्टरियों पर लागू होता था 
जो तीन वर्ष से चालू थीं (फिर भले ही वे बिजली से चलती थीं या नहीं) 
और जिनमें ५० या इससे अधिक व्यक्ति काम करते थे तथा जो सीमेंट, सिग- 
रेट, तथा बिजली, यांत्रिक या विविध अभियांत्रिक उत्पादन, लोहा और इस्पात, 
कागज तथा कपड़ा बनाने में लूगी हुई थीं । केंद्रीयः सरकार को कर्मचारी प्रॉवी- 
डेंट फंड योजना के निर्माण का अधिकार दिया गया था जो कर्मचारियों के 
विभिन्‍न वर्गों पर छागू हो गयी है। इसमें मालिक और कर्मचारियों, दोनों 
पक्षों को कामगार के मूल वेतन और मंहगाई-भत्ते का (जिसमें खाद्य रियायतों 
का नकद मूल्य सम्मिलित है) छठा अंश जमा करना पड़ता है। फंड के किसी 
सदस्य का धन किसी भी दह्या में अठकाया या छीना या किसी न्यायालय के. 
आदेश पर किसी के संबंध में कुक नहीं किया जा सकता है। 

उक्त अध्यादेश का स्थान बाद में कर्मचारी प्रॉवीडेंट फंड अधिनियम १९५२ 
ने ग्रहण कर लिया। केंद्रीय सरकार ने इस अधिनियम के अंतर्गत सितंबर 
१९५२ में एक योजना बनायी और नवंबर १९५२ तक धीरे-धीरे उसे पूरी 
. तरह लागू कर दिया। इस अधिनियम की परिधि में छह उद्योगों की २,२०० 
फंक्टरियों में काम करने वाहे १५ लाख से भी अधिक कामगार आ गये हैं; 
तथा ३१ जुलाई १९५६ से १३ सुगठित उद्योगों के १०,००० कामगारों को 
इससे लाभ पहुंचने लगा है, और इस प्रकार अब उनकी संख्या लगभग 
. ४,००,००० लाख हो गयी है। दिसंबर १९५६ में, एक संशोधन द्वारा प्रॉवी- 
डेंट फंड योजना चाय, आदि के बागों और खानों पर लागू हो गयी । 


.. (४) कल्याण (०६७7०) 


सभी श्रमिक कानून, चाहे उन्हें केंद्रीय सरकार ने बनाया हो या राज्य सरकारों 
ने, वस्तुतः श्रप्तिकों के कल्याण के सदुद्देश्य से अनुप्राणित हैं। यहां पर कोयला 
खान श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम (०0०७! (॥768 4,900प7 ७९६४७ 
आपात 8०) १९४७ तथा अश्रक खान श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम' 
(08 68 ॥,80077 ४४०६४०७० ४प्ात॑ ०७) १९४६ के बारे 
में कुछ बताना आवश्यक होगा जिन्होंने निर्धारित उद्योग्रों के कामगारों के 
. कल्याण-कार्यों पर व्यय के लिए उत्पादन पर उपकर छगाने का प्रथम प्रयत्न 
किया है। इन दोनों अधिनियमों का विवरण तथा उत्तर प्रदेश शुगर एंड पॉवर 
अलकोहल इंडस्ट्रीज लेबर वेलफेअर एंड डिवलपमेंट फंड एक्ट १९५० तथा 
अन्य महत्त्वपूर्ण अधिनियमों का वर्णन सामाजिक सुरक्षा नामक अध्याय में 
किया गया है। यहां पर बंबई श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम (307779फ 
4,800प्रा १४७४७०४ आ#फाते 3०0) १९५३ का उल्लेख करना उचित 
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होगा जो कल्याण-कार्ये की दिशा में एक ठोस चीज है और जो कोयला खान 
श्रमिक कल्याण, कोष अधिनियम के नमूने पर तेयार किया गया है । 
बंबई श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम (30798 ॥,४००फ४ श०- 
7978 ऊप्राते ॥0) 2९५३--इस अधिनियम से बंबई क्षमिक कल्याण कोष 
की व्यवस्था की गयी है। इस कोष में कर्मचारियों से वसूल होने वाले जुर्माने, 
न-छुकायी-गयी रकमें, स्वेच्छापूवंक दिया गया. दान, कोष के लिए हस्तांतरित 
संस्थानों के श्रमिक कल्याण कोषों का धन तथा इस अधिनियम के लिए उधार 
लिया गया रुपया जमा होता है। जहां तक बंबई पर मजदूरी अदायगी अधि« 
नियम १९३६ का संशोधन लागू होता है, मालिकों को उक्त अधिनियम के 
अनुभाग ८ के अंतर्गत बंबई श्रमिक कल्याण कोष में उपलब्ध धन जमा करना 
पड़ता है। इस कोष का उपयोग निम्न प्रकार से होता है 
(१) सामुदायिक और सामाजिक शिक्षा-केन्द्रों को स्थापना जिनमें वाचता- 
लय और पुस्तकालूय भी सम्मिलित हैं । 
(२) बिरादरी को आवश्यकताओं पर; 
(३) खेल-कुंदों पर 
(४) सर-सपाटों, परिभ्रमण तथा छट्ठियां बिताने के लिए आवासों पर; 
(५) खान-पान तथा अन्य मनोरंजनों पर; 
(६) स्त्रियों तथा बेरोजगारों के लिए घरेल उद्योग तथा अन्य सहायक 
काम-धंधों की स्थापना पर, द 


(७) सामाजिक ढंग की सहकारी हलूचलों पर 


(८) उन कामों पर जिन्हें, राज्य सरकार श्रमिकों के जीवन-स्तर को ऊंचा 
उठाने तथा उनकी सामाजिक दशाओं को सुधारने के लिए उपयोगी 
समझती है । 


इस कोष का प्रशासन एक त्रिदलीय' मंडल के हाथ में होता है और यह 
उसी के अधिकार में रहता है । 


(५) आवास 
दूसरे महासमर के बाद नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों की जनसंख्या में जो वृद्धि 


हुई है और औद्योगिक कामगारों के लिए बेहतर मकानों की जो आवश्यकता 


अनुभव की जाने छगी है उससे कुछ सामाजिक समस्याएं पंदा हो गयी हैं 
जितका यहां अहूग “औद्योगिक बस्तियों में रिहायशी मकान नामक अध्याय 
में वर्णन किया जायगा । 
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(5) बेगार (0706१ ॥,890फ07) 


भारतीय संविधान के २३वें अनुच्छेद द्वारा मानवों की बिक्री तथा बेगार और 
अन्य इसी प्रकार के बलात्‌ श्रमों का निषेध किया गया है। किन्तु राज्य को 
. सार्वजनिक कार्य के लिए किसी पर भी अनिवाय॑ सेवा थोपने का अधिकार 
प्रात है। भारतीय दंड संहिता (शतांशा 9७४ ("0०0७) १८६० के 
. अनुभाग ३७४ में उस व्यक्ति के लिए कारावास या आशिक दंड का विधान है 
जो किसी से गर-कानूनी ढंग से बलात श्रम करवाता है । 

अपराधोपजीवी आदिम जाति अधिनियम ((एफांशांशदां ॥ं0९४ ३5६ ) 
१९२४ में एक साधारण कोटि की बेगार की छूट देता था। किन्तु अपराधोप- 
जीवी आदिम जाति कानून ( विछोप ) अधिनियम [ (णंशांशा&ं पपन06७ 
4.8ए8 (०68)) ०६४ | १९५२ ने उक्त अधिनियम को रद्द कर दिया 
है । इस अधिनियम के अंतर्गत सरकारों को कानून द्वारा अपराधोपजीवी आदिम' 
जनों तथा उनके बच्चों के सुधार के लिए औद्योगिक, कृषि का तथा अन्य प्रकार 
की बरितयां बसाने का अधिकार था। बाद में, कुछ अनुभव उपलब्ध होने पर 
बंबई और मद्रास की सरकारों ने उसके स्थान में आभ्यासिक अपराधी 
अधिनियम (>0०0प्& (07#670678 00७8 ) बनाये। १९४९ में, 
सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति ने उक्त अधिनियम के निरसन की सिफारिश 


..._ की थी और उसके स्थान में एक केंद्रीय कानून की आवश्यकता बतायी थी । इसे 


.. सिफारिश का अनुकरण करके, १९५२ में अपराधोपजीवी आदिम जाति कानून 
( विलोप ) अधिनियम पास हुआ जिसने अपराधोपजीवी आदिम जाति अधि- 
नियम १९२४ तथा राज्य या उसके किसी भी भाग में प्रचलित तदनुरूप कानूनों 
को रह कर दिया। 


(द) ओद्योगिक संबंधों के कानून 

(/) मजदूर संघ 

भारतीय मजदूर संघ अधिनियम ?९२६--इस अधिनियम की रचना के 
पीछे जिन घटनाओं का हाथ है उनकी याद अभी तक हरीभरी है । सबसे पहले 
१९२० में मजदूर संघों यूनियनों को बैधता देने, तथा उनके नेताओं और 
सदस्यों को हड़ताल के सिलसिले में फौजदारी तथा दीवानी दावों से बचाने के 
प्रइन पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया गया । इस प्रइन को मद्रास की बकिघम 
एण्ड कर्नाटक मिल्स के मामले ने उभारा था। कांरण यह था कि इस मिल ने 
मजदूर संघी नेता पर कामगारों को हड़तारू के लिए भड़काने तथा इस प्रकार 
. भालिकों के साथ पट्ठे ( कंट्रक्ट ) का उल्लंघन करने का दावा ठोंक दिया था| 


१४० भारतीय सजदरों की श्रम-समस्याएं 


मद्रास उच्च न्‍्यायारूय ने इस संबंध में जो निर्णय दिया उससे भारतीय 
जनता को गहरा धक्का ऊगा और उसकी आंखें खुल गयीं । कुछ वर्षों बाद, 
भारतीय मजदूर संध अधिनियम १९२६ पास हुआ जिसने पंजीबद्ध मजदूर 
संघों को फौजदारी तथा दीवानी अभियोगों से मुक्त कर दिया । यह पजीकरण 
अनिवार्य नहीं है, कितु पंजीबद्ध संघ के लिए यह आवश्यक है कि उसके कम-से- 
कम आधे अधिकारी ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो “ वास्तव में उस उद्योग में 
काम करते हों जिससे उनके संघ का संबंध में है। मजदूर संध का सदस्य 
उसके राजनीतिक कोष में यदि ऐसा कोई कोष हो तो धन दे सकता है किन्तु 
यह दान देने के कारण कोई व्यक्ति संघ का सदस्य बना लिया ही जाए, यह 
आवश्यक नहीं है। मजदूर संघ के हिसाब की जांच किसी योग्य' लेखा परीक्षक 
द्वारा प्रति वर्ष होनी चाहिए । द 
यद्यपि उक्त अधिनियम मजदूर संघों के लिए पंजीकरण की हछातें दी गयी हैं 
कितु उसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि मालिकों द्वारा संघों को मान्यता देनी _ 
ही पड़ेगी और इस प्रकार के पंजीबद्ध संघों के प्रति उनका क्‍या व्यवहार होना 
चाहिए । राजकीय श्रम आयोग ने निवेदन किया था कि मालिकों को चाहिए 
कि वे सच्चे हृदय से स्वीकार करें। कितु १९३१ से आरंभ होनेवाली दसी 
में संघों की मान्यता को छेकर ही प्रायः मालिकों और संगठित श्रमिकों में 
संघर्ष होता रहा है। १९४७ के भारतीय मजदूर संघ ( संशोधन ) अधिनियम 
[ वात ॥79व१९७ एशांएा8ड (477७70770740) ०७६ | ने “ प्रतिनि- 
व्यात्मक मजदूर संघों ” के मालिकों द्वारा मान्यता देना अनिवार्य कर दिया । 
कितु यह संशोधित अधिनियम छागू नहीं हुआ है । 
(२९) ओद्योगिक संबंध 
१९२९ तक श्रमिक विवादों को निपटाने के लिए केवल एक कानून था और 
वह था १९६० का मालिक और कामगार (झगड़ा) अधिनियम इस कानून के 
अंतर्गत कामगारों की कुछ ही श्रेणियां आती थीं और उसका उद्देश्य यह था 
कि वेतन-सम्बंधी विवादों को शीघ्रता से निपठा दिया जाया करे इसके अति- 
रिक्त इस कानून में और भी बातें थीं। कामगारों द्वारा नौकरी की शर्तों का 
उल्लंघन एक फौजदारी जुर्म माना जाता था। यह कानून बना रहा किन्तु 
इसका प्रयोग अपने-आप बंद हो गया, यहां तक कि १९३२ में उसे रह कर 


दिया गया। झगड़ों के निपटारे के लिए पहली बार जो कानून बनाया गया वह... 


भारतीय श्रमिक विवाद अधिनियम (_जवा978 ॥7७१6 ॥)5$90॥8 408 ) 
१९२९ थां। ह का 
भारतीय श्रमिक विवाद अधिनियम 7९२९-- इस अधिनियम में, तद्थ 
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आधार पर, जांच-त्यायालयों सुलह मंडलों की स्थापना की व्यवस्था जो श्रमिक 
झगड़ों की जांच करके उनका निपटारा करा सके । इसमें जनोपयोगी सेवाओं 
में बिना पूर्वसूचना के, हड़तालों अथवा तालेबंदियों का निषेध है। इसमें उन 
हड़तालों अथवा तालेबंदियों को अवैध करार दिया गया है जिनका उद्देश्य 
किसी व्यवसाय या उद्योग के आंतरिक श्रमिक झगड़े से न होकर कुछ और 
होता है और जिनका ध्येय जन-समुदाय पर भयंकर दीघंकालिक कठिनाइयां 
थोपना और इस प्रकार सरकार को किसी विशेष काररवाई करने से रोकना 
या बंचित कर देना होता है। इस अधिनियम में, १९३८ में, संशोधन किया 
गया; और इसके अंतर्गत सुलह-अधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था की गयी 
जो श्रमिक झगड़ों में हस्तक्षेप करके उनका निपटारा करा सकें । 

भारतीय ग्रतिरक्षा नियमावली का ८? ए नियम (ऊिपो8 8 4 0 
४06 ॥)0९ई७8०७ ० ॥४099 ऐरिप्रौ०४ ) -- औद्योगिक झगड़ों के कारण 
_युद्ध-प्रयासों में विध्न पड़ने की आशंका से, भारत सरकार ने १९४२ में भारत- 
प्रतिरक्षा नियमों में एक और नियम जोड़ दिया जिसे नियम ८१ ए के नाम से 
पुकारते हैं । यह हड़तालों और तालेबंदियों को रोकता है। इससे सरकार को 
स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सामान्य या विशेष आदेश जारी करके 
हड़तालें अथवा तालेबंदियां रोकने का अधिकार मिल गया। उसे कोई भी 
श्रमिक-झगड़ा, सुलह-बोर्ड या न्यायिक निर्णय के सिपुद करने, मालिकों से 
निर्धारित सेवा-शर्तें और सेवा-अवस्थाएं मनवाने तथा न्यायिक निर्णय को 
. स्वीकार कराने का अधिकार प्राप्त था । एक अन्य अनुज्ञप्ति द्वारा यही अधिकार 


राज्य सरकारों को भी प्रदान किये गये और अगस्त १९४२ में, बिना १४ दिन 


की पूर्व-सूचना के, हड़तालों और तालेबंदियों को निषिद्ध ठहराया गया । जब 
कोई श्रमिक झगड़ा विधिवत जांच, अथवा सुलह न्यायिक निर्णय के लिए भेज 
दिया जाय तो उस कार्यवाही की अवधि में तथा उसके निर्णय के दो मास बाद 
तक कोई हड़ताल या तालेबंदी नहीं की जा सकती । अप्रेछ १९४३ में, भारत 
प्रतिरक्षा नियमों में और आगे संशोधन करके यह कहा गया कि यदि विशुद्ध 
. श्रमिक झगड़ों को छोड़कर अन्य किसी उद्देश्य से श्रमिक अपने कर्मस्थल पर 
सामूहिक रूप से काम करना बंद करेंगे या काम करने से इन्कार करेंगे तो 
सरकार को उन संस्थानों में श्रमिकों को काम बंद करने से रोकने के लिए सभी 
आवश्यक कदम उठाने का अधिकार होगा जिनमें १०० या इससे अधिक काम- 
गार काम करते होंगे; और उसे इन बंद संस्थानों को खोलने का भी अधिकार 
होगा । 

ओद्रोगिक झगड़ा अधिनियम (उणवेप्रछणंको एॉ59प706 ४0# ) 
_ /९४७-- आपातकालिक (युद्धकाल) विधान १९४६ में समाप्त हो गया। 


१४२ भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


युद्धकाल के अनुभव से सरकार को विश्वास हो गया कि भारत प्रतिरक्षा नियमों 
में नियम ८१ ए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है; और यदि उसको देश के स्थायी 
श्रम-कानूनों में स्थान दे दिया जाए तो उससे औद्योगिक अशांति रोकने में 
बड़ी सहायता मिलेगी। इसलिए १९४७ के औद्योगिक झगड़ा अधिनियंम में 
उक्त नियम के जनोपयोगी सेवाओं-संबंधी मुख्य उपबंध शामिल कर लिये गये। 
१९४७ के औद्योगिक झग.। अधिनियम ने १९२९ के श्रमिक विवाद अधिनियम 
की जगह ले ली 

केंद्र के इस अधिनियम ने श्रमिक्त विवादों के निरोध और संराधन के 
दोहरे उद्देश्य से सरकार को एक तंत्र की स्थापना का अधिकार दे रखा है। 
इसने केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को अधिकार दिया है कि उनके 
अधिकार-जक्षेत्र में जो संस्थान १०० या इससे अधिक कामगारों को नौकर रखते 
हों उन्हें कामकाज-समितियां बनानी चाहिए जिनमें मालिक्रों तथा कामगारों 
के प्रतिनिधि समान संख्या में हों। इन समितियों में कामगारों के प्रतिनिधि 
अपने-अपने मजदूर संघों की सलाह से नियुक्त किये जाएंगे और उनका काम 
यही होगा कि वे देनिक कार्यों में किसी प्रकार का झगड़ा न होने दें । द 

उक्त कामक्राज-समितियों ( ४४/०7778 (४0777700686.) को निरोध तथा 
सुलह तंत्र का निरोधात्मक अंग समझना चाहिए। उसका दूसरा अंग, जो, 
झगड़े पंदा होने पर या उनकी आशंका होने पर उनके निपटारे का काम करता 
. है। इसमें सुलह-अभिकारी होते हैं जिन्हें निर्धारित क्षेत्रों में या निश्चित झगड़ों 
के लिए नियुक्त किया जाता है। उनके अतिरिक्त इनमें सुलह-मंडल, जांच- 
न्यायालय. और औद्योगिक न्‍्यायाधिकरण भी होते हैं । 

इस अधिनियम की एक देखने-योग्य बात यह है कि इसने सामान्य औद्योगिक 
संस्थाओं और जनोपयोगी सेवाओं के बीच एक विभाजन-रेखा खींच दी है। 

दि सामान्य औद्योगिक संस्थानों में कोई विवाद उठ खड़ा होता है और 

सार्वजनिक हित की दृष्टि से सरकार उसका निपटारा आवश्यक समझती है तो 
वह सुलह-अधिकारियों, सुलह-मंडलों या न्यायात्रिकरणों की मारफंत उसमें 
हस्तक्षेप कर सकती है । कितु यदि जनोपयोगी सेवाओं में विवाद उठ खड़ा 
होता है तो सुल॒ह-अधिकारी को प्रत्येक दशा में हस्तक्षेप करने का अधिकार 
होगा और सरकार आवश्यकतानुसार सुलह-मंडल, जांच-न्यायालय या न्याया- 


. घिकणण नियुक्त कर देगी। यदि हड़ताल की पूर्व-सूचना यों ही ताव में आकर... 


नही की गयी है; और उक्त कदम उठाना आवश्यक है तभी सरकार बसा करेगी 
अन्यथा नहीं । जहां किसी औद्योगिक झगड़े में फसे हुए उभय पश्र मिलकर या 
. अलग-अछग सुलह-मंइल या न्‍्यायाधिकरण से निपटारे की याचना करते हैं 
वहां सरकार उनके आवेदन पत्र पर विचार करती है और यदि संबंधित पक्ष या. 
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पक्षों का बहुमत आवेदन करता है तो सरकार उस दिशा में कदम उठाती है । 
इस अधिनियम की एक अन्य महत्त्वपूर्ण चीज यह है कि समझौते या जांच 
था न्यायिक निर्णय की कार्यवाही की अवधि में किसी प्रकार की हड़ताल या 
वालेबंदी नहीं की जा सकती । एक बार जब कोई झगड़ा सुलह (007॑- 
[8007) या न्यायिक्र निर्णय (86 [पवां०७६४०४) के लिए प्रस्तुत कर दिया 
जाता है तब उसको लेकर हड़ताल या तालेबंदी करता अनावश्यक और अनु- 
चित हो जाता है । इसलिए जिस दिन मामला न्यायिक, निर्णय या सुलह के 
लिए पेश किया जाए उसी दिन सरकार को हड़ताल था तालेब॑ंदी खत्म कर 
देने का अधिकार प्राप्त है। द 
. उक्त अधिनियम में, अभी हाल में, जो संशोधन किया गया है उससे खाली- 
बैठने के दिनों के छिए कामगारों की हानि-पूर्ति की व्यवस्था की गयी है।. 7 
अनेक औद्योगिक संस्थानों के बंद हो जाने के कारण: १९५२-५३ में एक 
बड़ी संख्या में मजदूरों की छटनी की गयी। इसलिए भारत सरकार ने, 
अक्टूबर १९५३ में एक अध्यादेश जारी करके, खाली-बैठने के दिनों के लिए 
मजदूरों की हानि-पूत्ति की शर्ते निर्धारित कर दी । आगे चलकर औद्योगिक 
झगड़ा (मंशोधन) अधिनियम १ ९५३ ने उक्त अध्यादेश का स्थान ग्रहण कर 
लिया । इसके बाद, १९५४ में, इस अध्यादेश में आगे संशोधन करके उसे 
 चायबागों के कामगारों पर भी लागू कर दिया गया ताकि उन्हें भी खाली- 
दिनों तथा छटनी की हानि-पृत्ति मिल सके। अप्रेल १९५७ में, सरकार ने एक 
इैसरा अध्यादेश जारी किया जिससे किसी संस्थान के वास्तव में. बंद अथवा 
हस्तांतरित होने की दशा में छटनी के मजदूरों को हानि-पूर्ति मिल सके । यह 
अध्यादेश दिसंबर १९५६ से लागू माना गया। नवंबर १९५७ में भारत के 
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय क्या था कि यदि कोई नौकरीदाता वास्तव में 
. अपना कारोगर बंद कर देता है या कोई कारोबार किसी नये स्वामी को 
हस्तांतरित कर दिया जाता है, तो इस दशा में ओद्योगिक झगड़ा अधिनियम 
के अंतर्गत सेवामुक्त कामगार को छटनी की कोई हानि-पूर्ति नहीं मिल सकती 
_ है। इसलिए सरकार को उक्त अध्यादेश जारी करना पड़ा। तब से अहमदा- 
बाद, कानपुर और पद्चिमी बंगाल में फितने हो औद्योगिक संस्थान बंद हुए 
या उन्होंने किसी-त-किसी बहाने से बंद करने की सूचना लगा दी और कितने 
ही कामगारों को एक हब्बा हानि-पूर्ति नहीं दी । इस प्रकार किनने ही कामगार 
बेरोजगार हो गये । हक द ा 
बंबई ओद्योगिक संबंध अधिनियम ( 30798ए पता] 7२९७- 
(४078 0०5) १९४७ -भारत सरकार ने औद्योगिक झगड़ों की रोकथाम 
तथा निपटारे के लिए जो वेधानिक कार्यवाही की उसके अतिरिक्त औद्योगिक 
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दृष्टि से कुछ अधिक प्रगतिशील राज्यों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार 
विशेष अधिनियम बनाये। इस दिशा में श्रमिक विवाद सुलह अधिनियम 
(37946 )ं89परॉ88 एाठलं॥98007 4०0) पास करके १९३४ में 
बंबई ने अन्य साथी राज्यों का मार्गे-दर्शन किया। बाद में १९३८ में बंबई 
औद्योगिक झगड़ा अधिनियम (3077089ए 47वप्रढाए१8) ॥)857प0॥68 0०६) 
ने उक्त अधिनियम का स्थान ले लिया जो निर्धारित क्षेत्रों के कुछ उद्योगों पर 
लागू होता था और जिसके अंतगंत विवादपग्रस्त पक्षों को हड़ताल या तालेबंदी का 
सहारा लेने से पहले सुलह द्वारा आपसी समझौता करने की प्रेरणा देता था । 
१९४७ में, उक्त अधिनियम का स्थान १९४७ के बंबई ओद्योगिक संबंध 
अधिनियम (30708ए +शिवंप्रशाातंक +68४0078 ०४) ने ग्रहण कर 
लिया जिसके अंतर्गत औद्योगिक झगड़ों का निपटारा अधिक शीक्षता और 
योग्यता से होने लगा तथा श्रमिकों को संगठित हो जाने की नयी प्रेरणा 
मिली । बंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम कुछ इने-गिने प्रदेशों के निर्धारित 
उद्योगों पर लागू होता है । शेष उद्योग १९४७ के औद्योगिक झगड़ा अधिनियम 
की परिधि में आते हैं। बंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम की उल्लेखनीय 
बातें ये हैं: (१) उससे “स्वीकृत संघों” का एक नया वर्ग पैदा हो गया; 
(२) उसने श्रम-न्यायारूयों की संस्थापना की; और (३) विभिन्न उद्योगों में 
मालिकों और श्रमिकों की संयुक्त समितियां स्थापित की गयीं जिनमें उभय 
पक्षों के प्रतिनिधि समान संख्या में होते थे । 
. अध्यप्रदेश का ओद्योगिक झगड़ा निपटाव अधिनियम, 2९०७ (उ7व- 
प्रश॥9/ 4)890प068 5600676770 230, 4947)--मध्यप्रदेश का 
यह ओद्योगिक झगड़ा निपटाव अधिनियम मूल रूप से बंबई औद्योगिक संबंध 
अधिनियम से मिलता-जुलता है। इसमें १९४८, १९४९, १९५३, १९५५ 
और १९५६ में संशोधन किये गये । 
उक्त प्रदेश औद्योगिक बझ्लगड़ा अधिनियम (ए. 9. वश्वंप्रशणंक 
0807068 /०॥) ४९४७--उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम ने 
स्पष्ट रूप से सरकार को हड़ताल और तालेबंदी रोकने, औद्योगिक झगड़ों को 
सुलह अथवा न्यायिक निर्णय के लिए भेजने, विवादग्रस्त पक्षों द्वारा न्यायिक 
निणय मनमाने तथा जनोपयोगी सेवाओं पर नियंत्रण रखने का अधिकार दे 
रखा है। इस अधिनियम में १९४७, १९५१ और १९५७ में संशोधन किये 
गये ताकि वह उक्त बंबई-अधिनियम के अनुरूप बन जाए द का 
औद्योगिक झगड़ा (अपील न्यायाधिकरण) अधिनियम (7वेप्रशाएंकां 
.. -गरध्रपरा०8 [590०9806 परणं०प्रा&] ३०७) 2९५०--ओऔद्योगिक 
झगड़ा अधिनियम के अंतर्गत अनिवाय॑ न्यायिक निर्णय के सिद्धांत का परि- 
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पालन. पहली बार आरंभ हुआ | इससे एक ऐसी प्राधिकारी व्यवस्था की 
आवश्यकता अनुभव हुई जिसके सामने अपील की जा सके और जो अपने 
निणयों द्वारा केंद्रीय सरकार तथा राज्य-सरकारों द्वारा स्थापित विभिन्‍न 
ओऔद्योगिक न्यायाधिकरणों की गतिविधियों को एक धागे में पिरो सके । इस 
ओद्योगिक झगड़ा (अपील न्यायाधिकरण ) अधिनियम ने अपील न्यायाधिकरण 
स्थापित कर दिया जो औद्योगिक झगड़ों तथा अन्य आकस्मिक मामलों को 
निपटाने के लिए उनमें हाथ डाल सकता था | इस अधिकरण के सामने वित्तीय 
मामलों, वेतन-स्तरों के वर्गीकरण, कर्मचारियों की छटनी तथा कानुन के प्रदनों 
की अपील की जा सकती थी। यह अधिनियम १९५६ में रह कर दिया गया | 
. इससे पहले इस अधिनियम में १९५० और १९५३ में संशोधन हुआ था।... 
... _ ओधोगिक झगड़ा (संशोधन ओर विविध-व्यवस्था) अधिनियम [700- 
- हतपंक. ॥89प6  (+छ्ातवाल्क बाते. व80७%76०78 
34'0ए8078) 4०४] 2९७५६ --- भारत सरकार ने १० मार्च १९५६ से 
ओद्योगिक झगड़ा (संशोधन और विविध व्यवस्था ) अधिनियम, १९५६ के 
शवशिष्ट अनुबंधों को लागू कर दिया है। इनके अनुसार न्यायिक निर्णय तंत्र का 
त्रिखंडीय संविधान लागू हो गया है जैसे श्रम न्‍्यायारूय, न्‍्यायाधिकरण और 
राष्ट्रीय. न्‍्यायाधिकरण । इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत निम्न बातें भी आ. 
गयी हैं : कायपद्धति के परिवर्तन की पूर्व सूचना देना, विवादों को स्वेच्छापृर्वेक 
विवाचन के लिए सौंप देना तथा न्यायिक निर्णय -तंत्र के सामने विवाद 
उपस्थित होने के दिनों में कामगारों का बचाव करना । 
कायपद्धति में परिवतन की पृव॑ सूचना देने के भीतर यह बात भी जाती है 
कि यदि मालिक ने कुछ निर्धारित विषयों के संबंध में अपने परिकल्पित 
संकल्पों की सूचना कामगारों को इक्कीस दिन पहले नहीं दी है तो वह उनके 
बारे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता है । विवादस्रस्त पक्ष 
विवाचन के लिए अपना मामला स्वेच्छापूर्वक प्रस्तुत कर दें तथा इस निमित्त 
एक संविदा पर अपने हस्ताक्षर कर दें, यह बात भी इस अधिनियम में में 
शामिल है। विवाचकों की पंचाट कानून की दृष्टि से भी वैध माना जाएगा। 
. स्थायी आदेशों की क्रियाविधि तथा व्याख्या के बारे में विवादग्रस्त पक्षों का. 
मतभेद होने पर उसे हल करने का उपाय भी सुझाया गया है। इस दा में 
संबंधित पक्ष श्रम न्‍न्यायारूय का दरवाजा खटखटा सकते हैं । द 


(य) ओद्योगिक आंकड़ों से संबंधित कानून 


आंकड़ा संयह विधेयक ((०006%707 ० 809008 0०5), १९५२--प्राय 
... सभी श्रम अथवा औद्योगिक समितियों तथा आयोगों ने इस बात की एक 
मे १० बा 
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स्वर से भत्सनां की है कि भारत में श्रमिक तथा औद्योगिक आंकड़ों का अभाव 
है । आगे चलकर औद्योगिक आंकड़े नामक अध्याय में इस विषय का विस्तृत 
वर्णन किया गया है । 


(३) .ग्रग्मासन और विधि-प्रवर्तन 


समवर्ती सूची में जो विषय दिये गये हैं उनके संबंध में कानून लागू करने को 
जिम्मेदारी राज्यों की सरकारों पर है; और संघ की सूची के विषयों के बारे 
में यह दायित्व केंद्रीय सरकार ने अपने ऊपर ले रखा है। विभिन्न अधिनियमों 
के अंतर्गत जो निरीक्षणालय खोले गये हैं उन पर उक्त तंत्र को प्रभावशाली 
ढंग से लागू करने का बोझा डाला गया है। यद्यपि युद्धोत्तरकाल में कितने ही 
श्रम-कानून बनाये गये हैं फिर भी उक्त निरीक्षणालयों के पुनर्गठन तथा उनको 
दंक्तिशाली बनाने की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं. दिया गया है। कानून तो 
किताबों में लिखे पड़े रहते हैं। जब तक उनको ठीक ढंग से कार्यपरिणित नहीं 
किया जाता तब तक कोई प्रगति नहीं हो सकती । कामगार हानि-पूति अधि- 
नियम, भारतीय मजदूर संघ अधिनियम तथा औद्योगिक नौकरी (स्थायी आदेश) 
अधिनियम, जैसे विधान हमारे सामने हैं; कितु उनको समुचित रूप से कार्य- 
परिणत करने के लिए कोई निरीक्षक-वर्ग नहीं रखा गया है। इसके अतिरिक्त, 
जहां कहीं निरीक्षक-अधिकारी रखे गये हैं, उनको इतना अधिक, विविधमुखी 
कार्य-भार सौंपा गया है कि वे उस दिशा में ठीक तरह से सोच ही नहीं पाते । 
फेक्टरी अधिनियम के अंतर्गत जो निरीक्षक (38[0000078) नियुक्त हुए हैं 
उन पर इतना काम डाल दिया गया है कि वे एक वर्ष में अपने अंतव्वर्ती आदि 
क्षेत्र के संपूर्ण उद्योगों का एक पूरा दौरा भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनसे 
समुचित जांच के बाद महत्त्वपूर्ण मामलों के हुल की आशा करना कठिन होगा । 
उन्हें जो मामले सौंपे जाते हैं उनके परिणाम का अनुमान सहज में ही किया 
सकता है । निदान, अनेक अनियमित बातों का चलन जारी रहता है और 
उनकी ओर किसी का घ्यान भी नहीं जाता है। इसके अतिरिक्त फैक्टरी अधि- 
नियम के अंतर्गत काम करने वाले निरीक्षक अपने कत्तंव्य को भलीभांति पूरा 
करने के लिए अच्छी तरह प्रशिक्षित और योग्य भी नहीं हैं। इस कारण अधि- 
 कांशतः श्रम-कानुन जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाये जाते हैं उनको 
पूरा करने में विफल रहते हैं। 

. इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सयोग्य और प्रशिक्षित कर्मचारियों 
को काफी संख्या में निरीक्षण के कार्य पर लगाना चाहिए। प्रत्येक निरीक्षक 
को उतना हीं काम सौंपना चाहिए जितना वह कुशलता से कर सके । निरीक्षण _ 
का कारये की विविध शाखाओं का समुचित समन्वय करने के लिए एक केंद्रीय 
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निरीक्षणालय की आवश्यकता होगी । निरीक्षक-वर्ग के अनुभवों से लाभ उठाने 
के लिए उचित सम्मेलनों और अभिनवन पाठचर्या की अपेक्षा होगी। इन 
सम्मेलनों में कामकी दृष्टि से उपयोगी मानव-तत्त्वों, और सरकार द्वारा निरी* 
क्षकों को सौंपी गयी जिम्मेदारी पर बल देना चाहिए । 


उपसंहार . 


श्रम-विधान आधुनिक समाज की एक अत्यंत गतिशीरू और महत्त्वपूर्ण व्यवस्था 
हैं। इससे बढ़कर कदाचित्‌ ही कोई बाह्य संगठन या बाह्य शक्ति राष्ट्रीय 
जीवन पर अपना प्रभाव डाल सकती हैं। राष्ट्रीय श्रम-विधान की प्रगति कई 


. बातों पर निर्भर होती है। उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण बातें ये हैं: कामगारों में 


वर्गगत एकता की वृद्धि दिव-पर-दिन अधिक जारी रहनी चाहिए; कामगारों 
की क्रयशक्ति में वृद्धि होनी चाहिए जिससे राष्ट्रीय उद्योगों के विकास अंनवरत 
गति से हो सके; कामगारों के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने और भौतिक समृद्धि 
बढ़ाने की ओर जनता का ध्यान जाना चाहिए क्योंकि कामगारों की दशा 
सुधरे बिना समाज की सर्वांगीण उन्नति नहीं हो सकती 

देश में स्वाधीन तथा लोकप्रिय सरकार की स्थापना होने से बह स्वाभाविक 
है जो कि कामगारों के प्रति सरकार का रुख सहानुभूतिपूर्ण बन गया है। उसने 
. सामाजिक न्याय की उन्नति करने तथा कांमगारों के निर्वाह के स्तर को ऊंचा 
उठाने के लिए कितने ही कानून बनाये हैं। अब सरकार की नीति यह है कि 
कामगारों को अपने निर्वाह के लछिए आवश्यक वेतन पाने का अधिकारी ही न 
मानना चाहिए बल्कि औद्योगिक उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में पूंजी के साथ उन्हें 
एक समान भागीदार के रूप में भी ग्रहण करने की रुझान होनी चाहिए; और 
उन्हें उद्योग के उत्पादन में समुचित भाग मिलना चाहिए। आजकल भारत 
सरकार की श्रम-संबंधी नीतियों में इस भावना की स्पष्ठ झलक मिलती है। 
भारतीय संविधान के निदेशात्मक सिद्धांतों तथा मूलभूत अधिकारों में भी उसका 
डंका बज रहा है * उस आशय की गारंटी दी गयी है । 


अध्याय ४ 


वेज्ञानिकन 


(3080079/2607% ) 
वेज्ञानिकन से क्‍या अमिप्राय है ? 


छुलदुर्त का तकाजा-- आज भारत में श्रमिकों और व्यवस्था के आपसी संबंधों 
के क्षेत्र में वेज्ञिनिकन (उद्योग की वैज्ञानिक व्यवस्था ) का प्रश्न सबसे अधिक 
उलझनपूर्ण है। वैज्ञानिकन का सिद्धांत उद्योगपतियों के लिए कोई नई चीज 
नहीं है। व यह कोई जादू की छड़ी है जिसे घुमाते ही पुराने-धुराने कारखाने 
या संयंत्र नये हो जाएंगे । यह एक प्रक्रिया है जो मानव की गतिविधियों को 
एक सांचे पर ढालूकर उनकी चूलें मिला देना चाहती है। इस रूप में उसके 
दर्शन सृष्टिकाल से ही होते आ रहे हैं। उद्योग में उसका. प्रयोग कब किया 
गया ! इसके उत्तर में इतना ही जानना काफी होगा कि इस ओर मनुष्य का 
लगाव अपने उन प्रारंभिक दिनों में भी हो गया जान पड़ता है जबकि उसने 
पत्थर का अपना पहला ओऔजार अधिक पैन" “॥ भोथरा, अधिक लंबा या छोटा 
देखकर उसे सुधारने की कोशिश की थी द द 
वास्तव में, मानव की प्रगति के मूल में वेज्ञानिकन-प्रक्रिया का हाथ है। 
विविध समस्याओं के वैज्ञानिकन, अनुसंधान और शोध की प्रक्रिया, जिसका 
उ््य न्यूनतम प्रयास से अधिकतम सफलता प्रास करना था, मानव की प्रगति 
को नये-नये मोड़ों पर छाकर खड़ा करती रही है। भाष के इंजन स्पिनिंग 
जेती या मशीनी करघों के आविष्कार ने उन्नीसवीं शताब्दी की उस औद्योगिक 
क्रांति को जन्म दिया जिसने कल्पनातीत ढंग से इस धरती का कायापलछट कर . 
दिया। तबसे विज्ञान-वेत्ताओं, आविष्कर्ताओं और श्रविधिज्ञों ने कितने ही 
चमत्कार कर दिखाये हैं। प्रकृति की शक्तियों के ऊपर भनुष्य का नियंत्रण 
इतना प्रबल हो छुका है कि यदि प्रति बार कुछ वर्षों के भीतर कोई युगांतर- 
कारी या चमत्कारपूर्ण अनुसंघान या आविष्कार नहीं होता तो उसके मन में 


. हक उठने लगती है। 


..._ यदि वैज्ञानिकन से यही. अभिप्राय है कि मनुष्य की प्रेरक बुद्धि और ज्ञान 
. का प्रयोग उसकी औद्योगिक तथा अन्य प्रकार की गतिविधियों में अनवरत रूप 


वेज्ञानिकन कं १४९. 


से अधिकाधिक पैमाने पर किया जाता रहे तो यह कहना अनुचित न होगा कि 
'इस सिद्धांत का परिपालन विभिन्‍न देशों में विभिन्‍न प्रकार से अपनी-अपनी 
आशिक अवस्थाओं और आवश्यकताओं के अनुकूल होता आ रहा है । सचमुच, 
.._ वैज्ञानिकन का अर्थ यही है। इसी दृष्टि से इस विषय की समीक्षा करनी 
. चाहिए। हम देखते हैं कि प्रथम महासमर के बाद जम॑नी में वैज्ञानिकन के 


करने का द्वार खुल गया। इससे प्रास्भ में बड़े-बड़े उद्योग-गुटों तथा प्रन्यासों 
का जन्म हुआ। कितु वैज्ञानिकन से केवल बड़े औद्योगिक संगठनों ही का जन्म 
. हुआ है, यह कहना भूल होगी । वस्तुत: विभिन्न स्थानों में इसके विभिन्‍न रूप 
देखने में आये हैं । द द 
. वैज्ञानिकन की परिभाषा--वैज्ञानिकन की अनेक परिभाषाएं देखने-सुनने में 
आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय आथिक सम्मेलन ने १९२७ में जो परिभाषा की थी 
उसमें बताया गया है कि वैज्ञानिकन (व्यवस्था) तकनीक और संघटन की वह 
डेली है जिसके अंतर्गत प्रयत्न अथवा सामग्री का कम-से-कम अंश बरबाद 
होता है। कितु यह एक पुरानी परिभाषा है। वास्तव में, इस झली के अंतर्गत 
. श्रम की वेज्ञानिक जोड़-तोड़ की जाती है, सामग्री और उत्पादन दोनों का मानक _ 
बेठाया जाता है, क्रियापद्धति को सरल बनाया जाता है; तथा परिवहन और 
. मंडी की व्यवस्थाओं में सुधार करते हैं। उच्त अंतर्राष्ट्रीय आ्िक सम्मेलन 
को हृष्टि से, वैज्ञानिकन के ध्येय नीचे लिखे जा रहे हैं : 


(१) न्यूनतम प्रयास द्वारा श्रम में अधिकतम क्षमता उत्पन्न करना,.._ 
(२) नमूनों की विविधता में कमी करके (जहां इस विविधता से कोई विशेष 
.. लाभ नहीं होता हो) प्रतिमानिक कल-पुर्जों की डिजाइनें, उनके उत्पा- 

.. दन, प्रयोग तथा नवीकरण में सुविधा उत्पन्न करना; कल, 
(३) कच्चे मा और बिजली को वरबाद न होने देना; 

(४) माल के वितरण के तरीकों को सरल बनाना; तथा... 3 
(५) वितरण में अनावश्यक परिवहन, बोझिल आशिक व्यय और दलाल के 
..._ अनुपयोगी हाथ कोदुूररखना।....... 


अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के प्रबंध के लिए बियुक्त परामशझंदात्री समिति ने वैज्ञा-. 
निकन की परिभाषा करते हुए बताया है कि वैज्ञानिकन एक प्रकार का सुधार 


१५० भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


है जिसका अभिप्राय पुरानी-धुरानी क्रियापद्धति के स्थान में क्रमबद्ध विवेकपूर्ण 
 क्रियापद्धति का संचार करना हैं। वेज्ञानिकन की एक संकीर्ण परिभाषा यह भी 
है कि चाहे कोई उद्योग या संस्थान, सरकारी हो या निजी, इसका उद्देश्य उसकी 
प्रशासनिक अथवा अन्य व्यवस्थाओं में सुधार करना है। वेज्ञानिकन की एक 
विद्वद व्याख्या यह भी है कि इसका उद्देश्य बहुत से व्यापारिक उद्योगों की 
संयुक्त करके उन्हें एक क्रमबद्ध शैली के आधार पर एक घटक में परिवर्तित _ 
करना है ताकि उतकी आपसी अनियंत्रित प्रतियोगिता के कारण किसी प्रकार 
की हानि तथा फिजूलखर्ची की गंंजाइश न रहे । 

यंत्रीकरण और वेन्नानिकन --- कभी-कभी लोग वैज्ञानिकन का अर्थ भूल से 
यंत्रीकरण लगा बैठते हैं। कितु जब मनुष्यों के स्थान में यंत्रों को रख दिया 
जाता है और इस परिवर्तंत पर वेज्ञानिक अनुसंधान की छाप होती है तब 
वेज्ञानिकन के अर्थ में यंत्रीकरण का प्रयोग ठीक ही मानना चाहिए ।॥ यदि 
वेज्ञानिकन न्यायसंगत नहीं है तो उसे वेज्ञानिकन कहना ठीक न होगा । इसमें 
केवल आर्थिक और प्रविधिक वातें ही नहीं बल्कि सामाजिक बातें भी ध्यान 
में रखनी होंगी; और अल्पकालिक तथा दीघंकालिक दोनों प्रकार के परिणामों 
के बारे में सोचविचार करना होगा । इस विषय को, विशेषकर भारत के संबंध _ 
में, स्पष्ट कर देता अधिक उपयुक्त होगा । यहां सामाजिक समस्याओं पर ध्यान 
देने की विशेष आवव्यकता है । द 

सूर्ती कपड़ा मजदूर जांच समिति, 7९४० का दृष्टिकोण --बंबई की 
सूती कपड़ा मजदूर जांच समिति, (365४४ 4,800प/8 70 प्रा 
(2077760#९९ 0०7 307790859) ने १९४० में वेज्ञानिकतन के विषय पर 
विचार किया गया था । उस समय वह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की इस चेतावनी 
से भलीभांति अवगत थी कि श्रम में कमी करने वाली क्रियापद्धति अपनाने, 
आधुनिक यंत्र लगाने तथा कई उद्योगों को मिलाकर एक घटक बनाने की बातें 
अलग-अलग हैं और इन्हें वैज्ञानिकन की एक संपूर्ण प्रक्रिया का केवल भिन्‍न- 
भिन्‍न अवयव सानना चाहिए। कामगारों के स्थान में केवल आधुनिक यंत्रों के 
लगाने से ही वैज्ञानिकन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। यदि कामगारों के 
स्थान में यंत्रीं का प्रयोग बढ़ाने के साथ ही बढ़े हुए उत्पादन की खपत तथा 
कायमुक्त श्रमिकों को अन्य काम-बंधों में लगाने की न्यायसंगत प्रक्रिया नहीं 
अपनायी जाती है तो वेज्ञानिकन से सुधार होने के बजाय हानि की ही आशंका 
है। ऐसे वेज्ञानिकन से उद्योग तथा समाज दोनों को ठेस पहुंचेगी । यह परि- 
 बतन-सच्चा वेज्ञांनिकन न होकर उसका एक ढोंग ही होगा। वैज्ञानिकन की 


देखिए-रिपोर्ट ऑॉफ दि टेक्सटाइल लेबर इन्क्वायरी कमेटी पृ. १८३। 


वेज्ञानिकत १५१ 


शली साम्राज्यवादी शैली का विपयंय है।. उससे आथिक और प्रविधिक 
परिवतंनों के परिणामों के साथ सामाजिक परिणामों का ध्यान रखा जाता है । 
. वेन्नानिकन और कार्यप्रणाली -- न्यूनतम प्रयास और साधनों द्वारा उत्पा- 
दन में अधिकतम सफलता प्राप्त करना ही वेज्ञानिकन का उद्देश्य होता है। 
इसका ध्येय उद्योगों के दोनों साझीदारों अर्थात्‌ मालिकों और कामगारों, तथा 
उपभोक्ता-वर्ग और समाज को अधिकाधिक छाभ पहुंचाना है । वेज्ञानिकन का 
ढंग भी भिन्‍न-भिन्‍न होता है। जर्मनी में वज्ञानिकन का श्रीगणेश विभिन्न 
फक्टरियों का गठजोड़ करके उनकी जगह बड़े-बड़े फैक्टरी-गुट बनने से हुआ 
था, चाहे फिर इनका नाम प्रस्यास-मंडलं, सहकारी उद्योग या राष्ट्रीय उद्योग 
ही क्‍यों न रखा गया हो । इसका परिणाम यह देखने में आया कि दु्बलों का 
अंत, उन्हें विनष्ट किये बिना ही हो गया और प्रत्येक क्षेत्र में एक सर्वोत्तम 
ढंग से उत्पादन की शक्ति का केंद्रीकरण हो गया 
. राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया में, राज्य स्वयं उद्योग के क्षेत्र में प्रवेश करता है 
और उसमें एक विश्ञाल सरकारी क्षेत्र की स्थापना होती है। इस दा में, 
वैज्ञानिक से सदा बड़ी सुविधा होंगी। उससे उत्पादन की मात्रा में ही नहीं 
बल्कि उसके गुण (तत्ता) में भी वृद्धि होगी। यदि यह उद्देश्य, मानवक्ृत' 
आयोजन और नियंत्रण से पूरा न हो सका तो उसे पूरा करने के लिए उद्योगों 
को आश्थिक परिस्थितियां छाचार कर देंगी । उदाहरण के लिए, भारत के सूती 
. कपड़ा मिलों को देखिए । इनमें कितने ही तरीके पुराने पड़ गये हैं। कितनी ही 
 आथ्थिक इकाइयों की वर्तमान दरवस्था का कारण यही है कि उनके नियंत्रण- 
कर्ता जमाने की हवा के अनुसार अपनी नीति बदलना नहीं चाहते । ये श्रमिकों 
और उपभोक्ताओं के गले में चबकी की पाट की भांति पड़े हुए हैं। यद्यपि वे 
नीचे गिर रहे हैं फिर भी व्यवस्था और श्रम की आपसी सदभावना के मार्ग 
में रोड़े बने हुए हैं। अपनी आशिक क्षमता के कारण वे आधुनिक काजूनों, 
पंचाटों तथा अन्य प्रगतिशील सुधारों के प्रभावक्षेत्र में नहीं आते हैं और इस 
प्रकार वे अपने बुनियादी दायित्वों, जैसे भविष्यनिधि, सेवानिवृत्ति-धन और 
छटनी की हानि-पूत्ति आदि से बचे रहते हैं । तथा पीड़ित श्रमिकों को काम- 
धंधा बंद करने की धमकियों से परेशान करते और सरकार पर प्रत्येक प्रकार 
से अनुचित दबाब डालते रहते हैं। आर्थिक परिस्थितियों की ठोकर से इन 
. आ्थिक इकाइयों का सफाया जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा होगा ।. 
भारत में वैज्ञानिकन की समस्या महत्त्वपूर्ण है। इसके दो महत्त्व हैं जिन 
धर मालिकों की आंखें केंद्रित रहती हैं। पहला यह है कि वैज्ञानिकन से 
भारतीय कामगार पर पर्याप्त काय का भार पड़ेगा; और दूसरा यह है कि इस 
आधुनिक कलबन्युग में पुरानी-धुरानी मशीनों के स्थान में नयी तकनीक 
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तथा कौशल से चलने वाले यंत्र लग जाएंगे जिससे श्रम की बचत होगी । 
स्वचालित मशीनों की झांग जोर पकड़ती आ रही है, स्वचालित करघों की 
मांग तो विशेष रूप से सामने आती रही है। उधघर कामगारों की मांगें 
कानों में पड़ती आ रही हैं। उनकी मांगें हैं कि व्यवस्था और उत्पादन 
की शैली में सुधार किया जाए; अवांछतीय' प्रबंध-पद्धतियों का अंत किया जाए; 
कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था में सुधार हो; कच्चे माल की जिन्स को 
बेहतर बनाया जाए; मानक और विशिष्ट शेली को ऊंचा उठाया जाए; तथा 
कामगारों की आवश्यकताओं और सुविधाओं पर अधिक ध्यान दिया जाए । 


वेज्ञानिकन से लाम 


यदि उद्योग के क्षेत्र में वेज्ञानिकन का अर्थ यह है कि उसका सर्वागीण सुधार 

किया जाए अर्थात्‌ प्रबंध-नीति में सुधार, उत्पादन शी में सुधार, कार्यपद्धति 

में सुधार, कच्चे माल की कोटि में सुधार, बेहतर प्रशिक्षित कामगारों की 

उपलब्धि, अधिक अच्छे यंत्र या अन्य अधिक अच्छे साधन, श्रेन्‍्ठतर मानक और 

विशेषोषयोजन' जुटाना, आदि, तो वेज्ञानिकन केवल आवद्यक ही नहीं बल्कि 

अनिवाय भी हो जाएगा। उद्योगीकरण मुख्यतः पश्चिमी सभ्यता की देन है 
और यदि हमें इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ना है तो हम पश्चिम के अनुभवों 
और उदाहरणों की अवहेलना नहीं कर सकते हैं । क्‍ 

संयुक्त राज्य अमेरिका की ग्रयाति--आज अमेरिका को औद्योगिक क्षेत्र 

में जो सर्वोच्च आसन प्राप्त है उसके कारण बड़े उद्योगों के विकास में उसकी 

कहानी से शिक्षा ग्रहण की जा सकती हैं। यद्यपि अमेरिकन लोग प्राय: वेज्ञा- 

तिकन छब्द का प्रयोग नहीं करते हैं फिर भी देश का उत्तरोत्तर उत्पादन 

बढ़ाने के लिए वेज्नानिकन की जितनी प्रबकू इच्छा कम-से-कम पिछले पचास 
वर्षों से, उनके हृदय में उत्पन्न हो रही है उतनी शायद ही कहीं दूसरी जगह 
देखने को मिलेगी । पचास वर्ष पहले, अमेरिका के मजदूर का निर्वाह-स्तर 
ब्रिटेन तथा अन्य योरोपीय देशों के मजदूरों के स्तर के बराबर था । कितु इस 
समय एक अमेरिकत कामगार का उत्पादन पहले की तुलना में दोगुने से पांच- 
गुने तक बढ़ गया है, और उसकी मजदूरी ब्रिटेन तथा अन्य योरोपीय देशों के 
मजदूरों से डेढ़ गुनी से चारगुनी तक बढ़ी हुई है। 


अमेरिकन यह नहीं कहते हैं कि वे ब्रिटिश तथा अन्य योरोपीय कामगारों 
से जन्मना श्रेष्ठ या अधिक बुद्धिमान हैं, कितु उनका यह कहना है कि प्रशि- 


.. क्षण, साधन और संगठन की कहा के प्रयोग से उन्होंने अपने देश का उत्पादन 
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आइचयंजनक गति से बढ़ा लिया है। जिन कारणों से अमेरिका का औद्योगिक 
उत्पादन बढ़ गया है वे प्रायः निम्न हैं: 


(१) पर्याप्त संख्या में भवन, संयंत्र और उत्पादनकारक पूंजीगत साज-सामान 
जिसका बहुतायत से प्रयोग होता है और जिसके स्थान में निरंतर 
नया सामान जुटाया जाता है ताकि वह पुराना न पड़ जाए; 

(२) पर्यात संख्या में सीखे-सिखाये और अनसीखे कामगार जिन्हें उपर्यक्त 

.. साज-सामान का प्रा-पूरा ज्ञान होता 

(३) कच्चे माल, ईंघन और बिजली के संभरण की पर्याप्त व्यवस्था तथा 

. परिवहन और अन्य उपयोगी सेनाओं की पर्याप्त उपलब्धि; 

(४) प्रबंध करने की कुशलता तथा प्रविधिक ज्ञान जिसे उत्पादन के संगठन 

.. तथा उत्पादन मूल्य को न्‍्यून करने में निरंतर प्रयुक्त किया जाता है; 

(५) उत्पादन की खपत के लिए हाट-बाजार तेयार मिलता है और यथेष्ठ 
रूप से उसका उत्तरोत्तर विस्तार होता रहता है; तथा 

(६) सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता के लिए अनुकूल लोक- 

.. मत का वातावरण । 


श्री ग्राहम हटन की पुस्तक “वी हू केन प्रोस्पर” (७४७ 400 (७ 
4/08]06/ ) में ब्रिटिश उद्योगों की उत्पादन-क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव 
दिये गये हैं। एक विशेषज्ञ-दल ब्रिटेन से संयुक्त राज्य अमेरिका का भ्रमण करने 
गया था। उसने जो कुछ लिखा है उसके आधार पर अमेरिका और ब्रिटेन की 


. . अवस्थाबों की तुलना करते हुए लेखक ने उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्न 


 अभिस्ताव प्रस्तुत किये हैं 


(१) अपने उत्पादनकारक साज-सामान (नये और पुराने) का अधिक 
तत्परता से प्रयोग करना तथा उससे अधिक तैजी और सफलता से 
काम लेना; द 
(२) एक राष्ट्र के रूप में, अधिक बचत करना और उस बचत को राज्य 
द्वारा संचालित उद्योगों तथा निजी उद्योगों, मार्गों तथा रेल के 
सामानों, जहाजों, यंत्रों, औजारों और संयत्रों के निर्माण में रूमग्राना; 
०... « तथा 
. (३) मनुष्यों से काम के वर्तमान घंटों में अधिक परिश्रम से काम करवाना 
.. अथवा काम के घंटे बढ़ा देना । 
श्री ग्राहम ने आगे लिखा है कि मनुष्यों पर काम का अधिक बोझा डालने 
की अपेक्षा हमारे पास जो संयंत्र हैं उनसे अधिक काम लेना तथा उनसे उत्पादन 
. बढ़ाना अधिक समझदारी की बात होगी । 
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अमेरिका में औद्योगिक व्यवस्था के काम को कोरा व्यवसाय या नौकरी 

नहीं माना जाता है । उसे तो अधिक उत्पादन की आधारशिला कहा जाता है । 
आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था में कका और विज्ञान दोनों का पुट होता है 
जहां कारखाने की मद्योनों और तकनीकों का संबंध है, व्यवस्था करने में 
विज्ञान का स्थान ऊंचा है, कितु जहां मानवों से सम्पर्क की बात आती है 
उसमें कला का तमाम तत्त्व मिलेगा । 

अमेरिका में उत्पादन की प्रचुरता का दूसरा कारण यह है कि आधुनिक 
यंत्रों का यथासंभव अधिकतम प्रयोग किया जाता है। अन्य किसी भी देश 
की अपेक्षा अमेरिका में यांत्रिक साज-सामान अधिक बड़े पेमाने पर प्रयोग में 
आता है; काम लेने के बाद उसके स्थान में अधिक शीघ्रता से नया साज- 
सामान लगाकर पुराने यंत्रों को बदल देते हैं। यंत्रों का मानदंड ऊंचा' उठाने 
तथा उनकी मरम्मत करने में तेजी से काम लिया जाता है। 

अमेरिकन अनभव से शिक्षा--अनेक ब्रिटिश उत्पादन-विशेषज्ञ दलों ने 
अमेरिका के उद्योगों का पर्यवलोकन किया और उसके बाद उन्होंने दो प्रकार 
के ढंग अपनाने की सिफारिशें कीं। पहली सिफारिश यह थी कि दीघंकालिक 
योजनाएं अपनायी जाएं और दूसरी यह थी कि अल्पकालिक योजनाओं पर 
ध्यान दिया जाए। दीघेकालिक योजनाओं के अंतर्गत प्रति कमचारी पीछे 
उत्पादनका रक पूंजीगत साज-सामान बढ़ाने, कामगारों को फिर से काम में 
लगाने, उनके काम-धंधों को फिर से क्रमबद्ध करने, बेहतर यंत्रों का अधिका- 
धिक प्रयोग करने, अधिक अच्छे प्रशिक्षित प्रविधिज्ञों, विशेषज्ञों और प्रबंधकों 
की संख्या बढ़ाने तथा काम का बढ़िया पूर्वायोजन करने की सिफारिशों थीं । 
अल्पकालिक योजनाओं के अंतर्गत संगठन-व्यवस्था में सुधार करने तथा श्रम 
ओर विद्यमान यंत्रों का अधिक मुस्तंदी से प्रयोग करने की सिफारिशों भी थीं । 
ये ही बातें भारतीय उद्योगों के बारे में भी खरी उतर सकती हैं। 


मारत में वज्ञानिकन की आकयकता 


मालिकों और कामयारों की शिकायतें--पिछले कई वर्षों से! मालिक 
प्राय: यही शिकायत करते आये हैं कि भारतीय श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ने 
की वात तो दूर रही, सच यह है कि वह पिछले महासम'र से घट गयी है, और 
यदि श्रमिक अपना देनिक कार्य ईमानदारी से करने लगें तो व्यवस्था में कोई 
भारी परिवर्तन किये बिना ही उत्पादन बढ़ सकता है | मालिकों के इस आश्षेप 
का उत्तर श्रमिक यह कह कर देते हैं कि उत्पादन में प्रायः कोई कमी नहीं हुई 
है और जहां कहीं यह कर्मी दृष्टिगोचर होती है, उसका कारण स्वयं मालिकों 


वेज्ञिनिनन । 


की अपनी सुझबूझ है क्योंकि-वे घटिया कच्चा माल उपलब्ध करते हैं, यंत्रों की 
उपयोगिता की अवहेलना करते हैं, उत्पादन का आयोजन नहीं करनते हैं और 
असह्य कार्यावस्‍थाओं में सुधार न करने का हठ पकड़ गये हैं । 
.. ये आरोप और प्रत्यारोप दोनों ही बहुत कुछ ठीक हैं । यदि व्यवस्थापक और 
श्रमिक दोनों मिलकर इन दोषों को दूर नहीं करते हैं तो देश की आशिक 
अवस्था में कोई ठोस सुधार नहीं हो सकता है। निःसंदेह नयी मशीनें रूगाने 
या अधिक श्रमिक जुटाकर वतंमान मशीनों का अधिक प्रयोग करने से संपूर्ण 
उत्पादन में वृद्धि हो सकती है फिर भी उसकी स्थिति सुदृढ़ नहीं होगी और 
न उसकी क्षमता ही उत्तम कोटि की होगी। हक 

भारत सरकार ने १९५० में जो राजस्व आयोग ( 808 (/077978- 
80॥ ) भारतीय श्रमिकों की न्यून उत्पादिता अथवा ह्वासोन्मुख उत्पादिता 
की जांच के लिए नियुक्त किया था उसने छोहा और इस्पात, तथा कोयला 
उद्योगों के प्रति मनुष्य-पारी पीछे उत्पादन के आंकड़ों का विरलेषण करके 
बताया था कि यद्यपि तुलनात्मक आंकड़ों पर पूरा-पुरा विश्वास नहीं किया जा 
सकता है फिर भी उनसे यह स्पष्ट है कि श्रमिकों की कायक्षमता में भारी 
गिरावट आयी है और यह एक ऐसा दोष है जिसको दूर करने में सरकार, 
. उद्योग और श्रम को मिलकर जुट जाना चाहिए 

प्रथम पंचवर्षीय. योजना के संदर्भ में योजना आयोग ने अपना अभिमत 
प्रकट करते हुए कहा था कि उत्पादिता की गति पर अनेक परिवतंनीय बातों 
का प्रभाव पड़ता है : जेसे संयंत्रों के आकार-प्रकार का, काम में आनेवाले कच्चे 
मार का, प्रयोग में आनेवाले प्रविधिक ज्ञान का, श्रम-शक्ति की सत्ता का, और 
उत्पादन में सहायता देनेवाली विभिन्न व्यवस्थाओं में समन्वय करने की प्रबंधकों 
की योग्यता का। इन सब बातों का उत्पादिता पर प्रभाव समिष्ट रूप से 
दिखायी देता है; इसलिए यह कहना कठिन होगा कि उत्पादन पर किस बात 
का पृथक रूप से कितना प्रभाव पड़ता है । 
.. कम उत्पादिता के कारण--यद्यपि देश में उत्पादिता के आंकड़े इतनी _ 
संख्या में उपलब्ध नहीं हैं कि उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके फिर 
भी उनसे महत्त्वपूर्ण उत्पादिता के बारे में इतना ज्ञान तो हो जाता है कि हवा 

का रुख किधर है और न्यून उत्पादिता के कारण क्‍या हैं ? 

... महायुद्ध की समाप्ति के बाद, कई बार ऐसा देखने में आया है कि कुछ 
कारणों से उत्पादन को धक्का लगा है। कितु इसका कारण न तो श्रमिकों 
कायक्षमता का अभाव था और न प्रयास की कमी ही थी | उदाहरण के लिए, 
१९४६ और १९४७ में कपड़ा उद्योग में भयंकर रूप से कामबंदी रही और 
१९४९ के उत्तरा्ध में कपड़ा और सुृत-वितरण की योजना बस्तुतः ठप्प हो 
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गयी । इससे कपड़ा और सूत के पहाड़-पर-पहाड़ जमा हो गये । उत्पादन में 
विघष्न का एक और कारण १९५१ और १९५२ में बंबई में देखने को मिला 
जबकि बिजली की कमी के कारण काम के घंटों में कमी करनी पड़ी । 

कार्य-भार की न्यूनता--मालिकों का कहना है कि उत्पादन में कमी का 
एक कारण यह भी है कि जहां मशीनें मिल सकती हैं वहां भी श्रमिक उन पर 
पर्याप्त कार्य-भार उठाने की इच्छा नहीं रखते हैं। यह ठीक है कि पिछले दो 
तीन दशकों में कपड़ा-मिलों, कोयला, चीनी और लोहा तथा इस्पात जैसे 
सुव्यवस्थित उद्योगों में वैज्ञानिकन के नाम पर कार्यभार बढ़ाने की ढुलमुल 
प्रवृत्ति देखने में आयी है। कितु इन क्षेत्रों में अधिक कार्यभार की गुंजाइश 
विद्यमान है । 
. वेशी मजदूर -- उत्पादिता में कमी का एक कारण और है। मालिकों का 
कहना है कि काफो फाल्तू श्रमिक उनके सिर मढ़े रहते हैं जिससे उन पर 
वित्तीय बोझा वढ़ जाता है। इतना ही नहीं, इस अतिरिक्त श्रम के कारण 
उद्योग में अक्षमता, शिथिलता तथा अन्य दोष घस पड़ते हैं । 

उत्पादन को बढ़ाने के मार्ग में क्या कठिनाइयां हैं ? तथा बेशी श्रमिकों के 
कारण उत्पादन-मृल्य में क्या ध्रृद्धि हो गयी है ” इन बातों पर योजना आयोग 
(2]99778 (०क्राशांडशं०7४) ने ध्यान दिया है। संबंधित सूृल्यों को 
ध्यान में रखकर निम्न सिफारिशें की हैं : [ #00070060 #ीं/8 ॥ए8- 
ए९७॥ 297, पृष्ठ ५९० ] 

उत्पादिता बढ़ाने के हंग--आधुनिक यंत्रों की कितती आवश्यकता है 
इसके बारे में सुचना भले प्रकार से नहीं मिलती है। फिर भी कपड़ा मिलों की 
मशीनों की आवश्यकता के बारे में जो सर्वेक्षण हुआ था वह बड़ा ही उपयोगी 
प्रमाणित हुआ है। एक प्रविधिक उपसमिति (7600708! 8िप9-00077४- 
566) ने प्रत्येक केंद्र के कुछ इनेगिने मिलों का विस्तृत सर्वेक्षण करके बताया 

था कि १९१० से पहले उनमें कितनी मशीनें थीं, १९१० और १९२५ के बीच 
. में कितनी थीं; और इसके बाद कितनी हो गयीं। फिर उक्त उपसमिति ने 
लिखा था कि १९१० से पहले वाली मशीनों की डिजाइनें पुरानी पड़ गयी थीं। 
और वे बिल्कुल बेकार थीं। और उनकीं जगह दूसरी मशीनें लगनी चाहिए। 
दूसरी श्रेणी की मशीनें भी दस वर्ष से अधिक काम में नहीं आ सकती हैं और 


उनमें कुछ पर काम करना आशिक हृष्टि से खर्चीला बैठता है। इस अभिमत 


का स्वागत करते हुए समुपयोजन दल (शे८णतंतह 70५) ने कहा था. 
कि कारखानों में ऐसी मशीनें लगी हुई हैं जिनमें अधिकांश पुरानी ही नहीं. 
. बल्कि उनकी डिजाइनें ही पुरानी पड़ गयी हैं; और इनकी जगह नयी मशीनें... 
.. हूगाने से उद्योग का भला हो सकता है। 
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जूट मिले भारत का एक अन्य महत्त्वपूर्ण उद्योग है। इस उद्योग के बारे में 
जूट जांच आयोग (शंग्रा6 प्रिवप्राए ए०शाशांइछ0 ) ने लिखा था कि 
भारतीय जूट मिल असोसियेशन ने सरकार के सामने ५ लाख रुपये के अनुदान 
की मांग प्रस्तुत की थी जिससे पुराने जूद संयंत्रों को बदककर नया किया जा 
सके और आधुनिक मशीनों को भी उपलब्ध किया जा सके । इस काम में पांच 
वर्ष लगाना सहज बात थी। जूट मिल असोसियेशन आधुनिक मशीनें लगाने 
पर अब तक काफी रुपया व्यय कर जुका है । 

कोयला खातों में मशीनें छगाने की समस्या ने अभी तक सिर नहीं उठाया 
 है। दूसरी ओर, कोयला समुपयोजन दल (ज़ठ्जंतंत2& 7? 607 0०७) 
ने अपने प्रतिवेदन में लिखा था कि श्रमिकों के प्रतिनिधियों हारा यंत्रीकरण के 
कड़े विरोध की आशंका थी; कितु उन्होंने कुछ दक्ाओं में इस यंत्रीकरण का 
बाहें फेलाकर स्वागत किया है । कितु खान-अभियंत्रक (इंजीनियर ), जो 
मशीनों की मदद से कोयला खोदते हैं, अभी यंत्रीकरण के प्रसार का हादिक 
अनुसमरथेन करने से हिचकिचाते हैं। प्रबंधकों की इस संकीर्ण नीति का कारण 
यह बताया गया था कि उनका कहना है कि यंत्रीकरण तभी लाभदायक सिद्ध 
हो सकता है जबकि उससे प्रति खान पीछे कम-से-कम दस हजार टन कोयला 
प्रति मास निकलने लगे । द 

यहां यह बताना अप्रासंगिक न होगा कि यंत्रों द्वारा ब्रिठेन की कोयला खानों 
से ८० प्रतिशत कोयला निकाला जाता है। यद्यपि ९० प्रतिशत कोयला यंत्रों 
.. द्वारा छादा भी जाता है । फिर भी छदान की प्रक्रिया का अभी पूरी तरह से 
. विकास नहीं हुआ है। हां, प्रति व्यक्ति-पारी पीछे औसत उत्पादन में आदचरय्ये- 
जनक उन्नति अवश्य हुई है। ब्रिठेन में यंत्रीकरण के विभिन्‍न प्रभाव पड़े हैं । 
किन्‍्हीं-किन्हीं खानों में, विशेषकर ईस्ट मिडलेंड्स प्रदेश की खानों में, उत्पादन 
बड़ी तेजी से बढ़ा है। कितु किन्हीं-किन्हीं खानों का प्रति व्यक्ति-पारी पीछे 
उत्पादन तो यंत्रीकरण के सूत्रपात से घट तक गया है। “ 

इस स्थिति का वया कारण है ? हम जानते हैं कि यंत्रों हारा काम करने- 
वाली श्रमिक-टोलियां बनाने पड़ी हैं जिनके अंतगंत प्रत्येक खनक का व्यक्तिगत 
महत्त्व घट गया है और उसमें उत्तरदायित्व की भावना तथा आरंभिक-शक्ति 
... विलस हो चली है। इस कार्यपद्धति ने काम को नीरस बना दिया है। पहले. 

. खनक को जिस कायदक्षता से नामवरी मिल जाती थी अब वह उससे कोसों दूर 

रहता है । संक्षेप में खनक की गोण स्थिति से वतमान कार्यप्रणाली पर -बुरा 
प्रभाव पड़ रहा है।... 

सुतरां, ब्रिटेन के उदाहरण से हम इस निष्कष पर पहुंचते हैं कि उत्पादिता 
की समस्या को हल करने के लिए कोरा यंत्रीकरण अभीष्ट नहीं है। इसकी 
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सफलता के लिए कामगारों की रीति-नींति की ओर से आंखें नहीं मूंदी जा 
सकती हैं । 

कोयला की स्थिति भारत में कुछ भी क्‍यों न हो, एक बात स्पष्ट है कि 
भारत के पुराने उद्योगों, जैसे कपड़ा मिलों और जूट मिलों की पुरानी मशीनों 
को बदलना ही चाहिए और उनके स्थान में नयी मशीनें लगनीं चाहिए । 

व्यवस्था पद्धतियों का वेज्ञानिकन -- कामगार और उनके संगठन इस 
आश्यय की शिकायत बहुत समय से करते आ रहे हैं कि कुछ प्रबंधक अपने 
मिलों के लिए घटिया कच्चा माल मंगवाते हैं, अपनी मज्ञीनों की उपेक्षा करते 
हैं और वे स्वयं अयोग्य हैं तथा उनका एकमात्र लक्ष्य यह है कि न्यूनतम समय 
में अधिकतम' छाम कमाया जाए । 

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ उत्पादिता-दल ने १९५३ में भारत में कई मास तक 
काम किया था और उसने भारतीय सूती कपड़ा मिलों और अभियांत्रिक - 
( इंजीनियरिंग ) उद्योगों की स्थिति पर प्रकाश डाला था। उसने इक्के-दुक्‍्के 
उनके प्रबंध-संबंधी कार्यो के वेज्ञानिकन की आवश्यकता बतायी थी । उसने 
उदाहरण देकर बताया था कि मद्यीनों और कार्यपद्धतियों की ओर तनक 
अधिक ध्यान देने से कहीं-कहीं उत्पादिता में पर्याप्त वृद्धि हुई है जो १५ से 
५० प्रतिशत अथवा इससे भी अधिक है। उसने बताया था कि किन्‍्हीं-किन्‍्हीं 
कपड़ा मिलों की अवस्थाएं बड़ी शोचनीय हैं। उसने यह भी कहा था कि जो _ 
यह सोचते हैं कि उत्पादन-लागत कम करने के लिए केवल मजदूरी घटाना या 
पुरानी मश्ञीनों के स्थान में अधिक अर्वाचीन मशीनें लगाना आवश्यक है वे 
निश्चय ही भूल करते हैं। ऐसी नीति अपनाने से बेरोजगारी को बढ़ावा 
मिलता है और देसी बाजार में, क्रयशक्ति का ह्वास होने से माल की खपत घट 
जाती हैं । द 

विद्यमान अवस्थाओं, माल की क्वालिटी अथवा परिणामों की ओर ध्यान 
दिये बिना उत्पादन बढ़ाने के पीछे पड़ने के क्या दुष्परिणाम हों सकते हैं, उनका 
वर्णन भी उक्त दल ने किया है। उसने लिखा है कि प्रति दिन तीन पारियों में 
मंशीनों को चलाने, उनकी सफाई और उनकी मरम्मत का आवश्यक विराम 
न देने का परिणाम यह होगा कि तैयार माल की क्वालिटी बिगड़ चलेगी 
और प्रायः मशीनी गड़बड़ी के कारण उत्पाद-मात्रा भी घट जाएगी; इनके 
अतिरिक्त मरम्मत का व्यय और घिसने की क्षति भी बढ़ जाएँगी। कुछ 
प्रबंधक मशीनों के फालतू करू-पुज अधिक संख्या में नहीं रखते हैं। इससे 
 मशीनी गड़बड़ी को तुरंत ठीक करने की संभावनाएं कम हो जाती हैं और 
इसका परिणाम यह निकलता है कि दिक्‍कतें सामने आने पर प्रबंधक और 


.. प्रविधिज्ञ दोनों के हाथ-पांव फुल जाते हैं । 
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अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के उक्त दछ का आगे कहना था कि भारतीय कामगार 
जिन कार्यावस्‍थाओं में काम करते हैं उन्हें देखते हुए यह आशा करना एक 
दुराशामात्र होंगी कि वे साफ हवा में सांस लेने के लिए जब तब बाहर न 
जाया करें। घटिया किस्म के उत्पाद का एक कारण यह भी है कि प्रबंधक 
काम की देखभाल अच्छी तरह नहीं करते हैं। इससे कामगार मनमाने ढंग से 
काम करते रहते हैं। उनका काम कहां विगड रहां है, इंसकी ओर उनका 
व्यान ही नहीं जाता है। उक्त दल ने उत्पादिता की न्यूनता के निम्नांकित 
कारण बताये थे : | 


) मोहरें छुटें और कोयलों पर छाप की नीति; 

) वज्ञानिक रीति से औद्योगिक ज्ञान का अभाव; 

) कामगारों तथा अन्य कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति की कमी; 

) उत्पाद के विषय में गौरव अनभव करने की कमी अर्थात उत्पाद कीं 
किस्म के प्रति उदासीनता; 

५) अनियमित विक्रय-नीति; तथा. 


( द 
(६) कर्मचारियों और कामगारों के प्रति समय के प्रतिकूछ, स्वैरतंत्रीय 
नीति। 


... सूती कपड़ा उद्योग के कार्यदल के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि यद्यपि उक्त 

आलोचना बड़ी कठोर है फिर भी अनुचित नहीं है । यह प्रतिवेदन १९५२ में 
. प्रस्तुत किया गया था और उक्त कार्यदल में मिल मालिक असोसियेशन के 
प्रतिनिधि भी शामिल्ल थे। कायंदल ने यह भी लिखा था कि यह बात सभी 
जानते हैं कि कितने मुख्य सूती कपड़ा मिल गत पिछले महासमर के बाद 
बिकने पर दूसरों के हाथ में चले गये हैं। इनमें से कितने ही नये व्यवस्थापकों 
को कपड़ा उद्योग का अनुभव तक प्रात नहीं है। इनके पास धन था और 
उनके हृदयों में उद्योगपति बनने की राछसा थी । बस क्या था, उन्होंने औद्यों- 
गिक कारखानें खरीद लिये और उद्योगपतियों की सूची में अपना नाम' लिखा 
लिया। किंतु उन्हें औद्योगिक कारखानों के संचालन का रत्ती भर ज्ञान न 
था। कुछ ऐसे भी कपड़ा मिल थे जिनकी पूववर्ती प्रबंध-व्यवस्था अनुकरणीय 
थी। उनका साज-सामान ठीक था और वे प्रविधिक ज्ञान से भरपूर थे। कितु 
नये अल्पज्ञानी प्रबंधकों के हाथ में जाने पर उनकी कार्यप्रणाली में अनुचित 
हस्तक्षेप होने लगा। उनकी पूर्वागत प्रबंधकर्न्‍तनी अभिकर्ता-व्यवस्था हीं नहीं 
लड़खड़ा उठी बल्कि नये प्रबंधकों में औद्योगिक लगन न होने के कारण उद्योग 
में हास भी आरंभ हो गया और कामगारों के हृदयों में भी इन प्रबंधकों 


१६० भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


के प्रति आदर की भावना कम हो चली। ये नये प्रबंधक केवल धनी होने 
के कारण ही इस क्षेत्र में घस पड़े थे । 

भारतीय सूती कपड़ा उद्योग पर १९५३ में जो पुस्तक लिखी गयी है 
उसमें लेखक ने कुछ दोषों का संकलन किया है। उसने लिखा है कि उन 
भारतीय कपड़ा मिल समवायों (कंपनियों ) की संख्या बीस से अधिक न 
होगी जिनमें परिव्ययांकन विभाग की उत्तम व्यवस्था है और जी लागत- 
संबंधी सच्चे” तथा विश्वसनीय आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं जिनके आधार 
पर निष्कर्ष निकाला जा सके । 


वेज्ञानिकन का सामाजिक स्वरूप 


उन्‍नत और अनन्नत देशझ-- बिना सामाजिक समस्याओं पर यथेष्ट ध्यान 
दिये कोई भी व्यक्ति वैज्ञानिकन-संबंधी आवश्यक सुधारों को एकाएक नहीं 
अपना सकता है । उन प्रगतिशील देशों में तो इन सामाजिक समस्याओं का 
महत्त्व और भी अधिक है जहां श्रमिकों की संख्या कम है; और मशीनों को 
उपलब्धि प्रच्गरता से होती है। कम-उन्नत तथा प्रच्च॒ुर-जनसंख्या वाले देशों 
में बेरोजगारी की समस्या इतनी प्रचंड होती है कि उसके समाधान के लिए 
उद्योग-प्रधान तथा कम-जनसंख्या वाले देशों की कहानी से कोई शिक्षा ग्रहण 
नहीं की जा सकती है। न उनसे कोई आवश्यक प्रेरणा मिल सकती है और 
न मार्गदशन ही संभव है। ह 
भारत में वेज्ञानिकन' के पक्ष में जो बात कही जाती है उसका आधार यह 
है कि संसार के सभी प्रगतिशील देशों में वैज्ञानिकन चाह है। कितु यहां लोग 
इस बात को भूल जाते हैं कि उन देशों से भारत की सामाजिक और आथिक 
अवस्थाएं भिन्न हैं। यदि हम भारत में वैज्ञानिकन की समस्या पर केवल 
ौद्योगिक दृष्टि से विचार करते हैं तो हम यह कहे बिना नहीं रह सकते हैं 
कि मालिकों की वेज्ञानिकन-संबंधी मांग ऊठपटांग नहीं है। किंतु हमें तो देश 
की आर्थिक समस्या पर समिष्ट रूप से विचार करना होगा जिसमें बेरोज- 
ग़ारी की समस्या, गरीबों की समस्या और देश के औद्योगिक क्षेत्र में इस 
असामयिक कार्य से असंतोष फेलने की संभावनाएं भी शामिल हैं। यदि हम 
ऐसा नहीं करते हैं तो हमें इस दिशा में किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचने में 
_ सफलता मिलनी कठिन है। 
मानचवॉय स्वरूप--यह सुझाव दिया जाता है कि भारत में वैज्ञानिकन _ 
.... को ऐसे क़मिक ढंग से कार्यान्वित करना चाहिए कि जो श्रमिक छटनी के 
.. चवकर में आ जाएं उन्हें शीघ्र ही दूसरी जगह काम-धंधों में खपाया जा सके । 


वेज्ञानिकन १६१ 


एक बात और यह कही जाती है कि वेज्ञानिकन के कारण कपड़े तथा अन्य 
उपभोक्ता माल के मूल्य कम हो जाएंगे । इससे उनकी खपत बढ़ जाएगी। 
ये बातें संभव हैं। परंतु इस बात की पक्की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती 
है कि छटनी वाले मजदूरों को दूसरी जगह काम में रूगा दिया जाएगा? 
तथा “अस्थायी छटनी” शब्द का वास्तविक अर्थ क्‍या है ? यदि वैज्ञानिकन 
के दुष्परिणामों को अधिकाधिक संख्या में दूर नहीं किया जाता है तो उससे 
मालिकों की खपत-संबंधी आशाएं भली भांति पूरी नहीं हो सकती हैं । 

यहां यह लिखना अप्रासंगिक न होगा कि भारत सरकार ने १९५३ में 
बीड़ी-बनाने की कम श्रमसाध्य मशीनों का प्रयोग करने की मनाही कर दी 
थी । यदि उसकी यह निषेधाज्ञा सामने न आयी होती तो देश के देहाती क्षेत्रों 
में बीड़ी बनाने में लगे हुए छह छाख कामगारों में से पांच छाख बेरोजगार 
गी गये होते। इसलिए, वज्ञानिकन के मानवीय स्वरूप को देखते हुए यही 
कहना होगा कि सरकार ने उक्त कदम सही दिंशा में उठाया था । 

भारत में बेरोजगारी और अल्प आय--भारत में बेरोजगारी और 
अल्प आय की समस्या विकट बन गयी है। इस संबंध में जो थोड़े-बहुत' 
आंकड़े मिलते हैं उनसे यही साबित होता है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही: 
है। योजना आयोग का अनुमान है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में 
नौकरी ढूंढ़ने वालों की संख्या एक करोड़ ५३ लाख होगी। 

महात्मा गांधी ने १९२६ में चरखे की उपयोगिता की वकारूत करते हुए 
लिखा था कि भारत की ७१ प्र. श. से भी अधिक जनसंख्या खेती पर निर्भर 
है और इस जनसंख्या का एक बड़ा भाग छूगभग छह महीने काम की कमी 
के कारण हाथ-पर-हाथ धरे बैठा रहता है। उसे अनुपूरक उद्योग की आव- 
इयकता है। यह कमी चरखे के प्रयोग से दूर हो सकती है। फिर भी आाज 
स्थिति में कोई परिवतंन नहीं हुआ । द 

बेरोजगारी का, विशेष कर देहाती अंचल में, एक और पहल है। कृषि 
. श्रमिक जांच समिति (2770७ 4,9/00पर' #आ।परा'ए (/0एएं|- _ 
566) द्वारा. प्रकाशित आंकड़ों ने खेतिहर मजदूरों की दयनीय दशा. का 
: पर्दा फाश कर दिया है। उनकी मजदूरी और संपूर्ण आय दोनों की ही 
झोचनीय अवस्था है, खेतिहर मजदूरों में रोजनदारी पर काम करने 
वालों--आकस्मिक श्रमिकों की संख्या ८५ प्रतिशत है। उनमें प्रति मनुष्य 
. को १. १ आ.- ६ पा. और प्रति स्‍त्री को ११ आ. प्रति दिन. उजरत' 
मिलती है जबकि फंक्टरी में काम करने वाले कामगार की औसत पगार 
३: ६ आ. प्रति दिन हैँ। प्रति व्यक्ति पीछे खेतिहर मजदूर की; वाधिक- 
आसत आय १०४ रु. बताते हैं जबकि समस्त जनसंख्या के लिए प्रति: व्यक्ति 
म११ 


१६२ भारतीय मजदूरों की अम-समस्‍्याएं 


पीछे यही आय २६४ रु. है। इन आंकड़ों से प्रकट होता है कि भारत के 
खेतिहर मजदरों की पेट पालने की समस्या कितनी विकट है जबकि उसकी 
जनसंख्या समूचे देश की जनसंख्या का एक-तिहाई भाग है। यह खेतिहर 
मजदूर वर्ष का एक-तिहाई भाग बेरोजगारी में बिताता है। देहाती अंचल में 
रोजगारी की इस अवस्था में यदि तनिक और गिरावट आ जाए तो वह 
भयावह वन सकती है क्योंकि खेतिहर मजदूर में बेकारी का अधिक झटका 
झेलने की ताकत नहीं होती है । 

सूती कपड़ा जांच समिति ने दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रति 
व्यक्ति पीछे कपड़े की खपत बढ़ जाने की आशा प्रकट की थी। उसके खयाल 
से यह खपत १५ गज से बढ़कर १८ गज प्रति व्यक्ति हो जाएगी। इस वृद्धि 
का संबंध खेतिहर परिवार की व्यय-पद्धति से है। भारत में प्रत्येक खेतिहर 
मजदर-परिवार की औसत वाषिक आय ४४७ रु. और व्यय ४६१ रु. है। इस 
व्यय में ७ रु. की वह राशि सम्मिलित नहीं है जो ओसतन उसके उत्सवों पर 
खर्च होती है। इस प्रकार केवछ उपभोक्ता-माल की मद में उसके वाषिक 
आयबव्ययक (बजट) में १४ रु. का घाटा रहता है । उसका कुल व्यय ४६८ रु 
है जिसमें ३९३ रु. भोजन पर; २९ रु. बस्त्रों और जूतों पर तथा ३९ रु. 
अन्य आवश्यकताओं, जैसे आवास, इधन, प्रकाश आदि पर तथा ७ रु. उत्सवों 
पर व्यय होते हैं। 

अंतराष्ट्रीय श्रम संघ का मत--नगरीय और देहाती, दोनों क्षेत्रों में बढ़ती 
हुई बेरोजगारी को देखकर, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने वैज्ञानिकन के विषय में 
एक विचार अभिव्यक्त किया था, उसका उल्लेख करना यहां कम रोचक न 
होगा । अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ वर्षों से वैज्ञानिकन, अधिक उत्पादिता और उसके 
अनुसार अधिक पुरस्कार का प्रचार करता आ रहा है। कितु १९५४ के अपने 
प्रकाशन में उसने लिखा है कि जहां बेशी श्रमिक पड़े हुए हों, जहां उत्थयापित 
श्रमिकों को काम-धंधों में खपाना कठिन हो रहा हो, और जहां यह जान 
पड़ता हो कि वैज्ञानिकन के लिए देश तंयार नहीं है, वहां उच्चतर उत्पादिता 
की अपेक्षा उत्पादन और रोजगार की वृद्धि पर ही ध्यान देना बेहतर होगा। 
इस प्रकार के देशों में अधिक उत्पादिता की उपलब्धि के लिए जो कार्यवाही 
की जाए उसका उद्देश्य जहां एक ओर उत्पादन बढ़ाना हो वहां दूसरी ओर 


धकाधिक संख्या में लोगों को रोजगार देना भी होना चाहिए । जिन देझों में. 


फों की भरमार हो तथा मजदूरी-दर नीची हो, और पूंजी दुलंभ तथा... 
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वैज्ञानिकन पृद३ 


महाघ हो, वहां वैज्ञानिकन की घुसपेठ ठीक न होगी । संयुक्त राज्य अमेरिका 
और कनाडा जैसे देशों में पूंजी-बहुल तथा परिश्रम-बचतवाली का्यंप्रणालियाँ 
ठीक हो सकती हैं । कम-उन्नत देशों में, जहां पूंजी की कमी और श्रमिकों की 
भरमार है, वहां प्रति कामगार पीछे उत्पादन बढ़ाने की अपेक्षा प्रति मशीन _ 
अथवा अति एकड़ भूमि पीछे उत्पादन बढ़ाना ही ठीक होगा। 

जब १९५३ में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ उत्पादिता दल भारत में आया था' तब 
उसने ऊपर जो कुछ लिखा जा चुका है, ठीक वही करके दिखा दिया था। 
उसने विद्यमान मशीनों के बेहतर अनुरक्षण और बेहतर प्रयोग से उत्पादिता 
तथा उत्पादन दोनों बढ़ा दिये थे; और स्पष्ट दिखा दिया था कि एक भी 
मजदूर की छटनी किये बिना तथा एक भी मशीन के स्थान में नयी मशीन 
लूगाये बिना उत्पादन तथा उत्पादिता बढ़ सकती है। 

एक अन्य प्रकरण" में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने १६९५३ में कहा था कि पूंजी- 
. गत साज-सामान में वृद्धि या प्राकृतिक साधनों के रिक्तीकरण द्वारा यह सदा 
संभव है कि श्रम की उत्पादिता बढ़ जाती है। कितु ये तरीके अनुपूरक साधनों 


.._ पर निर्भर होते हैं और प्रत्येक प्रकार के उत्पादन (0प्राप्०/) तथा आदान' 


(7) की दृष्टि से, उनसे उत्पादन घटने की ही आशंका रहती है। कम 
उन्नत देशों में ये तरीके अत्यंत भयावह हो सकते हैं। वहां श्रम-उत्पादिता 
बढ़ते हुए भी सामान्य उत्पादिता घट सकती है और जनता के कल्याण-कार्यों 
. में घुन छग सकता है। का आर क 3 3 :0 अजब, 
. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने १९५३ में एशियाई प्रदेश पर जो विज्ञेष प्रतिवेदन 


जो कुछ अतिरिर्तः साज-सामान बनाया जाएगा उससे वर्तमान बेश्ी श्रमिकों 
को काफी बड़ी संख्या में काम में जुटाना होगा । इन परिस्थितियों में, वर्तमान 
उत्पादक इकाइयों की उत्पादिता सबसे पहले बढ़ानी होगी । यह काम आरभिक 
चरणों में, मुख्यतः उन तरीकों से किया जाना चाहिए जिन पर स्वल्प पंजी या 
न-बराबर पूंजी छगती हो। - । 
. संयुक्त राष्ट्र का भी यही अभिमता है कि जहां की अर्थव्यवस्था देश की 
आवश्यकता से अधिक जनसंख्या के भार से दबी जा. रही है वहां मेहनत 
बचाने वाली प्रविधियों से अधिक छाभ नहीं उठाया जा सकता है। वहां तो 
उन प्रविधियों की खोजबीन होनी चाहिए जिससे प्रति एकड़ भूमि की पैदावार 
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2 एशियाई प्रादेशिक सम्मेलन को समपित किया था उसमें उसने लिखा था कि. सी 


श्र भोरतीय मजदरों की श्रम-समस्याएं 


बढ़ सके या थोड़ी पूंजी लगाने से द्वितीय पंक्ति के उद्योगों में रोजगारों की 
संख्या अधिक की जा सके | ः 
निदान, अर्धोन्नत देशों में वैज्ञानिकन की समस्याएं प्रगतिशीकू औद्योगिक 
देशों से भिन्‍न हैं। इसलिए इन कम-उन्नत देशों में वेज्ञानिकन के जो “अल्प 
प्रभावशाली कार्य” किये जाएं उनमें निम्नांकित बातें सम्मिलित होनी चाहिए: 


: (१) वर्तमान मशीनों के उत्पादन में वृद्धि; 
(२) नौकरियों की संख्या में वृद्धि तथा द 
(३) अधिक नौकरियों और औद्योगिक गतिविधि के विस्तार द्वारा अधिक 
उत्पादन के उद्देश्य से उपलब्ध किये जाने वाले पूंजीगत साधनों का 
उपयोग जिससे बेशी श्रमिकों को- काम-धंधों में लगाया जा सके। 
एकाध अंचल में तनक सुधार करने से कोई विशेष लाभ नहीं हो 
सकता है।... 


ध्यान रहे कि अद्धोन्नत देशों में आथिक गतिविधियां बढ़ाने के साथ ही 
उत्पादिता में भी वृद्धि की जा सकती है । 

योजना आयोग (?]#_#7778 (0०7४४॥8807) का मत--भारत के 
सरकारी निकायों ने समय-समय पर इस प्रइन पर विचार किया है कि क्या 
इस देश में बैशानिकन को स्थान मिल सकता है। स्वाधीनता के बाद, मालिकों 
के संगठनों से इस आशय' की शिकायतें आये दिन मिलती रही हैं कि वेज्ञा- 
निकन के विभिन्‍न स्वरूपों के प्रति मजदूरों का प्रतिरोध इतना बढ़ गया है कि 
यहां उसकी कल्पना करना असंभव हो गया है। इन शिकायतों पर केंद्रीय 
उद्योग एवं श्रम परामशदात्री परिषद (एशआफएक +ैैवराड0ए एटफालोी 
0 जततप्रडए४०४ ७70 4,800प07") तथा उसके अधीनवर्ती संगठनों में 
प्राय: यहां तक विचार-विनिमय' किया कि संयुक्त परामशंदाता मंडल (0076 
(/0श8प्रॉ87ए86 30270) की संस्थापना करनी पड़ी। इन विचार- 
विनिमयों के कारण १९५१ में जो मतेक्‍्य हुआ उसके आधार पर उसके बारे 
में, पहली पंचवर्षीय' योजना के लिए, सिफारिशें की गयीं । द 

दूसरी पंचवर्षीय योजना में दित पर दिन बढ़ती हुई बेरोजगारी पर ध्यान 
दिया गया है, जिससे मजदूरों की मनोवृत्ति पर वैज्ञानिकन की चर्चा का बुरा 
प्रभाव पड़ता है। फिर भी यह कहे बिना नहीं रहा जा सकता है कि वतंमान 
उत्पादन-तकनीक की क्षमता एक निश्चित बिंदु पर स्थिर कर देना सामान्यत 
विकासाभिमुख अथतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए वैज्ञानिकन को 
अपनाने की कोशिश की जानी चाहिए; कितु यह ऐसे अनुकूल समय पर होनी 
. चाहिए कि उससे बेरोजगारी को. किसी प्रकार का बढ़ावा न मिल सके । इसके 


वेज्ञिनिनान १६५ 


अतिरिक्त वैज्ञानिकन को कामगारों के संगठनों का आशीर्वाद भी प्रास्त होना 
चाहिए । इस प्रकरण में एक बात और कहना आवश्यक है कि वैज्ञानिकन का 
समावेश तभी होना चाहिए जबकि मजदूरों की कार्यावस्‍थाओं में सुधार हो 
जाए; और इसकी गारंटी दी जा सके कि. उससे भविष्य में जो लाभ होगा 
'उसका पर्याप्त अंश मजदूरों को भी मिलेगा । 

वज्ञानिकन के अवसर--कामगार-वर्ग को भय है कि वैज्ञानिकन से श्रम 
की स्थिति बिगड़ जाएगी। इस कारण वह उसका विरोध करता है। योजना 
आयोग ने संघर्षकारी पक्षों में समझौता कराने तथा कुछ क्षेमोपायों द्वारा 
वेज्ञानिकन के मार्ग को प्रशस्त कराने की संभावनाओं पर प्रकाश डाला है। 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में ये क्षेमोपाय निम्न हैं : 


(१) कच्चे माल, पूंजी बाजार की अवस्था, पूंजीगत माल की उपलब्धि, 


(२) 


. (३) 


और भौद्योगिक-उत्पादन की मांग को ध्यान में रखकर, जहां कहीं 
औद्योगिक अवस्थाएं अनुकूल हों वहां नयी मशीनें लगायी जाएं । 
प्रबंध-वर्ग और श्रम-वर्ग द्वारा चुने गये विशेषज्ञ जो प्रविधिक जांच 
करें उसके आधार पर कामगारों की संख्या और कार्य-भार निश्चित 
होना चाहिए। इसके साथ ही, कार्यावसस्‍्थाओं का एक मानदंड स्थिर 
होना चाहिए। मानदंड राग करने से पहुले, एक निश्चित अवधि तक 
नयी मशीनों का परीक्षण भी होना चाहिए 

जहां कहीं वेज्ञानिकन को लागू करने का विचार हो रहा हो वहां नयी 
भरती बंद कर देनी चाहिए; तथा कामगारों की मृत्यु और अवकाश 

हण करने से जो स्थान रिक्त हों उनको न भरना चाहिए 


(४) जहां कहीं संभव हो वहां बेशी कामगारों को अन्य विभागों में काम 


दे दिया जाए और उनकी सेवा का तार न टूटने पाये तथा यथासंभव 
उनके वेतन में भी कमी न की जाए 


[५) कामगारों को स्वेच्छापूबक अवकाश ग्रहण करने के लिए अनुग्रह-धन 


(६) 


का प्रलोभन देना चाहिए । 
जिन लोगों को हाल में नौकरी दी गयी है उनमें ही छटठनी की जानी 
चाहिए 


(७) जहां व्यवस्था-पक्ष और श्रमिक आपस में राजी हों, वहां सात दिनः 


प्रति सप्ताह काम करने की पद्धति अस्थायी तौर पर अपनायी जा 


. सकती है। 


(८) 


वेज्ञानिकन के कारण जहां कामगारों को नौकरी से हाथ घोना पड़ा _ 
हो वहां उनको अन्य काम-घंघे के लिए फिर से प्रशिक्षण की सुविधाएं 


१६६ भारतीय मजदूरों की अम-समस्याएँ 


मिलनी चाहिए। यह प्रशिक्षण-अवधि नव मास तक की हो सकती 
है । सरकार, मालिकों और कामगारों को मिलकर प्रशिक्षण-योजना 
बनानी चाहिए । 
(९) प्रशिक्षण-काल में कामगार के भरण-पोषण का दायित्व प्रबंध-पक्ष पर 
होना चाहिए। प्रशिक्षण का व्यय सरकार को उठाना चाहिए 
(१०) सरकार ने जिन विभिन्‍न परियोजनाओं को चालू किया है उनमें 
बेशी श्रम को काम देने की संभावनाओं पर पूरा ध्यान देना चाहिए। 
(११) कामगारों को ऊंचा वेतन देकर तथा उनके जीवन-स्तर को बेहतर 
बनाकर, उन्हें वैज्ञानिकन के लाभ में भागीदार बनाना चाहिए और 
इस प्रकार उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। जहां कामगारों के अतिरिक्त 
प्रयत्नों से लाभ हो वहां उन्हें अधिग्रहीत छाभ में भाग मिलना 
चाहिए--इस दशा में, जहां वेतन निर्वाह के स्तर से नीचा हो वहां 
तो उक्त लाभ का अधिकांश उन्हीं को देना चाहिए। जहां प्रबंध-पक्ष 
का कुछ पूंजीगत विनियोग हो वहां कामगारों का उक्त छाभांश नियत 
करते समय उसका ध्यान रखना चाहिए। इस सबका ध्येय यही है 


कि वैज्ञानिकन के जरिए, कामगारों को निर्वाहयोग्य वेतन प्राप्त 


करने की प्रक्रिया में सुविधाएं उपलब्ध की जाएं । 


कामगारों के संगठनों ने इस आशय की कितनी ही शिकायतें भेजी हैं कि 
अनेक मालिकों ने योजना आयोग की उक्त सिफारिशों का उल्लंघन किया है । 
कामगारों के एक प्रमुख केंद्रीय संगठन का कहना है कि मालिक वैज्ञानिकन 
की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए छटनी करने लगे हैं जो योजना 
आयोग की परियोजना की भावना के प्रतिकूल कार्य हैं। मालिकों और काम- 
गारों ने उक्त परियोजना का अर्थ अपने-अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए 
भिन्‍न-भिन्‍न लगाया है । 

यद्यपि आयोग के उक्त प्रस्तावों की भावना छटनी के विरुद्ध है फिर भी 
उनकी भाषा प्रायः मालिकों के पक्ष में बोलती प्रतीत होती है। उदाहरण के 
लिए, एक क्षेमोपाय में कहा गया है कि बेशी श्रमिकों को जहां तक संभव हो 
उनकी सेवा का तार टूटे बिना अन्य विभागों में काम दे देना चाहिए और 
यथासंभव उनका वेतन कम न होना चाहिए । इससे स्पष्ट है कि मालिक के 
लिए यह कहने का द्वार खुला पड़ा है कि जब समान शर्तों पर नौकरी चालू 
रखने को सभी संभावनाएं समाप्त हो गयीं तभी उन्हें कामगारों की छटनी 
.. करनी पड़ी और फिर उनके सामने इसके सिवा और कया चारा था कि छठनी 
.. वाले कामगार को अन्य काम कम वेतन पर दे दिया जाए। 
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सरकार विवादों के निपटारे के लिए सदा चिंतित रहती है और इस कारण 
वह प्रायः ऐसे काम चलाऊ समझौतों पर ही संतोष कर बंठती है जो दनिकचर्या 
की कठिनाइयों के सामने अधिक नहीं टिक सकते हैं। इसलिए यह ॒ बहुत 
आवश्यक है कि मालिकों और कामगारों के संविदे इतने स्पष्ट और सुलझे हुए 
होने चाहिए कि विभिन्न पक्ष उनका भिन्‍न-भिन्‍न अर्थ न लगा सकें । 

इसके अतिरिक्त, योजना आयोग ने जो क्षेमोपाय' बताये हैं उनमें कुछ भारत 
की वर्तमान अवस्थाओं में सरलता से कार्यान्वित नहीं किये जा सकते । उदा- 
हरण के लिए, प्रबंध और श्रमिक पक्षों द्वारा छुने गये विद्येषज्ञों ने जो 
प्राविधिक जांच-पड़तार की थी उसके आधार पर यह सुझाव दिया गया था 
कि एक श्रमिक के कार्य की मात्रा निश्चित कर देनी चाहिए । समय और गति 
. के आधार पर व॑ज्ञानिक कार्यभार की सीमा निर्धारित करने का काय बहुत 
उलझनपूर्ण है । औद्योगिक दृष्टि से समुन्नत देशों में, जहां श्रमिक और प्रबंध पक्ष 
इस कार्य के लिए अपने-अपने विशेषज्ञ नियुक्त कर सकते हैं वहां इस कार्य से 
लाभ प्रात हुआ है। कितु भारत जेसे देश में मजदूर संघों से उक्त प्रकार के 
विशेषज्ञों की नियुक्ति की आशा करना उनकी वर्तमान स्थिति की अवहेलना 
करना होगा । 

योजना आयोग के कुछ सुझावों में बेशी श्रमिकों के लिए बदले के काम-धंधों 
का प्रयोग किया गया है। यद्यपि वज्ञानिकन के विषय पर जो पुस्तकें और 
लूघपुस्तिकाएं प्राप्य हैं उनमें इस सिफारिश का जोरदार शब्दों में उल्लेख किया 
गया है। यह सिफारिश उनकी अवस्था को देखते हुए पश्चिमी देशों में उपयोगी 


.. भले ही हो कितु भारत जंसे देश में जहां श्रमिकों में एक जगह से दूसरी जगह 


चले जाने की क्षमता ही संभव नहीं है । छोटे नगरों की कौन कहे, जो श्रमिक 
देश के भीतरी प्रदेशों से आकर कलकत्ता और बंबई में पड़े हुए हैं, अवसर 
मिलने पर वे भी वहां से दूसरे स्थानों को जाने में आनाकानी करते हैं। वे 
अपने आवासों को सहज में नहीं त्यागना चाहते। इसके अलावा, यदि कोई 
कामगार किसी कार्य में यत्किचित्‌ दक्ष नहीं है और यदि वह जहां जाएं वहां 
सफलतापूवक काम करने का आत्मविश्वास नहीं रखता है तो उसे अपना व्यव« 
साय बदलने के लिए कैसे फुसलाया जा सकता है ? ऐसा करने से, उसने पहले 
से जो यत्किचित्‌ दक्षता प्रास कर रखी है केवल वही बरबाद न होगी बल्कि 
उस नये प्रकार के कार्य को छने तक में उसका कलेजा कांपने छंगेगा जिसकी 
सफलता अभी संदिग्ध और जिसका मार्ग कांठटों से भरा पड़ा है । 

जुलाई १९५७ में भारतीय श्रम-सम्मेलन ने आयोजित अर्थतंत्र की पेची- 
दगियों की हृष्टि से वेज्ञानिकन के प्रश्न पर गौर किया था। इस सम्मेलन ने 
यह बात मान ली थी कि सरकार वैज्ञानिकन के उन उपायों में हाथ न डाले 


१६८ _ भारतीय सजदूरों की श्रम-समस्याएं 


जिनसे देश की विद्यमान अवस्थाओं में वास्तविक आर्थिक हितों के परिपोषण 
की संभावना नहीं है। सरकार यह नीति उन दोनों क्षेत्रों में बरतेगी अर्थात्‌ 
जहां वैज्ञानिकन की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और जहां वेज्ञानिकन के नये 
उपायों के सूत्रपात पर सोच-विचार किया जा रहा है । द 
वैज्ञानिकन मालिकों तथा कामगारों, दोनों की राजी से होना चाहिए । यदि 
इन दोनों पक्षों में मतैक्य संभव न हो तो वैज्ञानिकन के जिन सिद्धातों को उक्त 
सम्मेलन ने स्वीकार कर लिया है उनके आधार पर विवाचन या न्यायिक 
निर्णय करवाना अभी प्र है। इस सम्मेलन ने वैज्ञानिकन की किसी भी योजना 
के लिए निम्नांकित बांतें अनिवारय मानी थीं 
(१) बतंमान कमंचारियों में किसी की छटनी न होनी चाहिए और न 
उनकी कमाई में कोई कमी. आनी चाहिए 
(२) वेज्ञानिकन से जो छाभ हो उसका समाज, कामगारों तथा मालिकों में 
उचित वितरण होना चाहिए 
(३) विशेषज्ञ कार्य-भार का उचित निदान करें और यह विभिन्‍न पक्षों की 
. सहमति से होना चाहिए । इसके अतिरिक्त, कार्यावस्‍थाओं में भी उचित 
सुधार होना चाहिए । 
.. इसका मतलब यह नहीं है कि बेशी श्रमिकों को न बनाये रखा जाए और 
न उन्हें बदले के काम में लगाया जाए। कितु इसका अर्थ यह है कि यह कायें- 
. प्रणाली स्वेच्छापर्वक नहीं चल सकती है, चाहे दोनों पक्षों में सहमति भले ही 
विद्यमान हो । 
अतएव, इस प्रकार के जटिल कितु महत्त्वपूर्ण काम के लिए समुचित कामुन 
बनाकर तथा समुचित प्रशासकीय व्यवस्था करके राज्य को स्वयं इसका 
दायित्व उठाना चाहिए। 


क्या कदम उठाया जाए . 


नया ढंग -- वैज्ञानिकन की आर्थिक और प्रविधिक आवश्यकता तथा सामा- 
जिक स्थिति के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसने भारत में वेज्ञानिकन की गति 
मंद कर' दी है; तथा किन्‍्हीं-किन्हीं अवस्थाओं में वेज्ञानिकन स्थगित करने के 
लिए लाचार कर दिया है। वेज्ञानिकन के विषय में भारत को स्वयं अपनी 
नीति निर्धारित करती होगी। दूसरे देशों का अनुभव इस दिशा में सोलहो 
आने उसका ठोस पथ-प्रदर्शन करने में विफल होगा । अब तक भारत के लिए . 
.. कोई हु-ब-हु उदाहरण नहीं है। कदाचित्‌ रूस को छोड़कर, ऐसा कोई देश 
. नहीं है जिसकी जन-संख्या विशाल हो और बेरोजगारी बेहद सिर उठा रहीं 
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हो, फिर भी उसने ऐसे बड़े पैमाने पर तथा ऐसी तेजी से, जैसीकि भारत की 
इच्छा है, अपने यहां आधुनिक विशाल औद्योगिक राज्य बनाने की कोशिश 
की है। 

भारत और रूस की राजनीतिक व्यवस्थाओं में आकाश और पाताल का 
अंतर होने के कारण, सोवियत संघ का अनुभव इस देश के लिए क्या लाभकारी 
हो सकता है? रूस की निविरोध शासनप्रणाली में जिस दो-टूक तरीके से 
काम किया जाता है वह भारत की' सेवा-व्यवस्था में संभव नहीं । इसलिए यहां 
उस प्रकार की सफलता की आशा करना भी एक दुःस्वप्त होगा। भारत में 
प्रगति का दारमदार कुछ मुट्ठी मर लोगों के इंगित पर नहीं बल्कि अनेक लोगों 
की सहमति पर निर्भर है। उस सहमति का अनुसरण और कार्यान्विय' एक ढंग 
से करना चाहिए 


वेज्ञानिकन का विषय दूसरी पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए बहुत 
महत्त्वपूर्ण है। यह ठीक ही है कि इस योजना में देश के उद्योगीकरण पर बल 
दिया गया है जबकि पहली पंचवर्षीय योजना में खेतीबारी को अधिक बढ़ावा 
दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में जो उत्साहवर्धक फल 
प्राप्त हुआ था उसका कारण यह था कि प्रविधिक तरीकों का प्रयोग किया 
गया तथा भूमि को अनुपस्थित भूमिपतियों अथवा महाजनों के हाथ से लेकर 
उसे उसके जोतनेवाले किसानों को दे दिया गया। इस प्रकार के भूमि सुधार 
से एक अनुकूल वातावरण उत्पन्न हो गया । इसके अतिरिक्त सदुद्देश्य और दृढ़ता 
से नयी स्फूरति पैदा हुई। वही भावना और अध्यवसाय दूसरी पंचवर्षीय योजना 
के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र में सफलता के लिए नयी शक्ति को जन्म देगी। 


यदि भारत तेजी से उद्योगीकरण करके आर्थिक स्वाधीनता और प्रमुखता 
पाना चाहता है तो उसको इतनी औद्योगिक क्षमता बढ़ानी होगी कि वह संसार 
के बाजारों में अपना तैयार मार भेज सके । इस उद्देश्य को पूरा करते समय 
उसे यह भी देखना होगा कि इससे उसका भीतरी अथ॑तंत्र बिगड़ने न पाये और 
जनता में व्यापक असंतोष पेदा न हो । 


देश की जनशक्ति और भौतिक साधनों के अधिकाधिक प्रयोग द्वारा उसकी 
 श्रीवृद्धि करने के लिए सहानुभूतिपूर्ण कितु सुदृढ़ कार्यवाही की आवश्यकता 
ग्रेगी ताकि उससे यथासंभव उत्तम फल प्राप्त हो सके और मालिक श्रमिक-वर्गें 
का शोषण-दोहन न कर सकें । यदि कामगार जी तोड़कर परिश्रम करने में 
जुट जाते हैं तथा देश का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने में सफल होते हैं; और 
यदि मालिक लाभ का एक बड़ा भाग कामगारों को देकर उनके जीवन को 
सुखी और समुन्नत बनाने का प्रयास करते हैं तो इंसका परिणाम यह होगा 


१७०. . भारतीय मजदूरों की श्रम-समत्याएं 


कि देश की आर्थिक शक्ति ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी प्रतिष्ठा 
और पदवी भी बढ़ जाएगी । 
सरकार का निर्देशन -- एक बड़े पैमाने पर कार्यवाही करने से पहले, 
जिससे कहीं श्रमिक और प्रबंधक वर्गों के बीच कोई बुनियादी संघर्ष पैदा न 
हो जाए, सरकार को चाहिए कि वह अपनी नीति निर्धारित करने तथा उसको 
कार्यपरिणत करने के संबंध में अपनी बानगी प्रस्तुत करे। यह बात दूसरों. को 
देखने-सुनने में बड़ी बेतुकी और ओछी जान पड़ेगी; कितु इस देश में उसका 
महत्त्व कम नहीं आंकना चाहिए क्योंकि यहां श्रमिक-वर्ग और प्रबंधक-वर्गं 
दोनों ही पहल के लिए सरकार का मुंह ताकते आये हैं। आयोजन की आवश्य- 
कता ने उनकी इस परंपरा को और भी मजबूत बना दिया है । दूसरी पंचवर्षीय 
योजना तथा समाजवादी ढांचे के समाज की रचना के सिद्धांत के अंतगंत दोनों 
वर्गों की राज्य का मुखापेक्षी रहने की प्रवृत्ति को और भी बढ़ावा मिलेगा । 
इसलिए, चाहे वह केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकारें, सबको एक 
निदिचत मार्ग पर चलना चाहिए। सबको एकता और अनुशासन का दृष्टांत 
प्रस्तुत करना चाहिए। सरकार को एक सुस्पष्ठ और ग्राह्मय नीति निर्धारित 
करनी चाहिए ताकि उसमें भ्रम की गृंजाइश न हो और उसके मनमाने अर्थ न 
लगाये जा सकें। सबसे आवश्यक यह है कि सरकार के विभिन्‍न अंचढों में 
किसी समस्या पर बोलते समय एक ही हष्टिकोण का परिशीलन करना चाहिए। 
इसकी उपादेयता तब और भी बढ़ जाती है जबकि उस समस्या से विभिन्‍न 
हितों का संबंध होता है । 
मजदूर संघों की एकता--वैज्ञानिकन की सफलता के लिए एक दूसरी 
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि मजदूर संघ आंदोलन में एकता का अंकुर उचित 
रहना चाहिए | यहां मजदूरों की कितनी ही स्वतंत्र यूनियनें (संघ) हैं जिनकी 
निष्ठा किसी केंद्रीय संगठन से बंधी हुई नहीं है। किबहुना, स्वयं केंद्रीय 
संगठनों की संख्या भी चार है जिनके देश के भिन्‍न-भिन्‍न भागों में अपने-अपने 
प्रभावश्षेत्र हैं । कुछ केंद्रीय संगठन और कितने ही संघ कमजोर हैं और उनका 
ढांचा शिथिल है। उनकी सदस्य-संख्या का दावा अत्युक्तिपूर्ण, और उनकी 
वित्तीय स्थिति डांवाडोल है। इन कारणों से वे कोई वेज्ञानिक अध्ययन और 
परीक्षण करने में असमर्थ हैं। उनके अनुयाय्रियों में कितना अनुशासन हो 
सकता है, यह सोचा जा सकता है। इसीलिए वे समय-समय पर कोई-न-कोई 
ऐसी हलचल छेड़ते रहते हैं जिससे प्रतिस्पर्धा संघों के ऊपर उनकी धाक जमी 
रहे नहीं तो उनका अपना अस्तित्व मिट जाने का खतरा पेदा हो जाता है। 
यहां मजदूर संघों में जो आपसी प्रतिस्पर्धा चलती रहती है तथा उनमें 
._ झूठे वायदे करने की जो होड़-सी चल पड़ी है उसके कारण आजकलरू कितनी 
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ही उलझनें पैदा हो गयी हैं जिनका श्रमिकों के हितों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। 
थे दोष तभी दूर हो सकते हैं जबकि स्वयं श्रमिक-वर्ग के बीच में निःस्वार्थ-भाव 
ओर लगन से सेवा करनेवाले मजदूर पैदा होने लगें । 

. इस देश में मजदूर संघों की हढ़ता के लिए एक सुधार की आवश्यकता है । 
यह सुधार उनकी सामयिक पेंतरेबाजी तथा भावुकता की अपेक्षा आंतरिक 
संघटनात्मक शक्ति पर कहीं अधिक निर्भर है। यह सुधार क्या है ? सब 
संबंधित व्यक्तियों को यह मान लेना चाहिए कि प्रत्येक इकाई के लिए एक 
मजदूर संघ होना चाहिए और एक क्षेत्र में प्रत्येक उद्योग के लिए एक संघ या 
संधान (फेडरेशन ) बनना चाहिए जिसे वहां श्रमिकों की ओर से बोलने का 
अन्यापवर्जी पूण अधिकार प्राप्त हो । 

केंद्रीय नियंत्रण मंडल--न्याय और समुचित वैज्ञानिकन के कार्यान्वय के 
बारे में निम्नांकित बातों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होगा 


(१) उद्योगों की चाल कार्यावस्‍थाओं को ध्यान में रखकर समुचित कार्ये- 
भार निश्चित करना तथा अपेक्षाकृत अधपेठे कामगारों की शक्ति को 
जानना ताकि अधिक कार्यभार उठानेवाले को पर्याप्त हानिपूर्ति 
मिलती रहे; 

(२) देखभाल करके इस बात को पूरी तरह ध्यान रखना कि जितनी नयी 
मशीनें लाने की स्वीकृति दी गयी है उससे अधिक मशीनें न छायी 
जाएं 

... (३) वैज्ञानिकन की यह पहली शर्त है कि बेशी कामगारों को बदले के 

काम में लगाया जाए। या तो उन्हें नयी यूनिटों में ऊगा दिया जाए 
या विद्यमान यूनिटों में जो स्थान रिक्त हों उनमें नियुक्त कर दिया 
जाए 

(४) विभिन्‍न यूनिटों का सामयिक निरीक्षण होना चाहिए जिससे यह देखा 

जा सके कि मशीनों की देखभाल भलीभांति की जाती है या नहीं; 
कहीं उनकी उपेक्षा तो नहीं की जा रही है; 

(५) समय' रहते, सुधार करने की दिशा में कदम उठाया जा सके; 

(६) कुप्रबंधग्रस्त यूनिटों का प्रशासन अपने हाथ में लेना । 


उक्त उत्तरदायित्व एक उच्च अधिकार प्राप्त स्वतंत्र तथा अधिकृत अभिकरण 
को सौंपा जा सकता है जिस पर किसी प्रकार का कोई विशेष राजनीतिक 
दबाव न हो और जिस पर निहित स्वार्थों का प्रभाव न पड़ सके। १९४० 
में नियुक्त बंबई सुती कपड़ा मजदूर जांच समिति ने सुझाव दिया था कि 
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वैज्ञानिकन की योजना की जांच-पड़ताल तथा स्वीकृति के लिए कामगारों 
और सेवायोजकों के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों की एक वेज्ञानिकन समिति 
(१०४०77580४07 (0707770668) स्थापित की जाए। सूती कपड़ा 
उद्योग के समुपयोजन दल (१९५२) ने प्रबंध-पक्ष और श्रम-पक्ष द्वारा स्वीकृत 
विशेषज्ञों की एक नामावली रखने का सुझाव दिया था जिसमें से विशेषज्ञों 
की एक तदर्थ समिति निर्धारित समस्याओं के अध्ययन के लिए नियुक्त की 
जा सके | यद्यपि इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता प्रत्येक स्तर पर पड़ 
सकती है फिर भी कोई बड़ा कदम उठाने के लिए केवल उससे काम (न चल 
सकेगा । द 
इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह शक्ति पर्यात् नहीं है जो उद्योग 
(विकास तथा नियमन) अधिनियम [3शवेप्रडएं७8४ (॥06ए72९00776४॥/ 
87वें १९2४७४४०7 ) 30॥] द्वारा प्रदान की गयी है और न उसके हारा 
बनाये-गये अभिकरण ही पर्याप्त सक्षम हैं। यह कहना ही होगा कि यद्यपि 
केंद्रीय सरकार विधि-विहित तथा अन्य प्रकार की नीति निर्धारित करने के लिए 
ठीक है फिर भी उस नीति के देनिक कार्यान्वय में सफलता के लिए उसका 
मुंह ताकना ठीक नहीं होगा । उक्त अधिनियम के अंतर्गत जिस केंद्रीय सलाह- 
कार परिषद ((७7779| 204 ए7807ए (एं०प्र70]) तथा विकास परिषदों 
(/26ए6७।077074 (४०प्र/०8) की व्यवस्था की गयी है वे प्राय: परामशें 
दाता का ही काम करती हैं। ये भारी-भरकम परिषदें किसी भी प्रकार से 
उस नीति को कार्यान्‍्वय कराने में सफल नहीं हो सकतीं जिसके दूरगामी 
परिणाम निकालना अवश्यंभावी हैं। यदि कोई शासी निकाय रूगन से काम 
करना चाहता है और विभिन्‍न समस्याओं को निपटाने के लिए आवश्यक 
निर्णय करना चाहता है तो उसका आकार-प्रकार छोटा होना चाहिए । 
इसलिए उन सब उद्योगों के लिए एक केंद्रीय नियंत्रण मंडल ((श॥7'&/ 
(०77०0 80७70) की स्थापना करना चाहिए जिनमें वैज्ञानिकन तथा 
अन्य कार्यवाही करना अभीष्ठ है। इस नियंत्रण मंडल के अधिकारों और 
कत्तंव्यों को विधि-विधान द्वारा निर्धारित कर देना चाहिए तथा संबंधित 
अधिनियम में स्पष्टठ: उल्लिखित परिस्थितियों को छोड़कर उसके कार्यों में 
किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना वर्जित होना चाहिए । 
केंद्रीय नियंत्रण मंडल को विशेषज्ञ समितियां नियुक्त करनी होंगी जो 
कार्यभार, अतिरिक्त देय वेतन, भुगतान की उत्साहवर्धक पद्धतियों, यंत्रों तथा 
. साज-सामान के प्रविधिक सर्वेक्षण तथा बेशी श्रमिकों को काम देने की परि- 


._ योजनाओं जेसी महत्त्वपूर्ण समस्याओं की जांच-पड़ताल करें । 


पर्याप्त कायभार--यह कहां संभव है जबकि देश में विकास का काम तेजी 
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आवश्यक होंगी ? यह देखना होगा कि बिजली, मशीनों, कच्चे माल 
तथा खपत की कमी से काम बंद न होता चाहिए; मशीनें और कच्चा मार 
बढ़िया होना चाहिए; तथा उनका अनुरक्षण भी अच्छे ढंग से करना चाहिए 
और उत्पादन के मार्ग में कोई अड़चन न आनी चाहिए । शिकायतें दूर करने 
के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी होगी। उपस्थिति के आधार पर भी मज- 
दूरों की न्यूनतम मजदूरी का प्रबंध करना होगा। ठीक है कि यह वेतन बहुत 
ऊंचा नहीं हो सकता । अनिच्छापूर्वक अथवा लाचारी से निठल्ले बेठने की हानि- 
पूर्ति भी देनी पड़ेगी । उत्पादन के आधार पर अधिशाभांश (बोनस) वितरण 
करने की एक उचित पद्धति निकालनी होगी | यह बोनस प्रत्येक वेतव अवधि 
के अंत में दिया जा सकता है । 

प्रबंध-व्यवस्था की देखभमाल--यह पहले कहा जा चुका है कि प्रबंध-संबंधी 
दायित्वों का पूर्ण निबाह न होने के कारण कितनी ही बुराइयां सिर उठाने 
लगीं हैं। अभी हाल में जांच-पड़ताल करने से पता चला था कि यंत्रों की 
बुरी तरह से उपेक्षा की जाती रही है। प्रकाश, तापमान, नमी, धुल, गंदगी, 
संकीर्ण स्थान आदि के बारे में तीन्र आलोचनाएं सुनने में आती रही हैं । इन सब 
बातों का उद्योगों की कार्यावस्‍थाओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि लापरवाही 
से नये यंत्र टूट-फूट जाते हैं तो यह राष्ट्र की क्षति समझनी चाहिए । 

बंबई और अहमदाबाद मिल-मालिक संघ का कहना है कि योजना आयोग 
के आंकड़ों के अनुसार देश की ४५७ मिलों में १५० मिलें आर्थिक दृष्टि से 
भारस्वरूप हैं । यह निःसंदेह एक विचारणीय विषय है जिसकी जांच-पड़तारू 
होनी चाहिए। इनमें कितनी मिले व्यवस्थापकों की उपेक्षा तथा अयोग्यता से 
अपनी वतंमान बुरी दशा में पड़ गयी हैं, यह देखता चाहिए। निः:संशय कोई 
भी मिल टटपृंजिया-रूप में चाल नहीं होती है। यदि फिर भी वह समय की 
अनुकूलता के बावजूद एक ना-कमाऊ उद्योग बन जाती है तो इसके लिए प्रबंध 
व्यवस्था को ही उत्तरदायी ठहराना चाहिए 

जिस केंद्रीय नियंत्रण मंडल का उल्लेख पहले हो चुका है उसे यूनिटों का 
समुचित निरीक्षण करने तथा उनके दोषों और कमियों को दूर करने का 
अधिकार प्रात्त होना चाहिए। योग्य प्रविधिक कर्मचारीवर्ग उक्त यूनिटों का 
निरीक्षण समय-समय पर करता रहे ताकि नियंत्रण-मंडल यह जान सके कि 
विभिन्‍न संयत्रों और कारखानों की अवस्था कैसी है। जब संयंत्र इतनी बुरी 
.. तरह. हृट-फूट गये हों कि उनकी मरम्मत ही संभव नहीं है, तब उनका निरी- 
... क्षण करने से क्‍या भला होगा ? 


.... *दे.--फैक्ट्स एबाउट दि मिल इंडस्ट्री 
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उद्योगों की असह्य कार्यावस्‍थाओं के बिरुद्ध जो शिकायतें आयी हैं उनमें 
. बहुतों का उल्लेख अंतर्राट्रीय श्रम संघ के उत्पादिता दल के प्रतिवेदन में 
किया गया है । प्रत्यक्ष है कि या तो फैक्टरी अधिनियम का अंतवर्ती प्रशासन 
दोषपूण है या उसके अनुबंधों में ऐसी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है जो कामगारों 
के लिए उचित कार्यावस्‍थाओं का प्रबंध करवा सके । इसलिए नियंत्रण मंडरू 
को यह भी काम सौंपना होगा कि वह इस उद्देश्य के लिए समय-समय पर 
उद्योगों का निरीक्षण करता रहे, विशेषकर उन उद्योगों का जहां से इस आशय 
की शिकायतें आयी हों 

नयी मशीनें लगाना --जब पुरानी मशीनें काम लायक न रहें या निकम्मी 
हो जाएं तब उनकी जगह नयी मशीनें गाना आवश्यक होता है। इस जगह 
यह बात सोचने के योग्य है कि क्या वर्तमान मशीनें काम लायक नहीं रही 
हैं ? या नयी मशीनें मंगवाकर केवल धन का दुरुपयोग किया जा रहा है ? 
यदि संबंधित उद्योग की प्रतिनिध्यात्मक यूनियन (संघ) तथा प्रबंधकवर्ग में 
इस विषय पर मतभेद हो तो केंद्रीय नियंत्रण मंडड को आवश्यक प्रविधिक 
सर्वेक्षण करके उसके बारे में निर्णय देने का अधिकार होना चाहिए। निदान 
बिना नियंत्रण मंडल की अनुमति के एक निश्चित धनराशि से अधिक की 
मशीनें आयात करने की आज्ञा न दी जानी चाहिए । 

स्वचालित यंत्र और मेहनत-बचानेवाली युक्ति--स्वचालित यंत्रों (मशीनों) 
को लगाने तथा मेहनत बचानेवाली युक्तियों को काम में छाने की ओर विशेष 
ध्यान देने की आवश्यकता है। यह उचित न होगा कि स्वचालित (#प्रा0- 
779070) मशीनों के छूगाने पर कठोर प्रतिबंध छगा दिया जाएं। यह ठीक 
है कि उक्त प्रकार की मशीनों पर अधिक कठोर नियंत्रण रखना आवश्यक है। 
यदि चाल मशीनें पुरानी पड़ गयी और घिस गयी हों तो स्वचालित मशीनों 
को लगाया जा सकता है क्योंकि ऐसा न करने से तथा अन्य प्रकार को 
. मशीनें छूगाने से आधुनिक स्वचालित मशीनों के युग में उद्योग को अपेक्षाकृत 
लंगड़ा बना देना होगा। यहां पर यह भी संभव है कि बड़ी सख्या में 
स्वचालित मशीनों के प्रयोग से बेरोजगारी की कठिन समस्या उठ सकती है 
तथा ऐसी स्थिति में इस प्रकार की मशीनों को कुछ वर्षों की अवधि में फेला 
कर लगाना होगा यहां तक कि फिलहाल उनका लगाना स्थगित कियाजा 
सकता है। इसलिए स्वचालित मशीनों के लगाने की अनुमति नियंत्रण मंडल 
((07070] 8097व) द्वारा पूरी जांच करने के बाद ही देनी चाहिए 
इससे पहले यह भी आश्वासन मिल जाना चाहिए कि उनके छगाने से कोई 
बेरोजगारी नहीं फैलेगी । 

. जो काम हाथों से किये जाते हैं उनके यंत्रीकरण करने का प्रदन एक भिन्न 
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चीज है क्योंकि ऐसा करने से काम-धंधों में लोगों को खपाने का क्षेत्र कम हो 
जाएगा । यदि यंत्रीकरण के बिना किसी महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में उत्पादन पर कोई 
विशेष प्रभाव नहीं पड़ता हो तो उसका प्रयोग केवल अथतंत्र को बदलने के 
लिए उचित न होगा । 
 छटनी का गप्रहन--वैज्ञानिकन की सभी योजनाओं का प्रभाव कामगारों 
की संख्या पर पड़ता है। वैज्ञानिकन के अंतर्गत चाहे कार्यभार बढ़ाओ या 
नयी आधुनिक मशीनें लगाओ, उन सबका परिणाम यही होगा कि पूर्ववर्ती 
उत्पादन-मात्रा पर पहुंचने के लिए पहले की अपेक्षा कम' व्यक्ति लगाने होंगे । 
इससे विभिन्‍न पैमाने पर छटनी का प्रशरत सामने आ जाता है। लोग इस 
छटनी को मामूली, हल्की-फुल्की और तोले में रत्ती बराबर बताने के आदी हो 
गये हैं। मालिक और उनके संगठन छठनी को एक सामान्य और अस्थायी 
बेरोजगारी की समस्या का नाम देते हैं ताकि मजदूरों में असंतोष की भावना 
न बढ़े। वे कहा करते हैं कि इन बेरोजगारों को फिर काम पर, बुलाने में 
अधिक समय न छंगेगा । कितु कामगार बेरोजगारी की समस्या के प्रति कम 
सतक नहीं । वे प्रायः इस प्रकार के बहकावे और फुसलाने में नहीं आते हैं ।. 
यदि उत्यापित कामगारों को बदले के काम-धंधों का प्रबंध नहीं हो सकता है 
तो बेहतर यही है कि किसी प्रकार की नयी योजना को कार्यपरिणत करने की 
अनुमति ही न दी जाए। 
कूटोर उद्योग (0000926 4धरतेप्रश0प०58)--राष्ट्रीय. तथा अंतर्राष्ट्रीय 
हृष्टिकोणों से वेज्ञानिकन का सर्वक्षण पहले ही हो चुका है; और भारतीय 
उद्योग में, वेज्ञानिकन पर आधारित तरीकों का प्रयोग' कहां तक किया जाना 
चाहिए, इस विषय पर भी प्रकाश डाला जा चुका है । 
यह पहले बताया जा चुका है कि अनुन्नत अथंतंत्र में वज्ञानिकन के सूत्रपात' 
. में सबसे प्रबल अडुंगा व्यापक बेरोजगारी तथा स्वल्प कमाई द्वारा उत्पन्न 
होता है। इस दिशा में घरेलू धंधों तथा छोटे उद्योगों की आवश्यकता पैदा हो 
जाती है । जिससे आवश्यक संख्या में लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा 
हो जाएं। कपड़ा जांच समिति (76596 कषपरालए 0007760866) 
ने १९५४ में अपने प्रतिवेदन में कहा था कि हथकरघों के उद्योग में कपड़ा 
मिल उद्योग की अपेक्षा २० गरुने लोग काम में छगे हुए हैं। इसलिए बड़े 
 पमाने के उद्योगों के विस्तार में हिचकिचाहट की आवश्यकता नहीं है तथा 
. इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों को घरेल धंधों तथा छोटे उद्योगों के लिए निधड़क 
रूप से सुरक्षित रखा जा सकता है। चाहे कोई काम हाथ से किया जाय या 
यंत्रों से, उसकी मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। जिस प्रकार, यदि कोई आदमी 
अपने सिर पर भार रखकर छे जाता है तो वह भार पर्यात मात्रा में होना 
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हिए और उसे पर्याप्त गति से चलना चाहिए--वह इन दोनों में से किसी 
काम से इन्कार नहीं कर सकता है, उसी प्रकार मशीनों पर काम करने में 
आवश्यक सुधार से तथा पुरानी पड़ जाने पर उतके स्थान में नयी छगाने से 
कोई इन्कार नहीं करेगा । दूसरे शब्दों में, चाहे वह मशीनों का काम हो या 
हाथों का, यदि काम करने की योग्यता और क्षमता को तगड़ा नहीं रखा 
जाता है तो किसी प्रकार की प्रगति नहीं हो सकती है । द 
यहां यह बताना आवश्यक होगा कि जापान और जमे॑नी में कुटीर उद्योगों 
में भी बिजली से मशीनें चलती हैं और ये मशीनें आधुनिक मॉडल की होती 
हैं। इनसे देहाती क्षेत्रों के लाखों आदमियों को काम मिलता है तथा इनके 
उत्पादन से बड़े उद्योगों का पेटा भरता रहता है। भारत को इन देशों का 
अनुकरण करके अपने यहां कुटीर उद्योगों का एक जाल बिछा देना चाहिए । 
सरकार को इन कुटीर उद्योगों के माल को बेचने में सहायता देनी चाहिए । 
उसे उसके लिए राज्यों के प्रधान नगरों में प्रदशंनकारी दूकानें खोलनी चाहिए। 
. सरकार की नीति --कोई भी व्यक्ति इस बारे में निर्णय करने में समर्थ 
नहीं है कि भारत जैसे देश में, जो कम उन्नत है और जिसमें जनसंख्या की 
भरमार है, वैज्ञानिकन के विषय में क्या नीति अपनायी जाए । 

१९५३ में कांग्रेस महासभिति के अजमेर क्षेत्र में यह संकल्प दोहराया गया 
था कि कांग्रेस अधिकतम उत्पादन करने, सबको काम-धंधा तथा सामाजिक 
और आशिक न्याय देने को अपना ध्येयः मानती है। उसने इस बात पर भी 
बल दिया था कि उस बेहतर तकनीक से अर्थ॑तंत्र में समृद्धि की जायगी जो 
आजकल आवश्यक और उपयोगी है कितु इससे किसी कदर बेरोजगारी में 
वृद्धि न होने दी जाएगी । 

महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के कपड़ा उद्योग के कताई विभाग में 
वेज्ञानिकन के बारे में एक संविदा तेयार किया था। उन्होंने उसमें निम्नाकित 
तीन सूत्रों का उल्लेख किया था 

(१) वेज्ञानिकन से बेरोजगारी न फैलनी चाहिए; 

(२) यदि कोई अतिरिक्त कायंभार कामगार पर डालना पड़े तो वह इतना 

. अधिक न होना चाहिए कि उसके स्वास्थ्य पर उसका दुष्प्रभाव _ 
पड़े; तथा 

(३) वैज्ञानिकन के लाभ को मालिकों और मजदूरों के बीच न्यायोचित 
द . रूप से बांदना चाहिए। 
गत वर्षों में इन सूत्रों का परीक्षण किया जा चुका है। कहना न होगा कि 
ये परीक्षण सफल रहे हैं। यदि आज भो उनका अनुसरण किया जाय तो कोई 
कारण नहीं है कि उनसे कामगारों के हिंतों की उचित रक्षा न हो सके । 


. मे १२ 


न अध्याय ५ क्‍ 
प्रबंध-व्यवस्था में अमिकों का स्थान 
अ्रमिक-प्रबंधक सहयोग 


सहयोग का महत्व --- एक औद्योगिक कारखाने में श्रमिकों और व्यवस्था-पक्ष 
के बीच आपसी सदभावना और सहयोग की कितनी आवश्यकता होती है, 
इस पर अधिक बल देना व्यर्थ होगा । भारत में तो इसकी बहुत आवश्यक्रता 
है क्योंकि इस देश का अर्थतंत्र एक निर्धारित योजना पर टिका हुआ है और 
यहां कोई भी औद्योगिक बख्ेड़ा समूचे देश के विकास के मार्ग में रोड़ा.बन 
सकता है। इसलिए, यहां यह ॒प्रइन उठता है कि श्रमिकों तथा व्यवस्थापकों 
को कैसे और कहां तक एकजीव किया जा सकता है और उनके हृदयों में एक 
बिरादरी तथा एक सामान्य लक्ष्य की भावना कसे उत्पन्न की जा सकती है। 
सहयोग के उद्देश्य --- कामगारों की क्या आवश्यकताएं हैं ? प्रबंधक उनसे 
क्या चाहते हैं ? इस द्वितंत्रीय आधार पर श्रम-प्रबंध पक्षों के सहयोग की 
हढ़ स्थापना की जा सकती है। जहां तक प्रबंध-वर्ग की चाह का प्रशन है, उसे 
दोटूक शब्दों में यों कहा जा सकता है कि वह न्यूनतम वेतन-भार उठाकर 
बदले में अधिकतम उत्पादन चाहता है। निःसंदेह वह औद्योगिक शांति को 
अधिकतम उत्पादन का एक अविच्छिन्न अंग मानता है। इसलिए कामगारों 
की व्यक्तित-शासेरिक््‌ और मानसिक दशाओं तथा श्रमिक-वर्ग के सामाजिक 
जीवन पर ध्यान दिये बिना काम नटों चरू सकता है। श्रमिकों और प्रबंधरकों.. 
के बीच सहयोग बढ़ाने के दो उद्देष्य हैं: पहला उद्देद्य आर्थिक है अर्थात्‌ 
उत्पादन वृद्धि; और दूसरा उद्देश्य नेतिक तथा मानवीय तत्त्व के महत्त्व को 
मानना और उसके अनुसार किसी भी कारखाने के काम में कामगारों को 
अधिक लगन' पंदा करने का द्वार खोलना । 
ये दोनों उद्देश्य अन्योन्याश्रित हैं क्योंकि बिना मानवीय हृष्टिकोण के उत्पादन- 
वृद्धि किसी ऊंचे धरातछ पर अधिक समय तक स्थिर नहों रखी जा सकती है । 
इसंके अतिरिक्त और कुछ कारण हैं जिससे उक्त दोनों बातों पर समान ध्यान 
देना आवश्यक है। एक लोक मंगलूकारी राज्य (४7०7७ 8६७६6) में 
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येक कामगार की प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व का ध्यान रखते हुए उसे सबसे 
पहले एक मानव मानना होगा । उसे उत्पादन की वतंमान दैत्याकार जटिल 
मशीनों का कोरा एक कल-पूुर्जा नहीं माना जाएगा। चाहे कोई पंजीवादी 
अथतंत्र हो, या समाजवादी, दोनों का उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि करना है। 
यदि पूंजीवादी उद्योगों की निगाहु सदा अधिक-से-अधिकर लाभ कमाने पर 
'रहती है तो समाजवादी उद्योग समाज के हित का अधिक ध्यान रखते हैं, 
अर्थात्‌ उसका उद्देश्य उत्पादन में लगे हुए कामगारों का शोषण किये बिना ही 
उत्पादन की लागत घटाने का होता है। इस प्रकार, पूंजीवादी प्रणाली में 
मानव-तत्त्व का ध्यान रखा जाता है कितु वहां उसका सुख्य स्वरूप उत्पादन 
बढ़ाने और अधिक लाभ कमाने के यंत्र के रूप में सामने आता है जबकि 
समाजवादी प्रणाद्वी में कामगार की -संवर्धभान उत्पादन-क्षमता के. साथ-साथ 
उसकी राज्य-के-एक-नागरिक होने को प्रतिष्ठा पर ज्ञी आंच नहीं आने दी 
जाती हैं। 

मानव के व्यवहार को प्रभावित करने वाली बातें-- यदि व्यवस्थापक 
कामगार का सहयोग प्राप्त करना चाहता है तो उसे मानवीय तत्त्व भलीभांति 
स्वीकार करना पड़ेगा । जिन बातों का मानव के व्यवहार पर प्राय: प्रभाव 
पड़ता है, वे निम्नांकित हैं : 


(१) मनुष्य की आत्मप्रतिष्ठा की भावना, उसका यह विश्वास कि उसे 
... ऐसे बुनियादी मानवीय अधिकार प्राप्त हैं जिनके प्रति आदर-भावना 
प्रदशित की जानी चाहिए । 
(२) दूसरों से सम्मान की आवश्यकता । 
(३) जीवित रहने की प्राकृतिक इच्छा। इसके लिए इस आश्वासन की 
आवश्यकता है कि प्रत्येक मनुष्य और उसके परिवार को भोजन, 
... वस्त्र, आवास तथा आधुनिक शिष्ट जीवन के योग्य अन्य उपयोगी 
चीजें मिलती रहेंगी । 
(४) सुरक्षा की अभिलाषा | 
(५) सामाजिक नैसगिक प्रवृत्तियां । 
सहयोग की अन्य शर्तें--प्रबंबक-वर्ग को चाहिए कि वह उक्त प्रभावोत्पा- 
दक बातों को ध्यान में रखकर अपनी सेविवर्ग-संबंधी नीति निर्धा्ति करे ॥ 
श्रमिक-प्रबंधक सहयोग निम्नांकित बातों पर निर्भर होगा : 


(१) दोनों पक्ष सहयोग करने के योग्य होने चाहिए; 
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.. (२) दोनों पक्ष आपसी विश्वास का अविराम प्रदरशेत करते रहें और वे 
... अपने-अपने मन में किसी प्रकार का छिपाव-दुराव न रखें; 


' (३) प्रबंधक मजदूर संघ के दमन के लिए श्रमिक-पक्ष के सहयोग का 
दुश्पयोग न करे तथा जो बातें सामूहिक सौदाकारी तय होने के लिए 
हों उनके संबंध में उक्त प्रकार का सहयोग पाने के लिए कोई तिकड़म 
न भिड़ाएं 


(४) यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि उक्त सहयोग का अर्थ 
यह न होगा कि मजदूर अपने लिए उचित मजदूरी, अथवा अच्छी 
कार्यावस्थाओं और निर्वाह के स्तर की मांग करना छोड़ देंगे; 


(५) उच्च उत्पादिता से उपलब्ध होने वाले लाभ के बंटवारे में प्रबंधक 
श्रमिकों को भी भाग दें; _ 


(६) कारखाने के मामलों में समझबूझ दिखाने और उनमें भाग लेने के 
... लिए श्रमिकों को प्रबंधक आवश्यक बातों की जानकारी देते रहें 


(७) प्रबंधकों को सेविवर्ग-संबंधी नीति में कामगारों की सहमति प्रास करने 
के उद्देश्य से, सभी मामलों में उनका परामर्श लेना चाहिए; तथा 


(८) प्रबंधकों को चाहिए कि वे कामगारों को प्रशिक्षण और प्रगति के 
विषय में सुविधा दें । द द 


रीति-नीति में हेरफेर कीं आवश्यक्रता---समाजवाद की रूपरेखा में 
जो परिवतन हो रहे हैं उसके कारण सभी विचारधाराएं बदलती जा रही' 
हैं। इसलिए उद्योगों में सहयोग का अर्थ भी उसी तरह बदलना चाहिए 
स्व्राधीनता के बाद, भारत ने अपने यहां एक--मंगरूव्सज्य-स्थापित करने का 
अपना.लब्य बनाया है जिसे दुसरे शब्दों में सहकारी सावधन ((:007छ'क- 
#ए8 (/077007969॥0॥ ) कहा जाता है। दुर्भाग्यवश अभी तक देश की 
प्रगति के पैरों मैं उस-पंजीवादी अंर्थतत्र की बेड़ियां पड़ी रही हैं जो हमें 
पृववर्ती शासन से एक वसीयत के रूप में मिला था। इस अ्तंत्र ने. कामगारों 
को शोषण-दोहन से बचाने की कोशिश नहीं की । प्राय: श्रमिकों और प्रबंध 
पक्ष के बीच सेतुबंधन के लिए उपयोजन समितियां तथा संयुक्त समितियां सभी' 
जगह मिलती हैं। कितु इस देश में ये समितियां निकट अतीत में ही बनी हैं. 
.. तथा उनकी क्षमता पर अभी पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता है। यदि इस 
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देश में समाजवादी ढांचे के अर्थतंत्र की संस्थापना करनी है जो समय आने पर 
समाजवादी राज्य तथा वर्गहीन समाज की रचना भलीभांति कर सके, तो 
उद्योग में सहयोग की वर्तमान विचारधारा पर फिर से विचार करना होगा 
और सहयोग को प्रभावशाली तथा सफल बनाना होगा । 

समाजवादी ढंग का समाज--भारत का समाजवाद किसी दूसरे देश के 
. समाजवाद की नकल न होगा, भारतीय' समाजवाद अपनी व्यावहारिक आव- 
इयकताओं पर आधारित होगा और अपनी 'जलवायु के अनुकूल होगा । उद्योगों 
में किसी भी प्रकार के समाजवाद का बुनियादी रूप क्या होता है ? इसका अर्थ 
है कि उद्योगों के संपूर्ण महत्त्वपूर्ण अंचलों का स्वामित्व तथा प्रशासन' राज्य 
के हाथ में होना चाहिए तथा जो बचेखुचे अंचल निजी क्षेत्र के पास छोड़ 
दिये जाएं उन पर भी राज्य का हृढ़ नियंत्रण हो । एक बात और है कि चाहे 
किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण हो गया हो या वह उद्योगपतियों के निजी हाथों 
में हो, यह राज्य का कत्तंव्य है कि वह घन तथा उद्योग से उपाजित लाभ का 
उचित वितरण करवाए। यह बटवारा उद्योग के साझेदारों की दृष्टि से ही नहीं 
बल्कि, समस्त राष्ट्र की हृष्टि से उचित होना चाहिए 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (इंडियन नेशनल कांग्रेस) ने उक्त विचारधारा की 
व्याख्या इस प्रकार की थी : “आयोजन का लक्ष्य देश में समाजवादी ढंग के 
समाज की स्थापना होनी चाहिए जिसमें उत्पादन के प्रमुख साधनों पर समाज 
का स्वामित्व अथवा नियंत्रण रहे, उत्पादन की गति में निरंतर तेजी आती जाए 
तथा राष्ट्रीय घन का न्‍्यायोचित वितरण हो” द 

उक्त विचारधारा सब स्थानों की उन्मुक्त और प्रगतिशील विचारधारा से 
मेल खाती है। समाजवादी स्वामित्व और नियंत्रण स्वयं लक्ष्य नहीं होते हैं 
वे तो उस समाजवादी समाज के विकास के साधनमात्र हैं जहां उत्पादन किसी 
व्यक्ति अथवा गुट्ट की लिप्सा अथवा तृप्ति की सामग्री न होकर सवंसाधारण के 
संभरण का उपादान होता है। 

कामगारों के उत्तरदायित्व में वृद्धि--समाजवादी ढंग के समाज से राज्य 
की उत्पादनकर्ता शक्तियों पर विशाल भार आ जाता है। ओद्योगिक क्षेत्र में वह 

240 0 प्रायः कामगारों के मजबूत कंधों को उठाना पड़ता है | पूंजीवादी ढांचे में, 

कॉर्मॉ्से का अधिकश समय उपयुक्त शर्तों तथा कार्यावस्‍थाओं के सुधार के _ 
लिए प्रबंधकों से सौदा करने में व्यतीत होता है और उत्पादन बढ़ाने तथा 


.. उसमें नये-नये मोड़ देने का दायित्व एकमात्र प्रबंधक-वर्ग पर छोड़ दिया जाता 


है। कितु समाजवादी समाज में, यदि देशभक्ति की भावना प्रबंधकों की मुनाफा- 
खोरी की लिप्सा के ऊपर नहीं उठती है तो व्यवसाय का दूसरा साझीदार 
अर्थात्‌ कामगार-वर्ग स्वयं उत्पादन के विषय में पहल करने को मंदान में उत्तर 
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आता है। जैसा आगे चलकर बताया गया है कि कम्युनिस्ट प्रणाली में कामगारों 
पर बेहद जिम्मेदारी डाल दी गयी है, जहां कामगार, विशेषतः स्टाखनोवाइट, 
संचालक अथवा निर्देशक को उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए अरई लगाता 
रहता है । 

समाजव्रदी-समाज . गा सिद्धांत यही है कि प्रत्येक संभव उपाय से 
अधिकतम उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त के लिए 
है तो कामगार भी राज्य के लिए है+जब-लक कामगार राज्य के एक नागरिक 
की अपनी प्रतिष्ठा-को-अक्षृण्ण-रखकर तथा“अपचे-स्वास्थ्य को हानि पहुंचाये 
बिना राज्य के उत्पादन-की- वृद्धि में -योमद्सन-करने-में समर्थ है तब तक वह 
कितना योगदान करे, इसका कोई परिणाम' निश्चित नहीं किया जा सकता है । 
इस प्रकार, समाज-पद्धति में परिवर्तेन होने से कामगार के कंधों पर केवल 
संवर्धभान उत्पादन का भार ही नहीं आ पड़ा है बल्कि उत्तरोत्तर अधिक उत्पा- 
दन का दायित्व भी आ गया है । द 





विभिन्‍न देशों की श्रम-व्यकस्थाएं . 


बिटेन -- ब्रिटेन में, समय-समय पर विभिन्‍न प्रकार के संयुक्त समझौता-वार्ता 
चलाने वाले तथा संयुक्त परामशंदाता तंत्र स्थापित होते रहे हैं। उभय पक्षों 
में स्वेच्छापर्वक समझौता करने की भावना ने इन तंत्रों को जन्म दिया है; 
कितु कभी-कभी उनकी स्थापना के पीछे सरकार का भी हाथ रहा है। सम- 
झौता-वार्ता चलाने वाले तंत्र का उद्देश्य बहुधा श्रमिकों और प्रबंध के आपसी 
मतभेद और विवाद को निपटठाने का होता है। किंतु परामशंदाता तंत्र का 
उद्देश्य, जंसाकि उसके नाम से स्पष्ट होता है, प्रबंध-व्यवस्था के व्यापक स्वरूप _ 
पर ध्यान देना हैं। पहले महासमर के अंतिम दिलों में, ह्विटले समिति ने 
प्रत्येक उद्योग के लिए राष्ट्रीय संयुक्त परिषदें, जिला परिषदे और संयुक्त काम- 
काज समितियां बनाने की सिफारिश की थी। संयुक्त कामकाज समितियों में ' 
प्रत्येक उद्योगं के प्रबंधक तथा श्रमिक-वर्ग के प्रतिनिधि होने चाहिए। इनका 
उद्देश्य कामगारों को विद्यमान कार्यावस्‍थाओं में अपने काम के प्रति अधिक 
लगाव दिखाने तथा उसकी अधिक जिम्मेदारी उठाने का अवसर देना है ताकि 
वे सामूहिक समझोतों द्वारा बनाये गये नियमों को अच्छी तरह कार्यपरिणत 
कर सके और यथासंभव प्रत्येक प्रकार की कशमकश और गलतफहमी से दूर 
रह सके । 

कितु संयुक्त परामशंदाता तंत्र का विकास दो कारणों से आशा के अनुकूल 
न हो सका । पहला, प्रबंधक अपने व्यवस्थापकीय' अधिकारों के परित्याग के 
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लिए अनिच्छक थे । दूसरा, संयुक्त समितियों द्वारा सामान्य मजदूर-संघी नीति 
की उपेक्षा करने की आशंका बनी रहती थी। दूसरे महासमर की अवधि में 
संयुक्त उत्पादन समितियां बहुत लाभकारी साबित हुईं, कितु उसके समाप्त होते 
ही उनके पैर लड़खड़ा उठे। निदान, १९४७ से, सरकार के इंगित पर इस 
बात का प्रयास होता आ रहा है कि एक संयुक्त परामशंदाता तंत्र की स्थापना 
की जाए जो परामर्श दे सके । कितु उसका निर्माण स्वेच्छापुवक किया जाए। 

ब्रिठेन सें श्रमिक-प्रबंधक सहयोग के क्षेत्र में अनेक परीक्षण किये गये हैं ॥ 
- अनेक व्यावसायिक कोठियों ने व्यक्तिगत रूप से अपने यहां श्रमिकों और 
प्रबंधकों के बीच लाभ-वितरण, आपसी साझेदारी तथा अन्य' सहयोगपूर्ण संबंधों 
की योजनाएं चाल को हैं । 

लाभ-वितरण की स्थिति सबको विदित है। मालिक अपने कामगारों से इस 
बात पर सहमंत हैं कि जिन कारखानों पर छाभ-बटवारे की योजना लागू है 
उनमें उन्हें अपने पारिशभ्रमिक या वेतन के अतिरिक्त छाभ का भी एक निध्चित 
अंश मिलेगा । यद्यपि कामगार को लाभ में भाग मिलता है फिर भी उसे कार-« 
खाने की प्रबंध-व्यवस्था में अधिक हाथ डालने का अधिकार नहीं है । 

कितु आपसी साझेदारी के नियम से कामगार को प्रबंध-व्यवस्था में कुछ 
अधिक अधिकार मिल गया है जिसका उल्लेख निम्त प्रकार से किया जा 


रहा है 


(१) उद्योग में प्रचलित मजदूरी-दर के अतिरिक्त, कामगार को उसके शुद्ध 
लाभ में से अथवा उत्पादन-अर्थ॑त्तत्र के शुद्ध लाभ में से कुछ अंश 
मिलना चाहिए 

(२) कामगार को अपने लाभ का अंश अथवा उसका कोई भाग, वह जिस 
व्यापा रिक प्रतिष्ठान की सेवा कर रहा है उसकी पंजी' में लगा देना 
चाहिए तथा इस प्रकार उसे एक भागीदार (शेअर होल्डर) का 
सामान्य अधिकार और दायित्व ग्रहण कर लेना चाहिए 

(३) अपनी साझेदारी समितियां बनाकर कामगार को व्यवसाय के नियंत्रण 
में कुछ हाथ रखना चाहिए। इस प्रकार भीतरी प्रबंध में उसकी 
आवाज सुनी जाने लगेगी । हा 


इस प्रकार कामगार को लाभ के बंटवारे में हिस्सा ही नहीं मिलता है, बल्कि 
आपसी साझेदारी की योजना के अंतंगंत वह अपने व्यावसायिक उद्यम का एक 
भागीदार भी बन जाता है और उसकी भीतरी व्यवस्था में उसकी आवाज भी 
सुनी जाने लगती है । द व क द 


पृटर द भारतीय मजदूरों को अ्रम-समस्याएं 


.. साझेदारी के अगले चरण में कामगार अपने प्रतिनिधि की मात प्रबंधक 

के साथ विभिन्‍न स्तरों पर सीधे संपर्क में आ जाता है । कहीं-कहीं वह संचालूक- 
. मंडल (0270 ० 7)760078) में भी स्थान पा जाता है। कितु इस 
प्रकार की योजनाएं अभी कम देखने में आयी हैं । 
.. ब्रिटेन में, प्रारंभ में सरकार ने ऐसी योजनां को एकदम अस्वीकार कर दिया _ 
था जिसके अंतर्गत मजदूर संघों या मालिकों के संगठनों को अपने संगठनों के 
नाते उन उद्योगों की व्यवस्था में सीधा भाग लेने दिया जाए जिनका राष्ट्री- 
करण हो चुका था। उसने इन उद्योगों के संचालक-मंडलों में उक्त कोटि के 
व्यक्तियों को स्थान अवश्य दिया था, लेकिन उन्हें यह स्थान स्वतंत्ररूप से मिला 
था--संगठनों के नाम पर नहीं । वास्तव में, इन संचालक-मंडलों में भूतपुर्वे 
मालिकों और मजदूर संघों के भूतपूर्व अधिकारी हैं; कितु वे उक्त नाते से नहीं, 
बल्कि अपनी योग्यताओं के आधार पर लिए गये हैं। उन्हें अपनी इस नियुक्ति 
के साथ, अपने औद्योगिक स्वार्थों अथवा मजदूर संघों के संपर्कों का परित्याग 
करना पड़ा हैं। 

जिन अधिनियमों से विभिन्न उद्योगों का राष्ट्रीकरण हुआ है उनमें परामर्श 
के लिए, विशेषतः नोकरी की शर्तों तथा कार्यावस्‍थाओं के तय-तोड़ के लिए, 
समुचित संयुक्त परिषद की भी व्यवस्था की गयी है । इसी के अनुसार विभिन्‍न 
उद्योगों के लिए सम्मिलित औद्योगिक परिषदें (80०7 उशतेगशणंशे 
(/07708) स्थापित की गयी हैं । 

कनाडा--मालिकों के साथ कामगारों के क्या संबंध होने चाहिए, इसके 

. विषय में कनाडा ब्रिटेन की परंपरा का अनुकरण कर रहा है। कंनाडा की 
. सम्मिलित उत्पादन-समितियां ब्रिटिश उद्योगों की समितियों से अनेक प्रकार से 
मिलती-जुलती हैं। यद्यपि इन समितियों का काम परामर्श देना है फिर भी 
इनक क्षेत्र बहुत व्यापक है । अनेक व्यावसायिक साथे अपनी कार्य-परिषदों में 
. अपनी उच्चस्तरीय नीति पर विचार करते और अपने भावी कार्यक्रमों की 
रचना का सिहावलोकन करते हैं। समवायों की वित्तीय स्थिति तथा लाभ के 
वितरण के प्रश्नों पर भी इनमें विचार होता है। इसका परिणाम यह है कि 
इन परिषदों में मजदूरों के सामने वित्त का वह कच्चा चिट्ठा पेश किया जाता 
है जो कभी शीषस्थ प्रबंधकों को ही दिखाया जाता था । 

संयुक्त राज्य अमेरिका--संयुक्त राज्य अमेरिका में, दूसरे महायुद्ध की अवधि 
में उत्पादन बढ़ाने के लिए सम्मिलित उत्पादन समितियां स्थापित की गयी थीं। 
कितु युद्ध समास होने पर इनमें से अधिकांश समितियों का अंत हो गया और 
इस समय इनमें कुछ इनीगिनी बच रही हैं। यहां पर प्रबंध में श्रमिकों के हाथ 
बढाने की नीति को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। इस नीति को प्रबंधक ही 


: प्रबंध-व्यवस्था में श्रमिकों का स्थान... १८५ 


नहीं वरन्‌ श्रमिक भी पसंद नहीं करते हैं। अधिकांश प्रबंधक उद्योगों की 
व्यवस्था में श्रमिकों के भाग लेने के प्रस्ताव का प्रतिरोध करते हैं। प्रबंधकों 
का कहना है कि छाभ कमाना उनका काम है और उसमें भाग लेने के लिए 
श्रमिक सौदेबाजी कर सकते हैं । उधर श्रमिक स्वयं प्रबंध-व्यवस्था में भाग 
लेने को उत्सुक नहीं दिखते हैं। उनवी इस उदासीनता का कारण क्‍या है ? 
वे किसी भी उद्योग को सफल बनाने का पूर्ण दायित्व प्रबंधकों पर ही रखना 
चाहते हैं और उससे उसे किसी प्रकार तनक भी निश्चित नहीं करना चाहते १ 
संयुक्त राज्य अमेरिका की वतंमान औद्योगिक समृद्धि के मूल में उसके सामा- 
जिक संगठन की शक्ति काम करती है। इसमें मालिकों और श्रमिकों की संग्र- 
डठन-शक्ति का भी कम योगदान नहीं है। अमेरिका में प्रबंधक-वर्ग इतना शक्ति- 
शाली है कि श्रमिक-वर्ग उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता और 
न उसके काम में हस्तक्षेप करने का साहस करता है। दूसरी ओर, अमेरिकन 
अमिक-वर्गे स्वयं इतना तगड़ा और आत्मविश्वासी है कि वह प्रबंधक-वर्ग से 
अधिक से अधिक लाभ उठा सकता है और उसके साथ ऐसा प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष संबंध कभी नहीं बनाता है जिससे उसकी सौदा-शक्ति बढ़ी-चढ़ी न 
बनी रहे । 
. यद्यपि अमेरिकन लोग श्रमिक-प्रबंधक संपर्क भें आस्था नहीं रखते हैं फिर 
भी श्रमिकों ने सामूहिक सौदाकारी से निम्नांकित अधिकार उपलब्ध कर 
लिये हैं 


(१) श्रमिकों को अपने समवायों (कंपनियों) का लहेखाजोखा देखने का 
अधिकार है; समवायों के असामान्य व्यय के बारे में जब निणय किया 
जाता है तब उनकी आवाज पर भी ध्यान दिया जाता है; घिसाई 

. तथा ऋण-श्ुगतान, आदि की मदों पर उनकी बात सुनी जाती है । 

(२) अभेदभाव-मूलक नीति बरती जाए। 

(३) काम-सिखाने के कार्यक्रमों पर उनका परामर्श लिया जाए 

(४) किस काम पर कितने व्यक्ति लगाये जाएं, इस बारे में उनकी बात 
सुनी जाए । 

. (५) प्रौद्योगिक परिवतंनों के कारण कार्यमुक्त कांमगारों को फिर से काम 
में लूगाने के बारे में उनकी सलाह ली जाए 

. (६) परिवेदनाएं सुनने की कायवाही में उनके संघों के प्रतिनिधि बुलाए 
जाएं 

(७) नौकरी निर्धारण करने, काम की दर निद्िचत करने तथा अन्य इसी 
प्रकार के कामों में उनकी सलाह ली जाए 


बटर भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


' स्केंडेनेवियाई देश--स्केंडेनेवियाई देशों में कामकाज-समितियों का काम 
केवल सलाह देना होता है । मालिकों को विचाराधीन पुनर्गठनात्मक कार्यवाही, 
व्यापार-संचालन तथा सेवा की कार्यावस्‍थाओं में महत्त्वपूर्ण परिवतंनों, नयी 
उत्पादित वस्तुओं, उत्पादन के नये ढंगों और उत्पादन तथा विक्रय के कार्यत्रमों 
को सफल बनाने के लिए उपंयोगी आथिक अवस्थाओं पर आवश्यक सूचनाएं 
देनी होती हैं। स्वीडन में, उत्पादन-समितियों को लेन-देन के लेखे, लाभ-हानि 
के लेखे तथा संचालकों और लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदनों के निरीक्षण का 
अधिकार होता है।' डेनमाके और नावें में इस बात के समझौते का चलन है 
कि उत्पादन-समितियों के सदस्यों को वही सूचना मिलनी चाहिए जो भागीदारों 
(5987'600]0078) के पास भेजी जाती है। मोटे रूप से, उक्त योजनाएं 
स्केंडेनेवियाई देशों में सफल सिद्ध हुई हैं । 
फ्रांस--फ्रांस गणतंत्र का जो संविधान दिसंबर १९४६ में लागू हुआ था 
उसमें अन्य अनेक बातों के साथ उद्योगों की व्यवस्था, सार्वजनिक सेवाओं और 
एकाधिकारों पर सामूहिक स्वामित्व में श्रमिकों को भी भाग मिला था। 
आधिक मामलों में देश की संसद तथा मंत्रिमंडल की सहायता के लिए एक 
आधिक परिषद स्थापित करने की व्यवस्था की गयी थी। इस आर्थिक परिषद 
में १५० संदस्य होते हैं जिनमें दो-तिहाई सदस्य उद्योगों और कृषि के कामगार- 
संगठनों के प्रतिनिधि होते हैं। कितु यह परिषद केवल परामर्श दे सकती है । 
फ्रांस में श्रमिक प्रबंध-व्यवस्था में बहुत दूर-दूर तक हाथ बटाने लगे हैं और 

राष्ट्रीकरण के क्षेत्र में उनका यह स्वरूप सुसंगठित हो गया है; कितु निजी 
उद्योगों के क्षेत्र में ऐसा देखने में नहीं आता है। इसका कारण यह है कि 
राष्ट्रीकरण करने वाले अधिनियम में मजदूर संघों के कत्तव्यों और अधिकारों 
का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है। लिखा है कि राष्ट्रीकरण वाले उद्योगों 
को व्यवस्था में उनका क्या हांथ होगा । निजी उद्योगों को प्रबंध से श्रमिकों 
का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है--हां वहां पर आपको प्रबंधकों और 
श्रमिकों के बीच सहयोग अवश्य दिखायी देगा । कितु सहयोग के इस क्षेत्र में 
कोई एकरूपता नहीं है। इसके भिन्न-भिन्न रंगढंग दिखायी देते हैं । सहयोग के 
तरीके और सहयोग की सीमाएं भी भिन्न-भिन्न हैं । 

. जमन गणतत्र -- युद्धोत्तरकाल जमन संघीय गणतंत्र में विधि-विधान द्वारा 
अनेक कारखानों के लिए कामकाज परिषदें स्थापित कर दी गयीं । सरकार ने 
कोयलाखानों तथा लोह और इस्पात उद्योग में श्रमिकों द्वारा सह-व्यवस्था 
(00-79879207076) का सूत्रपात कर दिया है। इस सह-व्यवस्था में 
मजदूर संघों और मालिकों के प्रतिनिधियों को बराबर का पद प्राप्त है। इस 
प्रबंध पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक कारखाने को संचालक-मंडल में ग्यारह सदस्य 


प्रबंध-व्यवस्था में अश्रत्रिकों का स्थान पृ८७ 


होते हैं जिनमें पांच को भागीदार छुनते हैं और छह को मजदूर संघों के 
अधिकृत केंद्रीय संगठन नामज़द कर देते हैं जिनमें एक मेहनतकश कामगार 
तथा एक वेतनभोगी कमचारी संबंधित कारखाने का होना चाहिए और एक 
स्वतंत्र व्यक्ति हो सकता है। यह अंतिम व्यक्ति पंच और मध्यस्थ का भी काम 
करता है। संचालक-मंडल (॥30%70 07 4)7.60607'8) के अधीन व्यवस्था- 
पक-मंडल (30७7: 07 ॥8७7792०77070) होता है जिसे संचालक-मंडल ही 
नियुक्त करता है और जिसमें तीन सदस्य होते हैं। इन तीन सदस्यों में एक 
कामगारों के बीच से लिया जाता है जिसे संचालक-मंडल में पदारूढ़ मजदूर 
संघी प्रतिनिधियों के बहुमत की स्वीकृति के बिना न तो नियुक्त ही किया जा 
सकता है और न पदच्युत ही किया जा सकता है। 

अंत में, इनमें से प्रत्येक उद्योग के लिए एक परिषद बनी हुई है जो उसका 
निरीक्षण और पथ-प्रदशन करती है। इसमें मालिकों और कामगारों के 
संगठनों के प्रतिनिधि समान संख्या में सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। यह 
सह-व्यवस्था की पद्धति उन सभी कारखानों में लागू है जिनमें एक हजार से 
अधिक मजदूर काम करते तथा जिसमें दस लछाख मार्क से अधिक की पूंजी 
लगी होती है । 

सोवियत रूस -- रूस जैसे देश में जहां अर्थतंत्र विकट रूप से केंद्रित और 
समाजवादी है, प्रबंधकों के साथ श्रमिकों का संबंध नितांत भिन्‍न होता है । 
रूस में कुछ छोटी-छोटी दस्तकारियों को छोड़कर, शेष उद्योगों का राष्ट्रीकरण 
हो छुका है। जहां उद्योगों का स्वामी राज्य होता है वहां मुनाफाखोरी, लाभ में 
बटवारे, आदि का प्रहन ही नहीं उठता । पूंजीवाद पद्धति की थे समस्याएं वहां 
बिल्कुल भिन्‍न प्रकार का चोला पहने हुए होती हैं। फिर भी वहां प्रबंध- 
व्यवस्था को श्रमिकों के घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता होती है। कारण यह 
है कि उसका भी लक्ष्य उत्पांदन बढ़ाने का होता है, और इसके लिए मजदूरों 
का सहयोग सवंत्र सदा ही आवश्यक है। 

सोवियत रूस के किसी भी औद्योगिक फर्म (यूनिट) में संचालक मंडरलू 
नाम का कोई व्यवस्थापक मंडल न मिलेगा। वहां तो फर्म का संचालक ही 
संचालक मंडल का काम करता है। उस एक व्यक्ति के हाथ में संपूर्ण प्रशास- 
कीय अधिकार केंद्रित होता है, और वही अपने फरमं के लिए उत्तरदायी है | 
अपने फर्म के वाषिक योजना तथा समस्त उत्पादन-कार्यों की जिम्मेवारी 
. उसी पर होती है। फिर भी उसके ऊपर एक अंकुश होता है। उसे कितना भी 
अधिकार और शरक्ति प्रास क्‍यों न हो, विभिन्‍न श्रेणियों के कामगारों के 
प्रतिनिधियों के सुझावों और आलोचनाओं के प्रति उसे ध्यान देना पड़ता है 
ये लोग उसकी गतिविधि पर कड़ी दृष्टि रखते हैं | 
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. जनता उद्योगों के प्रबंध में जो हाथ बटाती है बह सोवियत सैद्धांतिक 
रीति-नीति की कंजी है। यहां जनता से तात्पयं है प्रबंध विभाग से अलग 
रहने वाले कामगारों का। उद्योगों के प्रबंध में इस सार्वजनिक सहयोग के चार 
रूप देखने को मिलते हैं; पहला, कामगार अपने फर्म में प्रबंधकों के काम का 
निरीक्षण करते और उनकी त्रुटियों तथा कमियों की कठोर आलोचना करते. 
हैं; दूसरा, कामगार विशेषतः कामगार-सम्मेलनों द्वारा सुझाव देते रहते हैं; 
तीसरा, कामगार स्वयं प्रशासकीय काम को कर दिखाते हैं, वे ये कार्य अपने 
नियमित काम के अतिरिक्त करते हैं; तथा चौथा, सामान्य कामगार निरंतर 
पदवृद्धि द्वारा प्रबंध विभाग में पहुंचते रहते हैं। इस सार्वजनिक सहयोग का 
परीक्षण केवल समृद्धि-काल ही में नहीं वरत्‌ कठिनाई के दिनों में भी अधिक से 
अधिक किया जाता है । 
उत्पादन-सम्मेलनों द्वारा प्रबंध-वर्ग के साथ सामान्य कामगारों की विशाल 
संख्या का संबंध स्थापित किया जाता है। कभी-कभी कारखानों के समस्त 
मजदूर इन सम्मेलनों में भाग लेने आते हैं। कितु एक विभाग अथवा एक 
दूकान अथवा प्रत्येक छोटी यूनिट के मजदूर प्रायः सम्मेलन करते रहते हैं । 
इन छोटी यूनिटों को ब्रिगेड कहते है। इन सम्मेलनों में कारखाने का संचालक 
अथवा विभाग का अध्यक्ष अथवा दूकान का अध्यक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत 
करता है जिस पर सभी लोग विचार करते और अपनी सम्मतियां प्रकट करते 
हैं तथा उत्पादन-कर्ता घटकों के कार्य में सुधार के लिए सुझाव देते हैं । 
. उत्पादन बढ़ाने के लिए उक्त सम्मेलनों का महत्त्व अनुपेक्षण है। इनको 
४ उत्पादन तीव्रक ” कहते हैं। उत्पादन-सम्मेलनों में सब भाग लेते हैं और 
उनमें छोटी-छोटी बातों तक पर विचार किया जाता है। इसके विपरीत, 
उत्पादन तीक्कों में गिनेच्चने गुटों के लोग होते हैं और संबंधित विषय पर ही 
उनकी दृष्टि केंद्रित होती है। इसमें सर्वोत्तम व्यक्ति भाग लेते हैं, ऐसा माना ' 
जाता है। इन तीक्कों में प्रबंध विभाग के कनिष्ठ कमंचारी, अभियंत्रक, 
प्रविधिज्ञ तथा “स्टाखनोवाइट ” कामगार होते हैं। इनका चुनाव बड़ी साव- 
धानी से होता है। बड़े उद्योगों में इनकी संख्या कभी-कभी सैकड़ों में पहुंच 
जाती है; कितु वाद-विवाद में प्रायः थोड़े ही लोग भाग लेते हैं। प्रविधिज्ञता 
की दृष्टि से ये छोग कामगारों में कुशाग्र बुद्धि वाले और दक्ष होते हैं तथा उन्हें . 
. 'क्रायपद्धति का ज्ञान होता है; इसलिए संचालक की तीम्र आलोचना करना 
उनके बाएं हाथ का खेल होता है । ह द 
.. इन दो प्रकार के सम्मेलनों -- प्रचुर (बड़े पैमाने पर) उत्पादन सम्मेलन 
(26888 #70वेप्रतंधंणा 0०मरल्०१०७) तथा प्रवर उत्पादन-तीव्रक 
सम्मेलन --- (580804 4०एए8७४' (07४:०४०७) -- के अतिरिक्त फर्मों के 
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संचालकों को एक और हाक्ति का सामना करना पड़ता है। यह स्टाखनोव- 
आंदोलन है। इसका सूत्रषात स्टाखनोव नामक एक कोयला-खनक ने किया 
था जिसने ७ टन के स्थान में १०२ टन कोयला एक दिन में खोदकर दिखाया 
था। इस उदाहरण से जनता को प्रेरणा मिली और आंदोलन का अविर्भाव हुआ 
जिसका उद्देश्य है कि योग्यता तथा छगन और बेहतर प्राविधिक ज्ञान तथा 
काय-संगठन से उत्पादन में वृद्धि की जाए । 

सोवियत रूस में दो शक्तियां प्रबल रूप से काम करती दिखायी देती हैं --- 
ये हैं देशभक्ति और समाजवाद की उन्नति की रचनात्मक भावना । स्टाखनोव- 
आंदोलन ने फुटकर काम की पद्धति में आशा से अधिक विस्तार कर दिया । 
इस कार्यपद्धति के अंतर्गत कामगार प्रबंधक-वर्ग के साथ काम का दायित्व 
उठाता और आरंभकशक्ति में योगदान करता है। वह कभी-कभी कार्य-मंघटन 
तथा यांत्रिक तथा प्राविधिक क्रियाओं के वैज्ञानिकन में सुझ प्रदान करता है। 
खुदाई के यंत्रों में सुधार की सूझ तथा कार्यपद्धति के संशोधन ने कभी-कभी 
आदइवचर्यजनक परिणाम उपस्थित कर दिये हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ 
के उत्पादिता दल ने इस विषय पर लोगों का ध्यान केंद्रित बिया था। किंतु 
इस कोटि के परिवतन के लिए आरंभकशक्ति और उत्पादन बढ़ाने के विषय में 
कामगार की तीव्र आकांक्षा आवश्यक है । स्टाखनोव जैसे व्यक्ति निर्देशक के 
लिए कांटा बन सकते' हैं। कारण यह है कि यदि संचालक काम की विद्यमान 
प्रगति से संतुष्ट रहेगा और वह स्टाखनोवों के सुझावों की ओर ध्यान न देगा 
तथा वहु उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्‍न विभागों के कार्यों के समनन्‍्वय' में 
' कुशलता न दिखायेगा तो वह नि:संशय' पद से हटा दिया जाएगा । 

: युगोस्लेविया --- सोवियत रूस में औद्योगिक आयोजन तथा उसकी' व्यवस्था 
पर राज्य तथा कम्युनिस्ट दल का पूरा नियंत्रण है फर्म का संचालक कामगारों 
की भांति दो राज्य का सेवक होता है। किंतु युगोस्लेविया की इस व्यवस्था 
में कुछ भिन्‍नता है। वहां यह नारा सुनने में आता है : फेक्टरियां कामगारों 
की हैं, भूमि किसानों की है । 

.. १९५० में युगोस्लेविया की संसद ने कामगारों के संघों द्वारा राज्य के 
आर्थिक उद्योगों तथा उच्चस्तर आथिक संगठनों की व्यवस्था के बारे में एक 
बुनियादी कप्नून पास किया था । इस कानून के अनुसार फेक्टरियों. खानों 
संचार-परिवहन तथा कुछ अन्य उद्योगों वी व्यवस्था का काम कामगार-संघों 
को मिल गया है। व्यवस्था और कामगारों के बीच संपर्क के लिए कामगार- 
परिषदें तथा व्यवस्थापक-मंडलर काम करते हैं। कामगार-परिषद कामगार- 
सघों की प्रतिनिध्यात्मक सभा होती है जो व्यवस्थापक मंडल को चुनाव 
करती तथा उसकी सभा आमंत्रित करती है तथा साथ ही आथिक और 
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सामाजिक विषयों में उसकी सामान्य नीति निर्धारित कर देती है। व्यवस्था- 
पक-मंडल कारखाने का काम चलाता है और कामगार परिषद तथा इस 
विषय में अधिकारी राज्य-संस्था के प्रति उत्तरदायी होता है। इसे उद्योग 
की आधारभूत योजनाएं बनाने तथा उसके ठीक-ठीक संचालन की जिम्मेदारी 
प्राप्त होती है । 
कामगा र-परिषद और व्यवस्थापक-मंडरू, दोनों. का चुनाव एक वष के 
लिए होता है। व्यवस्थापक-मंडल के एक-तिहाई सदस्यों का चुनाव फिर 
क्रिया जा सकता है और कोई भी सदस्य लगातार दो बार से अधिक नहीं 
चुना जा सकता। व्यवस्थापक-मंडल की सदस्यता-काल में सदस्य अपने काम 
को करता रहता है और उसे उसके लिए कोई अतिरिक्त वेतन नहीं मिल 
सकता है। उच्चतर आथिक संघ का व्यवस्थापक-मंडल उद्योग के संचालक 
की नियुक्ति करता है जो उद्योग के काम वी देखभाल करता है, कितु कामगार- 
परिषद या व्यवस्थापक-मंडल उसको हटाने की सिफारिश कर सकता है। 
कामगार-परिषद के सदस्यों की संख्या १५ से २०० तक तथा व्यवस्थापक- 
मंडल के सदस्यों को संख्या ३ से १५ तक होती है। दोनों परिषदों में कर्मचारी 
मंडल के प्रतिनिधि होते हैं जो बहुमत से चुनकर आते हैं। व्यवस्थापक-मंडलू 
के कम-से-कम तीन-चौथाई सदस्य वे कामगार होने चाहिए जो प्रत्यक्षत: उत्पा- 
दन के काम में लगे हों। शेष सदस्य प्राविधिकः कमंचारियों, इंजीनियरों 
(अभियंत्रक्रों) तथा अन्य कर्मियों में से चुने जा सकते हैं। किसी भी कारखाने 
के मजदूर कामगार-परिषद का चुनाव करते हैं जबकि व्यवस्थापक परिषद का 
चुनाव तत्संबंधी कामगार परिषद करती है। कारखाने का संचालक व्यवस्था- 
परिषद का पदेन सदस्य होता है। मजदूर संघ ये चुनाव करवाते हैं । 
सारांश यह है कि राज्य के विधि-विधान की अपेक्षा' कामगारों का केंद्रीय 
मजदूर संघी संगठन कामकाज समितियों के अधिकारों और कत्तेव्यों का निर्णय 
करता है। ये कामक्राज-समितियां किसी भी कारखाने के प्रबंधक-वर्ग के साथ 
पूरी तरह हिलमिलकर काम करती हैं। जब उनकी दृष्टि में कोई कार्य काम- 
गारों के हित के लिए घातक अथवा कारखाने की भलाई के प्रतिकूल होता है 
तब वे उसे उच्चतर मजदूर संघी ससस्‍्थाओं के पास भेज देती हैं। 
विभिन्‍न देशों की स्थिति का #श्लेषण--विभिन्‍न देशों में उद्योगों के 
. विकास के साथ यह विचार सॉमेनें आया है कि यदि कामगारों और उनके 
संगठनों को उद्योगों के नियंत्रण में कुछ स्थान न दिया गया तो इससे केवल 
औद्योगिक संबंध हो न बिणशडेंगे बल्कि स्वयं उद्योगों की नींव हिलने लगेगी । 
इमलिए कितने हो उद्योगों में उत्पादन-परिषदें तथा अन्य' परिषदें इसलिए 
स्थापित कर दी गयीं ताकि कामगार यह अनुभव करने रूगे कि वे केवल अपने 
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लिए ही नहीं बल्कि देश की प्रगति के लिए भी उद्योगीकरण में योगदान कर 
रहे हैं और उनका सहयोग तथा उनकी सेवाएं आवश्यक हैं। प्रत्येक देश में 
प्रबंध-व्यवस्था के साथ कामगारों का सहयोग भिन्न-भिन्न प्रकार का देखने में 
आता है। उक्त संबंधों पर प्रत्येक देश की परंपरा, कार्यपद्धति और आस्था की 
गहरी छाप लगी हुई है। राज्य की रीति-नीति के अनुसार भी इन संबंधों में 
परिवतंन होता रहता है । 

पूंजीवादी देशों की अवस्थाओं के एक सामान्‍य विहलेषण से स्पष्ठ हो जाएगा 
कि उनमें परामशंदात्री समितियों का बहुत चछन है। कुछ देशों में इन समि- 
तियों को वित्तीय. मामलों तक की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता _ 
है। इसलिए प्रबंध-व्यवस्था पर उनका पर्याप्त प्रभाव होता है। कुछ देशों में 
छाभ-वितरण, सम्मिलित साझेदारी तथा प्रबंध-विभाग में कामगारों के प्रति- 
निधियों के समावेश का स्वेच्छिक चलन है। कुछ देशों में यह विचार ग्राह्म 
हो चुका है कि संचालक मंडल में मजदूरों के प्रतिनिधियों को स्थान देने का 
विधान बना दिया जाए। परामशंदात्री परिषदों द्वारा मजदूरों के प्रतिनिधियों 
का व्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ता है। रूस में इस पद्धति का बोलबाला है। 
कितु कुछ दूसरे देशों में, जहां अर्थतंत्र का पूर्वायोजित ढांचा होता है, उसे 
व्यवहार में लाया जा रहा है। इन देशों का अनुभव है कि प्रबंध में कामगारों 
के सीधे संपर्क से कुछ लाभ ही हुआ है। किसी उद्योग की सफलता के लिए 
कामगारों और प्रबंधकों, दोनों की योग्यता की आवश्यकता होती है। एक- 
दूसरे की तकनीक सुधारने की दिशा में दोनों में आदान-प्रदान की भावना 
अनुपेक्ष्य है । इसका अर्थ यह है कि मालिकों को उत्पादन के मामले में कामगारों 
के सुझावों को ग्रहण करने के लिए उत्सुक होना चाहिए और उसका मधुर फल 
 मिल-बांटकर खाना चाहिए । 

प्रबंध-व्यवस्था के साथ श्रमिकों के संपक तथा उद्योगों के उत्तरोत्तर राष्ट्री 
करण, और निजी उद्योगों पर राज्य के उत्तरोत्तर नियंत्रण से मजदूर संघों 
की गतित्रिधि में परिवतंन होता जा रहा है। औद्योगिक कारखानों का प्रबंध 
संचालकों को सौंप दिया जाता है कितु मजदूर संघ राज्य के आर्थिक संस्थानों 
सथा समितियों की कार्यवाही से संबंधित रहते हैं तथा योजनाओं के निर्माण 
का काम कस्ते हैं। इसके बाद, यद्यपि आर्थिक योजनाओं के कार्यान्‍्वय का 
औपचारिक दायित्व संचालकों पर डाल दिया जाता है फिर भी संघों को इस 
काम में बहुत दूर तक सहायता देनी होती है। भारत की हृष्टि से यह बात 
जानना बहुत उपयोगी है कि पूर्वायोजित अथेनंत्र में मजदूर संघों का एक 
महत्त्वपूर्ण काम यह है कि वे कारखानों के मजदूरों में अनुशासन वी भावना 
बनाये रखें । इसमें संदेह नहीं है कि मजदूर संघों का कतंव्य श्रनिकों के आधार- 
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भूत अधिकारों की रक्षा करना है कितु उसी प्रकार उनका कत्त॑व्य यह भी है 

कि वे मजदूरों में चरित्रबल, ईमानदारी और योग्यता का भी विकास करते रहें 

और उनसे अधिकतम उत्पादन करवाएं ताकि उद्योग तथा देश को अधिक छाभ 

: पहुंचे, क्योंकि यह लाभ अंत में प्रबंध-व्यवस्था, कामगारों और समाज में बंद 
जाता है। द 


भारत में श्रमिकों और प्रबंध का सहयोग 


श्रगिक-प्रबंध संबंधों की वर्तम्रान स्थिति--इस समय भारतीय उद्योगों की 
दशा बहुत अच्छी नह्टों कही जा सकती है। मालिक और कामगार दोनों प्राय: 
उनकी बुराइयां गिनाते रहते हैं और दोनों ही एक-दूसरे की आलोचना में लगे 
रहते हैं। मालिकों की शिकायतों में जो मुख्य बातें होती हैं उनमें कहा जाता 
है कि उत्पादिता की सामथ्यं का छास हो रहा है; अनुशासनह्ीनता बढ़ रही 
है; श्रम का पुरस्कार ऊंचा उठ रहा है; अनुवस्थितियों की रोकथाम नहीं हो 
रही है; औद्योगिक मुकदमें आये दिंन चलने लगे हैं; और बेशी श्रमिकों क्री 
उपस्थिति सिर दर्द बढ़ा रही है। कामगार न्यून वेतन, उत्साह बढ़ाने वाले 


पुरस्कारों के अभाव, प्रबंध द्वारा छाभ को दोनों हाथों से समेटकर स्वयं डकार द 
जाने, असतोषजनक कार्यावस्‍्थाओं, कुप्रबंध, प्रबंधकों वी बदनीयती, मशीनों 
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की बुरी हालत, घटिया कच्चे माल तथा श्रमिक्रों के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार 
की शिकायतों किया करते हैं। यद्यपि उभय पक्षों ने अपनी शिकायतें नमक मिर्च 
लगाकर पेश की हैं फिर भी उनको एक बारगी नहीं ठुकराया जा सकता है। 
दोनों पक्षों के लक्ष्यों में संघ है और उनमें केवल “युद्ध-विराम” जंसी मित्रता 
हो सकती है। हां, कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां श्रमिक-प्रबंध के आपसी संबंध 
बड़े मधुर हैं। फिर भी सामान्यतः भारतीय उद्योगों में श्रमिक-प्रबंध के आपसी 
संबंधों की कहानी अधिक उत्साहवर्धक नहीं है । 

इस दुरावस्था का कारण स्पष्ट है। कुछ वर्षों पहले तक मजदूर संघ आंदो- 
लन की दुर्बता, कामगारों के प्रति जनता की सहानुभूति के अभाव और 
सरकार की उपेक्षापृर्ण नीति के कारण, प्रबंधकों की धींगामुइ्ती जारी रही- 
ओर उन्होंने तब शायद ही श्रमिकों की भलाई के लिए कोई काये किया 
होगा। उन दिनों यदि किसी मालिक ने मजदूरों के कल्याण के लिए कोई 
. काम क्रिया तो इसका कारण या तो उन पर कानून का दबावथा या स्व 

उनके अतरात्मा की पुकार थी। कि 

- स्वाधीनता के बाद, विधि-विधान तथा लोकमत दोनों ने ही मजदूरों की 
दशा सुधारने को दिशा में बहुत कुछ किया है और उसमें उन्हें कुछ दूर तक. 
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सफलता भी मिली है । इससे कुछ अपवादों के साथ मालिकों के दफ्णिकोण में 
परिवर्तेन हो गया है। इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने नये कानूनों और व्यवस्थाओं 
का पालन किया है। इसमें उन्होंने कभी क्षोभ और कभी उदारता प्रकट 
की, कितु फिर भी उनके हृदय का, सच्चे अर्थ में परिवर्तत नहीं हुआ है। 
मालिक केवल श्रमिकों के ही नहीं बल्कि सरकार की श्रम-नीति के विरुद्ध 
जो शिकायतें करते रहते हैं उनसे पता चलता है कि वे अभी असलियत तक 
नहीं पहुच सके हैं। अंभी तक उद्योगपतियों के मन में इस भाव का अंकुर 
नहों फूटा है कि वे राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करें और उन्हें जो कुछ 
उचित लाभ मिले उससे संतुष्ट रहें। इसके विपरीत, वे तो इस बात का 
ढोल निरंतर पीटठने में लगे रहते हैं कि पजी को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता 
इससे औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि में बाधा पड़ती है। निजी पंजी को 
उद्योगपतियों की दष्टि से नष्टों बल्कि राष्ट्र की दृष्टि से पर्याप्त लाभ के लिए 
काम में लगाना चाहिए। उद्योगपतियों को अवशिष्ठ लाभ राष्ट्र के चरणों 
में अपित कर देना चाहिए जो स्वयं यह निर्णय करे कि कामगारों, उपभो- 
क्ताओं और राज्य के बीच उसका बंटवारा किस प्रकार किया जाए। इस 
दशा में ही, वे कामगारों की प्रवृत्ति सुधारने और उनसे अधिक काम हछेने 
में सफल हो सकते हैं। इसी तरीके से एक सहकारी सावधन (0009७/७४४ए७ 
(१0777707908]07) की रचना हो सकती है जिसका लक्ष्य देश में समाज- 
वादी ढंग के समाज की स्थापना होगी । क्‍ 
इसी प्रकार कामगारों को उत्पादननूद्धि के विषय में अपने उत्तरदायित्व 
को सोचकर उद्योग की सुव्यवस्था और उत्पादन में सच्चे हृदय से अपना पूरा 
सहयोग देना चाहिए। यदि प्रत्येक पक्ष दूसरे का छिद्रान्वेषण करने में समयः 
न गवाकर स्वयं अपने दोषों के उन्मूलन में लग जाए तो देश में औद्योगिक 
नव-जीवन की ऊरूहर दौड़ सकती है । 
कामकाज समितियां (४००४३ 00297077066) -- इस समय श्रम और 
प्रबंध के बीच सहयोग कराने वाली व्यवस्था बड़ी दुबल है । १९४७ के औद्यो- 
गिक झगड़ा अधिनियम के एक अनुबंध में कामकाज समितियों की स्थापना का 
उल्लेख है जो “मालिकों तथा कामगारों के बीच सौमनस्य और सद्भावना 
उत्पन्न कर सके ।” भक्त वे इस काम में असफल रही हैं और इसके अनेक 
, कारण बताये जाते हैं । कितु इसका मुख्य कारण यह है कि यद्यपि भालिकों 
और कामगारों के हृदयों में अभीष्ट परिवतन नहीं हुआ है फिर भी कामकाज 
समितियों के सविधान को राज्य का कानून स्वीकार कर लिया गया है। 
कामंगारों के संगठनों ने कामकाज समितियों की विफलता का दोष मालिकों 
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की अडंगेत्राजी की नीति के सिर पर मढ़ दिया है। उनका यह भी एक आरोप 
है कि कामगारों के प्रतिनिधियों के छुनाव का ढंग असंतोषजनक है क्योकि 
अया परल पल के बट क्राज समितियों, | के मन-चाहते कामंगार-प्रतिनिधि पहुंचा दिये 
जाते हैं। दूसरी ओर मालिक विफलता का सेहँरों मजदूर संघों-द्वारा-सहयोग 
- की कमी के सिर बांधते रहते हैं। सत्य क्या है, यह नहीं कहा जा सकता है। 
कितु एक बात साफ है कि जो कामकाज समितियां कामगारों और मालिकों 
के बीच औद्योगिक झगड़ों को दिन-पर-दिन मिटाने तथा गलतफहमी को दूर 
कराने के प्रयोजन से बनायी गयी थीं उनसे केवल निराशा हुई है। 

बोनस के रूप में छाभ-वितरण--भारत में कुछ मालिकों ने लाभ के 
बंटवारे की योजनाएं चाल कीं ताकि कामगार उत्पादन बढ़ाने में उत्साह 
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वे कामगार के साय न्याय का व्यवहार कैसे कर सकते थे ? उन्हें उद्योग 
के काम-काज में कामगार का परामर्श कहां सुहाता था ? वे सामान्‍्य-हित 
के विषयों पर भी कामगार को सूचना न देना चाहते थे। जब कामगारों 
मे समवायों (कंपनियों) के हिसाब-किताब को देखना चाहा तत्र उन्होंने उनके 


शक से मसल जय पक । इस रवेये से लाभ-बंटवारा 
जना को अकाल मृत्यु हो गयी । जहाँ बॉन्स-वितरण की योजनाएं चालू 
भी हैं वहां बोनुस की घनराशि क्या होनी चाहिए, इस विषय को लेकर 
औद्योगिक विवाद छिड़ते आरहे हैं और मजदूरों में असंतोष का दौरदौरा 
बना रहा है। जिन उद्योगों में लाभ-बंटवारा योजना चालू न थी वहां भी 
मजदूरों ने बोनस की मांग की कितु मालिकों ने उसे अस्वीकार कर दिया। 
जब ये विवाद मेलमिलाप से न सुलझ सके तब्र सरकार ने अपनी शक्ति का 
अपोग करके उन्हें अनिवाय न्यायिक निर्णय के लिए भेज दिया। 


५. मशलात॥ फल ७.-4२०४ ००७८४ ५५;,४५७/। 
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प्रात है। उसका किहना-का-कि-छक्त-बोनस-“ मजदूरों का एक प्रकार का 
ईनिलंबित वेतन कहा जा सकता-है--जो-...निर्वाह-के... वेतन की न्यून मात्रा को 
पूरा करने के लिए प्रति वर्ष लाभ में बंटवारा द्वारा दिया जाता है। छाभ में 
बंटवारा द्वारा बोनस देने की योजना की विफलता का इससे बढ़कर और 
क्‍या प्रमाण हो सकता है कि औद्योगिक क्यायाधिकरण के सामने बोनस- 
विवादों के मामलों के ढेर के ढेर लूग गये थे । 

: भारत में इन व्यवस्थाओं की असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि 
माहछिकों और मजदूरों की रीति-तीति में कोई परिवर्तन नद्टों हुआ है। वे 
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यह नहीं समझते हैं कि उद्योग में मालिकों और मजदूरों के हितों के अति- 
रिक्त इप्रभोक्ताओं का स्वार्थ भी .समाहत है। इसलिए मालिकों और मजदूरों 
की रीति-नीति में परिवतंव करवाना आवश्यक है। 

श्रमिक और प्रबंध की आपसी खींचतान के वर्तमान' युग में किसी भी 
राजकीय तंत्र का यह प्रथम कत्तव्य है कि वह उन्हें सीधे संघर्ष से दूर रखे 
ताकि सामान्य उत्पादन के माग में अडंगा न पड़े । कितु यह तंत्र, जिन दोषों 
और कठिनाइयों का उल्लेख पहले किया जा चुका है उन सबको दूर कर 
देगा, ऐसी आशा करना मूर्खता होगी। जब तक प्रबंधकवर्ग प्रबंध- 
व्यवस्था पर अपने एकाधिपत्य का दावा करता रहेगा .तब तक मजदूर न तो 
अपनी भरपूर शक्ति लगाकर काम करेगा और न वह मजदूरी बढ़ाने तथा 
अन्य चीजों और कार्य॑-व्यवस्थाओं के सुधार की मांगों से ही विरत हो सकता 
है। द क्‍ 
. अत्येक स्तर पर श्रसिक-प्रबंध परामश--श्रमिक और प्रबंध का बुनियादी 
संघर्ष उतकों एक-दूसरे के निकट लॉकर दूर किया जा सकता है। यदि 
प्रबंधक अपनी पूंजी पर समुचित लाभ उपलब्ध करके संतुष्ट हो सकते हैं तो 
फिर श्रमिकों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा उनकी रीति-नीति की छानबीन 
से उन्हें भयभीत होने की क्या आवश्यकता है ? यदि कामगार अपने समवाय 
. की समृद्धि को अपनी समृद्धि समझता है तो फिर उसे बाहरी लोगों की मदद 
की आवश्यकता क्‍यों होनी चाहिए ? वास्तव में उभय पक्षों के बीच एक 
गहरी खाई विद्यमान है जिसे पाटने की विशेष आवश्यकता है। 

. अन्य उपयोगी व्यवस्थाओं के न होने से कामकाज समितियां तथा लाभ- 
अंटवारा योजनाएं असफल हो गयी हैं और जब तक मालिक मजदूरों के साथ 
न्याय का व्यवहार नहीं करेगा तब तक वे सफल नहीं हो सकती हें। इसी 
स्थिति को देखकर समय-समय पर यह सुझाव दिया जाता रहा है कि प्रदंध- 
व्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर कामगारों को श्वंध-व्यवस्था में अपना प्रभाव: 
शाल्ते योग देने का अवसर मिलना चाहिए-4 कुछ देशों में इस प्रकार के 
परीक्षण सफलतापूर्वक किये गये हूँ और इस देश में भी उनके सफल होने 
की आशा! है बशत देश की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखा जाए । 
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संचालक-मंडल् में कामगारों के प्रतिनिधि को स्थान देने का प्रइन' विचार- 
जीय अवद्य है किंतु जब तक देश में कामगारों के संगठनों की वर्तमान अवस्था 
में सुधार नहीं होता है तब तक इस परीक्षण से पर्याप्त परिणाम नहीं निकल 
सकता है। कामगारों के संगठन दुबंल है. और ऊपर बाहरी लोगों का निय॑: के सु हरी लोगों का नियंत्रण 
है; सथ्‌ प्रबंध में भाग लेने की क्षमता सामान्य कामगार में अत्यंत सीमित है में भाग लेने की क्षमता सामान्य कामगार में अत्यंत सीमित है । 
कुछ को छोड़कर अधिकांश कामगारों में, जिन्हें कामगारों का नेता बनने का 
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सौभाग्य मिल सकता है, उस प्रशासकीय और प्राविधिक प्रतिभा का अभाव 
है जिसकी प्रबंधकों के साथ चोटी के स्तर पर व्यवस्था में भाग लेते समय 
आवश्यकता पडुंगी। इसके अतिरिक्ते, भारत में मजदूर संघों की आथिक 
अवस्था बहुत बुरी है और वे वर्तमान समस्याओं के अध्ययन के लिए किसी 
विशेषज्ञ की सेवाएं तक उपलब्ध नहीं कर सकतीं । निदान, संचालक-मंडल में 
अल्पमत होने के साथ-साथ, कामगारों के प्रतिनिधि नीति-निर्धारक निर्णयों 
के विचार-विनिमय में भाग लेने के लिए पूरी तैयारी भी नहीं कर सकते हैं । 

समय से पहले संचालक-मंडल में कामगारों के प्रतिनिधियों को स्थान देने 
से दो दृष्परिणाम निकछ सकते हैं : पहला, या तो उन्हें प्रबंधक घूस देकर 
अपनी ओर मिला लेंगे या यदि वे ईमानदार साबित हुए तो इतने हढ़ बन 
जाएंगे कि वे पग-पग पर प्रबंध के काम में टांग अड़ाने लगेंगे। इस प्रकार 
न तो श्रमिक आंदोलन का ही भछा होगा और न उत्पादन को ही बढ़ावा 
मिल सकेगा । इसलिए जब तक मजदूर संघ का आंदोलन इतना मजबूत नहीं 
बन जाता है कि उसके श्रमिक प्रतिनिधि समवायों के शीर्षक संचालकों से 
लोहा न ले सकें तब तक संचालक-मंडलों में मजदूरों के प्रतिनिधित्व की' 
कल्पना करना लाभकारी न होगा। 


. सभी स्तरों पर श्रमिकों का सहयोग-- भारत में इस बात के परीक्षण का. 
समय आ गया है कि उद्चोंगों कै सचांलम तथा उद्योग पंद्धति के नियंत्रण में 
कामगारों के प्रतिनिधियों की आवाज को स्थान दिया जाए। कामगारों का 
यह सहयोग दिखावटीं और थोथा न होकर वास्तविक और ठोस होना चाहिए। 
इस बात को मानकर आगे बढ़ने में कोई हानि न होगी कि श्रमिक तथा 
प्रबंध में एक बुनियादी संघर्ष है और एक सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के 
लिए दोनों पक्षों को एक-दूसरे के निकट लाने तथा संघर्ष को दूर करने का प्रयास 
करना चाहिए । इसीलिए उद्योगों के संचालन यथा नियंत्रण के प्रत्येक स्तर पर 
. कामगारों के प्रतिनिधियों का प्रबंधकों के साथ संपक रहना चाहिए। तभी 
दोनों पक्षों कां उत्साह और विवेक उन्हें एक सामान्य लक्ष्य की ओर प्रेरित 
कर सकेगा । 

उक्त प्रकार का संपर्क तीचे से आरंभ होकर उद्योग तथा कारखाने की चोटी 
तक होना चाहिए। केवल संचालक-मंडल में कामगारों के प्रतिनिधियों को 
बठाने से काम न चलेगा। उनको इस उपस्थिति से कदाचित्‌ ही कामगारों में 
यह भावना उत्पन्न होगी क्रि उन्हें भी उद्योग के प्रबंध में भाग मिला हुआ 
है। वास्तव में निहित स्वार्थ उसका अनर्थ करेंगे और उससे गलतफहमी 
बढ़ेगी। सरकारी अंचल वी कुछ औद्योगिक यूनिटों के संचालक-मंडलों में 
श्रमिकों को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। किंतु यह अनुभव अभी तक बहुत 
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उत्साहप्रद प्रतीत नहीं हो. रहा है। बंबई और मद्गास बंदरगाह प्रन्यास अधि- 
नियम (3077098ए &0प 78088 7070 -४प्र४/ ह०॥) द्वारा प्रन्यासी 
मंडल (30970 0०६ 77प्न्‍&/०४४) में मजदूरों को “प्रतिनिधित्व प्राप्त है। 
फिर भी इससे श्रमिकों के प्रति बंदरगाहों के अधिक्रास्यों-के- रवेये में पिछले 
कुछ वर्षों से कोई परिवतेन नहीं हो सका है। यही बात सिंद्री केमीकल 
एंड फटलाइजस लि., विशाखापत्तनम जहाज-निर्माण प्रांगण तथा एअर कार्पो- 
रेशन के विषय में देखी जाती है जहां संचालक-मंडलों में मजदूरों के प्रतिनि- 
धियों को स्थान प्राप्त है। इसका कारण क्या है ? प्रत्यक्ष है कि चोटी प 
मजदूरों के प्रतिनिधियों को रख लिया गया है कितु नीचे के स्तरों पर 
उनको साथ लेने की कोई चेष्टा नहीं को गयी हैं[ 77777 
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प्रबंध पूरि पूें- धृ --- अमिक-प्रबंध सहयोग को दिशां में पहला कदम यह होना 
चाहिए कि औद्योगिक संस्थानों में प्रत्येक स्तर पर ऐसी प्रबंध-परिषदें स्थापित 
की जाएं जिनमें प्रबंधकों और श्रमिकों को समान-संख्या में प्रतिनिधित्व प्राप्त 
हो । इन परिषदों का कार्यक्षेत्र व्यापक होना चाहिए। सामूहिक सौदाकारी के 
. विषयों को छोड़कर, संस्थानों की सब बातों पर विचार करने का अधिकार 
उन्हें प्राप्त होता चाहिए। प्रबंंधकों को चाहिए कि वे कामगारों के प्रतिनिधियों 
के प्रश्नों का यथासंभव विस्तृत उत्तर दे। यद्यपि वरिषदी का काम सलाह 
मम प्बंधकों को उनकी सलाह और सिफारिश मान्य होने क॑ 
रीति अपनानी होगी प्रत्येक पक्ष दू अपने प्रति कितना विश्वास पदा 
कर'सकता है और एक-दूसरे के सुझावों को मानने तथा कार्यपरिणत करने 
को कितना उत्सुक है, इस पर ही इन परिषदों की सफलता निर्भर होगी । 
उचित रवैया और व्यवहार होने पर, राज-कामून और विशेष अधिकारों 
के अभाव से किसी काम में बाधा न पड़ेगी। प्रबंध-परिषदों के काम 
करने पर पता चर जाएगा कि क्‍या कामगार प्रबंध में पुरी तरह भाग 
लेने के योग्य है ? या वह कब योग्य हो जाएगा ? क्‍या उक्त परिषदें कामगार 
को प्रबंध में भाग दिलाने के लिए आवश्यक हैं ? प्रत्येक स्तर पर श्रमिक और 
प्रबंध के बीच वे सेतु का प्रभावशाली कार्य करेंगी; उनसे मालिक श्रमिकों का 
विश्वास और सहयोग प्राप्त कर सकेंगे; तथा वे सहयोग के अन्य साधनों की 
उपयोगिता में चार चांद लगा देंगी | कप 
प्रत्येक स्तर पर प्रबंध के साथ श्रमिक के सहयोग के निम्न परिणाम 
निकलेंगे : (१) उत्पादिता बढ़ जाएगी जिससे उद्योग, .कामगार और सम्नाज 
रों का क्या महत्व है,.उसके 


_यरोप किले गहाउलातक 











(जनक 


ज्ञान हो सकेगा; (३) कामगार में आत्माभिव्यक्ति की जो दीस होती है वह 
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१९८ ... भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


शांत हो जाएगी और इस प्रकार औद्योगिक शांति में तथा मजदूर-प्रबंधकों के 
आपसी संबंधों के सुधार और सहयोग में वृद्धि होगी । 


पंद्रहवें भारतीय श्रम-सम्मेलन ने जो त्रिदलीय समिति नियुक्त की थी उससें 
सरकारी और निजी क्षैत्र के उन उद्योगों की एक सूची स्वीकार की जिनके 
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--सूर्ती कपड़ों मिल्त, जूंट मिल) इंजीनियरिंग, रासायनिक पदा्थ, तंबाकू, 
कागज, चीनी, सीमेंट, खान और चाय-उद्यान | मालिकों ने मजदूर संघों से 
सलाह लेकर उन कारखानों के नामों की सूची पेश करने का वादा किया 
. जिनमें श्रमिक-प्रबंध सहयोग की परियोजना चाल की जाएगी। सरकारी क्षेत्र 
में उक्त समिति ने जिन उद्योगों के नामों की सिफारिश की वे थे रेलवे' 
कारखाने और कमस्थरलू, डाक और तार, बंदरगाह, जहाजी प्रांगण, परिवहन, 
कर्मशालाएं, खानें, छापेखाने और बिजलीघर। 


इसके अछावा, इस समिति ने आपसी करार का वह संविदा भी स्वीकार 
कर लिया जिस पर मालिक और संबंधित मजदूर संघ की सहमति लेकर प्रबंध- 
परिषदें स्थापित की जाएंगी । इन परिषदों का उद्देश्य कर्मचारियों की कार्या- 
बस्थाओं का सुधार करना, उत्पादिता बढ़ाना, प्रबंध और कर्मचारियों के बीच 
सूत्र पिरोये रखता तथा कमचारियों के ह्ुदयों में प्रबंध में भागीदार होने की 
भावना को पुष्ट करना होना चाहिए 


इस समिति ने बताया कि उक्त परियोजना का सूत्रपान करने के लिए किस' 
प्रकार के कारखानों को छुनना चाहिए : (क) ये कारखाने मजबूत नींव पर 
 ठिके हों और सुव्यवस्थित हों तथा उनमें एक हृढ़ मजदूर संघ काम कर रहा. 
हो; (ख) जिस कारखाने में उक्त परियोजना लागू की जाए उसमें कम-से-कम 
५०० कामगार काम करते हों; (ग) यदि यह कारखाना निजी क्षेत्र में है तो 
उसका मालिक संघ का एक प्रमुख सदस्य होना चाहिए, तथा उसी प्रकार 
उसका मजदूर संघ भी किसी केंद्रीय मजदूर संघी' संधान (फेडरेशन) से जुड़ी 
होनी चाहिए; और (घ) संबंधित कारखाने का औद्योगिक संबंधों का रिकाड 
काफी अच्छा होना चाहिए । 


यह जानकर संतोष होता है कि फरवरी १९५८ में श्रमिक-प्रबंध के विषय 
पर एक गोष्ठी हुई थी जिसमें उद्योगों की संयुक्त परिषदों के संविधान की 
रूपरेखा, उनकी कार्यप्रणाली तथा उनके कार्यक्षेत्र का निर्णय किया गया था 
इसमें जो आदर्श समझौता हुआ था। उसकी प्रस्तावना में कहा गया था कि 
युक्त परिषद का उद्देश्य अन्य बातों के साथ. उद्योगों की उत्पादन-क्षमता 
बढ़ाना होंनो चाहिए जिससे यूनिट, उसके कामगारों और अखिल देश को 
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लाभ पहुंचे । इसके अतिरिक्त उसे उद्योगों के कामगारों के मन में साझेदारी 
की भावना उत्पन्त करनी चाहिए । 

इन परिषदों को कल्याण-कार्यों की व्यवस्था करने, सुरक्षा-कार्यों की देखभाल 
करने तथा काम और छट्ठियों का नक्शा बनाने का दायित्व होगा। वे अपने 
संबंधित कारखानों के संचालन, उत्पादन, विक्रय-कार्यक्रम, आथिक अवस्था, आदि 
के बारे में विचार-विमर्श करके सुझाव देने की अधिकारी हैं । प्रबंध व्यवस्था को 
स्थायी आदेशों के प्रशासन के संबंध में उसका परामशं लेना चाहिए तथा काम 
चाल रखने अथवा बंद करने के बारे में भी सलाह लेनी चाहिए 

परिषद की_सदस्य॑-संख्या ६ से. १२ तक होनी चाहिए तथा इसके निर्णन्न 
तभी बंध मानें जाएंगे जब वे सर्व-सम्मत होंगे । उसके आधे सदस्य मजदूर संघ 
द्वारा चुने गये होंगे तथा शेष आधे प्रबंध द्वारा नामजद किये जाएगे। इस 
परिषद का कार्यकाल दो वर्ष होगा और इसका अध्यक्ष ((7दग) तर्था 
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उपाध्यक्ष बारी-बारी से कामगारों को प्रतिनिधि हुआ करेगा । 
संघ प्रबंधकों के साथ अपना कत्तेंव्य डट कर पूरा कर सके । प्रत्येक स्तर पर 
इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं कामगारों के प्रतिनिधि अपना निजी 
स्वार्थ पूरा न करने लगें। उन्हें कामगारों के साथ अपना संपर्क रखना होगा 
और अपने संस्थान की मजदूर-पंजी में उनका नाम लिखा रहेगा। कामगारों 
के प्रतिनिधियों तथा संघों के पदाधिकारियों को मालिक हानि न पहुंचाने पाएं 
इसका आवश्यक ध्यान रखना होगा। 

प्रत्येक स्तर पर श्रमिक प्रबंध का यहु आपसी संपर्क श्रमिक और प्रबंध के 
बीच को खाई पाट देगा और आपसी संदेह तथा. अविश्वास के बादरकू तितर«- 
बितर हो जाएंगे तथा दुराग्रह का स्थान सहयोग ग्रहण कर लेगा । 

कामगारों को अपना विशाल और कठिन दायित्व: निबाहने के लिए तैयार 
करना चाहिए । मजदूर संघों को प्रत्येक संभव ढंग से अपनी शक्ति संगठित 
करनी चाहिए। बाहरी लौगों की जगह धीरे-धीरे कामेंगारी के भीतर से 
उत्पन्न स्वयं कामगार नेताओं को लेनी होगी | इस समय आंदोलन में फूट और 
प्रतिस्पर्धा का जो घुन लगा हुआ है उसे निकाल फेंकना होगा तथा उसमें एकता 
और शक्ति का संचार करता. होगा । इसके अतिरिक्त संघों के लिए धन इकट्ठा 
करना होगा ताकि संगठन तथा और कल्याणकारी कार्यों पर उसे व्यय' किया 
जा सके । जब तक मजदूर संघी संगठन में शक्ति पैदा नहीं हो जाती है तब 
तक दूसरे लोग उस पर अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे । ज्यों-ज्यों उसमें शक्ति 
और आत्मविश्वास बढ़ता जाए त्यों-त्यों प्रबंध के क्षेत्र में दायित्व ग्रहण करने 
के लिए उसे कदम बढ़ाते जाना चाहिए । 9 4 | 





२०७० भारतीय मजदूरों की अम-समस्याएं 


मालिकों ओर कामगारों का दायित्व--प्रत्येक स्तर पर प्रबंध में कामगारों 
को भाग मिलने से वे काम की ओर अधिक ध्यान देने छूगेंगे। मालिक ऐसी 
बहुत-सी बातों का सुझाव समय-समय पर देते आये हैं जिनसे मजदूर वास्तव 
में परिश्रम करने लगें। यह तरीका इस' दिशा में लाभकारी सिद्ध होगा। 
कामगार की सुविधा का पूरा ध्यान रखना चाहिए और साथ ही यदि वह 
काम में सहयोग नहीं देता है या उसकी उपेक्षा करता है तो उसके साथ कड़ा 
व्यवहार भी आवश्यक है। यदि कामगारों के प्रतिनिधियों की सम्मति और 
सहयोग से कार्य-व्यवस्था की जाती है तो उक्त दोनों बातें संभव हैं। इस दशा 
में, जनता भी उनकी उपेक्षा और घष्टता का तिरस्कार करने लगेगी । द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना पर ४,८०० करोड़ रुपये की घनराशि सरकारी क्षेत्र पर व्यय 
होगी जिसका एक-बड़ा भाग औद्योगिक क्षेत्र के लिए निश्चित किया गया है । 
इसलिए राष्ट्र के निर्माण के लिए संगठन और सहयोग की आवश्यकता है। 
कामगारों को इस काम में अपनी बुद्धि, संकल्प-शक्ति और शारीरिक शक्ति 
रूगानी होगी। काहिछ और डांवाडोल चित्त का श्रमिक-वर्ग अच्छी रोवा करने 
में समर्थ नहीं हो सकता है। जिन मजदूरों के मन में खटास है उन्हें उत्साह- 
बर्धक वेतन-प्रणाली तथा बोनस से भी कोई प्रेरणा नहीं मिल सकती है । यदि 
मजदूर और मालिक मिलकर प्रगति करना चाहते हों तो मालिकों को मजदूरों 
का यह संदेह निवारण करना होगा कि मालिक उनके परिश्रम से भारी लाभ 
उठा रहा है और बदले में उन्हें न-कुछ के बराबर मिल रहा है। कामगार किसी 
भी औद्योगिक कारखाने में एक प्रमुख साझ्ीदार है जिसके सहयोग और अच्छे 
काम, अनुद्यासन और ईमानदारी के बिना न तो कारखाना उन्नति कर सकता 
है और न अधिक लाभ ही कमा सकता है। चाहे कारखाने की मशीनें कितनी 
बढ़िया क्‍यों न हों, यदि उसका मानव-तत्त्व हृदय से सहयोग नहीं करता है तो 
उद्योग नहों पनप सकता । इसलिए मालिक, कामगार और समाज में रछाभ का 
बंटवारा होना चाहिए। इस बटवारे में बड़ा भाग कामगार को मिलना 
चाहिए क्‍योंकि वह संपत्ति का उत्पादनकर्ता है। क्‍ 

सरकार और मालिकों को सरकारी और निजी क्षेत्रों में यह बात भलीभांति 
बता देनी चाहिए कि वे धमकी और दबाव के आगे न झुर्कें और इस बात को 
न भूलें कि जो अच्छा और न्याय्य' है वह सदा ही अच्छा और न्याय्य' रहेगा। 
प्रत्येक मामले में समझ-बूझ कर सिद्धान्तों के आधार पर काररबाई की जाए 
और यह काररवाई सही ढंग से अपनाई जाए। 
.. सरकारी तथा निजी, दोनों क्षेत्रों में सरकार तथा उसके अफसरों, और 
कामगारों को मजदूरों की समस्याएं तथा मानसिक स्थिति समझने की चेतना 
होनी चाहिए ताकि औद्योगिक शांति कायम रखने के लिए. जो दृष्टिकोण 
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आवश्यक है वह उनमें पंदा हो सके । जिन उद्योगों में मालिकों को अपने 
कत्तंव्य का ज्ञान है और कामगारों के संघ सुसंगठित हैं जो मजदूरों के पक्ष 
को प्रस्तुत कर सकती हैं, उनमें औद्योगिक विराम संधि हो जानी चाहिए। 
मालिकों और कामगारों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन होना चाहिए जो 
साझेदारी के आधार पर नये सिद्धान्तों की रचना करे और उत्पादन की मात्रा 
पर निश्चित समझौता कर ले तथा उद्योग के सरकारी तथा निजी अंचलों की 
संचालन-व्यवस्था के विषय की समस्त बातों का निर्णय कर ले । 

यदि कामगार देश के औद्योगिक अर्थतंत्र में अपना सही स्थान प्राप्त करना 
चाहते हैं तो उन्हें अपने उत्तरदायित्वों और कत्तेव्यों की ओर अधिक ध्यान 
देना होगा और उन्हें स्वाधीनता का अर्थ अवखड़पन तथा स्वतंत्रता का अर्थ 


स्वच्छंदता से न लगाना होगा । उन्हें तोड़फोड़ और प्रत्येक प्रकार की हिसा 


से हाथ दूर रखना चाहिए तथा मन, वचन और कर्म में दूर्भावना की पुट न 
होनी चाहिए । तभी इस देश में एक समाजवादी . लोकतंत्र की स्थापना हो 
सकती है जिसमें औद्योगिक संबंध उच्च कोटि के होंगे और उनसे देश तथा 
समाज का उपकार होगा। 


उग्र परिवर्तनों की आवश्यक्रता--यदि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 
१२० लाख व्यक्तियों को रोजगार देना है, यदि प्रति व्यक्ति की आय' समय 
रहते दोगुनी करनी है, यदि ७० प्र. श. जनता को जो अपनी' जीविका के लिए 
खेतीबारी पर निर्भर है, यह अनुभव कराना है कि उसकी दशा सुधर रही है, 
आदि औद्योगिक कर्मचारी को यह विश्वास दिलाना है कि राष्ट्र-निर्माण के नाम 
. की ओट में उसका शोषण नहीं हो रहा है, यदि राष्ट्र को नदी-घाटी योजनाओं 
जैसी कुछ ही निर्माण-योजनाओं पर संतोष नहीं कर लेना है, और यदि, 
संक्षेप में, उसे एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है तो प्राचीन काल 
की अनुदार तथा गतिहीन केंचुल से लिपटी हुई जो हमारी आर्थिक और 
राजनीतिक पद्धति चली आ रही है उसमें अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन करने 
होंगे । नये समाज की रचना में श्रमिक तथा प्रबंध दोनों को महान्र जिम्मेदारी 
प्री करनी है। उनके आपसी संबंधों में किन-किन हेरफेरों की आवश्यकता है; 
और राष्ट्र के उत्पादन तथा समृद्धि को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाये बिना 
उन्हें क्या करना है; इन सब बातों का निर्णय स्वयं उन्हें ही करना है। 


अध्याय ६ 


राष्ट्रीय मजदूरी-नीति 


परिचय 


मजदूरी-नीति का महत्व--मजदूरी की नीति बनाने (७०४७ #०४०8) 
का प्रश्न श्रमिकों, प्रबंधकों और सरकार तीनों पक्षों के लिए विचारणीय है । 
कामगार के सामने जितनी भी समस्याएं मौजूद हैं उनमें मजदूरी को समस्या 
सबसे अधिक प्रभावशाली है जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है । वह 
क्या कमाई करता है, यह बात उसके जीवन में सुख-दुःख की कंजी बन गयी 
है क्योंकि उसकी जीविका की मात्रा पर उसके और उसके परिवार के रहन- 
सहन का मानदंड निर्भर होता है। भारतीय कामगार के जीवन पर उसकी 
कमाई का और भी गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि यहां सामाजिक सेवाएं और 
सामाजिक सुरक्षाएं इनीगिनी हैं और उनसे अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कम राहत 
. मिलती है। उसके लिए मजदूरी का प्रदन कितना टेढ़ा है, इसका प्रमाण यही है 
कि वह जिन विवादों में उलझा रहता है उनमें अधिकांश विवादों का संबंध 
मजदूरी की समस्या से होता है। 

मालिक की दृष्टि में मजदूरी एक महत्त्वपूण चीज होती है क्योंकि इसका 
प्रभाव उत्पादन की लागत (608 0०0 ?7०0476४णा) पर पड़ता है। 
उदाहरण के लिए सुती कपड़ा मिलों में कपडे की उत्पादन-लागत का लगभग २५ 
प्र० श० भाग मजदूरों की मजदूरी होती है। मजदूरी का प्रभाव मालिक पर 
भी पड़ता है। मजदूरी ऊंची करने और कार्यावस्थाओं में सुधार करने की मांगों 
का प्रभाव प्रबंध-व्यवस्था पर पड़ता है क्‍योंकि वे वस्तुओं के मूल्य मंडी और 
उत्पादन की समस्याओं से संबंध रखती हैं । औद्योगिक योग्यता से भी मजदूरी 
की समस्या का रूगाव है क्योंकि जब तक मजदूरों को अच्छी मजदूरी प्राप्त 
नहीं होगी तब तक उसकी योग्यता ऊंचे स्तर पर हढ़ न रह सकेगी; और या 


... तो वह काम ही छोड़ देगा या उसकी प्रतिभा का ह्वास हो जाएगा । 


.... इस प्रकार मजदूरी की समस्या कामगार और मालिक दोनों से सीधा संबंध 
.... रखती है। कितु सरकार को भी इस पर कड़ी हृष्टि रखनी चाहिए क्योंकि' 


राष्ट्रीय भजइरी-नीति..._ ३०३६ 


समाज के प्रत्येक अंग के साथ न्याय करवाने का दायित्व उसी पर होता है 
और मजदूरी-नीति की बड़ी समस्याओं को सुलझाने का भार उसी पर है। 
वास्तव में स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, आवास, शिक्षा, मनोरंजन, आदि के बारे 
में मजदूरों की अवस्था सुधारने के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चालू हैं 
उनकी तुलना में भी मजदूरों को समुचित पारिश्रमिक देने की गारंटी कहीं 
अधिक प्रभावोत्पादक है क्योंकि मजदूरों और माहछिकों का औद्योगिक संबंध 
इस आधार पर मधुर बन जाता है और इसके परिंण/मस्वरूप देश की आर्थिक 
समृद्धि बढ़ती है । मजदूर को सतोषजनक मजदूरी मिलने से उसके सहयोग का 
मार्ग खुल जाता है और राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रम में उसकी साझेदारी की 
स्पष्ठ झलक मिलने लगती है जिसे चिरकाल से स्वीकार किया जा रहा है। 
भारत का संक्धिन--भारतीय' संविधान में मजदूरी की नीति के महत्त्व 


च्छेद ४३ को 


की ओर ध्यान दिया गया है। अनुच्छेद ४३ को इस बारें में राजकॉय रन 
का निदेशात्मक सिद्धांत माना जा सकता है। इंसमें लिखा हैं कि रॉज्य समुचिक्त- 
विधि-विधान द्वारा, आर्थिक सुंगठन द्वारा अथवा जेन्य किसी प्रकार से-समस्त--.-- 
कामगारों--खेतिहर, औद्योगिक तथा अन्य--के लिए निर्वाहें-योग्य वेतत- तथा” 
उन कार्यावस्‍थाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे।जिससे--मजदूसें-का... 
जीवन-स्तर संदर बन सके और वे अवकाश तथा सामाजिक और “सांस्कृतिक 
अवसरों का आनंद भोग सके । संविधान के ३९वें अनुच्छेद में राजकीय नोंति 
के निर्देशात्मक सिद्धांत में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि स्त्री और पुरुष मंज- 
दूरों को समान वेतन मिलना चाहिए।_._. 

विदेशों में मजदूरी की स्थिति--सभी प्रगतिशील देझ्षों में मजदूरी की 
नीति का महत्त्व स्वीकार किया जा चुका है। मजदूरी की दरों को कानूव 
द्वारा अमल में लाना एक सामान्य बात बन गयी है। चाहे यह कानून देश की 
संसद द्वारा बनाया गया हो या उभय पक्षों के समझौते से निर्धारित हो गया. 
हो या किसी तीसरे पक्ष ने पंचाट के रूप में थोप दिया हो । राज्य द्वारा बनाये 
हुए मजदूरी-कानून ब्रिटेन, संयुक्तराज्य अमेरिका और कुछेक देशों में चल रहे 
हैं । व्यापार-मंडलों (॥7806 30708) ने ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में 
मजदूरी की दरें निश्चित कर दी हैं । आस्ट्रेलिया और न्यूजीलंड में तो विवाचन 
द्वारा मजदूरी सदा से निश्चित होती आ रही है। 





अंतर्राष्ट्रीय श्रम संध और मजदूरी की नीति 


अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के ध्येय--अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के संविधान की प्रस्ता- 
बना में जिन ध्येयों का स्पष्ठ अंकन किया गया है उनमें समान कोटि के कार्य 


२०४ भारतीय मजदूरों की श्रम-सभ्स्याएं 


के लिए समान पारिश्रमिक के सिद्धांत को स्व्रीकार तथा निर्वाह के लिए पर्याप्त 
मजदूरी की व्यवस्था की गयी है। फिलाडेल्फिया की उद्घोषणा में अंतर्राष्ट्रीय 
श्रम्न सम्मेलन ने ये बातें स्वीकार की थीं : “यह संघ संसार के राष्ट्रों में उन 
कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने का पवित्र दायित्व ग्रहण करता है जिनसे जीवन 
के स्तर का मानदंड ऊंचा उठ सकेगा... ... जिनसे मजदूरी और कमाई, काम 
के घंटों तथा दूसरी कार्यावस्‍थाओं-संबंधी नीतियों को बढ़ावा मिलेगा, जिनका 
उद्देश्य यह है कि उन्‍त्रति के फछ को सभी उचित रूप से भोग सकें, और 
जिनसे सभी कर्मचारियों को निर्वाह के लिए न्यूनतम मजदूरी तथा आवश्यकता 
'पड़ने पर परिरक्षण प्राप्त हो सकेगा । 

अभिसमय ((/07ए०7४07)--जिन देशों में औद्योगिक कामगारों के 
लिए न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है वहां ऐसी व्यवस्था करने पर उनके 
जीवन-स्तर में पर्याप्त सुधार हो जाएगा । इस बात को स्वीकार करने के बाद, 
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने व्यूनतम' मजदूरी नियमन के तरीकों और सिद्धांतों पर 
विशेष ध्यान दिया है। इसके परिणामस्वरूप, इस विषय में तीन अभिसमय, 
कई अभिस्ताव और प्रस्ताव स्वीकार किये गये हैं । 

१९२८ में न्यूनतम मजदूरी-निर्धा रणतंत्र अभिसमय के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय 
श्रम संघ के प्रत्येक सदस्य-देश को, जिसने इस अभिसमय को स्वीकार कर 
लिया है, एक ऐसी व्यवस्था करनी अथवा रखनी पड़ती है जो उन निर्धारित 
उद्योगों अथवा उनके अंगभूत भागों में काम करने वाले छोगों के लिए न्यूनतम 
मजदूरी दर निश्चित कर सकता है जिनमें सामूहिक समझौते आदि की प्रक्तिया 
द्वारा मजदूरी निर्धारित करने की कोई प्रभावशाली व्यवस्था नहीं है अथवा 
जिनमें मजदूरी दर अत्यंत अल्प है। मजदूरी तथा काम के घंटों के आंकड़े- 
संबंधी अभिसमय में मजदूरी और काम के घंटों के आंकड़े का न्यूनतम 
कार्यक्रम दिया गया है जिसे अभिसमय' स्वीकार करने वाले देशों ने प्रस्तुत 
किया है । मजदूरी, जहाज पर काम के घंटे तथा कर्मचारी भरती अभिसमय 
(१९४८ में संशोधित) ने नाविकों की अंतर्राष्ट्रीय न्‍्यूनतम मजदूरी की राशि 
नियत कर दी है। द 
एग्रियाई देशों में मजदूरी-नीति--उपर्युक्त तीन अभिसमयों के अतिरिक्त 
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने भिन्न-भिन्न अवसरों पर एशियाई देशों की श्रम-व्यवस्था 
के अन्य अंगों पर ध्यान दिया है और उनके बारे में अनेक सिफारिशें और 


रे कप 7, 0 ला किक ९२०. 26.) 
7 (0, (/007ए०४४४०४, ४०. 68.) 
लक ॥ 8 2 8, (.07ए७70070, ४०. 93.) 
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प्रस्ताव पास किये हैं। १९४७ में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के तत्वावधान में जो 
आरंभिक एशियाई प्रादेशिक श्रम-सम्मेलन नयी दिल्‍ली में हुआ था उसमें 
मजदूरी-नीति के संबंध में एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। इसमें कहां 
गया था कि एशियाई देशों के उद्योगों और व्यवसायों में कामगारों की मजदरी 
में जहां कमी है, वृद्धि होनी चाहिए ताकि वे निर्वाह-योग्य पगार पाने हरगें। 
विभिन्‍न कारणों से सरकार यह अनुभव करती है कि उसे कामगारों की 
मजदूरी निश्चित करने तथा उसे लागू करने के लिए सक्रिय पर्ग उठाना 
चाहिए । इस सम्मेलन ने एशियाई देशों की सरकारों से प्रार्थना की कि जहां 
संभव हो वहां वे सामृहिक समझौतों द्वारा अथवा समझौतों द्वारा मजदूरी का 
नियमन कर दें अथवा कानून द्वारा वेतन-बोड स्थापित कर दें जिनमें कामयारों 
और मालिकों के प्रतिनिधियों को समान संख्या में स्थान प्राप्त हो। इनको 
उचित मजदूरी या प्रमाप मजदूरी (8७7)68&7ते ७७०2७) निश्चित करने, 
सुचनांकों तथा संशोधित सूचकांकों और परिवार बजट-संबंधी पूछताछ के 
आधार पर भत्ता निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त हो । इसके अतिरिक्त 
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ से एशियाई देशों के सामूहिक समझौतों, वेतन-बो्डों तथा 
औद्योगिक न्यायाधिकरणों की कार्यपद्धति का अध्ययन करने की प्रार्थना की 
गयी । इन्हें कामगारों को उचित मजदूरी दिलाने के कार्य में कहां तक सफलता 
मिली है, वह उसका भी अध्ययन करे तथा अपने अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से यह 
बताये कि समस्त कामगारों को उचित मजदूरी दिलाने के लिए और क्‍या 
कार्यवाही की जाए 
जब १९५३ में अंतर्राष्ट्रीय: श्रम संघ के तत्त्वावधान में एशियाई प्रादेशिक 

श्रम सम्मेलन का तीसरा सत्र टोक्यों में हुआ तब उसमें उक्त विषय पर फिर 
विचार किया गया और उसमें एशियाई देशों में मजदूरी नीति के ध्येयों,. 
मजदूरी नियम के तरीकों तथा उनको प्रभावशाली ढंग से कार्यपरिणत करने 
के उपायों की फिर घोषणा की गयी । उक्त सम्मेलन ने एक प्रस्ताव पास करके 
घोषणा की कि सरकार, मालिकों तथा कामगारों का एक सामान्य ध्येय है 
यथासभव अधिक से अधिक मजदूरी निर्धारित करना जो देश की आर्थिक दशा 
के अनुकूल हो । इस मजदूरी का उद्देश्य यह है कि भविष्य में विंकास के कारण 
देश में जो आथिक समृद्धि बड़े उसमें मजदूरों को उचित लाभांश दिया जाए 
मजदूरी निर्धारित कराने के लिए सामूहिक समझौतों से बढ़कर और कोई 
बेहतर उपाय नहीं है, इस आशय की सिफारिश करते हुए उक्त प्रस्ताव में 
आगे कहा गया है कि जब तक देश में सामूहिक वार्ता द्वारा समझौता करने की 
प्रभावशाली क्रियापद्धति का समारंभ न हो जाए तब तक उस क्रियापद्धति को 

जन्म देने के लिए राज्य उन देशों के प्रत्येक व्यवसाय में मजदूरी के नियमन 
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के लिए कानून बना दे जहां सामूहिक सौदाकारी से सफलता नहीं मिल रही 
है या जहां अभी सामूहिक भावताव करने की पद्धति का आविर्भाव नहीं हुआ 
है। राज्य के कानून हारा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय त्रिदलीय 
यवस्था का सहारा लेना चाहिए। उक्त प्रस्ताव में यह भी लिखा है कि प्रत्येक 
देश में राज्य के कानुन द्वारा निर्धारित मजदूरी-प्रणाली को कायपरिणत करते 
के लिए कामून द्वारा स्थापित एक अधिकारी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके 
पास पर्याप्त कमंचारी और साधन हों जो मजदूरी-प्रणाली को छागू कर सके 
और मजदूरी-नियमन तथा भावी आथिक विकास की आवश्यकताओं के बीच 
पटरी बैठाते रहें। सरकार, मालिकों तथा कामगारों के बीच आपसी परामर्श 
के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इन दोनों क्षेत्रों को विविध 
'नीतियों में समन्वय करके उनको कार्यपरिणत किया जा सके । 


भारत में वेतन-नियमन का इतिहास 


आरंभिक काल -- उद्योगीकरण के आरंभिक काल में भारत में मजदूरी 
दरें प्राय: आवश्यकता और पूर्ति के सिद्धांत द्वारा निर्धारित होती थीं । कितु 
आंगे चलकर ग्रामीण अर्थतंत्र छिन्‍्न-भिन्‍न होने और दस्तकारों तथा खेतिह 
'कामगारों के बड़ी संख्या में बेरोजगार हो जाने से कामधंधे की खोज में व्यस्त 
श्रमिकों की संख्या में बाढ़न्सी आ गयी । ये लोग प्रायः अनसीखे कामगार थे 
और उद्योगों में काम टटोलने के लिए घूमते रहते थे। इस' प्रकार श्रमिक की 
पूर्ति आवश्यकता से बहुत अधिक हो गयी है । उस समय कामगारों की आवाज 
उठाने वाढा कोई श्रम-आंदोलन न था जो उनको उचित मजदूरी दिला सकता। 
निदान, मजदूरी की दरें अल्प हो गयीं । धीरे-धीरे कामगारों में श्रमिक संघटन 
की भावना पैदा हो गयी, और वे अपने जीवन वी बिगड़ी हुई हालत और 
काम की बुरी अवस्थाओं पर झींक उठे । अब वे जाग पड़े और अधिक मजदूरी 
और बेहतर कार्यावसस्‍्थाओं के लिए हाथ-पांव मारने लंगे। किततु, फिर भी 
किसी पक्ष या सरकार के कानों पर पहले महासमर के अंत तक इस बात 
की जूं तक न रेंगी कि उसे मजदूरी के नियमन का प्रयास करना चादिए 
... लगभग द्वितीय महासमर के आगमन तक औद्योगिक संबंधों में सरकारों का 
हाथ ही ऊंचा दिखता रहा | उन्होंने इस क्षेत्र में अबंध नीति ((00&7#76 ०0 


... 08862 _7977.8) का सूत्रपाता किया। जब १९३७ में प्रांतों में लोकप्रिय 


. अरकारें बन गयीं, तब औद्योगिक विवादों में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ गया । 


.._. युद्धकाल में और उसके बाद, विभिन्‍न राज्य सरकारों और केंद्रीय सरकार ने 


...मजदूरी-संबंधी झगड़ों के निपटारे के लिए भौद्योगिक न्यायालय और पंच 
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नियुक्त किये । इनके निर्णयों से देश के विभिन्‍न उद्योगों के कितने ही मजदूरों 
की मजदूरी की दरें तय हो गयी हैं। द 

. ओधद्ोगिक विराम-संधि -- १९४७ में इस देश में एक अनसुनी औद्योगिक 
अग्ांति देखने में आयी । इससे १६६ लाख श्रमिक दिनों की हानि हुई जो 
१९३९ के बाद की सबसे बड़ी संख्या है। उत्पादन में चारों ओर कमी देखने 
में आती थी और “उत्पादन करो या बरबाद हो जाओ ” के नारे सुनायी देते 
थे। दिसंबर १९४७ में, केंद्रीय. सरकार ने राज्य-सरकारों, मालिकों और 
मजदूरों के प्रतिनिधियों का एक त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया जिसके सामने 
विचारने का विषय यह था कि उक्त स्थिति का क्या उपचार किया जाए 

. सम्मेलन ने सवसम्मति से बह प्रस्ताव स्वीकार किया जिसे औद्योगिक 
विराम प्रस्ताव कहते हैं। इस प्रस्ताव का उद्देश्य था कि वे उपाय काम में 
लाये जाएं जिनसे श्रमिकों और मालिकों का आपसी संबंध सुधरने रंगे जो उस 
समय दिन-पर-दिन बिगड़ता जा रहा था; और इस प्रकार उत्पादन बढ़ सके । 
इस प्रस्ताव में कहा गया था कि देश के अथंतंत्र के लिए उत्पादन बढ़ाना 
'बहुत ही महत्त्वपृण है और वह बिना श्रमिकों और प्रबंधकों के आपसी सहयोग 
के, संभव नहीं । 
.. औद्योगिक विराम प्रस्ताव (व7तंप्रशएं8॥ 7प्र०७ 06७४0]7600४) का 
अनुशीलन करते हुए, उचित मजदूरी समिति (#७7 ४४७2९४ ('0०70- 
77066) और छाभ-बंटवारा बोनस समिति (777070-879छ02 07प8 
.. (०7766) केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित की गयीं । इन समितियों में 
. त्रिदलीय प्रतिनिधि थे। 
._- उचित मजदूरी समिति --- उचित मजदूरी समिति ने अपने प्रतिवेदन में 
न्यूनतम मजदूरी (धधांणाप्शा ४४७26) और निर्वाह मजदूरी (॥/एा78 
५५५४०) की व्याख्या की थीं। उत्तम छिखाथाकि-चतंमान राष्ट्रीय आय 
को देखते हुए इस समय निर्वाह-मजदूरी निश्चित करना संभव नहीं हैं । इसलिए 
विभिन्‍न परिस्थितियों को ध्यान में रखकर न्यूनतम मजदूरी और निर्वाह- 
.._ मजदूरी के बीच में उचित मजदूरी निश्चित कर देना चाहिए। इन परिस्थि- 
तियों में सबसे महत्त्वपूर्ण परिस्थिति किसी कारखाने की मजदूरी देने की 
क्षमता थी। केवल उचित कार्य-भार के लिए हो. उचित मजदूरी देना ठीक 
था । किसी उद्योग में कितनी मजदूरी देने की क्षमता है ? यह प्रत्येक प्रदेश 
में उसके विशेष उद्योग द्वारा ही निश्चित होनी चाहिए। ०“ देने की क्षमता ” 
का वाक्याँश स्वयं अस्पष्ठट है। इसकी परिभाषा लचर है। इसका अथ यह भी 
हो सकता है कि कोई उद्योग मजदूरी पर उतना हो व्यय करेगा जिससे उद्योग 
का उत्पादन अच्छी तरह चालू रहे और जहां संभव हो बढ़ जाए, तथा वर्तमान 
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मजदूर-संख्या को रोजगार मिला रहे । इसलिए समिति का यह विचार कदापि 
नहीं था कि मजदूरी की दर इतनी ऊंची होनी चाहिए जिससे एक बड़े पैमाने 
पर मजदूरों की छटनी करती पड़े और उससे बेरोजगारी को बढ़ावा मिले । 
जहां समान कार्य के लिए समान मजदूरी देने का सिद्धांत स्वीकार किया गया 
है, उक्त प्रतिवेदन में कहा गया था कि कामगार की आवश्यकताओं के आधार 
पर मजदूरी-दर निर्धारित की गयी है इसलिए कामगार की तुलना में कामगारिन 
(कामिन ) का परिवार छोटा मानना चाहिए। समिति ने जिस उचित 
मजदूरी की परिकल्पना की है उसको निश्चित करने वाली व्यवस्था के सदस्य 
ये हैं: केंद्र में अपील समन्वयकर्ता मंडल (.0]76]906 (:007दी0980४7॥7९ 
30970) और प्रत्येक राज्य में एक राज्य-मंडल (50906 30७7) 
इस राज्य-मंडल के अंतर्गत आवश्यकतानुसार तदर्थ प्रादेशिक मंडल स्थापित॑ 
किया जा सकता है। 

उचित मजदूरी विधेयक (फाए ७92०४ 23॥)--उचित मजदूरी 
समिति के प्रतिविदन के आधोर पर, १९५० में केंद्रीय सरकार ने संसद में 
उचित मजदूरी विधेयक प्रस्तुत किया । बीच में चालू संसद भंग होने के कारण 
इस विधेयक्र का काल समास हो गया और तब से इस संबंध में अभी कोई 
दूसरा कदम नहीं उठाया गया है । द 

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (शीगांप्रापा। ७४०2०४ 40)--संसद॑ 
में उचित मजदूरी विधेयक प्रस्तुत किये जाने से पहले, न्यूनतम मजदूरी अधि- 
नियम १९४८ पास हो गया था। इस अधिनियम ने केंद्रीय और राज्यों की 
सरकारों को कुछ उद्योगों के कामगारों की मजदूरी की न्यूनतम दरें निश्चित 
करने का अधिकार दे दिया। ये उद्योग थे ऊनी गलीचे-बनाने तथा शाल-बुनने 
वाले संस्थान, चावल, आटा अथवा दाल मिलें, तंबाकू (बीड़ी समेत) निर्माता 
संस्थान, चाय-उद्यान, तेल-मिलें, स्थानीय प्राधिकारियों के अंतर्गत रोजगार- 
धंबे, सड़क-निर्माण अथवा भवन-रचना, पत्थर की गिट्टी तोड़ने वाले तथा लाख 
निर्माता, अश्रक का काम, सार्वजनिक मोटर परिवहन, चंमड़ा कमाने तथा 
चमड़ा का काम करने वाले सेंस्थान तथा कृषि । इस अधिनियम ने समुचित 
सरकार को इस बात का अधिकार दे रखा है कि वह जिस उद्योग में कानून 
द्वारा +र्धारित न्यूनतम मजदूरी निश्चित करनां ठीक समझे वहां ऐसा कर 
. सकती है। इस अधिनियम में मजदूरी निश्चित करने तथा मजदूरी में संशोधन 
करने के लिए संमुचित सरकार की सहायता को समितियां, उपसमितियां 


. सलाहकार समितियां, सलाहकार उपसमितियां, सलाहुकार मंडल तथा एक 


.. केंद्रीय सलाहकार मंडल नियुक्त करने की व्यवस्था है। ये संस्थाएं त्रिदलीय' 
.. होंगी। कक क्‍ क्‍ 
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3० कैथस पंचवर्षीय योजना--प्रथम पंचवर्षीय योजना में मजदूरी-नीति के 
“महत्व पर बल दिया गया है। जब यह योजना बन रही थी तब मुद्गास्फीति 
अपना सिर उठा रही थी। युद्धकारू में तथा उसके बाद मृल्य लेजी से बढ़ 
गंये। योजना आयोग ने बताया था कि यदि मंजदूरी कुछ और बढ़ गयी तो 
देश.की आशथिक-स्थिरता के लिए संकट पैदा हो जाएगा; तथा मजदूरी-क्कि वृद्धि 
से कदार्चितूं कामगारों को भी कोई वास्तविक छाभ न होगा क्‍योंकि उसका 
प्रभाव उत्पादन परिव्यय तथा वस्तुओं के मूल्य पर पड़े बिना नहीं रहेगी । इस 
लिए जाँयोग ने इस शर्ते पुर मजदूरी सीमित करने के उपाय बरतने को सिफा- 
रिश की कि उनके साथ छाभ-वितरण पर भी अंकुश रखने की कार्यवाही की 
जाएगी । फिर भी योजना का संचालन' करते समय प्राधिकारियों ने उस्त सिद्धांत 
की ओर से आंखें मूंद छीं और औद्योगिक अंचल में जब मजदूरी का कोई 
विवाद छिड़ा तब या तो न्यायाधिकरणों के पंचाटों या सामूहिक सौदाकारी से 
उसका निपटारा कर दिया गया तथा छाभ का वितरण निर्वाच रूप से होता 
रहा । 

प्रथम पंचवर्षीय योजना ने मजदूरी के संबंध में निम्नांकित महत्त्वपूर्ण सिफा- 
रिश्वें और की हैं 


(१) सरकारी कारखानों में मजदूरी निजी उद्योगों में चालू मजदूरी से कम 
. नहोनी चाहिए। 
.. ६२) त्रिदलीय आकार-प्रकार का स्थायी वेतन-बो्ड स्थापित किया जाए। 
. (३) मजदूरी, लाभ तथा भ्रुगतान की शर्तों और अवस्थाओं के प्रश्नों के 
अध्ययन तथा मजदूरी और बोनस की परिस्थितियों और स्तर का 
निदश करने के लिए देश तथा घिदेज्षों के योग्य प्राविधिक विशेषज्ञ 
उपलब्ध करने चाहिए | 
(४) मजदूरी का मानक स्थिर करने में देर न होनी चाहिए और उसका 
प्रयोग यथासंभव एक विज्ञाल क्षेत्र में करना चाहिए 
(५) विभिन्‍न व्यवसायों और उद्योगों में आनुपातिक कार्यभार का वैज्ञानिक 
» ढेंग से निर्णय करना चाहिए। द 
९) महंगाई भत्ता समिति ने जो यह सिफारिश की थी कि महंगाई भत्ते 
का ५० प्रतिशत अंश केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन में... 
शामिल कर देना चाहिए, वह निजी क्षेत्र के कामगारों पर भी छागू 
होना चाहिए। 
(७) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को पूरी तरह प्रभावशाली ढंग से कार्य- 
.... परिणत करना चाहिए तथा खेतिहर कामगारों के लिए न्यूनतम मज- 
सो अंध हा पा क्‍ 


उर्फ 
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दूरी निर्धारित करने की दिशा में सीमित रूप से आरंभिक कदम 
उठाना चाहिए । 


आयोग की ऊपर वतायी गयी अधिकांश सिफारिशें अभी कागजों पर लिखी 
हुई पड़ी हैं और उनके बारे में अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई 
यद्यपि न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के बारे में कुछ कायवाही की गयी 


)५७ 


है फिर भी अभी इस कार्यवाही का केवल समारंभ ही समझना चाहिए । 


पिछली मजदूरी निर्धारित करने के सिद्धांत 


न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के दोष--यच्॒पि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 
१९४८ के अंतर्गत विभिन्न अनुसूचित सेवाओं के कामगारों की मजदूरी विभिन्‍न 
राज्यों में निश्चित हो गयी है फिर भी' इस अधिनियम में न्यूनतम मजदूरी के 
कोई निश्चित और स्पष्ठ व्याख्या न होने के कारण उसकी व्याख्या करने तथा 
न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते के सिद्धांत अपनाने में विभिन्‍न मजदूरी 
निर्धारक प्राधिकारियों ने भिन्‍त-भिन्‍न सिद्धांत अपनाये हैं तथा उसके भिन्‍्ने- 
भिन्‍न अंगों पर बल दिया है । निदान, आजकल मजदूरी की दरें आश्चर्यजनक 
रूप से भिन्‍न-भिन्‍न है। यह मानना होगा कि मजदूरी की दरों में एकरूपता का 
सिद्धांत न तो ग्राह्म है और न व्यावहारिक ही है। फिर भी विभिन्न राज्यों के 
आधारभूत सिद्धांतों में समन्वय और थोड़ी-बहुत एकरूपता होनी ही चाहिए । 
आधारणमूत-सिद्धांतों से तात्पर्य है न्यूनतम मजदूरी की राशि! तथा अन्य बातें 


जिनका संबंध कामगारों के परिवार के आकार-प्रकार से होता है, जिस पर 


मजदूरी-निर्धारक प्राधिकारियों को ध्यान देना पड़ता है। सहयोग और एक 
रझरूपता की आवश्यक भावना अभी तक विलप्त है। 

मजदूरी की राम्नि निर्धारित--मजदूरी की राशि निर्धारित करने के विषय 
में प्राधिकारियों ने उचित मजदूरी समिति की व्याख्या को ग्रहण किया है । 
इस व्याख्या के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का अर्थ यह नहीं कि कामगार को 
सर-पेट भोजन दिया जाए बहिक इसका अर्थ यह भी है कि कुछ सीमा तक 
उसकी शिक्षा, चिकित्सा और अन्य सुत्रिधाओं का भी ख्याल रखा जाए ताकि 
उसकी कार्य-क्षमता कम न होने पाए। इस न्यूनतम मजदूरी की राशि निर्धारित 
करने के लिए प्राधिकारियों ने कुछ परिवार-बजट तैयार करवाये थे जिनसे 
आवश्यक न्यूनतम मजदूरी का पता चर सके | कितु बाद में, इस न्यूनतम 


मजदूरी में उद्योगों की मजदूरी-अदायगी की क्षमता को देखते हुए कटौती कर ._ 


जे है । दी गयी । बंबई की एक समिति का कहना था : “अपने सभी उद्योगों के बारे 


में यह कहा जा सकता है कि बेध रूप से न्यूनतम मजदूरी उतनी नियत करनी 235, 


२१२ भारतीय मजदरों की श्रम-समस्याएं 


संतोष है कि उन्होंने केवल अनसीखे कामगारों के छिए न्यूनतम मजदरी-दर 
निश्चित कर दी है ! 


महंगाई भत्ता --- विभिन्‍न राज्यों ने मजद्री-दरें निश्चित करने में भिन्‍्व- 
भिन्‍न रीति-नीति अपनायी हैं, यहां तक कि एक ही राज्य ने विभिन्‍न सेवाओं 
के कामगारों के प्रति विभिन्‍्त नीति अपनायी है। मध्यप्रदेश, पंजाब, बंबई 
और विहार की सरकारों ने सब-कुछ मिलाकर मजदुरी-दरें निश्चित की हैं 
जबकि मद्रास, असम और यश्चिम बंगाल ने प्रायः सूछ मजदूरी-दर तथा 
महंगाई भत्ता अलग-अहूग नियत किया है। दिल्‍ली में मुझ मजदरी और 
महुंगाई भत्ता मिलाकर मजदूरी-दर नियत है । कितु यहां निर्वाह के व्यय के 
सूचकांकों के उतार-चढ़ाव के साथ मजदूरी में भी बढ़ोतरी और कटौती होती 
रहती 


अब प्रश्न यह है कि क्‍या महंगाई भरते को निर्वाह के व्यय के सूचकांकों से 
संबंधित करना चाहिए ? यदि हां, तो निर्वाह के व्यय की वृद्धि को कहां तक 
रोका जा सकता है, यह प्रश्न उचित सूचकांकों से संबंधित है। इस रोकथाम 
के प्रइन अर्थात्‌ महंगाई के भत्ते के बारे में मतभेद हैं और ज़ो कोई भी निर्णय 
किये गये हैं, वे कुछ-त-कुछ मनगढ़ंत हैं बंगाल में यह प्रतिशतक भत्ता 
चावल मिलों में ३९.५, आटामिलों में ४४ तथा चमड़ा कमाने तथा चमड़े का 
सामान बनाने वाले संस्थानों में ४५ है। उद्यान समिति ((०ठ्माशां॥छट 
ई07 3?]क0709800078) ने वागों के मजदूरों के भत्ते की राशि इस प्रकार 
हिसाब लगाकर निकाली थी कि कामगार की श्रस्तावित कुल न्यूनतम मजदूरी 
में से बुनियादी मजदूरी की राशि घटा दी थी | 


सामान्य अंगीकृत सिद्धांत --ब्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने में, अन्य 
देशों की भांति इस देश के मजदूरी-निर्धारणकारी प्राधिकारियों ने निम्न- 
लिखित तीन सिद्धांतों का अनुशीलन किया है: (१) निर्वाह-मजदूरी; 
(२) उचित मजदूरी तथा (३) उद्योग की क्षमता के अनुसार मजदूरी । 
इन सिद्धांतों पर समय-समय पर न्यूनाधिक बरू दिया जाता रहा है। 
विभिन्‍न परिस्थितियों का इस पर प्रभाव पड़ता रहा है। उदाहरण के लिए 
केंद्रीय वेतव आयोग, बंबई औद्योगिक न्‍्यायारूय (बंबई में सृती कपड़ा उद्योग 
के विषय में) तथा संयुक्त प्रांत श्रमिक जांच समिति ने न्यूनतम मजदरी 
निर्धारण के लिए निर्वाह मजदूरी पर बल दिया था कितु न्यायिक निर्णय- 
कारियों तथा न्यायाधिकरणों ने उचित मजदूरी के सिद्धांतों पर बल दिया 
.. है ओर बहुत-कुछ मनग्रढ़ंत पेमाने के आधार पर न्यूनतम मजदूरी नियत 

| करंदी है। 5 


था 
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न्यूनतम मजदूरी निर्धारण के मौलिक सिद्धांतों के अतिरिक्त जिन बातों 
का प्रभाव इस  प्रइन पर पड़ता है उनकी ओर मजद्री-निर्धारक प्राधिकारियों 
ने बहुत थोड़ा ध्यान दिया है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय' अर्थतंत्र में उद्योग 
का स्थान, राष्ट्रीय. आय का स्तर और श्रमिक की क्षमता पर प्राय: ध्यान 
नहीं दिया गया है ! 


न्यूनतम मजदूरी और निर्वाह-मजदूरी 


न्यूनतम मजदूरी -- न्यूनतम मजदूरी निर्धारित का मूल उद्देश्य कामगार- 
जनसंख्या के उन भागों के जीवन-स्तर को सुधारना है जिनको बहुत कम 
मजदूरी मिल रही है और जिनकी अवस्था भौतिक हृष्टि से असंतोषजनक है। 
आरंभ में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की मांग उन लोगों ने की जो 
“काम करने में पसीना बहाते” थे और फिर भी पेट भर भोजन न पाते 
थे। इसलिए आरंभिक काल में न्यूनतम मजदरी का कानून उन सेवाओं पर ही 
लागू रहा जहां मजदूरी अनुचित रूप से कम थी । तब से अन्य कम परिश्रम _ 
वाले उद्योगों में भी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की मांग जोर पकड़ने 
लगी, विशेषकर उन फैक्टरियों में जहां श्रमिकों का संगठन नहीं हुआ है 
अथवा दुबंल है । 

न्यूनतम वेतन का विधान उस सामान्य सामाजिक' विधान का अंग है 
. जिसका प्रादुर्भाव उन्‍्नीसवीं शताब्दी के उत्तराधें में कुछ देशों में हुआ था । 
प्रायः आरंभ से ही, व्यूनतम मजदूरी नियमत्त में दो अन्य सारगर्भित चीजें 


दिखायी देती हैं जो धीरे-धीरे महत्त्वपूर्ण बन गयीं । ये हैं: (अ) औद्योगिक _. 


विवादों की रोकथाम की आवश्यकता और (ब) राष्ट्रीय जीवन-सलेए सुधारने 
अरथवो उसकी रक्षा करने की इच्छा। निदान, दो प्रकार के मजदरी नियमों 
का-प्रादुर्भाव- छुआ“ पहुंढी| अंसंगठित और कम सजदूरी-भोगी कामगारों के _ 
गुटों के हित की रक्षा के लिए स्पष्ठ कानून द्वारा नियमन । इन कामगारों की 
श्रेणी में परिश्रम-साध्य' व्यवसायों के कामगार तथा स्त्रियां और अल्पवयस्क 
कामगार आते हैं। दूसरा, अनिवाये. सरकारी सुरूह अथवा विवाचन द्वारा 

अ्रंकोर का उपचार ब्रिटिश व्यापार और वेतन-बोर्ड द्वारा अपनाया गया है; 
उसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्यों के विधान में, कनाडा 

के प्रांतों के विधान में तथा दक्षिण अमेरिका के कुछेक देशों के विधान में भी 
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अपनाया गया है। दुसरे प्रकार का उपचार आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंड जैसे 
देशों में दिखायी देता 

जिन देशों ने न्यूनतम मजदूरी के नियमव के छिए विशि-विधान बनाये 
उनमें कुछ ने तो अधिनियम या आसप्ति द्वारा देश में कामगारों के वर्गोंया 
किसी वर्ग को कितनी न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए उसकी उद्घोषणा कर 
दी है; तथा अन्य देशों ने अपने यहां न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने या उसको 
दरों में संशोधन करने के लिए एक स्थायी मजदूरी-निर्धारक तंत्र स्थापित कर 
दिया है। उदाहरण के लिए, न्यूजीलेड में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम द्वारा 
यह निश्चित कर दिया गया है कि वयस्क कामगार और कामगारित (कामित) 
को कितना-कितना वेतन मिलना चाहिए। आस्ट्रेलिया के कुछ राज्यों में 
न्यूनतम मजद्री-संबंधी कानून प्रचलित हैं। सामान्यतः कानून बनाने का 
उद्देश्य यह होता हैं कि राष्ट्रीय. मजदूरी अथवा व्यापार-बोर्ड स्थापित किये 
जाएं जिनको न्यूनतम मजदूरी दर निर्वारित करने का अधिकार प्राप्त है। इन 
निकायों में प्रायः सभी को प्रतिनिधित्व दिया जाता है जो कोई निर्णय करते 
समय सभी बातों का ध्यान रखते हैं । द 

अधिकांश मजूदरी कानूनों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारण के लिए निर्वाह 
जद्री के सिद्धांत का सहारा लिया गया है। कितु निर्वाह-मजदूरी को परि- 
भाषाओं में आकाश और पाताल का अंतर है। किन्‍्दहीं-किन्हीं देशों ( कोस्टा- 
रीका और पानामा) में कामगारों की सामान्य आवश्यकताओं का मासुली 
उल्लेख किया गया है; कितु किन्हीं-किन्हीं में निर्वाहकारी स्तर के प्रस्येक 
विषय पर स्पष्ठ प्रकाश डाला गया है। इसके अतिरिक्त दो बातों पर और 
व्यान दिया गया है। विभिन्‍न देशों के मजदूरी नियामकों ने “उचित 
मजदूरी ” ( अर्थात्‌ समान निपुणता, कठिनाई अथवा अरुचि का 'कार्य करने 
वाले कामगार को समान मजदूरी देने ) तथा उद्योग की मजदूरी देने की 
क्षमता प्र भी ध्यान दिया है। बंबई सूती कपड़ा मजदर जांच समिति ने 
. बताया है कि “निर्वाह-मजदूरी को आधार मानकर जहां न्यूनतम मजदरी 
निर्धारित को गयी है वहां एक बिल्कुल बाहरी मानदंड कायम हो गया है। 
कितु, वास्तव में, जहां कहीं मजदूरी निर्धारित करने अथवा पंचाट देते में 
निर्वाह-मजदूरी का सिद्धांत काम में छाया गया है वहां अन्य व्यावहारिक 
. परिस्थितियों का भी प्रभाव उस पर पड़े बिना नहीं रहा है । 
द निर्वाह-मजदूरी -१%०७ में एक न्यायारूय ने निर्वाह-मजदरी की 
परिभाषा की । कामनवेल्थ सुलह और विवाचन न्यायारूय ( आस्ट्रेलिया ) 


.. करे अध्यक्ष न्यायमूर्ति हिग्गिस ने कहा था कि “बुनियादी मजद्री वह हैक 


. मजदूरी है जो एक अनसीखे श्रमिक को उस औसत कामगार की आब- 
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सव्यकताओं को ध्यान में रख कर दी जा सकती हैं जिसे सभ्य समाज में 
रहने वाला व्यक्ति माना जाता हो । ” न्यायमूर्ति हिग्गिस के कथनानुसार निर्वाह- 
सजदूरी कामगार के भोजन, आवास, वस्त्र, समुचित आराम तथा. दुर्दिन के 
संकटों के निवारण की व्यवस्था के लिए पर्याप्त होती है। एक अन्य अवसर पर 
जो मजदूरी ववाहिक जीवन का मार्ग प्रशस्त नहीं करती तथा एक घर में. 
लगभग पांच व्यक्तियों का भरण-पोषण करने में समर्थ नहीं होती है, उसे निर्वाह: 
गंजदूरी नहीं माना जा सकता है ।” १९१२ के दक्षिण आस्ट्रेलियाई अधि- 
नियम के अनुसार, निर्वाह-मजद्री का अथ “ उस धन-राशि से है जो काम के 
किसी क्षेत्र में रहने वाले सामान्य कामगार की सामान्य और न्यायसंगत 
जावद्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त हो।/ 

१९१९ में संयुक्त राज्य अमेरिका की अन्‍्वीक्षात्मक आयव्ययक जांच की 
अवधि में, श्रम आंकड़ा कार्यालय के आयोग ने तीन दृष्टियों से बजटों का 
. विश्लेषण किया था; अकिचनता तथा दरिद्रता का स्तर, न्यूनतम निर्वाह-स्तर, 
. तथा न्यूनतम स्वास्थ्य और आराम-स्तर, और अंतिम चीज को निर्वाह-म॑ंजदूरी 
निर्धारित करने में अपनाया था। आस्ट्रेलिया-संघ के लिए नियुक्त राजकीय 
बुनियादो वेतन आयोग ने उक्त प्रणाली को स्वीकार करके न्यूनतम स्वास्थ्य 
और आराम-स्तर को अपनाया था क्योंकि इसमें भरण-पोषण की कुछ ऊंची 
व्यवस्था थी। इसमें केवल भोजन, आवास और शारीरिक आच्छादनों की ही 


.. व्यवस्था न की गयी थी किंतु इसमें शरीर के आराम के लिए पर्याप्त कसत्रों, 


वस्त्रधारण करने वाले की आत्मसम्मान और शिष्ठता की भावना के अनुरक्षण, 
अधिक भयावह आंपत्तियों विकलांगता तथा अग्नि से बचाव, बच्चों की सुशिक्षा, 
कुछ मनोरंजनों तथा आत्म-विकास पर कुछ व्यय की व्यवस्था थी । 
भारत में निर्वाह-मजदूरी का उक्त सिद्धांत स्वीकार किया गया है। संयुक्त प्रांत 
श्रमिक जांच समिति ने जीवन-स्तर को चार स्तरों म॑ विभक्त किया है : दरि- .. 
द्रती-स्तर, न्यूवतम-निर्वाह-स्तर, निर्वाह में आराम स्तर और आराम स्तर; और 
उसने जिसे “न्यूनतम निवर्हिमजदूरी” कहते है. उसका आधार निर्वाह आराम 
स्तर को चुना था | बंबई कपड़ा मजदूर जांच समिति, १९३७ ने पहले विभिन्‍न 
देशों की निर्वाह-मजदरी के सामान्य सिद्धांतों का उल्लेख किया और फिर 
सामान्य स्थितियों और व्यवस्थित बजटों का विवरण देकर उसने यह दिखाने 
का प्रयास किया कि बुनियादी मजदूरी कितनी होनी चाहिए ताकि वह विशेष 
देश-काल की परिस्थितियों की हृष्मलि से निर्वाह-मजद्री के मानक के निकट 
ञआा सके | 


न्यूबतम मजदूरी-निर्धारक तंत्र ( कैफ्रांफराफक शैब8०-कीजाह 
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9णांधछ"ए) में जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने प्रकाशित किया है, निम्नांकित 
अभिमत प्रकट किया गया है 
 “विभिन देशों में निर्वाह-मजदूरी की राशि निर्धारित की गयी है कितु 


.. अनुसंघाताओं के दृष्टिकोणों में विभिन्‍नता होने के कारण उनके आकलनों को 


कम-से-कम निम्नांकित तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है : 

(१) केवल निर्वाह के लिए आवश्यक घन-राशि; 

(२) स्वास्थ्य और सुरुचिता के लिए आवश्यक घन-राशि; तथा द 

(३) आराम की एक सीमा तक व्यवस्था. करने के लिए आवश्यक 

धन-राशि ॥ 

संसार के विभिन्‍न भागों में निर्वाह-मजदूरी के बारे में जो विचार हैं उनके 
ऊपर लिखे संक्षिम विवरण से उसका सामान्य रूप स्पष्ट हो जाता है। निर्वाह- 
मजदूरी के सिद्धांत के अंतर्गत कमाने वाले पुरुष की इतनी कमाई होनी चाहिए 
कि वह स्वयं और अपने परिवार को केवछक भोजन, वस्त्र और आवास ही 
उपलब्ध न कर सके बल्कि अपने बच्चों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य की रक्षा, 
आवश्यक सामाजिक आवश्यकताओं की पूत्ति, अधिक भयावह भापत्तियों से 
रक्षा और बुढ़ापे में खाने-पीने की व्यवस्था भी कर सके । 


उचित मजदूरी 


परिभाषा--न्यूनतम मजदूरी और निर्वाह-मजदूरी का अर्थ कुछ भी क्यों न हो 
आजकल श्रमिकों की सबसे महत्त्वपूर्ण मांग यह है कि उन्हें उचित मजदूरी की... 
गारंटी दी जाए। उचित मजदूरी शब्द को यहां स्पष्ट कर देना आवद्यक है ॥ 
इसकी परिभाषा इस कल्पना के आधार पर कर दी गयी है कि कुछ उद्योगों 
और स्थानों में उचित मजदूरी पहले से ही मिल रही है, और दूसरे स्थानों की 
मजदूरी से उसकी तुलना करने पर, परिश्रम-वाले उद्योगों में अथवा जहां 
मजदूरों में सोदाकारी की शक्ति नहीं है, वहां अपने-आप उचित मजदूरी मिलने 
लगेगी। 
उदाहरण के लिए, सामाजिक विज्ञान विश्वकोश में लिखा है कि उचित 
मजदूरी वह राशि है जो समान निपुणता, कठिनाई और अरूचि का काम करने 
चाले कामगरार की मजदूरी की राशि के बराबर होती है। इसका तात्पय॑ यह 
: है कि जब भजदूरी-निर्धारक तंत्र ने मजदूरी निश्चित करना आरंभ किया तब 
उसके सामने कोई निर्धारित मानदंड था जिसकी तुलना में विचारणीय बातों 
पर ध्यान दिया जा सकता था । द 
यही बात अंतर्राष्ट्रीय भ्रम संघ के न्यूनतम मजदूरी-निर्धारण तंत्र की सिफा- 
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रिश+* के बारे में कही जा सकती है। इसमें कहा गया है कि “मजदूरी की 
न्यूनतम दरे निर्धारित करने के उद्देश्य से, उन विभिन्‍न व्यवसायों में समान 
काय के लिए दिये जाने वाली मजदूरी की दरों की ओर ध्यान देना चाहिए 
जहां कामगार अच्छी तरह संगठित हो गये हैं, और उन्होंने प्रभावशाली ढंग से 
सामूहिक करार कर लिये हैं। यदि इस प्रकार की मजदूरी-दरें फिलहाल तय॑ 
न करायी जा सकें तो देश में प्रचलित सामान्य मजदूरी-दरों अथवा क्षेत्र विशेष 
में प्रचलित मजद्री-दरों पर ध्यान दिया जा सकता है ।” 

माशल के मत से किसी भी व्यवसाय में वे चालू मजदूरी-दरें “उचित ही 
हैं जो समान कठिनाई और अरूचि' के तथा समान प्रतिभा और समान व्यय- 
साध्य प्रशिक्षण के अन्य व्यवसायों में समान काम की औसत मजदूरी-दरों के 
ऊगभग बराबर होती हैं।” प्रो० पिगो ने उचित मजदूरी की दो कसौटियां 
स्वीकार की हैं अर्थात्‌ “संकीर्ण रूप से उचित” तथा “व्यापक रूप से उचित । 
उनके मत से, वह मजदूरी-दर संकीर्ण रूप से. उचित मानती चाहिए जो उसी 
व्यवसाय में तथा पड़ोस में समाव काम करने वाले कामगार की चाल मजदूरी 
के बराबर है तथा वह मजदूरी-दर व्यापक रूप से उचित माननी चाहिए जो 
सभी व्यवसायों में तथा देश भर में समान काम के लिए प्रायः दी जाती है! 
इन परिस्थितियों में मजदूरी-दरों को तुलनात्मक दृष्टि से तय किया गया हैं, 
कितु जिन उद्योगों में तथा जिन प्रदेशों में श्रमिक अच्छी तरह संगठित हैं वहां 
. वे सामूहिक सौदाकारी से अपना उद्देश्य सफल कर सकते हैं । 

उचित मजदूरी निर्धारित करने में जिन सिद्धांतों को कसौटी माना जा 
सकता है उनमें न्यूनतम मजदूरी तथा निर्वाह-मजदूरी के सिद्धांतों की ओर 
सबसे पहले ध्यान जाता है और उनका वर्णन इस पुस्तक में पहले हो चुका है । 
विदेशों में, विशेषतः आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा 
में, जहां राष्ट्रीय आय बहुत अधिक है, निर्वाह-मजदूरी न्यूनतम मजदूरी का 
प्रमुख आधार है। इन देशों में निर्वाह-मजदूरी (निर्वाहिका) तथा न्यूनतम 
मजदूरी में कोई वड़ा.अंतर दिखायी नहीं देगा 

उद्योग की क्षमता--इन दो बातों के अतिरिक्त, एक तीसरी बात का उचित 
मजदूरी-निर्धारण पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह है किसी उद्योग की 
अपनी निजी क्षमता अथवा सामान्य क्षमता | न्यूनतम मजदूरी कानूनों में इसका 
उल्लेख नहीं किया गया है, कितु व्यवहार में उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती 
 है। मजदूरी और उद्योग की क्षमता में एक घनिष्ठ संबंध होता है। मजदूरी- 
निर्धारण के लिए उसे एक आधार बनाने की दृष्टि से यह बात कसी बेतुकी 
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सटे भारतीय मजदूरों को श्रम-समस्याएं 


होगी. कि निर्वाह-मजदूरी की कल्पना उस सीमा पर की जाए जो उद्योग को 
भुगतान करने की क्षमता के बाहर है । निःसंदेह इस दशा में परथक्‌ू-पृथक्‌ उद्योग 
अथवा उसकी प्रत्येक शाखा की क्षमता पर नहीं बल्कि समस्त उद्योग की क्षमता 
प्र ध्यान देना होगा । इसलिए किसी उद्योग की मजदूरी देने की क्षमता, जेसा 
कि ऊपर उसका विश्लेषण किया जा चुका है, मजदूरी-निर्धारण का एक महत्त्व- 
पूर्ण और व्यावहारिक आधार है । द 

निर्वाह-मजदूरी का ठक्ष्य--यद्यपि नियमानुसार निर्वाह-मजदूरी ही लक्ष्य 
है फिर भी, यहां तक कि प्रगतिशील देशों में भी इस पर अनेक बातों का 
प्रभाव पड़ता है जिनमें अन्य उद्योगों में मजदरी का सामान्य स्तर तथा निर्दिष्ठ 
उद्योग की मजदूरी देने की क्षमता का प्रदन सबसे पहले आता है । इस सूत्र को 
प्रायः उन सभी प्राधिकारियों ने अपनाया है जिन्हें मजदूरी-निर्धारण का काम 
सौंपा गया था | 

उचित मजदूरी बनाम निर्वाह-मजदूरा--अ्रत्येक सभ्य देश का रक्ष्य' 
कामगारों के लिए निर्वाह-मजदूरी चालू करना है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और 


ह्टी 


लक्ष्य है कितु वतमान अवस्था में वह उचित मजदूरी से अपना काम चला रहा है 
क्योंकि फिलहाल उसके मार्ग में अनेक कठिनाइयां उपस्थित हैं। उचित मजदूरी 
को निर्वाह-मजदूरी के शिखर पर पहुंचने की एक सोपान माना जा सकता है । 
उचित मजदूरी वनाम न्यूनतम मजदूरी--एक बात साफ है कि उचित 
मजदूरी किसी भी दशा में न्यूनतम मजदूरी से कम न होनी चाहिए । औद्योगिक 
अधिकरणों तथा न्यायालयों ने मजदरी का जो स्तर नियत किया है उसे फिल- 
_ल शायद उचित माना जा सकता है। कित ये अधिकरण और न्यायालय 
_कामगार को निर्वाह का न्यूनतम' आधार उपछवब्ध कराने में रंगे रहे हैं । कितने 
ही समझौते और निर्णय बीच का रास्ता निकालकर किये गये हैं । न्यायालयों 
और अधिकरणों ने अपने निर्णयों में केंद्रीय वेतव आयोग की सिफारिशों को, 
जो मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों के संबंध में थीं, अनुचित महत्त्व दिया है 
भांवी वेतन-बोड अपना निर्णय करते समय अधिकरणों और न्यायालयों द्वारा 
निर्धारित वेतन-दरों पर अवद्य ही ध्यान रखेंगे कित उन पर कितना बल 
दिया जाना चाहिए यह निर्णय उन्हें स्वयं ही करना होगा । 
इससे प्रतीत होता है कि सामूहिक समझौतों, विवाचनों और न्यायिक निर्णयों 
द्वारा जो मजदूरी निर्धारित की गयी है उसे न्यूनतम मजदूरी के रूप में ग्रहण 
किया जा सकता है। इन्हें आरंभिक चरण माना जा सकता है और जहां किसी 


उद्योग की मजदूरी देने की क्षमत्ता अधिक है, वहां जो अधिक मजदूरी दी जाती... 


है उसे उचित वेतन मानना चाहिए। सारांश यह है कि यदि प्रतिस्पर्धात्मक 


राष्ट्रीय मजदूरी-नीति २१९ 


अवस्थाओं में कोई उद्योग पूर्ण निर्वाह-मजदूरी देने में सक्षम हो सकता है तो 
निर्वाह-मजदूरी ही उचित वेतत माना जाएगा। न्यूनतम मजदूरी के मानक ने 
उस स्तर को, उस निम्नतम' स्तर अथवा उस आधार को, जन्म दिया है जिससे 
कम किसी कामगार को दिया ही नहीं जा सकता । न्यूनतम मजदूरी से ऊपर 
उठकर एक उचित मजदरी निश्चित करनी होगी जिसका लक्ष्य विभिन्‍न सोपानों 
को पार करके निर्वाह-मजदरी के शिखर पर पहंचना होगा । 


उपसंहार 


अल्प मजदूरी प्रगति के मार्ग का रोडा--यद्यपि संसार के आठ प्रमुख 
औद्योगिक देशों में भारत का भी नाम है फिर भी यह देश प्राय: अद्धविकसित 
देश है। स्वाधीन होने के बाद, भारत ने आथिक उन्नति और सामाजिक 
पुनरनिर्माण का विशाल कार्यक्रम अपनाया है। इस विकास का एक अत्यंत 
आवश्यक और महत्त्वपूर्ण अंग यह है कि मजदूरी-भोगी जनता के अधिक गरीब _ 
भाग की वास्तविक (असलछ) आय बढ़ाकर उसका जीवन-स्तर ऊंचा उठाया 
जाए । न्यूनतम मजदूरी, सिधारित -करके..-और-- सोमेक्स्य-कबदूडी-ांचे 
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वेज्ञॉनिकन करके श्रमिक वर्गों की मजदूरी के स्तरों में सुधार करता आवश्यक 

क्योंकि कामगारों को अधिक अल्प मजदूरी मिलने से राष्ट्र की प्रगंर्ति में 
अनेक प्रकार की बाधाएं पड़ती हैं। पहली, अल्प मजदूरी मिलने से कामगार 
में अधिक योग्यता होने की आशा कैसे की जा सकती है । दूसरी, जब कामगार 
की अप्ल आय कम' होगी तब अनेक प्रकार की उत्पादित वस्तुओं की मांग 
सीमित हो जाएगी क्‍योंकि उनमें क्रय-शक्ति ही न होगी तथा उन वस्तुओं को 
खपत का बाजार न बढ़ने के कारण आथिक हलचलों में शिथिलता बनी 

गी। इसके अतिरिक्त, यह सामाजिक हृष्टि से अवांछनीय, मानवीय हृष्टि से 
अन्यायपूृण तथा राजनीतिक हृष्ठि से खतरनाक है. कि जनता की एक अंग 





न-बराबेरें कमाई से अधिक न कर सके । निदान, स्थायी वेतन-ढांचा आयोजन 


तथा संविधान के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी की गारंटी की भावना के अनुकूल 
नहीं है। असल सजदूरी लगातार बढ़ती रहनी चाहिए 

इस विषेय में एक राष्ट्रीय मजदूरी-तीति बनाना आवश्यक है जो समय+ 
समय पर सामने आने वाली आवश्यकताओं को पूरा कर सके और लक्ष्य तक 
पहुंचने का मार्ग साफ हो सके । यदि इस नीति से श्रमिकों को इतनी मजदूरी 
मिलने लगती है कि वे उससे संतुष्ट हो सकें तो उनमें कार्यक्षमता भी बढ़ 
जाएगी और इस प्रकार विकास-योजनाओं की सफलता का द्वार खुल जाएगा। 
किसी भी आथिक और सामाजिक नीति की भांति ही मजदूरी-नीति के कुछ 
बड़े ध्येय होते हैं जिनमें यहां निम्नांकित बातों का उल्लेख करना ठोक होगा : 


| 


२२० भारतीय सजदूरों को श्रम-समस्याएं 


(१) सकध्कों काम-धंघे-से-लगाना तथा"लंकुस. साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग 
करना; 

(२) अर्मथिक-अ्रगति के श्रेष्ठ स्तर के अनुकूल आश्िक स्थिरता की सर्वोच्चि 
-अीमा-कायम रखना; तथा सा 

(३) समाज के सभी अंगों के लिए अधिकत्तम-आय की सुरक्षा । 


'हया7५२सदरा५९ ६.५५, ज्वमकार 
की ता 6० वक्त भ०ताकननन-ककनन-- "०५७०५५०७७७०५३५- डे, 


आगे, राष्ट्रीय मजदूरी-नीति का उद्देश्य यथासंभव उस उच्चतम स्तर पर 
मजदूरी कायम करना है जो देश कीं आथिक दशा को देखते हुए ठीक हो; 
इसके साथ ही उसे इस बात की भी व्यवस्था करनी है कि कामगार को देश 
की विक्रासमान आथिक समृद्धि में अपना समुचित भाग प्रास होता रहे। 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति पीछे आय' में १७ से २० प्र. श. तक 
की वृद्धि की कल्पना की गयी है। इस वृद्धि का एक बड़ा अंश सजदूरों को 
अपनी मजदूरी के रूप में मिलना चाहिए । 
जदरी नीति को रचना के स्तम्भ-- इन घ्येयों को पाने के लिए जो 
मजदूरी-नीति उचित है उसकी रचना करते समय निम्तांकितः तीन बातों पर 
मुख्य रूप से विचार करना चाहिए: 


(१) मजदूरी निर्धारित करता और. उम्तकी-अदायमीः- 
(२) 
(३) वेतन-सुरक्षा। 

2, मजदूरी निर्धारित करना ओर उसकी अदाएगी--विभिन्‍न देशों और 
विभिन्‍न उद्योगों में मजदूरी के म्रुगतान की बहुत-सी विभिन्‍न प्रणालियां देखने में 
आती हैं । कितु इन सबके मूल में दो मुख्य प्रणालियों के दशन होते हैं--- 
पहली, समयानुसार मजदूरी (अमानी) देने की प्रणाली, तथा दूसरी, कार्यानुसार 
मजदूरी (उजरत) देने की प्रणाली । प्रथम प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक कामगार 
. को प्रत्येक घंटे, दिन अथवा सप्ताह के लिये, बिना कार्य की राशि देखे, पुर्व- 
निदिचित मजदूरी मिलती है। कामगार इस प्रणाली को प्रायः पसंद करते हैं 
क्योंकि इससे उनकी एकता को बल मिलता है; अन्य किसी प्रणाली की अपेक्षा 
इसके अंतगत अधिक सुरक्षा काः भाव है; कार्य की गति तीव्र करने के लिए 
कोई अनुचित भार वहन नहीं करना पड़ता है; तथा सामूहिक सौदे द्वारा उपा- 
जित मजदूरी-स्तर में कटौती का खतरा नहीं होता है । जिन उद्योगों में कार्य की 
गति मशीनों, आदि पर निर्भर होती है तथा व्यक्ति के सामर्थ्य पर निर्भर नहीं 
है और जिनमें उत्पादन को किसी निश्चित यूनिट से नहीं मापा जा सकता है, 
उनमें समय के अनुसार मजदूरी की अदाएगी को प्राय: स्वीकार किया गया है । 

इसके विपरीत, कार्य के अनुसार मजदूरी देने की प्रणाली के अंतर्गत 
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कामगार को जो उजरत मिलती है उसका संबंध उसके उत्पादन या कार्य की 
मात्रा से अथवा उसकी श्रेणी के कामगारों के गुट के औसत उत्पादन से होता 
है । यह संबंध सरल होता है जेसा कि अलूग-अलूग काम करने वाले कामगारों 
के विषय में देखा जाता है अथवा यह संबंध  कहीं-कहीं जटिल भी होता है 
जंसा कि कुछ बोनस-प्रणालियों में बरता जाता है। यह प्रणाली उंन उद्योगों 
अथवा व्यवसायों में आवश्यकतानुसार बरती जाती है जिनमें कामगारों या 
कामगारों के गुट्टों का उत्पादन उचित ढंग से नापा-तोला जा सकता है तथा 
जिनमें उत्पादन के आकार-प्रकार पर नियंत्रण संभव है। यह प्रणाली भारत 
में प्रचलित है और इस समय सभी उद्योगों के लगभग ६० प्र. श. काम की 
मजदूरी इसी प्रणाली” के अंतर्गत मिलती है । 

यदि सामान्य दृष्टि से विचार करें तो कोई भी मजदूरी-भुगतान प्रणाली 
ऐसी नहीं है जो सभी अवस्थाओं में सबके लिए सर्वोत्तम सिद्ध हो सके । सभी 
में कुछ-न-कुछ ग्रुण-दोष पाये जाते हैं। अतः किसी भी मजदूरी-प्रणाली अथवा 
मजदूरी-प्रणाली-बृन्द को अपनाने से पहले यह देख लेना चाहिए+क वह र 

या नहीं तथा उसे कामगार सहज में समझ सकते हैं या नहीं १. है। ३०४ ा) । ५ 

प्राय: यह सभी मानते हैं कि केवल उत्पादिता-की वृद्धि से ही मजदूरी में 
उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो सकती है। अप श्रम | 
है 5 आह क >>नप हाल में जो कया था उससे प्रकट होता है-कि भारतीय उद्योगों 

संभावित उत्पादिता के लक्ष्य पर पहुंचने के लिए एक लंबा मांग 

पार करनों होंगा। इसलिए मजदूरी-प्रणाली ऐसे ढंग की. होती चाहिए जिससे ५ 
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कामंगारों को अधिक परिश्रम करने के लिए बढ्यवा-सिले और साथ में 
जाय“ ्नवशिनिनिकिनम न. 
कामगार आये दिने अपने _ परिश्रम के फल का अधिकाधिक उपभोग करने में; 


सम्रथ हो स॒र्क । संभवतः इस लक्ष्य की पूर्ति, तभी हो सकती है_ जबकि-कार्य:.. 


५४, 


दिया जा न री लीजिये आलम 

यह परम आवश्यक है कि विशेषज्ञ एक उचित मजदूरी वितरण-प्रणाली का 
विकास करने में उत वेतन-बोर्डों का माग-दर्शन करें जिन्हें विभिन्‍न उद्योगों में 
मजदूरी निर्धारण की समस्याएं सौंपी गयी हैं। जो लोग कार्याधिक्‍य द्वारा 
अपना स्वास्थ्य खो बेठते हैं उन्हें इस दिशा में अनुत्साहित करने के लिए 
इस प्रणाली में रोकथाम की व्यवस्था होनी चाहिए। यह तभी सम्भव है 
जबकि कामगार की अधिकतम अर्जित आय की सीमा निर्चित कर दी जाए 


(कक + ५+०+-क- मी 


%क योजना आयोग के अ्रम-विचारक मंडल ने २० फरवरी १६५६ की मजदूरी, उत्पादिता 
तथा वेशानिकन उपसमभिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार किया था 
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( जैसा कि हार्लेड की राष्ट्रीय मजदूरी-प्रणाली में है) अथवा फुटकर मजदूरी 
दर ऐसी होनी चाहिए जिनसे कामगारों को अधिकतम उत्पादन के मयार से 
आगे-जाने की इच्छा ही न हो । यह बहुत आवश्यक है कि मजदूरी वितरण- 
प्रणाली सामान्य कामगार के छिए भी सरल, स्पष्ट और सुबोध होनी चाहिए, 
नहीं तो उससे गलतफहमी, संदेह और औद्योगिक विवाद पेदा होना 
अवध्यंभावी है। द ह 

२. मजदूरी का स्तर और ढांचा--किसी देश में अधिकतम आशिक 
और सामाजिक कल्याण की उपलब्धि के छिए अधिकतम काम-धंधों और 
कमाई की स्थिरता के साथ केवल अच्छे-से-अच्छा मजदूरी-स्तर होना ही 
आवध्यक नहीं हैं वल्कि विभिन्‍न व्यवसायों तथा उद्योगों में सगोत्नीय मजदूरी 
ऐसे ढंग की होनी चाहिए जिससे (अ) अर्थतंत्र के विभिन्‍्त भौगोलिक खंडों, 
व्यवसायों तथा उद्योगों में अधिक से अधिक राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने में श्रमिकों 
को प्रोत्साहन मिले; (ब) अभीष्ट अर्थतंत्र के सभी साथनों का पूर्ण प्रयोग 
किया जा सके; तथा (स) आशिक उन्नति की परम वांछनीय' गति का द्वार 
खुल सक्रे |. 

प्राय: मजदूरी-दरों में दो प्रकार का अंतर दिखायी देता है --- व्यावसायिक 
और प्रादेशिक । इसका कारण है श्रम-बाजार में अधकचरी होड़ था श्रमिकों 
का एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थानों को जाने की अनिच्छा या मजदूरी 
'प्रणालियों की भिन्‍नता का प्रभाव या मालिक तथा कामगारों को आपसी 
सौदाकारी की थ्यक्ति, या लिगजन्य भेद। जहां तक मजदूरी श्रमिक की 
विभिन्‍न उत्पादनक्षमताओं अथवा विभिन्‍न स्थानों में एक्रही प्रकार के श्रम के. 
लिए विभिन्‍न दरों के रूप में प्रकट होती है वहां तक उसे नन्‍्यायपूर्ण माना जा 
सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश की मजदूरी-नीति इस प्रकार 
निर्धारित की जानी चाहिए जिससे स्त्री और पुरुष, विभिन्‍न श्रेणियों के कामगारों 
तथा विभिन्न क्षेत्रों अथवा प्रदेशों के कामगारों की मजदूरी-दरों में बहुत अधिक 
अंतर न हो, और जहां कहीं यह अंतर हो भी, वहां न्‍्यायसंगत आधारों पर 
निर्भर हो; तथा इस भेद-भाव को धीरे-बीरे कम करके मिटा देना चाहिए।. 

भारत में मजदूरी-दरों में एक रूपता का अभाव तथा भारी भेद देखने को 
मिलता है। यह भेद विभिन्‍न केंद्रों में ही नहीं बल्कि एक ही केंद्र के विभिन्‍न 
उद्योगों में भी मिलेगा। इसके अतिरिक्त, महंगाई भत्ते की राशियों में 
विभिन्‍्तता. मिलती है। इसकी विभिन्‍न दरें हैं और विभिन्‍न मजदूरी-स्तरों के 
अनुसार उसका हिसाब लगाया जाता है। न्यायिक निर्णयकारियों तथा औद्यो- 
गिक अधिकरणों ने मजदूरी तथा महंगाई भत्ते निर्धारित करने में सदा एक 
नीति अपनायी है। जहां तक आधारभूत मजदूरी का संबंध है, वह युद्धपूर्व के 
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निर्वाह-सुचकांकों द्वारा निश्चित की गयी है । जहां तक संभव है उसमें युद्धपूर्व- 
कालिक स्तर पर कामगार और उसके परिवार के निर्वाह की आवदकताओं का 
ध्यान रखा गया है । अब राष्ट्रीय. आय में वृद्धि हो जाने से उसकी असल 
युद्धपूवकालिक मजदूरी के स्तर में वृद्धि की कोशिश की जानी चाहिए ताकि 
उसे पेट भरने लायक बन प्राप्त होने के साथ-साथ शिक्षा, चिकित्सा तथा अन्य 
सुविधाओं पर व्यय करने का भी धन मिलने छगे। 

यद्यपि न्यायिक निणयकारियों तथा औद्योगिक अभिकरणों के प्रयासों और 
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम द्वारा इन वर्षों में अनेक उद्योगों में कामगारों का 
मजदूरी-स्तर पहले से ऊंचा हो गया है फिर भी यह मानने से इन्कार नहीं किया 
जा सकता है कि आज भी अनेक उद्योगों में कामगारों को केवल पेट भरने 
छायक मजदूरी प्राप्त होती है और अनेक कामगारों की असर मजदूरी या तो 
युद्ध पुवेकालके स्तर पर है या उससे भी नीचे है । इसलिए उन सब अंचलों में 
जहां असल मजदूरी का सामान्य स्तर बहुत नीचा है और जहां कामगार तथा 
उसका परिवार मुश्किल से पेट भर पाता है, मजदूरी को ऊंचा उठाने के लिए 
डटकर कोशिश करनी होगी । 

महंगाई भत्ते की भुगतान-प्रणाली में भी हरफेर की आवदयकता है। भारत 
में महंगाई भत्ता एक विचित्र चीज है जो कामगार को इसलिए दिया जाता 
भारतीय मजद्री-ढांचे का एक अंग वन चुका है। इसका ततिरस्कार करके 
. अन्य किसी पद्धति को अपनाना कठिन हो गया है। सचमुच बढ़ते हुए निर्वाह- 

व्यय के निराकरण के लिए समान सिद्धांत और रीति-नीति अपनानी चाहिए 

और इस उद्देश्य से इस समस्या पर फिर से विचार करता चाहिए। महंगाई 
भत्ते को निर्वाह-व्यय तथा इसी प्रकार के अन्य आकस्मिक व्यय के सूचकांकों 
पर आधारित करना चाहिए। इसका उद्देश्य असछ मजदूरी को बनाये रखना 
तथा उसकी वृद्धि होना चाहिए द 

इस समस्या का एक दूसरा अंग भी है जो फिलहाल हमारे सामने आया है । 
यह है कि महंगाई भत्ते का एक भाग सुल मजदूरी में मिल्ता दिया जाए। यह 
ब्रायः स्वीकार किया जा रहा है कि मूल्य संभवत: अब युद्धपूवंकालिक स्तर पर 
न लौटेंगे और मूल मजदूरी को युद्धपूर्वकालिक सूचकांकों से जोड़ना उचित 
नहीं है। इसका संबंध पेंशन, ग्रेच्यूटी ( अनुग्रह दान ) तथा अन्य सेवा निवृत्ति 
विषयक लाभों से है वर्योंकि ये बुनियादी मजदूरी की राशि पर अवलंबित होते 
हैं। महंगाई भत्ते का एक अंश बुनियादी मजदूरी में जोड़ने से कामगार को 
यक्त प्रकार के छाभ अपने-आ्ञाप मिलने लगेंगे। १९५२ के प्रॉवीडेंट फंड अधि- 
नियम से कुछ दोष कुछ सीमा तक कम हो गये हैं क्‍योंकि प्रॉवीडेंट फंड 
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( भविष्यनिधि ) के लिए कटौती बुनियादी मजदूरी तथा महंगाई भत्ते की 
सम्मिलित राशि पर होती हैं। कितु यह अधिनियम कुछ ही उद्योगों पर लागू 
है । गाडगिल समिति ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का 
५० प्रतिशत भाग उनके मूल वेतन में मिलाने की सिफारिश की है क्योंकि 
उसकी यह धारणा थी कि वस्तुओं के मुल्य अखिल भारतीय सूचकांक २६० 
(आधार १९३९ : १०० ) के स्तर से नीचे गिरने की सम्भावना नहीं है। 
भारत सरकार ने यह सिफारिश पहले ही कार्यपरिणत कर दी है और अब 
उसे निजी उद्योगों के क्षेत्र पर छागू करना आवश्यक है । 

निःसंदेह, महंगाई भत्ते के एक अंश को बुनियादी मजदूरी में मिलाने में 
अनेक अड़चने हैं । इस समय महंगाई भत्ते की प्रणालियों में बहुत विभिन्‍नता 
है । भिन्‍न-भिन्‍न केंद्रों और उद्योगों में भिन्न-भिन्‍न प्रणालियां चाल हैं । इसके 
अतिरिक्त, एक समान आधार प्र निर्वाह-व्यय के सूचकांक प्राप्य नहीं तथा 
इन सुूचकांकों की गणना के तरीके तक भिन्‍त-भिन्‍न हैं । 

बोनस तथा लाभ-व्तिरण -- भारतीय कामगारों की बुनियादी मजदूरी 
में विभिन्‍न प्रकार के भत्तों या बोनसों से प्रायः आय की वृद्धि होती रहती' 
इनका उद्देश्य कामगारों की नियमित उपस्थिति तथा उनके अच्छे काम को 
बढ़ावा देना है। 

दूसरे महासमर से कुछ उद्योगों में नियमित समय पर लाभ-वितरण के रूप 
में बोतस मिलता आ रहा है। इस बोनस की राशि कितनी होनी चाहिए तथा 
इस योजना को अन्य उद्योगों पर भी छागू किया जाए, आदि प्रश्नों को लेकर 
कितने ही औद्योगिक विवाद उठते रहे हैं । 


२. वेतन-सुरक्षा --- आय-सुरक्षा अर्थात्‌ मजदूरी सम्बंधी गारंटी, राष्ट्रीय 
मजद्री-नीति की एक अन्य समस्या है। मजदूरी की गारंटी निम्नांकित तीन 
प्रकार की होनी चाहिए : 


(१) गारंटी दी हुई मजदूरी (इस व्यवस्था के अंतर्गत मालिक पहले ही 
यह गारंटी करता है कि चाहे काम हो या न हो, वह अपने कामगारों 
को एक निर्धारित समय तक एक पृूव॑निश्चित धनराशि देता 
रहेगा)... द 

(२) काम-बंदी की पूवेसूचना-अवधि ( इसके अंतर्गत मालिक अपने काम- 
गारों को, एक निश्चित समय रहते, यह पूर्वसूचना देता है कि काम 

.. बंद होने वाला है तथा इस पूर्वसूचना की अवधि तक या तो वह उसे 

.. रोजगार देता है या उसकी मजदरी ) तथा 
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(३) वर्खास्तगी की मजदूरी ( इसके अंतर्गत भालिक उस कामगार को, 


जिसकी सेवा समाप्त कर दी गयी है, एक पूर्व-निश्चित घन-राशि 
देता है।। क्‍ 


भारत में अभी ऐसी व्यवस्था कोसों दूर है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के 
कमचारियों का बीमा किया जा सके । फिर भी औद्योगिक झगड़ा (संशोधन ) 
अधिनियम १९५३ के अंतर्गत सभी कर्मचारियों को, जो कामबंदी या छटनी' 
के कारण बेरोजगार हो जाएं, आय-सुरक्षा देने की दिशा में कुछ किया गया 
है। इस अधिनियम के अंतर्गत मालिक अधिक से अधिक ४५ दिन तक 
| छुट्टियों के दित छोड़कर ) उस कामगार को उसकी बुनियादी मजदूरी तथा 
महंगाई भत्ते का ५० प्रतिशत भाग देता है' जो काम बंदी के कारण बेरोजगार 
हो गया है। छटनी के संबंध में इस अधिनियम ने यह व्यवस्था दी है कि 
जो कामगार किसी मालिक के नीचे लगातार एक वर्ष या इससे अधिक समय 
से काम कर रहा है उसे एक मास का नोटिस ( अथवा एक मास की मजदूरी ) 
तथा सेवा के प्रत्येक बर्ष पीछे १५ दिन की औसत मजदूरी ग्रेच्युटी के रूप में 
देनी होगी। इसे उस प्रयास का श्रीगणेश मानना चाहिए जिसका लक्ष्य सभी 
उद्योगों तथा व्यवसायों के कामगारों की आय की सुरक्षा प्रदान करना है । 

मजदूरी नियमन तंत्र -- जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि भारत में 
ओआद्योगिक झगड़ों के कारण न्यायिक निर्णयों, अधिकरणों अथवा औद्योगिक 
न्यायाल्‍ह्ष्यों ने मजदूरी-स्तर निर्धारित, किये हैं या स्वयं सरकार ने न्यूनतम 
मज़दूरी अधिनियम १९४८ के अंतर्गत मजदूरी निर्धारित की है। न्यूनतम 
_ मजदूरी अधिनियम द्वारा स्थापित तंत्र तथा न्यायिक निर्णय व्यवस्था 
को तदर्थ आधार का परिशीलन करना पड़ा है। यदि किसी व्यवस्था द्वारा 
कामगारों की आवश्यकता के अनुकुछ मजदूरी-स्तर निर्धारित करना है और | 
देश के अथतंत्र की अवस्था को निश्चित करना तथा उभय पक्षों और समूचे 
देश के हित की रक्षा करना है तो उसमें एकरूपता, स्थिरता और विशदता 
होना आवश्यक है। कितु उक्त तंत्रों में इन बातों का नितांत अभाव था। 
इसलिए काफी लंबे अर्से तक काम करने के बावजूद, यह पद्धति मजदूरी- 
निर्धारण का कोई भी स्वग्राह्म सिद्धांत तथा कार्यशैली प्रस्तुत करने में विफल 
रही है और आज भी विभिन्‍न उद्योगों और प्रदेशों में जो मजदूरी दरें प्रचलित 
हैं वे बहुधा भिन्न-भिन्न हैं और उनमें एकरूपता का नाम भी नहीं है । 

दिसंबर १९५६ में नयी दिल्‍ली के अममंत्री-सस्मेलन में भारत सरकार का 
कुछ “चुने हुए राष्ट्रीय महत्त्व के उद्योगों ” के लिए वेतन-बोर्ड नियुक्त करने 
का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया था। ब्रिटेन तथा अन्य देशों में, बेतन-बोर्ड केवल 
उन्हीं उद्योगों के लिए स्थापित किये जाते हैं जिसमें कामगारों को अपने खून 
मे १५ ्ि 
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का पसीना करना पड़ता है। जब वेत॑न-बोर्ड नियुक्त किया जाए तब वेतन- 
स्तरों की तुलनात्मक स्थिति, उद्योगों की मजदूरी देने की क्षमता तथा मजदूरों 
की सौदाकारी की शक्ति का ध्यान रखना चाहिए । जिन उद्योगों में मजदूर 
भलीभांति संगठित हैं उनके लिए वेतन-बो्ड नियुक्त करना व्यर्थ होगा क्योंकि 
वहां मजदूर स्वयं मालिकों से सीधा सौदा कर सकता और उन्हें अपनी शततें 
मनवा सकता है । इस दशा में वेतत-बोर्डों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे राज्य 
के कानून द्वारा स्थापित होते हैं और उनका निर्णय विभिन्‍न पक्षों पर अनि- 
बायंतः लागू होता है। मालिक अथवा कामगार वेतन-बोई के निर्णयों को तभी 
स्वीकार करते हैं जब वे उनके लिए लाभकारी होते हैं; नहीं तो वे उनकी ओर 
आंख उठाकर भी देखना पसंद नहीं करते हैं। इस दशा में वेतन-बोड्ड दोनों 
पक्षों की समस्या का हल प्रस्तुत करने के स्थान में उनके विवाद को छेड़ने के 
लिए चिनग्रारी का काम करता है । द 

जिन उद्योगों में, कामगार संगठित नहीं हैं और जहां कामगारों को अपनी: 
 एड़ी-चोटी का पसीना एक करना पड़ता है वहां वेतन-बोर्डों की स्थापना: 
आवश्यक हो सकती है । इन वेतन-बो्डों को मजदूरी-दरों, भत्तों, आदि की 
सिफारिश सरकार के पास भेजने तथा उसे लागू कराने का अधिक अधिकार 
मिलना चाहिए। वें केवल सलाहकार परिषदों के रूप में ही ग्रहण न किये जाने 
चाहिए | द 

प्रघन यह हैं कि नीचे लिखे हुए तंत्रों भें कौन-सा तंत्र भारत की आवश्य- 
कताओं और अवस्थाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा । ये तंत्र हैं : प्रत्येक उद्योग' 
के लिए व्यापार-बोर्ड या वेतन-बोडे, अथवा सब उद्योगों के लिए एक सामान्य" 
वेंतन-बोर्ड । 

यदि प्रत्येक उद्योग के लिए एक व्यापार-बोर्ड अथवा वेतन-बोर्ड नियुक्त 
किया जाता है तो उससे एक लाभ यह है कि उसके सदस्यों को उस एक: 
उद्योग की सभी विशेष समस्याओं का व्यापक ज्ञान हो जाएगा और वे कोई 
मजदूरी-योजना निकाछते समय उस उद्योग की विभिन्‍न अवस्थाओं का पूरा 
ख्याल रखेंगे । कितु इस पद्धति में एक दोष यह है कि विभिन्‍न बोर्डों की. 
गतिविधियों के समन्वय के लिए कोई एक केंद्रित सत्ता होनी चाहिए । यदि 
यह केंद्रीय सत्ता न होगी तो एक ही प्रदेश में एक ही प्रकार के उद्योगों के- 
मजदूरी क्रमों में विकट विभेद पेदा हो सकता है। अतः सबके लिए एक 
सामान्य बोर्ड बनने से विभिन्‍न बोर्डों के कार्यों के समन्वय की समस्या अवश्य 
हल हो सकती है । कितु यहां याद रखना चाहिए कि यह सामान्य बोर्ड विभिन्‍न 
उंद्योगों के लिए प्रथक-पृथक स्थापित बोर्डों की भांति सक्षम और योग्य 
प्रमाणित नहीं हो सकता है । 
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उचित मजदूरी समिति का यह मत था कि भारत जंसे विशाल देश में. 
जहां मजदूरी के ढांचे पर नियंत्रण नहीं है और जहां समन्वय की व्यवस्था भी 
नहीं है, वहां विभिन्‍न वेतन-बोडों की हरूचलों में समन्वय करने का काम _ 
: उतना ही महत्त्वपूर्ण होगा जितना विद्येषज्ञों द्वारा प्रत्येक व्यापार की स्थिति 
का अध्ययन करके उसका ज्ञान उपलब्ध करना आवश्यक है । अत: व्यापार- 
बोर्ड तथा सामान्‍य बोर्ड की एक संयुक्त प्रणाछी कम से कम्न कुछ समय तक 
संतोषजनक हल प्रस्तुत करती रहेगी । इस समिति ने श्रत्येक उद्योग के लिए 
स्थापित प्रादेशिक बो्डों की हलूचलों के समन्वय के लिए त्रिदलीय राज्य बोर्ड 
( "यिषएका'त6 55866 3097ते5 ) बनाने की सिफारिश की थी । द 
समस्त देश में वर्तमान मजदूरी डांचे को यथासंभव एकरूपता देने तथा 
उसके वैज्ञानिकव की आवश्यकता को ध्यान में रखकर स्वेच्छापूर्वक त्रिदलीय 
आधार पर एक अखिल भारतीय वेतन भायोग (2]-[7008 ७7७४८ 
(07्ांइआं०ा ) स्थापित होना चाहिए जो (१) जहां तक बुनियादी मजदूरी_ 
तथा महंगाई भत्ते का संबंध है. उसको दृष्टिगत करके वर्तमान मजदूरी-ढांचे के . 
चैज्ञानिकर्न के लिए उचित युक्तियों पर विचार करे; (२) अभीछ समाजवादी 
“भमूने-के-सभाज॑वाद की स्थापना के छिए वर्तमान मजदूरी-ढांचा कहां तक उप- 
वक्त है, इसकी छानबीन करे; तथा (३) मजदूरी की पुनर्व्यवस्था अपने-आप हो 
“जाए, इसके लिए उपयोगी कार्यवाहियों की सिफारिश करे । विभिन्‍न उद्योगों 
के लिए अलग-अलग वेतन-बोर्ड बनने चाहिए जिसमें अखिल भारतीय वेतन 
आयोग के सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रा त हो और जिसमें देश के नौकरीदाताओं 
तथा कामगारों के प्रतिनिधियों को भी सहवृत्त ( 00-०9/०१ ) सदस्यता दी 
एि। इस अकार इस आयोग के सदस्यों के प्रयास से आशा की जा सकती है 
. कि उससे प्रत्येक उद्योगों में मजदूरी की एकरूपता तथा सभी उद्योगों के 
मजदूरी-ढांचे में समव्यता स्थापित हो जाएगी। इस बोड में उद्योगपतियों के 
प्रतिनिधि होने के कारण उनके विशेष ज्ञान का लाभ उठाया जा संकेगा। 
बोड के विचार-विनिमय पर उस ज्ञान का सम्यक प्रभाव पड़ेगा। निःसंदेह 
वेतन-बो्ड वेतन-स्तरों की प्रादेशिक कमीवेशी पर विचार करेगा और यंथा- 
संभव उस अंतर को दूर करने के लिए आवश्यक युक्तियां बताएगा। 
 वेतन-बोडों के सिद्धांतों और आचारों में एकरूपता छाते के अतिरिक्त, 
थे. भा. वेतन-आयोग को आवश्यकतानुसार वेतन-बोर्डों के निर्णयों में संशोधन 
करने का भी अधिकार होना चाहिए ताकि कहीं भी वेतन-बोर्डों के निर्णय 
सांमान्‍्य वेतन-नीति का उल्लंघन ते करने पाएं । मा 
.. उत्त तंत्र की स्थापना से एक लाभ यह होगा कि कामगरारों के मन में 
सरकार के प्रति यह विश्वास पंदा हो जाएगा कि वह सचमुच ही श्रमिक-वर्ग 
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का जीवन-घ्तर ऊंचा उठाना चाहती है। इस भावना का उदय होने से 
कामगार दूसरी पंचवर्षीय योजना की लक्ष्यपूर्ति के लिए काम में प्राणपण से 
जुट जाएगा । 

राष्ट्रीय न्यूनतम मजदुर--जंसा कि पहले कहा जा चुका है, न्यूनतम 
मजदूरी तथा निर्वाह मजदूरी के बीच में असछ मजदूरी होनी है जो कामगार 
को दी जाएगी । यह असल मजदूरी निर्धारित करने में कई बातों का ध्यान 
रखना पड़ता है, जैसे श्रम की उत्पादिता, मजदूरी की चाल दरें, राष्ट्रीय आय 
का स्तर और उसका वितरण तथा देश के अथतत्र में उद्योग का स्थान] जहा" 

तक न्यूनतम मजदूरी की संबंध है, सबसे महत्वपूर्ण, यद्यपि सर्वोपरि महत्वपूर्ण 

नहों। बात यह-है-कि एक स्वीकृत स्तर पर, कामगार तथों उसके परियार-की 
अविश्येकताओं का विचार किया जाना चाहिए । जिस देश में उद्योगों के असंग- 
ठित अचल में तथां सामान्यतः कृषि-उद्योग में - मजदूर असंगठित हैं, वहां आय 
का एक सामान्य स्तर बनाने तथा जीवभ-स्तर में सुधार करने की दिशा में उस 
सीमा तक न्यूनतम मजदूरी-निर्धारण को एक सुधारवादी पग माना जाएगा जहां 
पहुंचने से कामगार को केवछ भर-पेट भोजन ही नहीं वल्कि शिक्षा, चिकित्सा 
और कर्यक्षमता को अनुरक्षक सुविधाओं के निमित्त बन व्यय करने की शाक्ति 
प्राप्त हो जाती है। इसलिए राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण का प्रश्न 
विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी का अभिप्राय उस 
पारिश्रमिक से है जिससे कम देश में किसी अर्जनकर्ता को ने मिलना चाहिए । 
केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने अप्रे७ १९५०४ में इस प्रइन पर ध्यान दिया था। 
उसने राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की पहल करने के पक्ष में 
अपना अभिमत प्रकट किया था। बोर्ड का कहता था कि इस देश के विभिन्‍न 
भागों की आर्थिक दश्ाओं तथा चालू मजदूरी-स्तरों को ध्यान में रखते हुए 
विभिन्‍न प्रदेशों तथा सेवाओं के अनुकूल न्यूनतम मजदूरी के विभिन्‍न स्तर 
निर्धारित किये जाने चाहिए। अभी इन सिफारिशों का अनुशीकरृून करना. 
शेष है । 
. ग्रवत्तन-तंत्र -- यदि राष्ट्रीय न्यूनतम मजद्री के निर्धारण तथा मजद'री 
ढांचे के संशोधन और वज्ञानिकन से देश के असंगठित क्षेत्रों तथा अलग-थछग' 

पड़े भागों के वेतन-भोगियों को छाभ पहुंचाना अभीष्ट है तो केंद्रीय सरकार 
तथा राज्य-सरकारों को नये मजदूरी-स्तरों को लागू करने के लिए हृढ़ता से 
कदम उठाना होगा | इसके अतिरिक्त संबंधित पक्षों के क्रियात्मक सहयोग तथा 
'छोकमत के समथन द्वारा एक सुसंगठित निरीक्षणालय स्थापित करना होगा 
जो निरीक्षकों के काम्र के लिए अधिक अनुकूल वातावरण उत्पन्त कर सके । 
. अमिक-कानूनों के कार्यान्वय में सुगठित मजदूर संघ भी बड़े उपयोगी सिद्ध 
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होते हैं। वे मजदूरों के हितों की रखवाली करते हैं और यदि कहीं कानूनों का 
अतिक्रमणं होता है तो वे उसकी जोर प्राधिकारियों का ध्यान खींचते रहते हैं । 

इस प्रसंग में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के तृतीय एशियाई श्रम सम्मेलूत 
(टोबयों, सितंबर १९०८ में ) द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव का उल्लेख किये बिना 
नहीं रहा जा सकता! इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राजकानून द्वारा 
मजदूरी-दरें छायू करायी जानी चाहिए और जो मालिक उनको अपनाने में 
आनाकानी करें उनको कठोर दंड मिलना चाहिए । प्रत्येक देश में इस दायित्व 
को निबाहने के लिए एक प्राधिकारी-तंत्र होना चाहिए जिसके पास पर्याप्त 
साधन और कर्मचारी हों । इसी प्रस्ताव में आगे लिखा हुआ है कि उक्त 
प्राधिकारी-तंत्र की कार्यपद्धति को सुविधाजनक बताने के लिए स्पष्ठ और 
सुबोध भाषा में मजद्री-नियमों का वर्णन होना चाहिए; निरीक्षणारूय के 
कर्मचारी योग्य तथा भरीर्भाति प्रशिक्षित होने चाहिए ताकि वे मालिकों 
और कामगारों, दोनों के विश्वासपात्र बन सकें, और मजद्री-नियमों के 
उल्लंघन के बारे में प्राधिकारियों से शिकायत करने की भी व्यवस्था होनी 
चाहिए ताकि कामगारों की जीविका को खतरे डाले बिता अधिकारियों का 
ध्यान उस ओर खींचा जा सके । 


अध्याय 
सामाजिक सुरक्षा 


प्रस्तावना 


ग्रार्चीन काल की सामाजिक सुरक्षा--संसार के अन्य भागों की भांति, भारत 
के अधिकांश लोग दिन भर काम करके जी देनिक मजदूरी कमाते हैं उसी से 
अपना पेट पाछते हैं। यदि किसी कारण से वे काम करने में असमर्थ हो जाते 
हैं तो उन्हें आथिक तंगी का सामना करता पड़ता है। प्राचीन काछ और 
मध्य काल में बिना काम-धंघे के पुरुषों की देखरेख करा भार अविभक्त परिवार 
अथवा संपूर्ण ग्राम-समाज पर आ पड़ता था । जब फसल पर काम बढ़ जाता 
था तब सभी लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार काम में जुट जाते थ। इस प्रकार 
संपूर्ण समाज अथवा परिवार उत्पादन का भागीदार बन जाता था। परिवार 
के बुढ़्ढों, बालकों तथा रोगियों की सेवा करता उसके अन्य सदस्यों का 
कत्तेंग्य था । यह प्रथा अब धीरे-बीरे कम होती जा रही है । 
उद्योगीकरण का परिगाम--औद्योगिक क्रांति के कारण संसार के आशिक 
और औद्योगिक ढांचे में एक गतिशील परिवतंन उत्पत्त हो गया है। इसमें 
संदेह नहीं है कि औद्योगिक प्रविधि तथा संगठन के आधुनिक रूप दरिद्रता 
की जड़ को उखाड़-फेंकन तथा जीवन की भोतिक समृद्धि बढ़ाने के लिए. 
उपयोगी माने जा रहे हैं और वे मनुष्य की आज्ञाओं का कोंद्र बन गये हैं। 
कितु फिर भी रुगभग सभी जगह उद्योगीकरण से प्राचीव और नवीन 
स्वरूपों, नीतियों और मानवीय मूल्यों में एक संघर्ष पेदा हो गया है। इससे 
उन लोगों को क्षति पहुंची है जिनका प्राचीन समाज में अपना स्थान था 
कितु इस नये समाज में उनकी सुरक्षा-भभी तक उपलब्ध नहीं हुई है । उद्योगी- 
करण का अथ है नगरों का निर्माण करना। जा. आध्राण गांवों से उठकर 
नगरों में आ गये हैं वे अवने-चुवंजों-की--देहरी- से विछड गये हैं । बेरोजगार, 
बीमार तथा बूढ़े होने पर और अचानक किसी संकट में...फेसने -पर-उन्हें. फिर 
अपना कोईसहारानहींसूझताहैं। 


आधुनिक युग की विचारधारा --इस समय सामाजिक सुरक्षा का जो 
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अभशिप्राय समझा जाता है वह आधुनिक थुग की एक गतिमान विचारधारा 
हैं जिसका समाज-नीति और आश्िक-नीति दोनों पर प्रभाव पड़ रहा है। 
राज्य उन सभी संकटों का सामता करने के छिए उन सामान्य व्यक्तियों की 
सुरक्षा की व्यवस्था करता है जो इस युग में व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने 
साथियों के साथ मिरूजुलकर उन्हें झेलने में असमथ हैं । 
सामाजिक बीमा अथवां सामाजिक सहायता--इस आधुनिक बुग में 
राज्य ने सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था में जो योगदान कियां है उसके कारण 
उसके दो रूप वन गये हैं। पहुल़ा रूप सामाजिक बीमा (800ं&)! िडाप्र- 
87726) है जिसमें संबंधित व्यक्ति, मालिक और राज्य तीनों मिलकर कुछ घेंने 
देते रहते हैं जिससे कामगार को बेरोजगारी, बीमारी, बुढ़ापे तथा आकस्मिक 
कट के दिनों में सहायता पाने का अभिकार होता है बच्चतें वह उसके योग्य 
हो । दूसरे शब्दों में, सामाजिक बीमा सामान्य आय के छोगों को उनके अधि- 
कार के रूप में लाभ पहुंचाने की एक युक्ति मानी जा सकती है। यह छाभ 
एक घन-राशि के रूप में होता हैं, जिसमें बीमाशुदा व्यक्ति के अपने चंदे की 
राक्षि के अतिरिक्त उसके मालिक और राज्य द्वारा दी गयी आधिक सहायता 
भी सम्मिलित होती है। दूसरा रूप आथिक सहायता है जो जनता पर कोई 
आकस्मिक आपत्ति पड़ने पर राज्यों अथवा स्थानीय किककायों द्वारा प्रदान की 
जाती है । इसमें विभिन्‍न पक्षों द्वारा अपने अंशदान का प्रदन नहीं उठता है। 
. दूसरे शब्दों में, सामाजिक सहायता का तात्पयं उस धननराशिसे है जो 
विभिन्न पक्षों द्वारा चंदा देकर जमा नहीं की जाती है और बालकों, माताओं, 
विक्षिप्तों, वृद्धों, विकलांगों, आदि के भरण-पोषण के लिए सहायता के रूप 
में दी जाती है। इसका प्रयोग बेरोजगारी के दिनों में भी होता है । इसलिए 
सामाजिक सहायता वह धन-राशि कही जा सकती है जो छोटी-आय के 
व्यक्तियों को उनके अधिकार के रूप में तथा न्यूनतम आवश्यकतांओं की पूति 
लिए पर्यात मात्रा में करों तथा सामान्य राजस्व की निधि से लेकर प्रदान 
की जाती है । 
सामाजिक बीमे का मूल इतिहास पश्चिमी देशों, विशेषकर ब्रिटेन, में 
लिखा गया है। इसके मूल में परोपकारी समाजों का हाथ है। यह प्रणाली 
सबसे पहले पश्चिमी देशों, विशेषकर ब्रिटेन में विकसित हुई। अकिचतों की 
सहायता के कानूनों (2007 4,998) का श्रीगणेश भी उसी समय इन्हीं 
देशों में हुआ था। वास्तव में, ब्रिटेन में, जहां अब पालने से मरघट तक सभी 
मनुष्यों को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है, सामाजिक बीमा एक मुख्य चीज है । 
मनुष्यों को अपने हिस्से का चंदा देकर यह बीमा अनिवायंतः करना पड़ता 
है और फिर वे उसका लाभ उठाते हैँ । जो लोग इस प्रकार बीमा नहीं करा 
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सकते अथवा जिन्हें उक्त प्रकार का लाभ दुष्प्राप्य है उनका भरण-पोषण 
सामाजिक सहायता से होता है । 

अर्वाचीन घटनाएं इस बात की द्योतक है कि सामाजिक बीमा और सामाजिक 

(यता एक दूसरे के निकट आती जा रही हैँं। वास्तव में वे न्‍्यूजीलंड और 
डेनमार्क जँसे देशों में एक जीव हो गयी हैं जहां यह कहना कठिन है कि दोनों 
में से किसका अधिक बोलबाला है । इस प्रकार के देशों में सामाजिक सुरक्षा 
की एक राष्ट्रीय पद्धति चाल है । का 

ठीक तो यही है कि देश की समस्त जनता के लिए सामाजिक सहायता 
की व्यवस्था होनी चाहिए । इस सामाजिक सहायता को कितना व्यापक 
बनाया जा सकता है यह राष्ट्रीय आय की प्रचुरता पर निर्भर है; और कम- 
उन्नत देक्षों में यह सहायता पर्याप्त नहीं हो सकती है। दूसरी ओर, साभा- 
जिक वौमा व्यक्तिगत उद्योग की क्षमता पर निभर हैं। इस हृष्टि से, इसका 
विर्भिन्‍न उद्योगों में क्रम से लछांगू किया जा सकता है अर्थात्‌ पहले अधिक 
अमृखिश्षीक उद्योगी में और बाद में अन्य उद्योगों में छाम करना चाहिए। 
भारत जैसे देश में इस समय समस्त जनता के छिए सामाजिक सुरक्षा चाल 
करना संभव नहीं है। अतएवं यहां सामाजिक बीमा पर ही फिलहाल संतोष 
करना होगा । 

सामाजिक सुरक्षा का महत्त्त--किसी भी कम-विकसित देश में सामाजिक 
सुरक्षा की व्यवस्थाओं का दोगुना महत्त्व | एक ओर उनसे कामगारों 
के निर्वाह-स्तर और कार्यावस्‍थाओं में सुधार होता है वहां दूसरी ओर उनका 
उनसे भविष्य में दंव के प्रकोप से भी बचाव संभव है । इनसे औद्योगिक योज- 
नाओं के कार्यान्वय में भी सहायता मिल सकती है क्योंकि उनके उपभोग के कारण 
क्रामगारों में योग्यता बढ़ती है और औद्योगिक झगड़े कम होने से कम बरबादी 
होती है । बीमारी और निर्योग्यता के कारण श्रमिक-दिवसों की जो हामि 
होती है उसका कामगार के सीमित साधनों तथा देश के औद्योगिक उत्पादन 
पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है । सामाजिक सुरक्षा की कमी के कारण उत्पा- 
दन-वृद्धि में अड़चन पड़ती है और देश में स्थायी तथा कुशल श्रमिक वर्ग की 
रचना में बाधा खड़ी हो जाती है। इसलिए सामाजिक सुरक्षा को किसी 
प्रकार का बोझा समझना भूछ होगी। सचमुच यह तो एक बुद्विमत्तापूर्ण 
विनियोग है जिससे भविष्य में छाम ही होना चाहिए । ! 


अंतर्राष्ट्रीय श्रम संच तथा सामाजिक सुरक्षा 


अंतराष्ट्रीय श्रम संघ की देन-- फिलाडेल्फिया उद्घोषण के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय... 
.. श्रम संघ को यह जिम्मेदारी सौंपी गयी है कि वह “सामाजिक सुरक्षा के 
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साधनों का विस्तार उन सब के लिए करे जिन्हें आधारभूत आय और उपयुक्त 
चिकित्सा-व्यवस्था की अपेक्षा है।” इस उद्घोषणा का अनुसरण करते हुए, 
अंतर्राष्ट्रीय भ्रम संघ ने कई अभिसमय ( (४00ए0०७70078 ) और सिफारिशों 
(१९९००आा्ा७००१७४०॥४8) स्वीकार की हैं जिनमें कामगारों की हानिपूर्ति, 
चिकित्सा-व्यवस्था, रुण्णावस्था की आध्िक सहायता, बेरोजगारी की आर्थिक 
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एञ्नियाई देश--अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने एशियाई देशों पर विशेष ध्यान 
दिया है। १९४७ में आरंभिक एशियाई प्रादेशिक श्रम सम्मेलन नयी दिल्ली 
में हुआ था ! उसने सामाजिक सुरक्षा के विषय' में एक स्पष्ट प्रस्ताव पास 
करके सिफारिश की थी. कि विभिन्‍न एशियाई देशों में सामाजिक सुरक्षा को 
परियोजनाओं के कार्यान्वय की प्रगति तेज करनी चाहिए । सामाजिक सुरक्षा _ 
के विषय हैं बीमारी, प्रसव, असमथता, रोजी-रोटी कमाने वाले की मृत्यु तथा 
सेवाकारू की चोट; और औद्योगिक कामगार के संबंध में -बुढ़ाप -तथा--किन्‍्हीं 
अवस्थाओं में बेरोजगारी भी इसी श्रेणी में आती है। उक्त प्रस्ताव में यह 
भी सिफारिश की गयी कि सामाजिक बीमा द्वारा आय-सुरक्षा की जानी 
चाहिए और सामाजिक बीमा नीति निर्धारित करते समग्र सामाजिक बीमा 
. की एक सुव्यवस्थित दीघंकालिक योजना चरणबद्ध होनी चाहिए तथा बुढ़ापे 


. और मृत्यु के खतरों के संबंध में पर्यास व्यवस्था की जानी चाहिए । 


ग्रविधिक सलाह--सामाजिक सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थिर करने के 
. अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने अपने सदस्य-देशों को सामाजिक सुरक्षा 
योजनाओं की रचना, कार्यानवय तथा प्रशासन में प्रविधिक सलाह देने का भार 
भी ग्रहण कर रखा है। उसने भारत को कमचारियों की राज्य वीमा-योजना 
की रचना में भी आवश्यक सलाह दी थी । 


विदेशों में सामाजिक सुरक्षा परियोजनाएं 


बिटेन --आधुनिक युग में जिन देशों ने दरिद्रता पर साहसिक प्रहार किया 

है, उनमें ब्रिटेन का नाम सबसे पहले आता है। एलिजाबेथन काल में पहली 
बार गरीबों की सहायता के कानूव (00७ 4,8७8) बनाकर ब्रिटेन ने 
अपने सहृदय दृष्टिकोण की परंपरा को जन्म दिया था। इन कानूनों की 
स्वीकृति ने १६०१ में घोषणा कर दी कि गरीबों और अनाथों के प्रति राज्य 
का क्‍या दायित्व है। ये कानून वास्तव में निरोधक थे; और “दरिद्रता' तब 


. एक प्रकार का सामाजिक अभिशाप मानी जाती थी। कित नागरिकों के 
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व्यक्तिगत कल्याण का दायित्व राज्य ग्रहण करे, यह सिद्धांत अभी कुछ वर्षो 
से ही स्वीकार किया गया है | भाधी शताब्दी पहले, राज्य की इस कार्यवाही 
के विरोधी कहा करते थे कि बालकों के भोजन, वस्त्र और शिक्षा की जिम्में- 
दारी उनके माता-पिता की होती है तथा उन्हें बीमारी, बेरोजगारी, बढ़ापे 
तथा अन्य संकटों का सामना करने के लिए धन बचाकर रखना चाहिए 

ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा के संबंध में जो अन्य कानून पास हुए वे निस्‍्नां- 
कित हैं : कामगार हानि-पूति अधिनियम' ( ४00 एशा 8 (:07770788- 
प07॥ 3060) १८९७, वृद्धावस्था पेंशन अधिनियम (छत 326 ?शाशंणा 
2.00) १९०८, राष्ट्रीय बीमा अधिनियम (र७४४0708/ तिश्या87९९ 
3८0) १९११ तथा कामगारों के अंशदान पर आधारित पेंशन अधिनियम 
((/ण्रांजि 9 प्राह्कए शिशाह07) 2360) १९२५। राष्ट्रीय बीमा अधिनियम 
(७7079) वगढ्ा'900 020 १९४६ द्वारा अनिवार्य बेरोजगारी बीमा 
की तथा अंशदान पर आधारित पेंशन अधिनियम द्वारा अनाथों के भत्ते और 
- पुरुषों तथा विधवाओं की पेंशनों की व्यवस्था की गयी है । 

सामाजिक संभरण की उक्त परियोजनाएं अधूरी और अस्पष्ट प्रतीत हुई । 
अतः सामाजिक बीमा तथा संबंधित सेवाओं के प्रश्न पर विचार करने के छिए 
सर (अब लाड) विलियम बीवरिज की अध्यक्षता में. एक समिति नियुक्त की 
गयी और बीवरिज-प्रतिवेदद (१९४२) में पहली बार यह बात साफ तौर पर 
सावजनिक रूप से कही गयी कि राज्य को व्यक्तिगत नागरिकों के सहयोग से 
सामाजिक सुरक्षा की व्यापक सेवा के लिए उत्तरदायी माना जाए। इस सामा- 
जिक सुरक्षा का ध्येय आवश्यकता, बीमारी, अज्ञानता, मलिनता और काहिली 

विरुद्ध संघर्ष करना है जो सामाजिक प्रगति के मार्ग के पांच बड़े रोड़े हैं । 

बीवरिज-प्रतिवेदद की सिफारिशों के अनुसार ब्रिटेन में निम्तांकित सुविधाओं 
का चलन हुआ : 


(१) परिवार-भत्तों की प्रणाली चल पड़ी : इसके अंतर्गत विभिन्‍न लाभों 
के अतिरिक्त नकद धन दिया जाता है । 

(२) राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिनियम लागू किया गया : इसके अंतर्गत 
सभी इच्छुक नागरिकों को भरी भांति निःशुल्क चिकित्सा उप- 
लब्ध है। 

(३) अंशदायी तथा अनंशदायी, दोनों प्रकार की परियोजनाओं के अंतर्गत 

.. चजुढ़ापे की पेंशनों की दरों में पर्याप्त वृद्धि । तथा, 

(४) भयंकर मंदी के दिनों की व्यापक बेरोजगारों को फैलने से रोकने 
के लिए बेरोजगारी के छाभों की अवधि का विस्तार तथा, राज्य की 
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नीति के एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में सब को रोजगार देते रहने 
की नीति का परिशीलन । 


इन परियोजनाओं के अतिरिक्त, ब्रिटेन में एक राष्ट्रीय सहायता परियोजना 
लागू है जिसके अंतर्गत उन छोगों को आथिक सहायता दी जाती है. जो अपना 
भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं और जिन्हें सामाजिक सेवाओं के भीतर लाभ 
प्रात नहीं हो सकता है । जो क्षेत्र राज-नियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं उनमें 
उक्त राज्य-सेवाओं के अतिरिक्त स्थानीय निकाय तथा कितनी ही परोपकारी 
संस्थाएं बुढ़ढों तथा अपाहजों की सहायता करती हैं । 

स्वीडन--सामाजिक बीमा सबसे पहले जिन देशों में चाल हुआ उनमें 
. स्वीडन का भी नाम है। इस समय स्वीडन की सामाजिक बीमा परियोजना 
में निम्नांकित बातें सम्मिलित हैं 


) राष्ट्रीय पेंश्षने; 

) बच्चों के भत्ते; 

) प्रसवकालिक सहायता समेत बीमारी के भत्ते; 
) औद्योगिक चोटों का बीमा; 

) बेरोजगारी का बीमा । 


.. यद्यपि आरंभ में सामाजिक बीमा को कामगारों पर ही लागू माना जाता 
था, फिर भी प्रथम महासमर आरंभ होने से पहले अनिवाय वृद्धावस्था तथा 
विकलांगता पेक्नें चालू हो गयी थीं। इस योजना के श्रीगणञ होते ही, सभी 
नागरिक सिद्धांत: इस सामाजिक सुरक्षा पद्धति के भीतर आ गये। फिर भी 
स्वीडन के लोगों को स्वेच्छापुवंक बीमा कराने के सिद्धांत को तिलांजलि देकर 
इस अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा पद्धति को अपनाने में काफी समय रूगा | 
स्वीडन की सामाजिक सुरक्षा पद्धति की एक विशेष बात यह है कि मालिकों 
की ओर से मुख्य सामाजिक बीमा परियोजना में कोई धनराशि नहीं दी जाती 
हैं। वे ओद्योगिक क्षत-विक्षत बीमा परियोजना में घन देते हैं। वास्तव में, 
ह बीमा प्रायः मालिकों के धन से ही कराया जाता है। इसका कारण यह 
है कि स्वीडन केवल कामगारों के लिए नहीं बल्कि समस्त जनता के बीमा की 
व्यवस्था करना चाहता है। इससे ही “भरण-पोषण के सिद्धांत” का जन्म 
हुआ है जो विशेषकर वृद्धावस्था की पेंशन के रूप में सामने आया है। इसका _ 
अर्थ यह है कि इस मद पर व्यय के लिए जो धनराशि अभीष्ठ है वह चाहरू 
राष्ट्रीय आय पर कर-उगाही द्वारा एकत्र कर ली जाए। चाहे उनकी आय 
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अथवः आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, सभी पेंशनयाफताओं को राष्ट्रीय पेंशन 
बराबर मिलती है । द 

१९५२ से, सोलह वर्ष से कम आयु के बालकों को भत्ता मिलने लगा है। 
इन बालकों के माता-पिता की आय कितनी है, इस पर ध्यान दिये बिना यह 
भत्ता सबको समान राशि में प्रात होता है। दस वर्ष से कम आयु के बच्चों का 
भरण-पोषण करने के लिए रंडुओं और विधवाओं को पूरक भत्ते मिलते हैं 

. स्वीडन में बीमारी का बीमा अपनी इच्छा से कराया जाता है। स्वीडन में 

स्वतंत्र बीमा सोसाइटियां १८८० से काम कर रही हैं। जिन स्वतंत्र परियो- 
जनाओं को सरकारी सहायता प्राप्त हैं उनकी देखरेख का भार बीमार हित- 
कारी सीसाइटियों पर है जो राष्ट्रीय पेंशन बोड के एक विभाग के अंतगत हैं । 
इसका लाभ यह है कि पुरुषों को बीमारी की आथिक सहायता और चिकित्सा 
की सूविधा मिलती है तथा स्त्रियों को इन लाभों के अतिरिक्त प्रसूति-सह्ाायता 
भी दी जाती है। चिकित्सा की सहायता के अंतर्गत, एक निश्चित दर पर 
चिकित्सा-व्यय का दो-तिहाई भाग बीमा देता है। बीमारी की सहायता के 
अंतर्गत, बीमारी से कार्यक्षमता में होने वाली कमी को पूरा किया जाता है, 
चिकित्सा-सहायता अर्थात्‌ विकित्सा-व्यय के 3 भाग के लिए समय की कोई 
सीमा मिश्चित नहीं है जब कि बीमारी की सहायता अर्थात आशिक सहायता 
के लिए दो वर्ष से अधिक का समय होना चाहिए 

स्वीडन के अधिकांश कामगार स्वेच्छिक बेरोजगारी बीमा परियोजना के 
भीतर आ जाते हैं जिसे राज्य की आथिक सहायता प्रास होती है। कुछ शर्तें 
पूरी होने के बाद ही, किसी बीमाशुदा व्यक्ति को छाभ मिरू सकते हैं। 
दरतें हैं: ६ से १२ दिन का प्रतीक्षा-समय, एक वष में १२० से १५६ दिन 
की निश्चित अवधि, ५२ सप्ताह का चंदा तथा किसी सार्वजनिक काम-दिलाऊ 
कार्यालय में नाम पंजीकृत कराना और फिर भी नौकरी न मिलना । इन शर्तों 
के अंतर्गत बीमाशुदा व्यक्ति को आधारभूत दैनिक लाभ प्राप्त हो सकता है । 
इस लाभ की दर उसके वेतन की राशि अथवा जिस क्षेत्र में बह निवास करता 
है उसके रिहायशी व्यय की मात्रा पर निर्भर होगी। इस परियोजना का 
प्रशासन बेरोजगारों की सोसाइटियों के हाथ में है जिनमें राज्य की देखरेख में 
बीमाशुदा कामगार ही काम करते हैं। इसकी आय का स्रोत कामगारों का 
चंदा और राज्य की आथिक सहायता है। मालिक इस परियोजना में धन नहीं 

देते हैं। यही स्त्रीडन की एक विशेषता 


स्वीडन की जनता के विद्यार समुदायों को विभिन्‍न परियोजनाओं के 


क्‍ . अंतर्गत जो छाभ प्रास हैं उनके अतिरिक्त उन्हें बीमारी और बुढ़ापे की दशा 


.. में भी अपने भरण-पोषण के अन्य सामाजिक काम भी प्रात हैं। राज्य कर्म- 
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चारियों को सेवानिवृत्ति की पेंशनें तथा बीमारी की वदन-क्षतिपूर्ति भी मिलती 
है । नाविकों के लिए तो राज्य की आथिक सहायता से विज्लेष बीमा परियोजना 
लहै। 


दो चीजें स्वीडन को सामाजिक सहायता के क्षेत्र में सबके ज्ागे काकर 
खड़ा कर देती हैं । पहली, सामाजिक सुरक्षा की विभिन्‍न परियोजनाएं एक 
दूसरे से जुड़ी हुई हैं और आय की सुरक्षा के विरुद्ध सामान्य खतरों का निवारण 
करने में एक हढ़ साधन का काम देती हैं। दूसरी, सामाजिक वीमा परियोज- 
नाओं को हढ़ तथा सर्वांगीण बनाने के लिए सावंजनिक स्वास्थ्य सेवा, परि- 
वार, बाल तथा युवक कल्याण सेवा जेसी सुसंगठित संस्थाएं तथा आवास-नीति 
और सावंजनिक सहायता की व्यवस्थाएं काम कर रही हैं । द 


न्यूजीलेंड--न्यूजीलेड में सामाजिक सुरक्षा की अत्यंत प्रगतिशीरू पद्धति 
है । यद्यपि अपने जन्म काल से ही न्यूजीलैंड का राष्ट्र समृद्धिशाली चला आ 
रहा है फिर भी पिछली मंदी के थपेड़े खाने के बाद उसमें सामाजिक सुधारों 
की गति तेज हो गयी थी । न्यूजीलेंड एक नया देश है और उसमें सरकार का 
हस्तक्षेप खुले रूप से देखने में आता रहता है। कितु इसका एक सुखद परि- 
णाम यह हुआ है कि उससे वहां सामाजिक बीमा के विकास में पर्याप्त सहायता 
मिली है । 

न्यूजीलेंड में सामाजिक सुरक्षा के अंतगत एक देश व्यापी स्वास्थ्य सेवा है 
और इसके अतिरिक्त उन लोगों को राज्य की आथिक सहायता मिलदी है 
जो बुढ़ापे, बीमारी, वेधव्य, आनाथावस्था, बेरोजगारी अथवा अत्य विशेष 
परिस्थितियों के कारण अपना पेट पालने में असमथ होते हैं। इस परियोजना 
के अंतर्गत गरीबों को एक वर्ग विशेष के रूप में ग्रहण नहीं किया जाता है । 
इसके अंतर्गत उन सभी व्यक्तियों की सहायता की जाती है जिन्हें अल्पकाल 
अथवा दीघेकाल के लिए घन का अभाव खटठक रहा है अथवा जिन्हें चिकित्सा 
की आवध्यकता है ! 


न्यूजीलैंड में जिसे सामाजिक सुरक्षा परियोजना के कार्यान्‍वय का आधारभूत 
कानून माना जा सकता है वह सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, १९३८, है । इस 
अधिनियम के अंतगत, उन छोगों को आथिक सहायता मिलती है जो वृद्धा- 
वस्था, बीमारी, वेधव्य, अनाथावस्था, बेरोजगारी अथवा अन्य विशेष परिस्थि- 
'तियों के कारण अयोग्य हो गये हैं; इसके अंतर्गत उन लोगों को चिकित्सा तथा 
_अस्पताली चिकित्सा उपलब्ध हो सकती है जो उसका छाभ उठाना चाहते हैं; 
तथा इसके अंतर्गत समाज के सामान्य कल्याण तथा छोगों के स्वास्थ्य. की 
अतुरक्षा के लिए सभी आवश्यक साधन जुटाये जाते हैं । 


२३८ . भारतीय मजद्रों को श्रम-समस्याएं 


वृद्धावस्था के छाभ से अभिप्राय यह है कि जिन छोगों की आयु ६० पर 
पहुंच गयी है और जो लोग आवास-संबंधी शर्तें पूरी करते हैं, उन्हें पेंशन मिलती 
है। एक पति को, जिसकी पत्नी को पेंशन नहीं मिल सकती है, सामाजिक 
सुरक्षा आयोग के निर्णय से, कुछ शर्तें पूरी करने पर, एक अतिरिक्त छाभ 
 आपत्त हो सकता है। विधवाओं को बुनियादी पेंशन मिलते का अधिकार है। 

च्यूजीलंड में कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु १६ से अधिक हो और जो 

बीमारी अथवा दुर्घटना के कारण अस्थायी रूप से अपनी जीविका कमाने में 
असमर्थ हो गया हो, बीमारी-संबंधी लाभ पा सकता है। उसको यह लाभ 
अपनी असमर्थता की अवधि तक अथवा जब तक वह फिर कमाने छायक न हो 
जाए, मिलते रहेंगे । उसको यह सहायता रोगी को सहायता के नाम से मिलेगी । 
यह सहायता उन छोगों को दी जाती है जो स्थायी रूप से काम करने में अक्षम 
हैं तथा जिनकी आयु १६ वर्ष के ऊपर है और जिन्हें आयु-संबंधी कोई लाभ 
प्रात नहीं हो रहा है; कितु यह असमर्थता अपने हाथों जानबूझकर पैदा न कर 
ली गयी हो । 

न्यूजीलैंड में कामगार की हानिपूर्ति (खनकों के व्यावसायिक कारणों से 
उत्पन्त रोगों को छोड़कर) का एक अन्य कानून है। इसके अंतर्गत कामगार 
को सेवाकाल में शारीरिक चोट लगने के विरुद्ध अपना अनिवार्य बीमा कराना 
होता है। इसके अंतर्गत ठेके या शिक्षता (4.97070९69॥ 70) के आधार 
पर काम करनेवाले सभी कर्मचारी (हाथ की मेहनत करतेवाले, क्छक॑ अथवा 
अन्य कर्ंचारी) तथा नाविक और नागरिक उड्डयन के कर्मचारी आते हैं। 
कुछ स्थितियों को छोड़कर अन्य सभी स्थितियों में मालिक को बीमा की किद्त 
(अधिशुल्क) देनी होती है जिसकी राशि कारखाने में खतरों की दृष्टि से आंकी 
जाती है। द 

अन्य अनेक चीजें सामान्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत आती. 
हैं । इनमें चिकित्सा, औषधि तथा प्रसृति-संबंधी सुविधाओं के नाम सबसे 
पहले गिनाये जा सकते हैं। रोगियों को कुछ फोस डावटरों के हाथों पर 
अवश्य धरनी पड़ती है। अन्य चीजें बे-पैसे मिलती हैं। 

आस्ट्रेलिया-- पिछले पचास वर्षों में आस्ट्रेलिया में नागरिकों की सामाजिक 
सुरक्षा की व्यवस्था में बहुत प्रगति हुईं है। इस शताब्दी के आरंभ होने से 
पहले, आस्ट्रेलिया में सावेजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक शिक्षा ही सामाजिक 
सेवा के अंग थे; कितु आजकल अधिकांश देशवासियों की आय और स्वास्थ्य 

के खतरों से बचाव के लिए इसके अंतर्गत व्यवस्था है। 5 यू के 

.. आस्ट्रेलिया की सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के लिए एंक सरल ढंग से धन 


इकट्ठा किया जाता है। इसकी व्यवस्था आस्ट्रेलियन सामाजिक सेवा हृढ़ीकरण 
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है। 


अधिनियम (4 प्रहढोींदा 0ल2ंकी 5"ए088 ('णाइगीवेक्षत00 406) 
१९४७ द्वारा की गयी है। इसके अंतर्गत वृद्धावस्था की पेंशन, रोगियों की 
शत, विधवाओं की पेंशन, प्रसूति-कालिक भत्ते, बालकों के प्राभुत, वेरोजगारी 
की सहायता, बीमारी की सहायता और अंत्येष्ठि की सहायता का प्रव॑ंध है। 
इस विस्तृत परियोजना के अतिरिक्त, कामगारों की हानिपूर्ति और बकाया 
राहतों के लिए राज्य सेवा के लाभ भी उपलब्ध हैं । 
बुढ़ापे की पेंशनें ६५ वर्ष के ऊपर के पुरुषों तथा ६० वर्ष से ऊपर की 
स्त्रियों को मिलती है | विकलांगों की पेंशनें स्थायी रूप से विकलांग व्यक्तियों 
को मिलती हैं । । ः 
बेरोजगारी की सहायता उन लोगों को मिलती है जिनकी आयु १६ और 
६५ वर्ष के बीच होती है तथा जो भले प्रकार से काम कर सकते हैं कितु 
जिन्हें उचित प्रयास करने पर भी काम नहीं मिल पाया है । स्त्रियों के बारे में 
यह आयु की ऊंची सीमा ६० वर्ष होती है । जो व्यक्ति बेरोजगारी की सहायता 
चाहता है उसे अपना पिछला सेवा-संबंधी विवरण देने की जरूरत नहीं है और 
वह आदमी जो अभी तक अपना काम करता रहा है, वेरोजगारी की सहायता 
पा सकता है बशतें वह नौकरी करने को तेयार हो । बीमारी का भत्ता उन 
लोगों को मिल सकता है जो किसी बीमारी अथवा दुर्घटना के कारण अस्थायी 
रूप से काम करने में असमर्थ हो गये हों । 
. विधवाओं की पेंशनों के अंतर्गेत कई प्रकार की आश्रित स्त्रियों को भी 
“विधवा की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार की विधवाओं को 
कितनी सहायता मिलनी चाहिए इस उद्देश्य से तत्संबंधी अधिनियम में उन्हें 
चार श्रेणियों में बांद दिया. गया है जो आयु तथा उनके आश्रित बच्चों की _ 
संख्या पर जाधारित हैं। यदि (१) जिस स्त्री का पति जेल में है, अथवा (२) 
बीमारी के कारण अस्पताल में पड़ा हुआ हैं, अथवा (३) जिस स्त्री को तलाक 
मिल गया है, अथवा (४) जिस स्त्री को पति छोड़ गया है, वह “विधवा” की 
पेंशन पाने का दावा कर सकती है । 
आस्ट्रेलिया में प्रसुतिकालिक भत्ते बहुत दिनों से मिलते आ रहे हैं । १९४७ 
के अधिनियम द्वारा उनकीं घन-राशि बढ़ा दी गयी है। बाल-पोषण-सहायता 
के बंतगगंत माताओं को बालकों की १६ वर्ष की आयु तक उनके भरण-पोषण, 
प्रशिक्षण तथा उन्‍नति के लिए भत्ता दिया जाता है। इसी अधिनियम हारा 
वृद्धावस्था तथा रुग्णावस्था की पेंदन' पाने वालों की अंत्येष्टि के लिए भी 
आर्थिक सहायता दी जाती है। 
आस्ट्रेलिया के सभी राज्यों में कामगारों की हानिपुत्ति का कानून है जो 
ब्रिटेन के हानिपूर्ति-कानुन से मिलता जुलता है । 


र४ण भारतीय मजदूरों की श्रम-सम्तस्थाएं 


आस्ट्रेलिया की सामाजिक सुरक्षा परियोजना के अंतर्गत पेंशन, भत्ते, धर्मस्व 
और आधथिक सहायताएं एक राज-कानून द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कल्याण निधि 
से दी जाती हैं। इस निधि में सामाजिक सेवाओं के लिए मिलने वाले चंदों 
तथा करों की उगाही से धन आता है। ये कर आयकर कानून के अंतर्गत 
लगाये जाते हैं । 

आस्टेलिया में रहन-सहन का स्तर काफी ऊंचा है; और यदि इस दशा में 
वहां की सामाजिक सुरक्षा-पद्धति इतनी विशद और व्यापक है तो इसमें 
आइचय की बात ही क्या है। इसके अतिरिक्त, देश के कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या 
सघन होने तथा वहां अन्य प्राचीन देशों जैसी व्यापार-भेणियों को जन्म देने 
वाली संस्थाएं न होने के कारण उक्त सामाजिक सुरक्षा के विकास में सहायता 
मिली है । द 

संयुक्तााज्य अमेरिका--संयुक्तराज्य अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा की 
व्यवस्थाओं का उद्देश्य यह है कि जीवन-निर्वाह का न्यूनतम मानक प्रत्येक 
व्यक्ति की पहुंच के भीतर बना रहे । उसका उद्देश्य संकटों से व्यक्तियों की 
अलग-अलग रक्षा करना नहीं है। इस सामाजिक सुरक्षा पद्धति में विभिन्‍न 
सरकारी कार्यक्रम मिलेजुले रूप में दिखायी देंगे--कोई पूर्णतः संघीय कायंक्रम 
होते हैं, कोई राज्यीय कार्यक्रम होते हैं और किसी पर दोनों की पुट छगी होती 
है। इन कार्यक्रमों के बुनियादी सिद्धांतों में भी अंतर होता है। कोई-कोई 
सामाजिक बीमा के सिद्धांतों पर और कोई व्यक्तिगत वित्तीयः आवश्यकता के 
सिद्धांत पर टिके हुए हैं। कुछ स्वास्थ्य और कल्याण सेवाओं के साधनों द्वारा 
सामान्य लोक कल्याण की उन्नति में संलग्न हैं। 

१९३५ के सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (3800 ह९6७ए7५५ 80 
935 ) को संयुक्तराज्य अमेरिका की संगठित सामाजिक सुरक्षा पद्धति की 
स्थापना का प्रथम उल्लेखनीय प्रयास मानना होगा। संघीय सामाजिक बीमा 
पद्धति, जिसके अंतर्गत वृद्धावस्था तथा परिवार के लिए रोटी कमाने वाले 
व्यक्ति की मृत्यु के कारण आय बंद हो जाते के विरुद्ध कामगारों का बीमा 
किया जाता है, उक्त अधिनियम के भीतर आता है। एक संघीय-राज्यीय 
कार्यक्रम के अंतगत उन अधिकांश औद्योगिक तथा व्यावसायिक कामगारों को _ 
शरण दी जाती है जो बेरोजगारी के कारण कमाई से वंचित हो जाते हैं । 
सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के कारण प्रत्येक राज्य को बेरोजगारी बीमा 
कानून बनाने तथा उसे राम करने का उत्साह मिला है। इस. अधिनियम में 
.._ बेरोजगारी बीमा कार्यक्रम के लिए संघ सरकार से अनुदान मिलने की व्यवस्था 


.._ भी है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो तृतीय आय-अनुरक्षण कार्यक्रम की 
... व्यवस्था की गयी है वह वित्तीय सहायता के इच्छुक व्यक्तियों के विशेष गुट 


. सामाजिक सुरक्षा हा क्‍ २४१ 


के लिए एक केंद्रीय-राज्यीयः सहायता कार्यक्रम है। उक्त ग्रुट के अंतर्गत्त बुढ़ढों, 
अंधों, आजध्वित बालकों तथा स्थायी रूप से पूर्ण. विकलांग व्यक्तियों को स्थान 
दिया गया है । अनेक राज्यों में यह सार्वजनिक सहायता कार्यक्रम चाल है जिसे 
केंद्रीय सरकार से अनुदान दिया जाता है जिससे वे प्रसुता और शिक्षु स्वास्थ्य 
सेवा, विकलांग बालक सेवा तथा शिशु कल्याण सेवा में सुधार कर सकें । 

सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अंतवर्ती उक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त, राज्यों 
के कामगारों तथा संघीय (केंद्रीय) सरकार के कमचारियों, बंदरगाही काम- 
गारों तथा अन्य लोगों के लिए कामगार की हानि-पृत्ति की व्यवस्था है। 
अ-व्यावसायिक किस्म की अयोग्यता के सिलसिले में बीमारी अथवा अयोग्यता 
के आरंभिक काल में जो हानि होती है उससे कामगार का बचाव किया जाता 
है। राज्यीय अथवा स्थानीय पेमाने पर एक सामान्य सहायता कार्यक्रम होता 
है जिसके अंतर्गत उन कामगारों को सहायता मिलती है जो सुनिश्चित केंद्रीय- 
राज्यीय कार्यक्रमों से लाभ उठाने में वंचित रहते हैं । 

संयुक्तराज्य अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा योजना का एक महत्त्वपूर्ण अंग 
यह है कि उसके अंतर्गत कामगारों के एक विश्येष गुट के लिए संघीय' सामा- 
जिक. बीमा की व्यवस्था है। इस गुट में अंतःराज्यीय व्यापार में छूंगे हुए 
रेल-कमंचारियों के वर्ग आते हैं। इसके अंतर्गत इन्हें बेरोजगारी का बीमा, 

सेवानिवृत्ति, वृद्धावस्था अथवा अयोग्यता-संबंधी आथिक सहायता, बीमारी तथा 
.. प्रसृतिकालिक सहायता सुलभ होती है। ये छाभ अब नाविकों को भी मिलने 
लगे हैं। 

९४९ के सामाजिक सुरक्षा अधिनियम में वृद्धावस्था आदि के लिए 
प्रकार के लाभों की व्यवस्था है जो ६५ वर्ष की आयु के सेवानिवृत्त व्यक्ति 
को प्राप्त हो सकते हैँ। ये हैं मूल बीमा का लाभ, पत्नी की सहायता, विधवा 
की सहायता, माता-पिता की सहायता, बच्चे की सहायता, विधवा का चालू 
बीमा धन तथा मृत्यु के उपरांत एकमुइ्त धन-राशि। “ये लाभ प्रायः वाणिज्य 
तथा उद्योग विभाग के कमंचारियों को ही प्रास होते हैं। मूल बीमा की राशि 
को देख कर ही उक्त सहायता की धन-राशि नियत की जाती है। मूल बीमा 
की राशि कामगार के औसत मासिक वेतन की राशि पर निभर होती है । 

अमेरिका में जिन लोगों को बीमा का लाभ प्राप्त नहीं है और जो वृ॒द्धावस्था 
में आथिक सहायता चाहते हैं उन्हें वृद्धावस्था-सहायता-कायक्रम के अंतर्गेतः सहा- 
यता प्रात होती है । 

सामाजिक सुरक्षा अधिनियम १९३५ ने कर मुजरा करने की नीति द्वारा 
राज्यों को बेरोजगारी बीमा प्रणाली स्थापित करने के लिए उत्साहित किया। 
यह प्रणाली संघीय सरकार के कुछ मानकों का परिशीलन करती है। अधि- 
म्१६ द रे 


रथ भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


कांश राज्यों ने उक्त अधिनियम से भी आगे बढ़कर अपने कार्यक्रम चाल किये 
हैं जो औसत साप्ताहिक मजदूरी अथवा वेतन पाने वाले प्रत्येक चार व्यक्तियों 
में से कम से कम तीन व्यक्तियों पर तो लागू होता ही है। इस अधिनियम में 

बताया गया है कि कमंचारियों को कितना साप्ताहिक लाभ प्राप्त होगा। यह 
लाभ पूर्ण साप्ताहिक मजदूरी के ५० प्र० श० भाग से कम नहीं होता है। यह 
उल्लेखनीय है कि दो राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों ने बेरोजगारी के 
बीमे की व्यवस्था कर्मचारियों के वेतन से २७ प्रतिशत कटौती करके की है। 

सेवाकाल में चोट लगने से यदि कामगार सेवा के अयोग्य हो जाता है तो 
उसकी हानि-पूत्ति की सुलभ व्यवस्था की गयी है। इसके लिए कामगार हानि- 
पृत्ति कानून बने हुए हैं । 

बीमारी की सहायता सात दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद प्राप्त होती है। 
यह धन-राशि मजदूरी की राश्षि'के अनुसार नियत की जाती है | दीघेकालिक 
अयोग्यता अथवा अ-व्यावसायिक दुर्घटना से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के 
संबंध में जो बीमा कार्यक्रम है वह रेल-क्मंचारियों पर ही लागू है। 

सोवियत रूस--सामाजिक सुरक्षा सोवियत रूस की बुनियादी सामाजिक 
नीति का एक अभिन्न अंग है । सोवियत संघ का एक दावा यह है कि रूस में 
सभी कामगारों और कर्मचारियों का सामाजिक बीमा है। इस बीमा की एक 
महत्त्वपूण चीज यह है कि यह कामगार वर्ग के कल्याण का ही स्तंभ न होकर 
देश के उत्पादन बढ़ाने का प्रबल साधन बन गया है। वहां सामाजिक सुरक्षा 
परियोजना के संगठन, प्रशासन तथा अधीक्षण का काम मजदूर यूनियनों के 
हाथ में है और प्रत्येक संस्थान से चंदा इकट्ठा करके इस परियोजना के व्यय 
को पूरा करते हैं । 

अकतूबर क्रांति के बाद सामाजिक बीमा सोवियत सामाजिक नीति की 
आधारशिला बन गया । १९३३ में प्रथम पंचवर्षीय योजना के श्रीगणेश से 
पहले इस नीति का लक्ष्य श्रमिक-वर्ग की अधिकतम सुरक्षा करना था। कितु 
जब १९३८ में अधिकतम उत्पादन लक्ष्य बना लिया गया तो उस सिद्धांत को 
तिलांजलि दे दी गयी | श्रमिक अभिकर्ताओं के सातवें अखिल रूसी सम्मेलन के 
. एक प्रस्ताव में बताया गया था कि रूस में सामाजिक बीमा का सिद्धांत क्‍या 
है । इसका सामाजिक बीमा अभिकरणों की ऐसी पुनव्यंवस्था करना, उनके 
काम का ऐसा पुनगठन करना था ताकि देश में समाजवादी पुन्तिर्माण के कार्य 
में अधिकतम सफलता प्राप्त की जा सके । 

सोवियत रूस में स्वास्थ्य बीमा के रूप में समय-समय पर परिवतंन होता 


... आया है प्रारंभ में इसके अंतर्गत सभी कामगारों को बीमारी की अवधि में' 


.._ अपने वेतन के बराबर आथिक सहायता दी जाती थी। कितु १९३१ में इसमें 


सामाजिक सुरक्षा श्ढ्३ 


संशोधन कर दिया गया और अब इसके अंतर्गत आर्थिक सहायता तब दी जाती 
है जब कि पहले यह देख लिया जाता है कि कामगार की सेवा की अवधि 
कितनी है और वह पहले नौकरी कहां करता था। सात उद्योगों--कोयला 
तथा लोहे की खानों, धातु-खानों, मशीन बनाने के कारखानों, रसायनों के 
कारखानों, रेलों तथा जलमार्गों--में विशेष तथा रियायती बीमा कोष भी 
स्थापित किये गये थे । जब १९३८ में सामाजिक बीमा के संबंध में एक कानून 
बन गया तब इसमें और भी परिवर्तन हो गये । इस योजना के अंतर्गत किसी 
कामगार ने अपने पिछले पद तक लगातार कितने समय' तक सेवा की है, उसके 
अनुसार उसे आथिक सहायता दी जाती है। यदि किसी कामगार ने खानों 
तथा धात्विक कारखानों, रासायनिक कारखानों तथा कुछेक् अन्य महत्त्वपूर्ण 
उद्योगों में किसी एक ही स्थान पर लगातार एक वर्ष काम किया है तो उसे 
बीमार होने पर उसके औसत वेतन की शतप्रतिशत राशि प्रदान की जाती है । 
जिन कामगारों को काम करते एक वर्ष नहीं हुआ है उन्हें उनकी कमाई का 
६० प्र० श० भाग दिया जाता है। राष्ट्रीय अथंतंत्र की अन्य' शाखाओं में मज- 
दूरी तथा वेतन-भोगी कामगारों को रुग्णावस्था की सहायता उनके वेतन का 
५० से १०० प्र० श० मिलती है। इसे निश्चित करते समय किसी कारखाने 
था कार्यालय में सेवा की अवधि का ध्यान रखा जाता है। यदि उनका सेवा- 
. काल तीन वष से कम होता है तो उन्हें अपनी कमाई का ५० प्र० शा० ही 
मिलता है। 

जो कामगार अनुशासन-हीनता या इसी प्रकार के अन्य अपराध के कारण 
बर्खास्त कर दिये गये हैं अथवा जिन्होंने स्वेचछापव॒क अपनी नौकरी छोड़ दी 
है वे उक्त प्रकार की सहायता का दावा तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक 
कि वे नयी नौकरी कम-से-कम छः महीने तक न कर दिखाएं । है 

बीमारी की आथिक सहायता बीमाशुदा कामगारों तथा उनके आश्रितों को 
दी जाती है। जब किसी कामगार का बच्चा अपनी दो वर्ष की आयु तक 
बीमार पड़ता है तब उसको मां को अवकाश दे दिया जाता है चाहे उसके घर 
उस बीमार बालक की देखभाल के लिए और कोई हो या नहीं । यदि आव- 
इयकता हो तो कामगार को भी परिवार के बीमार-सदस्य की देखभाल के लिए 
छुट्टी मिल सकती है । इन सभी परिस्थितियों में कामगार को सामाजिक सुरक्षा 
कोष से सहायता दी जाती है। बीमारी की सहायता बीमार होने के पहले दिन 
से उस समय तक मिलती रहती है जब तक वह पूरी तरह चंगा न हो जाए । 
यदि बीमारी रूबी (४ से ६ मास तक) खिच जाए तो उसे तब तक सहायता 
मिलती रहेगी जब तक चिकित्सा आयोग उसे असाध्य' रोगी उद्घोषित न कर 
दे । उस दिन से उसे स्थायी अयोग्यता की पेंशन मिलने लगेगी । 
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जो मजदूरी '(भूति) तथा वेतन-भोगी कामगार काम करते समय दुघटना 
तथा व्यावसायिक रोगों के कारण स्थायी रूप से अयोग्य हो गये हैं. उन्हें पेंशन 
देते समय- उनके सेवाकाल पर ध्यान नहीं दिया जाता तथा यह पेंशन-दर उससे 
अधिक होती है. जो कामगार को सामान्य रोग से उत्पीड़ित होकर स्थायी रूप 
से अयोग्य हो जाने पर मिलती है। पेंशन की यह राशि अयोग्यता, अयोग्यता 
की गहराई तथा जिस राष्ट्रीय कारखाने में कामगार काम करता है उसके 
महत्त्व और अयोग्य होने से पहले उसकी आय पर निर्भर होती है। . 

सामान्य रोग से अयोग्य हो जाने के लिए मजदूरी तथा वेतन-भोगी कामगार 
की, जो बीस वर्ष से अधिक आयु का है, पेंशन-दर उसकी सेवाकाल को देखकर 
निश्चित की जाती है। कितु जिनकी आयु बीस वर्ष से कम है उनकी सेवा 
की अवधि पर ध्यान दिये बिना ही पेंशन नियत कर दी जाती है । 

सोवियत रूस में उत्तराधिकारी के बीमे के मूल में यह भावता काम करती 
है कि बीमाशुदा (बीमा-आगोपित) के सभी उत्तराधिकारियों को बीमा का 
लाभ प्राप्त नहीं होता है; यह लाभ केवल उन लोगों को मिलता है जोया तो' 
काम नहीं कर सकते या बीमाशुदा व्यक्ति पर आश्रित थे । यह शर्ते उन माता" 
पिता या पत्नी-पति पर लागू नहीं होती है जो क्रमशः ५५ (स्त्री) और ६० 
(पुरुष) वर्ष के हो चुके हैं । द 

एक निश्चित आयु के हो जाने अथवा एक निश्चित अवधि तक काम करने 
के बाद सभी मजदूरी तथा वेतन-भोगी कामगार वृद्धावस्था की पेंशन पाने के 
अधिकारी हो जाते हैं । इसमें उनके स्वास्थ्य का ख्याल नहीं किया जाता है। 
पुरुष ६० वर्ष का होने अथवा २५ वर्ष तक सेवा करने के बाद वृद्धावस्था की 
पेंशन पा सकता है। स्त्री को पेंशन के अधिकार के लिए २० वर्ष सेवा करनी 
या ५५ वर्ष की आयु पार करनी होती है । वृद्धावस्था की पेंशन पाने वालों को 
पेंशन मिलती रहती है चाहे वे' कहीं काम क्यों न करते रहें । 

सोवियत संघ में बेरोजगारी के बीमे की व्यवस्था नहीं है। काम करने का. 
मूलभूत अधिकार सबको प्रास है और यहां १९३० से बेरोजगारी कानूनी तौर 
पर उन्मूलित कर दी गयी है । छटती अथवा कामबंदी के कारण बेरोजगारों को _ 
पेंशन मिलती है। इस कामबंदी में कामगार को कोई अन्य' राहुत नहीं मिलता 
है क्योंकि पेंशन के कारण उसका प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। 

जेसा कि पहले कहा जा चुका है, प्रायः रूस के मजदूर संघ ही देश की सामा- 

. जिक बीमा परियोजनाओं का संचालन करते हैं। अखिल-संघीय' केंद्रीय मंजदूर 
... संघ परिषद सामाजिक बीमा पद्धति के प्रशासन के लिए एक केंद्रीय संस्था है । 
... इसका एक सामाजिक बीमा विभाग अलग है। इसका मुख्य काम मजदूर संघों 
के उन सब विभागों पर अंकुश रखना है जिन्हें सामाजिक बीमा के प्रशासन का 
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भार सौंपा गया है। यह समस्त सामाजिक बीमा बजट तैयार करता है जिस 
पर सरकार की स्वीकृति लेना अनिवायें है। यह सामाजिक बीमा कानूनों के 
प्रारूपों की रचना भी करता है । विभिन्‍न संघ इसके अभिकर्ता के रूप में अपने- 
अपने उद्योगों में काम करती हैं; तथा दूकान के मुनीम स्थानीय क्षेत्र में उसके 
अभिकर्ताओं का काम करते हैं। उनकी सहायता के लिए कितने ही कारखानों 
में बीमा-परिषदे स्थापित हो छुकी हैं । 


5 मारत में सामाजिक सुरक्षा _ 


आरंभ--सामाजिक सुरक्षा का जो अर्थ आजकल समझा जाता है उसकी 
हृष्टि से वह भारत के लिए कोई बिल्कुल नयी चीज नहीं है । कुछ मालिक अपने 
कर्मचारियों को पेंशन, प्रॉवीडेंट फंड (भविष्यनिधि) तथा ग्रेच्युटी (अनुग्रह-धन) 
वर्षों से देते आये हैं तथा उनके कल्याण की कुछ व्यवस्थाएं भी करते आये हैं । 
इस दिशा में भारत में कानूनों का भी पूर्ण अभाव नहीं रहा है | यहां कामगार 
हानिपूर्ति अधिनियम १९२३ में पास हुआ था तथा अनेक राज्यों में प्रसूति- 
'कालिक लाभ अधिनियम १९४७ से पहले बनाये गये । कितु इन अधिनियमों 
से समस्या का हल प्राप्त नहीं हुआ है। वे विषय को छूकर ही रह गये हैं। 
वास्तव में, इन अधिनियमों के बनने पर भी, सामाजिक सुरक्षा का मुख्य भार 
मालिकों पर ही छोड़ दिया गया है जिनमें उसकी व्यवस्था करने की सहृदयता' 
अधिक नहीं पायी जाती है। उत्तमें कम प्रगतिशील मालिक तो इसके विरुद्ध 
ही दीखते हैं । 

विधि-विधान के क्षेत्र में १९४८ के कमंचारी राज्य बीमा अधिनियम का 
नाम सबसे पहले उल्लेखनीय है जो आजकल उन सब फेक्टरियों पर लागू है. 
जिनमें बिजली से इंजन चलते हैं तथा २० या उससे अधिक लोग काम करते 
हैं। कोयला खान प्रॉवीडेंट फंड तथा बोनस योजना १९४८ और कमंचारी 
प्रॉवीडेंट फंड योजना अन्य मुख्य' कानूनी व्यवस्थाएं हैं। कमंचारी प्रॉवीडेंट फंड 
योजना १९५२ में ६ बड़े उद्योगों में चालू हुई थी और १९५६ में कुछ अन्य 
उद्योगों में भी लागू कर दी गयी । १९५८ में इस अधिनियम में फिर संशोधन 
. हुआ । अब यह सरकारी उद्योगों तथा स्थानीय निकायों पर भी छागू हो गया 
है। औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अधिनियम १९५३ के अंतर्गत छठतनी तथा 
कामबंदी के संबंध में आथिक सहायता की व्यवस्था की गयी है । 

सामान्यतः सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में बीमा योजनाएं. कामगार की उस 
दशा में सहायता करती हैं जबकि वह सेवा करते समय चोटिल अथवा किसी 
रोग से पीड़ित हो जाए। इन योजनाओं के अंतर्गत कामगारों को इस बात की 
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गारंटी मिली रहती है कि यदि वह काम करने में किसी कारण से असमर्थ होगा 
तो वह तथा उसका परिवार भूखों न मरेगा । द 
कामगारों की हानिपूर्ति--जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस दिशा में 
भारत में सबसे पहला कदम १९२३ का श्रमिक हानिपूर्ति अधिनियम (५०%- 
प्ाछ] 8 (/0779९78906% 400) है। मूलतः यह अधिनियम रेलवे, ट्राम, 
फंक्टरी, खान, समुद्र, जहाजघाट, भवन, व्यापार, कूड़ा-करकट और अग्निशामक 
(फायर ब्रिगेड) के कामगारों पर लागू होता था। इसके अंतर्गत सेवा्कॉल में चोट 
की गंभीरता के अनुसार कामगारों को हानिपूर्ति दी जाती थी । मालिक निर्धा- 
रित स्तर पर हानिपृतति देने के जिम्मेदार होते हैं। फक्टरियों के कामगारों को 
मिलाकर अन्य २७ प्रकार की व्यावसायिक सेवा करने वाले लोग, जिनका 
वेतन ४०० रु० मासिक से अधिक नहीं होता है, इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें 
मृत्यु, स्थायी व्यापक अयोग्यता, स्थायी आंशिक अयोग्यता और दुघटना अथवा 
व्यावसायिक रोग से उत्पन्न अस्थायी अयोग्यता के लिए हानिपूर्ति की व्यवस्था 
की गयी है। इस हानिपूर्ति की छमाही अदायगी होती है और अयोग्यता आरंभ _ 
होने के आठवें दिन से शुरू हो जाती है। स्थायी रूप से अयोग्यता अथवा मृत्यु 
के कारण हानिपूर्ति एकमुश्त दे दी जाती है । द 
यह स्पष्ट उल्लिखित है कि हानिपूर््ति की धन-राशि से किसी दावे का भुगतान _ 
नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक राज्य में कामगारों की विवादग्रस्त हानिपूर्ति 
का निर्णय करने के लिए आयुक्त ( कमिश्नर) होते हैं। वे हानिपूर्ति संबंधी दावों 
का फेसला करते हैं। 
इस अधिनियम के अंतर्गत हानिपूर्ति की अदायगी के लिए कुछ माहिकों ने. 
अपने-अपने सा्थों (फर्मों) का बीमा भी करवा रखा है । 
असू्तिकालिक लाभ--प्रसुतिकालिक अवकाश की व्यवस्था न होने से काम- 
गारिनों को अपनी नौकरी अनिश्चित काल तक सुरक्षित रखने में बड़ी कठिनाई 
होती थी। इसलिए अब लगभग सभी राज्यों ने प्रसूतिकालिक छाभ अधिनियम _ 
पास कर दिये हैं जिनसे प्रसुता कामगारिनों (कामिनों) को वेतनिक छट्टी तथा. 
अन्य सुविधाएं प्रसव से पहले और बाद में मिल जाती हैं। सबसे पहले बंबई 
राज्य ने १९२९ में उक्त विषय का कानून पास किया था। केंद्रीय सरकार ने 
केंद्रीय खान प्रसूृति-सुविधा अधिनियम लागू कर रखा है। 
| इन अधिनियमों के अतर्गत मालिकों को घन देना पड़ता है। संतान उत्पन्न क्‍ 
होने से पहले तथा उसके बाद में कुछ काल के लिए अनिवायें रूप से छुट्टी देनी 
होती है। विश्वामकाल आठ सप्ताह का होता है और उसका वेतन मिलता है 
: कितु किसी-किसी केस में यह विश्वामकाल १ २ सप्ताह तक का होता है और 
कुछ को ७ सप्ताह की ही छुट्टी मिलती है। छुट्टी का वेतन सबको समान दर 
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पर मिलता है। किसी-किसी केस में समान दर तथा मजदूरी-दर में जो अधिक 
राशि होती है वह दी जाती है; तथा किसी-किसी को उक्त दरों में जो कम 
होती है उसके हिसाब से वेतन दिया जाता है । 


. स्वास्थ्य बीमा-इस उद्देश्य की परियोजनाओं में एक दोष यह है कि इनके 
अंतर्गत हीनिपूर्ति का दायित्व व्यक्तिगत मालिकों पर डाल दिया गया है तथा 
जिन मालिकों को अंतरात्मा की पुकार नहीं सुनायी देती है वे हानिपूर्ति देने में 
अनाकानी कर जाते हैं; तथा यदि कामगार अपने अधिकार को नहीं पहचानते 
हैं तो वे उससे लाभ उठाने में चूक जाते हैं। किसी भी उचित सामाजिक सुरक्षा 
योजना में हानिपूर्ति का दायित्व व्यक्तिगत मालिक पर न होकर राज्य पर 
अथवा अन्य स्वतंत्र संगठन पर निर्भर होना चाहिए । 


जब से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने उद्योग, वाणिज्य तथा कृषि के कामगारों के 
बारे में स्वास्थ्य बीमा का अभिसमय' (कन्वेंशन) स्वीकार कर लिया है तब से 
भारत सरकार सामाजिक बीमा परियोजना के कार्यान्‍्वय' के प्रश्न पर विचार 
. करती आ रही है । उस समय भारत सरकार का कहना यह था कि भारत की 
तत्कालीन आथिक दा को देखते हुए उक्त अभिसमय को भारत सरकार 


. स्वीकार करने में असमर्थ है। कुछ समय बाद भारत में श्रम की जांच के लिए 


नियुक्त किये गये राजकीय' आयोग ने उक्त प्रश्न पर विचार करके सिफारिश 
की थी कि “उन (श्रमिकों) की वर्तमान कठिनाइयों को कम करने के लिए 


... सभी उपायों की खोज करनी चाहिए ।” उसने विशेष रूप से यह सिफारिश 


की थी कि बीमारी के आंकड़े इकट्ठे किये जाने चाहिए जिनके आधार पर 
स्वास्थ्य बीमा की एक व्यापक परियोजना बनायी जा सके । श्रम-मंत्रियों के 
सम्मेलन का यह अंभिमत था कि स्वास्थ्य बीमा परियोजना को फिलहाल परी- 
क्षण के तौर पर आरंभ किया जाए। 


इसके बाद स्वास्थ्य बीमा, प्रसृुतिकालिक सहायता तथा सेवाकालिक चोट 
के लिए सामाजिक सुरक्षा की एक समासित परियोजना चाल की गयी। इस 
परियोजना के आधार पर कमंचारी राज्य' बीमा अधिनियम को भारत के 
स्वाधीन होने के बाद १९४८ में राज कानून बना दिया गया 


इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए एक निगम (कार्पोरेशन ) 
बना हुआ है जिसमें मालिकों, कर्मचारियों, चिकित्सा व्यवसाय, केंद्रीय तथा 
राज्यीय सरकारों और संसद के प्रतिनिधियों को स्थान दिया गया है।. 
चिकित्सा सहायता परिषद केवल परामर्ं दे सकती है। निगम की एक स्थायी 
समिति इस परियोजना की देखभार करती है कित इसके अधिशासन का 
उत्तरदायित्त्व प्रधान कार्यालय के महासंचालक पर है। 


र्ब्ट भारतीय सजदूरों की श्रम-समस्याएं 


प्रत्येक स्तर पर सहयोग की अपेक्षा के कारण प्रादेशिक बोर्ड और स्थानीय 
समितियां बनायी जा रही हैं जिनमें श्रमिकों, मालिकों, राज्यीय सरकारों और 
निगम के प्रतिनिधि होते हैं । विवादग्रस्त प्रश्नों का निपटारा करने के लिए 
. राज्य-सरकारों ने कमंचारी बीमा न्यायालय स्थापित कर दिये हैं। 
इस परियोजना के भीतर वे सब कमचारी आते हैं जिनकी कुल आय 
४०० रु. मासिक से अधिक नहीं होती है। इस परियोजना के अंतर्गत निम्नां- 
कित लाभ प्राप्त होते हैं 


(१) बीमार होने और सेवाकाल में क्षत-विक्षत हो जाने पर निःशुल्क 
चिकित्सा, क्ष-रश्मिकी (#9840]02709 ) तथा व्याधिकीय 
([0900]08709/! ) सेवाओं की व्यवस्था समेत । 

(२) महिला कमंचारियों की निःशुल्क प्रसृतिकालिक देखभाल । प्रसूतिकालिक 
अवकाश १२ सप्ताह तक का हो सकता है जिसमें प्रसव से अधिक से 
अधिक छह सप्ताह पहले अवकाश ग्रहण किया जा सकता है। 

(३) सेवाकाल में चोट छगने से यदि कर्मचारी ७ दिन से अधिक काल के 
लिए काम करने के अयोग्य हो जाता है तो वहु उत्त अयोग्यता के 


लिए नकद धन पाने का अधिकारी है। यह घन-राशि अयोग्यता-कारू 


के लिए उसके आधे वेतन की दर पर मिलेगी । 

(४) पूर्ण रूप से स्थायी अयोग्य होने पर कमंचारी को उसके वेतन की 
आधी राशि पेंशन के रूप में जीवन भर मिलती रहती है तथा आंशिक 
रूप से स्थायी अयोग्य होने पर जितना उसे मिलना है उसीके अनुपात 
से उसकी आजीवन-पेंशन नियत कर दी जाती है। 

(५) यदि चोटिल होकर आदमी मर जाता है तो उसके वेतन की आधी 
राशि उसके परिवार अथवा आश्िितों को पेंशन के रूप में मिलने 
लगती है । 


कामगार हानिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत एकमुश्त धन-राशि देने के चलन 
को अधिक उपयोगी माना जाता है। इससे सामाजिक सुरक्षा का उद्देदय 
अधिक सफल होता है। इस परियोजना के किसी क्षेत्र में चाल होते ही, उसी 
दिन से, वहां के कामगारों को चिकित्सा-विषयक सुविधाएं मिलने लगती हैं 
तथा कुछ छातें पूरी होने पर नकद धन-राशि भी दी जाने रूगती है। 
इस परियोजना पर जो धन व्यय होता है वह मालिकों तथा कामगारों के 
चंदों और केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के अनुदानों द्वारा इकट्ठा किया जाता है। 
.. कामगारों से चंदा इकट्ठा करने में उनकी आर्थिक क्षमता का ख्याल रखा 
जाता है। इस उद्देश्य से उनकी आठ वेतन-श्रेणियां बनायी गयी हैं। जो काम- 


२५० . भारतीय मजदूरों को श्रम-समस्याएं 


वह उसे किसी भी औद्योगिक, व्यापारिक, कृषिक तथा अन्य संस्थानों पर लागु 
कर सकती है। इस परियीजना के अंतर्गत एक सामान्य सामाजिक बीमा 
परियोजना का नमूना तैयार करना है । 


बीमाशुदा व्यक्तियों के परिवारों को. चिकित्सा की सुविधा देने की मांग 
हले से ही होती आ रही है। इसलिए निगम के लेन-देन की जांच-पड़ताल 
इस उद्देदय से की गयी कि चंदे की वर्तमान दरों को देखते हुए क्या वह उक्त 
प्रकार की चिकित्सा-ब्यवस्था कर सकता है। जांच-पड़ताल करने के बाद जो 
सिफारिश की गयी उसके अनुसार निगम ने परिवारों की चिकित्सा की 
व्यवस्था करना स्वीकार कर लिया। 


कोयला खनकों को बोनस ओर ग्रॉवीडेट फंड--प्रायः छोगों के सामने 
आकस्मिक खर्चे आ जाते हैं। इसलिए जिन कामगारों को नपा-तुला वेतन 
मिलता है वे प्रायः महाजन के चंगूल में फंस जाते हैं। कितु यदि उनके मालिक 
उन्हें बोनस नियमित रूप से देते हैं तो वे ऐसी स्थिति का डट कर सामना कर 
सकते हैं । कोयला खनकों की कठिनाइयां और स्थितियां विचित्र होती हैं और 
जिन कामगारों को परिरक्षण की जरूरत है उनमें उनका नाम सबसे पहले आता 
है। इसलिए सुलह ( कोयला खनक विवाद ) बोर्ड [80%7व ७ (एगालं- 
॥8007 ((०0॥6०ए 4)8790॥68) | की सिफारिशों के आधार पर कोयला 
खंनकों को उनकी बुनियादी मजदूरी के हिंसाब से चार मास की मजदूरी के 
बराबर बोनस मिलने लगा है तथा उनके लिए प्रॉबीडंट फंड की भी व्यवस्था 
की गयी है । इसके लिए कोयली खनक्र प्रॉवीडेंट फंड तथा बोनस परियोजना 
अधिनियम ((08 ४68 770एशंत७ा0 #फ्ाव 20वें 07प8 
5070७7068 ८0) है । 


जिन छोगों को बुनियादी मजदूरी ३०० रु० मासिक तक मिलती है, उनको 
बोनस दिया जाता है। कामगारों को अपनी बुनियादी मजदूरी के एक-तिहाई 
भाग के बराबर धन च्रमासिक बोनस के रूप में पाने का अधिकार है बश्चर्ते 
उनकी आवश्यक उपस्थिति ठीक हो । 


कामगारों को जो कुल मजदूरी, जिसमें महंंगाई-भत्ता तथा खाद्य-भत्ता भी 
सम्मिलित है, मिलती है उसके प्रति रुपया एक आना की दर से प्रॉवीडेंट फंड 
के लिए चंदा कटवाना होता है। इतनी ही धन-राशि मालिक को देनी पड़ती 
है। इस फंड का प्रशासन प्रन्यासी मंडल (30%/7वें 0 ॥7प्७/७७४) करता 
है जिसमें कामगारों, मालिकों और केंद्रीय तथा राज्यीयः सरकारों के प्रतिनिधि 


होते हैं । इसका देनिक प्रशासन, कोयला खनक प्रॉवीडेंट फंड कमिश्नर (आयुक्त)... 


"के निदशों के अंतर्गत, एक केंद्रीय कार्यालय' चला रहा है। 
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इस प्रशासन का व्यय न तो मालिक के अंशदान से और न ही उनके धन- 
विनियोग की आय से लिया जाता है। इसके लिए मालिक धन देता है जो 
. संयुक्त अंशदान की पूंजी पर ५ प्रतिशत परथक कर लगाकर उपलब्ध कर लिया 
जाता है। 

प्रॉवीडेंट फंड के दावे यथाशीक्र निपठटाने की कोशिश की जाती है, कामगार 
को अपना पूर्ण अंश तथा अपनी सेवा की अवधि के अनुसार मालिक का अंश- 
दान मिल जाता है । पूण सेवा, मृत्यु अथवा स्थायी रूप से सेवा के लिए अयोग्य' 
होने पर पूरी राशि मिल जाती है । 

कोयला खनक बोनस तथा प्रॉबीडेंट फंड परियोजनाओं ने कोयला खनकों 
में सुरक्षा की भावना क्रुछ सीमा तक उत्पन्न की है। इससे आकस्मिक व्यय 
की दशा में उन्हें सहारा बंध गया है तथा सेवा से निवृत्त होने पर वे अब अपने 
को नितांत अनाथ अनुभव नहीं करते हैं । 

कम चारियों का ग्रॉविडेंट फंड--- कोयला खनक प्रॉवीडेंट फंड परियोजना 
की सफलता ने अन्य उद्योगों में इसी प्रकार की परियोजना की मांग का सूत्र- 
पात किया । इसलिए १९५२ का कमंचारी प्रॉवीडेंट फंड अधिनियम (+,7- 
का0०7७6४ ?760एंवैक्ा। कप्रपत5 34060 ) बनाया गया । 

इस अधिनियम के अंतगगत जो “ परियोजना बनी वह छह बड़े उद्योगों-- 
सीमेंट, सिगरेट, इंजीनियरिंग ( विद्युदीय, रासायनिक और सामान्य ), लोहा 
और इस्पात, कागज और कपड़ा--पर छागू होती है। जुलाई १९५६ में 
. प्रॉवीडेंट फंड अधिनियम १९५२ को तेरह भौद्योगिक श्रेणियों पर लागू कर 
दिया गया तथा दिसंबर १९५६ में यह परियोजना चाय, आदि के बागों और 
खानों पर भी लागू हो गया। मई १९५८ में कमचारी प्रॉवीडेंट फंड अधि- 
नियम में फिर संशोधन किया गया जिससे वहु सरकारी अथवा स्थानीय 
प्राधिकार के संस्थानों पर भी लागू हो गया। इस संशोधन से प्रॉवीडेंट फंड 
के क्षेत्र में सरकारी और निजी क्षेत्रों के साथ बराबरी का व्यवहार होने लगा | 
अब इस अधिनियम से लगभग आठ लाख कमंचारियों को लाभ पहुंच रहा है । 

इन प्रॉवीडेंट फंडों के चंदे की दर वही है जो कोयला खनक प्रॉवीडेंट फंड 
परियोजना के अंतर्गत चालू है। दूसरे शब्दों में, कुल वेतन-राशि में छह नये 
पैसे प्रति रुपया कटोती होती है। सरकार प्रॉवीडेंट फंड की कटौती की दर 
६ प्र० श० से बढ़ाकर ८३ प्र० श० करने का विचार कर रही है। नवम्बर 
१९५७ के अंत में ६,२२५ कारखानों तथा संस्थानों के २३.२२ लाख काम- 
गारों का प्रॉवीडेंट फंड कट रहा था। फंड के धन पर ३३ प्र० श० ब्याज 
मिलता हैं। एक केन्द्रीय प्रन्यासी मंडल जिसमें केंद्रीय तथा राज्यीय' सरकारों 
मालिकों और कामगारों के प्रतिनिधि होते हैं, इस परियोजना का प्रशासन करता 
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है | प्रादेशिक कमिश्नरों के अंतगंत बीस प्रादेशिक कार्यालय खोले गये हैं । इनमें 
निरीक्षक तथा अन्य कमंचारी भी काम करते हैं। प्रादेशिक कमिश्नर (आयुक्त) 
केंद्रीय प्रॉवीडेंट फंड कमिश्नर के प्रति उत्तरदायी हैं जो बोड का प्रधान अधि- 
शासी अधिकारी होता है। इसके अतिरिक्त, प्रादेशिक समितियां भी हैं जो 
केंद्रीय. बोर्ड को परामश देती रहती है । 

५५ वर्ष की आयु पर सेवा से निवृत्त होने अथवा किसी शारीरिक या मान- 
सिक अक्षमता के कारण अवकाश ग्रहण करने अथवा भारत को छोड़ कर किसी 
दूसरे देश में स्थायी रूप से बसने के कारण, कोई भी कामगार अपने हिसाब की 
घधन-राशि प्रॉवीडेंट फंड से वापस ले सकता है। यदि प्रॉबीडेंट फंड परियोजना 
का कोई सदस्य दूसरी जगह किसी ऐसी फैक्टरी में जाकर नौकरी कर लेता 
है जहां उक्त परिषोजना को कम-से-कम एक वर्ष छाग हुए नहीं हुआ है, तो 
वह अपनी धन-राशि वापस ले सकता है। जीवन बीमा पॉलिसी की किश्त देने 
' के लिए भी प्रॉबीडेंट फंड से धन-राशि उठायी जा सकती है । 

अनेक निजी फर्मों में प्रॉवीडेंट फंड परियोजना संतोषजनक रीति से चालू 
है। जिन फंक्टरियों में कर्मचारियों को प्रॉवीडेंट फंड, पेंशन अथवा अनुग्रह-धन 
(ग्रेच्युटी ) के रूप में उचित लाभ मिल रहा है वहां उक्त अधिनियम के 
अंतर्गत कोई कारवाई नहीं की जाती है क्योंकि उसका उद्देश्य हस्तक्षेप करना 
नहीं है । इस प्रकार इस अधिनियम के अंतर्गत मूलतः जो फेक्टरियां आ गयी 
हैं उनमें लगभग ३० प्रतिशत उसके हस्तक्षेप से बची हुई हैं। उन व्यक्तियों को 
भी इससे छूट मिली हुई है जो इस अधिनियम की शरण लिए बिना उचित 
लाभ उठा रहे हैं। कितु यह छूट तभी दी जाती है जब सम्बंधित अधिकारी 
आलोच्य' वर्ग के बहुमत की अवस्था को देख कर संतुष्ट हो जाएं । यदि भारतीय 
आयकर अधिनियम ( 768४0 4700776 79% 4०४ ) द्वारा किसी फैक्टरी 
के प्रॉवीडेंट फड को स्वीकृति प्रास है और वह आवश्यक शर्तों पर आधारित 
है तो किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से उसका सदस्य बनने की छूट मिल 
सकती है । द 


छटनी और खाली बेठना (7607676॥7600 शाप ॥8ए-07 | -- 
कमंचारी राज्य बीमा परियोजना, कमंचारी प्रॉवीडेंट फंड परियोजना तथा 
खनक प्रॉवीडेंट फंड और बोनस परियोजना -- ये सब सामाजिक सुरक्षा के वे 
स्तंभ भी हैं जिन्हें स्वाधीन होने पर भारत में छागू किया गया है। इनके 
अतिरिक्त एक और महत्त्वपूर्ण व्यवस्था की गयी है। यह है छटनी अथवा कमी 
करने की दशा में हानिपूर्ति देना। प्रथम पंचवर्षीय योजना के कार्यानवयकालू 
में रोजगार-धंधों की बहुलता के बावजूद १९५३ के उत्तराड्ध में देश में बेरोज- 
:.. गारी का दौरदौरा आरम्भ हो गया। कामदिलाऊ कार्यालयों की पंजियों में 
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बेरोजगारों की संख्या बढ़ कर ५ लाख १३ हजार हो गयी । कितनी ही फैक्ट- 
रियों में छटती का बोलबाला हो गया और कितनी ही फैक्टरियां बंद हो 
गयी । छटनीग्रस्त कर्मचारियों का साहस भंग न. होने देने तथा उनको ढांढस 
बंधाने के लिए स्थायी श्रम समिति (57472 4,800प्रा/ (४0707776066) 
के तेरहवें सत्र में उन कामगारों को हानिपूर्ति देने के विषय पर विचार किया 
गया जिन पर बेरोजगारी उनकी अनिच्छा होते हुए भी लाद दी जाती है। 
इस समिति ने हानिपूर्ति के जिस सूत्र की रचना की उसके अनुसार कामगारों 
पर थोपी गयी बेरोजगारी के लिए उन्हें उनके बुनियादी मजदूरी तथा महंगाई 
भेत्ते की सम्मिलित धन-राशि का ५० प्रतिशत हानिपूर्ति के रूप में देना 
चाहिए। ऐसी हानिप्‌रति की अवधि एक वष में ४५ दिन तक सीमित कर दी 
गयी है । 

इस बीच, अक्तुबर १९५३ में, कपड़े का स्टॉक जमा हो जाने के कारण 
सूती कपड़ा मिलों के सामने मिल-बंदी अथवा छटनी का संकट पंदा हो गया । 
इस उद्योग की सहायता करने के लिए केंद्रीय सरकार ने कुछ अध्यादेश जारी 
किये जिनमें औद्योगिक झगड़ा (संशोधन ) अध्यादेश [ ॥शर्वप्र॥धलंछ] 
)87प्रा68 ( है7०ावा०70 ) 07त78708 | १९५३ का नाम यहां 
उल्लेखनीय' होगा । इससे कामगारों की छटनी अथवा खाली-बैठने (8ए-077) 
की अवस्था में प्रभावित कामगारों को हानिपूर्ति देने की आज्ञा दी गयी । इसके 
बाद औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अधिनियम १९५३ ने उक्त अध्यादेश का 
. स्थान ग्रहण कर लिया | इसके अनुसार कोई भी. कामगार जो लगातार एक 
वर्ष से सेवा कर रहा है, बिना एक मास के नोटिस (अथवा एक मास के 
वेतन) तथा नौकरी छूटने की हानिपूर्ति के बिना छटनी द्वारा नहीं निकाला 
जा सकता । यह हानिपूर्ति सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए १५ दिन की मजदूरी 
के हिप्ताब से दी जाती है। बचा हुआ छः महीने से अधिक का सेवा-कालू 
पूरा वर्ष मान लिया जाता है। 

खाली-बठने (७५-07 ) वाले कामगारों के लिए हानिपूर्ति की भी व्यवस्था 
इस अधिनियम में की गयी है। यह व्यवस्था केवल चाय, आदि के बागों तथा 
उन बारहमासी फैक्टरियों और खानों पर छागू होती है जो क्रमश: फंक्टरी 
अधिनियम १९४८ तथा खान अधिनियम (३6७४ 4०४) १९५२ के अंतर्गत 
आते हैं और जिनमें प्रत्येक काम-के-दिन में औसतन ५० कामगारों से कम 
कामगार काम नहीं करते हैं। जो कामगार लगातार एक वर्ष से सेवा कर 
रहा है उसे कमी में हटाये जाने पर मालिक बेरोजगारी की अवधि तक उसकी 
बुनियादी मजदूरी और महंगाई भत्ते की राशि का ५० प्रतिशत भाग हानिपूर्ति 
के रूप में देता है। इस दिशा में बारह मास की अवधि के लिए अधिकतम 
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४५ दिन तक की बेरोजगारी की हानिपूर्ति निश्चित की गयी है। यदि उन्हीं 
बारह मासों के भीतर कामगार खाली-बेठाई का शिकार होकर एक सप्ताह से 
अधिक काल के लिए दोबारा बेरोजगार हो जाए तो हानिपूर्ति की उक्त 
अधिकतम अवधि की सीमा बढ़ायी जा सकती है । 


उपसंहार 


चरम लक्ष्य --- भारत के स्वाधीन होने के बाद, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में 
अभी एक छोटा-सा प्रयास ही किया गया है। वर्तमान परियोजनाओं के भीतर 
अभी जनता का एक छोटा-सा अंश ही आता है। यद्यपि लाखों कामगार इस 
सामाजिक सुरक्षा से यथोपलब्ध छाभ उठाते हैं फिर भी उन कामगारों की 
संख्या दर्सियों लाखों में गिनी जा सकती है जो इस दिशा में अपने उक्त भाइयों 
के समान सौभाग्यशाली नहीं हैं । ब्रिटेन और न्यूजीलेंड में सब कामगारों को 
सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्राप्त हैं, कितु भारत में कृषि, ग्रृहकार्यों तथा 
शिल्पिक व्यवसायों में लगे हुए कामगारों को उसकी हवा तक छूकर नहीं 
निकली है। सामाजिक सुरक्षा का लक्ष्य उक्त दसियों छाखों में से प्रत्येक व्यक्ति 
को बीमारी अथवा बेरोजगारी अथवा वृद्धावस्था में सहारे की व्यवस्था 
करना है। 

बीया तथा ग्रॉवीडेंट फंड परियोजनाओं का विस्तार--फिलहाल कर्म चारी 


राज्य बीमा अधिनियम तथा कमंचारी प्रॉवीडेंट फंड अधिनियम के प्रभावक्षेत्र 


में फेलाव करने से विपुल कामगारों को छाभ पहुंच सकता है। अभी सामाजिक 
सुरक्षा की दिशा अपने आरंभिक चरण में होने के कारण उसको अन्य वर्गों के 
कामगारों तक सहज में फंलाया जा सकता है। 
वृद्धावस्था की पेंशनें-यद्यपि प्रॉवीडेंट फंड परियोजना से सामान्यत 
कामगारों को राहत मिली है फिर भी उससे वृद्धावस्था तथा उत्तराधिकारियों 
की पेंशनों का मामला नहीं निबट सका है। यदि कोई कामगार नौकर होने 
के थोड़े समय बाद मर जाता है तो इस दशा में उसके आश्वितों को बहुत थोड़ा 
घन प्रात होता जिससे आवश्यकता पड़ने पर वे अपना निर्वाह भी भरीभांति 
नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार, जो कामगार पूर्ण अवधि तक काम करते हैं 
वे यह देख कर कम निराश नहीं होते हैं कि उन्हें जो कुछ धन-राशि सेवा से 
.. निवृत्त होने पर मिली है वह उनके परछोक सिधारने तक के लिए ना-काफी 


है। यह अंतिम कठिनाई प्रॉवीडेंट फंड के साथ उचित समय पर पेंशन की. 


. च्यवस्था करने से दूर हो सकती है। इसलिए प्रॉवीडेंट फंड की व्यवस्था के 
साथ वृद्धावस्था तथा उत्तराधिकारी बीमा की भी व्यवस्था होनी चाहिए 
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बेरोजगारी का बीमा--भारत में पहली बार १९५३ के अंत से बेरोजगारी 
का बीमा चालू हुआ है। यह उन औद्योगिक संस्थानों और चाय, आदि के 
बागों पर लागू है जहां कम-से-कम ५० व्यक्ति काम करते हों। कितु यह 
योजना उन औद्योगिक कारखानों पर भी छागू की जानी चाहिए जिनमें २० 
या इससे अधिक आदमी काम करते हों और जिनमें बिजली के इंजनों का प्रयोग 
होता हो तथा जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम १९४८ और कमंचारी 
प्रॉवीडेंट फंड अधिनियम १९५२ जैसे बड़े-बड़े श्रम-अधिनियमों के अंतर्गत 
आते हों । | 

खाली-बंठाई और छटनी की दशा में कामगार को क्षतिपूर्ति- देने की व्यवस्था 

१९५३ में की गयी। इस दशा में व्यक्तिगत मालिक को हानिपूर्ति देनी होती 
है । इस परियोजना में भी वही दोष हैं जो श्रमिक हानिपूर्ति अधिनियम तथा 
प्रसूतिकालिक सुविधा अधिनियम में पाये जाते हैं, अर्थात जिन मालिकों की 
आथिक स्थिति हढ़ नहीं है अथवा जिनकी अंतरात्मा उदार नहीं है वे इस ओर 
अधिक ध्यान नहीं देते हैं । 

. कि का क्षेत्र--खेतिहर कामगारों की संख्या विशाल है और वे इस देश 
के श्रमिक-वर्ग का एक महत्त्वपूर्ण अंग हैं। उनकी सामाजिक सुरक्षा की समस्या 
कुछ भिन्‍न है। नगर में मजदूरी करने वाले की कठिनाइयां उक्त खेतिहर 
. मजदूरों से कहीं अधिक होती हैं । जहां तक किसानों का प्रशन है, भूमि-सुधार 
. से अर्थात उनके अधिकार की रक्षा से उनकी आय की सुरक्षा हो गयी है। 
निःसंदेह, देविक प्रकोप और दुर्घटनाएं तथा मूल्यों का उतार-चढ़ाव उनके 
भविष्य पर अपनी काली छाया डालता रहता है; फिर भी राज्य की सहायता, 
फसलों के बीमे तथा अन्य इसी प्रकार के उपायों से उसका सामना किया जा 
सकता है। कितु खेतिहर मजदूर का प्रश्न टेड़ा है। उसकी आय आकाशी-वृत्ति 
पर निर्भर होती है क्‍योंकि वह खेतों में काम करता है। इसके अतिरिक्त, ये 
खेतिहर मजदूर असंगठित और विखरे हुए हैं तथा उनका काम भी फसली 
होता है। 

इन कठिनाइयों के बावजूद, ग्राम्य क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा के उपायों की 
व्यवस्था करनी ही चाहिए जो व्यावसायिक खतरों से खेतिहर मजदूरों, शिकमी 
जोत वालों तथा छोटे-छोटे किसानों की रक्षा तथा उनमें सामाजिक सुरक्षा 
की भावना उत्पन्त कर सके । द 

सामाजिक सहायता- सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से अति प्रगतिशील देशों 
में भी स्थानीय राहुत और सामाजिक सहायता की व्यवस्था है। जब हमारा 
देश समाजवादी आदर्श की ओर कूच कर रहा है तब असमय और संकटकाल 
में राजकानून द्वारा सावंजनिक सहायता की व्यवस्था होना आवश्यक है। सावें- 


२५६ .. भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


जनिक स्वास्थ्य योजना तथा चिकित्सा-सहायता और सार्वजनिक कल्याण के 
क्रिया-कलाप द्वारा तैयार की गयी भूमि में यदि उक्त प्रकार की गतिविधि को 
बढ़ावा दिया जाए तो इस देश में मंगलकारी राज्य की स्थापना में सचमुच ही 
बड़ी सहायता मिलेगी। 

समनन्‍्वय--सामाजिक सुरक्षा के सबंध में सरकार द्वारा जो-जो काम किये 
गये हैं उनमें समन्वय की कमी के कारण दोहरेपन की झलक मिलती है। 
विभागों और क्षेत्रीय अधिकारियों तथा मालिकों के कार्यों में यही दोहरापन 
मिलता है। इसलिए अच्छी व्यवस्था और मितव्यथिता, दोनों की हृष्टठि से 
विभिन्‍न कायवाहियों में समन्वय करना आवश्यक है। मालिकों और कामगारों 
दोनों पक्षों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाने के. उद्देश्य से विभिन्‍त सामाजिक 
सुरक्षा परियोजनाओं के प्रशासनों को मिलाकर एक कर देना चाहिए। इसके 
लिए एक सुगठित सामाजिक बीमा योजना बनानी चाहिए । 

भावी कार्यक्र--भारतीय संविधान के निर्देशात्मक सिद्धांतों द्वारा राज्य 
की नीति निर्धारित की गयी है। उनमें लिखा है कि राज्य अपनी आथिक 
क्षमता तथा विकास के अनुरूप ऐसी प्रभावशाली व्यवस्था करेगा जिससे प्रत्येक 
व्यक्ति को काम करने, शिक्षा प्रास करने, तथा बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, 
अयोग्यता तथा अन्य अनभीष्ट दशा में सरकारी सहायता मिल सके । यद्यपि 
भारत के स्वाधीन होने के बाद कामिनों और कामगारों के कुछ वर्गों के लिए 
बीमारी, प्रसव, सेवाकालीन चोट के खतरों तथा सेवा-निवृत्ति के छाभों का 
अनिवाय बीमा करवाया जाने छगा है, फिर भी इस दिशा में अभी बहुत कुछ 
करना शेष है। सामाजिक सुरक्षा के लिए धन की कमी बहुत खटकती है। 
कितना धन मिल सकता है, उस राशि पर ही सुरक्षा कार्य क्रम' का आकार- 
प्रकार निर्भर होता है । 
. सामाजिक सुरक्षा के कार्यों का कितना बोझा देश का अथतंत्र उठा सकता 
है इसका निर्णय दिनोंदिन फलती-फुलती राष्ट्रीय आय को दृष्टि में रख कर 
करना चाहिए तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यों का आयोजन ठीक ढंग से करना 
चाहिए 
... चिकित्सा के क्षेत्र में डाक्टरों, नसों, अस्पतालों तथा अन्य सुविधाओं की 
कमी है। इसका ध्यान भी रखना होगा । स्वास्थ्य सर्वेक्षण समिति के आंकडों 
के अनुसार भारत में ६,००० व्यक्तियों के पीछे एक डाक्टर होता है जबकि 
ब्रिटेन में १,००० व्यक्तियों के पीछे एक डाक्टर है। चिकित्सा अथवा डाक्टरी 
की सहार्यता देने वाली संस्थाओं की संख्या बहुत कम है। नगरीय क्षेत्रों में 


यह प्रति २४,००० व्यक्तियों तथा देहाती क्षेत्रों में. प्रति ५०,००० व्यक्तियों... 


पीछे एक-एक चिकित्सालय अथवा अस्पताल है। रोगी के पलंगों का अनुपात 
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प्रति ३,१३५ व्यक्ति पीछे एक पलंग अथवा प्रति एक हजार पीछे ०*३२ पलंग 
है । इस स्थिति में सुधार की कोशिश की जा रही है। बीमारी तथा स्वास्थ्य 
बीमे के विस्तार को ध्यान में रख कर इस देश में चिकित्सा तथा अस्पतालों 
की संख्या बढ़ाने के कार्यक्रम पर विशेष बल देना होगा । 

इन अड़चनों के होते हुए भी, सामाजिक सुरक्षा की प्रगति के लिए बहुत 
कुछ किया जा सकता है। भारतीय समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे 
हैं। देश की स्वाधीनता तथा आथिक आयोजन ने प्रत्येक नागरिक के मन में 
अपने जीवन-काल में ही आथिक अवस्था के सुधार की अभिलाषा उत्पन्त कर 
दी है। उसकी इस अभिलाषा को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि देश 
भर में सामाजिक सुरक्षा के विस्तार के लिए एक सुगठित योजना बनायी. 
जाए। 


मे १७ 
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उद्योगों में स्वास्थ्य-रक्षा, सुरक्षा 
और कल्यापा-कार्थ 
उद्योगों में स्वास्थ्य-रक्षा 


उद्योगों में कल्याण कार्य--उद्योगों में कल्याण-कार्यों की व्यवस्था का इतिहास 

मानव को बुद्धि पर उसकी आत्मा की विजय की एक कहानी है। औद्योगिक 
क्रांति ने उद्योगपतियों पर उत्पादन बढ़ाने का भूत सवार कर दिया। उन्होंने 
देखा कि औद्योगिक क्रांति से उनकी भौतिक समृद्धि में कल्पनातीत वृद्धि होने 
की संभावना पैदा हो गयी है। यह पहला कारण था जिससे वे उद्योगों के 

विस्तार के पीछे हाथ धोकर पड़ गये। इसके अतिरिक्त एक और कारण भी 
था। यह पहले कारण का ही उपज था। उद्योगपत्ियों ने सोचा था कि यदि 
उपलब्ध होने वाली संपूर्ण जन-शक्ति का उपयोग उद्योगों के लिए किया जाए 
तो अंत में वह मानव-जाति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा । दूसरे शब्दों में, 
उन्होंने उपलब्ध जनशक्ति को भी भौतिक समृद्धि बढ़ाने के लिए एक कच्चा क्‍ 
माल मान लिया। वे ऐसा विचार क्यों कर बैठे ? इसका कारण यह था कि 
उन दिनों भौतिकी और रसायन-विद्या का बोलबाला था। इस विद्या ने 

भाष और बिजली की शक्ति को कारखानों की मशीनें चल्लाने में लगा कर उस 
समय पृथ्वी के गर्भ में पड़े हुए कितने ही कच्चे पदार्थों को उपयोगी बना दिया 
जबकि कोई व्यक्ति उनकी ओर विशेष ध्यान तक नहीं देता था। इसका परि- 
जाम यह हुआ कि औद्योगिक नगरों में गंदी बस्तियां और सघन बस्तियां पैदा 
हो गयीं; और बेरोजगारी के साथ-साथ मनुष्य का नेतिक पतन भी हो चला । 
लेकिन मनुष्य की आत्मा सदा अजेय है। उसने मशीनों (यंत्रों) की गुलामी 

के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह से मनुष्य की भावनाएं भड़क उठीं । 

उनमें एक आपसी संघर्ष छिड़ गया; यहां तक कि प्रबंधकों और श्रमिकों के 
. बीच ठन गयी । वे एक-दूसरे को अपना शत्रु मानने छगे। इससे मशीनों के 
_ उस गड़ की दीवारें हिल उठीं जिसके निर्माण में स्वयं औद्योगिक क्रांति का के. 
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हाथ था। सरकारों और उद्योगपतियों ने इस आने वाले तृफान की गड़गड़ा- 
हुट को सुन लिया । 

फिर भी क्‍या मानव की धारणाएं कहीं पछक भरते बदलती हैं ? उद्योग- 
पतियों ने आरंभ में जो रंगढंग अपनाया था उसका उहृश्य चोटी पर समूची 
शक्ति को केंद्रित करके नियंत्रण द्वारा सामान्य जनता से काम करवाना था। 
कितु कल्याण-कार्य का अर्थ इससे उल्टा होता है। उसका उहदेद्य नीचे से 
समाज की रचना करना है। उसके अंतगत जनता के लिए काम पर इस ढंग 
से नियंत्रण किया जाता है कि वह उसमें अपनी समूची शक्ति छगा दे और 
वह अपने कत्तंब्यों और दायित्वों को समझने के योग्य' बनने लगे। कितु निरं- 
कुश शासन का उपयोग करते-करते भारतीय उद्योगपतियों के लिए मजदूरी, 
काम के घंटे, बाल-श्रम, स्त्री-अ्रम, विश्वाम-काल तथा अन्य इसी प्रकार की 
समस्याएं सहृदयतापूर्वक हल करना कठिन हो गया। इसलिए श्रमिकों और 
अ्रबंधकों के बीच की खाई पाटने के लिए सरकार को कानून बनाना पड़ा । 

बाद में यह देखा गया कि न्‍्यूनतम' लागत से अधिकतम उत्पादन के सिद्धांत 
को अपनाने के लिए प्रत्येक कामगार की योग्यता बढ़ाना आवश्यक है। इससे 
कल्याणकारी कार्यवाहियों को अपनाना पड़ा जैसे आरोग्य लाभ के लिए 
चिकित्सा, उपहारगृह (केंटीन), प्रशिक्षण-योजनाएं, उत्साहवर्धक मजदूरी तथा 
इसी प्रकार के अन्य उपाय । कितु अधिकांश उद्योगपतियों को यह बात समझ 
में नहीं आयी कि वे भौतिक समृद्धि का मन-माना संचय क्‍यों नहीं कर सकते 
हैं। इसलिए सरकार को फिर उनकी रोकथाम के लिए कानून बनाना पड़ा । 
फकितु इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी उद्योगपतियों के विचार एक-से थे। 
कुछ तो बहुत उदार थे और स्वेच्छापूर्वक उदारता का व्यवहार करने में कानून 
से भी आगे निकल गये। उन्होंने कल्याण-कार्यों की प्रचुर व्यवस्था की । कितु 
उनके कार्यों में अहंकार की बू आती थी -जो मानवीय ' व्यक्तित्व को ठेस पहुंचाती 
थी । उन्होंने मानवीय मूल्यों को उचित रूप से न कूत करके जो रुख अपनाया, 
यद्यपि वह सहानुभूतिपू्ण था, फिर भी उससे श्रम-समस्याओं पर वर्गवादी भाव- 
नाओं का रंग चढ़ गया। वे यह नहीं समझ सके कि अकेले कल्याण-कार्यों की 
सुविधाएं श्रमिकों की निगाह में उतनी नहीं चढ़ सकतीं । सचमुच यहां तो सबसे 

पहले मानव की प्रतिष्ठा के प्रति आदर प्रकट करने की भावना की अपेक्षा है । 

तीन बातें प्राय: मनुष्य को काम में जुटाती हैं--बेरोजगारी का भय, वित्तीय 
प्रोत्साहन तथा काम करने की मानवीय प्रवत्ति। जब बेरोजगारी के डर के 
"मारे आदमी काम करता है तब वह अभीष्ट कमाई करके बंठ रहता है। इसी 
प्रकार वित्तीय प्रोत्साहन भी भोजन तथा आवास उपलब्ध करने तक ही सीमित 
रहता है । रे. 
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इसलिए मनुष्य को अपनी काम करने की प्रवृत्ति से ही काम करने की 
सच्ची प्रेरणा मिलती है। यदि मनुष्य अपनी इस प्रवृत्ति का विकास करना 
चाहता है तो उसे काम करना होगा । मानव जीवन संघर्ष का अखाड़ा 
होता है और उसे अपनी आत्मरक्षा, आत्माभिव्यक्ति तथा जिज्ञासा की संतुष्टि 
के लिए काम करना पड़ता है। काम, उसकी प्रवृत्तियों के मार्ग में बाधक न 
बन कर, उसकी उन्नति में हाथ बटाता है। उद्योगों में कल्याण-कार्य का उद्देश्य 
. औद्योगिक कामगार की काम में रुचि बढ़ाना तथा उसके जीवन को सुखमय' 
बनाना है। जो कल्याण-कार्य इस उद्देश्य को पूरा नहीं करता है उसे केवल 
दान मानना चाहिए जिसका उपभोग करने से मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस' 
पहुंचती है । 
आजकल कामगार के असंतोष का मुख्य कारण यह नहीं है कि उसे अपने 
उत्पादन के लाभ में उचित भाग प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उसकी शिकायत 
यह है कि उसका काम उसके शरीर और मस्तिष्क के विकास में भलीभांति 
योगदान नहीं करता है। इस विषय में कामगार की सहायता के लिए स्वास्थ्य- 
. रक्षा, सुरक्षा और कल्याण-कार्य की व्यवस्थाएं सामने आती हैं जिनसे उसके 
शरीर और मन दोनों शक्तिशाली बन सकते हैं। । 
उद्योगों में स्वास्थ्यरक्षा का प्रश्न--उद्योगों में स्वास्थ्य-रक्षा के प्रश्न के 
दो पहलू बन गये हैं। पहला यह है कि अन्य नागरिकों की भांति कामगार 
के स्वास्थ्य को सामान्य खतरों का सामना करना पड़ता है। दूसरा यह है 
कि उसके स्वास्थ्य' को स्वास्थ्य-संबंधी व्यावसायिक जोखिम भी उठाने पड़ते 
हैं। कामगार के सामने अन्य नागरिकों की भांति सामान्य स्वास्थ्य-सेवा से 
लाभ उठाने का द्वार खुला पड़ा है। इसके अतिरिक्त वह व्यावसायिक स्वास्थ्य- 
सेवा से भी लाभ उठाता है जो औद्योगिक स्वास्थ्य-रक्षा के प्रश्नों का अध्ययन 
करके बुराइयों को दूर करने में अधिक लाभदायक प्रमाणित हो सकती है। 
ओद्योगिक स्वास्थ्य-सेवा का उद्देश्य यह है कि औद्योगिक वातावरण तथा 
अन्य संबंधित ख्रोतों से उत्पन्न होने वाले रोगों के निवारण में तथा स्वास्थ्य 
की रक्षा करने में किसी प्रकार की शिथिलुता न आने दी जाए। इसका अभि- 
प्राय यह है कि औद्योगिक स्वास्थ्य-रक्षा की व्यवस्था को स्वास्थ्य की रक्षा 
का तथा व्यावसायिक रोगों के अवरोध का कार्य करना होता है। प्रत्यक्ष है 
कि औद्योगिक वातावरण से बहुमुखीं समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अर्थात्‌ धूल 
_ और विषेली वायु पैदा होती है, भीषण तापमान और नमी पैदा होती है, तेज' 
प्रकाश की ऊलजलूल व्यवस्था कष्ठ देती है, शोरगुल पैदा होता है और कार- 
.. खाने में स्वच्छता की सामान्य कमी' रहती है।. द 
.. कारखानों का वायुमंडरू रोग पैदा कर सकता है। यह बात चौथी शताब्दी 
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में हिप्पोक्रेट्स के ज़माने से लोगों को ज्ञात है। रामाज़िस्नी ने, जिन्हें लोग 
व्यावसायिक स्वास्थ्य-रक्षा का. जनक मानते हैं, १७७० में व्यावसायिक रोगों 
का एक रोचक विवरण प्रकाशित किया था। भौद्योगिक क्रांति के कारण 
व्यावसायिक रोगों से बिगड़ी हुई अवस्था को सुधारने के लिए कितने ही कानून 
बनाने पड़े जिनसे व्यावसायिक रोगों की उपस्थिति और गंभीरता की कहानी 
अपने-आप स्पष्ट हो जाती है । क्‍ क्‍ 

फिर भी, ओद्योगिक स्वास्थ्य-रक्षा का प्रदन अभी तक उपेक्ष्य ही बना रहा । 
कुछ वर्षों पहले, लोगों को इसका महत्त्व अंत में स्वीकार ही करना पड़ा। 
प्रथम महासमर के समय गसों तथा भाष के जो चित्र दिखाये गये उनसे उद्योगों 
में खतरों के प्रति लोगों में समझ-बूझ उत्पन्न हुई। युद्ध के लिए रासायनिक 
पदार्थों, विस्फोटकों तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं की बहुत आवश्यकता 
थी । इसलिए कामगारों तथा सेनिकों को इनके प्रकोप से बचाने की ओर भी 
ध्यान गया । इससे औद्योगिक स्वास्थ्य-रक्षा के महत्त्वपूर्ण सिद्धांत का जन्म 
हुआ । इसका उद्देश्य हानिकारक स्थितियों से सजग रहना तथा किसी प्रकार 
की गंभीर क्षति पहुंचने से पहले ही उसे रोकने का उपाय करना है। 

उद्योग को प्राविधिक ज्ञान की विशेष आवश्यकता है कितु उसे आदमी की 
भी आवश्यकता होती है । प्रविधि और आदमी के श्रम के सहयोग से जो परि- 
. णाम निकलता है वह गुण के साथ दोष से भी भरा हुआ है। भौद्योगिक 
. स्वास्थ्य-रक्षा के उपायों से इस दोष को दूर करने का प्रयास किया जाता है । 
उनका उद्देश्य मानव और मशीन दोनों में तालमेल बैठाना है । 

औद्योगिक स्वास्थ्य-रक्षा का जो स्वरूप आजकल हमारे सामने है उसके 
अंतर्गत विभिन्‍न वज्ञानिक शाखाओं का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को मिलकर 
काम करना पड़ता है। इसलिए डाक्टरों, इंजीनियरों, रसायनवेत्ताओं, सेवि- 
वर्गाधिकारियों तथा अन्य विशेषज्ञों, सभी को अपना-अपना कत्तंव्य हृढ़ता से 
मिबाहना पड़ता है। इन विभिन्न विशेषज्ञों में, जेसा कि पहले बता चुके हैं, 
आपसी सहयोग की आवश्यकता होती है । यद्यपि भिन्‍न-भिन्‍न लोगों के भिन्‍न- 
भिन्‍न दायित्व होते हैं और उनके आधारभूत व्यवसाय भी अछूग-अछग हैं फिर 
भी उन सबके मिल कर काम करने से ही औद्योगिक स्वास्थ्य-रक्षा की समस्या 
हल हो सकती है । हि 

इस कार्यक्रम के अंतर्गेत चिकित्सा का उद्देश्य रोग का उपचार करने से 
कहीं अधिक उसकी रोकथाम करना होता है। इसमें रोगी की अपेक्षा उस 
कामगार को मदद पहुंचाने की चेष्ठा की जाती है जो स्वस्थ है कितु जिसके 
सिर पर रोग का खतरा मंडराता रहता है। इसका उद्देश्य प्रत्येक आदमी को 
ठीक काम पर लगाना होता है इससे प्रत्येक कामगार को अपने काम में आनंद 
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आने लगता है। कितु जहां कामगार की अपने काम में लगन नहीं होती है वहां 
कामगार के लिए ही नहीं बल्कि मालिक तक को दिक्कत पैदा हो जाती है। 
यह॒ओद्योगिक स्वास्थ्य रक्षा के कार्यक्रम की जिम्मेवारी होती है कि वह 
इस प्रकार की घटनाएं न होने दे तथा कामगार के शारीरिक, मानसिक और ' 
नेतिक दृष्टिकोण में वीप्सित परिवर्तत करके आथिक उत्पादन में वृद्धि कराए। 
इस प्रकार कामगार में स्वेच्छापर्वंक सहयोग करने की भावना उत्पन्न होती है 
जिससे उद्योग तथा समाज की सेवा में पूरी सहायता मिल सकती है । 

औद्योगिक डाक्टर को यह विवरण देकर सुरक्षा-इंजीनियर की सहायता 
करनी चाहिए कि उद्योग में कामगार के स्वास्थ्य को क्या-क्या जोखिम पैदा 
हो सकते हैं। कामगार के शरीर पर ताप, शोरगुल, प्रकाश और घृल का क्या 
मानसिक प्रभाव पड़ता है तथा काम पर डटे रहने, तेजी से काम करने, आदि' 
का क्‍या असर होता है, इसकी समीक्षा करनी चाहिए । 

डाक्टर और सुरक्षा-इंजीनियर द्वारा, इस क्षेत्र में, औद्योगिक स्वास्थ्य-रक्षा 
का एक संयुक्त सर्वेक्षण महत्त्वपूर्ण प्रभाणित होता है। इस सर्वेक्षण में प्रत्येक 
कमशाला के वातावरण का विवरण दिया जाता है। इसमें उसके कच्चे माल, 
तेयार माल तथा गौण-उत्पादन' से उत्पन्न' होने वाले भौतिक, रासायनिक तथा 
अन्य प्रकार के खतरों का भी उल्लेख किया जाता है। इसके आगे उनसे बचने 
के उपायों के बारे में सिफारिश की जाती हैं। इससे कामगार के लिए एक 
स्वच्छ और सुरक्षित कमंशाला तैयार हो जाती है जिससे उसे अन्य बातों के. 
अतिरिक्त अपने महत्त्व का ज्ञान हो जाता है। इससे उसमें सहकारिता की 
भावना भी पैदा होती है जिससे वह संघर्षों से बच सकता है । 

औद्योगिक स्वास्थ्य-रक्षा की व्यवस्था निरोधात्मक उपचार का एक विशेष _ 
अंग बन गयी है । इसके लिए एक ऐसे विशेषज्ञ डाक्टर की आवश्यकता होती 
है जिसे फक्टरी के वातावरण तथा औद्योगिक रोगों का ज्ञान हो; तथा उन 
रोगों के निवारण के लिए उचित औषधियां बता सके । उसे प्रत्येक विभाग में 
बढ़ती हुई बीमारियों और दुर्घटनाओं पर हृष्टि रखनी चाहिए ताकि वह इंजी 
निर्यारेंग और प्रविधिक विभागों के साथियों का सहयोग प्राप्त करके उनका 
उचित रूप से उपचार कर सके । 

दुर्घटता-निरोधक मोरचा बना कर सुरक्षा-इंजीनियर को कामगारों में सुरक्षा 
का ध्यान रखने की प्रवृत्ति पैदा करनी चाहिए। उसे इस विषय में अन्य उपायों 
से भी काम लेना चाहिए। उसे अग्ति-निरोध तथा “गह-संवरण” का भी 
. दायित्व संभालना होगा। ग्रह-संवरण के अंतर्गत कर्मशाह्वाओं तथा फैक्टरियों 
... के चारों ओर की जगह साफ रखनी चाहिए तथा हरेक चीज के लिए एक 
... जगह निरिचत होनी और हरेक चीज अपनी जगह पर रखी जानी चाहिए । 
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कारखानों की अमानवीय स्थितियां कामगार की मानसिक श्ञांति को प्राय: 
भंग करती रहती हैं। ये अमानवीय स्थितियां कारखाना-पद्धति की स्वाभाविक 
उपज हैं। मालिक और कामगार, मालिक और अधीक्षक, कामगारों के विभिन्‍न 
वर्गों, तथा मानव और मशीन के आपसी संबंधों से .उक्त दोष पेंदा हुए हैं। 
. कामगार इस स्थिति का सामना कर सके, इसके लिए सामाजिक वेज्ञानिकों ने 
अनेक तरीके- निकाले हैं : नये कामगारों की भरती के तरीके निर्धारित किये 
हैं; नये कामगार आरंभ से लिये जाते हैं; तथा विभिन्‍न वर्गों के कामगारों के 
आपस में मिलने-जुलने की व्यवस्था की गयी है। इससे कामगार के हृदय में 
सुरक्षा की भावना और आत्माभिब्यक्ति तथा सामाजिक जीवन का चाव उत्पन्न 
होती है जो बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं का उपशमन करता रहता है। 


इस क्षेत्र में सेविवर्गाधिकारी की योग्यता की परीक्षा होती है । उसका मुख्य 
काम कामगारों और अधिशासियों के बीच का तनाव कम करना होता है जो 
काम करने के दोरान में बहुधा बढ़ जाता है। प्रबंध और श्रमिकों के बीच की. 
गलतफहमी निरंतर दूर करके तथा दोनों पक्षों के संपके का मार्ग खुला रख कर 
यहां सफलता प्राप्त की जाती है। सेविवर्गाधिकारी कामगारों की शिकायतों 
की जांच करता है और इस प्रकार पारस्परिक हेष के विष को फैलने से रोक 
लेता है। वह कार्यस्थल पर तथा बाहर कामगारों के लिए कल्याण-सुविधाएं 
उपलब्ध करता है। 
... स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। उसका आश्थिक स्तर ऊंचा 

करने में स्वास्थ्य का एक बड़ा हाथ होता है। इससे मनुष्य की कायक्षमता ही 
नहीं बल्कि उसकी कार्य करने की इच्छा भी बढ़ती है। इसके अतिरिक्त औद्यो- 
गिक स्वास्थ्य-रक्षा का ध्येय' भी यही है कि कारखानों में कामगारों के लिए 
ऐसी मानवीय स्थितियां पंदा की जाएं जिनसे उन्हें काम करने में आनंद 
आने लगे। 

ओद्योयिक स्वास्थ्य-रक्षा का महत्व--अधिकांश उद्योगपति औद्योगिक 
स्वास्थ्य-रक्षा की ओर ध्यान देने को अनिच्छक जान पड़ते हैं और वे उस पर 
धन के अपव्यय किये जाने की छाप लगाते हैं। अपने लिए दुघटना-हानिपूर्ति 
का बीमा कराने के बाद वे दुर्घटना-निरोध पर धन “अपव्यय नहीं करना 
चाहते हैं । वे यह नहीं मानते हैं कि अप्रत्यक्ष दुघेटनाओं पर. प्रत्यक्ष दुर्घटनाओं 
से चोगुना धन व्यय होता है तथा यह बोझा बीमा-वाहक के स्थान में स्वयं 
उद्योग को उठाना पड़ता है। अप्रत्यक्ष दुर्घटनाओं का व्यय' उत्पादन की हानि 
होने, मशीनों को क्षति पहुंचने, तथा अन्य' कामगारों को काम पर बुलाने के 
कारण ओर भी बढ़ जाता है। जहां थोड़े लाभ की गुंजाइश है वहां सुरक्षा 
और स्वास्थ्य के कार्यक्रमों से लाभ और हानि के बीच की खाई कम्र की जा 
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सकती है । इसलिए सुरक्षा, योग्यता और उत्पादिता एक ही थेली के चटूटे- 
बट्टे मानने पड़ेंगे । 

ओद्योगिक झ्गड़े--कुछ फैक्टरियों के प्रबंधक औद्योगिक झगड़े निबटाने के 
अनोखे तरीके अपनाते हैं। इससे काम बनने की अपेक्षा बिगड़ता ही है। आज 
सबसे बड़ी आवश्यकता है उत्पादन बढ़ाने की; और इसके मार्ग का सबसे बड़ा 
रोड़ा है बढ़ते हुए औद्योगिक विवाद । पश्चिम के प्रगतिशील उद्योग औद्योगिक 
असंतोष के मूल कारणों को खोजने के लिए प्रच्चुर धन व्यय करते रहते हैं। 
उन्हें अब तक जो जानकारी मिली है उससे प्रकट होता है कि यंत्र नहीं बल्कि 
मनुष्य उत्पादन करता है; तथा औद्योगिक झगड़ों का मुख्य कारण कामगारों 
की भावनाओं को ठुकराना तथा प्रबंध के प्रशिक्षण का अभाव है। 

वास्तव में, यदि औद्योगिक झगड़ों का ठोस तरीके से निपटारा करना अभीष्ठ 
है तो प्रबंधकों को सौदाकारी की नीयत से नहीं बल्कि कामगारों की बुनियादी 
आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर अपनी नीति निर्धारित करती होगी । उनकी 
आथिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त, उन सब मानवीय आवश्यकताओं का 
ध्यान रखना होगा जिनसे कामगार के हृदय में अपनी सुरक्षा, आत्मगौरव, 
आत्माभिव्यक्ति तथा सामाजिक प्रतिष्ठा की भावताओं की तृप्ति संभव है। 

प्रत्यक्ष है कि औद्योगिक स्वास्थ्य-रक्षा-सेवा चालू करके मालिकों ने कामगारों 

के हित की ओर ध्यान दिया है। उससे कामगारों के मन में सुरक्षा की भावना 
जाग उठी है जिससे उनका साहस बढ़ गया है। 

सामाजिक व्यवहार में निपणता--इस समय अधिशासियों और अधीक्षकों 
को प्रौद्योगिक ज्ञान की भले ही प्रचुर शिक्षा दी जाती हैं, कितु उनमें सामाजिक 
व्यवहार की निपुणता की कमी खटकती है। कितने ही अधिशासी और अघी- 
क्षक ऐसे मिलेंगे जो यह समझते हैं कि मजदूरी और काम के घंटों का सामा- 
जिक महत्त्व होता है। सचमुच, वेतन-वितरण तथा वेतनिक प्रोत्साहन की 
योजनाओं से कामगारों के मन और शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है जिनकी 
ओर फैक्टरी के चिकित्सा-अधिकारियों, उत्पादन-विशेषज्ञों, सेविवर्ग के निर्देशक 
. और प्रबंध-व्यवस्था को ध्यान देना चाहिए। जब भावनाएं उत्तेजित हो उठती 
हैं तब तक और न्याय किनारा काट जाता है; कितु औद्योगिक स्वास्थ्य-रक्षा 
इस असंतुलून को ठीक करने में सहायता दे सकती है । द 

सच्चा कल्याण-कार्य--संक्षेप में, मनृष्य, कार्यपद्धति तथा सामग्री--ये तीन 
स्तंभ हैं जिन पर उद्योग का भवन खड़ा किया जाता है । प्रौद्योगिक ज्ञान कार्ये- 
पद्धति तथा सामग्री में नया जीवन डालता है, किंतु मनुष्य को बलिष्ठ और 
_कत्तंब्यनिष्ठ बनाने के लिए औद्योगिक स्वास्थ्य-रक्षा की आवश्यकता होती है । 
उद्योगों में सच्चा कल्याण-कार्य वही माना जा सकता है जिससे कामगारों के 
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शारीरिक, भावनात्मक और नैतिक जीवन का सुधार हो सके। यह कल्याण- 
काय कामगार के लिए कोई दानखाता नहीं समझना चाहिए। सच्चे कल्याण- 
कार्य का अर्थ यह नहीं है कि कामगारों को कोई सुविधा दी जा रही है। इसका 
उद्देश्य कामगारों के लिए एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करना है जिसमें वे अपनी _ 
उन्नति कर सके तथाः रचनात्मक ढंग से यह सोचने छगें कि उनकी ऊंघती 
तथा जागती हुईं भावनाएं किधर जा रही हैं। सच्चे कल्याण की परियोजना 
के कार्यान्‍्वय में किसी भी सुगठित औद्योगिक स्वास्थ्य-रक्षा कार्यक्रम से बहुत 
उपयोगी सहायता मिलती है। औद्योगिक स्वास्थ्य-रक्षा को एक उत्तम कोटि 
की सामाजिक सेवा कहा जा सकता है। इससे उद्योगों में शांति और स्थिरता 
बनी रहती है । 


ओधद्योगिक स्वास्थ्य-रक्षा और मजदूर संघ--ओऔद्योगिक स्वास्थ्य-रक्षा-सेवा 
से मजदूर संघों को भी लाभ पहुंचा है। भारत में मजदूर-सघ-वाद को शक्ति- 
. शाली बनने के लिए अभी एक लंबा रास्ता तय करना है; कितु यदि वह चाहे 
तो औद्योगिक स्वास्थ्य-रक्षा कार्यक्रम से शक्ति और प्रेरणा प्राप्त कर सकता 
है । इस समय श्रमिक संघिता का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के लिए निर्वाह-मजदूरी 
प्रात करना है। कितु आदमी के लिए केवल रोजी-रोटी ही काफी नहीं होती 
है। असल मजदूरी प्रत्येक कामगार की कार्यक्षमता को संतुष्ट करने के लिए 
ठीक ही है, जिससे वह अपने शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अस्तित्व 
की रक्षा कर सके । औद्योगिक स्वास्थ्य-रक्षा-सेवा इसी ध्येयः को पूरा करना 
_ चाहती है। पश्चिमी देशों में ऐसे प्रगतिशील मजदूर संघ बने हुए हैं. जिन्होंने 


प्रबंधकों के साथ अपनी सेवा की शर्तों के बारे में करार करते समय, उसमें 


औद्योगिक स्वास्थ्य-रक्षा-सेवा की व्यवस्था कराने की भी एक शत रखवा ली है। 


कामगारों को अपनी व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य. की चिता होना 
स्वाभाविक है। उन्हें हानिर्प्‌ति के रूप में जो धन-राशि मिलती है वह व्यवहार 
ओर सिद्धांत दोनों की दृष्टि से उनकी मजदूरी के बराबर भी नहों होती है । 
इसलिए यदि उनकी कमाई की क्षमता घट जाए तो इसमें आइचर्य की बात ही 
क्या होगी । द 


कितु, भारत में जो श्रमिक-असंतोष फेल रहा है उसका एक कारण यह है 
कि श्रमिकों का औद्योगिक जीवन सामाजिक भावना-शुन्य है। श्रमिक नेता 
भी इस रहस्य को अच्छी तरह नहीं समझते हैं; और वे इसका दोष मालिकों 
की अदूरदशिता पर थोपना चाहते हैं। वे मालिकों के कार्य में अड़ंगा डालने 
की नीति को अपना बेंठते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उससे उत्पादन 
घट जाता है और सामाजिक रिक्तता और बढ़ जाती है। यदि इस स्थिति का 
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अंत करना है तो औद्योगिक स्वास्थ्य-रक्षा की रचनात्मक पद्धति की शरण लेनी 
होगी ताकि संपूर्ण कामगारों के स्वस्थ्य की देखरेख भलीभांति की जा सके । 

पर्चिमी देशों की प्रगति---आशा के अनुकूल पर्चिम के अधिक प्रगति- 
शील देशों में औद्योगिक स्वास्थ्य-रक्षा का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया गया 
है। इन देशों के राजकानूनों द्वारा स्वास्थ्य-रक्षा के संबंध में काफी व्यवस्था 
की गयी है;. कितु इससे बढ़ कर बात यह है कि इन' देशों के नौकरीदाता स्वयं 
कामगारों के स्वास्थ्य के प्रति सहानुभृति रखते हैं जिससे कामगारों का नैतिक 
बल ही नहीं बढ़ा रहता है बल्कि मालिक-कामगार संबंध भी मधुर बने रहते 
हैं । इसके अतिरिक्त श्रमिक संघटन की भावना ने कामगारों को भी व्याव- 
सायिक रोगों के प्रति चौकनन्‍्ना कर दिया है । द 
-- ब्रिटेन में ओद्योगिक स्वास्थ्य-रक्षा--ब्रिटेन में वर्तमान औद्योगिक स्वास्थ्य- 
सेवा के मूलस्वरूप के दर्शन प्रायः उस मेडिकल फैक्टरी इंस्पेक्टरेट (फैक्टरियों 
का चिकित्सा निरीक्षालय) में होते हैं जो कारखानों के कामगारों के स्वास्थ्य 
तथा उनके कार्यस्थल के वातावरण को सुधारते के बारे में बनने वाले विधि- 
विधान पर सलाह देने को स्थापित किया गया था। ब्रिटेन का सबसे पहला. 
चिकित्सा-निरीक्षक १८८९ में नियुक्त हुआ था। कितु आजकल इस कोटि के 
अनेक अधिकारी फंक्टरी निरीक्षणालय के अधीन काम कर रहे हैं। इनका 
काम यह है कि वे औद्योगिक स्वास्थ्य-रक्षा, औद्योगिक बीमारियों तथा काम- 
गारों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले वातावरण के विषय में जांच करके 
अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते रहते हैं । 

निरीक्षक डाक्टर की सहायता के लिए कई सौ प्रमाणपत्र देने वाले सर्जन 
(शल्यचिकित्सक) होते हैं। प्रमाणपत्रदाता सर्जन का काम उन फैक्टरियों में 
चिकित्सा-संबंधी देखभाल करना है जहां कठिन कार्य किये जाते हैं। वे कुछ 
खतरनाक व्यवसायों के युवक कामगारों की वार्षिक डाक्टरी जांच तथा प्रौढ़ 
कामगारों की सामयिक डाक्टरी जांच भी किया करते हैं । 

ब्रिटेन के फेक्टरी-निरीक्षणारूय ने व्यावसायिक रोगों की गवेषणा तथा औद्यो- 
गिक स्वास्थ्य-रक्षा के ज्ञान की प्रगति में बड़ी सहायता दी है। किसी उद्योग 
के लिए इतना भर जान लेना पर्यात नहीं होता है कि वह जिस प्रक्रिया को 
अपनाये हुए है उससे स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है । इस कोरी जानकारी से 
तब तक क्या लाभ हो सकता है जब्र तक कि निरीक्षणालय उसके निरोध का. 
उपाय न बता दे ? निरीक्षणालय' उद्योगों के साथ सहयोग करके उसका उपाय 
बताता है। यही उसकी सफलता की कंजी है । 

उदाहरण के लिए, कितने ही आधुनिक कारखानों की उत्पादन-प्रक्रियाओं 
में विषाक्त रासायनिक पदार्थों का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त शोरगुल 
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तथा प्रतिध्वनि से पैदा होने वाले कंपन, ऊष्मा तथा आद्रता, वायुमंडलीय 
दबाव, विकीण्ण ऊर्जा और दु्घटवाओं की रेलपेल बनी रहती है। सामान्य 
निरीक्षक को इन जोखिमों से अवगत कराया जाता है तथा वह नये संकटों 
के प्रति भी जागरूक रहता है | नये जोखिम उत्पन्त होने पर स्वयं चिकित्सा- 
निरीक्षक को अवलोकन के लिए आना पड़ता है। यदि जोखिम सचमुच दिखायी 
दे जाता है तो फिर उस निरीक्षक के साथ इंजीनिर्यारंग तथा रासायनिक निरी- 
क्षक भी आते हैं। ये सब मिलकर उससे बचने का उपाय निकालते हैं। फिर 
यह उपाय सबको बता दिया जाता है। 
अमेरिका की ओद्योगिक स्वास्थ्य-रक्षा--अमेरिका में औद्योगिक स्वास्थ्य- 
रक्षा की पद्धति कुछ भिन्‍न है। प्रबंधकों ने अपने लिए यह नियम-सा बना 
लिया है कि वे कामगारों के स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा का भार उन्हीं पर 
डाल देते हैं। वे उत्पादन के मुल्य में कमी तथा वस्तुओं के ग्रुण में सुधार कर 
दिखाने में जितना गौरव अनुभव करते हैं उतना ही दुर्घटनाओं तथा व्याव- 
सायिक रोगों के निरोध का काम करने में भी चाव दिखाते हैं। अमेरिकन 
फर्म औद्योगिक स्वास्थ्य-रक्षा के उद्देश्य से कारखानों में अपने व्यय पर सर्वे- 
क्षण करते रहते हैं। वे उन समस्याओं को ढूंढ़ने में लगे रहते हैं जो कामगार 
के सुखमय जीवन में बाधक बन सकती हैं। इन सर्वेक्षणों का ध्येय आंकड़े इकट्ठू 
करके चिकित्सात्मक तथा अभियांत्रिक उपायों द्वारा जोखिमों को दूर रखना 
. है ताकि खतरनाक स्थितियां पंदा ही न हो सके । 


भारत में औद्योगिक स्वास्थ्य 


विद्यमान विधि-विधान--भारत में विद्यमान श्रमिक विधि-विधान औद्योगिक 
दृष्टि से अन्य प्रगतिशील देशों से किसी कदर पिछड़ा हुआ नहीं है । फैक्टरी 
अधिनियम १९४८, उद्यान श्रमिक अधिनियम १९५१ और खान अधिनियम 
१९५२ भूतपूर्व विधि-विधान के संशोधित और परिष्कृत स्वरूप हैं। फैक्टरियों, 
बागों तथा खानों के औद्योगिक मजदूरों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की 
समस्याओं से उनका सीधा संबंध है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम १९४८ 
ने चिकित्सा तथा अन्य सुविधाओं के लिए औद्योगिक मजदूरों को सामान्य 
जनता की तुलना में प्राथमिकता प्रदान की है। द 
यद्यपि उक्त अधिनियमों में औद्योगिक स्वास्थ्य की सामान्य समस्याओं पर 
ध्यान दिया गया है फिर भी उनमें औद्योगिक स्वास्थ्य-रक्षा तथा औद्योगिक 
चिकित्सा सेवा की पर्यात व्यवस्था की कमी खटकती है। इसका कारण यह 
है कि औद्योगिक कामगारों के आचार-विचार तथा रोग-संबंधी आंकड़े उपलब्ध 
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नहीं हैं और सरकार तथा मालिक दोनों पक्ष ही औद्योगिक स्वास्थ्य-रक्षा के 
प्रति उदासीन दिखते हैं । 
गद्योगिक स्वास्य-रक्षा-सेवा की कर्मी--कुछ उद्योगों में औद्योगिक 

स्वास्थ्य-रक्षा-सेवा के छुटपुट उदाहरणों को छोड़ कर, भारतीय' उद्योगों में प्रायः 
उसकी कमी खटकती है। प्रबंधकों के कान पर बंहुधा इस बात की जूं तक 
नहीं रेंगती है कि फैक्टरियों में कामगारों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उपयुक्त 
वातावरण बनाना आवश्यक है। 

सरकार ने फैक्टरी अधिनियम के अंतर्गत प्रमाणपत्र देने वाले सर्जन नियुक्त 
कर दिये हैं । कितु उनका काम नये रंगरूटों की डाक्टरी जांच तक ही सीमित 
है । फंक्टरी के निरीक्षकों की सहायता के लिए सावजनिक स्वास्थ्य अधिकारी 
भी उपस्थित होते हैं जिन्हें अवर फैक्टरी-निरोधक (वतांधं0एछ) 
॥787600078 07 #'9०४0768 ) कह कर पुकारते हैं। इस व्यवस्था से कोई 
विशेष लाभ नहीं हुआ है, यहां तक कि इससे व्यावसायिक रोगों के निवारण 
में भी अभीष्ट प्रगति वहीं हो सकी है। कामगार हानिपूर्ति विधेयक १९२३ के 
अंतर्गत जो आंकड़े उपलब्ध होते हैं उनसे भी पता चलता है कि उक्त व्यवस्था 
अधिक उपयोगी प्रमाणित नहीं हुई है । 

उक्त अधिनियम के अंतर्गतः बारह व्यावसायिक रोगों को हानिपूर्ति के लिए 
दुर्घटनाजन्य चोट के रूप में स्वीकार किया गया है। राज्य सरकारों को इन 
चोट-चपेटों की अनुसूची में नया नाम जोड़ने का अधिकार प्राप्त है। कुछ राज्य 
सरकारों ने इस अनुसूची में नये नाम जोड़े भी हैं । 

फेक्टरी अधिनियम १९४८ तथा खान अधिनियम १९५२ में पहली बार 
व्यावसायिक रोगों तथा चिकित्सा-अधीक्षण की अधिसूचना के बारे में अधिकारों 
की व्यवस्था की । फैक्टरी अधिनियम के अंतर्गत प्रबंधकों को कामगारों के 
कुछ व्यावसायिक रोगों ( अनुसूची में उल्लिखित ) की सूचना मुख्य निरीक्षक 
( चीफ इंस्पेक्टर ) को देनी आवश्यक है । इसी प्रकार उक्त कामगारों के रोगों 
का उपचार करने वाले डाक्टरों को भी वह सूचना मुख्य निरीक्षक के पास 
भेजनी चाहिए। यही व्यवस्था खान अधिनियम में भी है। कितु वे लोग कदा- 
चित ही ऐसा करते हैं । 

सेवि-वर्ग ( [00/80776] ) -- उक्त व्यवस्था को ठीक ढंग से लागू करने 
के लिए यह आवश्यक है कि राज्य के फैक्टरी निरीक्षणालयों के लिए सेवि- 
वर्गों में सुयोग्य औद्योगिक स्वास्थ्यरक्षा-कर्मंचारी होने चाहिए। बड़े उद्योगों 
. तथा छोटे उद्योगों, सभी में इन कमंचारियों की आवश्यकता होती है। इस 
... प्रकार की पयवेक्षक कमंचारी सेवा के लिए राज्य स्वास्थ्य विभाग में औद्यो 
..._गिक स्वास्थ्य-रक्षाविदों को सावंजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के पदों पर नियुक्त... 
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करना चाहिए । फंक्टरियों में कारखाना चिकित्सक अधिकारियों, रक्षा-इंजी- 
नियरों तथा अन्य सेविवर्गाधिकारियों की भी आवश्यकता होती है। इन 
सभी कर्मचारियों को औद्योगिक स्वास्थ्य का विश्येष ज्ञान होता चाहिए | यदि 
राज्य और उद्योग एक बार भी उक्त प्रकार की विशद सेवा की स्थापना करने 
में सफल हो जाएं तो ओद्योगिक स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सेवा का नकशा ही बदल 
जाएगा जिसके अंतर्गत परिवार-चिकित्सक और औद्योगिक स्वास्थ्य पर्यवेक्षक 
कमंचारीमंडल (उंगवेप्रशए१9] 869|09 8प्रा7०/एशं507ए 8) में एक 
घनिष्ठ सहयोग स्थापित हो जाएगा। द 
निरीक्षणालय का काम -- मालिकों को यह बताना ही काफी न होगा कि 
कारखानों में कुछ प्रक्रियाएं जोखिम से भरी हुई हैं। निरीक्षणालय उन्हें पह 
भी बताएगा कि उन जोखिमपूर्ण प्रक्रियाओं का कुप्रभाव कंसे कम या दूर 
. किया जा सकता है। यह ठीक है कि फैक्टरी अधिनियम १९४८ तथा खान 
अधिनियम १९५२ के अंतर्गत कामगारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा कल्याण का 
भार मालिकों के ऊपर डाल दिया गया है; कितु एक छोटे मालिक के लिए 
किसी इंजीनियर अथवा विश्येषज्ञ फर्म की सेवाएं उपलब्ध करना कहां संभव है । 
इसलिए फैक्टरी-निरीक्षणालय' तथा खान-निरीक्षणालय मालिकों की. प्रविधि- 
विषयक सेवा करते रहें और उन्हें अधिनियम के अनुसार कारखानों की जोखिम- 
भरी स्थितियों को यथासंभव दूर करने के परामर्श तथा सहायता देते रहें । 
. इस संदर्भ में यह बताना उपयोगी होगा कि अधिकांश देशों में स्टीम- 
. बायलरों का बीमा होता है और आग के बीमा की भांति ही बीमा कंपनियों के 
निरीक्षक उनका वाधिक निरीक्षण करने आते हैं। यदि यह चीज भारत में 
लागू कर दी जाए तो इससे मालिकों को व्यक्तिगत रूप से कुछ परेशानी पैदा 
हो जाएगी । इसके अतिरिक्त, भारत में फंक्टरियां बहुत दूर-दूर पर स्थापित 
हैं, इसलिए ऐसी व्यवस्था करने से भारी दिक्‍कतें सामने आ -जाएंगी। निदान 
स्वयं सरकार को बायलररों के लिए निरीक्षणालयों की स्थापना करनी चाहिए। 
इसके अधिकारी शुल्क लछेकर बायलरों का निरीक्षण करने आया करें जिससे 
मालिक बायलरों का बीमा कराने से बच जाएं। इस बायलर-निरीक्षणा- 
लय' को उद्योग के लिए एक प्रविधिक-सेवा का भी काम करना चाहिए । 
औद्योगिक स्वास्थ्य-रक्षा तथा चिकित्सा सर्वेक्षणों से ज्ञात होता है कि. 
कामगारों के स्वास्थ्य पर विभिन्‍न व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं का 
कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। उनसे उद्योगों, श्रमिकों तथा अन्य अभिकरणों 
की आंखें खुल जाएंगी । उनमें औद्योगिक व्यवसायों तथा औद्योगिक बीमारियों 
के आंकड़ों का समावेश है। उनमें स्वास्थ्य के लिए कारखानों की जोखिमपूर्ण 
प्रक्रियाओं तथा वायुमंडल से पैदा होने वाली हानिकारक चीजों के निवारण के 
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उपायों का भी सुझाव दिया गया है। संक्षेप में, वे कारखानों में स्वास्थ्य-रक्षा 
की उत्तम व्यवस्था चाल करने के लिए अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते 
हैं। फैक्टरियों के मुख्य परामशंदाता ((॥७ 84एा8०/ ) के विभाग ने 
कुछ बड़े उद्योगों में उक्त प्रकार के सर्वेक्षण” किये हैं। उनमें कुछ को कार्य- 
परिणत करते समय उस विभाग को औद्योगिक स्वास्थ्य-रक्षा दल ( 7व0प्र8- 
काीपंओ मए्ं००७ एंआं ) का सराहनीय सहयोग मिला है जो संयुक्त राज्य 
अमेरिका से भारत में आया था। 
तापीय वातावरण (फ्रछफाओं फाए॥07का७क ) का अध्ययन -- 
उद्योगों के कामगारों के स्वास्थ्य पर हवा के ऊंचे ताप और आद्रेता का कुप्रभाव 
पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि कारखानों के उत्पादन में न्यूनता आ 
जाती है। भारत के जूठ तथा कपड़ा मिलों में यह दोष उतकी औद्योगिक प्रक्रि- 
याओं के कारण बहुतायत से देखने में आता है । इसलिए उनमें तापमान तथा 
आद्रतामान के बारे में सीमाएं निर्धारित कर दी गयी हैं। कितु इस बारे में 
आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण, प्रतिकूल वातावरणजन्य' अवस्थाओं से कितनी 
. हानि पहुंचती है उसका ठीक-ठीक अनुमान नहीं लग. सकता है । 
त्रिदलीय संविदा -- प्रथम पंच-वर्षीय. योजना की सिफारिश के अनुसार 
व्यवस्थित उद्योगों में त्रिददीय' संविदे फैक्टरी अधिनियम के अनुबंधों में 
उल्लिखित मानक पर आधारित होने चाहिए तथा उद्योगों के प्रत्येक गुट में 
उन करारों का यथेष्ठ रीति से पालन हो रहा है या नहीं, इसकी समीक्षा के लिए 
एक प्रभावशाली तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। इन करारों को अमल में 
लाने के लिए जो व्यवस्था की जाएगी उससे एक प्रकार के निरीक्षण की पद्धति 
अपने-आप चल पड़ेगी । इन निरीक्षणालयों को ज्यों-ज्यों अपनी आवश्यकताओं 
का अनुभव होता जाएगा त्यों-त्यों वे उद्योगों की कार्यावस्‍्थाओं में और सुधार 
करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इस व्यवस्था का श्रीगणेश सीमेंट उद्योग से हुआ 
है । मार्च १९५४ में सीमेंट की औद्योगिक समिति (कशवैप्रडणएां (०77- 
जाां07०० 07 0७77७7४ ) ने (१) एक केंद्रीय त्रिदलीय (प्रविधिक ) 
समिति [0७7७ लाएशका56 (76०शां०9] ) 00777068] और 
(२) राज्य त्रिदलीय ( प्रविधिक ) समिति [50806 ०9७/४॥० (7 ००७- 
708) (०077770066]| स्थापित करने का निर्णय किया था । द 
केंद्रीय त्रिदलीय' ( प्रविधिक ) समिति राज्य-समितियों की सलाह से फैक्टरी 
अधिनियम के अनुबंधों से उल्लिखित मानक का अनुशीलन करते हुए सीमेंट 
* गराएशएताशालांओं बाते जैल्वांठई। 59प्रवां०5, रि००००७ 
... वराठ8., [क$04.. द 
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कारखानों में कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्यावस्‍थाओं में सुधार के 
बारे में करार की छर्ते तैयार करेगी । राज्य-समितियां समय-समय पर, जिसकी 
अवधि छह महीने से अधिक न होगी, इन शर्तों की समीक्षा करती रहेंगी । ये 
राज्य-समितियां इस विषय में केंद्रीय समिति को अपने प्रतिवेदन देंगी । 

राष्ट्रीय संग्ह्यलय ( )९०४४०४७) '४प्र४७प्रा॥ ) -- औद्योगिक स्वास्थ्य- 
रक्षा की ओर दिन-पर-दिन अधिक ध्यान दिया जा रहा है। औद्योगिक 
स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण का एक राष्ट्रीय संग्रहालय खोल कर इस दिशा में 
आगे कदम बढ़ाया जाएगा। इसका उद्देश्य कामगार के स्वास्थ्य की रक्षा 
करना तथा उसे व्यावसायिक रोगों से बचाना होगा। यह संग्रहालय केंद्रीय 
श्रम प्रतिष्ठान ( (शक 4,800प् ग8प्रा8 ) में खोला जाएगा 
जिसकी स्थापना बंबई में की जा रही है। इस प्रतिष्ठान में औद्योगिक विकास 
के मानवीय तत्त्वों का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए सुविधाएं मिलेंगी । इस 
संग्रहालय के अतिरिक्त, इस औद्योगिक स्वास्थ्य-रक्षा की प्रयोगशाला के प्रति- 
रुठान में एक प्रशिक्षण-केंद्र तथा एक पुस्तकालय-संपृक्त सूचना-केंद्र भी होगा । 
इस प्रतिष्ठान में सिद्धान्त रूप से श्रम के विभिन्‍न व्यापक अंगों के प्रदशेन, 
अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। इस प्रतिष्ठान में औद्योगिक 
केंद्र के अधीन एक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और इसमें दो विभाग होंगे --- 
. पहला विभाग ओद्योगिक मनोविज्ञान का और दूसरा व्यावसायिक मनो- 

विज्ञान का । 

ओद्योगिक स्वास्थ्यरक्षा-ग्रयोगज्ाला (॥7वप8079]! निजट6706 ।,800- 
79४007"9ए ) -- उक्त प्रतिष्ठान के औद्योगिक स्वास्थ्य-रक्षा-प्रयोगशाला विभाग 
का मुख्य कार्य औद्योगिक स्वास्थ्य की उन्नति करना होगा । अमेरिका की संघ 
सरकार तथा राज्य' सरकारों ने अपने-अपने क्षेत्रों में औद्योगिक स्वास्थ्य-रक्षा- . 
प्रयोगशालाएं स्थापित कर रखी हैं। उक्त भारतीय प्रयोगशाला भी प्राय: उन्हीं 
के सांचे पर ढाली गयी है। यह औद्योगिक स्वास्थ्य-समस्याओं का अध्ययन 
करने और उनका हल निकालने में तथा अनुसंधान, सर्वेक्षण तथा इसी प्रकार के 
अन्य क्रियाकलाप से औद्योगिक स्वास्थ्य-रक्षा की विशिष्ठ प्रगति में व्यावसायिक 
सहायता देगी । यह उद्योगों में स्वास्थ्य के खतरों की खोज के बारे में क्षेत्रीय 
 जांच-पड़ताल के लिए सुविधाएं देगी। यह भी जानने में मदद करेगी कि इत 
विभिन्‍न खतरों तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं में प्रयुक्त होनेवाले विषाक्त पदार्थों से. 
कारखानों के वातावरण में क्या-क्या दोष उत्पन्न हो जाते हैं तथा इन दोषों 
को दूर करने और इन खतरों से छुटकारा पाने के लिए क्या-क्या नयी तरकीबें 
और रक्षात्मक उपाय काम में छाने चाहिए। 

उत्पादिता का केंद्र--बंबई में एक उत्पादिता-केंद्र पहले ही स्थापित हो चुका 
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है। यह केंद्र आगे चल कर. केंद्रीय श्रम प्रतिष्ठान का एक अंग' बन जाएगा। 
यह केंद्र श्रमिकों, प्रबंधकों और सामान्य जनता के हृदय में अधिक उत्पादन 
करने की क्षमता का भाव उत्पन्न करेगा । यह आधुनिक औद्योगिक इंजीनियरिंग 
तकनीकियों के प्रयोग को बढ़ावा देगा ताकि उत्पादिता में उन्‍नति हो और 
कामगार की कमाई में वृद्धि होने के साथ-साथ उसकी कार्यावस्थाओं में भी 
सुधार हो । इसका मुख्य काम यह है कि प्रबंध, कारखानों के निर्माण, सामग्री 
. के उपयोग, उत्पादन के आयोजन तथा नियंत्रण, निरीक्षण, अच्छी किस्म का 
माल बनाने, सुचारु रूप से काम करने तथा वेतनिक प्रेरणा देने, आदि के 
. बारे में जितने सुंदर सिद्धांत स्वीकार हो छुके हैं उन सबके समष्टि रूप से 
प्रयोग द्वारा औद्योगिक उत्पादन की समस्याएं विधिपृर्वक हल की जाएं । 
स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के अनुबंधों का हढ़ता से परिपालन करने से 
तथा वास्तविक सर्वक्षणों और अनुसंधानों से, इस विषय में भारतीय' उद्योग- 
पतियों की रुचि बढ़ जाएगी और वह दिन दूर नहीं जबकि वे स्वयं यह समझने 
लगेंगे कि कामगारों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में उनकी अपनी भलाई है। 


औद्योगिक दुर्धटनाएं 


दुर्घटनाएं--दुर्घटना सदा ही दुर्भाग्यपूर्ण होती है जिससे कामगार या कामगारों 
का गुट काम करने से विरत हो जाता है। प्राय: दुर्घटनाओं से कामगार चोटिल 
हो जाते हैं । 

किसी भी दुर्घटना को सोलहो आने अप्रत्याशित अथवा आकस्मिक नहीं 
माना जा सकता है। जांच-पड़ताल से पता चला है कि ९८ प्र० श० दुर्घटनाओं 
को समय रहते सावधान हो जाने से रोका जा सकता था । इससे यह परिणाम 
निकलता है कि घटनाओं के विकास-क्रम में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो दुर्घट- 
नाओं को जन्म देती हैं। क्‍ 

मनुष्य दुघटना का शिकार होता है। इसलिए मनुष्य की निजी चेष्ठा 
. (लाघवता) को उक्त विकास-क्रम का प्रथम कारण मानना चाहिए । यंत्र अथवा ._ 
उसकी असुरक्षित सीढ़ी अथवा उसके ढांचे पर जो खतरा मंडराता रहता है 
उसे उसका दूसरा कारण मानना होगा । जो मनुष्य दुर्घटना का शिकार होता 
है वह पहले से असावधानी बरतने लगता है। यहीं दुर्घटना का तीसरा कारण 
 है। इस दुघंटना में वह कभी बिना चोट-चपेट खाये रह जाता है और कभी 
चोटिल हो जाता है। इन कारणों में से किसी एक की भी रोकथाम से दु्घेटना 
होने से बच सकती है । 


.._ जब किसी क्षण वक्त तीनों कारण इकट्ठे हो जाते हैं तब दुर्घटना हट पड़ती... 
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है । किंतु इस बीच व्यक्तिगत चेष्ठटा में कुछ फेरबदल हो जाए तो दुर्घटना 
होते-होते रुक जाती है। संभाव्य संकट की विभीषिका के डर से कामगार की 
व्यक्तिगत चेष्टा में संशोधन हो सकता है। वह स्वयं खतरे के मुख में गिरने 
से पहले ठिठुक कर पीछ हट जाता है अथवा यंत्र का स्वचालित चौकीदार उसे 
झटका देकर पीछे ढकेल देता है। जब मशीन की जंजीर खराब हो जाती है 
तब मनुष्य छाघवता से अलग हट कर ऊपर से लटकते वजन की चोट से बच 
जाता है अथवा गिलोटिन (2&पघां।0976) मशीन नीचे को चोट करने से 
पहले ही आदमी को अलग ढकेल देती है। मशीन पर मंडराते खतरे से बचने 
के लिए जंजीरों अथवा सांकड़ों की व्यवस्था की जानी चाहिए जो वजन को 
थामे रहती हैं। इस प्रकार की मशीतों में तुरंत थम जाने की व्यवस्था होती 
है। ज्यों ही कामगार की अंग्रुलियां खतरे के बटन १२ पड़ती हैं त्यों ही मशीन 
जहां की तहां खड़ी हो जाती है । 

मनुष्य की व्यक्तिगत लाघवता (चेष्ठा) में बहुत भिन्‍नता होती है। कोई 
अधिक सचेष्ट होते हैं, कोई कम | इसलिए उनकी चेष्ठा पर अधिक भरोसा नहीं 
किया जा सकता है । इस दशा में यांत्रिक बचाव पर ही अधिक निर्भर रहना 
चाहिए | इंजीनियरों को स्वचालित चौकीदार के प्रयोग, तत्क्षण मशीन के 
खड़े हो जाने, आदि की तरकीबें प्रयोग में लाना चाहिए ताकि कामगार को 
. चोट-चाट न पहुंचने पाए 
दुर्घटना की ओर झुकाव--कुछ व्यक्तियों की निजी चेष्टा इतनी बेतुकी 
होती है कि वे अन्य लोगों की अपेक्षा दुघंटनाएं अधिक कर बैठते हैं और उन 
. पर अधिक दुर्घटनाएं मंडराती रहती हैं। इसके लिए देव को दोषी ठहराया 
जा सकता है। कितु एक बार दुर्घटना होने पर कुछ लोग प्राय: किकत्तंव्य- 
विमूढ़ होकर आगे दुघंटनाओं में फंसने लगते हैं। यदि पहली दुर्घटना से वे 
शिक्षा ग्रहण करके अधिक सजग हो जाए तो वे कदाचित्‌ आगे दुघंटना से बच 
सकते हैं, कितु उनका क्षोभ उन्हें आगे दुर्घटना में ढकेल देता है । द 

एक यह बड़ी बात देखने में आती है कि व्यक्ति की रुझान दुर्घटना की ओर 
. होने लगती है । ऐसा क्यों, उसका रहस्य बताना कठिन है | किसी आदमी में कुछ 
ऐसी बात हो सकती है जो उसे अन्य लोगों की अपेक्षा दर्घटतला की ओर अधिक 
मोड़ देती है । संभव है कि वह काम करने में फूहड़ हो, अथवा उसकी चंचलता 
उसके चित्त को अस्थिर करती हो अथवा खतरे से बचने के लिए जो सामान्य 
समय अपेक्षित है वह उसके लिए ना-काफी हो । निदान, इस कोटि के पुरुष पाये 
जाते हैं जो अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक खतरों में फंसते हैं अथवा अधिक 

अप्रत्याशित रूप से खतरों में पड़ जाते हैं। इसलिए इन लोगों को उन कामों 

. पर लगाना चाहिए जहां जोखिम की आशंका कम होती है । 
म१८ 
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अनुभव की कर्मी--व्यक्तिगत चेष्ठा की उपेक्षा किये बिना यह कहना होगा 
कि दुघंटना का एक अनुपेक्ष्य कारण अनुभव-शुन्यता भी होती है। यह बात 
नौकरी के आरंभिक चरण में प्रायः देखने को मिलती है जब कि कामगार में 
अपना काम सफाई और योग्यता से करने की क्षमता की अपेक्षा होती है। यह - 
योग्यता शीघ्र आ जाती है कितु इस बीच नये कामगार की चौकसी करने तथा 
उसे सावधान करते रहने को परम आवश्यकता है। अनुभव से यह भी सिद्ध 
हुआ है कि इस क्षेत्र में अनुभव-शुन्य होने की अपेक्षा अल्पबयस्क्र होना कहीं 
अधिक भयावह है, क्योंकि एक वयस्क काम को हाथ में लेकर उस पर अल्प- 
वयस्क के अपेक्षा जल्द हाबी हो जाता है। कामगार को अपने मस्तिष्क और 
आदतों तथा अवयवों पर नियंत्रण कर लेना चाहिए ताकि उसमें इस ढंग से 
काम करने की आदत पैदा हो जाए जिससे उसके ऊपर जोखिम आने की 
आशंका कम हो जाए । उद्योगों में काम करते समय' कामगार खतरे से बचता 
रहे, इसके लिए उसे उचित प्रशिक्षण देने की आवश्यकता को कम नहीं कूततवा 
चाहिए 
मशीनों से दर्घटनाएं-दु्घटनाओं के उपलब्ध आंकड़ों से ज्ञात होता है 
कि मशीनों के कारण हुई दुघटनाओं की संख्या कदाचित्‌ अन्य दुघंटनाओं की 
संख्या का केवल & भाग है किन्तु इनके कारण मनुष्य के अंग-भंग हो जाने, उसके 
प्राण चले जाने, तथा अचानक कारखाने का काम बंद हो जाने से इन्हें अधिक 
गंभीरता के साथ देखा जाता है और उनकी ओर ध्यान गये बिना नहीं रह 
सकता है। इन दुर्घटनाओं का दोष मशीन के माथे मढ़ दिया जाता है और 
उसकी चौकीदारी-व्यवस्था अथवा उसके अधिक भयावह अंग की भत्संना की 
जाती है। लोग यह भूल जाते हैं कि मशीन से दुर्घटला का कारण उसका 
उपयोग नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग होता है। अधिकांश दुघेठनाओं का कारण 
मनृप्य की अपनी अयोग्यता -- मशीन का प्रयोग करने की अपनी असफंलता 
होती है। बेल्ट, पुली, गीअर, फ्लाईह्वलील और लेडर मशीनों में लगी होती हैं । 
वे मनुष्य की असावधानी और असतकता से कहीं अधिक जागरूक होती हैं । 
सचमुच, जब आदमी असावधानी बरतने रूगता है तभी मशीन खतरनाक बन 
_ती है। जब मशीन खतरनाक हालत में छोड़ दी जाती है और कामगार 
अप्तावधानी से काम करने लगता है तभी दुर्घटना होती है । 
गनों से जो दुर्घटनाए होती हैं वे अन्य दुर्घटनाओं से कहीं अधिक भयंकर 
और घातक सिद्ध होती हैं। वे मनुष्य का प्रायः अंग-भंग कर देती हैं। जब 
 मशीनी दुघटनाओं की जांच की जाती है तब उससे यटी पता चलता है कि 
या तो कामगार ने असावधानी बरती थी या मालिक ने असुरक्षित अवस्था में . 
सुधार नहीं किया था। कितु मशीन की दुर्घटना के दर्दनाक दृश्य को देखते 
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ही लोगों का हृदय कांप उठता है और वे बेताव होकर मशीन को कोसने लगते 
हैं। ब्रिना सोच-विचार किये वे अपनी प्रजाति का पक्ष लेने लगते और मशीन- 
पक्ष को खतरनाक बताने छगते हैं । कितु गहरी जांच करने से दुघंटनाओं में 
मानवीय विफलता का मशीनी दोष से कहीं अधिक हाथ पाया गया है। संक्षेप 
में प्राय: मानव की असावधानी मशीन से कहीं अधिक दोषी सात्रित हुई है । 
इसलिए मशीत पर खतरनाक होने का लेबुल लगाना ठीक न होगा । हां, 
मशीन के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिनसे दुर्घटना घटित हो सकती है। 
कारख,नों की अन्य दुघटनाएं - कारखानों में जो दुघंटनाएं होती हैं उनमें 

<० प्रतिशत दुर्घटताएं मशीनों के बजाय अन्य कारणों से होती हैं। लेडर 
(सीढ़ी) से गिरने, आदि के छोटे-छोटे कारणों से कहीं अधिक घातक चोटें 
'छगती हैं। कभी-कभी टूटी-फूटी मशीनों के टुकड़ों से ऐसा जख्म हो जाता है 
कि उसकी तनक उपेक्षा करने से उसका भयंकर दृष्परिणाम होता है। भारी 
. वजन को ऊपर उठा कर छादते समय यदि कामगार वहां से हटने में तनिक 
आलस कर जाता है तो उसे प्रायः प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। सीढ़ी पर 
संभल कर हडता से पांव न रखने के कारण कभी-कभी भीषण दुर्घटनाओं में 

फंस जाना पड़ता है। काट-छांट के समय कभी टुकड़े उछल कर दूसरी ओर 
_ जा पड़ते हैं और इस प्रकार कभी कामगार अपनी आंखों को खो बैठते हैं। 
.. पिसाई या कुटाई के काम के समय ठीक तरह से ऐनक का प्रयोग न करने 
. के कारण अनेक दुषघंटनाएं होती रहती हैं। हथौड़ा अपने बेंटे में अच्छी तरह 
फिट न होने के कारण कभी-कभी उछल कर दुर्घटनाएं कर देता है। कभी-कभी. 
(रा हथौड़ा हाथ से छूट कर दूर जा गिरता है क्योंकि कामगार उसे मजबूती 
से नहीं पकड़े होता है। हथौड़ा ठीक ढंग से न चलाने से भी दु्घटनाएं हो 
जाती हैं । क्‍ 

इस परिस्थिति में योग्य व्यक्तियों द्वारा उक्त चीजों की देखभाल सदा ही 

की जानी चा्ठिए। ऊंचा-नीचा फर्श, गड़बड़ सीढ़ियां, खराब ओजार, आदि 
कारखाने में न होने चाहिए। कामगारों को प्रयोग से पहले अपने औजारों 
की जांच करना सिखाना चाहिए । उन्हें औजारों आदि का सही प्रयोग भी 
बताना चाहिए | दुघटनाओं रे बचने का सबसे उत्तम ढंग यही है कि काम- 
_गारों को आत्म-सुरक्षा के उपायों से अवगत कराना त्ाहिए | 8 
द . कारखाने का वातावरण--क्रार वाने के वातावरण और कार्यावस्‍थाओं का 
दुर्घटनाओं को जन्म देने में दामन और चोली का साथ है। मनुष्य संपूर्ण शारी- _ 
रिक और मानसिक शक्तियों की बह मूर्ति है जिस पर वातावरण के हथौड़ों 
की चोटों के निशान निरंतर पड़ते रहते हैं । उसके शरीर और मन पर बाता- 
वरण की अमिट छाप पड़ती है। वायुमंडल का अत्यन्त अधिक अथवा न्यून 
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तापमान, हवा और प्रकाश की अव्यवस्था, शोरगुल और झनझनाहटठ, तथा 
काम के अधिक घंटे विक्षोभ और बेचेनी पंदा कर देते हैं। उनसे शारीरिक 
थकान और मानसिक शिथिलता पैदा होती है। उनसे साहस-क्षीणता और 
खतरों से जागरूक रहने में शिथिलता भी आ जाती है। इशप्तका परिणाम यह 
होता है कि दुघटना सहज में कामगार को धर दबोचती है। 
मनुष्य के शरीर का तापमान स्थिर रखना आवश्यक है। जहां वातावरण 

में शरीर का तापमान अक्षुण्ण रखने की शक्ति नहीं होती है वहां काम करने 
की मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की क्षमताएं क्षीण हो जाती हैं। 
इस प्रक्रार के वातावरण में अधिक काल तक बने रहने से स्थिति मानव जीवने 
के लिए घातक हो जाती है । 

किसी कारखाने में वायुमंडलीय' तापमान बढ़ने के कई कारण होते हैं, जंसे 
मशीनों की गर्मी, प्रकाश की गर्मी तथा उत्पादन प्रक्रियाओं से उत्पन्न गर्मी । 
इसी प्रकार कारखाने में आद्रंता बढ़ने के भी कई कारण होते हैं, जैसे काम-' 
गारों के पसीने, सांस तथा देह की खाल की नमी से उत्पन्न आद्ता। इसलिए 
कामगारों के लिए अनुकूल वातावरण बनाये रखने में अनेक उलझनपूर्ण परि« 
स्थितियों का हाथ होता है । 

दुघटनाओं की जांच--कारखानों में जोखिमों की रोकथाम तथा कार्या- 
वस्थाओं को ठीक करने के कितने ही उपाय क्‍यों न किये जाएं, कुछ-न-कुछ 
दुघटनाएं होती ही रहती हैं। इससे उनकी ओर ध्यान गया और अनुभव से 
लाभ उठा कर उन्हें रोकने के उपाय' निकाले गये | यह कहने का अभिप्राय यह 
है कि उपाय ढूंढने के लिए उनसे पहले फेक्टरियों की दुर्घटनाओं की जांच 
और छानबीन की गयी। अधिक्रतम लाभ उठाने के लिए गहराई से जांच 
करने की आवद्यक्रता होती है। इस जांच से ठीक-ठीक निष्कर्ष निकालने 
चाहिएं ओर उचित कायपद्धति अपनानी चाहिए 

सभी दुघटनाओं पर आवश्यकता से अधिक जोर डालना ठीक न होगा। 
कंभी-कभी कोई दुघंटना परिणाम की हृष्टि से साधारण हो सकती है; कितु 
कभी वही दुघटना भीषण परिणाम की जननी बन सकती है। इसलिए जांच 
करने वाले को दुर्घटना तथा उंसके परिणामों का स्पष्ट दाब्दों में उल्लेख करना 
चाहिए। इस प्रसंग में सबसे आवश्यक बात दुर्घटता के कारण का उन्मूलन 
करना है। कोई कामगार सीढ़ी का डंडा टूटा होने के कारण नीचे गिर सकता 
है। भाग्यवश, वह इस दशा में त्रिना चोट खाए कभी बच जाता है। कितु 
. वहीं कामगार किसी अन्य परिस्थिति में उसी तरह गिर कर भीषण रूप से 
. चोटिल हो जाता है। इसलिए खराब सीढ़ी की मरम्मत करके जोखिभ का 

कारण मिठाना चाहिए। यदि पहली दशा में चोट न छूगने के कारण दुर्घटना 
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की ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता है तो यह तरीका ठीक नहीं कहा जा 
सकता है। वास्तव में, इस प्रकार की दुघटनाओं की जांच-पड़ताल से तथा, वे 
क्यों हुई, उसका कारण मिटाने से, उनकी रोकथाम में अधिक सफलता मिल 
सकती है। 
एक अवधि की कुछ दुर्घटनाओं का विश्लेषण करते पर उनमें कोई-न-कोई 
_ सामान्य बात अवश्य मिलेगी। उनके मूल में जो सामान्य कारण हो उसे हटाने 

से दर्धटनाओं की संख्या में भारी कमी हो सकती है। यहां तक कि स्वयं दुर्घ- 
. टनाओं का अंत किया जा सकता है। संभव है कि कामगारों द्वारा नियमों के 
उल्लंघन या उनमें कार्यकुशलूता के अभाव से भी दुर्घटनाएं होती हों । इस दम 
में कामगार को वहां से हटाने, उसको उचित प्रशिक्षण देने तथा उसमें नियर्मों 
के परिपालन का लगाव पैदा करने से दुर्घटनाओं का अंत किया जा सकता है | 
यदि, वातावरण अथवा साथी कामगारों के कारण, अपने काम में जुटे कामगार 
का चित्त भंग होता है तो उसका भी उपचार संभव है। निष्कर्ष यह है कि कुछ 
दुर्घटनाओं का सामूहिक विश्लेषण करने से उनके सामान्य कारण का ज्ञान हो' 
सकता है और उसके निवारण में उससे सहायता मिल सकती है । 

ग्रबंधकों, पयवेक्षकों, सुरक्षा-ंजीनियरों तथा कामगारों का दुर्घटनाओं 

की रोकथाम में उत्तरदायित्व--दुर्घटनाएं रोकने में प्रबंधकों, पर्यवेक्षकों, 
सुरक्षा-इंजीनियरों तथा कामगारों का आपसी सहयोग अपेक्षित है। जहां एक: 
ओर मालिकों और उसके पर्यवेक्षकों (सुपरवाइजरों) को स्वस्थ सिद्धांतों पर 
-भाधारित तकनीक का प्रयोग करना चाहिए वहां दूसरी ओर कामगारों को भी 
सुरक्षा-नियमों, सुरक्षा-यंत्रों तथा सुरक्षा-संबंधी चेताववी का पालन हढ़तापूर्वक 
करना चाहिए । (कतु मालिकों और उनके पर्यवेक्षकों को दुर्घटनाएं रोकने के 
लिए हृदय से प्रयत्नशील होना चाहिए । दुधेटना रोकने की यह सबसे बड़ी 
और पहली शर्तें है। इस दिशा में उनकी ढुलमुल नीति सफल नहीं हो सकती. 
है; बल्कि इससे कामगारों के मन में भी शिथिरूता का अंकुर पनप सकता है. 


.. जिससे दुषंटनाएं रोकने की बात तो दूर रही, उनकी संख्या बढ़ने छगेगी। 


मालिकों को दुर्घटनाएं रोकने में केवल अपनी तत्परता ही नहीं दिखानी चाहिए 
बल्कि कामगारों और अपने पर्यवेक्षक-कमंचारियों में उस दिशा में उत्साह पैदा 
करना चाहिए। संक्षेप में, रोकथाम का काम चोटी से आरंभ होता चाहिए 
तथा सब लोगों को उसे अपना कत्तंव्य मान लेना चाहिए । यदि पयवेक्षक-वर्गे 
रोकथाम की तरकीबों को कारखाने में अमली जामा नहीं पहनाता है तो मालिक _ 
की सद्भावनाओं की घोषणा का अर्थ कोरे गाल बजाने से अधिक क्‍या हों 
सकता है ? सचमुच, पयवेक्षक लोग व्यवस्थापकों और कामगारों के बीच में 
खड़े होते हैं। कामगारों के साथ उनका सीधा संपर्क होता है। इसलिए वे 


२७८ भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


व्यवस्थापकों की सदर्भावनाओं को कार्य रूप में परिणत करके कामगारों को 
अपनी सुरक्षा के प्रति उपयुक्त ध्यान देने के लिए तेयार कर सकते हैं । 

सुरक्षा-का प्रभारी पर्यवेक्षक ईमानदार और योग्य व्यक्ति होना चाहिए।॥ 
वह कारखाने को दुर्घटनाओं के कारणों और उनको भयंक्रर्ता से अभिज्ञ हो। 
मशीनें कैसे चलती हैं और उत्पादन की कार्यपद्धति का क्‍या रूप होता है, ये दोनों 
बातें उसे जाननी चाहिए। उसकी निरीक्षण-दक्ति तीक्ष्ण और सूक्ष्म हो और 
वह धैर्य से काम लेना जानता हो | जहां सामान्य पुरुषों को कुछ नहों दिखायी 
देता हो वहां भी उसके कान खतरे की घटी को सुनने में चौकस होने चाहिए। 
वह दूसरों को अपने विचार सुनाने तथा उन पर अपना प्रभाव डालने की कला 
जातता हो। उसका व्यवहार लंगोटिये-यार जैसा होना चाहिए ताकि उसे 
सब लोग मित्रता की दृष्टि से देखने लगें और उससे सहयोग करने हलगें। 

सुरक्षा-अधिशासी को अपना काम केवल उत्साह से हो नहीं करना चाहिए 
बल्कि उसका प्रदर्शन भी करना चाहिए। उसे स्पष्ट कर देना चाहिए कि उसे 
अपने साथियों तथा कामगारों, दोनों के सहयोग की आवश्य+ता है । उसे प्रत्येक 
व्यक्ति के पास जाकर अपने प्रभाव से सुरक्षा-कार्य में योगदान ग्रहण करना 
चाहिए । द 

निःसंदेह कारखाने में सुरक्षा-व्यवस्था का निरीक्षण करते रहना बहुत आव- 
इयक है। सुरक्षा-अधिक्रारी यह काम कर सकता है; कितु केवल एक बार 
निरीक्षण करके बंद हो जाने तथा हिंदायतें देकर बंठ जाने से काम नहीं चल 
सकता है। निरीक्षण का तांता-सा बंधा रहना चाहिए। कामगार को सुरक्षा 
संबंधी बातों का स्मरण बारंबार दिलाना चाहिए। जब्र कोई दुर्घटना ६ जाए 
तब उसके कारणों की जांच करके उन पर संबंधित कामगारों के साथ विचार- 
विनिमय करना चाहिए कि वह क्‍यों हुई। इस विचार-विनिमय के लिए सुरक्षा- 
समितियां होनी चाहिए जिनमें दुष्बेटनाओं तथा दु्घटनाएं होते-होते बच जाने 
वाली परिस्थितियों पर विचार किया जा सकता है। छोटे कारखानों में सभी 
फोरमनों तथा वरिष्ठ कामगारों को इस वार्तालाप में भाग लेने के लिए बुलाया 
जा सकता है; कितु बड़े कारखानों में इसके लिए सुरक्षा-समितियां बननी 
- चाहिए। इन समितियों की बेठकों में बातचीत खुलकर निधड़क रूप से की 
जानी चाहिए ताकि दुघंटताओं के वास्तविक कारणों पर प्रकाश पड़ सके और 
उनको दूर करने की दिशा में पग धरा जा सके । 

यदि इस कार्यक्रम को कामगारों तथा उनके संगठनों का पूर्ण अनुसमर्थन 
और सहयोग प्राप्त नहीं होता है तो चाहे प्रबंधक, परयंवेक्षक और सुरक्षा-इंजी- 
नियर कितना ही जोर क्‍यों न छूगाएं, वे सफल नहीं हो सकते हैं । दुर्घटना का - 
... मूल कारण प्रायः कामगार ही होता है; और उससे उसी को क्षति भी पहुंचती 


उद्योगों में स्वास्थ्य-रक्षा |. २७९ 


है। इसलिए कामगारों और उनके नेताओं को इस विषय की गंभीरता समझ- 
कर, असुरक्षित तरकीबों तथा प्रयोगविधियों में भूलकर भी हाथ न डालना . 
चाहिए । उन्हें सुरक्षा के कलूपुर्जों का प्रयोग निरंतर करते रहना चाहिए; 


ओर धकापेल न करके सुरक्षा-संबंधी नियम-विनियमों का पारून करना 
चाहिए द 


भारत में औद्योगिक दुर्घटनाएं 


भारत में, औद्योगिक दृष्टि से प्रगतिशील देशों बी अपेक्षा कहीं अधिक दूघेटनाएं 
होती हैं। आंकड़े देखने से पता चलता है कि केवल १९ए०३ में इस देह की 
फेक्टरियों में २५६ प्राणघातक दुर्घटनाएं तथा ९३,४३१ बुरी तरह जख्मी होने 
की दुघंटनाएं हुईं, अर्थात्‌ प्रति १००० कामगार पीछे क्रमशः ०.०१ तथा 
३६.९६ दु्घटनाएं हुईं। खानों में इन दुर्घटनाओं का अनुपात था ३८८ प्राण- 
घातक तथा ४,२८६ गंभीर अर्थात्‌ प्रत्येक १,००० कामगार पीछे क्रमशः 
०.६५ और ७.०३ | इसका मतलब यह है कि इस समस्या पर जितना ध्यान 
देना चाहिए था उतना नहीं दिया गया है। प्रत्येक दृष्टि से, राष्ट्रीय, औद्योगिक 


और व्यक्तिगत दूघटनाओं को समाज के लिए सदा ही अनिष्टकारी मानना 
चाहिए 


. भारत सरकार ने दुघटनाओं की रोकथाम के लिए नीचे लिखे पग उठाए हैं: 


(१) निरीक्षण का काम हल्का कर दिया है और निरीक्षणों की संख्या 

काफी बढ़ा दी है। तीसरे पहर और रात को निरीक्षणों पर अधिक 

जोर दिया जाने लगा है 

(२) खानों के प्रबंधकों को सुरक्षा सप्ताह मनाने तथा सुरक्षा का प्रचार 
करने की सलाह दी गयी है; 

(३) कोयला खानों के बारे में एक नयी विनियम-संहिता (कोयला खान 
विनियम, १९५७--फ०७ 0०७ हिल रिव्टपरोशंगंणा3, 
937) बनायी गयी जो २४ अक्तूबर १९५७ से लागू हो छुको है। 

.. दुघंटनाओं की रोकथास के लिए कानूनी व्यवस्था--औद्योगिक दुघंटनाओं 

की रोकथाम के लिए भारत में व्यापक रूप से कानूनी व्यवस्था की गयी है । 
मुख्य रूप से इन कानूनों का संबंध फंक्टरियों, खानों, परिवहनों, भाष के 
_ इंजनों, बिजली और विस्फोठकों से है। इनमें अधिकांश व्यवस्था केंद्रीय कानून 
द्वारा की गयी है तथा राज्यों ने अपने कानुन बना कर उसको और अधिक उप- 
योगी और व्यापक बना दिया है । स्मरण रहे कि फरवरी १९५८ में चिणाकुरी 
तथा केंद्रीय भावड़ा खानों में भयंकर दुर्घटनाएं हो गयी थीं। इस कारण भारत 
सरकार ने एक संचालक समिति स्थापित की जिसमें १५ सदस्य थे। उनको 
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प्रबंधकों की कार्यप्रणाली, कामगारों के प्रशिक्षण, निरीक्षण और जांच की 
व्यवस्था तथा खातों में दुर्घटनाओं की रोकथाम के तरीकों को हृष्टिगतः करके 
सुरक्षा के संपूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन की भूमिका 
तैयार करने का काम सौंपां गया था । 

फेक्टरी अधिनियम १९४८ के सामान्य अनुबंधों में मशीनों को आड़ लगाने, 
आग छगने से सावधान रहने, तथा भवन और मशीनों की सुरक्षा का आदेश 
दिया गया है। इस अधिनियम में कहा गया है कि मशीन के भुझ्य चालक अंग 
का प्रत्येक भाग, प्रत्येक फ्लाईह्लील जो उससे लगाव रखता हो, प्रत्येक होइस्ट 
अथवा लिफ्ट, होइस्ट-वैल अथवा लिफ्ट-वैल और प्रत्येक ट्रेपडोर अथवा इसी 
प्रकार के प्रत्येक द्वार, जिसके पास मशीन लगी हो या कोई व्यक्ति काम करता 
हो, तथा राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य से निर्दिष्ट प्रत्येक मशीव पर आड़ 
(4०0०7॥४2 ) लगानी चाहिए। प्रत्येक फैक्टरी में आग लगने की आशंका से 
सजग रहना चाहिए, तथा बच निकलने के मार्ग खुले रहने चाहिए। इसके 
अतिरिक्त, फैक्टरी-निरीक्षकों को फंक्टरियों के प्रबंधकों से भवन तथा मशीनों... 
की व्यवस्था कराते समय कामगारों की सुरक्षा का ध्यान रखवाना चाहिए।. 

इस अधिनियम ने राज्यों की सरकारों को यह भी अधिकार दे रखा है कि 
जिन कामों से कामगारों को शारीरिक चोट रुगने, विषाक्त होने अथवा रोग 
लगने का खतरा हो उनको वे जोखिम-पूर्ण घोषित कर सकती हैं; तथा उनके 
कामगारों की सुरक्षा के लिए नियम बना सक्षती हैं। प्रत्येक दशा में, फैक्टरी 
के मालिक के लिए फैक्टरी के भवन में उत्पादन की प्रक्रिया, जिसमें बिजली 
का प्रयोग भी शामिल है, आरंभ होने से पहले स्थिरता का प्रमाणपत्र उपलब्ध 
कर ले। इस अधिनियम में स्त्रियों और बच्चों के बचाव का भी पूरा प्रबंध 
किया गया है । इसके अनुसार जो मशीनें बिजली से चलती हैं उनके हिलते- 
जुलते पुर्जों की सफाई और उनमें तेल डालने का काम स्त्रियों अथवा बच्चों से 
नहीं करवाया जा सकता और न वे हिलते-जुलते पुर्जों के बीच में अथवा हिलते- 
जुलते पुर्जों तथा स्थिर पुर्जों के बीच में खड़े होकर अथवा घुसकर काम कर 
सकते हैं । 

१९५२ के खान अधिनियम में खनन के काम को यथासंभव जोखिम से 
खाली बनाने के लिए अनेक बातें कही गयी हैं। इस अधिनियम से खानों में 
काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए नियम बनाने का अधिकार केंद्रीय. 
सरकार को प्राप्त हो गया है। इन विनियमों से खानों में घुसने तथा उनसे 
बाहर जाने, खात के मार्गों, इन मार्गों के अगल-बगल की आड़ों, गड़्ढों, बाहरी 
मार्गों, विछोपनों, मार्गों. की सुरक्षा, कार्यस्थलों, बातायनों तथा घूल और गैस 

रोकने के उपयुक्त कार्यो, सब मशीनों की देखभाल तथा नियंत्रण तथा सिगनेलिंग 
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के काम आने वाले बिजलीं-यंत्रों के नियंत्रण की व्यवस्था की गयी है। सेफ्टी 
लेम्पो के प्रयोग के नियंत्रण तथा विस्फोटों अथवा घड़ाकों अथवा धमाकों की 
रोकथाम तथा खानों में पानी भरने और उनसे उत्पन्न होने वाले खतरों के 
लिए भी नियम बनाये जा सकते हैं । इन अधिकारों के अनुरूप कोयला तथा 
अन्य धातुओं की खानों के बारे में नियम बनाये गये हैं। खानों के निरीक्षकों 
को इसक़ा अधिकार मिला हुआ है कि यदि उनके विचार से खातों में काम 
करने वाले किसी व्यक्ति के जीवन अथवा सुरक्षा को कोई तात्कालिक खतरा 
पंदा हो गया हो तो वे उस खतरे के निवारण तक के लिए उसे नौकरी पर 
आने को मना कर सकते हैं । 

परिवहन कमचारियों की सुरक्षा के बारे में भारतीय रेलवे अधिनियम 
१८९० तथा भारतीय' जहाजीघाट श्रमिक अधिनियम १९३४ में कुछ अनुबंध 
दिये गये हैं । इनमें अंतिम अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के “दुर्घटनाओं 
(जहाजीघाट-कामगार) से बचाव के अभिसमय १९३२” को कार्य परिणत 
करने के लिए बनाया गया था | 

घटनाओं के आंकड़े--भारत में औद्योगिक दुर्घटनाओं के जो आंकड़े 
उपलब्ध हैं वे केवल उन उद्योगों के हैं जिन पर कामगार हानि्‌र्ति अधिनियम 
१९२३ लागू है। ये आंकड़े भी केवल वही हैं जिनका मुआवजा कामगार 
हानि पूृति अधिनियम के अंतर्गत दिया जा चुका है। अन्य दु्घेटनाओं के बारे में 
.. इस समय' कोई आंकड़े प्राप्त नहीं हैं। 
.... फंक्टरी अधिनियम के अंत्गत प्रत्येक मालिक को यह सूचना देना लाजिमी 
हैं कि उसकी फंक्टरी में कितनी दुघंटवाएं ऐसी हुईं जिनमें कामगारों को जाव 
से हाथ धोना पड़ा तथा कितनी दुघटनाएं ऐसी थीं जिनमें कामगारों को सख्त 
चोट या चोट छूगी जिससे वह आगामी ४८ घंटों में ठीक न हो सका। इन 
दुघेटनाओं की तीन श्रेणियां की गयी हैं--प्राणघातक, भयावह और साधारण ।॥ 
यदि चोट-चपेट के कारण कोई कामगार लगातार २१ या इससे अधिक दिनों 
तक काम पर आने में असमर्थ रहता है तो वह भयावह (गर्भीर) मानी जाती 
है; 4तु यदि कामगार ४८ घंटे से अधिक समय लेता है पर २१ दिनों से पहले 
ही काम पर आ जाता है तो वह साधारण मानी जाती है। 

खानों में कामगारों की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने के कारण, उनकी 
दूबंटनाओं के आंकड़े लगभग पूर्ण रूप से उपलब्ध हैं। कितु ये आंकड़े केवल 
१९०१ से दी मिलते हैं जबक्रि प्रथम खान-अधिनियम पास हुआ था। 

इन आंकड़ों में केवल उन्ही दुर्घटनाओं का उल्लेख होता है जिनमें किसी 
कामगार की नेत्र-ज्योति चली जाए या वह बधिर हो जाए या उसके किसी 
अंग की हड्डी हुट जाए या वह इतना चोटिल हो जाए जिससे लगातार २० 
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 दितरों से अधिक समय तक्र काम पर न आ सक्रे । जिन दुर्घटनाओं के कारण 
आदमी ४८ घंटे से अधिक कितु २० दिनों से कम समय तक काम पर न आ 
सके, उनको साधारण माना जाता है। 

दुर्घटनाओं की हानि-पृर्ति--१९२३ से पहले यदि किसी कामगार को चोट- 
चाट लग जाती थी तो वह नौकरी की ह॒ष्टि से व्यक्तिगत क्षाति मानी जाती थी' 
और अमावधानी बरतने के सामान्य कानून के अंतर्गत वह किसी प्रकार की 
हानि-पूर्ति का दावा नहीं कर सकता था । कितु कामगार हानि-पूर्ति अधिनियम 
१९२३ के पास होने से भारत में सामाजिक सुरक्षा का श्रीगगेश हुआ और 
इसके अंतर्गत मालिक को औद्योगिक दुघेटनाओं अथवा व्यावसायिक्र रोगों के 
बारण कामगार की मृत्यु या उसके विकलांग हो जाने के लिए हानि-पूर्ति देना 
अनिवार्य हो गया । ये नियम उन सब लोगों पर लागू होते हैं जो ४०० रु. 
मासिक से कम पाते हैं तथा जो रेलों, फैक्टरियों, खानों, चाय' आदि के बागों 
तथा अन्य किसी जोखिम के व्यवसायों में काम कर रहे हैं, और उनके नाम 
अधिनियम की एक अनुसूची में दर्ज हैं । द 

ओद्योगिक सुरक्षा के परिषोषक् कार्य--राजकानूनों के अतिरिक्त, खानों 
के निरीक्षणाल्य (तथा फेक्टरी निरीक्षणालय औद्योगिक सुरक्षा के फैलाब में 
लगे रहते हैं। इन निरीक्षणालयों में जो प्रत्रधिक अधिकारी काम करते हैं वें 
समय-समय पर फेक्टरियों का अवलोकन करके यह देखने की कोशिश करते हैं 
कि कामगारों की सुरक्षा को वबोई जोखिम तो उत्पन्न नहों हो रहा है। बड़ी- 
बड़ी दुर्घटनाओं की पूरी जांच की जाती है और उनके संबंध में निरोधक तथा 
दंडात्मक कायवाही की जाती है। भीषण दुर्घटनाओं की स्थितियों की जांच के 
लिए खान अधिनियम के अंतर्गत जांच-न्यायालूय' नियुक्त किये जाते हैं । 

खान विभाग तथा फंक्टरियों के प्रमुख सलाहकार का कार्यालय मालिकों 
तथा राज्य सरकारों को कामगारों के स्वास्थ्य' तथा सुरक्षा की देखरेख के लिए 
उचित सलाह देता रहता है। 

फेक्टरियों के प्रमुब सलाहकार (09० 2306ए8७०) फैक्टरियों तथा . 
जहाजी घाटों (60078) की दुर्घटनाओं के कारणों पर सचित्र विज्ञापन तथा 
पत्रिकाएं प्रकाशित करते रहते हैं ताकि कामगार उनसे अवगत होकर हृढ़ता से 
कायप्रणली को अपना ले।. 

रेलवे विभाग, मालिकों के कुछ संगठनों, मजदूर संघों तथा सेफ्टी फटे 
असोसियेशन आफ इंडिया और रेड क्रास ज॑से निकायों ने दुर्घटनाएं रोकने का 
कार्यक्रम अपना रखा है । इनमें सेफ्टी फस्टं असोसियेशन आफ इंडिया (89/०09 
. आए 88800 80907 ०0 70७) सबसे महत्त्वपृर्ण है और उसकी स्थापना. 
३१९३१ में हुई थी । यह कारखानों में “पहले सुरक्षा पर ध्यान दो” के विषय पर 
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भाषणों, रेडियो-भाषणों, आदि की व्यवस्था करता है, एक मासिक पत्रिका प्रका- 
शित करता है, प्रेस-विज्ञप्तियां जारी करता है, वाद-विवाद गोष्ठियों का संगठन 
करता है, विज्ञापन और इच्तहार लगाता हे तथा प्रदशनियों में भाग लेता है। 

सभी प्रगतिशील देशों में सभी दलों के चित्त में यह बात अधिक से अधिक 
चढ़ती जा रहो है कि कारखानों में सबसे पहला स्थान स्वास्थ्य की रक्षा और 
दुघटनाओं से बचाव को मिलना चाहिए। यद्यपि भारत में भी कारखानों में 
सुरक्षा ओर स्वास्थ्य- रक्षा के कानुन तथा कामगार हानिप्‌्ति अधिनियम लागू 
है, फिर भी सामान्यतः उद्योगपतियों और कामगारों ने अभी तक औद्योगिक 
स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण-कार्य की उपयोगिता को ठीक तरह से नहीं समझ 
पाया है। सरकार को चाहिए कि वह विद्यमान कानूनों को अधिक मुस्तंदी से 
लागू करे। कितु इस प्रकार कानूनों का परिपालन पूरी तरह नहीं हो सकता । 
मालिकों और मजदूरों में जब तक एक-दूसरे के हितों का आदर करने की 
सामान्य भावना उत्पन्न नहीं होती तब तक किसी कार्यक्रम के अपनाने में पूरी 
सफलता नष्टों मिल सकती है। इसलिए मालिकों को इस विषय' पर अधिक 
ध्यान देना चाहिए | दूसरी ओर, स्वयं कामगारों को दुघंटनाओं से बचाव तथा 
स्वास्थ्य-रक्षा का ख्याल रखना चाहिए। 


कल्याण 


उद्योगों में कल्याण-कार्यों की व्यवस्था करने का अर्थ बहुत अस्पष्ठ है। कल्याण 
शब्द हो बहुत लूचर है। देश के सामाजिक रीति-रिवाजों, उद्योगीकरण की' 
स्थिति, तथा शिक्षा के विक्रास के अनुसार उसकी विविध व्याख्याएं की जा 
सकती हैं । इस बात को अनुभव ने सिद्ध कर दिया है कि कल्याण-कार्यों पर _ 
ब्यय किया गया पेंसा व्यर्थ नहों जाता है। उसकी भरपाई दूसरे रूप में अवश्य 
हो जाती है। मानवीय' आवश्यकताओं को देखकर किसी स्थान में उनके अनु- 
रूप हो कल्याण-व्यवस्था की जाती है। फैक्टरी अधिनियम, खान अधिनियमों 
तथा अन्य अधिनियमों द्वारा कारखानों में उपहारगहों, विश्वामालूयों, पीने-योग्य 
“थानीं, पेशाबघरों, स्तानागारों तथा अन्य उपयोगी चीजों की व्यवस्था करना 
अनिवार्य हो गया है । 
.. कार्य-स्थल से बाहर कल्याण-कार्यों की व्यवस्था का भार मालिकों की इच्छा _ 
पर छोड़ दिया गया है। यदि वे चाहें तो उसकी विशद व्यवस्था कर सकते हैं । 
कुछ मालिकों ने कांर्य-स्थलों के बाहर मजदूरों के लिए मनोरंजन तथा पढ़ाई- 
लिखाई की व्यवस्थाएं की हैं। उनके लिए सहकारी समितियां भी बनी हुई हैं । 
. यह सब काम सराहनीय है । कितु मालिकों के इन कामों में दाता या दानी 
होने को महक न आनी चाहिए द 
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शद्योगिक बस्तियों में रिहायशी मकान 
. सामान्य अवस्था क्‍ 


भारत में सामान्यतः छोग अपने रहने का मकान अपने-आप बनवाते हैं और 
उसकी लागत का बोझा स्वयं उठाते हैं। जब इस देश का अर्थतंत्र मुख्य रूप से 
कृषि पर निर्भर था तब यह नीति शायद लोगों के जीवन की कसौटी पर 
खरी उतरती होगी । जनता अपने क्षेत्र में स्थिर रहती थी और उन दिनों 
मकान किराये पर उठाने का कोरा नाम ही सुनने में आता था । 

कितु जब देश में उद्योग, व्यापार-वाणिज्य तथा. काम-घंथों की बढ़ोतरी हुई 
पेब जगह-जगह शहर और कस्बे बसने छगे । नयी औद्योगिक बस्तियां पनपने 
लगीं और गांवों के लोग धीरे-धीरे शहरी इलाकों में पहुंचने लगे । इन लोगों 
के, शहरों में, मकान न थे । इसलिए उन्हें दूसरों के मकानों में रहने के लिए 
प्रबंध करना पड़ा। इस प्रकार मकानों को किराये पर उठाने की प्रथा चल 
पड़ी । 

उन दिनों, महाजनों और औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगपतियों ने किराये पर 
उठाने के लिए मकान बनाये क्योंकि तब मकान का मसाला सस्ता था और 
अजहर ऊटपर्टांग मकानों तक में रहना स्वीकार कर छेते थे । यद्यपि उन दिनों 
जमीने सस्ते दामों पर खरीदी जा सकती थीं फिर भी मजदूर बस्तियों के 
मकानों की सफाई, आदि पर कोई ध्यान नहों दिया जाता था। इससे पूंजी 
लगाने वाले मकानदारों को किराये से अच्छी आमदनी होने लगी । 

उद्योगों की स्थापना कहां की ज़ाए, इस बारे में उन दिनों यथेच्छाकारिता 
की नीति प्रचलित थी जिससे ऊलजलूल ढंग से औद्योगिक बस्तियां उगने छगीं। 
कामगारों की जनसंख्या दित-पर-दित बढ़ने से औद्योगिक क्षेत्रों में आवास की 
समस्या उत्पन्त हो गयी । इन क्षेत्रों में पहले से ही. मकान कम थे । आबादी 
बढ़ने से उनकी तंगी बढ़ गयी; और गंदी बस्तियां या गंदे इलाके बनने लगे । 
. स्थानीय निकायों के सीमित साधन होने के कारण उक्त समस्या ने और भी 
विकट रूप धारण कर छिया। सत्ताधारियों और जनता की उदाप्तीनता पर भी 
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इसका कम उत्तरदायित्व नहीं था। इसलिए औद्योगिक बस्तियों और इलाकों में 
जहां कहीं भी निगाह पड़ती थी गंदे क्षेत्र दिखायी दिये बिना न रहते थे । 
ओद्योगिक आयोग (#7तप्रछ/पंक्बी (१/07%फांइथ्ंण) 2९2८--औद्यो- 
ग्िक आयोग (१९१८ ) ने मकानों की समस्या की ओर सबका ध्यान खींचा । 
उसने बताया कि यदि बंबई में कामगारों के मकानों की समस्या देश के हित 
को देखते हुए तत्परता से हल न को गयी तो सभी औद्योगिक बस्तियों में बंबई 
जंसी विकट कठिनाइयां पंदा हो जाएंगी । 
इस आयोग की सिफारिश पर, भारत सरकार ने सभी प्रांतीय सरकारों से 
प्राथना की कि वे ग्रृह-निर्माण की ओर तुरंत ध्यान दें । फिर भी, एक-दो प्रांतों 
को छोड़ कर, किसी ने इस समस्या की गंभीरता को नहीं समझा। इसका 
परिणाम यह हुआ कि अधिकांश ओद्योगिक बस्तियों में बंबई ज॑ंसी बुरी हालत 
पृदा हो गयी । कट्टों-कहीं तो इसका स्वरूप अधिक भयंकर देखने में आया। 
राजकीय श्रम-आयोग (छि0ए० (/07%फांडशं0ा 60 ,809077)--- 
राजकीय श्रम-आयोग ने मकानों की स्थिति की तीत्र आलोचना की थी । उसने 
लिखा था कार्यव्यस्त तथा भीड़भाड़पूर्ण केन्द्रों में भी मकान ठूस-ठास कर बनायें 
गये हैं। उनके छज्जे और पीठ एक दूसरे से सटे हुए हैं ताकि समृची जगह का 
अधिक-से-अधिक उपयोग किया जा सके । यहां जगह की इतनी अधिक कीमत 
“है कि सड़कों या मार्गों के नाम पर तंग गलियां रह गयी हैं। इनमें जगह-जगह 
कूड़े के ढेर पड़े सड़ते रहते हैं और पेशाबघरों और पाखानों की कमी के कारण _ 
इधर-उधर पड़ा हुआ मलसूृत्र बदबू फेलाता है। कितने ही घरों के पास 
. खबूतरों की कौन कहे, उनमें रोशनदान और वातायन तक नहीं हैं। कितने ही 
घर केवल एक कमरे के हैं। उनमें केवल एक-एक दरवाजा है। यह इतना 
कम ऊंचा है कि उससे घर में पंठते ही पहले सिर की खबर ले ली जाती है । 
प्रायः इन मकानों के पार्टीशन में कनस्तरों या टाट का प्रयोग किया गया है 
जिससे साफ हवा वहां भूल से भी नहीं पहुंचती । इन मकानों में भी कितने ही 
मनुष्य पैदा होते, सोते रहते और मरते आ रहे हैं । 
आयोग ने कलकत्ता और हावड़ा को मजदूर बस्तियों का जिक्र करते हुए 
लिखा है : इन बस्तियों में मजदूरों को रहने के लिए काफी जगह मिलना कठिन 
हो गया है। इनमें मिल-सरदारों और मकान-मालिकों ने किराये पर उठाने 
के लिए घर या क्वार्टर बनवा रखे हैं। वे इनका इतना ऊंचा किराया लेते हैं 
. कि किरायेदार मजदूरों की कमाई का एक खासा हिस्सा उस पर व्यय हो जाता 
 है। इन मकानों में आराम से रहने की कोई सुविधा नहीं है। यहां एक-एक 
. इंच भूमि पर मकान खड़े हैं जिनमें आदमी बोरों की भांति ठसाठस भरे रहते 
हैं। हावड़ा के कुछ भागों में इन मकानों की आबादी का कहना ही क्‍या है ! 
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ऐसी सघन आबादी तो भारत की किसी अन्य औद्योगिक बस्ती में देखने तक 
को न मिलेगी । 

आयोग ने बंबई के बारे में यह लिखा था: जगह की तंगी के कारण . 
“४ चौल ” बस गये जिनमें प्रकाश और. हवा का नाम भी नहीं है। इन चौलों 
में पहले ही जगह कम होती है। इस पर तुर्रा यह है कि उनमें ठंस कर आदमी 
भरे रहते हैं जिससे वहां पांव धरने की भी गुंजाइश नहीं है । इनमें अधिकांश 

गैलों में सुधार नहीं हो सकता था । इसलिए उन्हें गिरा देना दो ठीक समझा 

गया । 

मद्रास, कानपुर, अहमदाबाद और नागपुर, सभी में यही हालत थी। दर- 
असल, बंबई के “चौल”, कलकत्ता की “बस्तियां”, मद्रास की “छरियां” और 
कानपुर की आबादियां मजदूरों की रिहायशी दुदंशा की एक जीती-जागती 
कहानी बन गयी है। कोयला खानों तथा अन्य खानों के मजदूरों की रिहायश' 
का प्रबंध तो बहुत ही खराब था । 

युद्धकाल में स्थिति और बियड़ी--उतक्त विवरण राजकीय श्रम-आयोग 
ने अब से लगभग पच्चीस वष पहले प्रस्तुत किया था। श्रम-जांच समिति 
([,800परा' 4॥79680290070 (0०777068) ने १९४४ में अपने प्रति- 
वेदन में उक्त स्थिति की पुष्टि की है। उसका कहना है कि औद्योगिक केंद्रों की 
जन संख्या तेजी से बढ़ने के कारण यह स्थिति पहले से कहीं अधिक बिगड़ 
गयी है । 

मकानों की तंगी पहले से ही थी, कितु युद्ध के कारण वह और बढ़ गयी । 
युद्धकाल में भूमि, सामग्री और श्रम, सबका मूल्य इतना बढ़ गया कि पूंजी- 
विनियोजकों को कम आय' वाले लोगों के लिए मकान बनाना कठिन हो गया 
ओर कम-आय' वालों को मकान के किराये पर अधिक खर्च करना खलने 
लगा। उधर किराये की दरें बहुत ऊंची चढ़ गयीं। मकान बनाने में सीमेंट, 
लोहा और लकड़ी काम आती है। क़ितु युद्ध-प्रयास में इन चीजों की खपत 
बढ़ गयी यहां तक कि रिहायशी मकानों की मरम्मत के लिए ये चीजें दलंभ हो 
चलीं । युद्ध काल में नगरों में नौकरी ढूंढ़ने के लिए देहातों से लोगों के आ जाने 
के कारण राजधानी के नगरों और औद्योगिक कंद्रों में भीड़ बढ़ गयी । 

आवाप्त के जिषय से सरकार और सावजनिक निकायों के प्रयत्न --- बंबई 
सरकार ने, १९२१ में, एक विकास-विभाग की स्थापना की जिसको यह काम 
सौंपा गया कि वह नयी भूमि पर ५०,००० एक कमरेदार मकान बनाये और 
बंबई नगर में मकानों की कमी दूर करते के लिए मकान बनाने की सामग्री उप- 
 लब्ध करके उसका वितरण करे। कितु यह विभाग केवल १५,००० भाटकित 

गृह ( 0006977678 ) बनाकर बंद हो गया क्योंकि इसने जो घर बनाये थे उन 
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उनके लिए घर बनवा दिये हैं। इससे कामगारों की कार्यक्षमता बढ़ी है और 
श्रमिक भी सहज में उपलब्ध होने लगे हैं। जमशेदपुर जेसे विशुद्ध औद्योगिक 
क्षेत्र में मालिकों ने अपने अफसरों तथा कर्मचारियों और कुछ श्रमिकों के लिए 
मकान बनवाये हैं। कामगारों के लिए अहमदाबाद और मदुराई के निकट हावों 
पट्टी में सहकारी आधार पर जो घर बनवाये गये हैं उनका भी उल्लेख यहां 
करना आवश्यक होगा, किन्तु ये सब इतने कम हैं कि उनसे देश की मकान- 
समस्या तनक भी हल नहीं हो रही है और कोई भी मालिक अपने उद्योगों के 
कामगारों की मकानों की आवश्यकता को किसी उल्लेखनीय पेमाने पर पूरा 
नहीं कर पाय। है । 
कारी ग्रृह-निर्माण सोसाइटियों ने, विशेषकर मद्रास और बंबई में, मध्य- 

वर्गीय॒ तथा कम-आय' के छोगों के लिए मकानों की तंगी दूर करने में काफी 
हाथ बठाया है। तु उनका यह प्रयास रगभग न के बराबर है। 

सारांश यह है कि मालिकों द्वारा बनवाये गये मकानों की संख्या बहुत 
अपर्याप्त है और उनसे इस दिशा में जो आशा बंधी थी वह बहुत कम पूरी हुई 
है। जहां कहीं भी ये मकान उपलब्ध हैं, उनका आकार-प्रकार संतोषजनक 
नहीं है। प्राय: मालिकों का यह मत है कि श्रमिक वर्ग के लिए घर बनवाने का 
दायित्व राज्य पर है। इसके अतिरिक्त, ग्रह-निर्माण पर व्यय करने के लिए 
उनके पास पर्यास धन भी नहीं है । 

ग्रहनिर्माण की सामान्य समस्‍्या-वातावरणीय स्वास्थ्य-रक्षा समिति 
(37 जा70ए7९7097 92767 (०77९७) ने अवतूबर १९४९ में 
अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए लिखा था कि पाकिस्तान से भारतीय नगरों 
में आने वाले विस्थापितों के अतिरिक्त, चाल दशक में भारतीय नगरों की 
सामान्य जनसंख्या इतनी बढ़ जायगी कि ६६ प्र० श० व्यक्तियों के लिए मकानों 
की जरूरत पड़ेगी जब कि मकानों को संख्या में केवल २० प्र० श० की वृद्धि 
होगी । इस समिति ने आगे लिखा था कि १९४१ का रिहायशी मानदंड कायम 
रखने के लिए भी ९२ लाख लोगों को नये घर बनवाने होंगे । दूसरे शब्दों 
में, कम-से-कम १८ छाख ४० हजार नये घर होने चाहिए जिनमें ५ सदस्य 
का एक-एक परिवार रह सकें । इसके अतिरिक्त, इस समिति ने यह भी लिखा 
था कि पाकिस्तान से भारत आने वाले ६० लाख विस्थापितों को कम-से-कम 
दस लाख घर बनवाने होंगे। इस प्रकार नये घरों का कुछ जोड़ २८ लाख ४०. 
हजार बेठा था। यदि प्रत्येक घर की लागत ३ हजार से ४ हजार तक मान ली 
जाए तो कुल योग एक हजार करोड़ अर्थात दस अरब रुपये होता है। 
दूसरी पंचवर्षीय योजना में बताया गया है कि भारतीय नगरों की ६ करोड़ 
... २० लाख जनसंख्या के लिए १९५१ में लगभग एक करोड़ घर थे। उस वर्ष 
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२५ लाख घरों की कमी बताते थे। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में. 
सभी अभिकरणों द्वारा जो कुछ भी मकान बनाये गये उनकी संख्या लगभग 
१३ लाख थी। इस प्रकार मकानों और मकान चाहने वालों की संख्याओं में 
चौड़ी खाई बनी ही रही । सरकार और निजी ग्ृह-निर्माताओं ने विगत वर्षों 
में नये घर बनवाने में बड़ी दिलचस्पी ली है; कितु नगरों की जनसंख्या में भी 
अप्रत्याशित वृद्धि हुई है; जेसे १९२१-३१ में ५२ छाख, १९३१-४१ में 
१०६ लाख, तथा १९४१-५१ में १८१ लाख की वृद्धि हुई। इन पिछले दो 

दशकों में नागरिक क्षेत्रों के रिहायशी घरों में क्रमशः १८ लाख और १७ लाख 
घरों की वृद्धि हुईैं। घर अच्छे तो पहले ही से नहीं होते थे कितु अब 
१९४१-५१ में उनको संख्या में भी बहुत कमी दिखने लगी। युद्धोत्तरकालिक 
विकास-कार्यों तथा देश-विभाजन के कारण नगरों की जनसंख्या में तेजी से 
वृद्धि हुई है। पहली पंचवर्षीय योजना में लगभग १३ लाख नये घर बने थे 
और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १९ छाख नये घर बनने का अनुमान है। 
इस प्रकार, इन दोनों योजनाओं की अवधि में बने हुए मकानों की संख्या उस 
कमी को पूरा नहीं कर सकती है जो १९५१ में ही अनुभव की जा रही थी । 
१९५१-६१ के दशक में भारतीय नगरों की जनसंख्या में लगभग ३३ प्र० 
द० की वृद्धि की, आशा की जाती है। यदि इस बीच नगरों में मकानों के 
निर्माण का कोई सुगठित कार्यक्रम न अपनाया गया तो १९६१ में मकानों की 
समस्या १९५१ की अपेक्षा दोगुना उग्र रूप धारण कर लेगी । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना से आश्ञाएं--मक़ानों की गंभीर स्थिति को 
देखते हुए, उनकी समस्या को अच्छे ढंग से हू करना होगा और इस बारे में 
विभिन्‍न वर्गों की आवश्यकताओं का ख्याल रखना होगा । औद्योगिक श्रमिकों 
तथा अल्प-आय वाले लोगों के लिए १ लाख ५० हजार मकान बनाने को प्रथम 
पंचवर्षीय योजना में ३८.५ करोड़ रुपये निर्धारित किये गये थे । कितु ह्वितीय 
पंचवर्षीय योजना में मकानों के निर्माण पर १२० करोड़ रु० व्यय किये जा रहे 
हैं जिनसे १,१२८, ० ० ० अदद घर सरकार की आर्थिक सहायता पाने बाले उद्योगों 
. के मजदूरों तथा १,१०० अदद घर चाय बागों के मजदूरों और १,८५,००० 
 छझदद घर अन्य लोगों के लिए बनाये जायेंगे । 


औद्योगिक गृह-निर्माण 


क्‍ औद्योगिक ग्ह-निर्माण उपसमिति (##रतेपरडालका म्०्परमागष्ट शिपे- 
(४07077777566) --भारत में औद्योगिक श्रमिक जिन घरों में रहते हैं उनकी 
दयनीय' दशा है । अच्छे घर में निवास करने से मनुष्य के स्वास्थ्य और योग्यता 
म्‌१९ द द द 
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की रक्षा होती है और जब तक घरों की अवस्था में सुधार नहीं होता है तब 
तक अन्य कल्याणगारी पा योजनाओं से कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता । 
त्रिदलीय' श्रम सम्मेलन (परं0७7706 4,90प्रा" (070०/७॥०७) की 
स्थायी श्रम समिति (#87व78 4,9800प्रा" (ठप्याएा॥6०७) ने १९४५ 
में उक्त बातों को ध्यान में रखकर एक उपसमिति नियुक्त की थी जिसे श्रमिकों 
की सभी रिहायशी समस्याओं पर विचार करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने 
का काम सौंपा गया था । ' 

इस उपसमिति ने अपनी मिफारिशों में बताया था कि मजदूरों का घर 
कम-से-कम कैसा होना चाडिए। उसका कहना था कि यद्यपि मजदूरों की 
आध्थिक दशा की अवहेलना नहों की जा सकती है, फिर भी उनके लिए ऐसे 
घर तो होने ही चाहिए जिनमें स्वास्थ्य और मानवीय मर्यादाओं का निर्तात 
तिरस्कार न कर दिया जाए 

पारिवारिक जीवन वी एक सबसे आवश्यक और आरंभिक चीज यह है कि 
स्त्री और पुरुष-जनों का वास-स्थान, विशेषकर सोते समय, अलरूग-अलूग होना 
चाहिए । रुग्णावस्था और प्रसुतावस्था में भी 4थक रहने की आवश्यकता होती 
है। इसलिए समिति ने सिफारिश की थो कि एक सामान्य परिवार के घर में कम- 
से-कम दो कमरे, एक रसोईवर, जिसमें भंडारघर और ईंधन रखने का स्थान 
हो, एक स्तानागार और एक पाखाना होता चांदिए। घर के मुख पर एक 
बरामदा होता चाहिए और दूमरा घर के पीछे होना चाहिए; और यदि घर एक 
मंजिला हो तथा जगह की गुंजाइश हो तो उसमें एक आंगन भी होना चाहिए 

औद्योगिक ग्रृह-निम/ण परियोजना के कार्यान्‍वय पर धन कहां से लगाया 
जाए ? इस बारे में उपसमिति ने अन्य बातों के साथ यह सिफारिश की थी कि 
जो कामगार अपनी अल्प मजदूरी को हृष्टिगत करके मकान का ऊंची दरों पर 
किराया देने में असमर्थ हैं उनको स्वीकृत प्रकार के मकान बनाने के लिए राज्य- 
सरकारें अथवा केंद्रीय सरकार निर्ब्याज दीर्घारालिक ऋण दें और इस प्रस्ता- 
वित ग्रृह-निर्माण कोष का प्रशासन एक त्रिदलीय' राष्ट्रीय' औद्योगिक ग्रह-निर्माण 
(2०४०४०७)] 3ावेप्रशए।9] नि०0प्रशंएह 3097") को सौंपा जाना 
ना 

तदनंतर स्थायी श्रमिक समिति ने उक्त प्रतिवेदन पर विचार करके भारत 
सरकार से राष्ट्रीय श्रमिकवर्ग गृह-निर्माण बोर्ड तथा राज्यीय श्रमिकवर्ग ग्रह- 
निर्माण बोर्डों की स्थापना की प्रार्थना की। इस समिति ने यह भी सिफारिश 
की थी कि श्रमिक्रों को अपनी मजदूरी का दद्यमांश से. अधिक मकान-किराये 
पर खर्चे न करना पड़े और इस प्रकार जो घाटा पड़ता हो. उसे सरकारें, स्था> 
..नीय सत्ताएं तथा मालिक, तीनों मिलकर पूरा करें । 
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. ओद्योगिक ग्रहननिमाण परियोजना (॥#)तप्र&नंका सत्पहां ६24 
076776)--१९४७ के औद्योगिक अवहार प्रस्ताव (॥7तप्रशएंते पफ्ालछ 
. 3680!प007) के अनुसार श्रमिकों के रहन-सहन के मानदंड को सुधारने 
की दिल्या में पहला कदम यह होगा कि उनके लिए मकानों की समस्‍या पर 
ध्यान दिया जाए। कोयला-लछदान पर जिस प्रकार का गृह-निर्माण उपकर 
. लगता है उसी प्रकार का उपकर औद्योगिक उत्पादन पर लगाकर उस धन- 
राशि को गृह-निर्माण के लिए देने के प्रइत पर भी विचार किया गया किंतु 
जब यह देखा गया कि ऐसे उपकर से केंद्रीय. सरकार को आय होती है और 
उससे उसके राजस्व-स्रोत पर बुरा असर पड़ेगा, तब उस प्रस्ताव को छोड़ देना 
पड़ा । इस पर सभी सहमत थे कि औद्योगिक ग्ृह-निर्माण के प्रति केवल सरकार 
का ही नहीं बल्कि मालिकों और श्रमिकों का भी दायित्व है। सरकार को गृह- 
निर्माण के लिए सीधा अनुदान देना चाहिए। इसलिए, १९४८ में भारत सर- 
कार ने घोषणा की कि उसकी औद्योगिक नीति में यह काम भी शामिल है कि 
वह दस वर्षों में श्रमिकों के लिए दस लाख घर बनाएगी जिसके निमित्त वह 
एक गृह-निर्माण बोर्ड (90प्रञछंए2 80७7) स्थापित करने जा रही है। . 

इस निर्णय के कारण, भारत सरकार ने १९४९ में औद्योगिक ग्रह-निर्माण 
की एक परियोजना बनायी । इसके अनुसार घरों की रागत का दो-तिहाई 
भाग केंद्रीय सरकार ने निर्व्याज ऋण के रूप में देने को तैयार हो गयी बच्चर्ते 
राज्य-सरकार अथवा मालिक स्वयं शेष. एक-तिहाई भाग उपलब्ध करें। इस 
ऋण की एक ओर शते यह थी कि ये घर सरकार द्वारा पू्वस्वीकृत आकार- 
प्रकार के बनने चाहिए। कितु मकान बनवाने पर जो लागत आती थी तथा 
उसके आधार पर मकान-किराये की जो दर उठती थी, उसमें और मजदूरों की 
मजदूरी के दशमांश में इतना अंतर था कि राज्य सरकारों और मालिकों के _ 
लिए उक्त परियोजना में अधिक दूर तक भाग लेना कठिन हो गया । १९५१- 
५२ में इस परियोजना के अंतर्गत १६८ लाख रुपये के केंद्रीय ऋण से लगभग 
,५०० मकान-ब्लाक बनवाये गये । 
सरकारी आ्िक सहायता पानेवाली ओद्योगिक यह-निर्माण परियोजना, 
?९७५२--प्रथम पंचवर्षीय योजना के रचनाकाल में योजना आयोग ने प्रमुख 
औद्योगिक नगरों में रहने के मकानों की कमी को जानने का प्रयास किया था 
भर तब उसे विदित हुआ था कि ३७ नगरों के बड़े उद्योगों में जो १७,१४,५६० 
कामगार काम कर रहे हैं उनमें ४,५४,००० को रिहायशी जगह की बड़ी 
आवश्यकता है। आयोग के मतानुसार, यदि इन लोगों की निवास-समस्या 
. अच्छे ढंग से हल करनी थी तो ऋण के अतिरिक्त पर्यात सरकारी आथिक 
सहायता की अपेक्षा थी । इन मकानों की डिज।इनें बनाने, परियोजनाएं तेयार 
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करने तथा आधुनिक सफाई व्यवस्था से लेस एक-कमरेदार मकानों पर लागत 
इतनी आएगी कि यदि उन्हें मजदूरों को उनके वेतन का रूगभग दशमांश' 
किराये के रूप में लेकर देना हो तो छागत का ५० प्र० श० भाग केंद्रीय सर- 
कार को आर्थिक सहायता के रूप में देना पड़ेगा । 

योजना आयोग ने सिफारिश की कि केंद्रीय सरकार, भूमि के मूल्य तथा 
मकान की लागत पर जो धन-राशि व्यय' हो, उसका ५० प्र० श० भाग राज्य- 
सरकारों को दे और राज्य-सरकारें यह धन विधि-विहित ग्ृह-निर्माण बोर्ड के 
हवाले कर दें । निजी नौकरीदाताओं तथा सहकारी सोसाइटियों को कुल लागत 
का २५ प्र० श० ही आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाए। इसके अतिरिक्त 
केंद्रीय सरकार विधि-विहित (8:/90प707'9) ग्रृह-निर्माण बोर्डों तथा कामगारों 
की सहकारी गृह-निर्माण सोसाइटियों को ऋण बांटने के लिए धन दे। यह 
ऋण भूमि के मूल्य समेत ग्ृह-निर्माण की लागत का ५० प्र० श० तक हो 
सकता है । निजी नौकरीदाता भी कुल लागत का ३७०९ प्र० श० केंद्रीय सर- 
कार से ऋण के रूप में पा सकते हैं, जो १५ वर्षों के भीतर किदतों में चुकाया 
जा सकता है। 

एक सरकारी आथ्थिक सहायता पाने वाली ग्रह-निर्माण परियोजना सितंबर 
१९५२ से चाल है। बाद में, इसमें काफी संशोधन किया गया। प्रथम पंच- 
वर्षीय योजना के अंतर्गत ८०,००० भाटिक घरों के निर्माण-कार्यक्रम पर २२ 
करोड़ ६० लाख रुपये व्यय करना स्वीकार किया गया था। कितु प्रथम पंच- 
वर्षीय योजना के अंत तक केवछ ४०,००० भाटिक घर ($९00670०॥08) 
बनकर तेयार हुए । यद्यपि इस दिशा में तत्परता से काम करना चाहिए था, 
कितु जान पड़ता है कि राज्य-सरकारों, ग्रृह-निर्माण सहकारी समितियों तथा 
मालिकों ने अपनी-अपनी धारणाओं के कारण उचित रूंगन से काम नहीं 
किया । 

ग्ृह-निर्माण कार्यक्रम के मार्ग में जो बाधाएं आ सकती हैं उनको डटकर 
हटाना होगा । इस बारे में जो कदम उठाये गये हैं उनमें कुछ का उल्लेख नीचे 
किया जा रहा है द 


(१) जहां कार्यस्थल से दूर कामगारों की बस्तियां बस जाती हैं, राज्य- 
सरकार तथा स्थानीय' प्राधिकारी वहां से कार्यस्थल तक के लिए 
उनके परिवहन की व्यवस्था करें। 

. (२) इन बस्तियों में बाजार, डाकधर और स्कूल, आदि सावेजनिक उप- 
योगी चीजों की व्यवस्था होनी चाहिए । 


(३) यथासंभव कामगार को सभी सेवाओं से भरपूर एक परिमित भूखंडक 
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(प्लॉट) देने का परीक्षण किया जाए। कामगार को अपने-आप अपनी 

मदद करने में सहायता दी जाए। इस प्रकार, जो कामगार पक्के 

. मकानों का किराया नहीं दे सकते हैं उन्हें अपने-आप अपना प्रबंध 
. करने दिया जाए। 

(४) मजदूरी अदायगी अधिनियम में परिवर्तन करके मजदूरों की मजदूरी 

.. से सीधा ऋण वसूल करने का द्वार खोल दिया जाए । द 

(५) जो मालिक कम-से-कम अपने २० प्र० श० कामगारों को रिहायशी 
घर बनवा कर देना चाहते हैं उन्हें ३ से ५ वर्ष तक के लिए अधिक 
सरकारी आथिक सहायता तथा ऋण दिया जाए। 

(६) राज्य-सरकार उचित मूल्य पर मालिकों को चौरस भूमि दे तथा 
आध्थिक सहायता और ऋण देने में भी रुझान दिखाए। इसके अति- 
रिक्त वेधानिक दबाव भी मालिकों पर डाला जाए 

(७) जिन योजनाओं के कारण मजदूरों को अधिक किराया न देना पड़े 
उनको भी उक्त योजनाओं के स्थान में अपनाया जा सकता है। 

(८) अधिक सरकारी आथिक सहायता और ऋण देकर, ग्रह-निर्माण सह- 
कारी समितियों को बढ़ावा देना चाहिए। इस अवस्था में राज्य- 
सरकारों को चाहिए कि वे मकान के प्लाटों को अच्छी तरह चौरस 
करके दें और उनसे किसी प्रकार का लाभ न कमाएं 

(९) सरकारी आथिक सहायता उदारतापूर्वक किछ्तों में दी जाए। सह- 

.. कारी समितियों के प्रति यह नीति विशद्येष रूप से उदार होनी चाहिए। 


ऊपर जो सुझाव दिये गये हैं, पहला, सरकारी आर्थिक सहायता और ऋण 
क्री राशियां बढ़ा दी जाएं, तथा दूसरा, उनके बारे में वधानिक दबाव से काम 
लिया जाए, ये दोनों बातें साथ-साथ होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि 
सहायता और ऋण की राशियां बढ़ा दी जाती हैं तो भी इस बात की आव- 
श्यकता पड़ सकती है कि मालिकों को काफी संख्या में ग्रह-निर्माण करवाने के 
लिए दबाया जाए। कितु यहां पर यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि उद्यान 


... श्रमिक अधिनियम (4?]8768007 4,900प7 2०) १९५१ से स्पष्ठ हो गया 


है कि कोरा वैधानिक दबाव सफल नहीं होता है । यद्यपि इस अधिनियम के अनु- 
भाग १५ द्वारा काफी तथा चाय बागों के मालिकों को कामगारों के लिए रहने 
के मकान उपलब्ध करने को मजबूर किया गया है फिर भी भारत सरकार उन्हें 
ऋण देने को तैयार हो गयी है ताकि वे वैधानिक कानून द्वारा आरोपित अपने 
दायित्व को निबाह सकें। सारांश यह है कि वैधानिक दबाव के साथ, मालिकों 
को ऋण तथा सरकारी आथिक सहायता के रूप में अधिक घन मिलना चाहिए ॥ 


२९४ . भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 
कुछ उद्योगों के श्रमिकों के लिए घर 


बागों के श्रमिक---१९०१ के बाग श्रमिक अधिनियम के अनुभाग १५ के 
अंतग्गत प्रत्येक मालिक को अपने कामगारों और उनके परिवारों के लिए रिहा- 
यंशी घरों की उचित व्यवस्था करना आवश्यक है। इस बारे में यह नियम है 
कि मालिकों को प्रति वर्ष कम-से-कम ८ प्र० श० कामगारों के लिए तो मकान 
बनवाना ही चाहिए; और यढ़॒ सिलमिला तब तक चाल रहना चाहिए जब तक 
सत्र कामगारों को रहने के छिए घर न मिल जाएं । 


बहुत से, विशेषकर छोटे मालिक (चायबाग), अपने तुच्छ आ्थिक साधनों 
के कारण अपना दायित्व पूरा करने में असमर्थ रहे हैं। इसलिए भारत सरकार 
ने इन चायबागों के मालिकों को राज्य-सरकारों की मार्फत ग्रृह-निर्माण पर 
आने वाली लागत को ८० प्र० श० राशि तक उधार देने का निर्णय किया। 
भूमि की लागत छोड़ कर, गरृह-निर्माण पर जो धन व्यय होता था उसका ८० 
प्र० श० भाग अथवा अधिकतम २,००० रु० प्रति मकान ऋण में दिया जा 
सकता था। इसमें भी उत्तर भारत में प्रति मकान के छिए २,००० रू० और 
दक्षिण भारत में प्रति मकान के लिए १,६०० रु० दिया जाता था। उद्यान 
औद्योगिक समिति (तप (0ऋा॥6०6 ०07 ?%70080078) ने. 
सिफारिश की थी कि भारतीय चाय संघ (शतांका) 7९७ 88029707 ) 
का दो-कमरेदार घर का स्तर उत्तर भारत के मंदानी तथा पहाड़ी बागों में 
अपनाया जाना चाहिए तथा यूनाइटेड प्लांटर्स असोसियेशन ([777606त 0]97- 
0678 .088028007) की एक-कमरेदार घर की योजना दक्षिण भारत में 
लागू होनी चाहिए। द्वितीय' पंचवर्षीय योजना में इस विषय पर व्यय के लिए. 
दो करोड़ रुपये की धन-राशि का प्रस्ताव किया गया है तथा इस परियोजना 
के अंतगंत लगभग ११,००० घर बनने की आशा है। 


कोयला-खान --- कोयला-खनकों के रहने के घरों की अवस्था में सुधार के 
लिए वर्षों तक प्रयत्न किया गया है। कितु कोयला-उद्योग के विस्तार को दृष्टि 
में रखते हुए यह आशा की' जा सकती है कि द्वितीय. पंचवर्षीय योजना की 
अवधि में कोयला-खनकों के लिए घर बनाने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। 

कोयला-खनकों के घरों पर जो रुपया लगता है वह कोल तथा कोक पर 
उपकर लगाकर इकट्ठा किया जाता है। औद्योगिक ग्रह-निर्माण परियोजना पर 
जिस ढंग से सरकारी आर्थिक सहायता तथा ऋण दिया गया है उस ढंग की 
सहायता और ऋण से कोयला खानों के स्वामियों ने कोई ठोस. काम करनकें 
नहीं दिखाया है। कोयछा खान श्रमिक कल्याण निधि ((०0७)! 768 
_4.800707 ०६४४6 #'प्रटत0) के घन से खनकों के लिए घर बनवाने में 
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कोई विशेष सफलता नहों मिली है। पहले के कार्यो से जो अनुभव प्रात्त हुआ 
है उसके आधार पर अब एक नयी परियोजना बनायी गयी है । 

अभ्रक खनक--अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि (70७ 9768 
. 4,800प्रा' ५०॥/४७/७ +#'प्रा0) भी अश्वक खानों के स्वामियों को खनकों 
के लिए मकान बनवाने को आथिक सहायता और ऋण देता आ. रहा है। 
कितु इस शप्लेत्र में भी उससे कोई ठोस छाभ नहों हुआ है। इसलिए बतंमान 
परियोजना में संशोधन करके मकान बनाने की दिज्या में उचित प्रगति करने 
का समय आ गया है। . 


मंग्ियों के लिए घर--समाज के दुबे अंगों में, उन लोगों को जिन्हें 
भंगी कहा जाता है सबसे अधिक सहायता की आवश्यक्ता है। यद्यपि उनकी 
बिरादरी का कोई निदिचित सर्वेक्षण नहीं किया गया है फिर भी उन्हें मकांन 
बनवाने की दिशा में औद्योगिक श्रमिकों से भी अधिक सहायंता की जरूरत 
है | भंगियों की. मासिक औसत आमदनी ३० से ७० रु. तक है। यह वेतन- 
भोगी श्रेणियों में कदाचित सबसे अल्प आय है। इसके अतिरिक्त, भंगियों की 
बस्तियों में उनके मकानों की अवस्था का कहना ही क्‍या है । 
'. कम-आय वाले लोगों के ग्रह-निर्माण के लिए जो ऋण सीमित रूप से स्थानीय 
: निकायों को दिया जाता है उससे भंगियों के लिए भी कुछ सीमा तक घर 
बनवाये जा सकते हैं। इस प्रकार भंगियों के घरों की समस्या कुछ हृद तक हल 
हो सकती है । कितु जब हम यह देखते हैं कि इस ऋण से बनने वाले घरों को 
किराया इतना अधिक होता है कि कम-आय वाले भगी उसे नहीं चुका सकते 
हैं तब हमारी आश्याओं पर पाछा पड़ जाता है। उधर स्थानीय निकायों की 
आशिक दशा ऐसी नहों है कि वे इस किराये की भरपाई के लिए भंगियों को 
कुछ आर्थिक सहायता दें । इसके अतिरिक्त, कम-आय वाले लोगों के लिए गृंह- 
: निर्माण की परियोजना में वे मेहतर नहीं आते हैं जो निजी फर्मों या कोवियों 
: में नौकर हैं। इसलिए, सामान्य भंगियों के लिए एक प्रथक्‌ सरकारी आर्थिक 
सहायता पाने वाली परियोजना होनी चाहिए। इसका आथिक भार केंद्रीय 
सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को उठाना होगा। 


गंदी बस्तियों की सफाई 


गंदी बस्तियां-- देश के अधिकांश महत्त्वपूर्ण और व्यापारिक नगरों में बड़ी- 

बड़ी गंदी बस्तियां पायी जाती हैं। इनमें छोटे-छोटे सघन गंदे झोपड़े बने होते 
हैं जहां पानी, प्रकाश, हवा, गंदी नालियों और गमनागमन के साधनों की कोई 
व्यवस्था नहीं होती है। इनके मालिक भूमि या मकानों का किराया वसूल 
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करते रहते हैं। इन गंदे मकानों में प्रायः मजदूर, खोंमचे वाले, ठेले वाले, 
तांगे वाले, आदि रहते हैं । ये लोग नगर के स्टेंडर्ड कोटि के मकानों का किराया 
देने में असमर्थ होने के कारण उनमें रहते हैं। प्रायः ये झोपड़ियां गंदे नाले 
के दोनों ओर खुली जगह में, कहीं-कहीं बीच में कुछ फासला छोड़ कर, बना दी 
जाती हैं । कहीं-कहीं बंद गलियों में ऐसे ही मकान बने होते हैं। ये झोपड़े 
छोटे-छोटे नगरों की कौन कहे, बंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, कानपुर, मद्रास 
और दिल्‍ली तक में मिलते हैं। 

१९४७ में, मद्रास प्रांतीय ग्रह-निर्माण समिति (१4788 70 शाएलंका 
पि०प्रशं72 (/07777066) का अनुमान था कि पुराने मद्रास की परिधि में 
जो ९०,००० मक्कान बने हुए हैं उनमें ३०,००० गंदे मकान हैं जिन्हें गिरा 
देना चाहिए और उनकी जगह नये मकान बनवाना चाहिए । इसका अर्थ यह है 
कि ३३ प्र० दह० मकान नये बनने चाहिए। इसी समिति के प्रतिवेदन में यह 
भी लिखा है कि मद्रास की ६९ नगरपालिकाओं के ५ छाख ५० हजार मकानों 
में लगभग २८,००० मकान अथवा रूगभग ५ प्र० श० मकान ऐसे हैं जिन्हें गंदी 
बस्तियों का नाम देना होगा । अन्य महत्त्वपूर्ण अथवा उल्लेखनीय नगरों में भी 
मकानों की अवस्था इसी प्रकार की है। कदाचित दिल्ली की १४ लाख की 
जनसंख्या में ६ लाख लोग गंदी बस्तियों में रहते हैं। दिल्‍ली राज्य के भारत 
सेवक समाज के सर्वेक्षण के अनुसार, दिल्‍ली नगरपालिका «क्षेत्र में लगभग 
७०० गंदी बस्तियां हैं। इस आधार पर बढ़े नगरों में गंदे मकानों की संख्या 
२० प्र० श० तथा अन्य नगरों में ५ प्र० श० बेठती है। नागरिक जनसंख्या का 
३८ प्र० श० भाग शहरों में तथा ६२ प्र० श० भाग कस्बों में रहता है। इन 
नगरीय क्षेत्रों में १०३ लाख घर हैं। इसलिए ११ छाख घर अथवा ११ 
प्र० श० घर गंदी बस्तियों के मकान जैसे हैं जिनमें मनुष्यों का रहना ठीक 
नहीं है । है; 

सरकारी आर्थिक सहायता की आवश्यकता--ंदी बस्तियों की गंदगी . 
. का प्रभाव केवल वहां के निवासियों के स्वास्थ्य और कार्यक्षमता पर ही नहीं 
पड़ता है बल्कि संपूर्ण नगर के लोगों के जीवन पर भी पड़ता है। गंदी बस्ती 
के लोगों को सामान्य किराये पर कहीं दूसरी जगह बसाना असंभव हो गया 
है । वे जो किराया दे सकते हैं उस पर दूसरी जगह घर मिलना कठिन है। इस 
दशा में, एक यही मार्ग है कि नगर की सीमांतों पर भूमि को समतरू करके 
मामूली मूल्य पर इन लोगों को “सहायता लेकर अपने-आप अपनी मदद करो” 


. के सिद्धांत पर घर बनाने के लिए दे दी जाए। उचित इमारती. सामग्री और 


मकान की स्वच्छता के बारे में सामान्य सलाह-मशवरा भी सहायता के रूप में 
दिया जा सकता है। कितु जिनके मकान गिरा दिये गये हैं उनमें कुछ छोग' 
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अपने भोजन और वस्त्र के व्यय से इतना रुपया फिर भी नहीं बचा सकते हैं 
कि उक्त सहायता का मुल्य चुका सके। हो सकता है कि उनमें कुछ लोग नगर 
के भीतर से बाहरी अंचलों में जाकर बसना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए इन 
लोगों को बसाने के लिए एक प्रकार की सरकारी आथिक सहायता की आव- 
. इयकता होगी । यह सहायता मुख्य रूप से नगरीय बाह्य अंचलों में मिलनी 
चाहिए; कितु कुछ सहायता नगर के भीतर भी चाहिए। इसका भार केंद्रीय 
सरकार, राज्य-सरकारों और स्थानीय निकायों को उठाना होगा । 

विदेशों की स्थिति--विदेशों में भी गंदी बस्तियों की सफाई की गयी है। 
उनको साफ कराने का व्यय निश्चित रूप से सदा केंद्रीय अथवा संघीय सरकार 
के सिर नहीं मढ़ा जाता है। ब्रिठेन के १९३६ के ग्रह-निर्माण अधिनियम 
तथा अमेरिका के १९४९ के गृह-निर्माण अधिनियम तथा कनाडा के १९४४ 
के ग्रह-निर्माण अधिनियम ने केंद्रीय आथिक सहायता द्वारा गंदी बस्तियों 
की सफाई की व्यवस्था की है। कनाडा में संघीय सरकार, आथिक सहायता 
का भार प्रांतीय सरकारों तथा स्थानीय' नगरपालिकाओं के साथ मिरूकर 
उठाती है। 

ग्रथम पंचवर्षीय योजना की सिफारिशें--योजना आयोग ने प्रथम पंच- 
वर्षीय' योजना में गंदी बस्तियों को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में ग्रहण किया 
था और कहा थए कि इनकी सफाई करना सरकार की ग्रह-निर्माण नीति का 
एक अंग माना जाए तथा कम-से-कम बड़े-बड़े औद्योगिक नगरों में गंदी बस्तियों 
की .सफाई के साथ ही' ग्र॒ह-निर्माण योजना को आगे बढ़ाया जाए। उसने यह 
भी कहा था कि स्थानीय निकायों की आथिक दशा अच्छी नहीं है; इसलिए 
केंद्रीय सरकार उन्हें राज्य-सरकारों की मार्फत ऋण दे जिससे वे गंदी बस्तियों 
की सफाई कराने और उत्थापितों के लिए भूमि उपलब्ध करने की दिशा में 
आरंभिक पग बढ़ा सकें । प्रथम पंचवर्षीयः योजनाओं में यह सुझाव दिया गया. 
था कि गृह-निर्माण में जो ३८.५ करोड़ रुपये व्यय हो रहे हैं उनमें से कुछ 
धन-राशि प्रति वष कम-से-कम व्याज पर उक्त ऋण देने में लगा दी,जाए 
यह व्याज-दर उस व्याज दर से आधे प्रतिशत से अधिक न होनी चाहिए जिस _ 
पर केंद्रीय सरकार राज्य-सरकारों को ऋण देती है 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस समस्या को छआ गया। राष्ट्रीय विस्तार 
सेवा खंडों और सामुदायिक योजनाओं (7४७४४०79) 3 05७78707 567ए06 
गाते (१0777प079॥0ए 30770]8७०(8) के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों तथा गांवों तक 
से गंदगी दूर करने का काम हाथों में लिया गया। रूगभग २९,००० नये घर 
बनाये गये और इतने ही पुराने घरों का जीर्णोद्धार किया गया । फिर भी इस 
समस्या को छआ ही गया समझना चाहिए । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गंदी 
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बस्तियों की सफाई तथा भंगियों के मकान बनवाने के लिए २० करोड़ रुपये 
निश्चित किये गये हैं। भंगियों के मकान बनवाने पर बल इसलिए दिया गया 
है कि ये लोग प्रायः गंदी बस्तियों में रहते हैं । देहातों में ग्रह-निर्माण के लिए भी 
दस करोड़ रुपये की राशि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित की गयी है । 
समस्या का महत्त्व-गंदी बस्तियों की सफाई की समस्या एक राष्ट्रीय 
समस्या है और उसे राष्ट्रीय आधार पर ही हल करना चाहिए। यदि वर्तमान 
गंदी बस्तियों को समेटना तथा नयी गंदी बस्तियों को उगने से समय' रहते 
रोकना है तो इस विषय पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। यदि हम इस 
समस्या पर दूसरी तरह से विचार करें तो भी यह स्पष्ट हो जाएगा कि ग्ृह- 
निर्माण में सबसे पहले सहायता उन लोगों को ही' मिलनी! चाहिए जो गंदी 
बस्तियों में रहते हैं। वास्तव में, गंदी बस्तियों की सफाई की समस्या सामा- 
जिक अव्यवस्था से संबंधित है । इसका अभिप्राय उन छोगों की सहायता करना 
है जो बड़े नगरों में समाज के दुर्बेल अंग हैं। वे समाज के ढांचे में बोझिल बन 
गये हैं और यदि उनकी समस्या हलः नहीं होती है तो समाजवादी नमूने के 
समाज की रचना कठिन हो जाएगी । 
गंदी बस्तियों के विस्तार की रोकथाम--गंदी बस्तियों के फेलाव को 
रोकने के लिए दो. उपाय सामने आते है : पहला, नगरपालिकाओं के उप-नियमभों 
का कठोरता से पाहलन किया जाए, और इस बारे में उदार लोकमत को 
जगाया जाए कि गंदी बस्तियों को यथाशीघत्र समास करना चाहिए; दूसरा, 
प्रत्येक नगर के लिए एक “मास्टर प्लान” बनाया जाए और जो नगर निरंतर 
फैलते जा रहे हैं उनमें यह प्लान पहले आरंभ करना चाहिए। मास्टर प्लानों 
को अमल में लाने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों को क्षेत्रीय. परियोजनाएं 
कार्यपरिणत करने, भूमि के प्रयोग पर नियंत्रण करने तथा ऊलजलल ग्रह-निर्माण 
की रोकथाम करने का अधिकार होना चाहिए। जहां आवश्यक हो, नये' प्राधि- 
कारियों को नियुक्त किया जाए । द 
पुनर्वाप के पिद्धांति--भविष्य में गंदी बस्तियों के बसने की रोकथाम जहां - 
की जा रही है, वहां यह भी आवश्यक हो गया है कि विद्यमान गंदी बस्तियों 
की समस्या को भी हृढ़ता से निबटाया जाए। ऐसी बस्तियों को जड़-मूल से 
साफ कर देने के अंछावा फिलहाल कोई चारा नहीं है । कितु इस रास्ते के. 
तीन बड़े रोड़े हैं--गंदी बस्तियों की भूमि के दाम बढ़े-चढ़े हुए हैं; इतके निवासी 
अपने सामाजिक और आथ्िक जीवन के अस्त-व्यस्त हो जामे के डर से नगर 
के बाहरी अंचलों में जाकर नहीं बसना चाहते हैं; इन क्षेत्रों में नये मकान उस 
किराया-दर पर खड़े करना चाहिए जिसे पुनर्वासी आकर चुका सकें; किंतु यह 
एक विकट प्रइन बन गया है।.. क्‍ 
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: किसी गंदी बस्ती को साफ करते समय निम्नांकित दो बातें गांठ बांध लेनी 
चाहिए : (१) गंदी बस्तियों के लोगों के जीवन में कम-सें-कमः उथल-पुथल 
होने पाये और उनको फिर बसाते समय अपने काम-काज के स्थल से अधिक 
दूर न पटक देना चाहिए, यथा संभव उन्हें निकट ही रखना चाहिए; (२) नये 
घरों का किराया उनके बूते से बाहर न होना चाहिए---इस किराये की उच्च 
सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए । द द 
गंदी बस्तियों के निवासी नये मकानों का किराया देने में समथ हो सकें, 

इसलिए नयी बस्तियों में सफाई तथा आवश्यक सुविधाओं के न्यूनतम मानदंड 
की व्यवस्था पर ही जोर देना चाहिए। जहां गंदी बस्तियों के निवासी बहुत 
थोड़ा किराया ही दे सकते हों, वहां स्वयं राज्य-सरकारों तथा स्थानीय' निकायों 
को चाहिए कि वे सुब्यवस्थित प्लॉट, इमारती सामग्री, जीवन की आवश्यक 
सुविधाओं आदि का पूर्ण प्रबंध कर दें। फिर छोग स्वयं अपने घर बना लेंगे । 
घर के नमूने उनको बता दिये जाएंगे और जहां तक हो सकेगा, वे उनकां 
अनुकरण करेंगे। वे “अपनी मदद अपने-आप करो” तथा आपसी सहायता के 
आधार पर मकान बनाने में समर्थ हो सकते हैं । 

सहायता से अपने परों खड़े होना - अपने-आप अपने मकान बनाने से 
अनेक देशों में स्वीकृत मानक के मकान बनने की संभावना नहीं है। उनका 
मानक गिर जाना स्वाभाविक है। जब किसी सामूहिक कार्य को सरकारी धन, 
सामग्री, औजार तथा प्राविधिक ज्ञान की सहायता मिलती है तब सामुदायिक 
सेवा और सुविधा का द्वार खुल जाता है। कितने ही प्रदेशों और देशों में इस 
प्रकार की सहायता से ग्रह-निर्माण तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम चाल हैं। 


मावी कार्यक्रम 


ग़ह-निर्माण का महत्त्व--अपने लिए घर ढूंढ़ना मनुष्य की एक आधारभूत 
आवश्यकता है । जो कामगार अपना घर छोड़ कर औद्योगिक नगरों में काम 
करने जाते हैं उनके लिए घर की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। जब 
उनकी यह आवश्यकता पूरी नहीं को जाती है तब वे स्वयं अपने लिए घर 
: ढूंढ़ने लगते हैं और इस दशा में वे सस्ते-से-सस्ते किराये पर मकान लेते हैं चाहे 
वे कितने ही गंदे इलाके में क्‍यों न हों और उसमें प्रकाश तथा हवा की 
व्यवस्था का नाम भी नहीं होता है ! इन मकानों में भीड़भाड़ है या मैले- 
कुचले और धुल भरे हुए हैं, इसकी पर्वाह उन्हें नहीं होती है। इसलिए, किसी 
फंक्टरी का प्रशासन अथवा उसके नियम कितने ही अच्छे क्यों न हो, जब तक 
उसके कामगारों के रहने के लिए अच्छे घरों तथा अच्छे रिहायशी इलाकों का 
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प्रबंध नहीं होता है तब तक वह कामगारों की कोई टिकाऊ सेवा नहीं कर 
सकती है । क्‍ 

घरों की गंदगी का लोगों की तंदुरुस्ती तथा काय-क्षमता पर बुरा असर 
पड़ता है । अच्छे साफ-सुथरे घरों का अर्थ ही यह है कि लोग स्वस्थ और 
प्रसन्‍त रह सकें । बुरे घरों से गंदगी, और रोग बढ़ते हैं, लोग मद्य पीने लगते 
हैं और उनमें दुराचार तथा अपराध घर करने लगते हैं। अच्छा आवास और 
स्वास्थ्य का दामन-चोली जैसा संबंध होता है और दोनों से मनुष्य की कार्ये- 
क्षमता बढ़ती है। इसका परिणाम यह होगा कि देश का उत्पादन बढ़ सकता 
है। अच्छे और साफ-सुथरे घरों से उनमें रहने वालों की आदतें अच्छी बनती 
हैं और उनकी रुझान जीवन की शुचिता की ओर हो चलती है। गंदे मकान से _ 
मनुष्य के चित्त में खटास बनी रहती है और उसका उत्साह क्षीण हो जाता 
है । सामान्य भारतीयों के आवास की बुरी अवस्था को देखते हुए अच्छे घरों 
का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। सारांश यह है कि अधिक उत्पादन, स्वास्थ्य 
और नीति-आचार की रक्षा के उद्देश्य से प्रत्येक नागरिक के लिए साफ-सुथरा 
घर आवश्यक है। इसलिए ग्ृह-निर्माण कार्यक्रम को सरकार की विकास योज- 
नाओं में ऊंचा स्थान मिलना चाहिए । 

नये घर बनवाना एक राष्ट्रीय आवश्यकता ही नहीं है बल्कि उससे देश के 
आध्िक विकास में भी मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, घर बनाने में श्रम 
अधिक लगता है। घर बनवाने से अधिक लोगों को रोजगार मिल जाता है। 
इतने थाड़े समय में किसी अन्य उद्योग में इतने अधिक मजदूरों को काम' नहीं 
दिया जा सकता । इससे देश को किसी प्रकार का आथिक दबाव अथवा नुकसान _ 
भी महसूस नहीं होता है। इस शताब्दी के चौथे दशक के प्रारंभ में ब्रिटेन और 
अमेरिका में अन्य उद्योगों की अपेक्षा ग्रहनिर्माण में लोगों को अधिक रोजगार- 
धंधा मिल गया था। इससे सामान्यतः जीविका कमाने वालों की गिनती में 
वृद्धि हो जाती है । 

घर बनवाने का दायित्व -- घरों के प्रश्न पर विचार करते समय' यह प्रश्न 
सबसे पहले उठता है कि घर बनवाने का दायित्व किस पर होना चाहिए ? 
भारत में इस प्रदत पर अब भी विवाद छिड़ा हुआ है कि घरों का निर्माण 
सरकार कराये या स्थानीय निकाय या नौकरीदाता। एक सुझाव यह है कि 
कामगारों के मकानों की व्यवस्था मालिकों को करनी चाहिए और यदि वह 
ऐसा न करें तो उन्हें पर्याप्त मकान-भत्ता देना चाहिए। इस बारे में उनका तक 
यह है कि अच्छे और पर्याप्त आवास के कारण कामगार की कार्यक्षमता अप्रति- 
हत रहने से मालिकों को ही अधिकांश लाभ पहुंचता है। अच्छे मकान में रहने 
. के कारण कामगार काम से कम अनुपस्थित रहता है और ओद्योगिक संबंध 
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मधुर बने रहने में सहायता मिलती है। प्रायः कामगार स्थान भी नहीं बदलता 
है। अन्य लोगों का कहना है कि कामगारों के मकान का दायित्व सरकार का. 
. है और सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए ।. 
. उनका कहना है कि घर बनाने की लागत इतनी ज्यादा होगी कि उद्योग इसका 
भार उठाने में समथ नहीं हो सकता है । द 

ब्रिटेन तथा यूरोप महाद्वीप में इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि 
राज्य तथा स्थानीय निकायों को कम आय के लोगों के लिए मकान बनवाने 
चाहिए। भारत के राजकीय श्रम आयोग ने इस बारे में अपना यह मत अभिव्यक्त 
किया था कि इन लोगों के लिए सरकार तथा स्थानीय निकाय मकान बनवाएं। 
राष्ट्रीय आयोजन समिति (2४७४४079) ?]97॥7772 (४00777#608७) का 
विश्वास था कि इनके बनवाने का दायित्व काफी अंशों में मालिक पर डाला 
जा सकता है। स्वास्थ्य-सर्वेक्षण और विकास समिति (म्नर०७४॥ छिप्रा'ए०फ 
भाते 426ए४2०007707 (07777॥0०6७) १९४६ ने यह दायित्व राज्य- 
सरकारों पर डाल दिया था। श्रम जांच-पड़ताल समिति (॥,800पराः 470768- 
प28007 ('"०70४70066) ने ग्ृह-निर्माण की लागत के लिए पूंजी जुटाने 
का दायित्व राज्यों पर तथा उनके आवर्ती व्यय का भार मालिकों और काम- 
गारों पर डाल] था । 

घर बनवाने की समस्या इतनी जबरदस्त है कि मालिक या राज्य या 
... स्थानीय निकाय, कोई भी अकेले इसे हल नहीं कर सकता है। इस समय तो 
. यही ठीक जान पड़ता है कि इस समस्या को मालिक, कामगार और राज्य 
तीनों मिल कर हल करें। यहां पर यह बताना अप्रासंगिक न होगा कि संयुक्त 
राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत . पुस्तकों से प्रकट होता है कि संसार के विभिन्‍न देशों 
की सरकारें गह-निर्माण तथा सामुदायिक विकास के लिए दिन-प्रति-दिन अधिका- 
घिक व्यय करने की ओर झुकती जा रही हैं । इस दिद्या में सरकार को कितना 
व्यय करना चाहिए यह निःसंदेह उस देश को आध्िक स्थिति पर निर्भर है । 

समतल भूमि की व्यवस्था -- ग्रह-निर्माण कार्यक्रम की कुंजी यही है कि 
मकानों के लिए प्लॉटों को चौरस बना कर मामूली दामों पर बेचा जाए। 
साधारण स्थिति के आदमियों को, यदि समतल् प्लॉठ कम कीमत अथवा कम 
दर पर पट्टे पर दिये जाते हैं तो तेजी से ग्रह-निर्माण कार्यक्रम की प्रगति हो 
सकती है। इन वर्षों में, नगरों में, विशेषकर जो तेजी से फेल गये हैं, घर बनाने 
के लिए समतल प्लॉटों के दाम बढ़ गये हैं। इससे तीत्रगति से गृह-निर्माण के 
ः कार्यक्रम को धक्का पहुंच रहा है। इसलिए राज्य-सरकारों तथा स्थानीय 
निकायों को भूमि समतल बनाने में मदद देने की आवश्यकता है ताकि ग्रह- 
निर्माताओं तथा कम-आय ' वाले लोगों को प्लॉट सरलता से मिल सकें । 
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भूमि को समतलर बनाने की योजना होनी चाहिए। जिन औद्योगिक नगरों 
में आबादी सघन हो गयी है अथवा जिनमें विकास-कार्यक्रमों के कारण बढ़ती 
ज़ा रही है, उनकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। भूमि का सद्ठा रोकना 
आऋआहिए । इसके लिए नियंत्रणकारी नियम बनने चाहिए । 

बड़े पैमाने पर गृह-निर्माण की योजना में भूमि उपलब्ध करने का बढ़ा- 
चढ़ा मूल्य तथा उपलब्धि में विलंब बाधक है । किंतु संविधान (चतुर्थ संशोधन) 
अधिनियम १९५५ ने संविधान के अनुच्छेद ३१ में संशोधन करके राज्य- 
सरकारों को इस आशय' का विधान बनाने का अधिकार दे दिया है कि साव्वे- 
जनिक उपयोग के लिए उन्हें जिस' व्यक्ति की जायदाद की आवश्यकता पड़े 
उसे वे उपलब्ध कर सकती हैं और उसको उचित हानिपूर्ति देने के सिद्धांत 
स्थिर कर सकती हैं। इस दृष्टि से, मकानों के लिए, प्लॉटों की भूमि के अधि- 
ग्रहण में प्रगति करता आवश्यक है। 
. निजी क्षेत्र में निर्माण--निजी पूंजी से जो मकान बनाये जाते हैं वे 
प्राय: किराये पर उठाये जाते हैं। यह किराया इतना अधिक होता है कि 
अधिकांश लोगों के सामान्य सामथ्यं से बाहर है। इसलिए निजी मकानों के 
निर्माण में सामान्य हैसियत के आदमियों को सहायता देनी चाहिए। सरकारी 
अधिकारियों को देखना चाहिए कि निजी क्षेत्र में मकानों के बनाने की लागत 
बहुत ऊंची न उठ जाए और निम्न वर्ग के लोगों की जरूरतें पूरी होती रहें । 
. घर बनाने के लिए घन -- किसी संस्था से घर बनाने के लिए धन मिलने 
की व्यवस्था होनी चाहिए । अतीत में बीमा कम्पनियां यह धन देती रही हैं । 
कितु अब बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण हो गया है और उधर नगरीय 
क्षेत्रों में नये मकानों की अधिक आवश्यकता अनुभव हो रही है। इस दश्ञा में 
इस समस्या पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा । नये घरों के निर्माण से लोगों 
को रोजगार मिलने लगते हैं और इससे पूंजी का निर्माण तथा निजी बचत 
भी होती है । इस दृष्टि से किसी ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो ग्रृह-निर्माण 
के लिए ऋण दे सके । इस सबंध में सहकारी गृह-निर्माण सोसाइटियों की 
स्थापना पर विचार क्यि! जा सकता है। ये नगरीय ' क्षेत्रों तथा औद्योगिक 
क्षेत्रों में बनायी जा सकती हैं जो ऋण देने में समर्थ हो सकती हैं । 

प्रशासकीय यंत्र--आगामी वर्षों में ग्रह-निर्माण को प्राथमिकता देनी 
चाहिए । यदि इस दिशा में कोई ठोस प्रगति करनी है तो केंद्र और राज्यों के 
बीच सच्चा सहयोग होना चाहिए । केंद्रीय सरकार ने इस विषय का मर्म 
समझ कर १९५२ में गृह-निर्माण का एक पृथक्‌ विभाग स्थापित कर दिया है। 
. जहां तक राज्यों का संबंध है, बहुतों में ग्रह-निर्माण के प्रश्न को प्रभावशाली 
. ढंग से हल करने की पर्याप्त प्रशासकीय व्यवस्था का अभाव है। कुछ राज्यों 


औद्योगिक बस्तियों में रिहायशी मकान ३०३ 


में गृह-निर्माण के विभिन्‍न अंगों पर विभिन्‍न विभाग विचार करते हैं, जैसे 
ओऔद्योगिक मृह-निर्माण, कम-आय वालों की परियोजना के अंतर्गत ऋण-दान, 
स्थानीय निकायों के ग्रृहनिर्माण कार्यक्रम, राज्य सरकारों द्वारा सीधे गृहनिर्माण, 
आदि की व्यवस्था विभिन्‍न विभागों द्वारा की जाती है। ग्रह-निर्माण की समस्या 
पर निरंतर ध्यान देना आवश्यक है और इसके लिए मकानों की आवश्यकता 
का सर्वेक्षण, ग्रृह-निर्माण योजनाओं की तैयारी, भूमि की उपलब्धि, ग्रृह-निर्माण 
सामग्री का संग्रह, विभिन्‍न स्तरों पर प्रविधिक कर्मचारियों का संघटन तथा 
गृह-निर्माण योजनाओं को कार्यपरिणत करने की आवश्यकता है। किंतु जब 
तक राज्यों की सरकारें विभिन्‍न गृह-निर्माण संबंधी गतिविधियों का केंद्रीकरण 
करके उसके लिए एक विभाग नहीं बना देती है तब तक ग्रृह-निर्माण की 
अवस्था में सधार नहीं हो सकता है । हि 
ग़ह-निर्माण उद्योग का संघटन--केंद्रीय. सरकार, राज्यों की सरकारें अद्धे- 
सरकारी तथा निजी संस्थाएं और उद्योगपति गृह-निर्माण पर प्रच्चुर धन छगा 
रहे हैं । कितु दुर्भाग्यवंश गृह-निर्माता ठेकेदारों तथा कामगारों का कोई अच्छा 
संगठन' नहीं है। जगह-जगह काम की झार्ते और ढंग भिन्‍न-भिन्‍न पाये जाते 
हैं और काम की दरें भी विभिन्‍न हैं। कामगारों के प्रति मालिकों की भावना 
भी अच्छी नहीं होती है। कितु ग्रह-निर्माण के उद्योग से बहुत से लोगों को 
रोजमार मिल जाता है तथा इससे बेरोजगारी के काम करने में बड़ी सहायता 
मिलती है, इससे इसका संघटन करना आवश्यक हो गया है। 
अनुसंघान--भारत एक विद्याल देश है जिसमें भांति-भांति की जलवायु 
मिलती है। इस दशा में इधर से उधर तक ग्रह-निर्माण सामग्री ढोकर ले जाना 
कितना कठिन और व्ययसाध्य काम बन गया है। इसलिए स्थानीय ग्ृह-निर्माण 
सामग्री को उपयोग में लाना ही बेहतर है। स्थानीय मिट्टी को पकाने तथा 
लकड़ी और अन्य सामग्री को उपयोगी बनाने के लिए केंद्रीय तथा राज्यांतरवर्ती 
प्रयोगशालाओं में अनेक परीक्षण किये गये हैं। इन परीक्षणों के परिणामों का. 
लाभ उठाना तथा उचित ग्रह-निर्माण सामग्री तयार करना चाहिए। 
. पूर्वी पंजाब में पुनर्वास मंत्राऊय ने कच्ची ईंट के बहुत से घर बनवाये हैं । 
करनाल भिट्टी अनुसंधान प्रयोगशाला का कहना है कि ये कच्ची ईंटें पक्की 
ईंटों की तरह बहुत दूर तक उपयोगी साबित हुई हैं । हीराकुड और हैदराबाद 
में भी विशेष प्रकार की ईंटों ( ए/७7-०००९४९ 090४8 ) का प्रयोग 
हुआ है। करनाल, हीराकुड, हैदराबाद और रुड़की में ऐसी मिट्टी का परीक्षण 
किया गया है जो वर्षा के प्रहार को झेल सके । इन परीक्षणों से जनता को 
. अवगत करके उसे उस दिद्या में बढ़ावा दिया जा सकता है । 


अध्याय ५१० 
जन-शक्ति का आयोजन 
सामान्य वर्णन 


भूमिका--निःसंदेह भारत की जन-झक्ति उसकी एक राष्ट्रीय निधि है; कितु _ 
साथ ही वह एक भारी बोझ भी साबित हो रही है। यह विशाल जन-शक्ति 
उवंरा भूमि, प्रच्॒र खनिजों, प्रभूत शस्यः तथा अन्य प्राकृतिक साधनों की भांति 
ही बहुमूल्य है । कितु दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिए इस शक्ति को वेज्ञानिक 
ढंग से काम में जुटाना आवश्यक है। यह काम जन-शक्ति के आयोजन से ही 
संभव है। वर्तमान समय में कितनी जन-शक्ति श्रमिक के रूप में उपलब्ध है 
तथा देश के अथंतंत्र के विकास में कितनी जन-शक्ति की खपत हो सकती है; 
इन दोनों बातों में समन्वय की आवश्यकता है। इसको जन-शक्ति आयोजम का 
गुर कहा जा सकता है। भारत में अकुशल श्रमिकों की भरमार है कितु सीखे- 
सिखाये कामगारों--प्रविधिक तथा वैज्ञानिक कमंचारियों--की कमी खटकती 
है । इसलिए आयोजन में इस देश की जन-शक्ति तथा सामग्री दोनों का अधिक- 
तम' उपयोग करना ही श्रेयस्कर होगा । 

लोकतंत्रीय आयोजन का उद्देश्य--राष्ट्रीयः अर्थतंत्र में बेरोजगारी को 
सहन करना कठिन होता है । भारत की जनसंख्या में प्रति वर्ष १९.२५ प्र० श० 
की वृद्धि होती जा रही है। इस प्रकार १५-२० राख नये आदमियों को नया 
रोजगार प्रति वर्ष मिलना चाहिए। राष्ट्रीय अर्थतंत्र के विकास-काल में इस 
प्रकार की स्थिति का सामना केवल युद्धस्तर पर ही किया जा सकता है। देश 
भर में बेकारों की संख्या कितनी है, इस बारे में पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं 
हैं। योजना आयोग के अनुसार, २५ लाख आदमी नगरीय क्षेत्रों में और २८ 
लाख आदमी देहाती क्षेत्रों में बेकार या बेरोजगार मिलेंगे। इस प्रकार बेकारों 
की कुल संख्या ५३ लाख बताथी जाती है । हा पा 

भारत जैसे लोकतंत्रीय' देश में विकास-योजनाओं की रचना इस प्रकार की 

. जानी चाहिए कि उक्त निठल्‍ल आदमियों को काम मिल जाए। पश्चिमी देशों 
के में उद्योगों की बड़ी उन्नति हुई है। उनके अनुभव भारत पर्र अक्षरशः लागू 
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- नहीं हो सकते हैं। पश्चिमी देशों में जनसंख्या की कमी भी है और उनमें श्रम 
की अपेक्षा पंजी का अधिक प्रयोग किया गया । 

बेरोजगारी की समस्याओं की जांच--१ ९१९ में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 
के वाशिगटन-अधिवेशन ने अन्य प्रस्तावों के साथ बेकारी-अभिसमय (र7॥- 
श॥[00ए70७76 (!"०॥ए९०४॥४०07 ) संबंधी एक प्रस्ताव स्वीकार किया था 
जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय सत्ता के नियंत्रण में प्रत्येक देश में सरकारी 
काम दिलाऊ अभिकरण स्थापित किये जाएं। १९३१ में भारत के राजकीय 
श्रम आयोग (0984 (/07ज्गांडआ0०0 00 4.800प7) ने बेरोजगारी की 
समस्या पर विचार किया | तब उसको पता चला कि देश में बेरोजगारी की 
समस्या विकट बन छुकी है। आयोग का कहना था कि सरकारी काम-दिलाऊ 
अभिकरणों से उस बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हो सकती है जो आथिक 
मंदी के कारण उत्पन्त होगी। ये अभिकरण श्रमिकों को यथेष्ठ कार्य दिलाने 
और श्रमिकों को इधर-उधर पहुंचाने में सफल हो जाती हैं; कितु रोजगारी की 
. समस्या तो उद्योगों के विस्तार से ही हल हो सकती है। यद्यपि काम-दिलाऊ 
संस्थाएं रंगरहूट भरती कराने में सहायता कर सकती हैं कितु वे मालिकों पर 
किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकती हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ 
का बेरोजगारी-संबंधी समझोता १९२१ में स्वीकार कर लिया था । कितु उसके 
'कार्यान्‍्वय में उसे दो दशक से भी अधिक समय' छूग गया । 

१९३५ के गवनेमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बेरोजगारी प्रांतीय विषय के रूप 
में ग्रहण की गयी है । परिणामतः इसका निराकरण करना प्रांतीयः सरकारों का 
काम है । 

१९२७ में, संयुक्त प्रांतीय सरकार ने शिक्षित वर्ग में बेकारी कम करने के 
तरीके बताने के लिए एक समिति नियुक्त की थी । उसने कुछ नगरों में रोजगार 
ब्यूरो (॥0700ए77076 ठप्रा'४8प) खोलने का सुझाव दिया था। संयुक्त 
प्रांतीय सरकार द्वारा नियुक्त बेकारी जांच समिति ([ए767077/0ए2७7६ 
+#ए4पाएए (0770776088) ने १९३५ में दो नियुक्ति बोड ( 0 ०[00म7/- 
. ॥0677 30७76) बनाने का सुझाव दिया था। इनमें एक बोर्ड का काम 
ग्रेजुएटों (स्नातकों) तथा दूसरे बोर्ड का काम इंटरमीडियेट कालेजों, माध्यमिक 
स्कूलों और औद्योगिक तथा व्यावसायिक विद्यालयों के छात्रों के लिए रोजगार 


.. इंढ़ना था। उन्हें इस बारे में आंकड़े इकटठे करने का काम भी सौंपा गया था। 


.. कानपुर श्रम जांच समिति ( #िक्काफपा व,छ00प्7 प्रिवुणां।ए 
(/077777068) ने रोजगार दफ्तरों (॥,8&00प7 57०0872868) द्वारा _ 
नियुक्तियों की व्यवस्था करने का सुझाव दिया ताकि नयी भरती करने में 
अ्रष्नाचार का दौरदौरा न होने पाए। बिहार श्रम जांच समिति ने झरिया 
. मं. २० 


३०६... भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


कोयला क्षेत्र में काम-दिलाऊ कार्यालय खोलने का सुझाव दिया ताकि फिसी 
खान में जरूरत से ज्यादा श्रमिक न होने पाएं और न किसी खान में श्रमिकों 
की कमी अनुभव हो । इस समिति को आशा थी कि वह समय दूर नहीं है 
जब कि यह काम-दिलाऊ कार्यालय बेकारी को दूर करने में प्रशासन-यंत्र के 
लिए बहुत उपयोगी प्रमाणित हो सकेगा। मद्रास सरकार ने भी १९३७-३८ 
में इस दिशा में कदम उठाया। उसने प्रांत भर के बेकारीग्ररत शिक्षितों के 
नाम पंजीबद्ध करने का प्रबंध किया । बेकारी के शिकार हुए लोगों को प्रशिक्षण 
देने के लिए सरकार के दिमाग में खेतिहर बल्तियां बसाने की योजना थी ॥ 
जहां लोग आकर अपनी रोजी-रोटी कमा सकते और किसी-न-किसी कुटीर- 
उद्योग को सीख सकते थे । कितु जब तक सरकार को यह योजना साकार 
होती, उसे बीच में एकाएक पदत्याग कर देना पड़ा । 
बंबई सूती कपड़ा मजदूर जांच समिति (307099 7७50॥6 7,७00प्रए 
प्रिवृपाएए (०77778७०७ ) १९४० ने कुछ बड़े ओद्योगिक केंद्रों में... 
काम-दिलाऊ कार्यालय, खोलने की सिफारिश की थी । भारत सरकार द्वारा 
१९४४ में नियुक्त श्रम जांच समिति (॥.&00फ/ णाएल्शहकांत 
(70777700686 ) ने निजी उद्योगों में कामगारों के भरती के तरीकों की जांच 
की । इसका मत यह था कि यदि देश भर में काम-दिलाऊ कार्यालय खोल दिये 
जाएं तो वे मालिकों और काम-धंघे के इच्छुक कामगारों दे संबंध जोड़ने में 
सहायता करेंगे और इससे नौकरी के बाजार की एक सुंदर व्यवस्था हो जाएगी । 


बैकारी दूर करने के उपाय 


काय-दिलाऊ कार्यालय (रोजगार दफ्तर) -- ऊपर जिन समितियों का उल्लेख 
हो चुका है उनकी सिफारिशों को नहीं अपनाया गया। युद्धकालिक उद्योगों के 
लिए विभिन्‍न प्रकार के टेकनीकल कर्मचारियों की आवश्यकता बढ़ जाने के 
कारण १९४० में कानून द्वारा राष्ट्रीय सेवा श्रमिक न्‍न्यायाधिकरणों ('ऐ७६0- 
08] 567ए708 7,७00प्रा/ पन0प्रा908) की स्थापता की गयी । इनको 
श्रमिकों की मजदूरी तथा सेवा-संबंधी शर्तें निश्चित करने का अधिकार था. 
तथा वे मालिकों पर राष्ट्रीय सेवा के लिए किसी भी कर्मचारी को अपनी सेवा 
से मुक्त करने के लिए दबाव डाल सकती थीं। इन अधिकरणों से काम में 
बड़ी मदद मिली और विभिन्‍न श्रमिकों की उपलब्धि तथा मालिकों की 
आवश्यकताओं के बारे में उन्हें काफी जानकारी मिल गयी । 

पिछला महायुद्ध समाप्त होते ही विघटित सैनिकों तथा युद्ध-सामग्री बनाने- 
. वाली फंक्टरियों के कामगारों को फिर से बताने अर्थात्‌ अवांतर कामों पर 
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लगाने का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। १९४३-४४ में देश के विभिन्‍न भागों में 
अस्थायी तौर पर दस काम-दिलाऊ कार्यालय खोले गये । ज्यों ही विघटन का 
काम जोर पकड़ने छूगा त्यों ही काम-दिलाऊ कार्यालयों की व्यवस्था के बारे 
में केंद्रीकरण तथा समन्वय की आवश्यकता पैदा हो गयी । इसलिए एक पुनर्वास 
तथा नियोजन निर्देशालय', ( 9760007806 ० 6३०६६७77७0६ छत 
4707]0[0977676 ) की स्थापना की गयी । १९४८ में काम-दिलाऊ कार्या- 
लयों के द्वार अ-पैनिक श्रेणी के कामगारों के लिए भी खुल गये । इस समय 
देश में १२६ काम-दिलाऊ कार्यालय काम कर रहे हैं । 
इन काम-दिलाऊ कार्यालयों में अधिक सामर्थ्य नहीं है; फिर भी उन्होंने 
अच्छी सेवा की है। जब कि बेकारी बड़े पैमाने पर फैल रही है, इन कार्यालयों 
से काम की अधिक आशा नहीं की जा सकती है। कितु, युद्ध तथा देश-विभाजन 
के परिवर्ती दिनों में, इन्होंने मालिकों और रोजगार ढंढ़ने वालों, दोनों की बडी 
सेवा की है । 
यदि काम-दिलाऊ कार्यालयों से अच्छी तरह काम लेना है तो सरकार को 

कमंचारियों की भरती के बारे में एक निश्चित नीति अपनानी होगी फिर चाहे 
के कम चारी केंद्रीय. सरकार, राज्य-सरकारों, स्थानीय निकायों, सरकारी फैक्ट- 
रियों अथवा निजी कारखानों में से किसी के लिए क्‍यों न चाहिए। इस प्रकार 

की नीति निश्चित न करने से काम-दिलाऊ कार्यालयों के कार्य में बडी अड्चन 
. पंदा हो रही है । 
प्रश्चिक्षण--भारत सरकार ने नवंबर १९५२ भें एक प्रशिक्षण और रोजगार 
सेवा संघटन समिति (#फछा7778 क्षय ड्रिकाकी0ए7४6७06 $७"एॉ०0०68 
(0788784707 (/07077707066) नियुक्त की जिसको देश के आथिक और 
सामाजिक विकास का ध्यान रख कर पुनर्वास और रोजगार संगठन को चालू 
रखने के बारे में विचार करने तथा उसकी भावी रूपरेखा के बारे में सुझाव 
देने का काम सौंपा गया था। इस समिति ने नौकरी के लिए नाम दर्ज कराने 

ले लोगों को काम' दिलाने की सुविधाओं तथा व्यावसायिक और, प्रविधिक 
. भ्रशिक्षण-कायक्रमों पर विस्तारपूर्वक विचार किया । 
देश में बढ़ती हुई बेकारी देख कर यह आवश्यक हो गया है कि काम दिलाने 
की स्थिति की जांच करके उसके आंकड़े सरकार तथा जनता के हित के लिए 

उपलब्ध किये जाएं। इसके अतिरिक्त जन-शक्ति और सामान्य आथिक योजना 
के प्रत्येक स्तर पर समन्वय किया जाए। यह समन्वय किसी भी सुसंगठित सेवा 
विभाग द्वारा किया जा सकता है। 
: द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ११० छाख व्यक्तियों को रोजगार पल 
जाएगा तथा १५३ छाख व्यक्ति रोजगार की खोज में लगे होंगे । लोगों को 
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नौकरी दिलाने में काम-दिलाऊ कार्यालयों का हाथ होगा । इसलिए काम-दिलाऊ 
कार्यालयों को सूचनाएं इकट्ठी करने और विकास कार्यक्रम को कार्यपरिणत करने 
का विवरण रखने का विभाग बनाना चाहिए। समिति की सिफारिश के अनु- 
सार, काम-दिलाऊ कार्यालयों को स्थायी रूप प्रदान करना चाहिए 

काम-दिलाऊ कार्यालयों की संख्या बढ़ाने के बारे में मतभेद है। निःसंदेह, 
काम-दिलाऊ कार्यालय नौकरियों के लिए स्थान पैदा नहीं कर सकते हैं लेकिन 
बे इतना तो करते ही हैं कि स्थानीय क्षेत्रों तथा अन्य स्थानों में जो रिक्त स्थान ' 
हों उनकी सूचना नौकरी ढुंढ़ने वालों को देकर उनको सुविधा प्रदान करें । 

काम दिलाऊ कार्यालयों को उपयोगी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि 
उन्हें यदि रंगरूट भरती करने का एकमात्र साधन न बनाया जाए तो भी उसका 
मुख्य साधन तो बना ही देना चाहिए। इसका श्रीगणेश केंद्रीयः सरकार तथा 
राज्य-सरकारों को करना चाहिए। उन्हें अपने सभी रिक्त स्थानों की सूचना 
काम-दिलाऊ कार्यालयों हारा देनी चाहिए तथा जो उम्मेदवार उन कार्यालयों 
की माफत आएं उन्हीं में से चुनाव करना चाहिए। जब तक यह तरीका नहीं 
अपनाया जाएगा तब तक प्राइवेट नौकरीदाता भी काम-दिलाऊ कार्यालयों से 
पूर्ण छाभ न उठाना चाहेंगे । यदि प्राइवेट नौकरीदाता और सरकार इन कार्या- 
लयों की ओर पूरी तरह से मुड़ जाएं तो उनमें नौकरी के _इच्छुक लोगों का 
विश्वास उत्पन्न हो जाएगा तथा अधिकाधिक लोग उसका सहारा पकड़ने 
लगेंगे । द 

यह एक बड़ी विचित्र बात है कि एक और देश में जहां बेरोजगारी का 
बोलबाला है वहां दूसरी ओर योग्य और प्रशिक्षण-प्राप्त कामगारों का अभाव 
है। साथ ही, देश के औद्योगिक विकास का काम जितनी तेजी पकहता जाएगा 
उतनी योग्य. आदरमियों की' मांग और बढ़ती जाएगी । द 

इस स्थिति को संभालने के लिए प्रशिक्षण-प्राप्त कार्मचारियों की वर्तमान 
और भावी मांगों को सही ढंग से कूतना चाहिए तथा उन्हें प्रशिक्षण देने की 
यथेष्ट सुविधाएं जुटाना चाहिए 

ग्रश्निक्षित कर्मचारियों और प्रशिक्षण की सुविधाओं का निर्धारण--प्रशि- 
क्षण-योजना के संबंध में यह बात सबसे पहले ध्यान में रखनी होगी कि प्रशि- 


क्षण पाये हुए कमंचारी मालिकों के काम के योग्य होने चाहिए। उत्तरोत्तर 


वर्धमान उद्योगों के लिए कैसे कमंचारियों की आवश्यकता होगी, इसके लिए 
उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण देना होगा । विदेशों में जो प्रविधिक परिवतंन हो रहे 
हैं और उनका इस देश के नये उद्योगों पर जो प्रभाव पड़ेगा, उनको दृष्टि में 
, रखकर प्रशिक्षण की योजनाओं को महत्त्व दिया जा रहा है। प्रत्येक प्रविधिक 
“उद्योग के विकास के विभिन्‍न चरणों में जिन कामगारों की आवश्यकता पड़ती 
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है, उसके प्रति सबका ध्यान जा रहा है और फिर भारत उससे अछता केसे 
रह सकता है । १९४७ में, प्रशिक्षित कामगारों के संबंध में भारत की आव- 
इयकता पूरी करने का प्रयास किया गया था, कितु आग्रे चल कर बढ़ते हुए 
विकास-कार्यों के कारण वह अपर्यात प्रमाणित हुआ । 

जब प्रथम पंचवर्षीय योजना के विकास-कार्यों के लिए सीखे-सिखाये लोगों 
की कमी पड़ी तब प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ाने का प्रश्न सामने. आया । वास्तव 
में, प्रशिक्षण-प्रात्त कमंचारियों की कमी के कारण विकास की गति में अड़ंगा 
लग गया। इसलिए विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदारी निबाहने के लिए प्रशिक्षण 
प्राप्त लोगों की गणना करना आवश्यक हौ गया । 

व्यावसायिक वर्गोकरण की आवश्यकता--किस प्रकार का काम करना 
होगा, इसका मानक निश्चित न होने की दशा में प्रशिक्षण का कार्य और भी 
दुरूह बन जाता है। काम की शकल निर्धारित करने में कोई सफलता अभी 
नहीं मिली है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ को पश्चिमी देशों में इस प्रकार 
के काम में काफी सफलता मिल चुकी है कितु भारत जेसे देशों में यह प्रश्न 
ज्यों-का-त्यों उलझनपुर्णं बना हुआ है | अभी हाल में, ब्रिटेन ने प्रविधिक शिक्षण 
पर जो राजपत्र प्रकाशित किया था उसमें लिखा था कि योग्यता में प्रचुर 
विभिन्‍नता होने के कारण निम्न स्तरों के प्रविधिक कामगरों की श्रेणीबद्ध 
गणना करना असंभव हो गया है। यही बात अन्य ओऔद्योगिक देशों पर भी 
. थोड़ी-बहुत लागू होती है। जब उद्योगों की दृष्टि से चढ़ेबढ़े देश ही प्रविधिक 

आनक स्थिर करने में विफल रहते हैं तब भारत का क्या कहना है । 

शिक्षाथिओं का ग्रश्चिक्षण--इस दा में प्रशिक्षण पाने के लिए शिक्षु रखना 
ही ठीक होगा । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शिक्षुओं के प्रशिक्षण की सुविधाओं 
पर बल दिया गया है। निःसंदेह इस कार्य में भी कुछ कठिनाइयां सामने आती 
हैं । सबसे बड़ी कठिनाई इन पर व्यय करने के लिए रुपये की पड़ती है | यद्यपि 
मालिक इन शिक्षुओं को सिखाने की आवश्यकता को स्वीकार करता है परंतु 
धन की कमी के कारण बहुत आगे नहीं बढ़ना चाहता है। इसलिए स्वयं 
सरकार को इस प्रकार के कार्यक्रम चालू करता चाहिए। शिक्षुओं को काम 
सिखाने के लिए स्थान, धन, प्रशिक्षक तथा अतिरिक्त यंत्रों की कमी बहुत 
खटकती है । द 

मालिकों को शिक्षु इसलिए पसंद नहीं हैं कि नियमित कामगार उनकी 
- मदद पर अपना अधिकार समझने लगता है और जब उसे यह मदद नहीं 
मिलती है तब वह असंतुष्ठट हो जाता है। जहां ऐसी बात दिखायी दे वहां मज- 

र संघों के नेताओं का कत्तंव्य है कि वे कामगारों को राष्ट्रीय हित की दृष्टि से 

अपने विचार ऊंचे करने के लिए प्रेरणा दें 
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बेकारी की समस्या हू करने के उपाय 


शिक्षितों में बेकारी -- इस देश के शिक्षित-वर्ग में भारी बेकारी देखने में आती 
 है। इन बेकारों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन लोगों को नवीकरण-शिविरों 
सहकारी संगठनों, कुटीर उद्योगों तथा देहाती स्कूलों में काम देकर खपाया जा 
रहा है। 

यद्यपि इन कार्यों से शिक्षितों में बेकारी घट रही है फिर भी इनको प्रभाव- 
शाली ढंग का उपाय नहीं माना जा सकता है। इसलिए शिक्षा-पद्धति में 
जड़-मूल से परिवर्तत करना होगा। जिस कम-उन्‍नत देश का ध्येय अपना _ 
आशिक विकास करना है उसके नवयुवकों को नयी आथिक और व्यावसायिक 
दिशाओं में मुड़ना होगा । इससे शिक्षा की नीति बदलनी होगी--पुस्तकीय' ज्ञान 
की जगह व्यावहारिक ज्ञान पर बल देता होगा । यद्यपि शिक्षा-नीति की समीक्षा 
करने के लिए कितने ही आयोग नियुक्त हो चुके हैं और उन्होंने समय-समय' 
पर अपने प्रतिवेदन भी पेश किये हैं, फिर भी उनकी सिफारिशों के कार्याव्वय 
में विशेष सफलता.नहीं मिली है। इन विशेष प्रतिवेदनों में शिक्षा के प्रसार 
को सीमित करने पर कहीं ध्यान नहीं दिया गया है। इसके विपरीत, उन्होंने 
शिक्षा-प्रसार तथा विविधमुखी शिक्षा का सुझाव दिया है; कित वर्तमान शिक्षा- 
प्रणाली के आधार पर शिक्षा-प्रसार से बेकार शिक्षितों की संख्या बढ़ती ही 
जाएगी । इसलिए उचित प्रकार की शिक्षा देना ही बेहतर होगा । महात्मा गांधी 
मे बुनियादी तालीम का सुझाव दिया था जिससे स्कूलों के छात्र अपनी रुचि 
के अनुसार शिल्पकलाओं की ओर झुक पड़े । हमारी शिक्षा-पद्धति में छात्रों की 
भिन्‍त-भिन्‍न रुचिओं का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। इसका नतीजा यह है 
कि उनकी शक्ति का अपव्यय और समय' का दुरुपयोग होता है और कितनों के 
जीवन ही बिगड़ जाते हैं | मंद्रिकुलेटों और अंडरग्रेजुएटों (उपस्नातकों ) की 
तो इतनी भरमार है कि उन्हें काम' मिलना कठिन हो गया है । यदि मंट्रिक में 
पहुंचने से पहले छात्र को उसकी रुचि के अनुसार मोड़ दिया जाय तो स्थिति 
में सुधार हो सकता है । 

हमारी शिक्षा-पद्धति में एक और सुधार यह होना चाहिए कि छात्र किताबी 
कीड़े न बनकर व्यावहारिक ज्ञान उपाजजित करें। जहां उद्योगों में तकनीकी 
पर्यवेक्षकों ((600770%)! 8प्रा7७"एां४078 ) का सम्बंध है उनके बारे में यही 
कहना होगा कि किताबी इंजीनियरों की अपेक्षा वे लोग अधिक आवश्यक हैं 
जो काम को भीतर से बाहर तक अच्छी तरह समझते हैं। ऊपर से नीचे तक 

. पयवेक्षक (5प]007५78078) इतने मर्मंस होने चाहिए कि वे कामगारों की 
... प्रत्येक हलचल से अवगत रह सकें और मौका पड़ने पर कामगारों को काम 
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करके दिखा दें। भारत में इस प्रकार के पर्यवेक्षकों की कमी खटकती है। 
इसका कारण यह है कि छोग बाबू का काम अच्छा मानने लगे हैं और सरकारी 
नौकरी सुरक्षित होने के कारण उधर ही भागते हैं । 

देहातों में बेकारी -- औद्योगिक क्षेत्रों की अपेक्षा देहातों में बेकारी की 
समस्या अधिक गम्भीर है। अधिकांश देहाती जनता अपनी आजीविका खेती से 
कमाती है; इसलिए देहातों में लोगों का मुख्य काम-धंधा खेती ही है । खेती से 
आय कितनी ही कम क्यों न हो, फिर भी इस देश के करोड़ों लोग उसी से 
चिपके हुए हैं । इसलिए भारत के क्सी भी रचनात्मक कार्यक्रम में उस विशाल 
जन समूह का ध्यान रखना आवश्यक होगा जो देहातों में बेकार पड़ा हुआ है 
और जिसकी शक्ति का उपयोग करके राष्ट्र अपनी छाती तान कर खड़ा हो 
सकता है। 

यह भी देखने में आया है कि वर्षाकाल में कुछ देहाती क्षेत्रों में जन-धरक्ति 
की कमी खटकने लगती है। इस अवसर को छोड़ कर, वर्ष के अन्य भाग में 
अधिकांश देहाती जनसंख्या हाथ पर-हाथ धरे बैठी रहती है। कंषि श्रमिक 
जांच (62770 4,900पफ7 परात॒पां।'ए) ने इस बात को अपने 
प्रतिवेदन में स्पष्ट कर दिया है । 

चकबंदी का अरीक्षण -- शांतिपूर्वक खेती में प्रभावशाली क्रांति का स्वागत 
. करने के लिए भारत के ३७७ करोड़ नर-नारी चीन की ५६२ करोड़ की 
. आबादी से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यदि विशाल जनसंख्या और प्रचुर 

भ्राकृतिक साधनों की हृष्टि से किन्‍हीं दो देशों की तुलना करनी हो तो भारत 

ओर चीन की तुलना की जा सकती है। इन वर्षों में चीन ने अपने ग्राम्य 
अर्थतंत्र का समूहीकरण करके उसके विकास में अनुपम गति का परिचय दिया 
है । भारत में लोकतंत्र होने के कारण, चीन जेसी तेजी नहीं बरती जा सकती 
है; कितु हम चीन के परीक्षणों से लाभ उठा सकते हैं और उनके परिणामों में 
अपनी आवश्यकता के अनुसार संशोधन कर सकते हैं । द 
... भारत में अविभक्त परिवार की व्यवस्था से गजब हो गया है। बाप की 
सम्पत्ति का बंटवारा होते-होते भूमि के इतने छोटे-छोटे ट्रुकड़े हो गये हैं कि 
उनसे आय में कोई बचत नहीं होती है। इसी प्रकार कभी चीन में भी प्रति 
किसान के पास १/९ एकड़ भूमि थी। प्रकृति के प्रकोपों--अति वृष्टि और 
अनावृष्टि--का सामना करते हुए, चीनी किसान इस थोड़ी-सी भूमि पर गुजारा 
करता था। इसलिए भारत के रूप में परिवतन करने के लिए खेती की अवस्था 
में क्रांति करना आवश्यक होगा । 

इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए देश भर में ऊसर-बंजर भूमि तोड़ने के 
लिए संगठन स्थापित करने होंगे जहां अतिरिक्त जनसंख्या को पांव जमाने का 


३२ भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


अवसर मिल सके । एक किसान के पास अधिकतम कितनी भूमि होनी चाहिए, 
इसकी सीमा निर्धारित करने; जमींदारी खत्म करने; यंत्रों से खेती करने; 
नदीघाटी योजनाओं से सिंचाई में विस्तार करने; तथा अन्य इसी प्रकार के 
तरीकों से अतिरिक्त लोगों को रोजगार तथा आश्रय मिलना संभव है। 

लघु उद्योग--बेकारी मिटाने के लिए जो पांच बड़े उपाय बताये गये हैं 
उनमें खादी, हथकरघे तथा अन्य देहाती दस्तकारी का विकास करना भी 
सम्मिलित है। १९५५ में ग्रामीण तथा लब्चु उद्योग समिति (४7॥॥986 ७76 
8779-50%6 74४७४ (०फायर।०6) ने इस प्रश्त पर व्यापक 
रूप से विचार किया था। इस समिति की सिफारिश के अनुसार, उपभोक्ता 
माल का अधिकांश उत्पादन बड़े उद्योगों से न होकर लघु उद्योगों से होना 
चाहिए । इससे प्रविधिक क्षेत्र की बेकारी कम हो जाएगी । 

इस संबंध में अंबर चर्खे का आविष्कार और उपयोग उल्लेखनीय है ॥ 
अंबर चर्खा का मूल्य थोड़ा होता है और ग्रामीण उससे न्यूनतम' मजदूरी कमात्ते 
हुए भी अपने फालत्‌ समय का सदृपयोग तो कर ही सकता है। इससे अपनी 
मदद अपने-आप करो का सिद्धांत अपनाया जा सकता है। द 


उपहार तु 


भारत में जन-शक्ति आयोजन का मुख्य पहल यह है कि यहां के बेकारी-पग्रस्त 
लोगों को काम पर छूगाया जाए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में उपभोक्ता माक्त 
की कमी को पूरा करने की ओर ध्यान दिया गया था; कितु इससे भारत में 
बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने में सफलता नहीं मिली । फिर इसमें शिक्षित- 
वर्ग की बेकारी को कम करने की व्यवस्था पर ध्यान दिया गया । 
अब सवाल इतना ही नहीं है कि वतंमान बेकारी को दूर किया जाए। 
सवाल तो यह है कि देश में प्रति वर्ष २० लाख नये लोगों को रोजगार चाहिए। 
उनको भी वतमान समस्या में सम्मिलित करके नौकरी की व्यवस्था की जानी 
चाहिए। इस समस्या पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में. भरी भांति ध्यान दिया 
या है 
संविधान में जिन निर्देशात्मक सिद्धांतों का समावेश है उनमें सबको काम- 
धंधा देने तथा काम करके रोजी-रोटी कमाने की गारंटी प्राप्त है। सबको 
कमाने-खाने और जीवित रहने का अधिकार प्राप्त है। सबके लिए इस अधि“ 
कार का उपभोग करने की एकदम व्यवस्था करना असंभव है फिर भी शिक्षित 
लोगों को काम-धंधे पर लगाकर इस ध्येय की ओर बढ़ने का प्रयत्न किया 
जा सकता है। सरकार देश के विभिन्‍न भागों में खेतीवारी की व्यवस्था करके 


जन-दक्ति का आयोजन शेशर 


उन पर निर्भर रहने वाले लोगों की मॉडल बस्तियां बसा सकतो और उनके 
साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोल सकती है, जहां पहुंच कर शिक्षित लोग 
रेल धंघों की प्रशिक्षा ग्रहण, कर सकते हैं। शिक्षण पाने के बाद सरकार 
उनको सहायता या ऋण के रूप में कुछ धन देकर उन्हें लघु उद्योग चलाने 
और उनसे अपनी जीविका कमाने में लगा सकती है। वह इन कुटीर उद्योगों 
में बेकारीग्रस्त.,. अथवा कम-कमाने वाले शिक्षितों को अच्छी तरह काम दे 
सकती है । 
सरकार बेकारीग्रस्त छोगों को जो धन या सहायता देती है वह लाभकारी 
है या नहीं ? पश्चिमी देशों तक में यह कहा जा रहा है कि काम करके जो 
जीविका कमाई जाती है उसमें आत्मसम्मान का भाव होता है तथा उक्त प्रकार 
की सरकारी सहायता तो एक प्रकार का दान है। इसलिए रोजगार देने की 
प्रथा डालनी चाहिए और सरकोरी धन देना ठीक नहीं है । 
समाजवादी समाज की रचना का ध्येय. अपनाने के बाद यह स्वाभाविक 
ही है कि सरकार सहकारिता और उत्पादन के समूहीकरण तथा उसके वितरण 
पर बल देना आरंभ कर दे। एक बात और है : सरकार ने सब को काम 
देने का बीड़ा उठा रखा है। उसे अपना यह्ु वचन पूरा करना चाहिए। 
जिनको काम-धूल्ले की जरूरत है, उन्हें मिलना चाहिए। सबको रोजगार देना 
सरकार का कत्तंव्य है। देश की प्रत्येक विकासात्मक योजना में इस लक्ष्य को 
सदा सामने रखना चाहिए। 


| अध्याय ११ 
अमिक और शअ्रम-संबंधी आंकड़े 


आंकड़ों का महत्त्व -- पिछले महायुद्ध में यह बात मालूम हुई कि प्रशासन में 
आंकड़ों का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। युद्ध से पहले, आंकड़े प्रशासन के एक 
उप-उत्पादन (गौण विषय ) माने जाते थे । कितु युद्धकाल में विभिन्न सामा- 
जिक और आर्थिक नियंत्रणों के लिए पहले आंकड़े जुटाना आवश्यक हो गया 
क्योंकि उनसे नीति निर्धारित करने और योजनाओं के कार्यान्वय की सफलता 
को मापने का काम लिया जाने लगा। सचमुच आंकड़ों को ईंट बनाने की मिट्टी 
माना गया है -- वे किसी भी सरकार की आत्मा और अंग कहे जा सकते हैं । 
अंतर्राष्ट्रीय स्तर -- यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक 
प्रकार के आंकड़े इकटठे करने का काम सरकार का है। इसम्त काम में उन्हीं 
तरीकों का प्रयोग करना चाहिए जिन्हें प्रगतिशील देशों ने अपना लिया है। 
भंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ (. 4,. (0.) ने अपने अनुभव के आधार पर पहले ही 
इस सम्बंध में अंतर्राष्ट्रीय मानक बना रखे हैं जिनका विभिन्‍न देशों को अनुस- 
रण करना चाहिए । इनका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के अभिसमयों और सिफारिशों 
में उल्लेख किया गया है । 
इन अभिसमयों और सिफारिशों, सांख्यिकीय विनिबंधों, और अंतर्राष्ट्रीय 
श्रम संघ द्वारा आयोजित विभिन्‍न श्रम-आंकड़ा सम्मेलनों के प्रतिवेदनों से 
विभिन्‍न अंशों को अपने अकिड़े-मानक तथा आंकड़े-कार्यक्रम बनाने में बड़ी मदद 
मिल रही है। 
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का एक काम यह है कि वह औद्योगिक जीवन और 
श्रम की अंतर्राष्ट्रीय पुनव्यवस्था से संबंधित विषयों की जानकारी और आंकड़ों 
का वितरण करता है। “श्रमिक और श्रम-संबंधी आंकड़ों के अंतर्राष्ट्रीय 
मानकीकरण ” [ ॥#७क्र/070%8 980 वै%दीं58007 07 [,800ए/ 
508085008) के विनिबंध (१९४३ ) में आंकड़ों के न्यूनतम मानकों का 
उल्लेख किया गया है । ह 
... श्रम के जो आंकड़े इकट्ठे किये गये हैं उनको मोटे रूप से नीचे लिखे वर्गों 
में विभाजित किया जा सकता है : 


श्रमिक और अम-संबंधी आंकड़े ३१५ 


(१) उद्योगों और व्यवसाओं.- के अनुसार श्रमिकों और श्रम का वर्गीकरण । 
(२) नौकरी और बेकारी। 
(३) मजदूरी, आय और काम के घंटे । 
... (४) निर्वाह का व्यय। 
(५) पारिवारिक जीवन। 
. (६) औद्योगिक दु्ंटनाएं। 
(७) सामूहिक करार और औद्योगिक झगड़े । 


अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने यह बारंबार स्पष्ट कर दिया है कि आंकड़े राष्ट्रीय 
उपयोग के लिए इकटठे किये जाते हैं और उनको अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी 
तुलनात्मक नोंकझोंक के लिए घसीटना लाभप्रद न होगा । यदि उनमें अंतर्राष्ट्रीय 
उपभोग के लिए किसी प्रकार का संशोधन करना अभीष्ट हो तो वह ऐसा 
होना चाहिए कि उनकी राष्ट्रीय उपयोगिता अक्षत ही नहीं बनी रहे बल्कि बढ़े 
जाए । 
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने विभिन्‍न देशों के विकास की स्थिति तथा प्रादेशिक 
अवस्थाओं की भी समीक्षा की है तथा उसने यह भी सुझाव दिया है कि कुछ 
कम उन्नत देशों को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। यदि कोई देश किसी अभि- 
समय ' को पूर्ण रूप से' स्वीकार न कर सके तो उसे उसको आंशिक रूप से 
स्वीकार करने को छूट दी गयी है। यहां उदाहरण के. लिए मजदूरी और काम 
के घंटों से संबंधित अभिसमय' ( कन्वेन्शन ) नं. ६३ को लिया जा सकता है। 
प्रादेशिक दृष्टिकोण -- यद्यपि प्रगतिशील देशों के अनुभवों से छाम उठाया 
जा सकता है फिर भी हरेक देश को अपनी स्थानीय अवस्थाओं के आधार पर : 
ही अपनी उन्‍नति का माग ढंढ़ना होगा। तथा उसे अंतर्राष्ट्रीय मानक के स्तर 
पर पहुंचने का प्रयास करना होगा । देश के विस्तार, सामाजिक और आथिक 
विकास, तथा सूचना देने वाले व्यक्तियों और यूनिटों का महत्त्व आंकड़ा-संबंधी 
तकनीकों के संग्रह और उपयोग में अनुपेक्ष्य है। समृद्धिशाली देशों के तरीकों 
का अनुकरण आंख मंद कर नहीं किया जा सकता है। उनमें बड़ी सावधानी 
से अपनी-अपनी प्रतिभा के अनुकूल संशोधन करना होगा । इसलिए प्रादेशिक 
 हृष्टिकोण की आवश्यकता सामने आ जाती है। द 
 अप्रेरिका में डाक द्वारा प्रश्नावली भेज कर आंकड़े इकट्ठे किये जाते हैं। 
कितु यह पद्धति भारत में सफल नहीं हो सकती है । कारण यह है कि अमेरिका 
की ८० प्र० श० जनता नगरों में रहती है जबकि भारत की इतनी ही जनता 
गांवों की रहने वाली और अनपढ़ है। इसलिए एशियाई देशों में वंतनिक 
कुशल कमंचारियों द्वारा आंकड़े जुटवाने होंगे जो अपना काम भलीभांति करना 
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जानते हों, और स्थानीय क्षेत्रों की अवस्थाओं की जानकारी रखते हुए चतुराई 
से लोगों से उचित प्रशइन पूछ सकें। देश के विस्तार के कारण भी जांच की 
कठिनाइयां बढ़ जाती हैं । एशिया की आबादी समूची दुनिया की आधी आबादी 
से अधिक है; इसलिए जो जांच भारत में करनी होगी उसका क्षेत्र इतना 
विस्तृत होगा जितना रूस को छोड़ कर समस्त यूरोप का है । 

स्वेच्छिक सहयोग बनाम राजकानुन द्वारा थोपी गयी अनिवार्यता-- 
अमेरिका में श्रम-आंकड़ा शाला ( डिप्रा'छक्षप 07 4,900प7/ 95॥9080768 ) 
स्व च्छिक सहयोग से प्रद्भचर आंकड़े इकट्ठटी कर लेती है और जनता पर कोई भी 
कानूनी दबाव डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। वहां उद्योग अच्छी 
तरह संगठित हैं और मालिक आंकड़ों के संग्रह और विश्लेषण पर खूब ध्यान 
देते हैं। कितु भारत तथा अन्य एशियाई देशों में आंकड़ा शालाओं का कोई 
सुंदर संगठन नहीं है और न अभी उन्होंने उसके महत्त्व को ही भलीभांति समझ 
पाया है। भारत को अपने पिछले २० वर्षों के अनुभव से मालम है कि आंकड़ों 
के स्वेच्छिक संकलन से कोई खास फायदा नहीं होता है क्योंकि यहां अधिकांश 
मालिक अभी तक भलीभांति संगठित नहीं है और वे आंकड़ों पर कोई भरोसा 
नहीं करते हैं। इस समय केवल कानूनी दबाव से ही यहां आंकड़े मिलते हैं 
और इसीलिए ओऔद्योगिक आंकड़ा अधिनियम (ववेप्रशण# 5080४7058 
8८४६ ) बनाया गया है जिससे फैक्टरियों और श्रमिकों के बारे में आंकड़ों का 
संकलन संभव हो सके । 


मारत में श्रम-आंकड़ों का इतिहास 


तंदर्थ जांच (40 प्र०० #्रवृणंए०४)--१९३० में राजकीय' श्रम आयोग 
(098) (!07॥782070 00 8007) ने यह कहा था कि तथ्यों के 
आधार पर नीति निर्धारित करनी चाहिए; और जब तक तथ्य ठीक न होंगे 
तब तक लक्ष्य धुंधला ही बना रहेगा। स्पष्ट है कि इसी समय भारत में आंकड़ों 
के महत्त्व को पहली बार स्वीकार किया गया था । जब तक सही आंकडे उप- 
रूब्ध न होंगे तब तक किसी नीति की रचना करना खतरे से खाली न होगा । 
सचमुच, इस समय' जो आंकड़े प्राप्त हैं उनमें अधिकांश बहुत संकीर्ण हैं और वे 
प्रायः कुछ श्रमिक-कानुनों की क्रिया की छान-फटक मात्र हैं। इसका कारण 
यह है कि जब श्रम के किसी भी पहल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने का 
सवाल उठा तत्र कुछ सरकारी अधिकारियों की विशेष समितियां बना दी गयीं जो 
 तदथे जांच कर सकें । ऐसी समितियों से क्या अधिक आशा की जा सकती थी ? 
..._ मजदूरी-गणना तथा बजट-जांच विश्येष ढंग से की जाती है। इनको एक 
. ओर छोड़ दीजिए । इनके अतिरिक्त इस शताब्दी के तीसरे और चौथे दशकों 
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में श्रमिकों की अनेक सामान्य जांचें की गयीं जिनमें बिहार श्रम जांच समिति, 
बंबई कपड़ा मजदूर जांच समिति, मध्यप्रांत और बरार जांच समिति तथा 
कानपुर श्रम जांच समिति के नाम यहां गिनाये जा सकते हैं। यहां, आंकड़ों के 
संग्रह का दायित्व मुख्य रूप से राज्य-सरकारों के ऊपर था। यद्यपि बंबई जैसे 
बड़े औद्योगिक राज्य ने इस दिशा में गहरी दिलूचस्पी दिखायी, आंकड़े इकट्ठे 
किये और कुछ ठोस काम भी किया, फिर भी कितने ही राज्य इसमें पिछड़े 
बने रहे । ह ड़ हा 

आंकड़े संग्रह करने का श्रीगणेश़्-पिछले युद्धकाल में केंद्रीय सरकार ने 
राज्यों द्वारा आंकड़े संग्रह करने की क्रियाओं में समन्वय का प्रयास किया और 
श्रम-संबंधी आंकड़ों को अखिल भारतीय पैमाने पर इकटठे करने की दिद्या में 
भी पग उठाया । औद्योगिक आंकड़ा अधिनियम (तैप्रढ09)] 00878008 
८0) १९४२ ने राज्य-सरकारों को केंद्रीय सरकार के निर्दशानुसार विभिन्‍न 
अ्म-संबंधी आंकड़ों को जुटाने का अधिकार दे दिया। इसलिए विभिन्‍न 
राज्यों की आंकड़ा-विषयक हलूचलों में समन्वय करने के लिए श्रम-विभाग में 
एक आंकड़ा-शाखा स्थापित हुई । सरकार ने देश भर के ओद्योगिक केंद्रों में 
पारिवारिक बजट जांच के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया ताकि निर्वाह- 
व्यय के सूचकांक मालम हो सकें। तदयथे जांच द्वारा नौकरी के विभिन्‍न 
क्षेत्रों में श्रम-अवैस्थाओं की सूचना पाने के लिए श्रम जांच-पड़ताल समिति 
६ 4+90007 शिए8680998007 (07778066 ) नियुक्त की गयी । युद्ध 
के बाद, केंद्रीय सरकार ने स्थायी रूप से एक श्रमिक-ब्यूरो ( ॥,७&00पा' 
776७ए ) स्थापित कर दी जिसको लगातार आंकड़े संग्रह करने, निर्वाह- 
व्यय के सूचकांक तेयार रखने, श्रम जांच-पड़तारलू समिति द्वारा संकलित 
आंकड़ों की तालमेल बठाने और श्रम-समस्याओं की गवेषणा करने का काम 
सौंपा गया । इतना होते हुए भी, ये आंकड़े देश की आवश्यक्रता के लिए पर्याप्त 
रूप से तब उपयोगी हो सकते हैं जब उनको और अधिक व्यापक रूप से संक- 


. .. 'लित किया जाएं । 


रोजगार 


युद्धकाल में जन-शक्ति की कमी तथा मांग और पूर्ति के सिद्धांत के कारण 
नौकरियों तथा श्रमिकों का आपसी महत्त्व बढ़ गया था। युद्धोत्तरकाल में 
.._ नौकरियों के आंकड़ों का महत्त्व और भी बढ़ गया क्‍योंकि राष्ट्रीय अधेतत्र में 

_रोजगार-संबंधी नीति अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होती हैं।. एशियाई देझ्षों में 
जिनमें औद्योगिक उन्नति हो रही है, कितने आदमी खेतीबारी से निकल कर 
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उद्योगों में खपते जा रहे हैं, यह जानने से उनकी औद्योगिक प्रगति का ज्ञान 
हो सकता है । इसलिए आंवड़ों से कितनी अधिक जानकारी हो सकती है, यह 
. स्पष्ट हो जाता है। इसके अछाबा केंद्रीय सरकार तथा राज्यीय' सरकारों को 
आंकड़ों से काफी मदद मिलती है। श्रमिक-शक्ति के ढांचे का ज्ञान हुए बिना. 
सामाजिऊ सुरक्षा की व्यवस्था भली-भांति नहीं हो सकती है। 

भारतीय आंकरे--भारत में फंक्टरियों, खानों, चाय, आदि के बागों तथा 
रेलों के आंकड़े इस समय मिलते हैं। इनमें कुछ आंकड़े तो पिछले ५० वर्षों 
से भी अधिक समय से उपलब्ध हो रहे हैं। 

राज्यीय सरकारें फंक्टरी अधिनियम के अंतर्गत फैक्टरी-संबंधी आंकड़े संक- 
लित करती हैं। केंद्रोय सरकार उनकी भल्े प्रकार से घड़ाई करती है। इन 
आंकड़ों से निम्नांकित तथ्य स्पष्ट होते हैं 


(१) प्रत्येक राज्य में फैक्टरियों की संख्या, इसका वर्गीकरण उद्योगों के 
. अनुसार जिया जाता है; इनमें बारहमासी और मौसमी फंक्टरियों का _ 
उल्लेख अलग-अलग होता है 
(२) प्रतिदिन उनमें काम करने वाले कामगारों की औसत संख्या दी 
जाती है; उस संख्या का राज्यगत और उद्योगगत वर्गीकरण किया 
जाता है 
(३) लिग-भेद और आयु के अनुसार कामगारों का वर्गीकरण क्रिया जाता 
है। आयु से तात्पय है वयस्क, किशोर अथवा बालक । कपड़ा भिलों, 
जूट भिलों, इंजीनिर्यारंग तथा धातुओं और खनिजों के उद्योगों में भी 
इसी प्रकार का वर्गीकरण होता है । 


कप 


टेक्सटाइल कमिश्नर सुती कपड़ा उद्योग के नौकरी-संबंधी आंकड़े अखिल 
भारतीय आधार पर प्रति मास प्रकाशित करते हैं । क्‍ 
 खानों का मुख्य निरीक्षक ((076७ ॥709]6007") खान अधिनियम के 
अंतर्गत खानों के आंकड़े अपने वाधिक प्रतिवेदन में प्रकाशित करता है। उसमें 
कामगारों की कुल वाषिक उपस्थिति तथा औसत देनिक उपस्थिति का विवरण 
होता है। इस उपस्थिति का वर्गीकरण--भूगर्भ, खुले में तथा ऊपर, इन शीर्षकों 
के अंतगत किया जाता है। उनका लिगगत वर्गीकरण भी होता है तथा पुरुष 
कामगारों का उनके मुख्य व्यवसाय के अंतर्गत भी वर्गीकरण किया जाता है। 
प्रत्येक खनिज, जेसे कोयला, अभ्रक, मैंगनीज, आदि के अंतर्गत भी आंकड़े 
. अंकित किये जाते हैं। १९५१ से कोयला खानों के संबंध में खानों के मुख्य 
निरीक्षक द्वारा मासिक आंकड़े भी प्रकाशित किये जाने लगे हैं । 
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चाय आदि के बागों (7]970७7078) के आंकड़े राज्यीयः सरकारों और 
जिला अधिकारियों के स्वच्छिक सहयोग से इकट्ठे किये जाते हैं। वाधषिक 
प्रकाशनों में चाय, काफी तथा रबड़ के बागों में काम करनेवाले कामगारों की 
ओआऔसत संख्या के आंकड़े मिल सकते हैं। असम के चाय-बागों में बाहर से आने 
वाले जो कामगार काम करते हैं उनके विस्तृत आंकड़े उपलब्ध हैं। चाय जिला 
प्रवासी श्रमिक अधिनियम (768 ॥)8070७ ग्रिशा2798706 4,800प्र: 
5०0) १९३२ के अंतर्गत जो विवरण संकलित होता है उनसे उक्त आंकड़े 
मिल जाते हैं। रेलवे बोर्ड के वाधिक प्रतिवेदनों से दैनिक तथा मासिक मजदूरी 
प्र काम करने वाले, विभिन्‍न श्रेणियों के कामगारों की संख्या का पता चलता 
है । लगभग २९ उत्पादक उद्योगों की वाषिक गणना के प्रतिवेदनों से भी नौक- 
रियों के विषय में कुछ आंकड़े मिल जाते हैं । 
| यद्यपि श्रमिक-ब्यूरो द्वारा बड़े बंदरगाहों, द्रामों, डाक-तार, राज्याधिकृत 
मोटर परिवहन, लोककर्मं तथा कुछ बड़ी नगरपालिकाओं के कमंचारियों के 
. आबड़े प्रायः इंडिअन लेबर ईअर बुक (भारतीय श्रमिक वाषिकी) में प्रकाशित 
करने का प्रयास किया जाता है फिर भी इस दिशा में विश्वसनीय तथा क्रमबद्ध 
आंकड़े नहीं मिलते हैं। 
जिन अंचलों के आंकड़े प्राप्त भी हैं वे सर्वाशतः पूर्ण नहीं हैं। उनमें कुछ न 
कुछ कमी दिखाओनी देती है | फेक्टरियों का ही उदाहरण लीजिए : ये आंकड़े कुछ 
. शाज्यों की फेक्टरियों के ही हैं हालांकि बुनियादी आंकड़े सभी राज्य की फैक्ट- 
'रियों के दर्ज किये गये हैं। इन आंकड़ों में प्रायः वे छोटी फेक्टरियां भी नहीं 
हैं जो बिजली से चलती हैं किंतु जिनमें १० कामगार से कम काम करते हैं । 
खानों के संबंध में पत्थर, मिट्टी, चुना तथा छोटी खुदाई का काम करनेवाली 
खानों के आंकड़े पूरी तरह से नहीं मिलते हैं। बागों में चाय, काफी और रबड़ _ 
के बागों के आंकड़े ही मिलते हैं। कहीं-कहीं तो आंकड़ों की मांग करने पर 
उत्तर ही नहीं मिलता है। ऐसे हृष्टांतों की कमी नहीं है। द 
जो आंकड़े प्रकाशित किये जाते हैं उनमें प्रायः एक दोष यह है कि वे समय 
. की दृष्टि से विलुंबित होते हैं। आजकल प्रायः वाषिक आंकड़े प्रकाशित होते हैं । 
. कितु यह समय बहुत लंबा होता है | यदि मौसमी परिवतनों का अध्ययन करना 
. अभिष्ट है तो आंकड़े मासिक होने चाहिए और वे तुरंत संकलित किये जाने 
चाहिए। केंद्रीय सरकार की नौकरियों के बारे में पुनर्वास और नियोजन महा- 
. निर्दधालय (॥)76९००&७ (छाक्कों 0 रि08७076०0४70 छातदे 
. फशाफ0एणा०70) मासिक आंकड़े प्रकाशित करता है। केंद्रीय आंकड़ा संग- 
. उन (0७॥४४७) 86&8680908) 0728७7839007) केंद्रीय सरकार की 
_ नौकरियों की वाषिक गणना भी करता है। 


३२० क्‍ भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


पुनर्वास और नियोजन महानिर्देशालय पर काम-दिलाऊ कार्यालयों और 
प्रशिक्षण केंद्रों का दायित्व है। वह काम-दिलाऊ कार्यालयों और प्रशिक्षण- 
कुंद्रों के बारे में आंकड़े प्रकाशित करता है। इन प्रकाशित आंकड़ों में काम- 
दिलाऊ कार्यालय की पंजी में नौकरी के उम्मेदवारों की वह संख्या दर्ज होती 
है जो प्रत्येक मास के अंत में प्रकाशित की जाती है और साथ में मोटे रूप 
से उम्मेदवारों का व्यवसायगत वर्गीकरण भी कर दिया जाता है । इनमें नौकरी 
के उम्मेदवारों, मालिकों के यहां रिक्त स्थानों, तथा विभिन्‍न केंद्रों में प्रशिक्षण 
पाने वालों के आंकड़े भी होते हैं। इन आंकड़ों से देश में रोजगार की हवा 
के रुख का पता चल सकता है । 

भारत सरकार ने जो अखिल भारतीय खेतिहर मजदूर जांच (0॥-॥7004ं& 
3877 6प्रॉपा'8) ॥,७0०प्रा' िदप्रां/ए) जारी की थी उससे १९५०-५१ 
के खेतिहर श्रमिकों की अवस्था, उनके रोजगार-धंधे, बेकारी, वेतन, आय, 
निर्वाह के स्तर और ऋण की अवस्था के व्यापक आंकड़े उपलब्ध हो गये थे । 
इसको छोड़ कर, जन-गणना के प्रतिवेदनों में खेती, व्यापार, परिवहन-सेवा, 
कुटी र-उद्योगों, भवन और निर्माण के बारे में जो थोड़ा-बहुत विवरण दिया 
गया है वही उपलब्ध है । प्रथम जन-गणना १८७१ में हुई थी । तब से जन- 
गणना की प्रशनावली में रोजगार तथा व्यवसाय के बारे में उत्तरोत्तर परि- 
वर्धन और सुधार किया गया है। कितु, १९४१ में, युद्ध के कारण व्यावसायिक 
आंकड़े नहीं जुटाये जा सके । १९५१ की जन-गणना से, आ्थिक हलूचलों के 
कारण जनसंख्या के वितरण, स्वावल्ूंबी जनसंख्या,, कमाने-बाली पराश्रित' 
जनसंख्या तथा न-कमाने-वाली पराश्चित जनसंख्या, आदि पर स्पष्ट प्रकाश 
पड़ता है। स्वावलंबी पुरुषों के तीन भेद किये गये हैं---नौकरीदाता, नौकरीकर्ता 
तथा स्वतंत्र कामगार । आ्थिक दृष्टि से इन सबको दस बड़े वर्गों में तथा फिर 
उपवर्गों में विभक्त किया गया है । कितु ये जनगणना-संबंधी आंकड़े दस वर्षों में 
केवल एक बार उपलरूब्ध होते हैं; और फिर उनसे देनिक प्रशासकीय कार्य तथा 
आर्थिक आयोजन में पर्याप्र सहायता कंसे मिलू सकती है ? 

राष्ट्रीय आय .समिति' (२७॥४४०7% 70077 (0०07४॥77॥६७७) को 
रोजगार के आंकड़ों की कमी बहुत खटकती थी। उसने सिफारिश की थी कि 
जिन क्षेत्रों में रोजगार-संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं उन्हें इकट्नो करने की 
प्रथा चालू कर दी जाए। इस सिफारिश पर उचित ध्यान देकर नौकरी-संबंधी 
आंकड़ों के अभाव को शीघ्र दूर किया जाए । 


द श्रमिक और अश्रम-संबंधी आंकड़े ३२१ 
मजदूरी और कार्यावस्‍थाए 


मजदूरी अदायगी अधिनियम के अंतवर्ती आंकड़ें-- इस समय मजदूरी से 
संबंधित वह्दी आंकड़े उपलब्ध हैं जो मजदूरी अदायगी अधिनियम के अंतर्गत 
. आने वाले विवरणों से प्रात होते हैं। जिन कमचारियों को फेक्टरियों में २०० रु० 
मासिक से कम मजदूरी मिली है उनके बारे में आंकड़े दिये जाते हैं। 
लेकिन इन आंकड़ों में एक दोष यह है कि इनमें विभिन्‍न फैक्टरियों के वर्ष के 
औसत काय-दिवस दिये गये हैं जबकि उनके कार्य-दिवसों में काफी विभिन्‍नता 
होती है। कितु इस दोष को दूर करने के लिए मौसमी फैक्टरियों, जेसे खाद्य, 
तंबाकू, पेय, ओटनी (270 ), फंक्टरियों, आदि को अब इस श्रेणी से अलग कर 
दिया गया है। इससे इस श्रेणी का क्षेत्र सीमित हो जाना स्वाभाविक ही है। 

, मजदूरी अदायगी अधिनियम रेलवे पर भी लागू होता है। इसी प्रकार के 
आंकड़े रेलवे में भी संकलित किये जाते हैं। 

खानों में कमाई--अभी हाल में यह अधिनियम कोयला खानों पर छागू 
हो गया है जितु उक्त प्रक्रार के आंकड़े इस क्षेत्र में ठीक ढंग से इकद्ठ नहीं 
किये गये हैं। खानों के मुख्य निरीक्षक के वाबिक प्रतिवेदनों में जो आंकड़े 
मिलते हैं उनके अतिरिक्त और कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । 

अन्य क्षेत्रों के आंकरे--श्रमिकों की कमाई के बारे में सूचना का जो 
दूसरा स्रोत है वह प्रवासी श्रमिक नियंत्रणकर्ता ((0770०॥७७ ० किया 
8798700 ७0077) के" वाधिक प्रतिवेदन हैं। असम के चाय बागों में काम 
करने वाले कामगारों को औसत कमाई के आंकड़े वर्ष में दो महीनों के आंकड़ों 
के आधार पर दिये जाते हैं। २९ उद्योगों के अंतर्गत विनिर्माणकारक उद्योगों 
. की गणना तथा रेलों के बारे में रेलवे बोर्ड की वाधिक रिपोर्टों में उस कुछ 
वेतनः के संबंध में कुछ आंकड़े दिये होते हैं जो संबंधित क्षेत्रों में एक वर्ष के 
भीतर बांटा जाता है । 
. प्रगविग्नील देशों में मजदूरी के आंकररे--जहां भारत में मजदूरी तथा 
कमाई के आंकड़ों का अभाव खटकता है वहां प्रगतिशील देशों में कृषि समेत 
सभी प्रमुख आर्थिक शाखाओं में दी जाने वाली मजदूरी के विस्तृत विवरणों 
की भरमार रहती है । अमेरिका में मजदूरी और आय के विभिन्‍न उतार- 
अढ़ावों का क्रमबद्ध प्रकाशन किया जाता है। प्रत्येक विवरण में निश्चित नीति 
और कसौटी का समावेश होता है । कुछ में लगभग २०० उद्योगों की औसत 
साप्ताहिक कमाई, प्रति घंटे की कुल कमाई, व्यय करने योग्य. कमाई का उतार- 
चढ़ाव, शहरी मजदूरी-दरों का सूचकांक और कुछ चुने हुए व्यवसायों की 
मजदूरी-दरों का सूचकांक दिया जाता है। ब्रिटेन में श्रम मंत्रा5्य के मासिक 

र्त्‌ द द 
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राजपत्र में औसत साप्ताहिक कमाई और विनिर्माणकारी उद्योगों तथा प्रमुख 
अविनिर्माणक्रारी उद्योगों के सूचकांक तथा मजदूरी-दरों के चाल संशोधन 


.. वबिये जाते हैं । 


काम के घंटे--भारत में काम के घंटों के जो आंकड़े मिलते हैं वे बहुत 
अधूरे हैं। खानों को छोड़ कर अच्य क्षेत्रों में इनकी कोई क्रमिक अंकमाला 
नहीं है । विनिर्माणकारी उद्योगों की गणना के प्रतिवेदनों में संबंधित उद्योगों 
के वर्ष भर के श्रमिक-दिवसों का कुल योग दिया होता है। फैक्टरी अधि- 
नियम की कार्यवाही के प्रतिवेदनों में पुरुषों और स्त्रियों के सामान्य साप्ताहिक 
घंटों के अनुसार फंक्टरियों का वितरण दिखाया जाता है। अभी तक फैक्टरियों 
के औसत साप्ताहिक घंटों के क्रमवार आंकड़े निकालने का कोई प्रयत्न नहीं 
किया गया है । द 

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का अगिसमय नं० $२--इस अभिसमय का संबंध 
प्रमुख खनन तथा त्रिनिर्माणकारी उद्योगों क्रे मजदूरों की मजदूरी तथा उनके 
काम के घंटों के आंकड़ों से है। इन उद्योगों में भवन, निर्माण तथा क्रृषि भी 
आ जाती है। इस अभिसमय को थोड़ा-थोड़ा करक्रे स्वीकार किया जा सकता 
है। इस अभिसमय के अनुसार, सभी मजदूरी करने वाले लोगों की कमाई 
के आंकड़ों तथा काम के वास्तविक घंटों का संकलन होना चाहिए । ये आंकड़े 
सभी संस्थानों से संबंधित होने चाहिए या प्रतिवर्ष उनसे नमूने के रूप में 
ग्रहण किये जाने चाहिए। इन्हें वर्ष में एक बार अथवा यदि संभव हो तो 
इससे कम अवधि में नियमित रूप से इकट्ठा करना चाहिए। कमाई की स्थिति 
के सामान्य उतार-चढ़ाव को जानने के लिए सूचकांक भी बनाने चाहिए। 
तीन वर्षों में या इससे कम अवधि में एक बार लिग-भेद के अनुसार पृथक्‌- 
पृथक्‌ आंकड़े दर्ज करने चाहिए। इसी प्रकार प्रौढ़ों और किशोरों के भी 
पृथक-पृथक आंकड़े होने चाहिए। इसी प्रकार समयानुसार मजदूरी-दरों और 
काम के सामान्य घंटों तथा उनके सूचकांकों को सामूहिक कैरारों विवाचन- 
पंचाटों, कानून और नियम-विनियमों, और मालिकों तथा कामगारों के संग- 
ठनों की सहायता से इकट्ठा करना चाहिए । विभिन्‍न उद्योगों के मुख्य व्यवसायों 
के आंकड़े अलग-अलग और कम दर्म्यानी अवधि के बाद देना चाहिए। यह 
अवधि तीन वर्षों से अधिक किसी हालत में न होनी चाहिए । 

खेतीबारी के आंकड़े संकलित करने की दर्म्यानी अवधि दो वर्षों से अधिक 
नहीं होनी चाहिए। कृषि की विशेष अवस्था तथा ग्राम्य क्षेत्रों में मजदूरी की 
प्रारभिक अवस्था के आंकड़ों को देखते हुए, विभिन्‍न देशों में अपनी स्थिति के 
. अनुसार ये आंकड़े मजदूरी या कमाई से संबंध रखते हैं। 
इस अभिसमय में उसके सभी अंशों को स्वीकार करने, अथवा उसके कृषि- 


श्रसिक ओर अ्रम-संबंधी आंकड़े शेर३े 


संबंधी अंशों को स्वीकार करने की छूट दी गयी है । इसमें या तो (अ) वास्त- 
विक कमाई-संबंधी या (ब) मजदूरी-दर संबंधी अंशों को स्वीकार करने की 
छूट दी गयी. है। इसके अतिरिक्त उसमें कृषि और उन कुछ अन्य क्षेत्रों को 
छोड़ देने की व्यवस्था है जहां इस समय उचित प्रशासकीय संगठन न होने 
के कारण आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सकते हैं । 

विस्तार की आवश्यकता -- इस समय भारत में मजदूरी-दरों तथा काम 
के घंटों की संक्षिप्त अंक-मालाएं उपलब्ध हैं । #ितु मजदूरी-दरों, भत्तों, मजदूरी- 
भुगतान-पद्धतियों, काम के घंटों तथा पारियों (80[78 ) और कार्यावसस्‍थाओं 
के बारे में विस्तृत आंकड़ों की आवश्यकता है । ये आंकड़े प्राय: व्यापक पूछताछ 
से ही इकट्ठे हो सकते हैं। श्रमिक-ब्यूरो इसी दृष्टि से सर्वेक्षण कर रहा है 
ताकि श्रम जांचपड़ताल समिति के प्रतिवेदनों में जिन उद्योगों का उल्लेख 
रहता है उनमें कुछ उद्योगों के आंकड़े अपटुडेट (अभिनव) किये जा सकें । मज- 
दूरी-संबंधी आंकड़ों का मानक स्थिर करना आवश्यक है। उनका व्यावसायिक 
रूप से उचित संकलन और विश्लेषण करना होगा । इनके अध्ययन से अंतः- 
. ओद्योगिक, अंतप्रदिशिक तथा अंतर्व्यावसायिक स्थिति सामने आ जानी चाहिए; 
कमाई के स्तरों की दृष्टि से श्रभिक-शक्ति के वितरण का नकशा आंखों के 
सामने खिच जाना चाहिए; तथा एक अवधि के विभिन्‍न उतार-चढ़ावों का पता 
.. चल जाना चाहिए। ये संग्रहीत आंकड़े विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के 

अभिसमय' नं ० ६३ के भाग २ की पद्धति पर आधारित होने चाहिए । 


क्‍ मालिक-मजदूर संबंध _ 
मालिक-मजदूर संबंधों के जिन प्रमुख विषयों के आंकड़े इकट्ठे करने चाहिए 
वे हैं औद्योगिक झगड़े और मजदर संघ। भारत में इन दोनों विषयों के एक 
चौथाई शताब्दी से भी अधिक काल के आंकड़े मिलते हैं । 

मालिक-मजदूर संबंधों का महत्त्व बढ़ रहा है और भारतीय श्रमिकों में 

नयी द्ाक्ति का संचार हो रहा है। इस कारण औद्योगिक झगड़ों के आंकड़ों 
. का महत्त्व बढ़ना स्वाभाविक है क्योंकि उनसे मालिक-मजदूर संबंधों के 
. सूचकांक प्रकट होते हैं। इनसे यह ज्ञात हो जाता है कि कामबंदी के कारण 
_ उद्योगों को क्या हानि हुई। कामबंदी का ज्ञान विनष्ट श्रमिक-दिवसों से हो 
जाता है। ये आंकड़े बहुत ही स्पष्ठ और सही होने चाहिए क्योंकि इनका जिन 
लोगों से संबंध होता है वे बहुत ही जोशीलछे व्यक्ति होते हैं; और इसका 
मालिकों तथा कामगारों के आपसी संबंधों पर प्रभाव पड़ता है। 
इस समय हड़ताल और तालेबंदी से पेंदा होने वाले विवादों की संख्या का 
मासिक संकलन किया जाता है। उनसे प्रभावित कामगारों, विनष्ट श्रमिक- 
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दिवसों, उनके कारणों, परिणामों, कामबंदी के दिनों, आदि की संख्या भी लिखी 
जाती है। किंतु कुछ राज्य ही इन आंकड़ों को संकलित करते हैं। इन आंकड़ों 

के स्वैच्छिक संकलन की पद्धति तथा उनकी विशुद्धता पर कभी-कभी संदेह 
. प्रकट किया जाता है। यदि आंकड़ा संग्रह अधिनियम ((/0]6०#४07 0०0 
6५%08008 3०6 ) के अंतर्गत कुछ राजनियम जारी कर दिये जायें तो इस' 
कठिनाई का हल निकछ सकता है। समस्त आंकड़ों में एकरूपता लाने के लिए 
. नियमों द्वारा परिभाषा-संहिता, संकलन-पद्धति तथा अन्य आवश्यक विषय 
निर्धारित कर देने चाहिए। 

सेवा नियोजन के आंकड़ों के अभाव के कारण भारत में सामाजिक खतरे की 
दो बातों का ठीक-ठीक अनुमान रूगाना कठित हो गया है। पहली बात यह 
है कि उद्योगों में प्रति छठाख कामगारों में, जो पूरे समय' के नौकर हैं, कितने 
झगड़े कब-कब उत्पन्न होते हैं। दूसरी बात यह है कि इन प्रति एक काख 
कामगारों पीछे कितने श्रमिक-दिवस' विनष्ट हो जाते हैं। यदि सेवानियोजन 
के मासिक आंकड़े इकटठे किये जाएं, तो ये आंकड़े स्वयं उपलब्ध हो सकते हैं ॥ 

मजदूर-संघ-वाद --- इस समय मजदूर संघों के जो आंकड़े इकट्ठे होते हैं 
उनमें एक बड़ा दोष यह है कि सदस्यता, कोष तथा अन्य कुछेक विवरणों के 
बारे में उनसे अधुरी सूचनाएं मिलती हैं । फंक्टरियों की नौकरी में रूगे मजदूरों: 
के संघ भी प्रायः अपनी पूर्ण सूचनाएं नहीं भेजते हैं। इसलिए ये आंकड़े भी 
अधुरे समझने चाहिए। इसके अतिरिक्त, अपंजीकृत संघों के आंकड़े तो इनमें 
होते ही नहीं हैं । ध्यान रहे कि अपंजीक्षत संघों की संख्या देश के कुछ भागों 
में काफी है। इन कमियों को दूर करना होगा । ' 


सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण 


दुर्घटनाएं -- कामगारों की कार्यावस्‍्थाओं के सुधार में सुरक्षा और दु्घटनाएं 
रोकने की व्यवस्थाएं अधिक महत्त्वपूर्ण होती हैं। इन व्यवस्थाओं के लिए 
दुर्घटनाओं के आंकड़ों का विश्लेषण करना और उनका कारण जानना महत्त्वपूर्ण 
होगा । 

भारत में औद्योगिक दुर्घटनाओं की सूचनाएं फैक्टरी अधिनियम, खान 
अधिनियम तथा दूसरे वैसे ही अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित प्रशासन द्वारा. 
. इकट्ठी होती हैं। फैक्टरियों के बारे में फैक्टरियों के मुख्य निरीक्षक ( (फां० 
478]060007 ) के वाषिक प्रतिवेदन से, खानों के बारे में खानों के मुख्य 
_ निरीक्षक के वाधिक प्रतिवेदन से, जहाजी घाटों के श्रमिकों के बारे में 
_ फैक्टरियों के मुख्य सलाहकार (चीफ एडवाइजर ) के वाधिक प्रतिवेदन 
. से, रेलों के बारे में रेलवे बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन से महत्त्वपूर्ण आंकड़े नियमित 
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. यता और बीमारी की सहायता का दायित्व धीरे-धीरे संभालता जा रहा है ॥ 
वह समय दूर नहीं है जबकि इस' निगम तथा उसके प्रादेशिक अभिकरणों से 
इस बारे में बेहतर आंकड़े मिलने लगेंगे । द 

स्वास्थ और अनुपस्थितिं--यद्यपि श्रमिक-ब्यूरो द्वारा कुछ उद्योगों में 
बीमारी के कारण अनुपस्थित रहने वाले कामगारों के आंकड़ों का संग्रह किया 
गया है फिर भी उनसे कामगारों के स्वास्थ्य की जानकारी नहीं मिलती है । 
अनुपस्थिति के बारे में अब जो आंकड़े इकट्ठे किये गये हैं वे बहुत थोड़े हैं । 
लोहा और इस्पात, सीमेंट, दियासलाई तथा शस्त्रास्त्र उद्योगों के मासिक कागजों 
से जो आंकड़े मिलते हैं उनसे अनुपस्थिति का भी कुछ पता चलता है। कपड़ा 
मिलों तथा कुछ अन्य उद्योगों में अनुपस्थिति के आंकड़े मिलते हैं; कितु ये 
स्थानीय ढंग के होते हैं। सभी विनिर्माणकारी कारखानों, चाय, आदि के बागों 
तथा अन्य उद्योगों में अनुपस्थिति तथा बीमारी के क्रमबद्ध आंकड़े संकलित 
करने चाहिए जिससे कामगारों के स्वास्थ्य का विचार किया जा सके । 

कल्याण-कार्य--कामगारों के लिए कल्याणकारी सुविधाओं, जैसे उपाहार 
घर, विश्वामालय, आदि की सूचनाएं धीरे-धीरे उपलब्ध हो रही हैं। ये फैक्ट- 
रियों के कामगारों के बारे में तो उपलब्ध हैं ही क्योंकि १९४८ के फैक्टरी 
अधिनियम में उन पर बल दिया गया है। कितु खात अधिनियम १९५२ तथा 
उद्यान श्रमिक अधिनियम १९५१ के अनुबंधों को इस बारे में-छागू करना है । 

श्रमिक ब्यूरो कुछ इने-गिने उद्योगों में समय-समय पर कल्याणकारी कार्यों 
की सूचनाएं इकट्ठा करता रहता है। इन सूचनाओं में चिकित्सा, मनोरंजन, 
शिक्षा, आदि की सुविधाओं तथा भविष्यनिधि और अनुग्रहधन की परियोजनाओं 
का भी जिक्र होता है। 


व्यय तथा जीवन-स्तर 
निर्वाह-व्यय के सूचकांक--निर्वाह-व्यय श्रमिक आंकड़ों और गवेषणा का एक 
महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है और .निर्वाह-व्यय के सूचक्रांकों से मजदूरी के नियमन में 
बड़ी सहायता मिलती है क्योंकि ये सूचकांक विव्वसनीय' आधार माने जाते हैं । 
भजदूरी के मामले को लेकर छिड़ने वाले औद्योगिक विवादों को वैज्ञानिक ढंग 
से निपटाने के लिए राज्यों की सरकारों ने पिछले कुछ वर्षों से परिवार-बजठ 
की जांच आरंभ कर दी है। कई औद्योगिक केंद्रों में यह बजट-जांच करके 
आंकड़े उपलब्ध किये जाते हैं । निर्वाह-व्यय के सूचकांक भी संकलित किये जाते' 
 हैं। युद्धपूर्वकाल के इन आंकड़ों की तुलना में उनको लिखा जाता है । इस प्रकार 
ये आंकड़े लगभग ३० केंद्रों के प्राप्त हैं। यद्यपि इन अंक-मारछाओं में बड़ी 
 भिन्नता दिखती है और इनमें किस पर अधिक विश्वास किया जाए, यह नहीं 
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कहा जा सकता है, फिर भी वे उपयोगी हैं। इनमें जिन विषयों का समावेश 
है, उनसे और उनकी संकलनपद्धति से उन पर पूर्ण विश्वास करना ठीक न 
होगा और उनसे निर्वाह-व्यय' के उतार-चढ़ाव का सर्वांगीण तुलनात्मक अध्ययन 
नहीं करना चाहिए। 
..._ यदि जीवन-यापन के मानकों में तुलनात्मक, भाव हो तथा विभिन्‍न सुचकां- 

कीय आंकड़ों की रचना और संकलन समान आधार पर किया जाए तो विभिन्‍न 
अंक-मालाओं की तुलना की जा सकती है। भारत सरकार ने १९४० में जो 
जांच-न्यायालय नियुक्त किया था और उसे रेल कर्मचारियों के महंगाई-भत्ते- 
संबंधी मामलों की जांच का जो काम सौंपा था, उसने कहा था कि बंबई को 
छोड़ कर देश के अन्य भागों के निर्वाह-व्यय के कोई भी सूचकांक पूरी तरह 
संतोषजनक नहीं हैं। इसके बाद, जांच-न्यायालय की सिफारिश के अनुसार, 
सरकार ने नगरीय और देहाती केंद्रों में परिवार-बजट की जांच के लिए एक 
संयठत की स्थापना की थी ताकि निर्वाह-व्यय के विश्वसनीय सूचकांक उपलब्ध 
हो सकें । देश के विभिन्‍न भागों के कुछ केंद्रों में १९४३-४६ में एक सामान्य 
नीति का अनुसरण करके नयी जांचें आरंभ की गयी थीं । परिवार-बजट इकटूठे 
करके क्रमबद्ध किये गये थे । कामगारों के इलाकों में कुछ चीजों के खुदरा भावों 
के साप्ताहिक अंक इकट्छे किये जाते हैं। श्रमिक ब्यूरो इन जाचों के परिणाम- 
स्वरूप निर्वाहि-व्यन्न के सूचकांक तयार करता और प्रकाशित करता है। 

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम १९४८ के कारण परिवार-बजटों की जांच 
नये सिरे से करना आवश्यक हो गया ताकि न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जा 
सके । सरकार ने उन कुछ नये क्षेत्रों में भी जांच की जहां अभी तक जांच नहीं 
हुई थी । इन जांचों के आधार पर निवहि-व्यय' के सूचकांक तैयार हो रहे हैं । 

यद्यपि पिछले १० वर्षों में केंद्रीय सरकार ने निर्वाह-ध्यय सूचकांकों की कई 
अंक-मालाएं जारी की हैं फिर भी राज्य-सरकारों द्वारा संकलित पुरानी अंक- 
मालाओं का तिरस्कार नहीं किया गया है। उनमें कितनी ही अंक-मालाएं अब _ 
भी संतोषजनक मानी जाती हैं, और सरकार उनको प्रकाशित करके उनसे लाभ 
उठा रही है। 

अखिल-भारतीय सूचकांक-- यद्यपि विभिन्‍न केंद्रों के लिए विभिन्‍न 
निर्वाह-सूचकांक रखना आवश्यक है फिर भी देश में सामान्य आथिक उतार- 
चढ़ाव जानने के लिए एक अखिल-भारतीय सुचकांक रखना आवश्यक है । 
. श्रमिक ब्यूरो एक अखिल-भारतीय निर्वाह-व्यय सुचकांक बनाकर प्रकाशित 
कर रहा है। इस सूचकांक का आधारभूत वर्ष १९४९ है जो आधुनिक सामान्य 
प्रवाह का अधिक स्पष्ट दर्पण है। पहले यह वर्ष १९४४ था । यद्यपि परिवार- 
बजट की सूचनाएं अनेक केंद्रों से उपलब्ध हो रही हैं फिर भी अखिल-भारतीय 
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जीवन-निर्वाह व्यय के सूचकांक बनाने के लिए उन' पर अधिक. विद्वास नहीं 
किया जा सकता है। ये आंकड़े लगभग एक ही समय के नहों हैं । इनमें कुछ 
सूचकांक युद्ध पूर्वकालिक हैं, कुछ युद्धकालिक हैं और कुछ एक चौथाई शताब्दी 
तथा उससे अधिक काल के हैं। यह बड़ी असंतोषजनक बात है। इसलिए 
अखिल-भा रतीय निर्वाह-व्यय के सूचकांकों के लिए एक विश्वसनीय आधार 
बनाने को नये सिरे से जांच का सिलसिला जारी करना चाहिए । 


आंकड़ों की मारी कमी 


जन-ञक्ति का अध्ययन -- भारत में श्रमिक्रों के आंकड़ों के बारे में क्‍या 
स्थिति है और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, इसका उल्लेख पिछले 
अनुच्छेदों में हो चुका है। स्पष्ट है कि बेकारी-संबंधी वर्तमान आंकड़ा-पद्धति 
में एक गहरी खाई है। आयोजन में जन-शक्ति उपलब्ध है और उसका 
(राष्ट्रीय श्रम-शक्ति का ) वितरण कसे करना चाहिए। पश्चिमी देशों में जन- 
दक्ति की कमी के कारण श्रम-शक्ति के ढांचे का विस्तृत विवरण तेयार किया 
गया है ताकि श्रमिकों की मांग और श्रमिकों की पूर्ति की सुचारु व्यवस्था की 
जां सके । भारत में जन-शक्ति आंकड़ा संग्रहका री दल (५/०एंटाए ७70०फ7७ 
07 087]00967"' 50&080728 ) की सलाह से योजना आयोग ने इस 
दिशा में लेखा का काम आरम्भ कर दिया है। 

बेकारी के आंकड़े -- भारत में एक विकट समस्या बेकारी और कम आय 
की है। प्रथम पंचवर्षीय योजना इस समस्या को हुलः नहीं कर सकी है। 
इसलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में काम-धंधों और रोजगारों का विस्तार 
करके बेकारी घटाने का कदम उठाया गया है। इस नीति को उचित रूप से 
अपनाने के लिए राज्यीयः स्तर पर अलग-अलग आंकड़े होने चाहिए; तथा 
नगरों और देहातों के लिए भी प्रथक-पुथक आंकड़े चाहिए। इनके अलावा 

हत्वपूण औद्योगिक वर्गों, मध्य वर्गों तथा अन्‍य वर्गों के भी पृथक्‌-पृथक्‌ 

आंकड़े चाहिए। कितु भारत में अभी इस प्रकार के विश्वसनीय आंकड़े भले 
प्रकार से सुलभ नहीं हो रहे हैं । 

प्रगतिशील देशों में बेकारी के आंकड़े सामाजिक बीमा संस्थाओं और मजदूर 
संघों के कागज-पत्रों से संकलित कर लिए जाते हैं। ये दोनों संस्थाएं भारत 
में अभी तक भली-भांति संगठित नहीं हो पायी हैं। इसके अतिरिक्त इन दोनों 
का अभी तक सभी क्षेत्रों में फैलाव तक नहीं हुआ है। द 

अभी तक भारत में बेकारी के आंकड़े मिलने का एक ही साधन है, और वह 
है काम-दिलाऊ कार्यालयों की पंजियां । कितु राष्ट्रीय रोजगार तथा बेरोजगार 
की समस्या की दृष्टि से, काम-दिलाऊ कार्यालयों की पंजियों के आंकड़े न-बराबर' 
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हैं क्योंकि उनमें श्रमिक-समुदाय के एक छोटेन्से भाग का भी पूरा विवरण 
दुलभ है। इसके अतिरिक्त, इन आंकड़ों को पूरी तरह प्रामाणिक मानना भूल 
होगी क्योंकि किसी भी क्षेत्र के सभी बेकार लोग पड़ोसी काम-दिलाऊ कार्यालय 
में जाकर अपने नाम दज नहीं करवाते हैं। 

. भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय बानगी सर्वेक्षण (>७४07%! ४970]06 
5प7ए०ए ) की स्थापना की है वह नगरीय और देहाती क्षेत्रों में बेकारी के 
आंकड़ों का संग्रह समय-समय पर करती रहती है । कुछ राज्यों में भी नियोजन- 
सर्वेक्षण किये गये हैं। लेकिन इनमें जिन सिद्धातों और युक्तियों से काम लिया 
जा रहा है उनमें विभिन्‍नता है। इसलिए भविष्य में रोजगार से छगे हुए 
तथा बेकारीग्रस्त लोगों के आंकड़े इकट्छे करने में एक निश्चित कार्यपद्धति 
का अनुशीलन करना चाहिए और वह पहले से निर्धारित कर लेनी चाहिए। 

- भारत एक विशाल खेतिहर देश है और उसकी ७० प्र० श० श्रमिक शक्ति 
खेतीबारी में तथा ८ प्र० श० लघु उद्योगों में लगी हुई है। उन्हें डाक द्वारा 
प्रशनावली भेजकर आंकड़े प्रात करना सम्भव नहीं है। यह बात जौद्योगिक: 
फेक्टरियों में भले ही हो सकती है कितु भारतीय किसान से ऐसी आशा करना 
भूल होगी । उनके आंकड़े तो प्रशिक्षित अंक-संग्रहकर्ता ही घुम-फिरकर एकत्र 
कर सकते हैं; +तु इस दशा में, धन और उन प्रशिक्षित कर्मचारियों की 
आवश्यकता पड़ेगी जो आंकड़ों को अविलंब इकट्ठा कर सकें । इसलिए कम-से- 
कम व्यय करके जल्दी-से-जल्दी ये आंकड़े प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा बानगी 
सर्वक्षण विधि से ही जुटाये जा सकते हैं। 

. इस प्रकार के बानगी सर्वेक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जेसे 
पश्चिमी देशों में भी उपलब्ध किये जा रहे हैं। अमेरिका में ऐसे सर्वेक्षण युद्ध- 
काल में जारी किये गये थे और अब मासिक सर्वेक्षण छगभग २३० केंद्रों में 
किया जाता है। इनमें छगभग २५,००० परिवारों से तो प्रति मास पूछताछ 
को जाती है। इसके बाद श्रमिक-शक्ति के' आकार और रोजगारों तथा बेकारी 
के बारे में आकलन दिये जाते हैं। कितु भारत इस पद्धति का आंख मुंदकर 
अनुकरण नहीं कर सकता है। इस देश की परिस्थितियों के अनुसार उसमें 
हेरफेर करना पड़ेगा। 

उत्तादिता का अध्ययन--भारत में उत्पादिता-संबंधी आंकड़ों की भी कमी 

है । इसके कुछ आंकड़े विनिर्माणकारी उद्योगों की गणना से भले ही मिल जाते 
हैं। खानों के मुख्य निरीक्षक (चीफ इंस्पेक्टर) प्रत्षि कामगार तथा प्रति व्यक्ति- . 
पारी कोयला खानों के उत्पादन के आंकड़े प्रकाशित करते हैं। कुछ समय हुआ 
जबकि श्रमिक ब्यूरो ने कपड़ा उद्योग की उत्पादिता के बारे में अध्ययन 
किया था । 
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इस समय' जो आंकड़े प्रकाशित हो रहे हैं वे व्यथ हैं। फिर भी इस क्षेत्र में 
अधिक व्यापक अध्ययन की आवश्यकता होने की उपेक्षा नहीं की जा सकती 
है। जैसे आंकड़े कोयछों के प्रकाशित हो रहे हैं वैसे अन्य बड़ी-बड़ी खानों के 
भी प्रक,शित होने चाहिए । द 
श्रमिकरों द्वारा उत्पादन--श्रमिकों द्वारा कितना उत्पादन किया जाता है 
इसके आंकड़े भी काफी मह्त्त्वपृण हैं। योग्यता और अधिक उत्पादिता के हित 
के लिए श्रम में स्थायित्त्व लाना आवश्यक है। श्रम के स्थायित्त्व के भूल में 
श्रमिकों द्वारा उत्पादन की दर के महत्त्व को नहीं भुलाया जा सकता है। 
अमेरिका में प्रत्येक विनिर्माणकारी उद्योग के आंकड़े नियमित रूप से प्रकाशित 
होते हैं। अभी हाल में बंबई श्रम कार्यालय ने सूती कपड़ा मिलों के बारे में 
इसी प्रकार के आंकड़े प्रति मास प्रकाशित करता आरंभ कर दिया है। ये 
आंकड़े बंबई औद्योगिक संबंध अधिमियम के अंतर्गत! उपलब्ध होने वाले प्रलेखों 
के आधार पर इक्ट्रु किये जाते हैं। कुछ बड़े उद्योगों के इस प्रकार के आंकड़े 
इकट्ट करना निःसंदेह उपयोगी प्रमाणित होगा 
आंकड़ा अधिकारी और कर्मचारी--इस समय अधिकांश संस्थानों में 
पंजियां नहीं होती हैं और जो कमचारी आंकड़े तेयार करते हैं उनसे यह 
आशा नहीं की जा सकती है क्रि वे उनका महत्त्व समझते हैं। विभिन्‍न श्रम- 
अधिकारियों पर अपने ही काम का इतना बोझा होता है कि वे फंक्टरियों 
का निरीक्षण करते समय उनका रिकाड जांचने तथा उनकी विशुद्धता पर 
ध्यान देने का होंसला तक नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त इस कार्य में कोई 
समन्वय नहीं होता है तथा विभिन्न संगठन अलूग-अलग' आंकड़े पेश करते हैं । 
प्रत्येक राज्य' में एक आंकड़ा अधिकारी होना चाहिए जो विभिन्‍न कागजों की 
तालमेल बंठवा सके तथा उसके नीचे के कमंचारी इस काम को करने में दक्ष हों 
तथा संस्थानों के निरीक्षण और कागज-पत्तरों की जांच को व्यवस्था कर सके । 
इसके अतिरिक्त, पारिवारिक निर्वाह और मजदूरी की जांच द्वारा आंकड़े 
इकटु करने के लिए क्षेत्रीय कमंचारी चाहिए। इसके लिए क्षेत्रीय जांच-कर्त्ताओं 
का एक स्थायी मंडल रखना होगा । इनकी जांच कितनी सही होगी वह इन 
प्रशिक्षित कमंचारियों की योग्यता, उत्साह, लगन तथा उनके क्षेत्रीय परिचय 
पर निर्मर होगी । एशियाई देशों में अधिकांश उत्तरदाता निरक्षर हैं; इसलिए 
यह बात उन पर और भी अधिक लागू होती है। 
आंकड़ों का ग्रयोग--राज्य की नीति निर्धारित करने के लिए आंकड़ों 
की बड़ी जरूरत होती है, इसलिए ये आंकड़े सही होने चाहिए तथा उनको 
तेजी से इकट्ठा करना चाहिए। वे ऐसे होने चाहिए कि उनका प्रयोग प्रशास- 
कीय काम में किया जा सके । इसलिए उनकी भावी उपयोगिता का ख्यारू 
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रखना चाहिए और जिस दिन वर्षा हो उसी दिन छप्पर रखने की नीति न 
अपनानी चाहिए। ऐसा आंकड़ा कर्मचारी-मंडल होना चाहिए जो वतंमान तथा 
भावी समस्याओं पर आंकड़ों का प्रयोग कर सके तथा आंकड़ों से अधिकतम 
लाभ उठा सके । 


उपसंहार 


भारत में श्रम-संबंधी आंकड़े अभी बहुत थोड़े उपलब्ध हैं। यह कार्य अभी 
अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही है। इन आंकड़ों की उपयोगिता भी सीमित 
है क्योंकि वे विविधमुखी नहीं होते हैं। इसलिए अच्य क्षेत्रों में भी उनका संग्रह 
करना चाहिए और उनकी विशदता तथा विविधता के - साथ उनकी आवृत्ति 
भी जल्दी-जल्दी करनी चाहिए। आय-संबंधी आंकड़े तथा कार्यावस्‍थाओं के 
आंकड़े कोयला-खानों को छोड़कर अन्य किसी क्षेत्र में उत्तम तथा अपेक्षित 
कीटि के सुरूभ नहीं हैं । व्यवसायिक मजदूरी के आंकड़ों पर तो इतना भरोसा 
ही नहीं करना चाहिए कि उनकी सहायता से विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों . 
का मजदूरी ढांचा बनाया जा सकता है या समय के साथ उसमें परिवर्तन 
किया जा सकता है। उत्पादिता तथा श्रम-उत्पादन के आंकड़ों को एक अच्छे 
ढंग से इकट्ठा करना चाहिए। सबसे अंतिम कितु महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 
बेरोजगारी के बारे में कोई ऐसे देशव्यापी आंकड़े प्राप्त नहीं हैं जिन पर पूरा- 
पूरा भरोसा किया जा सके । इस आयोजन के युग में, जिसका उद्देश्य पूर्णतर 
रोजगार व्यवस्था करना है, आंकड़ों की उपलब्धि का प्रबंध अविलंब 
करना होगा । 

जब भारत का आ्िक अभ्युत्थान हो रहा है तब उसे सही श्रम-आंकड़ों 
की कितनी अधिक आवश्यकता है, इसके बारे में जितना लिखा जाए उतना 
ही थोड़ा होगा। यहां सामान्य जनसमूहों का जीवनस्तर ऊंचा उठाना है 
जिसमें प्रारंभिक उत्पादक बहुसंख्यक हैं अथवा जिनमें वे लोग बहुत हैं जो 
चाय, आदि के बागों, खानों तथा अन्य उद्योगों में काम करते हैं। इसके लिए 
केवल उत्पादन, वितरण और उपभोग के ही आंकड़े नहीं चाहिए बल्कि प्रति 
व्यक्ति की आय, व्यय और कार्यावस्‍थाओं तथा निर्वाह के आंकड़े भी चाहिए । 
बिना व्यापक आंकड़ों के सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना असंभव होगा । 
ये आंकड़े श्रमिक-शक्ति तथा उसके वितरण और कामगारों की मजदूरी के 
होने चाहिए। इसलिए भारत में श्रम-आंकड़ों का संग्रह तथा संकलन करने में 
जो कमियां हैं उन्हें तुरंत दूर करना होगा। 


अध्याय १२ 


बाल-अ्रम 
ऐतिहांसिक पृष्ठमूमि 


प्रायः बाल-श्रम के दो अर्थ लूगाते हैं--एक अर्थ वह है जो आथिक व्यवहार 
- में आता है और दूसरा अर्थ वह है जिससे सामाजिक दोष का बोध होता 
है। आ्िक व्यवहार में इसका अभिप्राय बाल श्रमिकों से है अर्थात्‌ बालकों 
को लाभकारी व्यवसायों में नौकर रखना है ताकि वे अपनी कमाई से अपने 
परिवार की आय में वृद्धि कर सकें। कितु उक्त बाल-श्रम शब्द का प्रयोग 
जब कभी सुनने में आता है तब उसको प्रायः: दूसरे अर्थ में ही लेते हैं। 
बाल-श्रम सामाजिक दोष के रूप में कहां तक घातक बन चुका है, यह 
लगाया जाता है; उन काम-धंघों से उनके जीवन को कितना खतरा रहता है 
तथा काम-धंधों में लगाने के कारण उन्हें उन्नति के अवसरों से कहां तक बंचित 
होना पड़ता है ? हमें न भूलना चाहिए कि नौकरी करनेवाल्ला बालक भी 
बालक ही होता है और उसे भी अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर 
मिलना चाहिए। जब अपने उदर-पोषण अथवा अपने परिवार के उदर-पोषण 
की अनुपेक्षष आवश्यकता उसके सामने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुंह फैलाकर 
खड़ी हो जाती है तब उसे लाचार होकर काम करना पड़ता है और इससे 
उसके वैय'क्तिक विकास तथा विद्योपार्जन में अडचन पड़ जाती है। इससे 
बारुश्रम का सामाजिक दोष अपने-आप स्पष्ट हो जाता है । द द 
यद्यपि बाल-अ्रम किसी-न-किसी रूप से अति प्राचीन कार से चला आ रहा 

है जबकि बालक घर में या खेतों में आपने संरक्षकों के साथ मिलकर काम 
किया करते थे, फिर भी उसका भीषण सामाजिक कुप्रभाव इंग्लैंड की औद्योगिक 
क्रांति के बाद देखने में आया । औद्योगिक क्रांति के आरंभिक चरण, अर्थात्‌ 
 अठारहवीं शताब्दी के अंत में, रूंदन और दूसरे नगरों के गरीब बालकों को 
लंकाशायर और याकशायर के सूती मिलों में काम करने को भरती कर लिया 
जाता था। ये बालक गंदे और सघन इलाकों में रहते थे और उन पर जो' 
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अत्याचार होते थे उनकी कहानी सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस 
काल को बाल-श्रम के इतिहास का संबसे अधिक कलूंकित चरण माना जा 
सकता है ।* भाष-शक्ति का आविष्कार होने से नगरों और कोयला द्षेत्रों में 
फेक्टरियां खड़ी हो गयीं और उनमें बालक भी काम करने लगे। कहना न _ 
होगा कि इन फैक्टरियों में काम की अवस्था कितनी शोचनीय थी । बालर-श्रम 
के सामाजिक दोषों का अड्डा केवल इंग्लेंड ही नथा। जमंनी, बेलजियम, 
अमेरिका तथा अन्य औद्योगिक देशों में भी उनका बोलबाला कम न था। 
उनका उन्मूलन तो आगे चलकर प्रगतिशील विधानों द्वारा ही किया गया। 
भारत में उन्‍नीसवीं शताब्दी के मध्य में फेक्टरियों की स्थापना हुई और सूती 
तथा जूट मिलों में आरभ से ही बालकों को काम मिल गया। कोयला-खानों 
में, विशेषकर भूगर्भ-स्थलों में, बालकों को काम पर लगाया जाता था। यद्यपि _ 
भारत में बाल-श्रमिक की रक्षा के लिए १८८१ में जिधान बना था कितु वह 
केवल उन्हीं फंक्टरियों पर लागू होता था जिनमें १०० या इससे अधिक लोग 
काम करते थे। इस पर तुर्रा यह था कि इस विधान के लागू करने की व्यवस्था 
अपर्याप्त थी । इसलिए यह कानून कोरी कागजी कारंवाई बनी रही । इस समय 
बाल-श्रमिक रक्षकात्मक विधान के बावजूद, कितने ही असंगठित औद्योगिक 
क्षेत्रों में तथा खेतीबारी में बाल-श्रम के दोष मौजूद हैं। 


बाल-श्रम का क्षैत्र 


. फेक्टरियां--जो फैक्टरियां फैक्टरी अधिनियम के अंतर्गत अनुभाग क ( 287६ 
. 2४ ) राज्यों और अनुभाग ग ( 7?287+% 0) राज्यों में आती हैं उनमें काम 
करने वाले किशोरों और बालकों की संख्या १९५२ में २४,३२१ थी। इनमें 
लगभग ७५ प्र० श० अर्थात्‌ १८,१६२ किशोर तथा २५ प्र० श० अर्थात्‌ 
६,१५९ बालक थे । किशोरों में लगभग ८२ प्र० श० तथा बालकों में लगभग 
७५ प्र० श० पुरुष-जाति के थे । 
सबसे अधिक बाल-श्रमिकों की संख्या मद्रास में थी । समस्त देश के रूगभग 
एक-तिहाई बाल-श्रमिक इस राज्य की फेक्टरियों में काम करते थे | इसके 
बाद बंबई का नंबर आता था जढ़ां समस्त देश के बारू-अ्रमिकों का लगभग 
छठा भाग था । परदिचम बंगाल और बिहार राज्यों में से प्रत्येक में कुछ बाल- 
श्रमिकों का नवमांश काम करता था । 
जिन उद्योगों में बाल-अ्रमिकों की अधिक संख्या पायी गयी थी वे हैं : रासा- 
यनिक पदार्थ और रासायनिक उत्पादन (२,७३८), पेय (मदिरा) को छोड़कर 
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अन्य खाद्य ( ५,३१७ ), सुती मिल (३,७६६ ), अ-धात्विक खनिज उत्पादन 
(३,७१२) और तंबाकू (१,८९८ )। यदि इन श्रेणियों को और अधिक स्पष्ट 
नाम दिया जाए तो रासायनिक श्रेणी में मैच फेक्टरियों का, खाद्य श्रेणी में चाय 
फैक्टरियों का, अ-धात्विक खनिज उत्पादन श्रेणी में अश्रक फेक्टरियों का तथा 
तंबाकू-श्ेणी में बीड़ी फैक्टरियों का नाम लिखा जा सकता है। इस शताब्दी 
के तीसरे दशक के आरंभ से फंक्टरियों में बाल-श्रमिकों की संख्या कम हो चली 
है । १९२३ में बाल कामगारों की संख्या फंक्टरियों के कुक कामगारों की 
संख्या का ५३ प्र० श० अर्थात्‌ ७४,६२० थी; कितु १९५२ में यह कुछ का 
०२ प्र० श० अर्थात्‌ ६,१४९ रह गयी । उपलब्ध आंकड़ों से प्रकट होता है कि 
अब फंक्टरी-क्षेत्र में बाल-अ्रम की समस्या गंभीर नहीं रही है कितु इसमें संदेह 
है कि जो आंकड़े फैक्टरी अधिनियम के अंतर्गत इकट्टु किये गये हैं वे संतोष- 
जनक हैं। फैक्टरी-निरीक्षक्ों तथा अन्य अधिकारियों का कहना है कि ज्यों ही 
वे फैक्टरियों के अह्ातों में पांव घरते हैं, प्रबंधक अधिकांश बाल-श्रमिकों को 
फैक्टरियों से बाहर भगा देते हैं। इन बालकों की आयु नौकरी के लिए निर्धारित 
न्यूनतम आयु से कम होती है। इस संदर्भ में श्रम जांच समिति (॥,890प 
[76७४४ 28/॥7070 (४0700760:66) के निम्नांकित विचार दर्शनीय है : “यह 
याद रखना चाहिए कि जिन कारखानों से आंकड़े मिल रहे .हैं. वे कुछ अन्य 
कारखानों की अपेक्षा कानून के अधिक पाबंद हैं और बालकों को हमेशा रूग- 
भग छिपे तौर से नौकर रखा जाता है ...। इस जांच से जो महत्त्वपूर्ण बात 
सामने आयी है वह यह है कि विभिन्‍न उद्योगों मे, खासकर छोटे उद्योगों में, 
बालकों की नौकरी की निषेधाज्ञा का खुलकर उल्लंघन किया जाता है; तथा 
निरीक्षक का कार्य करने वाले कमंचारियों की कमी के . कारण कानून के 
आवश्यक अनुबंधों को अमल में लाना कठिन हो गया है । !* 

दक्षिण में दियासलाई तथा बीड़ी उद्योगों में बालक काम करते हैं। इनमें 
बाल-श्रमिकों की संख्या अधिक है । १९५२ में, भारत सरकार ने दियासलाई 
(मैच ) फैक्टरियों के बाल-कामगारों के बारे में जानकारी इकट्टी की थी । 
सातुर ओर शिवकाशी नामक दो प्रमुख केंद्रों में इनकी संख्या बहुत बड़ी थी । 
इनमें काम करनेवाले बालकों की संख्या ३'२ से ५३९७ प्र० श० तक तथा 
कुल श्रमिकों की २५९ प्र० श० थी। किशोरों की संख्या १०३ प्र० श० थी। 
किशोरों और बालकों में लड़कियों की संख्या भी काफी थी। यह संख्या 
क्रमशः ७२६ प्र० श० और ७३६ प्र० श० थी। मंच-कारखानों में बाहर 
बैठकर काम कर लाने की भी पद्धति थी। दियासलाई के बक्स बनाने तथा 
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भरने का काम कारखाने के अहाते में, पेड़ों के नीचे तथा दूसरी जगह बैठकर 

किया जा सकता था। यह अधिकांश काम बच्चे ही करते हैं। श्रम जांच 
समिति ने इस बारे में जो लिखा है वही अक्षरश: वहां देखने में आता था: 
सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि वहां पहुंचने पर आठ या दस वर्ष की 


आयु के बच्चे, खासकर लड़कियां, अपनी-अपनी ट्रे को अपने सिर पर रखकर 


चंपत हो गये । मुझे फैक्टरी-निरीक्षक ने बताया कि इन फैक्टरियों में उसके 
पहुंचने पर सामान्यतः ऐसा ही हृश्य देखने में आता है। ये सब ऐसे बालक थे 
जिन्हें काम करने का प्रमाणपत्र नहीं मिला था और फंक्टरी-निरीक्षक 
(80079 पगञ876०४0७ ) या अन्य दर्शकों का सामना पड़ने पर वे यह 
कहते थे कि वे ट्रेओं को अपने घर ले जा रहे हैं जहां उनके परिवार के प्रौढ़ 
छोग काम करेंगे। इन फैक्टरियों में १२ वर्ष से नीचे की आयु के भी अनेक 
- बच्चे काम करते थे, यद्यपि उनके पास बिल्ले थे जिससे साबित होता था कि 
उन्हें काम करने के लिए प्रमाणपत्र मिल चुका है।” 


 खार्ने--खानों की खोदाई के आरंभिक दिनों में इस उद्योग में काम 
करने वाले खनकों में बालकों की काफी बड़ी संख्या थी । १९०५१ में १२ वर्ष से 
नीचे की आयु के ५,१४७ बालक काम करते थे । दूसरे शब्दों में, वे कुठल खनक 
. संख्या का ४-९ प्र श० थे। १२ वर्ष से कम आयु के बालकों को खानों में काम 
: देने के विरुद्ध जो प्रतिबंध लगाया गया था वह प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुआ 
_ क्योंकि १९२१ में इन बालकों की संख्या कुल खनकों का ३-५ प्र० श० थी। 
भारतीय खान अधिनियम १९२३ के अनुसार खानों में काम करने के लिए 
बालक की न्यूनतम आयु बढ़ाकर १३ वर्ष तथा १९३५ में १५ वर्ष कर दी 
गयी । जब तक फिट होने का डाक्टरी प्रमाणपत्र न मिल जाए तब तक १ ५. 
और १७ वर्ष के आयु के बालकों को न तो भूमिगत काम करने की अनुमति 
दी जा सकती थी और न ही वयस्क मानकर काम पर लगाया जा सकता था। 
श्रम जांच समिति ने देखा कि कामगारों और मालिकों की सांठ-गांठ से अम्नक- 
 खानों में बालक और स्त्रियां, दोनों धड़ाधड़ काम करते थे । 
बाग --चाय' जिला प्रवासी श्रमिक अधिनियम कें कार्यान्वय' के बारे में जो 
. वाषिक प्रतिवेदन देखने में आये हैं उनसे पता चलता है कि चाय के बागों में . 
कितने वयस्क श्रमिक तथा कितने बाल-श्रमिक काम करते हैं। १९५०-५१ में 
_ असम में बाल-श्रमिक बस्ती श्रमिकों का १०४ प्र० श० थे तथा बाहर से 
_आ-बसने वाले (36/60) श्रमिकों का १४-३ प्र० श० थे। द 
.._ यद्यपि चाय के बागों में काम करने वाले बालकों की कुल संख्या में कोई 


खास कमी नहीं हुई है फिर भी कुछ पिछले वर्षों से कुल कामगार-संख्या की 
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. दृष्टि से उनका अनुपात कम होता जा रहा है। यह कमी बाहर से आ-बसने 
वाले श्रमिकों की तुलना में बस्ती श्रमिकों में अधिक देखने में आयी है । १९४८ 
से चाय-बागों में १२ वर्ष से कम आयु के बालकों को काम न देने के बारे में 
एक त्रिपक्षीय समझौता लागू है। असम के चाय-बागों की जांच करने से 
मालम हुआ है कि अधिकांश चाय-बागों में इस त्रिपक्षीयः समझौते का परि- 
पालन किया जा रहा है | जहां कहीं १२ वर्ष से कम आयु के बालक नौकर हैं 
वहां इस काये में प्रबंधकों की अनिच्छा के बावजूद कामगारों का हो अधिक 
हाथ है। यूरोपीय मालिकों के चाय-बागों में ५४ प्र० श० बालक तथा भारतीय 
मालिकों के चाय-बागों में ६३ प्र० श० बालक १२ और १४ वर्ष के बीच की 
आयु के होंगे। 

कुटीर उद्योग --बीडी, हथकरघों, चमड़ा कमाने, चूड़ियां बनाने, गलीचे 
बुनने, दर्जीगीरी, मिट्टी के भांडे बनाने, आदि के उद्योगों में बालक आज भी 
काफी संख्या में काम करते हैं। थे रूघु उद्योग देश के विभिन्‍न भागों में छिटके 
हुए हैं। बीड़ी उद्योग का तो कहना ही क्‍या है ! इसलिए, इनमें कितने 
बालक काम करते हैं उनकी संख्या बताना कठिन है। भारत सरकार के 
श्रमिक ब्यूरो ने अपनी आंखों-देखी जांच द्वारा बताया था कि दक्षिण भारत में 
मैच-फैक्टरियों तथा बीड़ी बनाने में, मिर्जापुर में गलीचे बुनने में तथा 
फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाने में बाठक एक बड़ी संख्या में छगे रहते हैं। 
दक्षिण में मैच-उद्योग में बाल-श्रमिक्रों का जिक्र पहले ही हो चुका है। मालिक 
बीड़ी बनाने में, घरों में तथा कारखानों में, दोतों स्थानों में बाल-भ्म का लाभ 
उठाते हैं। बालक बड़ों की मदद करते हैं। बीड़ी का काम कैसे होता है, इसे 
देखते हुए दूर कोनों में पड़ी बीड़ी कमंशाकह्लओं पर कानूनी पाबंदी अमल में 
लाना एक ठेढ़ी खीर बन गयी है । जब से १९४८ का फैक्टरी अधिनियम छाग्रू 
हुआ है तब से मद्रास के बीड़ी उद्योग का विकट कायापछट हो गया है और 
उसकी अलरूग-थरूग पड़ी कमंशालाओं पर कानून का प्रयोग करना और भी 
कठिन हो गया है। इस समय बीड़ी-उद्योग को देखते हुए कहा जा सकता है 
कि ठेकेदार अथवा प्रबंधक को किसी भवन या बाड़े की आवद्यकता नहीं । 
बीड़ी कामगार अपने-आप अपनी जगह तलाश कर लेता है और वहां' बेठकर 
अपना काम किया करता है। इस प्रकार फेक्टरी अधिनियम अथवा कानून के 
शिकजेः में प्रबंधक या ठेकेदार को कसा ही नहीं जा सकता। कानून का एक 
, उल्टा परिणाम यह निकला है कि बीड़ी की वर्कशॉपों की संख्या बढ़ गयी है 
और काम करने वाले गंदी से गंदी जगह में अपना सिर छिपाने लगे हैं। इन 
जगहों में छोटे-छोटे लड़के और लड़कियां भी बेफिक्र होकर काम करते हैं। 


.. अब उनकी संख्या श्रम जांच समिति की नियुक्ति के समय से भी कहीं अधिक 
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हो गयी है । भारत सरकार ने देखा था कि इस उद्योग में ८ से १२ वर्ष की 
आयु तक के बच्चों को काम पर रूगाना लाभदायक था कितु वहां तो ५ से ८ 
वर्ष की आयु के बच्चे भी प्रायः काम करते थे । इस बारे में एक महत्त्वपूर्ण 
बात यह थी कि ये बालक उन्हीं कामगारों के होते थे जो स्वयं बीड़ी उद्योग से 
अपना पेट पालते थे। जब कामगारों को यह बताया गया कि गंदी जगह में 
नन्‍हें बालकों से काम लेने के कारण उनके स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर पड़ता 
है तब उन्होंने उत्तर दिया कि उनके पास बच्चों के लिए किताबें, स्‍्लेटें, आदि 
खरीदने को पसे नहीं हैं। यही कारण है कि वे उन्हें स्कूल नहीं भेज सकते हैं। 
इसके अलावा, यद्यपि ये बालक थोड़ा ही कमाते थे फिर भी उससे उनके अभि- 
भावकों को कुछ-न-कुछ आथिक सहारा मिलता ही था। ऐसे कितने ही बालूक 
थे जिनके माता-पिता बूढ़े या असक्त होने के कारण उनकी कमाई पर निर्भर थे। 

उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर कभी गलीचे बनाने का प्रधान केंद्र था। 
कितु अब गलीचे बताने का कारबार प्रायः भदोही में चला गया है। किंतु 
मिर्जापुर आज भी गलीचों की मंडी है। भदोही में ५०,००० से ऊपर लोग 
 गलीचे बनाने में लगे हुए हैं जिनमें बालकों की संख्या कम-से-कम' २५ प्र० झ० 
. होगी । मिर्जापुर में प्रति ४ बुनकरों में दो बालक होंगे। मिर्जापुर में कुछ 
 कामगार रलूगभग २०,००० होंगे जिनमें ८-९ हजार बालक हैं । 
... फिरोजाबाद के चूड़ी कारखानों में ४०,००० कामगार हैं जिनमें छह हजार 
से सात हजार तक बालकों की संख्या होगी । 

कृषि-- भारत सरकार ने जो खेतिहर मजदूर जांच. ( #छ770प्रीप्रा'छ! 
4,970077 #704पएरं०/ए) करवायी थी उसके अनुसार खेतीबारी से जीविका 
कमाने वालों में ५-५८ प्र० श० बालक थे और मददगारों में २४-१४ प्र० श० 
बालक थे । तिरुत्रांकुर-कोचीन में खेती करनेवालों में १४४ प्र० श० बालक थे । 
मध्यप्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पर्चिम बंगाल, मध्य भारत, सौराष्ट्र, अजमेर, 
भोपाल और विध्य' प्रदेश में खेतीबारी के काम में लगें बालकों की संख्या 
काफी थी । 


.. संगठित श्रमिक-वर्ग के परिवारों की कमाई की क्षमता 


भारत सरकार के निर्वाह-व्यय सूचकांक परियोजना के अंतर्गत १९४३-४५ में 
जो पारिवारिक बजट-जांच हुई थी उसके दौरान में एक औसत श्रमिकवर्गीय 
परिवार की कमाई की क्षमता के बारे में कुछ सूचना इकट्ठटी की गयी थी। इन 
आंकड़ों से भारत के विभिन्‍न उद्योगों में बाल-अमिकों की. संख्या मालम होती 
है । इनके अनुसार सिलचर (असम) में बाल-अमिकों की संख्या ९:७१ प्र० श० 
और बरहामपुर (उड़ीसा) में १३१७ प्र० श० थी । 
मर२२ 
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काम के घंटे--यद्यपि फैक्टरी अधिनियम के अंतर्गत काम करने वाले 
संस्थानों में बालकों के दैनिक काम के ४३ घंटे नियत किये गये हैं फिर भी 
इस अनुबंध का परिपालन कहां तक होता है, यह ठोक-ठीक नहीं कहा जा 
सकता । उदाहरण के लिए, भारत के काजू-मुरब्बा उद्योग (0७९8760एछ7प6 
[70068872 77दैप्र&07"ए) में कामगारों की कार्यावस्‍थाओं की जांच की 
रिपोर्ट से निम्नांकित बातें सामने आयी थीं : “यद्यपि कितने ही प्रबंधकों का 
यह बयान है कि बालकों से प्रति दिन ४ या ४३ घंटे काम लिया जाता है 
फिर भी जो बालक ३ और ५ बजे के बीच में काम कर रहे थे उन्होंने बताया 
कि वे सवेरे ८ बजे से काम पर आये हैं। एक फंक्टरी के मनेजर ने बताया कि 
किसी भी बालक को फंक्टरी में तीसरे पहर तीन बजे के बाद काम नहीं करने 
. दिया जाता है। कितु आइचये की बात यह है कि जब वह ऊपर लिखा बयान 
दे रहा था तब शाम के ४३ बज रहे थे और बालक फंक्टरी में काम कर रहे 
थे । इससे यह कहा जा सकता है कि बालक भी वयस्क्रों की भांति ही लंबे असें 
तक काम करते रहते हैं | स्त्रियों और औरतों की ओसत मजदूरी से, जो काम 
की मात्रा के अनुसार मिलती है, यह्‌ बात स्पष्ट हो जाएगी ।” खेती, चाय, 
आदि के बागों और कुटीर उद्योगों में बालक वयस्कों के समान ही ८ से ९ 
घंटों तक काम करते हैं। उद्यान श्रमिक अधिनियम में बालकों को प्रति सप्ताह 
४० घंटे काम करना पड़ता है। खान अधिनियम १९५२ के अनुसार १५ वर्ष 
से नीचे की आयु के बालकों को भूगर्भ स्थलों अथवा भूमि के ऊपर खानों में 
खोदाई के कामों में लगाने की मनाही है। पंजीक्षत डाक्टर से फिट होने का 
प्रमाणपत्र मिलने पर ही खानों में क्रिशोर वयस के लोगों को नौकर रखा जा 
सकता है । 
सजदूरी--१९५३-५४ वर्ष के बारे में प्रलेखों में जो उल्लेख है उसके अनु- 
सार असम के चाय-बागों में काम करने वाले बालक की ओऔसत' मासिक आय 
१६ रु० १० आ० २ पा० से १७ रु० १५ आ० १ पा० तक है। एक कामिन 
(स्त्री) की यही आय ३२ रु० १ आ० ७पा० से ३५ रु० २ आ० ४ पा० तक 
है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम १९४८ द्वारा जहां पंजाब में देनिक महंगाई 
भत्ते (5-५ आ० ३ पा०) के अतिरिक्त, ६ आने देनिक मजदूरी मिलती है, वहां 
तिख्वांकुर-कोचीन में ७३ आने मिलती है। मद्रास में बालक की कुल मजदूरी 
_ १०है आने प्रति दिन नियत की गयी है। किन्हीं-किन्हीं राज्यों में अनसूचित 
. कामों के लिए बालकों की मजदूरी नियत कर दी गयी है। इस अनुसूची में 
.. चावल, बाटा, दाल-मिल, तंबाकू, तेल-मिल, स्थानीय प्राधिकारियों के अंतगंत . 
. नौकरियां, सड़क-निर्माण, गिट्टी तोड़ना, पत्थर पीसना, सार्वजनिक मोटर परि- 
... बहन और चमड़ा कमाना, आदि दर्ज हैं । 
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सातुर की मेच-फेक्टरियों में बालकों की औसत साप्ताहिक आय यदि 
किसी-किसी यूनिट में ४ रु० ४ आ० से लेकर ४ रु० १४ आ० ५ पा० थी तो 
किसी-किसी में २ रु० २ आ० से लेकर ३ रु० १३ आ० ३ पा० थी। 

काजू-मुरब्बा उद्योग की जांच से, जो भारत सरकार के श्रमिक ब्यूरो ने की 
थी, पता चलता है कि तिरुवांकुर-कोचीन के काजू उद्योग में जो बालक काम 
. के अनुसार मजदूरी की शर्तें पर काम करते हैं वे प्रोढ़ स्त्रियों के बराबर कमा _ 
लेते हैं। १९५२ में बारह-मासों से भी ऊपर तक एक स्त्री की मजदूरी का 
देनिक औसत १२ आ० से लेकर १४ आ० ८ पा० था और बालक का यही 
भोसत ८ आ० ७ पा० से १३ आ० ४ पा० था। 

कार्यावस्थाएँ---जो बालक बीड़ी बनाने, चूड़ियां बनाने तथा दियासलाई 
बनाने के कारखानों में काम करते हैं उनमें उनके लिए हवा और प्रकाश, आदि 
की बहुत कम व्यवस्था होती है। इन जगहों पर सफाई का अभाव खटकता 
है । उपलब्ध आंकड़ों से ज्ञात होता है कि इन बालकों में बहुतों को पर्याप्त 
पौष्टिक भोजन भी प्राप्त नहीं होता है। श्रम जांच समिति ने बीडी वक॑शॉपों 
का निम्नांकित वर्णन किया है जो आज भी हृबह ठीक है : 

बंबई--/जहां तक सफाई, प्रकाश और हवा का सवार है, इन वर्कशॉपों 

की दशा अवर्णनीय है । इनमें अंधेरे और सील का राज्य रहता है; और यदि 
. इनमें एक-दो खिड़कियां कहीं दिखती भी हैं तो वे कोई अधिक उपयोगी नहीं 
होती हैं । उनकी सफाई का भश्रबंध तो न-बराबर है। उसमें कामगार ठसाठस 
. भरे रहते हैं। कामितों और कामगारों के साथ कहीं-कहीं बच्चे भी होते हैं 
जिनकी कुहनी से कुहनी रगड़ती रहती है । एक कोने में तंबाकु-भरे बोरे अटे 
होते हैं और दूसरे में बीड़ी बनाने का काम चाल रहता है। अधिकांश कामगारों 
के लिए किसी पेशाबघर या संडास का प्रबंध नहीं होता है। यदि कहीं कोई 
शोचालय है भी तो उसकी सफाई का कहना ही क्‍या ! किन्‍्हीं-किन्हीं वर्कशॉपों 
में लकड़ी की मध्यवर्ती छत डाल दी गयी है जिस पर चढ़ने को सीढ़ियां भी 
. नहीं होती हैं और .कामगारों को छत पर चढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है।” 
दक्षिण भारत--“बीडी उद्योग में सबसे बुरी बात यह है कि काम करने के 


.. स्थलों में सफाई प्र तनक भी ध्यान नहीं दिया जाता है। वकंशॉपों की छतें 


. . कम ऊंची होती हैं। वर्केशॉपें अंघेरी होती हैं जहां हवा और रोशनी की कमी 
.. होती है। कहीं-कहीं तो कच्चा, नीचा-ऊंचा फर्श होता है। इनको कदाचित ही 
पानी से धोया जाता होगा । उनःपर सड़े-गले पत्ते पड़े रहते हैं जिनसे दुर्गध _ 
निकलती है। इन वकशॉपों में खिड़कियों का नाम भी नहीं होता है । केवल एक 
द्वार होता है जिससे यथासंभव वायु और प्रकाश आता है। ये वर्कशॉपें प्राय 
कम किराये पर लिये जाने के कारण गंदी गलियों में होती हैं ।” 


. ३४० . भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


पश्चिम बंगाल--“कामगार धरती या चटाइयों पर बैठते हैं और बांस' की 
टोकरियां उनके सामने रखी होती हैं। प्रत्येक कामगार के पहले मुश्किल से ६ 
वर्ग फुट जगह पड़ती होगी। वातायनों की व्यवस्था तो बड़ी शोचनीय' होती 
है। पीने के पाती और संडास जेसी सामान्य सुविधाएं तक इन फक्‍्टरियों में 
नदारद होती हैं। कुछ गंदगी तो स्वयं कामगारों के कारण फलती है। वे 
फैक्टरियों के सामने खुली नालियों में पत्तियों का कतरन डालकर उसे सड़ने 
का मौका देते हैं।” 

बीडी तथा कांच फैक्टरियों में कार्यावस्थाओं के बारे में स्वास्थ्य' सर्वेक्षण 
तथा विकास समिति (नि छिप्राए०७ए 06 4260ए7०/0797४6७शए 
(/0777700०8) ने निम्नांकित अभिमत प्रकट किया था: “छोटे कार- 
खानों --- विशेषकर चमडा, बीडी, कांच और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के 
चूड़ी कारखानों--की कार्यावस्‍थाएं बड़ी खराब हैं। हमने इन जगहों में. 
कामगारों को वायु, प्रकाश, पानी, आदि की कमी के बावज़ुद अधिक घंटों 
तक काम करते देखा है। इन कारखानों में बालकों को बेरोकटोक नौकर रखा 
जाता है। 

खेतों तथा चाय, आदि के बागों में काम करने वाले बालकों की कार्यावस्‍थाएं 
स्वास्थ्य की दृष्टि से निःसंदेह ठीक हैं क्‍योंकि उन्हें खुले स्थशनों में काम करना 
पड़ता है। हां, उन्हें चिल्लाती धूप, कड़ाके के जाड़े और मूसलाधार वर्षा का. 
भी सामना करना पड़ता है। असम के चाय-बागों में सामान्य स्वास्थ्य-अवस्थाओं 
के बारे में मेजर लायड जोन्स ने लिखा है: “असम का दौरा करने से यह 
बात दिखाई दी कि श्रमिकों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। चलते-फिरते तथा 
बागों में काम करने वाले लोगों को पौष्टिक भोजन की कमी बनी रहती है और 
वे सामान्यतः दूबल प्रतीत होते हैं। हृष्टपुष्ट तो प्रायः दिखते ही नहीं हैं। बच्चे 
इधर-उधर उछलते-कूदते और खेलते कहीं नहीं दिखायी देते थे । वे' बूढ़ों की 
भांति गिन-गिनकर पांव धरते थे. ..।* 


. बाल और युवा कामगारों का वधानिक बचाव 


पश्चिमी देशों और अन्य' औद्योगिक देशों की भांति भारत में भी मजदूरी करने 
वाले बलकों को, जो अपने-आप अपनी रक्षा करने में दुबंल हैं, वेधानिक 
परित्राण देने का प्रयास किया गया है। पहले स्त्रियों के परित्राण का प्रबंध 
किया गया था कितु अब सब कामगारों की रक्षा के लिए श्रमिक विधान बना 


* छू, []0एव [ण65: $#कक्‍क्षादक ० 2/660470 (६४. ०07 
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दिया गया है। यह विधान इस भावना से प्रेरित है कि देश के सभी नागरिकों 
के बचाव तथा कल्याण के प्रति राज्य को सजग रहना चाहिए ।* 

. भारत के संविधान में जो निदेशात्मक सिद्धांत अंकित हैं उनमें बाल-शोषण 
के विरुद्ध निम्नांकित उद्गार प्रकट किया गया है : “सरकार विशेषकर अपनी 
नीति का संचालन इस प्रकार करेगी ...कि कामगारों --स्त्रियों, पुरुषों तथा 
 सुकुमार वयस्‌ के बालकों के स्वास्थ्य तथा बल का दुरुपयोग न हो सके, तथा 
आशिक परिस्थितियों के आगे झुककर नागरिकों को. ऐसे व्यवसाय न अपनाने 
पड़ें जो उनके वयस्‌ अथवा सामर्थ्य के प्रतिकूल हों; कि बालपन तथा 
युवावस्था को शोषण तथा नेतिक और सांसारिक भोग की विरक्ति से बचाया 
जा सके ।” 

संविधान के अनुच्छेद २४ में लिखा है कि “१४ वर्ष से कम आयु के किसी 
भी बालक को किसी फंक्टरी अथवा खान में काम न करने दिया जाएगा तथा 
उसे किसी भी जोखिम के काम में न लगाया जाएगा ।” 

१८८१ के फंक्टरी अधिनियम में बारूक को नौकरी में रूगाने की न्यूनतम 
आयु ७ वर्ष थी; १८९१ में यह ९ वर्ष कर दी गयी; १९२२ में १२ वर्ष और 
फिर १९४८ में १४ व हो गयी । इस देश में जो श्रमिक विधान बने हैं उन 
पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के अभिसमयों तथा: अभिस्तावों का काफी प्रभाव पड़ा 
है। लोकमत तथग् विभिन्‍न आयोगों और समितियों का दबाव भी कम परि- 
लक्षित नहीं होता । विभिन्‍न अधिनियमों का संक्षिम उल्लेख नीचे किया जा 
रहा है 

(क) नौकरी की न्यूनंतस आयु--फैक्टरी अधिनियम के अंतर्गत बालक 
की नौकरी के लिए न्यूनतम आयु १४,. खान अधिनियम के अंतर्गत १५ और 
उद्यान-श्रमिक अधिनियम के अंतर्गत १२ वर्ष है। १८ वष से नीचे की आयु के 
युवकों को फैक्टरियों, खानों अथवा चाय, आदि के बागों में तब तक नौकरी 
नहीं मिल सकती है जब तक कि उनके पास फिट होने का डाक्टरी प्रमाण-पत्र 
न हो । बाल नौकरी अधिनियम (॥:7779]09ए7770677 ०७ (एफ्रकछा ३०) 
के अनुसार, कोई भी बालक, जिसकी आयु १५ वर्ष से कम हो, उन काम-घंघों 
में नहीं लगाया जा सकता है, जिनका संबंध रेल द्वारा डाक, माल या यात्री 
भेजने से हो; अथवा जिनका संबंध बंदरगाहों में माल लादने-उतारने के काम 
से हों। बीड़ी बनाने, गलीचे बुनने, सीमेंट कारखानों, कपड़ा छापने, रंगने तथा 


मे [)९ए20गआलाएं  4,ब50फ7 ॥,6शुंडशरब्रांणा ० हटाए श०्फ-- 


छ85,.. 4#/शकदााॉएादा 76900 मी2छ20, ॥280७77७ 4958 
90. 543 । । 


३४२ भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


बुनने, दियासलाई के कारखानों, आदि में १४ वर्ष से कम आयु के बालकों 
को नौकरी नहीं मिल सकती है। कुछ अन्य दूकानों और संस्थानों पर राज्यों 
द्वारा कानून लागू कर दिये गये हैं जिनके अंतर्गत १२ से १४ वर्ष के आयु के 
बालकों को नौकर रखना वर्जित है । 

(ख) काम के घंटे--फैक्टरी तथा खान अधिनियमों द्वारा बालकों को ४है 
: घंटे प्रतिदिन काम करने की छूट मिली है। उद्यान-अमिक अधिनियम ने ४० 
घंटे प्रति सप्ताह काम की आज्ञा दी है। रात में बालकों से काम लेना मना है। 

(ग) स्वेतन छुट्टी--फैक्टरियों और चाय, आदि के बागों में बालकों को 
बारह महीने की नौकरी में प्रति १५ दिन के काम के बाद १ दिन की सवेतन 
छुट्टी का अधिकार हो जाता है। वयस्क को प्रति २० दिन की नौकरी के बाद 
. ' दिन की छट्ठी का हक होता है। 

(घ) बालकों की डाक्टरी परीक्षा--फैक्टरी अधिनियम के अंतर्गत १४ 
तथा १८ वर्ष के बीच की आयु के बालक को किसी फैक्टरी में तब तक काम 
नहीं मिल सकता है जब तक कि उन्हें किसी प्रमाणपत्रदाता डाक्टर या सर्जन 
से फिट होने का प्रमाणपत्र प्रास न हो, तथा वे इस प्रमाणपत्र को काम करते 
समय अपने पास न रखते हों । यह डावटरी प्रमाणपत्र केवल एक वर्ष तक वैध 
' माना जाता है। इसी प्रकार, खान अधिनियम के अंतर्गत १५ और १८ वर्षों 
के बीच के व्यक्ति, जिन्हें प्राय: किशोर कहते हैं, भूमि के नीचे तब तक काम 
नहीं कर सकते हैं जब तक की कोई पंजीकृत चिक्रित्सक उन्हें वयस्क की भांति 
काम करने योग्य घोषित न कर दे और वे काम करते समय उस प्रमाणपत्र को 
अपने पास न रखते हों। इस प्रकार के प्रमाणपत्रों को प्रति वर्ष नया कराना 
होगा । प्रमाणपत्र देने वाले डाक्टर अथवा सर्जन को यह लिखने का अधिकार 
है कि किशोर को किस प्रकार के काम पर अथवा किस प्रकार की अवस्थाओं 
में काम पर लगाया जाएं। यदि डाक्टर यह अनुभव करे कि किशोर समुपस्थित 
परिस्थितियों में काम करने में समर्थ नहीं है तो वह उसका प्रमाणपत्र रह कर 
सकता है । यदि समुचित रूप से नियुक्त डाक्टर किसी बाछूक था किशोर को 


फिट होने का प्रमाणपत्र (सर्टीफिकेट) नहीं देता है और वह यह पत्र काम करते... 


समय अपने पास नहीं रखता है, तो उसे काम पर नहीं लगाया जा सकता है। 
इस प्रकार का प्रमाणपत्र केवछ १२ मास तक वेध रहता है। 

(छ) बाल श्रम को बंधक रखना (०6878 ० एव ॥,8050प्रा) 
--१९३३ के बाल (श्रम बंधक रखना) अधिनियम में अंकित है. कि यदि कोई 
लिंखित या मौखिक, स्पष्ट या अंतर्भुक्त करार द्वारा बालकों (१५ वर्ष की आयु 
से नीचे ) के श्रम को किसी छाभ या धन-राशि के बदले में बंधक रखा जाता 
.. है तो उसे रद्द माना जाएगा। किंतु यदि कोई करार इस प्रकार का होता है 


बाल-भ्षम द ३४३ 


कि उससे बारूक को हानि न पहुंचे तथा उसकी सेवा के योग्य उसे उचित मज- 
दूरी मिल जाए और एक सप्ताह की पूर्व सूचना पर वह समाप्त किया जा सके 
तो उसे गेर-कानूनी नहीं माना जाएगा। 
शिक्षा--बाल-श्रम के दोष को दूर करने में प्रारंभिक शिक्षा कहां तक सहा- 
- यक हो सकती है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। बाल-श्रम के शोषण के 
विरुद्ध रक्षाकारी कानून का सफल क्रियान्वय के लिए अनिवाय शिक्षा आवश्यक 
है। यह कोई आइचये की बात नहीं है कि इंग्लेंड में प्रथम प्रभावशाली 
फेक्टरी अधिनियम के साथ उसी वर्ष सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए अनुदान 
की भी घोषणा की थी। नोलस ( «ि7097]68 ) के अनुसार, “जिस प्रकार 
फेकक्‍्टरी अधिनियमों को औद्योगिक आचार-संहिता माना जा सकता है, 
तथा उन्हें राज्य द्वारा औद्योगिक अवस्थाओं के नियमन का यंत्र कहा जा सकता 
है, उसी प्रकार यह ( अनुदान ) भी शिक्षा में राज्य द्वारा हस्तक्षेप का सूत्रपात 
करता है ।”* ओद्योगिक हृष्टि से प्रगतिशील देशों में अनिवारय शिक्षा की आयु 
जहां समाप्त होती है वहां प्रायः बारूक को नौकर रखने की आयु प्रारंभ हो 
जाती है। कुछ कानूनों में इस आशय ' की स्पष्ट व्यवस्था होती है कि जब बालक 
. की स्कूल छोड़ने की आयु बढ़ाई जाए तो, उसी हिसाब से उसकी नौकरी के 
लिए भरती होने की आयु बढ़ा दी जाए। इसे अब सभी मानते हैं कि अनि- 
_वायं शिक्षा से ही बराकूक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रास कर सकता है और इस 
. प्रकार राज्य के औद्योगिक विकास के लिए एक कुशल श्रमिक-दशक्ति उत्पन्न 
हो सकती है जिसकी आ्थिक विकास तथा उत्पादिता-वृद्धि के लिए अपरिहाये 
आवश्यकता है । यद्यपि भारत में बालकों के विभिन्‍न क्षेत्रों की नौकरी में भरती 
करने के लिए कानूनी न्यूनतम आयु १२ से १५ वर्ष तक की है, कितु इससे 
मिलती-जुलती आयु उनकी निःशुल्क अनिवाय शिक्षा के लिए निर्धारित नहीं 
' है | कुछ क्षेत्रों में जहां प्रायमरी शिक्षा अनिवार्य है वहां बच्चों की आयु ६ 
और ११ वर्ष के बीच में निर्धारित हैं। बाल-श्रम के निवारण के लिए बालकों 
के लिए अनिवार्य प्रायमरी शिक्षा आवश्यक्र है और साथ ही उनके व्यावसायिक 
_. प्रशिक्षण का भी प्रबंध होना चाहिए ताकि उनको उच्नति करने का मौका 
मिले। इस संदभे में जॉन डेवी का अभिमत बताना अनुचित न होगा : “माता- 
पिता अपने औरस बालक के लिए जो बात सर्वोत्तम मानते हैं वही बात समाज 
को अपने सब बालकों के लिए सर्वोत्तम माननी चाहिए ।” इससे बढ़कर बाल- 
कल्याण की भावना और क्‍या हो सकती है ? 
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डे भारतीय मजद्रों की श्रम-समस्याएं 


आर्थिक तंगी तथा भाषाई मतभेदों के बावजूद, निःशुल्क तथा अनिवाये 
शिक्षा के प्रसार की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। जहां संभव हो १४ वर्ष 
की आयु तक तो निःशुल्क अनिवाये शिक्षा देती ही चाहिए। इसके अतिरिक्त 
प्रारंभिक तथा प्रायमरी स्कूलों के पाठ्यक्रमों में आवश्यक संशोधन करना 
चाहिए ताकि भारत में आजकल प्रायः जो कोरी किताबी पढ़ाई देखने को 
मिलती है उसे अधिक उपयोगी और व्यावहारिक बनाया जा सके । 
जिस छोटी आयु में बालकों को स्कूल जाकर ज्ञान आजेन करने की आव- 
इयकता होती है, उस समय उन्हें फैक्टरियों में काम न करने दिया जाए। 
इस बात के महत्त्व को सभी मानते हैं। सरकार ने इस चिरकालिक दोष को 
दूर करने के लिए जो कार्यवाही की है वह सराहनीय है और उससे बालकों 
को अपना विकास करने का अवसर मिलेगा जिससे वे अपने लिए अधिक 
उज्ज्वल और समृद्धिशीरू भविष्य का निर्माण कर सकें । 


अध्याय १३ 


कामगारिनों की आ्राथिक तथा सामाजिक 
अवस्थाएं 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


प्रत्येक आथिक प्रणाली में आदि काल से ही स्त्रियों के काम का योगदान 
आवश्यक और उपयोगी बना चला रहा है। आरंभिक काल के समाज में भी, 
जब पुरुष मृगया के लिए जाता था या समुद्र से दूर-दूर यात्राएं किया करता 
था, तब स्त्रियां घर में बंठकर उनके लिए भोजन पकाया करती, बच्चों का 
. छालन-पालन करती और घर-गृहस्ती का प्रबंध संभालती थीं । संक्षेप में, कम 
भयावह काम स्त्रियों के ऊपर छोड़ दिये जाते थे। धीरे-धीरे खेतीबारी के 
'अथतंत्र ने स्त्री और पुरुष के बीच श्रम-व्यवस्था में एक विभाजन-रेखा खींच 
_ दी | पुरुष कठिन कार्यों को करने लगा और स्त्रियों पर चूल्हे-चकिया का बोझ 
आ पड़ा। इसमें संदेह नहीं है कि स्त्रियां खेतों में काम करके पुरुषों का हाथ 
बंटाती थीं । महत्त्वपूर्ण होते हुए भी, स्त्रियों का काम उत्पादक नहीं माना जाता 
था और उसका पुरस्कार न-बराबर होता था। कितु औद्योगिक क्रांति ने 
स्त्रियों की स्थिति में जड़-मूल से परिवर्तेत कर दिया: वे पुरुषों की 
भांति ही मजदूरी का -- यहां तक कि फंक्टरियों, मिलों, बागों आदि का--- 
कठिन काम करने लगीं; और उन्होंने चुल्हे-चकिया को तिलांजलि दे दी । उनके 
विनिर्माणकारी क्षेत्र में प्रवेश करने और फैव्टरियों में जाकर अपनी रोटियां 
. कमाने से उनका आर्थिक और सामाजिक पद ऊंचा हो गया। कामगारिनों की 
. आवाज़ परिवार में सुनी जाने ऊगी और घर से बाहर निकल कर फंक्टरियों में 
. पहुंचने से उनका संपक बढ़ चला। उन पर घरेल अंकुश भी कम हो चला । 
. दो महासमरों ने स्त्रियों की कार्य-क्षमता को संसार की आंखों के सामने रख 

. दिया। यह आंत घारणा निर्मल सिद्ध हो गयी कि स्त्रियों की शारीरिक शरक्ति 
और क्षमता इतनी सीमित है कि वे गिने-छुने काम करने लायक ही है। लाखों 
स्त्रियां युद्धकाल में कारखानो में घुस पड़ीं और जो मशीतें पुरुष चलाते थे उन 
पर वे बखूबी काम' करने लगीं। वे भारी उद्योगों, घात्विक और इंजीनियरिंग 

| 


३४६ भारतीय मजदूरों को श्रम-समस्याएं 


व्यवसायों तथा परिवहन में भी काम करने रूगीं। इसलिए आज हम देखते हैं. 
कि औद्योगिक तथा आर्थिक दृष्टि से विकसित और उन्नत देशों की भांति ही 
अनुन्नत तथा अद्धं-विकसित देशों में भी स्त्रियों के श्रम की आवश्यकता है। 

भारत में तो गत अनेक शताब्दियों से स्त्रियां काम करती आयी हैं। युगों 
से भारतीय गौरवशाली शिल्पकला की धाक छायी हुईं है। भारत की कन्याओं 
को भारत के पुत्रों से इसका कम श्रेय प्रास्त नहीं है । जहां तक स्मृति की पहुंच 
है और जहां तक का इतिहास लिखा गया है, भारतीय लछलनाएं काम करने में 
पुरुषों से कभी पीछे नहीं रही हैं और आज भी खेतीबारी के काम में स्त्रियां 
पुरुषों का हाथ डट कर बदाती हैं। औद्योगिक क्षेत्र में भी स्त्रियां उसके 
आरंभिक काल से काम करती आ रही हैं। यदि इस समय' हमें कारखानों में 
काम करतेवाली स्त्रियों की संख्या कम दिखती है तो इसक्रा कारण यह नहीं 
है कि स्त्रियां कारखानों में प्रवेश करने को अनिच्छक हैं। इसका कारण यह 
है कि भारत में अभी उद्योगों का इतना अधिक विकास नहीं हुआ है कि उनमें 
स्त्रियों की भारी खपत हो सके जबकि देश में करोड़ों पुरुष ही अभी बिना काम 
के भटक रहे हैं। सच तो यह है कि देश में छाखों स्त्रियां ऐसी हैं जो कारखानों 
में काम करता चाहती हैं; इसलिए उद्योगों का विस्तार होने पर उनकी सेवाएं 
बेरोकटोक प्रास हो सकती हैं। 

इस अध्याय में, स्त्रियों के काम की समस्याओं और उनकी नौकरी के' 
अवसरों पर विचार करने तथा, संक्षेप में, उनकी सामाजिक और आधिक 
दशाओं का वर्णन करने का प्रयास किया गया है । 


नीकरी (सेवा) 


१९५१ को भारतीय जनगणना से स्त्रियों की आ्थिक स्थिति के बारे में कुछ 
तथ्य मिलते हैं। इसके आधार पर, सारणी नं० १२ में, स्त्रियों और पुरुषों की 
कमाई के स्तर पर प्रकाश डाला गया है । 

देश की नारी-संख्या में १५ वर्ष के नीचे की ६ करोड़ ५६ छाख तथा ५५ 
वर्ष के ऊपर की १ करोड़ ४४ लाख स्त्रियां निकाछ दी जाएं तो उनकी संख्या 
९ करोड़ ३० लाख रह जाती है। यह संख्या १५ और ५७५ वर्ष आयु के बीच 
को आयु की स्त्रियों की है जो नौकरी आदि कम कर सकती हैं। इनमें १८९५ 
प्र० श० स्व्रावलंबी स्त्रियां हैं और २६:३ प्र० श० कमाकर खाने वाली परा- 
श्रिता हैं।... 

खेतिहर वर्गों में स्वावलंबी स्त्रियों की संख्या १७६ प्र० श० और कमाते- 

खाते आश्रितों की संख्या ६६२ प्र० श० है। अ-खेतिहर वर्गो में ये संख्याएं 
.. क्रमश: १४१ प्र० श० और ५७३ प्र० श० हैं। संपूर्ण कामगार संख्या का _ 
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..._ जीविका की दृष्टि से जनसंख्या का वितरण 
द (संख्या लाखों में) 
. खेती खेती-इतर योग 
'शुट पुरुष स्‍त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री 
स्वावलंबी ५८५. १२५ २८७ ४७ ८७२ १७२ 
कंमाई करनेवाले... | 
आश्रित १०५ २०६ २९ २९ प(रे४ २४५ 
कमाई न-करनेवाले 
आश्रित पर ८९८ रए्ड ४१९ ८२६ १३१७ 
जोड़ १२६२ १२१२९ ए७० ५०५ (१८३२ (७३४ 


१६५ प्र० श० स्वावलंबी स्त्रियां और २९१३ प्र० श० स्त्रियां हैं। अ-खेतिहर 
स्वावरूबी स्त्रियों का वर्गीकरण सारणी नं० १३ में किया गया है। 

_ नौकरी करनेवाली स्त्रियों की संख्या १९ छाख' और स्वतंत्र कामगार स्त्रियों 
की संख्या २४ लाख है। स्त्रियां मुख्यतः आद्य उद्योगों में मजदूरी के आधार. 
. पर काम करती हैं। इन आद्य उद्योगों में चाय बाग भी शामिल हैं। वे मार 

बनानेवाले कारखानों, निर्माण और उपयोगिता की सेवाओं में भी नौकर हैं । 
स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक प्रशासन के विभागों में भी वे काम करती हैं । 
उत्पादन तथा व्यापार के कार्यों में वे स्वतंत्र कामगार की तरह संलग्न हैं । 

अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में, जहां आर्थिक विकास बहुत चढ़ा-बढ़ा हुआ 
है, कामगार जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशतक काफी तगड़ा है । किन्‍्हीं-किन्हीं 
आशिक क्षेत्रों में कामगारिनों का पांव इतनी हृढ़ता से जम गया है कि उन्हें 
समूची श्रमिक-शक्ति का कौशल सहायक अंग न कहकर एक प्रबल अंग मानना 


.. पड़ेगा। आपातकाल में उनकी सुरक्षित शक्ति पर भरोसा किया जा सकता है। 


'शशियाई देशों में धामिक तथा सामाजिक अवस्थाएं और सामाजिक ढांचा 
स्त्रियों को पुरुषों से हीन बना देता है। यह स्त्रियों के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण 
बात है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में निरक्षरता तथा सांस्कृतिक अज्ञान कहीं 
. अधिक है। घर-गृहस्थी के कार्य पुराने पिछड़े ढंग से किये जाते हैं, तथा अधिक 

बच्चों की पैदावार के कारण स्त्रियों का सामाजिक जीवन कड़ वा बन जाता है। 
इसके विपरीत, इस अधकच री और अकुशल जन-शक्ति को काम करने के लिए 
साधारण औजार और मशीनें तक उपलब्ध नहीं हैं । जहां दरिद्रता का तांडव 


प्‌ 
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हो रहा है वहां वह काम करके पेट भरने को लाचार ही जाती हैं। कितु वह 
मशीनों के अभाव में हाथों से काम' करती हैं ।* 
... खेती का काम-धंघा -- अन्य एशियाई देशों की भांति, जहां मुख्य धंधा 
खेती है, भारत में भी कितनी ही स्त्रियां खेतीबारी में लगी रहती हैं। जिस 

जनगणना का उल्लेख ऊपर हो चुका है उसके अनुसार, खेतीबारी से ७० 
प्र० श० भारतीयों की जीविका चलती है। खेतिहर वर्गों में स्वावलूंबी स्त्रियां 
१८ प्र० श० और कमाते-खाते आश्रितों में ६६ प्र० श० हैं। इस विषय में 
इन आंकड़ों की तुलना अन्य देशों के साथ करना उपयोगी होगा । कहा जाता. 
है कि चीन के गावों की स्त्रियों में ६० प्र० श० स्त्रियां १९५२ के अंत तक 
खेतीबारी के धंधों में लगी हुई थीं। वहां किन्‍हों क्षेत्रों में इन स्त्रियों की संख्या . 
बहुत अधिक थी और वे. उन पुरुषों की जगह खेती का भार संभाले थीं जो 
चौन में बड़े पैमाने पर चालू निर्माण-कार्य में लगी हुई थीं। १९४६ की जन- 
गणना के अनुसार श्रीलंका में लगभग' १३,४४,००० व्यक्ति खेती में जुटे हुए 
थे जिनके ३,५०,००० स्त्रियां थीं। अनुमान है कि १९३९ में फिलिपाइन में 
५० लाख लोग खेती में व्यस्त थे उनमें २० लाख से भी अधिक स्त्रियां थीं । 
भारत के राज्यों में खेतिहर स्त्रियों की संख्या भिन्‍न-भिन्‍न है। मध्यप्रदेश, 
मद्रास और हैदर[बाद में उनकी संख्या कूल संख्या का क्रमश: ३४*६ प्र० श० 
. ३०'७ प्र० श० और ३० प्र० श० थी जबकि पंजाब और उत्तर प्रदेश में यह 
संख्या लगभग १० प्र० श० ही थी। 

फेक्टरियों की नौकरी --- १९५१ में, फैक्टरी अधिनियम के अंतर्गत भांग क 
( 297 ै ) के नौ राज्यों में तथा भाग ग ( 970 () के तीन राज्यों में 
. २४,७४,००० प्रौढ़ कामगार थे जिनमें लगभग २,८२,००० अर्थात्‌ ११४४ 
प्र० श० स्त्रियां थीं। १९५६ में कुछ महत्त्वपूर्ण उद्योगों में काम करने वाली 
स्त्रियों का उद्योग-गत विवरण सारणी नं० १४ में दिया गया है । 

सबसे अधिक स्त्रियां कपड़ा उद्योग में काम पर लगी हुई हैं। इनकी संख्या _ 
लगभग ८०,००० है। दूसरे शब्दों में यह संख्या फैक्टरियों में कुल कामगारिनों 
की संख्या के एक-तिहाई से भी अधिक है। खाद्य-वर्ग के उद्योगों अर्थात्‌ चावल | 
और आटा मिलों, चाय फैक्टरियों, तेल मिलों, आदि में लगभग ५७,००० 
स्त्रियां काम करती हैं। कंपास ओटने तंथा तेयार करने, ऊनी गोले बनाने 
. जूट तैयार करने, आदि के कामों में ४४,००० स्त्रियां छगी हुई हैं। सिगार, 
. सिगरेट, बीडी, आदि के कारखानों में लगभग ७२,००० औरतें काम करती 


.. & 48 00 ७०णालाड शाएऐेजालाएं ॥ उैशंशा 00प्रांप65 
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सारणी नं० ९४ 
कामगारिनों (१९५६) का उद्योग-वार वितरण 





नौकरी में वयस्क नौकरी में कुल संख्या 
उद्योग श्रमिकों की कुल स्त्रियों की में स्त्रियों 
संख्या संख्या. का प्रतिशतक 


अिरजणाववल मे ता। लिल>े>++म> नल जल कल नली नल िनननननिनना तन >नन नननननिननन+ + ० लिनिनिनिन नननिनिना लिए कि ५ बनती कला नमकीन न ना जन्‍म 





कोल्हू, रहट, आदि ( (जग॥8 
870 ॥?2768868) १,१०,००० ४४,२७८... ४०'७ 


पेय के सिवाय अन्य खाद्य ३,५२,९८७ ५३,१८४ १५" 
तंबाकू १,४७,६१६. ७२,४०३ ४९१० 
कपड़ा (7७5४॥6४ ) ११,३४,३६० ७९,९०० ७१० 
कागज और कागजी चीजें २८,२५८ १,१०३ ३"९ 
रसायन और रासायनिक पदार्थ ८७,०३३ १६,०६८ १४८५ 


अ-धात्विक खनिज उत्पादन 
(पेट्रोल उत्पादन तथा कोयला 


को छोड़कर ) . १,०६,३०२ १५,०३१ १४१ 
मूल घातु उद्योग 0,०९२, २९७ ६३६७७. बी 
छूकड़ी और कारक (फर्नीचर क्‍ क्‍ क्‍ 
छोड़कर ) २३१०. ७६९. ३६ 








हैं। उनका सबसे अधिक अनुपात ओटनी, कोल्ह, रहट तथा तंबाकू के व्यवसाय 
में है। द 

फेक्टरियों में कामगारिनों की संख्या का अनुपात नौकरी करने वाली काम- 
गारिनों की संख्या की हृष्टि से पिछले लगभग दो दशकों से घटता आ रहा 
है। किंतु उनकी कुल संख्या इस अवधि में कुछ बढ़ ही गयी है। 
.. सारणी नं० १५ में समस्त उद्योगों के कुछ गिनेच्ुने वर्षों के संबंधित आंकड़े 
दिये गये हैं। सूती कपड़ा और जूट मिलों के आंकड़े तो अलग दिये गये हैं । 


कासगारिनों की आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाएं ३५९६ 
सारणी नं० ?५ 


कुछ गिनेचुने वर्षों में, फेक्टरियों में कामगारिनों की संख्या 





समस्त उद्योग सूती कपड़ा जूट 
यर्ष संख्या प्रतिशतक संख्या प्रतिशतक संख्या प्रतिशतक 


अ्लोक जन चना 'अतके विन कट लरीकनमे. 





१९२७ २४२६६६ १६९ इच्प३३ १९४ पप्थ१२ १६-०७ 
१९३२ २१५३८१ १६१२ ६७७५६ १७१ ४१५८१ १५८६ 
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१९५४ ४३२७८ .:. ६६१०६१ ...- २७१५३७ 





उक्त सारणी में १९४७ से पहले के जो आंकड़े अंकित हैं वे अविभर्त 
भारत के हैं और उनकी अन्य आंकड़ों से तुलना करना तकंसंगत न होगा 
क्योंकि वे भारतीय संघ ([707970 ए7707) के आंकड़े हैं। कितु जहां तक 
प्रतिशतक अंकों का संबंध है उन पर इसका प्रभाव न-बरावर पड़ रहा है। ये 
आंकड़े भाग क (२7७7 ै ) राज्यों तथा भाग ग (०7% ( ) के तीन 
राज्यों के हैं। सारणी नं. १४ के आंकड़े इनसे कहीं अधिक व्यापक हैं । 

सृती कपड़ा तथा जूठ मिलों में कामगारिनों की संख्या में सापेक्षिक, उल्लेख 
नीय कमी देखने आयी है। सूती कपड़ा मिलों में पारी-प्रणाली के कारण यह. 
कमी हुई है। स्त्रियों का रात में काम करना वर्जित है। इसलिए जो काम _ 
प्राय: स्त्रियों को मिल जाता था उसमें भी पुरुषों को रखने लगे हैं। कामगारों 
की काम-की पारी में अदल-बदल होती रहती है यही कारण है कि जहां 
रूई पारियां चलती हैं वहां स्त्रियों की जगह पुरुषों को तरजीह देने 
ऊूगे हैं । इसके अलावा, स्त्रियों ओर पुरुषों की मजदूरी-दर ओर भत्ते समान 
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हो जाने के कारण कम योग्य स्त्रियों की जगह पुरुषों को ही भरती करने लगे 
हैं। मालिकों के लिए आवश्यक है कि वे कामगारिनों को समय पर प्रसूति- 
_ कालिक सहायता, शिशुक्रीडाशाला, दूध पिलाने वाली माताओं के विशेष विश्राम 
की व्यवस्था करें -- इस भार के कारण वे स्त्रियों को उद्योगों में नौकरी देने 
में हिचकिचाते हैं। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिकन तथा नये यंत्रों के प्रयोग के 
कारण उत्पादन की उन विभिन्‍न प्रक्रियाओं का लोप हो गया है जिममें प्राय: 
स्त्रियों के श्रम की आवश्यकता पड़ती थी। पश्चिम बंगाल के जूट उद्योग के 
जूट पकाने के अंचल ( 5076767/ 6९१७० ) में स्त्रियां काम किया करती 
थीं । कितु इसमें भयंकर दुर्घटनाएं होने के कारण अब स्त्रियों को वहां काम से 
बंचित कर दिया गया है। 
खानों की नौकरी -- भारतीय खानों में लगभग ५ छाख ९० हंजार छोग 
काम करते हैं जिनमें लगभग ३ लाख ४७ हजार जन कोयला खानों के हैं । 
१९५५ में खानों में कामगारिनों की संख्या १,१६,६७४ थी जिनमें ४७,६५४ 
कोयला-खानों में काम करती थीं। १९५३, १९५४ और १९५७५ में भारत में 
कामगारिनों की संख्या तथा प्रतिशतक क्या था, उनका विवरण सारणी नं० 
१६ तथा १७ में अंकित है। खानों की रगभग पंचमांश शक्ति कामगारिनें 
हैं । इस घंघरिया दल का प्रच्रुर अनपात मंगनीज और कच्चे लोहे की खानों में. 
मिलेगा । भारत में कोयला खान के विकास-काल में कामगार प्राय: सपरिवार 
काम करते थे; यहां तक कि कामगार-दंपति खानों में भीतर तक काम करते 
थे अर्थात कामगार कीयछा काटता था और उसकी बगल में खड़ी उसकी पत्नी 
उस कोयले को टबों में लदान करती थी। १५९१९ में स्त्रियां खानों के श्रम- 
जनों का ३८ प्र० श० थीं। कितु १९२९ में भारत सरकार द्वारा स्त्रियों को 
खानों के भीतर घुसकर काम करने से वजन की नीति के कारण, उनकी संख्या 
. में दिन-पर-दिन कमी होने रगी । १९३९ में स्त्रियों को भूगर्भ में काम करने 
का पूर्ण निषेध करना पड़ा और इससे उन पर इस बारे में पूर्ण प्रतिबंध लागू 
हो गया । कित॒, युद्ध की आवश्यकताओं से विवश होकर सरकार ने १९४२ 
में स्त्रियों को भूगर्भ में काम करने की छूट दे दी ।। जब युद्ध समाप्त हो गया 
तब उक्त प्रतिबंध फिर छगा दिया गया। सारणी नें० १७ में स्त्रियों की 
नौकरियों के जो आंकड़े दिये गये हैं उनसे पता चलता है कि स्त्रियों की आन- 
पातिक संख्या घटने के बावजूद, खानों में कामगारिनों की संख्या काफी बढ़ 
गयी है । 
... इन सारणियों में, १९४८ से पहले के आंकड़े विभाजन-पूर्व ब्रिटिश भारत 
के हैं । इसके बाद के आंकड़े भारत संघ के आंकड़े हैं। इन आंकड़ों में एक बात 
द्रष्टव्य प्रह है. कि पिछले देशी राज्यों के भारत में विछूय' के कारण उनकी 
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संख्या बढ़ गयी है। कितु इसका आंकड़ों के प्रतिशतक पर कोई भारी प्रभाव 
नहीं पड़ रहा है। 

बायों की नौकरियां -- जिन संगठित उद्योगों में कामगारिनों की संख्या 
सबसे अधिक है उनमें चाय, आदि के बागों (9]977087078 ) का नाम 
पहले आता है। १९५३ में भारतीय बागों में प्रतिदित औसतन ११,८६,००९ 
कामगार काम करते थे। इन वागों में, चाय-बागों में सबसे अधिक मजदूर 
थे। इनको संख्या ९,६९,६१० थी। इनमें आघे से अधिक कामगार अकेले 
असम में थे। १९५३ में दक्षिण भारत के काफी और रबड़ के बागों में 
२,१६,३९९ कामगार थे । 

श्रम जांच समिति ( ॥,800प7 ॥7ए6४02७(70) (0ए7706७७ ) के 
अनुमान के आधार पर कुल श्रमिक शक्ति का ४४७ प्र० द० दूआर की, 
४७*४ प्र० श० तराई की और ४४८८ प्र० दश० दारजिलिग के चाय बागों में वयस्क 
कामगारिनों के रूप में था। दक्षिण भारत में कुल श्रमिक शक्ति का ४० प्र० द० 
काफी तथा २५ प्र० श० रबड़ बागों में वयस्क्र कामगारिनों के रूप में था। 

इन बागों में स्त्रियों की उक्त विशाल प्रतिशतक संख्या का क्या कारण है ? 
पहला कारण यह है कि इन बागों में जो काम करना पड़ता है वह खेतीबारी 
की तरह का ही होता है; इसमें कम कौशल की आवश्यकता पड़ती है; इसलिए 
गांवों की स्त्रियां"इसे सहज में अपना सकती हैं। दूसरा कारण यह है कि इन 
बागों में कामगारों की भरती परिवार-सहित कर ली जाती है। ये बाग प्रायः 
ऊसर-बंजर भूमि में लगाये गये थे जो बस्तियों से बहुत दूर और ऊंची-ऊंची 
पहाड़ियों पर होते थे। वहां स्थानीय मजदूर मिलना कठिन था। इसलिए 
मजदूरों की भरती दूर-दूर जाकर की जाती थी । बागों के मालिक यथासंभव 
स्थायी श्रमिक शक्ति का प्रबंध करना चाहते थे। वे मजदूरों के परिवारों तक 
को नौकरी देना चाहते थे ताकि नये रंगरूट घर-ग्रहस्थी से बेफिक्र होकर दिक. 
से काम में जुट जाएं। उन्होंने मजदूरों की स्त्रियों और बच्चों तक को काम 
दिया और बागों पर बसने के लिए उत्साहित किया। तीसरा कारण यह है 
कि बागों में कम मजदूरी मिलती है। इसलिए संपूर्ण परिवार के गुजारे के 
लिए मजदूर, उसकी स्त्री और बच्चे तक को नोकरी देना जरूरी है। 

अन्य उद्योगों में स्त्रियां --बागों के अतिरिक्त, स्त्रियां भवन बनाने तथा 

अम्य निर्माण-कार्य में काम करती दिखायी देती हैं। वे नगरपालिकाओं की 


.. सेवाओं में भी लगी रहती हैं। इन अंचलों की नौकरियों के पूर्ण आंकड़े मिलते 
.. हैं और उनसे मालम होता है कि इनमें स्त्रियों का अनुपात काफी है । 


सितंबर १९५३ में केंद्रीय. लोकनिर्माण विभाग ( (७70० प्र० 
एए४०7४5 7200%४४४7०7 ) में २,९१५,०४५ जन काम करते थे जिनमें 
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१४ प्र० श० अर्थात्‌ ४९,६५८ स्त्रियां थीं। इन स्त्रियों भरें ३७,१२८ स्त्रियां 
ठेकेदारों द्वारा काम पर रूगायी गयी थीं । | 

भारत में स्त्रियां खेतीबारी, फैक्टरियों तथा अन्य अंचलों में काम करती 
हैं। इस विषय में एक बात मार्क की है। उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में स्त्रियां 
श्रमिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग बन गयी हैं। फंक्टरियों में स्त्रियों की 
संख्या पर इस बात के उल्लेख से बेहतर प्रकाश पड़ता है कि हम ज्योज्यों 
उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते जाते हैं, कामगारिनों की संख्या बढ़ती जाती 
है। आगे सारणी नं ० १८ में विभिन्‍न राज्यों में नौकरी करने वाली स्त्रियों 
की संख्या के आंकड़े दिये गये हैं । 


सारणी न॑ं० १८ 
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स्त्रियों के काम . 


स्त्रियों को प्रायः उन कामों पर लगाते हैं जिनमें किसी विशेष दक्षता की आव- 
इ्यकता नहीं होती है अथवा जिनमें उनकी स्वाभाविक रुचि होती है। इस 
दृष्टि से भारत उन देशों से ब्रहुत पिछड़ा हुआ है जहां स्त्रियथाँ कला-फौशल के : 
व्यवसाथों को घड़ाधड़ अपना रही हैं। भारत के सूती कपड़ा मिल्नों मे पहले 
औरतों को प्राय: वाइंडिग तथा रील बनाने के काम में लगाते थे । इसी करण 
इनको लोग “स्त्रियों के काम” कहने लगे थे। अहमदाबाद के सूती कपड़ा 
मिलों में वाइंडिग विभाग की रूगभग ५४ प्र० श० तथा रीछिंग विभाग की 
लगभग ७७ प्र० श० कामगार-संख्या स्त्रियों की है। इंदौर में वाइंडिंग विभाग के 
९३ प्र० श० कामगार स्त्रियां हैं और रीलिग विभाग में तो ८० प्र० शण० स्त्रियां 
हैं। त्रिचूर में इन विभागों में सोलहों आने स्त्रियों का राज्य है । जूट मिलों के 
रोइंग डिपार्टमेंट (078 वै०.७7४४7७॥0) में फीडिग (०८०ाए्ट) 
और रिसीविंग (/९०९४१॥४) दोनों कामों के लिए स्त्रियां हैं। वे बैचिंग 
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. ([०80०7708), प्रिपेयरिग ([#७(0७08) और फिनिशिंग (गांड) 
विभागों में भी काम करती हैं । कलकत्ता जूट मिलटों का सबसे महत्त्वपूर्ण केंद्र 
है | यहां इन विभागों में 2० से १०० प्र० श० कामगारिनें ही हैं । रेशम उद्योग 
के वाइंडिग ( ए0वीं॥2 ) विभागों में प्रायः स्त्रियां काम करती हैं । क्‍ 
बीड़ी उद्योग में लगभग ३० प्र० श० श्रमिक शक्ति स्त्रियों की है। वे प्रायः 
अपने घरों में बेंठकर काम करती हैं। वे बीड्ी लपेटने की पत्तियां काटती और 
साफ करती हैं । बहुत-सी स्त्रियां बीड़ी भी बनाती हैं। काजू-उद्योग का मुख्य 
केंद्र केरल है । इसमें लगभग ५०,००० स्त्रियां लगी हुई हैं। वास्तव में इस 
उद्योग में लगभग ९५ प्र० श० श्रमिक शक्ति स्त्रियों की है। भरने हुए काजुओं का 
छिलका हटाने, साफ करने तथा छांटने का काम प्रायः स्त्रियां ही करती हैं। 
स्त्रियां खानों के ऊपर तथा खुले स्थानों में काम करती हैं। वे कोयला- 
खानों में कोयला लादने, राख साफ करने, ढेर लगाने, इंट ढोने तथा सफाई 
के काम करती हैं । अनेक मालिकों का मत है कि स्त्रियां इन कामों को अधिक 
अच्छी तरह करती हैं । मंगनीज की खानों में स्त्रियां टब तथा वेगन में मार 
लादने तथा माल को धरने-उठाने और साफ करने का काम करती हैं। कितु 
अश्रक की खानों में स्त्रियां प्रायः खदानों ([708) से मिट्टी-कूड़ा उठाती 
रहती हैं। द 
बागों में स्त्रियों को काम अधिक रुचिकर प्रतीत होता है क्योंकि वह खेती 
से मिलता-जुलता प्रतीत होता है। वे उसे सहज में कर लेती हैं। इन बागों में 
वे चाय की पत्तियां चुनने तथा काफी के पके फरफोटे तोड़ने में लगी रहती हैं । 
वे इन कामों को बखूबी करती हैं। वे चाय, काफी और रबड़ के बागों में 
निराई भी करती हैं । कुछ स्त्रियां आधी-परधी कुशलता का काम भी करती 
हैं जसे चाय की पत्तियों को कतरना ([7"प्र772) और रबड़ के बागों के 
पेड़ों में छेद (६०[0[772 ) करना । खेतीबारी के क्षेत्र में स्त्रियां फलल काटने, 
बीज बोने, निराई करने, धान रोपने, खाद देने, सिंचाई करने और खलिहान 
उठाने में लगी रहती हैं। कभी-कभी वे जोतने और पटेला चलाने, ग्ुड़ाई करने 


...._सीढ़ोदार खेत बनाने, आदि का काम भी कर देती हैं । 


नयी मरती और प्रशिक्षण 


औद्योगिक कारखानों में नौकरी के लिए स्त्रियों को सीधा भरती कर लिया. 
जाता है। जो मालिक इसके लिए सरकारी काम दिलाऊ कार्यालयों का 
दरवाजा खटखटाते हैं उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। कपड़ा मिलों के अधिकारी 
मिलों में स्त्रियों की भरती अपनी रोजगार व्यूरो से सीधी कर लेते हैं। किन्‍्हीं- 
किन्हीं केंद्रों पर मुकहमों-जैसे मध्यस्थों से काम चलाते हैं। कितने ही मिल 
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श्रम अथवा कल्याण अधिकारियों की मार्फत भरती करते हैं जिनके पास' उम्मीद- 
बारों की पंजी होती है। कलकत्ते के ज़ूट मिल अपनी श्रमिक ब्यूरो की मार्फत 
नये मजदूरों की भरती करते हैं। खानों में नयी भर्ती सिरदार या मुकदह॒मों को 
माफंत होती है। बागों में परिवार-के-परिवार भरती किये जाते हैं तथा काम- 
गारों की पत्नियों और लड़कियों तक को भरती कर लिया जाता है। 

असम के चाय-बागों में काम करने के लिए रंगरूटों की भरती चाय' जिला 
प्रवासी श्रमिक अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। यह भरती कलकत्ता के 
चाय जिला श्रमिक संघ (7७७ ॥)80008 -,900प7 88029707) 
के माफंत होती है जो पश्चिम बंगाल के लिए भी अधिकांश श्रप्षिक भरती 
करता है। दक्षिण भारत के बागों के लिए मजदूरों की भरती प्राय: कंगानियों 
हारा की जाती है जो सामान्यतः कामगारों में से चुने जाते हैं । 

सरकारी काम-दिलाऊ कार्याल॒यों की भार्फत जिन स्त्रियों की भरती होती 
है उनकी संख्या अभी सीमित ही है। १९५४-५५ में नौकरियों के लिए 
६१,८२९ स्त्रियों का नाम पंजी में चढ़ाया गया जिनमें केवछ ८,००७ को ही' 
काम मिल सका। मद्रास और बंबई में पंजीकृत स्त्रियों की संख्या अन्य राज्यों 
से कहीं अधिक है। नर्सों ( उपचारिकाओं ), आयाओं, दाइयों, डाक्टरों, शी ध्र- 
लिपिकों तथा प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों के पदों के लिए स्थत्रियों की कमी होती 
है। लिपिकों (क्लकों ) अर्थात्‌ बाबुओं के काम के लिए स्त्रियों की भरमार 
बनी रहती है । एक और कठिनाई है। स्त्रियां अपने घर से दूर जाकर काप 
नहीं करना चाहती हैं। उनमें कितनी ही स्त्रियों को प्रशिक्षण प्राप्त नहीं और 
कितनों को अध्यापक तथा उपचारिका के काम की अधूरी द्वेनिंग प्रास है। 
पहले तो उनके लिए चलफिर कर काम-धंधा ढूंढ़ना एक समस्या बन गयी है, 
और जहां काम मिल सकते है वहां उनके निवास की व्यवस्था न होने से उनके' 
चलफिर कर नौकरी करने के मार्ग में एक अड़ंगा पड़ जाता है। कम आकर्षक 
मजदूरी तथा सेवा की शर्तों के कारण भी स्त्रियां घर से दूर जाकर नौकरी करना 
पसंद नहीं करती हैं। काम-दिलाऊ कार्यालयों का कहना है कि स्त्रियां देहाती 
क्षेत्रों में नौकरी करने को इच्छुक नहों होती हैं। कुछ नौकरीदाता स्त्रियों को 
नौकर नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि उनके लिए विशेष प्रबंध करना पड़ता है । 

उपलब्ध जानकारी से ज्ञात होता है कि मालिकों ने कामगारिनों के प्रशिक्षण 
के लिए कभी कोई विशेष प्रबंध नहीं किया है। पुनर्वास और नियोजन के 
महानिदेशक ने स्त्रियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए प्रबंध अवश्य 
. किया है। १९४६ में श्रम मंत्रालय ने विघटित सैनिक कर्मचारियों के लिए एक 
प्रशिक्षण-परियोजना बनायी थी। स्त्रियों का प्रशिक्षण इसी परियोजना का 
एक अंग है। इस परियोजना के अंतर्गत उन स्त्रियों को प्रशिक्षण दिया जाता 


कामगारिनों की सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाएं २५९ 


था जो पहले सशस्त्र सेनाओं की सहायक सेवाओं में काम करती थीं। उन्हें 
शिल्पकला, हस्तकला, क्लर्की तथा वाणिज्य-संबंधी कामों की शिक्षा दी जाती 
थी। यह परियोजना १९४८ में समाप्त ही हुई थी कि विस्थापित स्त्रियों का 
: प्रशिक्षण कार्यक्रम उपस्थित हो गया। इस समय प्रौढ़ नागरिक प्रशिक्षण: 
परियोजना चाल है जो १९५० में शुरू हुई थी। यह सभी श्रेणियों की आवेदन- 
 कत्रियों के लिए उपयोगी है। प्रशिक्षण निम्नांकित विषयों में दिया जाता है: 
बुनाई ( हाथ तथा मशीन से ), हाथ से उत्तम श्रेणी के धागों की बुनाई, कपड़े 
को धोना और रंगना, बेलबूटे तथा जरी का काम, खेलकूद के सामान का 
निर्माण, शी घ्रल्पषि (8/670278]00ए ), कपड़ा काटना तथा सीना-पिरोना; 
फल और सब्जी का संरक्षण तथा मिठाइयां बनाना । इस समय स्त्रियों के 
लिए चार प्रशिक्षण केंद्र चाल हैं -- इनमें दो मद्रास में, एक दिल्ली में तथा एक 
देहरांदून में है । सितम्बर १९५९ में इन शालाओं में ४९८ स्त्रियां प्रशिक्षण प्राप्त 
कर रही थीं। इसके अतिरिक्त ५९ स्त्रियां उन अन्य प्रतिष्ठानों अथवा केंद्रों में 
प्रशिक्षण पा रहो थीं जो केवल स्त्रियों के लिए ही सुरक्षित नहीं हैं । “ शिल्प- 
कार प्रशिक्षण परियोजना” ( (७8770670 ॥7७४॥४7४ 80)-९7॥8 ) के 
अंतर्गत जिन ५५८ स्त्रियों के प्रशिक्षण ग्रहण करने का उल्लेख हो चुका है, 
उनमें ५५२ ने जुलाई १९५५ में परीक्षा दी थी जिनमें ५३२ सफल हुईं और 
अब तक सफल स्त्रियों की संख्या १,१८३ तक पहुंच चुकी है। इसके अतिरिक्त 
पुनर्वास तथा नियोजन के महानिर्देशालय' के कुछ अन्य केंद्रों पर भी स्त्रियों को 
. प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 
जब मई १९५५ में नयी दिल्‍ली के स्त्रियों का औद्योगिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान 
(वावेप्रशाएंको पफकाताए2 77870प06 0: 7४०एशश०7 ) में उक्त परि- 
योजना का सूत्रपात किया गया तब स्त्रियों को शिल्पकलां का अध्यापक बनाने 
के प्रशिक्षण की व्यवस्था सामने आयी । इस परियोजना के अंतगगंत, हाथ अथवा 
रुशीन से कपड़े की कटाई तथा सिलाई, बेलबूटे तथा जरी के काम जेसे लोक- 
प्रिय व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता था । सितम्बर १९५५ के अंत में यहां 
२१ स्त्रियां अध्यापक बनने का प्रशिक्षण पा रही थीं । द 


मजदूरी 
पुरुषों की भांति स्त्रियों के लिए भी मजदूरी का सवाल बहुत महत्त्वपूर्ण है । 
पश्चिमी देशों के विपरीत, भारत में स्त्रियां सामान्यतः काम के लिए काम नहीं 
करना चाहती हैं; वे तो केवल मजदूरी पर अपनी दृष्टि रखती हैं । वे केवल 
“कुछ मिल गया तो मिल गया ” के उद्देश्य से काम नहीं करती हैं जंसा कि 
स्त्रियां परिचमी देशों में “आकस्मिक व्यय-पूरक धन” कमाने के लिए काम 
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करती हैं। भारत में स्त्रियां घन उपाजन करके अपने परिवार की अपर्याप्त 
और अल्प आय ' को बढ़ाने को चेष्टा करती हैं। पराश्नित स्त्रियां तथा विधवाएं 
अपने और अपने बच्चों के गुजारे के लिए कमाती हैं । 
: ये स्त्रियां कितना कमाती हैं और मजदूर-बर्ग के परिवारों की आय ' में 
उनकी कमाई की क्षमता कितना योगदान करती है, इस विषय पर भारत 

सरकार की १९४४-४६ की परिवार-बजट जांच से प्रकाश पड़ता है। 
.. अखिल भारतीय खेतिहर मजदूर जांच के निष्कर्षों के अनुसार, १"५३ 
अजनकर्ताओं के एक औसत खेतिहर परिवार में ०३५ अथवा २२" प्र० श० 
कामगारिनें थीं। द 

सामान्यतः: स्त्रियों को मजदूरी पुरुषों से कम मिलती है। इसका कारण यह 
है कि उनके काम का सापेक्षिक मूल्य कम होता है या वह पुरुषों से भिन्‍न 
प्रकार का होता है; अथवा कुछ ऐसी ऐतिहासिक, सामाजिक और आंशिक 
परिस्थितियां बन गयी हैं जिवसे काम क्या है, इसकी पर्वाह व करके, स्त्रियों 
को पुरुषों से कम मजदूरी दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के एक प्रतिवेदन 
में लिखा गया है : “निःसंदेह, स्त्रियों की नोकरी की कितनी ही समस्याएं 
उनके पारिश्रमिक के सापेक्षिक स्तर पर निर्भर हैं। ... उनके पारिश्रमिक के 
स्तर पर एक सबसे निश्वित और: थायी प्रभाव इस बात का पड़ता है कि उनकी 
व्यावसायिक शिक्षा अनेक प्रकार से पुरुषों की ब्यावसाथिक शिक्षा से निम्न कोटि 
की होती है। वे स्वयं अपनी व्यावसायिक्र कुशछता को सुधारने में पुरुषों की 
भांति चित्त नहीं लगाती हैं। इसलिए जहां नौकरी बने में “पूति और मांग” का 
प्रशन सामने आता है वहां स्त्रियों का मामला खटाई में पड़ना स्वाभाविक है । 
यही कारण है स्त्रियों को न्‍्यून मजदूरी-दर पर भरती किया जाता है। जिन 
उद्योगों और व्यवसायों में स्त्रियों को भरती करने की परंपरा चली आ रहो है 
उनमें, नि:संदेह, अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा उन्हें कम मजदूरी मिलती है। जिन 
उद्योगों और व्यवसायों में स्त्री और पुरुष, दोनों काम करते हैं, उनमें स्त्रियों 
की न्‍्यून मजदूरी-दर होने के कारण पुरुषों की मजदूरी भी अपेक्षाकृत न्यून हो 
गयी है। यह मानना होगा कि सामाजिक रीति-रिवाजों तथा पूर्वांगत धारणाओं 
के कारण भी कामगारिनों को न्‍्यून वेतन देने का ढर्सा चल पड़ा है ।* इस 
प्रतिवेदन में लिखा है कि श्रम की उत्पादिता बढ़ाने के लिए जनशक्ति के साधन 
का वेज्ञानिक प्रयोग करके जिस सामाजिक प्रगति का सूत्रपात हुआ है तथा 


* + 0 हि €गरापापटदह07 [० 2७४ क्ाद एाक्राहक ०४४४ [0" 
० ण स्कृषदा शदाए०, फ्ैलठ०00 ५ (0, 33त 8658॥07 7 8. 
ब.,.00.) प209760 0 4949, 90. 98-9. 


कामगारिनों की सामाजिक तथा आधिक अवस्थाएं ३६१ 
सामान्य सामाजिक अवस्थाओं में जो सुधार हुआ है, उनके कारण श्रम-हाट में 
स्त्रियों की स्थिति पर प्रभाव पड़ा है और उनका पारिश्रमिक बढ़ गया है । 

क्‍ सारणी नं० १९ 
भारत के गिनेचुने नगरों में कामगारिनों की 
अज॑न-शक्ति का विवरण 








“कल 


परिवार की कुल 
क्‍ प्रति प्ररिवार प्रौढ़ स्त्री आय को तुलना 
नगर या क्षेत्र पीछे कुल को औसत में कामगारिनों 
अर्जेन-शक्ति अर्जन-शक्ति की आय का 
प्रतिशतक 
१ अहमदाबाद प्‌न्‍एद्‌ ०१६ ८०६ 
२ अजमेर है 0 ००१ न्प्द्‌ 
रे बंबई द १ण३ ०२४ नदारद 
हें बरहमपुर २०५ ०४५ हि 
५ कलकत्ता १:४३ | ०"०९ | शारद 
६ कटक' ५ १०४५ ००१ सनदारद . 
७ डेहरी-ऑन-सोन १-६४ .. ०"१५ १*६० 
८ दिल्ली बेड 8 अमल 0 २४२ 
९ जमशेदपुर 5 आबेई ००९ नदारद 
झरिया २००२ ०'छरे २९-११ 
११ जलगांव १६६ ल्र्ट ४९३. 
१२ गौहाटी १३२ ०*०९ १६५ 
१३ खड़गपुर १*५७ ०१२ ६*०२ 
१४ अकोला १*८४ ० "४४ २२९२ 
१५ लुधियाना १९३४ ००७ १:०६ 
१६ मुगेर और जमालपुर १५७ ००६ .. नदारद 
१७ जबलपुर सिटी १६६ .. ०२९ डाछरे 
4८ सिलचर... १४० .. ००३ 82 मी 
१९ तिनसुकिया » <न्‍र१ ००७. नदारद 
२० शोलापुर १०८५ ०३९ ७३७ . 


मूल-स्रोत : एस० आर० देशपांडे का परिवार बजट जांच प्रतिवेदन 
(म0ए डिपवे2० 0 0प्रांएए रि6090078) । 


३६२ .. भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


पिछले कुछ दिनों तक भारत के बड़े-बड़े संगठित उद्योगों तक में समान 
काम के लिये स्त्रियों और पुरुषों को समान मजदूरी देने का सिद्धांत 
स्वीकार नहीं किया गया था । इसलिए स्त्रियों और पुरुषों के बेतनों तथा 
आय में काफी अंतर देखने में आता था। लगभग सभी उद्योगों में स्त्रियों 
को पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी देने की प्रथा चालू थी। ऐसा नहीं 
कि केवल भारत में ही स्त्रियों को कम मजदूरी देने का चलन है। ब्रिटिश _ 
कामगारों को, जो हाड़ पेलकर हाथ से काम करते हैं, प्रति त्रंटे २ शि० 
& पें० से लेकर ३ शि० ६ पँ० तक मजदूरी मिलती है। यह उनकी मज- 
दूरी का मानदंड है। इसी प्रकार ब्रिटिश स्त्रियों की १ शि० ९ पें० या 
इससे कुछ अधिक मजदूरी मिलती है।* १९५० में आस्ट्रेलियन कामनवैल्थ 
विवाचन और सुलह न्यायालय ( +प्रधएशीका एायाताए०णशाएए 
(0प्रक 0 5707क0०7 शातवे (!0709007) ने स्त्रियों को. पुरुष 
की मजदूरी का ७५ प्र० श० देने का निर्णय किया था। अभी हाल में वहां 
के मालिकों ने यह मजदूरी ६० प्र० श० करवाने की कोशिश की थी जिसे 
न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया । | 
१९४४ में श्रम जांच समिति (॥,800पर' 3ए68/॥898707॥ (५07777- 
66) द्वारा संग्रहीत सुचना के अनुसार, भारत में कामगारिनों को मजदूरी 
एक ही व्यवसाय में नौकरी करने वाले पुरुषों की मजदूरी से कम थी | एक ही 
उद्योग के मुख्य-मुख्य केंद्रों में कुछ गिने-चुने व्यवसायों में लगे कामगारों और 
कामगारिनों की औसत देनिक कमाई की सारणी सामने के पृष्ठ पर दी 
गई है। 
औद्योगिक न्यायालयों, औद्योगिक अधिकरणों, आदि के निर्णयों तथा पंचाटों 
के कारण उद्योगों का मजदूरी-ढांचा बहुत-कुछ सुधर गया है --अब उसका 
एक मानक बन गया है और अधिकांश औद्योगिक केंद्रों में स्त्रियों और पुरुषों 
की मजदूरी समान हो गयी है। पश्चिम बंगाल में, स्त्रियों को पृरुषों की मज- 
दूरी का केवल तीन-चौथाई मिलता है । औद्योगिक अधिकरणों (॥70प8/५8) 
प0पा98) ने जूठ मिल उद्योग में स्त्रियों और पुरुषों की मजदूरी का 
भेद घटाकर बहुत कम कर दिया है। जिन व्यवसायों में मुख्य रुप से स्त्रियों 


* डहहदा--48 (टिंह प्रक्राद20905५ (काश 0#08 0 एरत0- 
74007, ॥.000407, 4984, 9. 224 


| 7%6 480 एबहुढ बात इध्ातकात फाड़ फिवुणाएए यंत 
4ैपडए99, 7952-58,7 ॥#छाकदाकादों 76900" सी०००४0, |पा९ 
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३६४ भारतीष मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


को ही नौकर रखा जाता है उनमें न्यूनतम मूल मासिक मजदूरी २६ रु० हो 
गयी है। 

खानों में भी स्त्रियों को पुरुषों से कम मिलता है। १९५१ में खानों में 
स्त्रियों और पुरुषों की मजदूरी का दिग्द्शंन सारिणी नं० २१ से हो सकता है: 


सारणी नं० २९ 
दिसम्बर १९४१ में खानों में काम करने वाली स्त्रियों और 
पुरुषों की औसत देनिक नकद आय 








खुले में काम -.. ऊपर 
 पुरष. स्त्री पुरुष. स्त्री 

खानें  रू० आ० रु० आ० रू० आ० रुू० आ० 
कोयला 

बिहार १-१० १-४ १-१४ १-२ 

पश्चिम बंगाल १-८ १-१० १-१५ १-३ 
अशभ्रकर क्‍ हि द 

बिहार १-७ १-६ १-११ १-८ 

आंध्र १-५ १-० १-७ है पु, 
मेंगनीज द 

मध्य प्रदेश १-७ १-४ १-५ १-३ 
कच्चा लोहा द 

बिहार १-४ ॥*२ १-८ है 
सोना द 

मंसूर न ३-४... २-७ 





कोयला खातों में स्त्री पुएष के काम की खुदरा मजदूरी (उजरत) समान 
होती है । बिहार और परिचम बंगाल की कोयला खानों में काम करते वाले 
मजदूरों --स्त्री और पुरुष दोनों--को जिस न्यूनतम समय दर (अमानी) पर 
रखा जाता है, वह समान होती है। यह दर आठ आने प्रति दिन होती है। 
कितु मध्य प्रदेश में स्त्री को ६ आने तथा अमम में स्त्री को ७ आने मिलते हैं 
जबकि पुरुष को उन राज्यों में आठ आने दिये जाते हैं। हैदराबाद में पुरुष 
'को १० आने और स्त्री को ९ आने मिलते हैं। मध्य प्रदेश की मैंगनीज-खानों 


.._ कामगारिनों की सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाएं ३६५ 


में स्‍त्री को १४ आने और पुरुष को १ रु० २ आ० मिलते हैं। मैसूर की सोने 
की खातों में अनसीखे पुरुष की न्यूनतम सूल मजदूरी १३ आने प्रति दिन तथा 
स्‍त्री को केवल ९ आने प्रति दिन है। 

अधिकांश राज्यों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ( वांग्रापय 9४०265५ 
0.00) के अंतर्गत बागों में काम करने को मजदूरी दी जाती है । स्त्री और पुरुष 
की जो मजदूरी दरें निर्धारित हैं उनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है। स्त्रियों 
को फसल काटने, गाहने-मीजने के लिए उजरत दी जाती हैं। इसमें स्त्री और 
पुरुष को समान मजदूरी मिलती है और बहुधा स्त्रियां पुरुषों से भी अधिक 


कमाई कर लेती हैं। 
सारणी नं० २२ 
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतग्गंत 
निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 





पुरुष (रु० आ० पा०).. स्त्री (र० आ० पा०) 

असम (चाय) ०-१५-० से १-२-० ०-१४-० से १-०-० 

मद्रास (चाय, काफी ; द 
और रबड़) १-५-० कह १-०-० 
पंजाब... ०्वबू७ न 

परिचम बंगाल (चाय) ०-१५-० से १-३-० ०-१४-० से १-१-० 
मैसूर....|_| (-०-०. ... ०-१ ३-० 
कुर्ग (काफी) १-२-० ०-१४-० 
तिरुवांकुर . १-९-६ द १-३-३ 





 खेतीबारी में समान काम के लिए स्त्रियों को पुरुषों से कम मजदूरी मिलती 
. है। इसका कारण यह जान पड़ता है कि उनके काम के घंटों में अंतर होता 
है तथा खेती के वितने ही कामों में मेहनत का सवार उठने के कारण स्त्रियां 
पुरुषों के बराबर परिणाम उपस्थित नहीं कर सकती हैं । ह 
न्यूनतम मजदूरी--न्यूनतम मजदूरी अधिनियम १९४८ के अंतर्गत कितने _ 
ही राज्यों में न्यूनतम मजदूरी-दरें निर्धारित हैं। अनुसूचित नौकरियों को देखने 
से मालम होता है कि कितने ही कामों में स्त्री और पुरुष के वेतनों में अंतर 
नहीं होता है। कुछ उद्योगों में काम-धंधों के रंग-ढंगों में अंतर होने. के कारण, 
कितने ही राज्यों ने यद्यपि अनुसूचित कार्यों के लिए स्त्री और पुरुष की च्यून- 


कदर .._ भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 
तम मजदूरी बराबर ही निर्धारित की है, फिर भी अन्य काम-धंधों की मजदू- 
रियों में भेदभाव बरता गया है। निन्‍नांकित सारणी में फैक्टरियों के कुछ 
काम-धंधों में मजदूरी का यह अंतर दिखायी देगा : 
क्‍ सारणी नं० ररे 
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित 
न्यूनतम मजदूरी 








स्‍त्री और पुरुष के लिए स्‍त्री और पुरुष के लिए 
समान देतन-दर नियत विभिन्न वेतन-दर नियत 
करने वाले राज्य करने वाले राज्य , 
राज्य देनिक निर्धारित राज्य दैनिक निर्धारित भृति-वर 
उद्योग संख्या भृूति-दर संख्या पुर... स्त्री 
चावल, आठा १० १४. से २र. ३१२आ. से १5 ८आ. से 
और दाल मिल ५ आ. २ आने १२आ. 
तेल मिल ८ १5. से २5. २ १४%. से १5. १शआ. से 
णएआ. १५ आ. १. ९ आ. 
चमड़ा कमाना, ७ १८. से २5. २ १. से १ १२ था. से 
च'मड़े की चीजें ६ आ.- ५ आ. १.१ आ. 
लाख १ १. १५ आ. से १ र. १४ आ. से 
। ४ आ. १ रु, 
तंबाकू १५ (१) १२ आ. से द 
२२%. २ आ.- 
(२) १० आ. से 
२४, ८ आ. 





* चूति १,००० बीड़ियां पीछे । 


कार्यावसस्‍्थाएं 


अब स्त्रियों के फंक्टरियों, खानों और बागों में काम के घंटों, छुट्टियों और 
अवकाश, कार्यस्थल के चारों ओर की अवस्थाओं तथा अन्य शर्तों का नियमन 


.. कामगारिनों की सामाजिक तथा आ्थिक अवस्थाएं ३६७. 


राजकानूनों द्वारा होता है। प्रौढ़ स्त्रियों और पुरुषों, दोनों के लिए काम के 
अधिकतम घंटे नियत हो गये हैं। खानों और फैक्‍क्टरियों में अधिकतम साप्ताहिक 
घंटे ४८ और चाय, आदि के बागों में ५४ हांते हैं। स्त्रियों से फैक्टरियों और 
खानों में प्रति दित अधिक-से-अधिक ९ घंटे का काम लिया जा सकता है और 
._ यह समय क्रमशः १०३६ और १२ घंटों की अवधि तक रूंबा फंलाया जा सकता 
है । बागों में काम के दैनिक घंटे नियत नहीं हैं कितु उनका फेलाव १२ घंटों 
. से अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। फैक्टरियों, खानों और बागों में स्त्रियों 
को रात में काम पर नहीं बुलाया जा सकता है। अनिवाय साप्ताहिक छुट्टियों _ 
. और वाषिक अवकाश के लिए वेतन देना पड़ेगा । 

अ० भा० खेतिहर मजदूर जांच के आंकड़ों के अनुसार स्त्रियां पुरुषों से कम 
धंटे काम करती हैं। उदाहरण के लिए, वे मध्यप्रदेश में ६ घंटे, असम और 
बंगालमें ७ से ७३ घंटे प्रति दिन काम करती हैं जबकि आदमी को ८ घंटे 
काम करना पड़ता है। 

जब हम उद्योगों में काम करने वाली स्त्रियों के विषय पर विचार करते हैं 
तब हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वे परंपरा और चलन के अनुसार अपनी 
गरृहर्थी का भार भी संभालती हैं। हम मानते हैं कि फंक्टरियों में उनके काम 
के घंटे पुरुषों से अधिक नहीं होते हैं, फिर भी उसके अतिरिक्त उन्हें घर-ग्रहस्थी 
का टप्पर उठाना,*बच्चों की देखभाल करना, और स्वजनों के कपड़ों की मर- 
म्मत करनी पड़ती है । इस प्रंकार भारतीय कामगारिन' सचमुच आवश्यकता से 
अधिक काम करती हैं । 


सामाजिक अवस्थाएं. - 

उद्योगों में जो स्त्रियां काम करती दिखती हैं उनमें अधिकांश आथ्िक दशा से 
लाचार होकर अपने माता-पिताओं, पतियों अथवा अन्य संबंधियों के साथ वहां 
आ गयी हैं । इस प्रवास से पहले, वे खेतिहर तथा शिल्पकरार वर्गो में थीं और 
उनकी पृष्ठभूमि तथा दृष्टि ठोस रूप से ग्रामीण थी। ओशद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश 
करने पर, उनका पिछला संस्कार यों ही विलुप्त नहीं हो गया। उनकी चाल- 
ढाल, सामाजिक आदतों, रीति-तीति और वातावरण पर प्रवास पू्वकालिक 
छाप दिखायी देती है। मजदूरों में छोटी-आयु में विवाह कर लेने का काफी 
चलन है। द 
स्त्रियां २० वष की होने से पहले प्रायः नौकरी नहीं करती हैं। इसका 


कारण प्रायः भारत की धामिक और सामाजिक परंपराएं बतायी जाती हैं 
जिससे युवतियां तथा विशेषकर अविवाहित कुमारियां पुरुषों से मिलना-जुलना 


३६८ भारतीय मजदूरों को अम-समस्याएं 


पसंद नहीं करती हैं। निन्‍नांकित सारणी में औद्योगिक नौकरियां करने वाली 
स्त्रियों की आयु पर प्रकाश डाला गया है : 


सारणी नं० २४ 
कपड़ा तथा जूट उद्योगों की स्त्रियों की आयु का वित्तरण 








आयु-वर्गं कामगारिनों का प्रतिशतकँ 
कपड़ा मिल (बंबई). जूट मिल (कलकत्ता) 
“+ २५ ५६ छाड 
२६ से ३० 420 १९२ 
३२१ से ३५ ८६ रहा 
३६ से ४० २०'९ १६" ४ 
४१ से ४५ द १७" १४-० 
४६ से ५० १२०७ ९'१ 
५१ से ५५ <'१ ६९१ 
५५ से ऊपर ४*८ ६४ 





* कपड़ा मिल्रों की कुल १८,४२६ स्त्रियां तथा जूंट मिल्तों की कुछ १,७२८ 
स्त्रियां ली गयी हैं । 


कागज तथा रसायन उद्योगों के तीन कारखानों में क्रशः: ४६८ और ६६९ 
स्त्रियां काम करती थीं। उनको आयु-क्रम का वितरण निम्नांक्त है : 


सारणी न॑ं० २५ 








आयु-वर्गं क्‍ कागज मिल #% आयु-वर्ग कागज मिल % .... रसायन उद्योग % रसायन उद्योग % 
२० से नीचे ह ३२ द ०९ 
२० से २९ ३८१० . ५५१ 
३० से ३९ शेष ३५९ 
४० से ऊपर २४६ द ८*प्‌ 


है ॥७0000॥/७७॥७॥७७७७ए७८/८शेशशश७७७७७७७७७७७४७७७७७७७७७७७॥७॥७॥७७७॥७७७॥/७॥७७७॥७७७७७७७७७४७७७७७७७७७७७७७७७ए॥/ ४७७७ 2७७७७ ७७७७७ 


... तीन नगरपालिकाओं में काम करनेवाली स्त्रियों का आय-क्रम का विवरण 
सारणी न० २६ में अंकित है 


कामगारिनों की सामाजिक तथा आथिक अवस्थाएं..._ ३६९ 


सारणी नं० २६ 





| . _ बंबई अहसवाबाद_  _ कानपुर 
आयु-वर्ग संख्या प्र०द्य० संख्या प्र०श० संख्या प्र० ह्ा० 
३० से नीचे १,५४१ ५२८ ३९७ ३७६ २८८ ३४*० 
३१ से ४० टड३. रेट. ४२६ ऐ०४ड ३०७. ३६२ 


४० से ऊपर ५३६ १८३ २३२ २२९० २५३ २९-८ 


- जोड़ २,९२० १०० १,०७५ १०० ८४८. १०० 


इससे प्रत्यक्ष है कि भारत में अधिकांश मजदूरिनें अघेड़ आयु की होती हैं। 
श्रीलंकामें भी अधिकांश कामगारिनें अधेड़ आयु की देखी जाती हैं । कितु जापान 
में ऐसी बात नहीं है। वहां प्रायः युवतियां काम करती मिलेंगी । १९४९ में 
जो पूछताछ हुई थी उससे पता चलता है कि कामगारिनों की औसत आयु 
२३८ वर्ष थी और उनमें ७६ प्र० शा० स्त्रियां २५ वर्ष से कम की थीं ।* 
भारत में विवाहित स्त्रियां और विधवाएं प्रायः: उद्योगों में काम करती 
मिलेंगी । इसका कारण भारतीय धामिक तथा सामाजिक परंपराएं हैं जिससे 
अविवाहिताएं काम' करने को स्वच्छंद नहीं होती हैं । 
. बंबई के कपड़ा मिलों में जो कामगारिनें काम करती हैं उनमें केवल २९७५ 
प्र० श० को अक्षर-ज्ञान है। मध्य भारत के छह कपड़ा मिलछों में काम करने 
वाली साक्षर कामगारिनों की संख्या शुन्य से २-१ प्र० श० थी । दक्षिण भारत 
के कपड़ा मिलों की कामगारिनों में साक्षरता १८ प्र० श० बतायी जाती थी । 
कलकत्ता के जूठ मिलों में लगभग ०४ प्रतिशत स्त्रियां साक्षर थीं। बंबई 
. महानगरपालिका की कर्मचारियों में ४ प्र० श० और अहमदाबाद महानगर- 


.. पालिका की कर्मचारिलों में ८-४ प्र० श० साक्षर बताते थे ।| 


मजदर स॑ंच-वाद (778१७ एमआं०मांडछ ) 


औद्योगिक कामगारों में अपने अधिकारों के प्रति कहां तक चेतना उत्पन्न हो 
गयी है, उसी का नास मजदूर संघ-वाद (श्रमिक संघता ) है। इस दृष्टि से 


_ # “एएपालांड फियएठिफालाँ कं) शैडांह्ा (०प्रगागं65,.. र्रशा- 
,.. ऋबाकिादों 7.90फ% सि6०७20, 5070०779७० 4958.... 
#6कमापंट का 502ंगाो दाह रण अरकाशा /0:+छ5 #४ 

6, ॥.809077 फ्रैपारश्ा, (०0एथाणढाय: ए ॥7वत9, (0. 59-00 
म २४ 


३७० . भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


भारतीय' स्त्रियों में वर्गंवादी चेतना दिन-पर-दिन बढ़ रही है। १९२७-२८ में 
स्त्रियां मजदूर संघों में १९२ प्र० श० थीं। किंतु १९५१-५२ में उनकी यह संख्या 
६*३ प्र० द० हो गयी | चाय, आदि के बागों तथा सूती कपड़ा मिलों की काम- 
गारिनों में मजदूर संघ-वाद हढ़ता से पनप उठा है। कित्‌ स्त्रियों में मजदूर 
संघ आंदोलन का अंकुर फूटने में अभी काफी समय लगेगा । यद्यपि फंक्टरियों, 
खानों और बागों में कामगारिनों की संख्या कुल श्रम शक्ति का क्रमशः १२३, 
२०५ और ४६६ प्र० श० है फिर भी उन क्षेत्रों के मजदूर संघों में उनकी 
सदस्यता क्रमशः ७*२, २००१ और २१*६ प्र० श० ही है। मजदूर संघों की 
कुल सदस्य-संख्या तथा उनमें स्त्रियों की संख्या नीचे दी हुई सारणी नं० २७ 
से प्रकट होती है : 


सारणी न॑० २७ 





उद्योग कुल सदस्यता. स्त्रियों की संख्या 

खेती तथा तत्संबंधी काम २,००,५७१ ४९, सटर 
खान खोदना तथा पत्थर निकालना १,९३,५३५ ४८,६४२ 
(॥70770£2 #णवत॑ (0७०४"७४7 ४2) 

मेनुफैक्चा रिंग (माल बनाना) ८,९०,६७७...* ८२,०१५ 
निर्माण ((/078077०४४67) ४०,७०० ६११ 
बिजली, गंस और सफाई सेवा ६०,७९२ ६,७०६ 
वाणिज्य ८८,५०९ ७९४ 
परिवहन, भंडार और संचार ४,९३,७८१ है 28407 
सेवाएं (587"77068) ७१,८०१ ४,९९० 
विविध ७०,८५२ द ३,५१८ 


जोड़ २१,०६, ०४२ १,७६,४५५ 





१९०३-५४ में, भारत के मजदूर संघों में ८४ प्र० श० सदस्य स्त्रियां थीं । 
ब्रिटेन में (१९५३) उनकी यह संख्या १८ प्र० श० से अधिक और जापान में 
(१९५१) लगभग २४ प्र० श० थी। 


| 7600क मीशांद/008 दाद जाकाफाहु एकावाध४कार क्र. कपं60, 
4953, (०ाणशं 0॥086 ता [र्माताएक्कं00, 7,07007, ?. 76. 

3 एछक्ालांड3 छफ्री्फालां गत कैग्रंशा 00०, काश 
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२७२ भारतीय मजदूरों को श्रम-समस्याएं 
स्वास्थ्य और कल्याण 


स्त्रियों और पुरुषों के स्वास्थ्य तथा कल्याण की समस्याएं बहुत दूर तक समान 
होती हैं। स्वास्थ्य के जोखिम और चिकित्सा की सुविधाएं स्त्रियों और पुरुषों 
के लिए भिन्‍न-भिन्‍न नहीं हो सकती हैं। हां, यह ठीक है कि “गर्भकाल में 
स्त्रियों को अनेक खतरों से सावधान रहना चाहिए। प्रसवकाल में माताओं के 
मरने के खतरे के प्रति विशेष ध्यान देना होगा, आदि । ”* खानों और बागों में 
काम करने वाली स्त्रियों की स्वास्थ्य-स्थिति से भी स्वास्थ्य की समस्या पर 
अच्छा प्रकाश पड़ता है । 


कोयला-खानों में मलेरिया का प्रकोप बहुत अधिक देखने में आता है। असम, 
मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मलेरिया का रोग बहुत होता है। जिन अन्य रोगों 
से स्त्रियों को कष्ट झेलना पड़ता है वे हैं. रक्तहीनता ( 9700778 ), ओ'ए्ट- 
ओमेलेसिया ( 0800077&0/809 ),  फोड़ा-फ्सी, और एवीटामिनोसिस । 
( 8शांछा08 8 ) । ये रोग प्रायः आहार में पौष्टिक तत्व की कभी के 
कारण पंदा होते हैं । 

असम के बागों में काम करने वाले! कामगारों को मलेरिया, पेचिश, और 
रक्तदीनता के रोग प्रायः धर-दबोचते हैं। असम' के बागों में काम करने बाली 
स्त्रियों के स्वास्थ्य के बारे में मेजर लॉयड जोन्स ने' लिखा है कि इन स्त्रियों 
'को मलेरिया, पेचिश तथा हुकवॉम (॥00]7-५४०7॥ ) के अतिरिक्त हाइपो- 
क्रॉमिक ( ॥9]000770770 ) तथा माइक्रोसाइटिक एनीमिया (क्रांक0- 
0५00 8786779 ) होना' एक गौण बात है ।॥ आवश्यक पौष्टिक आहार की 
कभी तथा गर्भ के कारण माइक्रोसाइटिक एनीमिया प्राय: उन्हें हो जाता है 
जिससे कितनी ही मात्ाएं मौत के मुंह में चली जाती हैं। अधिक संतानोत्पादन 
भी चाय-बागों की स्त्रियों की रक्तहीनता तथा दुर्बलता का मुख्य, कारण है। 
अभी एक नवजात से पूरी तरह छुटकारा भी न मिला था कि स्त्री ने दूसरा 
गर्भ धारण कर लिया । 

कुछ बागों में, विशेषकर दक्षिण भारत में, कामगारिनों की प्रसव से पहले 
और बाद में विशेष रूप से. देखभाल की जाती है। इसके अंतर्गत, भावी' 
माताओं को कॉड मछली के कलेजे का तेल तथा शार्क के कलेजे का तेल और 


# ह690४ 0/ #68 सढ्दए॥ $॥70७ह दावे 7260280.70006 (०॥- 
70/6८८, ।946, ४०!. ।, 9 द 

(8/कादक्षादंड रण 2(रवॉएड! एक का बार् शक्षांदांएार 
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दूध दिया जाता है गर्भवती को यथोपलब्ध अस्पतालों में भर्ती करके उनकी 
प्रसवकाल के बाद तक पूरी-पूरी सेवा-सुश्रूषा की जाती है। “अधिकांश बायों 
में काम' करने वाली स्त्रियों को प्रसवकाल के बाद पांच से दस दिन तक के ._ 
लिए एक परिचारिका दी जाती है। शिक्षु-जन्म से पहले भावी माताओं को 
दोया तीन महीने तक अस्पताल में रखने का यह परिणाम देखने में आया है 
कि जातक का जो वजन १९३० में केवल तीन पौंड का होता था वह ए पौंड 
४ आऔंस होने लगा और उससे बढते-बढ़ते १९४४ में ६ पौंड १२ ऑंस तक 
पहुंच गया ।* स्त्रियों की भ्रांत धारणाएं धीरे-धीरे काफूर हो रही हैं और जहां 
कहीं अस्पताली सुविधा उपलब्ध हैं वे उससे लाभ उठाने में नहीं चूकती हैं । 
भारत में प्रसव-वेदना से कितनी अधिक माताएं इस दुनिया से चछ बसती 
हैं, यह सभी को विदित है। मार्गारेटठ आई. बालफोर का कहना है कि प्रसव- 
वेदना ले" कामगारिनी-माताओं की सृत्यु-दर सामान्य माताओं की अपेक्षा 
अधिक है । उसने लिखा है कि “ यद्यपि भारत में औद्योगिक कामगारिनें गरीब 
होती हैं और उनके आसपास भीड़भाड़ रहती है, फिर भी सामान्य भारतीय 
माताओं से कहीं अधिक आराम से वे प्रसूतिकाल बिताती हैं और उनकी 
. मृत्यु-दर उनसे कम है | इसका कारण कदाचित्‌ यह है कि कामगारिनों को 
इधर-उधर घुमने का अवसर मिलता है और उनका जीवन काहिली से भरा 
ने होकर गतिमान «रहता है । बंबई में ५७६ स्त्रियों के जीवन का अध्ययन 
करके वह इस निष्कर्ष पर पहुंची थीं कि १००० कामगारिनों में प्रसव के 
कारणों से १*७ की मृत्यु होती है जबकि सामान्य माताओं की मृत्यु-दर प्रति 
हजार १६ है। कलकत्ता में प्रसूतिकालिक सहायता परियोजना के प्रलेखों से 
. पता चला है कि १९३१ में जिन २,३८० कामगारिनों ने बालकों को जन्म 
दिया उनमें प्रति १००० हजार पीछे ७-९ माताओं की मृत्यु हुई जबकि उसी 
वर्ष में सामान्य मातओं की मृत्यु-दर प्रति सहस्न २० थी। मेजर लायड जोन्स 
. के मतानुसार, असम, पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत के चाय-बागों में, 
१९४७ में, औसत मृत्यु-दर क्रमश: ३३९८८, १४८ और ६"७थी। द 
इस देश में प्रसूताओं की मृत्यु-दर अब भी अधिक होने का एक कारण यह 


है कि वे समुचित चिकित्सा की सुविधाएं सुलभ होने पर भी “दाइयों” की 


. पुरानी प्रथा का अनुशीलन करती आ रही हैं.। कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल 
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807--#9ए४79, 953--मररदवह। क्र 892 80268. 08 
267४6/४0788, ]0.. /0 रा 

$ चिक्काएश6 7, फिल्लो0िप, [शंका जाला के सार, 90. 0 


३७४ भारतोय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


के जूट मिलों की स्त्रियों का जो सर्वेक्षण किया गया था उससे पता चला है 
कि अब भी स्त्रियों की एक विशाल संख्या दाइयों की सेवा का मुंह ताकती 
रहती है। कुछ नौकरीदाता कामगारिनों को अस्पतालों ( प्रसूतालयों ) की 
उपयोगिता से अवगत कराते रहते हैं। इस प्रचार का अच्छा प्रभाव पड़ रहा है । 
. कामगारिन माताओं के शिशुओं और बच्चों की देखभाल की व्यवस्था भी 
महत्त्वपूर्ण है। इसलिए जहां कहीं भी स्त्रियां नौकर हैं वहां कानुन द्वारा उसकी 
व्यवस्था कर दी गयी है। फैक्टरियों और बागों में, जहां ५० से अधिक 
स्त्रियां काम करती हों, छह वर्ष से नीचे की आयु के बच्चों के लिए दिन- 
कालिक बालग॒ह ( ७/80॥68 ) बनवाने होते हैं। इन बालग्रहों का आकार- 
प्रकार जगह-जगह भिन्‍न-भिन्‍न' होता है । 
कामगारिनों के लिए कुछ सरकारी तथा गेर-सरकारी अभिकरणों ने 
जो विशेष कल्याणकारक सुविधाएं प्रदान की हैं उनका भी उल्लेस होना 
चाहिए। बंबई के कुछ कपड़ा मिलों ने निम्तांकित सुविधाओं का प्रबंध 
किया हैं: (क) भावी माताओं और प्रसूृताओं के लिए मुफ्त में दूध तथा 
औषधियां, तथा ( ख़ ) पढ़ाने-लिखाने, वाचनालयों, तथा सिलाई और बुनाई, 
आदि की कक्षाओं की व्यवस्था; कहीं-कहीं तो सर-सपादे तथा फिल्म 
दिखाने का भी प्रबंध है। एक मिल में विशेष कल्याणकारक उपचारिका का 
प्रबंध किया गया है जो “प्रत्येक कामगारिन की व्यक्तित समस्याओं का 
अध्ययन करके उसकी देनिक कठिनाइयों में मदद करने तथा राहु दिखाने की 
कोशिश करती है ।” यद्यपि समिष्ट रूप में स्त्रियां मिल सहकारी ऋण समि- 
तियों ( 0 (४007०"७४ए७ (7९वां। 8000068 ) में भाग' लेने के लिए 
झिझक-झिझक कर आगे बढ़ रही हैं, फिर भी बंबई के मिलों में ऐसी स्त्रियों की. 
संख्या काफी है जो उक्त समितियों की सदस्य, बन चुकी हैं। दक्षिण भारत में 
भी कुछ मिलों ने अपने यहां, अन्य चीजों के अतिरिक्त, स्त्रियों की प्रोढ़ शिक्षा, 
बाल-कल्याण, सीने-पिरोने तथा बेल-बूटे काढ़ने की शिक्षा का प्रबंध किया है । 
भारतीय जूट मिल असोप्ियेशन' (-शादांआा 7४०७७ 8 5880- 
0७007 ) ने जूट उद्योग में कुछ कल्याण-कार्य का प्रबंध किया है। उसने 
पांच कल्याण-केंद्र खोले हैं और एक स्त्री श्रम-अधिकारी नियुक्त की है। उसने 
एक महिला क्लब खोला है। दो कल्याण-केंद्रों में सीने-पिरोने की कक्षाएं तथा 
एक केंद्र में पाकशास्त्र की शिक्षा दी जाती है। कुछ केंद्रों में दुबंल माताओं 
और बच्चों को बिना मूल्य के दूध दिया जाता है। इस असोसियेशन ने एफ 
महिला कल्याण समाज ( #/०काशा8 श०६7०७ 500०0०09) की 
: स्थापना की है जो बारी-बारी से मिलों में सामाजिक मनोरंजन का कार्यक्रम 
.. प्रस्तुत करता है । यह समाज वाषिक स्वास्थ्य सप्ताह भी मनाता है। इसमें 
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मनोरंजक तथा शिक्षाप्रद कार्यक्रमों के अतिरिक्त शिश्षु-प्रदशनी भी होती है । 
भारतीय चाय असोसियेसन (उशता80 76७ 858029907 ) ने भी बागों 
में कल्याण-केंद्र खोलने की योजना बनायी है। असम में स्त्रियों के लिए तीन 

याण-केंद्र पहले ही खोले जा चुके हैं । 

सरकारी अभिकरणों द्वारा कल्याण-केंद्रों की स्थापना के बारे में यहां यह 
बताना आवश्यक होगा कि १९५३ में बंबई में श्रमिक कल्याण बोर्ड (4,800प्रा 
४४०४० 30970 ) के अंतर्गत उक्त प्रकार के ५४ केंद्र काम कर रहे थे । 
ये केंद्र स्त्रियों, पुरुषों और बालकों, सभी की सेवा कर रहे थे । इनमें कुछ केंद्रों 
पर महिला कल्याण-कार्यकर्ताएं सीने-पिरोने और बेल-बूटे काढ़ने का काम 
सिखाती थीं । कार्यकर्त्ताओं के लिए विशेष चर्खा-सिखाई कक्षाओं तथा मनों- 
रंजन कार्यक्रमों, सेर-सपांटों, आदि का प्रबंध भी था। दो बालगृह और छह 
शिशु-सक्ष्य (7प्रा'5७"6७ ) इन केंद्रों के लिए खुले हुए थे। उत्तर प्रदेश 
के ३८ केंद्रों में से २७“ ए” और “बी ” टाइप के कल्याण-केंद्रों में तन्सों और 
दाइयों ( 74ए7ए68 ) का प्रबंध था। ये नर्सें और दाइयां प्रसव से पहले 
माताओं की जांच करती हैं जो केंद्रों में भर्ती होने आती हैं। वे प्रसव से पहले 
कामगारों के क्वार्टरों पर पहुंच कर स्त्रियों के प्रसवपूर्व तथा प्रसवोत्तर साव- 
धानी बरतने तथा शिशु की देखभाल करने के तरीके बताती हैं । उपलब्ध सुचना 
के अनुसार १९५ ०भमें इन केंद्रों में ९,०१७ स्त्रियों को ६९,००० सेर दूध बांटा 
गया । उसी वर्ष इन केंद्रों में १,४४,५१२ स्त्रियों की डाक्टरी परीक्षा की गयी 
और उनका उपचार किया गया । इनमें २० केंद्रों में सिलाई की मशीनों का 
प्रबंध है और कामिनों को सीने-पिरोने; फीता बनाने, मोजे-सूटर, आदि बुनने 
की शिक्षा दी जाती है। १९५० में ३,९१७ स्त्रियों को शिक्षा मिल रही थी 
और उनकी औसत उपस्थिति प्रति दिन ५६० थी। 
... कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि संगठन ( (0७ 768 4.9 00प्रा 
.. एछछठ978 ए#प्रगावत 072287789007 ) ने कोयला खानों में अप्रैल १९४७ 
में एक महिला कल्याण विभाग की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य कामगरारिनों ._ 


.. के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाना तथा उनके बच्चों में “शिक्षा के प्रति सम्मान 


उत्पन्त करना था | १९५३ में विभिन्‍न खानों में ३१ महिला कल्याण कदर 
काम कर रहे थे । प्रत्येक केंद्र में कामिनों (ए07770 ए०7६०/७) की दंनिक 


औसत उपस्थिति १९५२-५३ में १२थी। इन केंद्रों में कामिनों को बुनने, 


. सलाइयों से बुनने, बेल-बूटे काढ़ने, फटे कपड़ों की मरम्मत करने, आदि का 
काम सिखाया जाता है । इन कल्याण केंद्रों के क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतिदिन घोवढ़ों 
(00097:908 ) में जाकर कामिनों को सफाई से रहना सिखाते हैं और 
भोजन पकाने के कम खर्चीलि तरीके बताते है। _ 


३७६ .. भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


बंबई, हैदराबाद और बंगलौर ज॑ंसी नगरपालिकाओं ने अपने कर्मचारियों 
“स्त्रियों और पुरुषों दोनों-के लिए कल्याण केंद्र खोले हें। बंबई और 
हैदराबाद के कल्याण-केंद्रों में सीना-पिरोना, बुनना (|7770078£) तथा बेल-बूटे 
काढ़ना, आदि सिखाया जाता है। बंबई में कामिनों की शिक्षा तथा मनोरंजन 
के लिए से र-सपाटे, गरबा ( लोकनृत्य ), फिल्‍म दिखाने, आदि की व्यवस्था की 
जाती है । 

: स्त्रियों के कल्याण के लिए वेघानिक व्यवस्था--निर्मम मालिकों द्वारा 
कामिनों तथा बच्चों की शोषण से रक्षा करने की जो इच्छा राज्य के मन में थी 
उसके कारण भारत में श्रम-विधान का जन्म हुआ | सबसे पहले स्त्रियों और 
बच्चों के काम के घंटे नियत किये गये । कित्‌ काम के घंटों का कानून कितने 
ही दशकों तक कागज पर ही पड़ा रहा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के 
कारण भारतीय श्रमिकों का महान उपकार हुआ | स्त्रियों के बारे भा उसने 
काफी जागरुकता दिखाई है : प्रसृतिकालिक देखरेख, रात को काम, भूगर्भ में 
काम तथा समान वेतन के बारे में उसके अभिसमयों (007एणगा0ं078) से . 
स्त्रियों की कार्यावस्‍थाओं में बहुत सुधार हुआ है। भारत ने भी राजिकालिक 
काम तथा भूगभस्थ काम के बारे में उक्त अभिसमयों को स्वीकार कर लिया. 
है । यद्यपि भारत ने मातृत्व-संबंधी अभिसमय' स्वीकार नहीं किया है, फिर भी 
उसकी भावना उसके श्रम-विधान में समाहित है। स्त्रियों के बचाव और 
कल्याण के लिए जो मुख्य कानूनी व्यवस्थाएं हु, उनका वर्णन नीचे किया जा 
रहा है । 

नियोजन (०७०0०॥0977070)--फैक्टरी अधिनियम १९४८, खान अधि- 
नियम १९५२ तथा उद्यान श्रमिक अधिनियम १९५१ के अंतर्गत, रात में स्व्रियों 
से काम नहीं लिया जा सकता है। राज्य-सरकारें यह प्रतिबंध मछली का 
अचार बनाने तथा मछलियों को डिब्बों में बन्द करने के व्यवसाय में रूगी हुई 
कामगारिनों के प्रति ढीला कर सकती हैं बशरतें वें कच्चा माऊः सड़ने- 
गलने का खतरा अनुभव करती हों । फैक्टरी अधिनियम का अनुभाग ८७ राज्यों 
द्वारा स्त्रियों को जोखिम के कामों में लगाने का वर्जन करता है। यह अधि- 
नियम जोखिमपूर्ण कामों में स्त्रियों की नौकरी का निषेध करता है। इस 
अधिनियम के कारण स्त्रियां फेक्टरियों में रुई धुनने के काम में नहीं लगायी 
जा सकतीं जहां कॉटन ओपनर (0060007 077०767) मद्यीन चाल हो॥। 
इसी प्रकार खान अधिनियम (॥7068 ०४) ने केंद्रीय सरकार को यह अधि- 
कार दिया है कि वह जोखिम-भरे कामों में स्त्रियों को नौकर रखने से रोक दें 
अथवा मना कर दे अथवा उनकी नौकरी पर अंकुश रखे । खान अधिनियम का 
. अनुभाग ४६ कमेरियों को भूमि के भीतर घुस कर काम करने से रोकता है । 


कामगारिनों को आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाएं ३७७ 


असम के चाय-बागों को छोड़कर, भारत में अच्यत्र बागों में स्त्रियों को काम 
करने से नहीं रोका जा सकता है । चाय जिला प्रवासी श्रमिक अधिनियम, १९३२, 
के अंतगंत किसी भी विवाहित स्त्री को, जो अपने पति के साथ रहती है, बिना 
अपने पति की स्वीकृति के असम जाने के लिए मदद नहीं दी जा सकती है। 
काम के घंटे--सभी वयस्कों के लिए फैक्टरियों, खानों और बागों में काम 
के घंटे समान ही हैं; अर्थात्‌ फैक्टरियों तथा खानों में ९ घंटे प्रति दिन अथवा 
४८ घंटे प्रति सप्ताह, और बागों में ५४ घंटे प्रति सप्ताह काम करना पड़ता 
है। उद्यान श्रमिक अधिनियम में दैनिक काम के घंटों का कोई उल्लेख नहीं 
है । हां, इतना उसमें अवश्य कहा गया है कि काम के घंटों का दैनिक फैलाव 
१२ घंटे से अधिक न होना चाहिए। ह 
अधिकतम बोझ--फैक्टरी अधिनियम तथा खान अधिनियम ने सरकारों 
को यह अधिकार दिया है कि एक स्त्री को अधिक से अधिक कितना बोझ 
. उठाना चाहिए ताकि भारी वजन उठाने से उसको हानि न पहुंचे, वे इसको 
निर्धारित. कर सकती है। सामान्यतः यह अधिकतम बोझ वयस्कों के लिए 
६५ पौंड तथा किशोरों के लिए ५० पौंड तय किया गया है । 
स्नान और कपड़े घोने की सुविधाएँ--फैक्टरियों, खानों और बागों में 
काम करने वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलूग-अरहूग पाखानों और 
पेशाबघरों का प्रबंध करना पड़ता है। फंक्टरियों में स्त्रियों के लिए कपड़ा धोने 
के स्थानों की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। खानों में, मालिकों को स्त्रियों 
तथा पुरुषों के स्तानागारों का प्रृथक्‌ प्रबंध करना पड़ता है। ये स्नानागार 
खदानों के पास होने चाहिए और उनमें फब्वारे लगे हों तथा किवाड़ भी हों । 
. बाल-गृह ( ७/७०४७७४ )--जिन फेक्टरियों और बागों में ५० या इससे 
अधिक स्त्रियां काम करती हों उनमें ६ वर्ष से कम आयु के शिशुओं के लिए 
बाल-गृह होने चाहिए। खान अधिनियम में भारत सरकार को इस बारे में 
. नियम बनाने का अधिकार दिया गया है कि जहां स्त्रियां काम करती हैं वहां _ 


के वह मालिकों से बाल-ग्ृह बनवाये। राज्य सरकारों ने फंकक्‍टरी अधिनियम 
.. के अंतर्गत जो नियम बनाये हैं उनमें लिखा है कि मालिक शिक्षुओं के लिए 


.. दूध तथा अन्य पोषणकारी खाद्य का प्रबंध करें और कामिनों को अतिरिक्त 
विश्राम दें ताकि वे अपने शिशुओं को खिला-पिला सके । द 
ह ग्र्ृतिकालिक सहायता--राज्य सरकारों ने जो कानून बवाये हैं उनके 
तगंत स्त्रियों को प्रसृतिकालिक सुविधा मिलती है। अधिकांश औद्योगिक 
राज्यों ने प्रसूतिकालिक सुविधा-विधान स्वीकार कर लिया है। यह आर्थिक 
सहायता विभिन्‍न राज्यों में ७ से १२ सप्ताह तक प्रसुता को दी जाती है और 
वह ८ आने से १२ आने प्रति दिन तक होती है। खानों में काम करनेवाली 


३७८ . भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


स्त्रियों को केंद्रीय सरकार के खानकमिणी प्रसृति-सुविधा अधिनियम (शग68 
9067770ए 3076076 300) १९४१ के अंतर्गत ८ सप्ताह तक १२ आने 
प्रति दिन की आर्थिक सहायता मिलती है। उद्यान श्रमिक अधिनियम १९५१ 
के अनुभाग ३२ के अनुसार स्त्रियों को अपने मालिकों से प्रसूतिकालिक आथिक 
सहायता लेने का अधिकार प्राप्त है। यह सहायता कितने दिनों तक और 
कितनी मात्रा में दी जाए, इस बारे में उक्त अधिनियम के अंतर्गेत नियम बनने 
चाहिए । 

भारत में समाजवादी ढंग के समाज की रचना का हृढ़ संकल्प किया जा 
चुका है । यह समाज लोकतंत्रीय सिद्धांतों के व्यापक आधारों पर टिका होगा । 
वयस्क मताधिकार के चलन के कारण राज्यों के विधानमंडलों तथा देश की 
संसद में स्त्री प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ गयी है। संपत्ति में उत्तराधिकार के 
विधान तथा तलाक-संबंधी कानूनों के कारण स्त्रियों की सामाजिक “र्थिति 
सुहृढ़ बन गयी है । पुरुषों की भांति स्त्रियां भी सरस्वती के मंदिर का द्वार 
खटखटाने लगी हैं। अब विद्या-मंदिर के पट उनके लिए पुरुषों की भांति ही 
खुल गये हैं। विद्यमान सेवा-क्षेत्रों के अतिरिक्त, वे अब अन्य क्षेत्रों में भी अपना 
पग बढ़ा रही हैं। इस प्रकार, वे देश के सामने प्रस्तुत समस्याओं के हल में 
अधिकाधिक हाथ बटाने के लिए भंदान में कूद पड़ी हैं। पहले यह कहा जाता 
था कि स्त्रियों को केवल चूल्हे-चकिया के प्रबंध के लिए छोड़ दिया जाए, 
कितु अब यह परंपरागत धारणा मिटती जा रही है; और अब जबकि देश की 
जनशक्ति को आंका जाता है तब स्त्रियों की सेवाओं को पुरुषों की भांति ही 
उपयोगी माना जाता है। जो भारतीय स्त्रियां कभी पराधीन कही जाती थीं, 
वे आज के युग में गुलामी की बेड़ियां काटकर पुरुषों के साथ समान पद पर 
आरूढ़ हो रही हैं और “समान काम के लिए समान वेतन” के उस सिद्धांत को 
मूतिमान करने में सचेष्ठ हैं जिसका समावेश भारतीय संविधान में पहले ही 
किया जा चूका है । 


अध्याय १४ 
खेतिहर मजदूर 
प्रस्तावना 


खेती पर निर्भरता--भारत की अधिकांश जनता खेती से अपना पेठ पालती 
है। 7५१ की जनगणना के प्रतिवेदन से मालम होता है कि इस देश के 
गांवों में जो २९ करोड़ ९० छाख लोग रहते हैं उनमें २५ करोड़ खेती से 
निर्वाह करते हैं। १८८० में अकाल आयोग (+#'977776 (/0907788707) 
ने लिखा था कि इस देश की खेती जितने लोगों का भरण-पोषण कर सकती है 
उससे कहीं बहुत अधिक उस पर बोझ पड़ा हुआ है। इसके ५० वर्ष बाद, 
राजकीय श्रम आयोग ने लिखा था कि भारत के विस्तृत भाग में खेती पर 
जितनी जनसंख्या' निर्भर है उसका टप्पर उठाना उसके सामर्थ्यें से बाहर है । 
इतने अधिक लोगों को यह खेती भली-भांति नहीं संभाल सकती है। . 

.. अभी हाल में यह अनुमान लगाया गया है कि प्रत्येक परिवार के पास जो 
खेती है यदि उसी की दृष्टि से देखा जाए तो इस समय उसमें जितने लछोग लगे 
हैं उनमें ६५ प्र० श० से ७५ प्र० श० लोगों से अधिक की आवश्यकता नहीं 
है । दूसरे शब्दों में, इस समय भी उसमें एक-चौथाई से लेकर एक-तिहाई जन- 
शक्ति वेशी चिपटी हुई है। इसमें संदेह नहीं है कि फसल काटने के दिलों में 
अन्य देशों की भांति यहां भी अधिक आदमी खपते हैं । 


... ग्रामीण श्रमजीवी-वर्ग का ग्रादुभाव--जन-संख्या की वृद्धि से खेतिहर 


 कामगारों (कृषि-श्रमिकों) की समस्या टेडी बन गयी है। इन पचास वर्षों में, 

. अर्थात्‌ १९०१ से १९५१ तक, भारत के कामगारों की संख्या में लगभग २५० 
लाख लोगों की बढ़ोतरी हुई है। दूसरे शब्दों में, ये कामगार १,१७० लाख से 
बढ़कर १,४२० लाख हो गये हैं। ये वृद्धि एकदम खेतिहर क्षेत्र में हुई है, जहां. 
श्रमिकों की संख्या ७३० लाख से बढ़कर ९८० राख हो गयी है । अ-खेतिहर 
काम-धंधों की श्रमिक-संख्या इस शताब्दी के प्रारम्भ में भी उतनी ही थी जितनी 
आज है। इस प्रकार नगरीय क्षेत्रों में अ-खेतिहर लोगों को रोजगार मिलने से 
. जो सुविधा उत्पन्न हुई थी उसका रंग देहाती क्षेत्रों में बेकारी बढ़ने से फीका _ 


. ३८७ भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


पड़ गया । कहना न होगा कि इस शताब्दी के आरंभ में, श्रमिक-शक्ति का ६२९५ 
प्र० ० अंश खेती में लगा था। कितु, १९५१ में, यह अंश ७० प्र० श० हो 
गया । इससे प्रकट होता है कि खेती पर निर्भर रहनेवाके छोगों की संख्या 
बढ़ गयी हैं। इसका कारण यह है कि ग्राम्य अर्थतंत्र में सामान्य अधिकारों का 
अवसान हो गया है, सामूहिक प्रयास की इतिश्री हो चुकी है, भूमि के बटते 
चले जाने से छोटे-छोटे टुकड़े हो गये हैं, लगान लेनेवालों की संख्या बढ़ गई है, 
भूमि के हस्तांतरण करने और गिरवी रखने से स्थिति बिगड़ गयी; और कुटीर 
उद्योगों का ह्वास हो गया है। 

घरती पर जनसंख्या का दबाव--जनसंख्या की वृद्धि, खेती पर छगभग 
७० प्र० श० लोगों के अविराम भार तथा पिछले कुछ दशकों में खेती के 
साधनों का उचित विकास न होने से खेतिहर-मजदूरों की समस्या विकट बन 
गयी है। पिछले ५० वर्षों से, विशेषकर १९२१ से, इस देश की जर्संख्या 
निरंतर बढ़ रही है और प्रति व्यक्ति पीछे भूमि अथवा प्रति व्यक्ति पीछे उप- 
योगी भूमि कम होती जा रही है। उपयोज्य भूमि समूच्री भौगोलिक भूमि का 
लगभग <६३ प्र० श० अंश है जबकि केवल ४३ प्र० श० भूमि खेती के काम में 
आ रही है। 

१९२१ की तुलना में १९५१ में खेती के क्षेत्र में अधिक प्रगति हुईं। जबकि 
१९२१ की तुलना में १९५१ में जनसंख्या में ४१ प्रतिशत की शअ्रैद्धि हुईं, जुताई- 
योग्य, भूमि केवल ७ प्र० श०, सिंचाई वाली भूमि ११ प्र० श० तथा दो फसलें 
पैदा करते वाली भूमि १५ प्र० श० ही बढ़ी। इस प्रकार, देश' की जनसंख्या 
खेतिहर भूमि से कहीं अधिक बढ़ गयी । 

यदि भारत में खेती के अतिरिक्त अन्य उद्योगों का विकास इतनी' तेजी से 
हुआ होता कि उनमें देश का वेक्षी श्रम खप जाता तो प्रति व्यक्ति भूमि की 
कमी नहीं खटक सकती थी । कितु ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत, हम' 
देखते हैं कि पिछले तीस वर्षो में, भूमि पर जनसंख्या के दबाव में तनक भी 
कमी नहीं हुई :. । केवल देश की कुल जनसंख्या की तुलना में ही खेती की 
मात्रा में कमी हुई है । 

खेती की वि्शेषताएं--खेती को अन्य उद्योगों से भिन्‍नः मानना होगा 
क्योंकि वह अंत में प्राकृतिक विकास पर ही निर्भर होती है। खेती की अधि- 
कांश आथिक और सामाजिक समस्याएं उस समय की अवधि पर अवलूंबित 
होती हैं जो बीज बोने से फसल काठने तक, बीच में आता है। खेती में ठीक 
समय पर आवश्यक काम' करना ही पड़ता है'। जहां सभी किसानों की फसल 
.. एक ही समय पर घर आती है, वहां उनकी अपनी-अपनी उपज तथा सप्लाई 
. की विधि में अंतर होता है--यह भी खेती के उद्योग की एक विशेषता है। 


खेतिहर मजदूर... द ३८१ 


इन बातों को छोड़िए । यहां खेती की स्थिति में कुछ ऐसी बातें होती हैं 
जिनका प्रभाव कितने ही खेतिहर श्रमिकों पर भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से पड़े बिना 
नहीं रहता है। १९४७ में नयी दिल्ली में जो एशियाई संपके सम्मेलन 
(488 ७]७४078 (०रा/७7०8) हुआ था उनमें अन्य बातों के 
अतिरिक्त ये विशेष बातें भी बतायी गयी थीं : (१) स्वामित्व और खेत- 
जोताई के बीच की चौड़ी खाई, तथा भूमिस्वामित्व का बोलबाला; (२) प्रति 
एकड़ कम उपज; (३) आशिक दृष्टि से अवांछनीय छोटे-छोटे खेत; (४) वैज्ञा- 
निक तरीकों और यंत्रों का अभाव, तथा पुराने औजारों का प्रयोग; (५) उवं- 
. रक या खाद का कम प्रयोग; (६) खेती के लिए भारी ऋणों का बोझा; (७) 
असली भूमि-जोतने वाले को खेती के उत्पादन के कुल मूल्य में केवल थोड़ा-सा 
भाग मिलना; (८) मूल उपज तथा कच्चे माल का अधिक निर्यात करना तथा 
इससे सैती की उपज के मूल्यों तथा आय में अस्थिरता का होना; (९) भूमि 
पर भारी जनसंख्या का दबाव तथा इससे खेती में अल्प रोजगारी का अस्तित्व; 
तथा (१०) योग्य आदमियों का गांवों से नगरों को पलायन तथा नगरों की 
तुलना में गांवों में निवास की सुविधाएं न होने के कारण नगरीय पढ़े-लिखे 
लोगों की गांवों में जा बसने की अनिच्छा । द 
इन कारणों से खेतिहर कामगारों की समस्या बड़ी उलझनपूर्ण बन जाती 
है जिसका केवल ग्राम्य अर्थतंत्र पर ही नहीं बल्कि समस्त देश की आथिक 
और सामाजिक व्यवस्था के विकास पर व्यापक प्रभाव पड़े बिना नहीं रह 
सकता है । 
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ तथा खेतिहर मजदूर--१९२३ में अंतर्राष्ट्रीय 
श्रम संघ की सलाहकार कृषि-समिति ( ै4ए80#ए 7707 प्रा 
(/0777760686 ) का पहला सत्र हुआ था। तब से वह खेतिहर मजदूरों की 
समस्याओं में बहुत रुचि दिखाने लगा है। जो एशियाई प्रादेशिक सम्मेलन 
. १९५० में श्रीलंका में हुआ था उसमें “आद्य उत्पादकों की कृषि-संबंधी मज- 


.... दूरी तथा आयों” पर विचार-विनिमय किया गया था तथा कुछ मार्गदशंक 


. सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए एक प्रस्ताव पास हुआ था। खेती के लिए 
.._ एक ऐसे तंत्र की स्थापना करने की सिफारिश की गयी थी जिसमें मालिकों 
और कामगारों के समान प्रतिनिधित्व मिले और जिसका ध्येय इस प्रकार हो 


(१) पुरस्कार समेत इतनी मजदूरी निर्धारित कर देना जिससे खेतिहर 


... कामंगार और उसके परिवार की आवद्यकताएं पूरी हो सके; 
(२) कार्य-कुशलूता के अनुसार मजदूरी की भिन्‍नक दरें नियत करना; 
. (३) जिन्स की शकल में मजदूरी भुगतान का नियमन । 


कट द भारतीय सजदूरों की श्रम-समस्याएं 


709077067ए) के बारे में एक अभिसमय तथा एक सिफारिश की गयी थी 
जो १९५१ में स्वीकार कर ली गयी। 


कृषि-भ्रमिक जाँच 


विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव--भारत में क्ृषि-श्रमिकों के बारे में अभी 
तक जो आंकड़े मिलते आये थे वे न-बराबर थे। इस दशा में, अर्थात्‌ विश्वस- 
नीय आंकड़ों के अभाव में, खेती के मजदूरों की कार्यावस्थोाओं तथा जीवन का 
सुधार कैसे हो सकता था ? इसलिए, १९४३ तक देश की जनसंख्या के इस 
महत्त्वपूर्ण अंग की ओर ध्यान नहीं दिया गया । भाग्यवश, इसी वर्ष त्रिदलीय 
श्रम-सम्मेलन ने श्रम की अवस्थाओं की जांच की सिफारिश करते “हुए यह 
सुझाव दिया कि खेतीबारी में छगे हुए मजदूरों की अवस्था की भी जांच की 
जाए। १९४७ में भारत के स्वाधीन होने पर, खेतिहर भजदूरों (क्षि-श्रमिकों) 
की ओर' अधिक ध्यान जाना स्वाभाविक ही था। इसलिए १९४८ में जो 
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम छागू हुआ उसके अंतर्गत अन्य कामगारों के साथ 
खेतीबारी में छगे हुए मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का सवाल 
सामने आ गया । कितु इसके मार्ग में एक बड़ी अड़चन यह थी कि कृषि-भ्रमिक 
की आर्थिक अवस्थाओं के बारे में विश्वसनीय आंकड़े ही उपलब्ध न थे । द 

क्ृषरि-श्रमिक जांच--इसका उद्देश्य कृंषि-अमिक की आर्थिक अवस्थाओं की 
जांच करके उसके विषद आंकड़े एकत्र करना था ताकि खेतिहुर मजदूरों की 
दशा सुधारने का कदम उठाया जा सके । 

खेतिहर मजदूर तथा खेतिहर मजदूर परिवार की परिभाषाएं--जन- 
गणना के उद्देश्य से किसान और खेतिहर मजदूर में भेद करना पड़ा है। 
किसान वह व्यक्ति माना गया है जो खेती के काम के संचालन का दायित्व ग्रहण 
करता है । मोटे रूप से, सभी खेतिहर मजदूर किसान की नौकरी करते हैं। 
ग्राम्य क्षेत्र में अनेक व्यक्ति ऐसे होते हैं, चाहे वे किसान हों या कारीगर 
या मजदूर, जिन्हें अपना पेट भरने के लिए एक से अधिक धंधा करना पड़ता 
है । दूसरे शब्दों में, वहां एक ही व्यक्ति किसान और मजदूर या कारीगर और 
मजदूर दोनों हो सकता है। जब जैसा समय आता है तब वह वैसा बानक 
बना लेता है । 

इस ढर को ध्यान में रख कर कृषि-अश्रमिक जांच ने खेतिहर मजदूर की 
परिभाषा बनायी थी जिसे यद्यपि बिलकुल निर्दोष नहीं कहा जा सकता है फिर' 
भी उससे यथार्थभूलक अवस्था का काफी ज्ञान हो सकता है। उसकी इस परिभाषा 
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के अनुसार, खेतिहर मजदूर वह व्यक्ति है जो वर्ष के आधे से अधिक दिनों तक 
खेतीबारी की मजदूरी में लगा रहता है। 
परिवारों का ग्रादेशिक विवरण--यच्यपि खेतिहर मजदूरों के परिवारों की 
संख्या संपूर्ण परिवारों की संख्या का लगभग ३० ग्र० श० है फिर भी यह 
अनुपात देश के विभिन्‍न प्रदेशों में समान नहीं है। उनकी जन-गणना से पत्ता 
चलता है कि उनके इस वितरण की विषमता के कई कारण हैं। जन-संख्या 
की असमान वृद्धि, भूमि व्यवस्था के विभिन्‍न स्वरूपों, जोतों के विभिन्‍न 
आकार-प्रकारों, फसलों की विभिन्‍नता, आदि ने उनकी संख्या में हेर-फेर कर 
दिया है। यह सभी जानते हैं कि विभिन्‍न फसलों के लिए विभिन्‍न संख्या में 
मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है । 


छोडी-छोटी जो्तें और मजदूरों की सीमित खप्त--इस जांच से विदित 
हुआ कि देश भर में किसान की औसत जोत का क्षेत्रफल लगभग ७*५ एकड़ है। 
जब कि एक भूमिधर और एक किसान (काइतकार) परिवार की औसत जोत 
.. का क्षेत्रफल क्रमशः ११९४ तथा ७७ एकड़ है, एक अ-खेतिहर परिवार तथा 

एक खेतिहर मजदूर-परिवार के पास उससे कहीं कम भूमि है, अर्थात्‌ उनकी 
औसत जोत क्रमशः: ३११ एकड़ और २०९ एकड़ है। ७"५ एकड़ की औसत 
जोत में से केवल ,६*६ एकड़ भूमि में खेती होती है। शेष भूमि बंजर पड़ी 
रहती है। इसके अतिरिक्त उक्त ६*६ एकड़ भूमि में केवल १४ एकड़ भूमि को 
. सिचाई की सुविधा प्राप्त है। छंगभग ५० प्र० श० जोतें अपने ७-५ एकड़ के. 
औसत क्षेत्रफल से छोटी हैं। इन सब से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि 
 खेतीबारी में बाहरी मजदूर की कितनी कम खपत संभव है। 


परिवारों का आकार और कार्य-क्षमता--इस जांच से भूमिधघर तथा 


..._काइतकार (आसामी) के परिवारों की तुलना में खेतिहर मजदूरों के परिवारों 


की विशेषताओं पर भी प्रकाश पड़ता है। इससे प्रकट होता है कि खेतिहर 


... मजदूर का परिवार अपेक्षाकृत छोटा होता है, उसमें कमानेवालों की संख्या _ कि 
... अपेक्षाकृत अधिक और आश्ितों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है तथा हाथ- . 


पाँव की मेहनत में स्त्रियां अपेक्षाकृत अधिक सहयोग देती हैं । 


ग्रामीण मजदूर और किसनई-इतर पेशें--देहाती क्षेत्रों में मजदूरी करने... 
वाले लोग सदा अपने पारिवारिक पेशे को ही नहीं अपनाते हैं, अर्थात्‌ वे वही 
. काम हमेशा नहीं करते हैं जो उनके परिवार का बड़ा-बूढ़ा करता आ रहा है।. 
.  शक्त जांच से पता चला है कि देहाती मजदूर अपनी रोटियों के लिए खेती या 
किसनई पर अपेक्षाकृत कम निर्भर होता है। इसका कारण शायद यही है कि 
खेतीबारी में मजदूरी से कम पैसे उठते हैं।.. ही 
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सहायक काम-घंधों की लंगढ़ी स्थिति--उक्त जांच के अनुसार, छगभग _ 
२१ प्र० श० खेतिहर मजदूर सहायक' काम-धंधों में संलग्न थे हालांकि उनकी 
. आय इस मजदूरी से कम होती थी। जो मजदूर उपांगीय व्यवसाय करते थे 
उनमें लगभग ५० प्र० श० किसनई ही करते थे। शेष ५० प्र० श० मजदूर 
कृषिइतर धंघे करते थे, ज॑से गाड़ी चलाना, घर बनाना, मरम्मत करना और 
साग-सब्जी बेचना । इससे प्रकट होता है कि उपांग-व्यवसायों की हारूत 
कमजोर थी । द 

नौकरी और बेकारी--चेती के क्षेत्र में नौकरी जब-तब मिलती है। प्राय: 
वह फसल पर मिलती है। फसल पर नौकरियों की भरमार हो जाती है क्योंकि 
खेती का काम' एक निर्धारित अवधि के भीतर ही पूरा करना पड़ता है। बाद 
में मंदा समय होने पर कामगार को उपांगीय काम-धंधा तलादश' करना पड़ता 
है जिसकी, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, गेंजाइश कम होती हैँ। खेती 
में व्यस्त समथ' कब तक चाल रहता है, यह फसल की किस्म तथा खेती के 
तरीके पर अधिक निर्भर होता है । 

इस देश में कुल खेतिहर मजदूरों की संख्या ३॥ करोड़ बताते हैं जिनमें 
५५ प्र० श० पुरुष, ४० प्र० श० स्त्रियां और ५ प्र० श० बारूक हैं । इन खेतिहर 
मजदूरों में अधिकांश अर्थात्‌ ८५ प्र० श० मजदूर समय-समय पर काम करनेवाले 
मजदूर हैं, तथा १५ प्र० श० मजदूर ऐसे हैं जो भूभिधरों के'साथ रहते हैं और 
उनका काम करते हैं। समय-समय पर काम करने वाले मजदूर (८छ४७॥| 
४४0777678) फसल काटने, निराई करने, जोतने-बोने, आदि का काम करते हैं। 

सभी वयस्क खेतिहर मजदूर (पुरुष) व्ष में औसतन २११८ दिन काम में 
लगे रहते हैं जिनमें उनके १८९ दिन खेतों पर श्रम करने में बीतते हैं। वर्ष 
के शेष दिनों में ये लोग या तो बेकार रहते हैं या अपना काम करते हैं, या 
मजदूरी के अतिरिक्त और कोई घंधा अपनाते हैं। वास्तव में, ये वर्ष में ८२ 
दिन बेकार बताये जाते हैं और उनका अपना धंधा उन्हें मुश्किल से स्वल्प-आय' 
प्रदान करता है। संक्षेप में, इन खेतिहर मजदूरों को वर्ष में लगभग ७ मास 
मजदूरी मिलती है; वे तीन मास से कुछ अधिक समय तक पूरी तरह बेकार 
रहते हैं; तथा उनका दो मास से कुछ कम' समय अपना धंघा करने में कटता है । 

कामगारिलनें (स्त्री) प्रायः समय-समय पर काम करती हैं। वे वर्ष भर में 
१३४ दिन काम करती हैं, जिनमें उत्तके १२० दिन खेतीबारी के काम में बीतते 
हैं तथा १४ दिन अ-खेत्तिहर कामों में । ग्रृहस्थी का भार संभालने के कारण, 
स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा काम करने में अधिक अनियमित हैं। देश के कुछ 
भागों में स्त्रियां मजदूरी करने में छज्जा अनुभव करती हैं। इसके अलावा, 


... अ्रक्नति ने उन्हें इस योग्य नहीं बनाया है कि वे खेती का प्रत्येक प्रकार का 


खेतिहर मजदूर... इ्टप्‌ 
गम कर सकें । वास्तव में, स्त्रियां गरीबी से मजबूर होकर मजदूरी की तलाश 
में बाहर निकलती हैं। बालक वर्ष में १६५ दिन काम करते हैं जिनमें वे १५० 
दिन खेतीबारी के श्रम में तथा १ ५ दिन कृषि-इतर श्रम में काटते हैं । 
. यहां यह लिखना ठीक होगा कि बेकारी और अर्थ-रोजगारी (प्रश्तेक- 
०770/0977676) को निम्नांकित श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है : 
संभाव्य, विक्ृत, प्रत्यक्ष, स्वाभाविक या फसली । जांच की अवधि में बेकारी के 
जो आंकड़े इकट्ठे किये गये थे उनका संबंध प्रत्यक्ष बेकारी से है। जब मजदूर 
जितने समय काम करता है उससे कहीं अधिक समय तक वह काम करने को 
तेयार है कितु उसका उतना समय नहीं खपाया जा सकता है, तब उसे प्रत्यक्ष 
बेकारी कहेंगे । वास्तव में, औसतन १६ प्र० श० वयस्क मजदूर वर्ष के प्रत्येक 
मास में पड़े मिलेंगे । 
जांचसे यह भी पता चलता है कि खेतिहर मजदूरों के लिए काम-घंबे के 
अधिक अवसर जुटाना परम आवश्यक है । 
मजदूर---९४५ श्रमिक-दिवसों की मजदूरी (अमानी) समय-दर से तथा 
. शेष ५५ श्रमिक-दिवसों की मजदूरी (उजरत) काम के आधार पर दी जाती 
_थी। खेतीबारी में छगे मजदूरों को प्रचलित भत्ते और पुरस्कार भी मिलते हैं। 
. जिन्स तथा नकद पुरस्कार सबको मिलाकर वयस्क मजदूर की जो औसत देनिक 
कमाई है वह १ ह० १ आ० ६ पा० बैठती है। यह औसत समस्त मजदूरी- 
पद्धतियों की छानबीन करने के बाद निकाछा गया है। देश के विभिन्‍न क्षेत्रों 
में मजदूरी की विभिन्‍न प्रथाएं चालू हैं। इसलिए मजदूरी-दरों की आपसी 
तुलना करना कठिन हो गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्‍न मजदूरी-पद्धतियों 
. की अपना इतिहास है और उनका विकास अनेक पीढ़ियों में चलन के बाद क्‍ 
हुआ है । इसलिए, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय, उन पद्धतियों पर 
. उचित ध्यान देना आवश्यक है । के का बं क 
.. आय--सेतिहर मजदूर परिवार की आय के विभिन्‍न स्रोतों का उल्लेख 
. नींचे किया जा रहा है : 


(१) किसनई-संबंधी अम... (४) खेतों की जुताई क्‍ 
. (२) अ-किसनई संबंधी श्रम. (५) खेती के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय 
(३) अन्य किसनई-इतर घेंघे... (६) अन्य विविध प्रकार के काम. 


. उसकी आय का मुख्य स्रोत खेतीवारी तथा खेती-इतर धंधों में किया जाने 
. वाला श्रम है। गरीबी तथा साधनहीनता के कारण, खेतिहर मजदूर परिवार 
आप आल के द 


हेटर भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


खेतीबारी की परिधि के बाहर किसी धंधे में हाथ नहीं डाल पाते हैं क्‍योंकि 
ऐसा करने के लिए पूंजीगत परिव्यय की आवश्यकता पड़ती है । 
प्रत्येक मजदूर परिवार की औसत वाषिक आय ४४७ रु० है। इस घन-राशि 
का ७५ प्र० श० भाग मजदूरी -- ६४ प्र० श० खेती की मजदूरी तथा रुगभग 
१२ प्र० श० अ-कृषि मजदूरी--से उपाजित होता है; भर खेतीबारी से १३ 
प्र० श० आय तथा अन्य संपूर्ण साधनों से ११ प्र० श० आय होती है। इससे 
फिर स्पष्ट हो जाता है कि उपांग-धंधों की स्थिति कमजोर ही है । द 
खेतिहर मजदूर परिवारों की संपूर्ण वाषिक आय अनुमानत: ७९० करोड़ 
रुपये है। १९५०-५१ की राष्ट्रीय आय ९,५३० करोड़ रुपये थी। यहां यह 
उल्लेखनीय है कि यज्यपि खेतिहर मजदूर परिवारों की संख्या भारत के नगरीय 
और ग्राम्य क्षेत्रों के संपूर्ण परिवारों का केवल २२७ प्र० दा० है कितु उनकी 
आय राष्ट्रीय आय का केवल ८*३ प्र० श० ही है। 
खेती करने वाले परिवारों की औसत वाषिक प्रति-व्यक्ति आय १०४ रु० है 
जबकि देहाती और नगरीय क्षेत्रों की समस्त जनसंख्या की प्रति-व्यक्ति राष्ट्रीय 
आय २६४ रु० है। 
इन आंकड़ों से खेतिहर मजदूरों की तरस खाने योग्य गरीबी का चित्र आंखों 
के सामने भली-भांति खिच जाता है । 
रहन-सहन का स्तर --- ४४७ रु० की औसत वाधिक आय के नाम से ही 
यह स्पष्ट हो जाता है कि मजदूर परिवार के सामने पेट भरने की समस्या 
कठिन बन गयी है । उसे एक-एक पैसे की चिता करनी पड़ती है ताकि उसकी 
हांडी खदबदाती रहे | जीवन' की सुविधाओं की बात सोचना तो उसके लिए 
एक दुःस्वप्न होगा । उसे तो चूल्हा रूठने का ही भय सताये रहता है। वास्तव 
में, मजदूर परिवार का औसत वाधषिक व्यय ४६८ रु० है जिसमें सात रुपयों की 
वह राशि भी सम्मिलित है जिसे वह उत्सवों पर व्यय कर सकता है। इस 
प्रकार उसका बजठ घाटे का बजट होता है । उसे अनिवार्य मदों पर ४६१ ० 
व्यय' करना पड़ता है; वहु ८५३ प्र० दण० खाद्य पर और ६१३ प्र० श० कपड़ों 
और जूतों पर व्यय करता है। इस दशा में भी उसका भोजन प्रायः रूखा-सूखा 
ही होता है : उसमें चावल और गेहूं के अतिरिक्त ५० प्र० श० मोटा अन्न होता 
है। पुरुष लूगी धारण करते हैं और स्त्रियां साड़ी बांधती हैं, तथा बच्चे तो 
अधनंगे रहते हैं । ११ प्र ० श० आय' ईंघन तथा प्रकाश पर और ०८ प्र० दा० 
आय घर के भाड़ों तथा उसकी मरम्मत पर खर्च होती है । द 
विभिन्‍न मदों पर, जिनमें तंबाकू, नशा, पान-सुपारी, कपड़ा धोने का साबुन _ 
. तथा हजामत शामिल हैं, ६० प्र० दा० खर्च होता है। मनोरंजन, शिक्षा या 
. औषधि पर तो मुह्दिकल से एक पाई व्यय होती होगी | के 
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प्रति दिन प्रत्येक उपभोग-यूनिट*ँ पर २००३ औंस अथवा प्रति दिन प्रति 
 श्यक्ति १६१३ औंस अन्न उठता है। 

खेतिहर मजदूर परिवारों के ३६ प्र० श० परिवारों में प्रत्येक उपभोक्ता-यूनिट 
की वाषिक अन्त खपत १०१ रू० से १५० रु० तक की है। २६४ प्र० श० 
परिवारों में यही व्यय १०० रु० का है। ज्यों-ज्यों जीवन का स्तर ऊंचा होता 
जाता है, त्यों-त्यों उपभोक्ता-यूनिटों की हृष्टि से परिवार का आकार घटता 
जाता है। इसका अर्थ यह है कि जीवन-स्तर ऊंचा होने से उन लोगों की संख्या 

कम होने लगती है जिनका उदर पोषण करना पड़ता है। 

... यक्त जांच से यह भी प्रकट होता है कि उच्चतर जीवन-स्तर होने के कारण 


अन्न जसी आधारभूत आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं । इससे स्पष्ट है कि निम्नतर 
स्तरों पर अन्न की मांग संतोषजनक नहीं है। 


१९४९-५० के राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के अनुसार, खेतिहर मजदूर परिवारों 
में प्रति व्यक्ति औसत वाषिक व्यय १०७ रु० था जबकि सभी ग्रामीण परिवारों 
में ( इनमें खेतिहर मजदूर परिवार भी शामिल हैं ) प्रति व्यक्ति पीछे यही व्यय 
२०४ रु० था। इससे फिर प्रकट हो जाता है कि खेतिहर मजदूर परिवारों की 
हालत बड़ी दयनीय है । 


खेतिहर मजदूर परिवारों तथा ग्रामीण परिवारों के व्यय की समीक्षा करने 
से प्रकट होता है कि मजदूर परिवार खाद्य पर अधिक प्रतिशतक व्यय करते 
हैं । मजदूर परिवार ८५३ प्र० श० तथा ग्रामीण परिवार ७१*३ प्र० श० अन्न 
पर व्यय करता है। इससे मजदूर परिवार के निम्नतर जीवन-स्तर का आभास 
फिर मिल जाता है । ग्रामीण परिवार खाद्यों पर बहुत अधिक धन-राशि 


* उपभोग-यूनिर्टों की संख्या के आधार पर परिवार को सदस्य संख्या द्वारा परिवार 
उपभोग-व्यय को विभक्त करने से प्रति उपभोग-यूनिट पीछे उपभोग-व्यय आता है । जेसे: 
. एक परिवार में एक पुरुष और उसकी एक पत्नी और दो बच्चे हैं। इनका उपसोग 
व्यय होगा 


-बयरक पुरुष... हे 
32 स्त्री | को लई 
छह वर्ष से बड़ा बच्चा कत०छर . 
. » » से जोटा बच्चा न्त०४० - 
क्‍ ४सदस्यथ... ततशाग्ध 
«. उपभोगनयूनिट 
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खरचते हैं। उनका यह घन दालों, साग-सब्जियों, भक्ष्य चिकनाई, दूध, दूध के 
पदार्थों जैसे पोषक खाद्यों पर अधिक व्यय होता है। इस क्षेत्र में ग्रामीण 
परिवार और खेतिहर मजदूर परिवार की स्थिति में आकाश और पाताल का 
अंतर है । 
उदाहरण के लिए, ग्रामीण परिवार उक्त पदार्थों पर औसतन १७ रू० 
व्यय करता है जबकि खेतिहर मजदूर परिवार इस दिशा में एक रुपये से भी 
कम खरचता है। अब अन्य पदार्थों को छीजिए : खेतिहर मजदूर परिवार 
बस्त्रों और जूतों पर ६७ रु० व्यय करता है जबकि ग्रामीण परिवार इस 
मद पर २७३ रु० खरचता है। इसी प्रकार खेतिहर मजदूर परिवार का 
प्रति व्यक्ति पीछे विविध व्यय ७ रु० है जबकि ग्रामीण परिवार का यही व्यय 
२२६ रु० है। 
ऋण का भार-- ग्रामीण जनता चिरकाल से ऋण के भार तले”“देबी जा 
रही है । उसके दरीर को इससे घुन लूग' गया है | कृषि-श्रमिक जांच ने उसके 
ऋण के आंकड़े भी इकटठे किये थे । खेतिहर मजदूर परिवारों में ४५ प्र० दा 
ऋषण-ग्रस्त हैं और प्रत्येक परिवार पर औसतन १०५ ₹० का ऋण है। इन 
ऋणों में ७८ प्र० श० ऋण उपभोक्ता-वस्तुओं की खरीद के लिए छिया गया है । 
इससे खेतिहर मजदूरों की आ्थिक दुरवस्था का पता चलता है । 
खेतिहर मजदूर प्रायः महाजनों, नौकरीदाताओं, दूकानंदारों, मित्रों और 
संबंधियों से ऋण लेते हैं। सहकारी समितियों का नाम तो उन्हें बहुत ही कम 
मालम है। वास्तव में महाजन तथा नौकरीदाता उनसे क्रमशः ३६ प्र० श० और 
२१ प्र० श० व्याज लेते हैं। दुकानदारों तथा सहकारी समितियों द्वारा जो ऋण 
उन्हें दिये गये हैं उनकी राशि उनके संपूर्ण ऋण की राशि का क्रमश: ६ प्र० 
शु० और १ प्र० श७० है। 
कृषि-श्रमिक जांच अपने ढंग की सबसे व्यापक सामाजिक-आर्थिक जांच थी 
जिसे विशेषज्ञों की सेवाएं प्रास थीं। उसने भारत के खेतिहर मजदूरों की अब- 
स्थाओं और उनके जीवन के विभिन्‍न अंगों पर विश्वसनीय आंकड़े संग्रह किये 
हैं । उसने यह भी बताया है कि देश के भावी विकास में खेतिहर कामगारों 
का महत्त्व कितना अधिक है। खेतिहर कामगारों के लिए कोई भी कार्यक्रम 
बनाते समय इस जांच के परिणामों पर ध्यान गये बिना नहीं रह सकता है । 
इस जांच ने यह भी बताया है कि कृषि-क्षेत्र में खेतिहर मजदूरों को' अपनी 
जीविका कमाने का केवल सीमित अवसर प्राप्त हैं क्योंकि जोतें छोटी-छोटी हैं, 
सिंचाई की सुविधाएं कम हैं, दो फसलें पैदा करने वाली भूमि थोड़ी है, खेती 
पुराने ढंग से की जाती है और भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए. आव- 
इयक उपायों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है । 


खेतिहर मजदूर थक. ... ३८९ 
अमीष्ट कार्यक्रम _ 


आवश्यक सुधार --वतमान भूमि-व्यवस्था की एक बड़ी कमी और अस्थिरता 
यह है कि उसमें ऐसे खेतिहर कामगार एक बड़ी संख्या में मिलते हैं जिनके 
रोजगार का तार अटूट नहीं रहता है और जिनके सामने सामाजिक कठिनाइयों 
प्रायः मुंह फेलाये खड़ी रहती हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय आयोजन समिति 
(+]]-वातवा ांगाश ?]8777028 00077/6७) ने १९३८ में 
इस मामले में हाथ डाला था और खेतिहर कामगारों की दशा सुधारने के लिए 
निम्नांकित सुझाव पेश किये थे : क्‍ 


(१) भूमि के स्वामित्व और पट्टे तथा उसकी जुताई में परिवर्तन किया 
जाए; 

२) सरकारी आधार पर संपूर्ण किसान के जीवत का पुनर्गठन किया जाए 

३) कृषि-संबंधी ऋणों का भार हटाया जाए 

४) उपज के लिए लाभप्रद तथा उचित हाट की व्यवस्था की जाए; 

) 


किया जाए 
६) देश के पशुधन की रक्षा और उन्नति की जाए 
७) खेतिहर मजदूरों का संगठन किया जाए; 
) किसान के जीवन और कार्य की प्रत्येक आकस्मिक घटना से रक्षा 
करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी खेतिहर बीमा परियोजना होनी 
चाहिए | द 


हक मापा हिना मे 


प्रथम पंचवर्षीय योजना--प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि-उत्पादन, भूमि हि 


सुधार, सहकारी आधार पर गांवों के पुनर्गठन, आरम्य उद्योगों के विकास और न 


नये कार्यों के निर्माण के संबंध में कार्यक्रम बनाने का पर्यादेश दिया गया था। 
इन सब कार्यक्रमों का उद्देश्य खेतिहर मजदूरों के लिए अधिकाधिक काम-बंधे 

की व्यवस्था करना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने जिन ठोस बातों की सिफा- 
रिश की थी उनमें से कुछ नीचे दी जा रही हैं 


(१) विद्यमान गांवों और गांवों के परिवर्धित क्षेत्रों में घर की भूमिपर 
स्वामित्व का अधिकार प्रदान करता; यथासंभव सागबाड़ी के लिए 
छोटी-सी जगह देने की कोशिश भी की जानी चाहिए ही 

(२) भूमिदान के लिए चुनें गये भूमिहीन कामगारों को भूमि दिलाने के द 
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लिए भूमिदान आंदोलन का अनुसमर्थ विशेष रूप से करना चाहिए; 
भूमिदान' को ग्राम-विकास का एक स्थायी अंग' मानना चाहिए; 

जहां तक संभव हो, श्रमिक सहकारी समितियों को अधिक-से-अधिक 
संगठित करना चाहिए और स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था करने तथा 

अन्य कार्य करने में उनका उपयोग करना चाहिए; द 

(४) नयी तोड़ी हुई भूमि तथा खेती के योग्य बंजर भूमि के खंडों को 
अलग रखना चाहिए और जहां संभव हो, उन पर सहकारी आधार 
पर भूमिहीन खेतिहर मजदूरों तथा छोटे-छोटे कम-उपजाऊ भूखंडों 
के मालिकों को बसा देना चाहिए; 

(५) भूमिहीन कामगारों के सहकारी समुदायों को आथिक सहायता देनी 
. चाहिए। उन्हें इस सहायता का उपयोग' घर बनाने, बल खरीदने 
औजार मोल लेने तथा जिन सहायक उद्योगों का प्रशिक्षण उन्होंने 

. ग्रहण किया है उनको चाल करने में करना चाहिए; 

(६) शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति तथा व्यावसाथिक और प्रब्रिधिक प्रशिक्षण 
के लिए विशेष सहायता दी जानी चाहिए; 

(७) किसानों की भांति खेतिहर मजदूरों की सेवा भी ग्राम्य विस्तार कार्य- 
कर्ताओं को करनी चाहिए। उन्हें खेतिहर मजदूरों के कल्याण तथा 
नियोजन का दायित्व वहन करना चाहिए। ग्राम पंचायतों को तो 
खेतिहर कामगारों के कल्याण-कार्य के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार 
बनाना चाहिए । 


# आह 
>ह डड 
तक 


 खेतिहर मजदूर ग्राम-समाज के ही एक अंग हैं। इसलिए उनकी आर्थिक 
दशा कृषि-अर्थव्यवस्था की समृद्धि पर निर्भर होती है। स्मरण रहे कि प्रथम 
पंचवर्षीय योजना में काफी कृषि-उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दिया गया था । 
जिस भूमि में खेती बहुत होती है उसी पर खेतिहर मजदूर भी केंद्रित हो 
जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि अ-लेतिहर अंचलों की अभथंव्यवस्था 
के विकास के लिए मजदूरों का अभाव खटकने लगता है। ऐसे अंचलों को 
सामुदायिक विकास परियोजनाओं के अंतर्गत लेने से खेतिहर मजदूरों के पुन- 
वास की दिशा में एक सराहनीय काये हो रहा है । 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक कार्यक्रम, परिवहन तथा अर्थतंत्र के 
अच्य क्षेत्रों से संबंधित कार्यक्रम थे । इनके अतिरिक्त, योजना में खादी-प्रचार 
ओर ग्राम्यउद्योगों के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भी थे जिनसे अ-खेतिहर मजदूरों को 
प्रत्यक्ष रूप से छाभ हुआ है। इस योजना में पिछड़े वर्गों के लोगों की 
दशा सुधारने पर विशेष ध्यान दिया गया था। कहना न होगा कि खेती का 
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काम ने करनेवाले मजदूरों में पिछड़े वर्गों के लोगों की एक प्रच्च॒ुर संख्या 
मिलती है । 

भूमिहीन श्रमिकों का पुनर्वास---प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुछ भूमिहीन 
मजदूरों को बसाने की चेष्टा की गयी थी। मद्रास और आंध्र तथा कुछ अन्य 
राज्यों में ऐसा किया गया है। भोपाल में १०,००० एकड़ के एक फाम पर 
हरिजनों को बसाया गया है। द्वितीय पंचवर्षीयः योजना में एक छाख एकड़ 
भूमि में २०,००० परिवारों को बसाने की योजना बनायी गयी है । 

अधिकतम जोत निर्धारित करने से पुनर्वास के लिए कुछ भूमि इकट्ठी हो 
जाएगी । इसके अतिरिक्त, भूदान-यज्ञ से भी कुछ भूमि इकट्ठी हो रही है। 
कितु यहां पर यह ध्यान रखना होगा कि राज्य तथा भुदान-यज्ञ जैसी संस्थाओं 
ने जिन भूमिहीन छोगों को जो भूमि' दी है उसके कारण उन्हें भूस्वामी न 
बन जीना चाहिए; और वेयक्तिक रूप से नये स्वामी तथा नये शोषक बनाने 
के द्वार ने खुलने चाहिए । 

किसान का स्वामित्र-अधिकार--किसान का स्वामित्व-अधिकार कहीं 
जमींदारी का निध्व रूप धारण न कर ले, इससे सावधान रहना होगा क्‍योंकि 
ग्रह घुणित जमींदारी फिर भूमिहदीन मजदूरों को चूसने लगेगी । इसलिए वबतें- 
मान बिसान परिवार की परिभाषा स्वीकार करती होगी जिससे उसकी खेती 
का फार्म इतना "बड़ा न हो जिससे वह बाहरी मजदूरों को नौकर रखे | यह 
फार्म इतना ही बड़ा होना चाहिए ताकि उसके किसान को राज्य से ऋण की 
सुविधाएं तथा कर-मुक्ति मिलती रहे। उन गांवों में ही सामूहिक खेती चालू 
होनी चाहिए जहां भूमिहीन लोगों की संख्या कुल जन-संख्या का एक दशंनीय 

भाग हो । द क्‍ 

सहकारी खेती--भूमिहीन मजदूरों द्वारा सहकारी खेती के लिए भूमि 
कहां से इकट्ठरी की जाए ? इसका उत्तर यही है कि जिस भूमि पर किसी का 
दखल नहीं है और जोतने लायक है, जो भूमि इस समय जोतने लायक नहीं 
है कितु यंत्रीकृत तथा वैज्ञानिक साधनों से भविष्य में हल के नीचे छायी जा 
सकती है, जिस भूमि में बन-बीहड़ साफ करके हल चलाया जा सकता है, जिस 
भूमि का स्वामी अनुपस्थित है तथा जो भूमि अधिकतम जोत निर्धारित होने 
के कारण बच रही है, उस सबको सहकारी खेती के लिए इकट्ठा करना चाहिए 
इस संग्रहीत भूमि को यथेष्ट विस्तार के सहकारी फार्म बना देने चाहिए। इन 
सहकारी खेती सोसाइटियों को सरकार की ओर से, निःशुल्क रूप से, प्रविधिक 
विशेषज्ञों और मार्गद्शंकों की सेवाएं मिलनी चाहिए | इन सहकारी सोसाइटियों 
से अपनी-अपनी भूमि अछूग कर केने का अधिकार कठोरता से बहुत सीमित 
कर देना चाहिए । 
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देहाती क्षेत्रों की ऋण--रिजव बैंक ऑफ इंडिया में एक विशेष विभाग है 
जिसका काम कृषि-ऋण की देखभाल करना है। सहकारी सोसाइटियां भी इस 
ओर ध्यान दे रही हैं। लेकिन इस समय प्रहन प्रायः ऋण की राशि को उप- 
लब्ध करने का नहीं होता है। मुख्य प्रदन तो यह है कि जो ऋण दिया जा 
रहा है वह फार्मों की उत्पादिता बढ़ाने पर लगाया जाता है या नहीं । क्या वह 
खेती के अच्छे औजार खरीदने, बढ़िया बीज मोल लेने या खेती का विस्तार 
करने पर व्यय किया जाता है ? जब तक किसान अकेले ही अपने छोटे-छोटे 
ओर आशिक दृष्टि से अ-लाभकारी खेतों में लगा हुआ है. तब तक उसकी झड़ 
उन लोगों से कैसे मिल सकती है जो विनियोजित पंजी का समुचित प्रतिफल 
चाहते हैं; और जहां इसकी गंजाइश नहीं होगी वहां लोग पंजी लगाने की बात 
तक नहीं सोच सकते हैं ? 

राष्ट्रीक्रण--राष्ट्रीकरण का प्रइन भूमि-व्यवस्था की क्रांति से जुड़ी हुआ 
है । देश की संपूर्ण भूमि-व्यवस्था का पुनर्गठन और पुनरुत्थापन इसके अंतर्गत 
आता है। दूसरे शब्दों में, अभी भूमि पर किसी-न-किसी प्रकार के निजी 
स्वामित्व का जाल बिछा हुआ है जिसका उद्देश्य है लाभ कमाना और भूमि 
को मन-माने ढंग से बरतना । कितु इसके स्थान में द्वतगामी राष्ट्रीकरण की 
कोई पद्धति अपनानी होगी जिससे भूमि का स्वामित्व सामूहिक छाभ के लिए 
समाज के हाथ में चला जाए 

चकबंदौ--भूमि की कम उपज ने भारत में खेती को एक अ-लाभकारी 
धंधा बना दिया है। इस कम उपज का एक मुख्य कारण है भूमि का छोटे- 
छोटे खेतों में बिखरा हुआ होना । ऐसे छोटे-छोटे खेत प्रायः देश के इस कोने 
से उस कोने तक बिखरे पड़े हैं। पिछले वर्षों में कुछ भूमि-सुधार हुए हैं जिनसे . 
जमींदारी-पद्धति की कपालक्रिया हो गयी है और किसानों को अपने खेतों पर 
कानूनी कब्जा मिलू गया है। भूदान आंदोलन से भी कुछ भूमि-सुधार-संबंधी 
कार्यों को प्रेरणा मिली है। कितु इतना होने पर भी, भूमि-व्यवस्था के संपूर्ण 
वर्तमान दोषों के उन्मूलन में अभी काफी समय लग सकता है । 

खेतों की चकबंदी करके उनको लाभकारी फार्मों के रूप में बदलने क॑। 
कितनी आवश्यकता हैं उस पर जितना ही लिखा जाए, थोड़ा होगा । देश' के 
गांवों के पुनरनिर्माण की किसी भी योजना में सबसे ऊंचा स्थान भूमि की 
'पुनव्यवस्था को देना होगा । यदि आवश्यकता पड़े तो इसके लिए देशव्यापी 
सहकारी निगम (000]0७'80४9ए6 20770798/7078 ) भी स्थापित कर देने 
चाहिए जो समूचे ग्राम-समाज का पूर्ण कायापलट कर सकें । ऐसे' निगम प्रत्येक 
गांव या प्रत्येक ग्राम-समृह के लिए बनाये जा सकते हैं। इनका काम किसानों से 
गहन क्षि करवाना होगा । वास्तव में, यदि इस देश में भूमि के स्वामित्व का 
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पूर्ण राष्ट्रीकरण नहीं किया जाता है और खेतीबारी को सरकारी उद्यम का 
स्वरूप नहीं दिया जाता है--सरकारी उद्यम से यहां अभिप्राय वही है जो 
सामूहिक या सहकारी खेती की प्रणालियों के रूप में विद्यमान है--तो हमारी 
समस्या हल होने की कोई आशा नहीं है । 

श्रमिक सहकारी समितियां--सहकारी विभाग के कर्मचारी मंडरू की 
सहायता से सिंचाई, भवन, सड़क, बन तथा कृषि विभागों और अन्य सरकारी 
अभिकरणों को गांव के मजदूरों की सहकारी समितियां बनाने की कोशिश 
करनी चाहिए। इन सहकारी समितियों को निश्चित निर्माण-कार्यों के ठेके 
अपने हाथ में लेने चाहिए और उनको इस क्षेत्र में प्रवधिक सहायता अधि- 
कारियों द्वारा दी जानी चाहिए। बंबई में बन श्रमिक सोसाइटियों (ई0768( 
]900प्रा/ए/8' 800 6008) तथा अन्य स्थानों में. इसी प्रकार की संस्थाओं ने 
जो सफएता प्रास की है उससे साबित होता है कि यदि श्रमिकों को उचित सहा- 
यता और उत्साह दिया जाए तो उनकी सहकारी संस्थाएं बहुत-कुछ काम कर 
सकती हैं । उनसे देहाती क्षेत्रों में बेकारी की समस्या हल करने में योग मिल 
सकता है तथा इस प्रकार कल्याणकारी परियोजनाओं और अन्य सहायताकारी 
कार्यों में सरकारी सहायता मिलने का रास्ता साफ हो सकता है । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत छोटे और 
बड़े निर्माण-कार्यो-पर काफी व्यय हो रहा है। इन निर्माण-कार्यों में ठेकेदारों 
के स्थान में श्रमिक सहकारी संगठनों को यथासंभव अधिक अवसर देना 
चाहिए। इन सहकारी संगठनों के कारण देहातों में काम-धंधों की संख्या बढ़ 
सकती है और उनमें भूमिहीन मजदूरों को रोजगार मिल सकता है। यदि 
अ्रमिक सहकारी संगठनों के निर्माण की आवश्यक चेष्ठटा की जाए तो कोई कारण 
नहीं है कि उनकी स्थापना न हो जाए और उनके पास आवश्यक औजार, साज- 
सामान और अपने निजी परिवहन न हो जाएं। आरंभ में इन संगठनों को 
प्रबंध तथा प्रविधिक ज्ञान-संबंधी सहायता देनी होगी और साथ में उन्हें आव- 
इयक औजार और साज-समान खरीदने के लिए ऋण भी देना होगा । 

ग्राम-सहकारी संगठन--गांवों में हढ़ तथा व्यवस्थित सहकारी संगठनों की 
स्थापना से अनेक देहाती समस्याएं हू हो जाएंगी। ये संगठन उद्योग चाल्‌ 
कर सकते हैं जिनमें फलल कटने के बाद खाली बैठने वाले मजदूरों को काम 
मिलू जाएगा। ये उद्योग ऐसे होने चाहिए जिन्हें विकास की योजनाओं का 
अंग बनाया जा सके। द हर हि 

खेतिहर मजदूर संघध--भूमिह्दीन खेतिहर मजदूरों के संघ बनाने का एक 
विकट प्रश्न सामने आ सकता है। भारत के ग्राम्य अर्थतंत्र के लिए यह एक 
समस्या होगी। इस समय देश में क्ृषि-अभ्रमिकों का कोई उल्लेखनीय मजदूर 


३९४ भारतीय मजदूरों की श्रभ-समस्याएं 


संघ नहीं है। औद्योगिक मजदूरों के संगठित मजदूर संघ हैं जो उनके हितों की 
रक्षा में रात-दिन लगे रहते हैं । कितु खेतिहर मजदूरों ने अभी तक अपना कोई 
संगठन नहीं बन पाया है. क्‍योंकि वे कितने ही गांवों में इधर-उधर छिल्न-भिन्‍न 
पड़े हुए हैं। मजदूर नेताओं तथा ग्राम-हितेषियों को उनकी ओर ध्यान देना 
और लोकतंत्रीय कृषि-श्रमिक संघों का संगठन करना चाहिए ताकि उत्पादन 
की वृद्धि के साथ-साथ श्रमिक-बर्ग के आधारभूत अधिकारों की सुरक्षा भी 
संभव हो जाए। ये संघ देहाती मजदूरों के अधिकारों की चौकसी रखेंगे। वे 
वहां न्यूनतम मजदूरी विधान लागू करवाएंगे, विधि-विहित वेतन-बो्ड स्थापित 
कराएंगे, काम के घंटे नियत और सेवा की शर्तों का नियमन कराएंगे तथा 
कार्यावस्‍थाओं को संतोषजनक बनवाएंगे । 


न्यूनतम मजदूरी विधान--इस समय १९४८ के न्यूनतम मजदूरी अधि 
नियम की छत्र-छाया में ही खेतिहर मजदूर पनप रहे हैं। इसमें उन्हें अपने 
श्रम का न्यूनतम पुरस्कार मिलने की गारंटी प्रात है। इससे उन क्षेत्रों के 
मजदूरों की भूति बढ़े बिना नहीं रह सकती जहां अब भी उन्हें कम मजदूरी 
मिल रही है और उनका शोषण जारी है। कितु भूमि पर निर्भर जनसंख्या के 
बाहुल्‍य तथा मजदूरों के आधिक्य के कारण, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण की 
समस्या टेढ़ी बन गयी है। फिर भी उक्त अधिनियम से देहाती मजदूरों की 
मजदूरी-दर में कुछ-न-कुछ सुधार होगा ही । यहां यह कताना अनुचित न 
ग्ैगा कि खेतिहर मजदूरों की मजदूरी-दर सब जगह समान कर देना अव्याव- 
हारिक और अनुपयुक्त होगा क्‍योंकि एक प्रदेश की आश्िक दशा दूसरे प्रदेश 

भिन्‍न होती है और इस अवस्था में एक प्रदेश की न्यूनतम मजदूरी दूसरे 
प्रदेश के लिए व्यावहारिक नहीं हो सकती है । 

अभी तक एक तदर्थ आधार पर ही खेतिहर मजदूरों की मजदूरी निर्धारित 
करने की चेष्टा की गयी है क्योंकि इस बारे में नियंत्रित अवधि के आंकड़े 
उपलब्ध न थे। यदि नवीनतम आंकड़ों का संग्रह समय-समय पर नहीं किया 
जाता है और देहाती क्षेत्रों के उचित उपभोक्ता-मूल्य-सूचकांक तंयार नहीं किये 
जाते हैं तो कृषि श्रमिक जांच का अब तक का महत्त्वपूर्ण काय घूल में मिल 
जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस संबंध में जो स्कीम सम्मिलित की 
गयी थी उसने कोई संतोषजनक प्रगति नहीं की है और अब उसे तत्परता से 
आगे बढ़ानां चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित 
करने तथा समय-समय पर मजदूरी की दरों में हेरफेर करने का काम बुरी 
तरह पिछड़ जाएगा । 

न्यूनतम मजदूरी नियत होने के बाद, जो सबसे महत्त्वपूर्ण काम' सामने 
आता है वह उसको लागू करने का होता है। देहाती मजदूरों का अपना संग- 
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ठन ने होने तथा आर्थिक अवस्थाएं गड़बड़ होने के कारण, निर्धारित मजदूरी 
का कार्यानवय कोई सररू काम नहीं है। इसलिए, इसके लिए निरीक्षक-तंत्र 
पर भरोसा करना पड़ेगा। निदान, निरीक्षक-तंत्र की संतोषजनक व्यवस्था 
होनी चाहिए । 

अतिरिक्त सेवा के अवसर--यह ठीक है कि न्यूनतम मजदूरी निर्धारित 
करने के लिए तथा समय-समय पर उसमें संशोधन करने के लिए घोर परिश्रम 
किया जा रहा है । कितु इस दिशा में इतना करना ही अलूम न होगा । क्ृषि 
श्रमिक जांच से प्रकट होता है कि देहातों के मजदूरों में बेकारी, अधे-रोज- 
गारी तथा गरीबी की विकट समस्याएं मौजूद हैं। उनके रहन-सहन के नीचे 
स्तर का कारण है उनकी स्वल्प कमाई तथा नौकरी के अवसरों की कमी । 
इसलिए उनको नौकरी के अधिक अवसर प्रस्तुत करने का मुख्य प्रयास करना 
आहिए। 

यह दूसरी बात है कि इन देहाती मजदूरों को काम-धंधा कहां दिया जाए--- 
सेतीबारी में ही दिया जाए या अन्यत्र ? इस विषय पर अभी सोच-विचार की 
बागें ही ढीली की गयी हैं। प्रायः यह देखने में आता है कि जहां पंचवर्षीय 
सोजनाओं के कारण भूमि की सिंचाई की प्रच्चुरता हुई है और जहां दोहरी 
फसलें पेदा होने लगी हैं वहां भले ही खेतीबारी में अधिक मजदूर खपाये जा 
सकते हैं, भन्यर्थां नहीं । द 

इससे स्पष्ट है कि मजदूरी के अवसर पेदा करने के लिए किसी अ-खेतिहर 
अंचल का द्वार खटखटाना होगा । कृषि श्रमिक जांच से विदित होता है कि 
दस प्रतिशत खेतिहर मजदूर अपना पेट भरने के लिए खेती को छोड़कर दूसरे 
सहायक व्यवसाय करते थे। वे प्रायः घर बनाने, सड़क बनाने और मरम्मत 
करने के उन कामों में, जिनमें दक्षता की जरूरत नहीं होती है, तथा गाड़ी 
चलाने में लगे हुए थे । अस्तु, खेतिहर मजदूरों के लिए काम-धंधे चाहिए | 
उन्हें रोटी कमाने का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए योजनाओं के अंतगत 
जहां कहीं कुशलता रहित कार्यों को करवाने का अवसर आए वहां सबसे पहले 
इन देहाती मजदूरों को काम देना चाहिए। उन्हें लघु उद्योगों, कताई-बुनाई के 
बिकेंद्रित उद्योगों तथा अन्य इसी प्रकार के काम-धंधों में लगाया जा सकता है। 

प्राय: खेतीबारी का काम फसल पर ही होता है। भारत में तो यह बात 
सोलरूहो आने सच है क्योंकि यहां खेतीब।री मॉनसुव की कृपा पर निभर होती 
है । भारत में किसान वर्ष के अधिकांश दिनों में निकम्मा बैठा रहता है जबकि 
फसल पर तीन-चार महीने उसे दम लेने की फुरसत नहीं होती है। खेतीबारी 
के काम को मुख्य तथा सहायक धंधों समेत वेज्ञानिक तथा क्रमिक ढंग से 
संगठित करने पर अच्छी तरह ध्यान नहीं दिया गया है ताकि किसान वर्ष भर 


३९६ भारतीय मजद्रों की श्रम-समस्याएं 


नियमित रूप से काम-धंधें में लगा रहे । इस उद्देश्य को पुरा करने के लिए 
एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जिसमें खेतीबारी को मुख्य उद्योग माना 
जाए और उसके सहायक काम-धंधों और व्यवसायों को उसके साथ नत्थी कर 
दिया जाय जिससे समस्त योजना एक सर्वागीण योजना बन जाए। जो भूमि- 
सुधार किया जाए उसमें भूमि पर निर्भर जन-संख्या में कमी करते पर ध्यान 
दिया जाए ताकि ग्राम क्षेत्रों में अर्धरोजगारी की दशा में सुधार हो सके और 

ग्रामीण शिल्पों तथा अन्य धंधों के लिए जनशक्ति उपलब्ध हो सके । 
... ग्राम्य उद्योग-प्राम्य शिल्पों और कुटीर उद्योगों के उत्पादन को संरक्षण 
देना आवश्यक है, जेसे हथकरघों को धोती बनाने का भार सौंप दिया जाए। 
यदि ऐसा नहीं होगा तो जब तक उक्त उद्योगों के संगठन और उत्पादन-प्रविधि 
में तरक्की नहीं होती है तब तक वे बड़े उत्पादकों की प्रतियोगिता की टक्कर 
नहीं झेल सकते हैं। वास्तव में, जैसा कि स्विटजरलैंड और जापान में देखने 
में आता है, कुटीर उद्योगों को बढ़े उद्योगों का प्रदाय-उद्योग मानना चाहिए । 

देहाती कारखाने ( एएा'छो छ078॥008 )--गांवों या पग्राम-समूहों में 
कुटीर उद्योगों के अतिरिक्त, छोटी-छोटी वर्कशॉपें (कारखानें ) भी खोलने 
चाहिए ताकि उनसे बढ़इयों, बुनकरों और अन्य शिल्पकारों को आधुनिक औजार 
और सामान मिल सके । फिर समय' बीतते वह अवसर भी आयेगा जबकि 
जो गांव आज नगरों से अपनी आवश्यकताओं का सामान खरीद रहे हैं, वही 
कल नगरों को सामान सप्लाई करते दिखायी देंगे । 

प्रश्निक्षण-कें द्र--इसके अतिरिक्त गांवों में व्यावसायिक तथा प्रविधिक शिक्षा 
के लिए प्रशिक्षण-केंद्रों का जाल बिछा होना चाहिए। ये केंद्र समय बीतते बेकार 
तथा अप्रशिक्षित लोगों को कमाऊ और प्रशिक्षित कामगारों में बदलने की 
क्षमता रखते हैं। जो जन-शक्ति आज देश की छाती पर भार बनी हुई है वह 
कल राष्ट्र के लिए एक निधि बन जाएगी । 

कुटीर उद्योगों के दोष--सभी जानते हैं कि भारत में कुटीर उद्योग पंगु 
बना आ रहा है। इसके अनेक कारण हैं। इनके विदलेषण से निम्नाकित' मुख्य 
बातें सामने आती हैं । 


(१) कम दामों पर सहज में कच्चा माल उपलब्ध करने में कठिताई; 

(२) मानक स्थिर करने तथा डिजाइनें (आकल्पन ) बनाते में पथ्प्रद्शन 
की कमी 

(३) उन वस्तुओं. को बनाने में प्रविधिक ज्ञान का अभाव जो आवश्यकता 

... पड़ने पर बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता कर सके; |. । 

(४) पूंजी की कमी तथा उपयुक्त हाट-व्यवस्था का अभाव | 
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उक्त दोषों को दूर करना होगा। इसके अतिरिक्त, सरकारी अभिकरणों 
द्वारा कुटीर उद्योगों के लिए संगठन, साज-सामान, कच्चे माल तथा अन्य 
सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए । जिस प्रकार बड़े उद्योगों में बिजली 
का उपयोग करते हैं उसी प्रकार कुटीर उद्योगों में भी उसका अधिक-से-अधिक 
उपयोग करना होगा । 

एक संत्तोषजनक बात यह है कि यहां छोटे और बड़े उद्योगों में आपसी होड 
की जगह आपसी सहयोग की भावना पायी जाती है। फिर भी यदि उन दोनों 
के बीच कोई मतभेद हो तो उसे दूर करने के उपाय निकालने चाहिए क्योंकि 
हमें यह न भूलना चाहिए कि समूचे देश के आशिक उत्थान में दोनों उद्योग 
एक-दूसरे के अनुपूरक हैं । 

घर-- इसमें तनक भी अत्युक्ति नहीं है कि' खेतिहर कामगारों के रहने के 
घरों की हालत बहुत बुरी है। गांवों में जो टूटी-फूटी झोपड़ियां दिखायी देती 
हैं वे प्रायः इन्हीं मजदूरों की होती हैं। इनकी दशा सुधारनी चाहिए। सबसे 
पहले उन्हें अपने मकान की भूमि पर, जिस पर उन्हें केवल अस्थायी अधिकार 
प्रास होता है, कब्जा-दखिलकारी दे देना. चाहिए। जहां मकान की यह भूमि 
गांव-पंचायत की संपत्ति हो, और उस पर खेतिहर कामगार का कब्जा चछा 
आ रहा हो, वहां पंचायत को वह भूमि उसे बे-पैसे दे देनी चाहिए। और जहां 
यह भूमि किसी ब्यक्ति की जायदाद हो और उस पर कामगार का कब्जा चछा 
आ रहा हो, कहां उसकी अनुनय-विनय' द्वारा तथा यदि आवश्यकता पड़े तों 
कानून बनाकर, वह भूमि भूमिहीन कामगार को दिलानी चाहिए । 

कितने ही राज्यों ने कानून अथवा नियम-विनियम बनाकर खेतिहर मजदूरों 
के लिए गांवों में गरह-निर्माण की भूमि की व्यवस्था का द्वार खोल दिया है। 
अब यह ग्राम-समाज का कतंव्य है कि वह भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बिना 
मूल्य लिये मकान बनाने के प्लॉट दे। किसी-किसी दशा में स्थानीय सामग्री _ 
देकर उनके लिए मकान बनवाने में कुछ हद तक सहायता की जा सकती है । 


उपसंहार 


खेतिहर मजदूरों की क्या समस्याएं हैं, इनका संकलन पिछले पृष्ठों में किया 
गया है और उनको हल करने के उपाय भी बताये गये हैं । इन मजदूरों की 
समस्या कितनी गंभीर है उसकी ओर से आंखें नहीं मूंदी जा सकतीं । देश में 
उनकी संख्या ३४ करोड़ है जिनमें स्त्रियों का अनुपात उन स्त्रियों के अनुपात 
से कहीं अधिक है जो देश में फेक्टरियों के २८ लाख मजदूरों के बीच में काम 
करती हैं । । 


३९८ भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


खेतिहर मजदूरों की संख्या देश के समस्त मजदूरों की संख्या का एक बड़ा 
अंग है । ग्राम-अर्थतंत्र में यह वर्ग सबसे नीचे पड़ा हुआ है । उसका जीवन-स्तर 
ऊंचा उठाना आज हमारे देश की एक सबसे बड़ी आर्थिक और सामाजिक 
समस्या बन गयी है । 

खेतिहर कामगार की दशा सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि सामंतीय 
अधिकारों, भू-स्वामित्व के दोषपूर्ण वितरण, शोषणकारी मजदूरी-दरों और 
प्रत्येक प्रकार की सामाजिक निर्योग्यिताओं का अंत कर देना चाहिए। ग्राम- 
समाज में भूमिधारियों और भूमिहीनों के बीच का अंतर मिटाकर सबको 
समान अवसर देना चाहिए । ग्रामोन्‍नति की परियोजनाओं को कार्यान्वित करते 
समय सबसे पहले अधिक ध्यान कम रियायतें-प्राप्त तथा कम आय-वाछे लोगों 
को लाभ पहुंचाने पर देना चाहिए। गांवों में किसान की खेतिहर भूमि था 
फार्म या जोत की अधिकतम सीमा निश्चित होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 
ग्रामीण विकास-कार्य समूचे ग्राम-समाज की भलाई के लिए होना चाहिए । 

काय की रूपरेखा --- जंब उन खेतिहुर कामगारों की संख्या बढ़ जाएगी 
जिनके पास जोतने के लिए भूमि होगी, तब उनका सामाजिक मान भी ऊंचा 
उठ जाएगा और निः:संदेह उनके आर्थिक अवसर भी बढ़ जाएंगे। यहां पर 
एक बात कहना आवश्यक है : कृषि श्रमिक जांच से प्रकेट होता है कि ५० 
प्र० श० खेतिहर मजदूरों के पास' प्रति परिवार रूंगभग' तीन शुकड़ भूमि है। 
कितु उनके उपभोग-मानक और जिनके पास भूमि नहीं है उनके उपभोग-मानक 
में काफी अंतर है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि भूमिहीनों में भूमि 
का बंटवारा करने से सामाजिक और आशिक स्थिति में सुधार हुआ है, कितु 
जीवन-स्तर ऊंचा उठाने और रोजगार की स्थिति में विस्तार करने में कोई 
अधिक सफलता नहीं मिली है । इसलिए नीचे लिखी चीजें करनी चाहिए : 


(१) खेती के उत्पादन, पशु-घन तथा उद्यान-आरोपण में वृद्धि करना; 

(२) ग्राम अर्थतंत्र का विकास करना, अर्थात्‌ ग्राम के विकास कार्यों में 
अधिक परिश्रम करना, छोटे उद्योगों तथा खेतीबारी की प्रक्रिया पर _ 
अधिक ध्यान देना; 

(३) खेतिहर कामगार की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाना और उसे इस योग्य. 
बनाना कि उसमें आत्मविश्वास की भावता अधिक हो चछे, भूमि के 
फिर से बंटवारे से जो आधथिक अवसर सामने आएं उनका लाभ उठाने 
की योग्यता उसमें पंदा हो सके, उसको शिक्षा की सुविधाएं और 
दूसरी रियायतें दी जाए द 

(४) खेतिहर कामगारों की निर्वाह-अवस्थाओं में सुधार करना । 


खेतिहर मजदूर ३९९ 


है. 


देश की गरीबी को जड़-मूल से खोदने के लिए जिन बुनियादी बातों पर 
विशेष ध्यान देना चाहिए वे हैं खेतीबारी की पंदावार बढ़ाना, आथिक हलचलों 
का फंलाव बढ़ाना, भूमि को फिर से बांदना और खेतिहर मजदूरों को सामा- 
जिक सुविधाएं देता । गांवों में विभिन्‍न फसले उगाने तथा खेतीबारी में अधिक 
परिश्रम का उपयोग करने और विविध प्रकार के काम-धंधे चाल करने से 
खेतिहर मजदूरों के लिए रोजगार के नये-नये अवसर पेदा हो जाएंगे । राष्ट्रीय 
विस्तार खंडों तथा सामुदायिक परियोजनाओं के क्षेत्रों में समाज के दुर्बल अंगों 
अर्थात्‌ छोटे-छोटे किसानों, भूमिहीन काइतकारों, खेतिहर मजदूरों तथा कारी- 
गरों की सेवा पर अधिक ध्यान देने से खेतिहर मजदूरों की स्थिति अपने-आप 
सुधरने लगेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य-सेवाओं के प्रसार से भी खेतिहर मजदूरों 
तथा समाज के अन्य दुबे अंगों को लाभ पहुंचेगा और उनमें नये अवसरों से 
लाभ उठीने की शक्ति का संचार होने रूगेगा । द 
. पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या, आधुनिक उद्योगों, व्यवसायों और व्यापार 
में जो बढ़ोतरी हुई है. तथा ग्रामीण क्षेत्र के परंपरागत आशिक ढांचे की जो 
चूले हिल गयी हैं, उनका खेतिहर मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ा है ? इससे दो 
मुख्य बातें सामने आयी हैं--सामाजिक ढांचे में हेरफेर हुआ है और नौकरियों 
के नये द्वार खुल गये हैं। जो खेतिहर मजदूर परिगणित जातियों तथा पिछड़े 
वर्गों के थे उनकी" सामाजिक निर्योग्यताओं में काफी संशोधन हो गया है। 
क्रितनी की निर्योग्यताएं मिट गयी हैं। कितु काम-धंधों की स्थिति, जिससे 
आर्थिक समस्‍या हल हो सके, पहले से विकट हो चली है । 

विद्ञाल वहु-उद्देश्यीय नदी घाटी योजनाओं से देहाती क्षेत्रों की प्रचुर ऊसर- 
. बंजर भूमि में खेती होने तथा कितने ही छोटे-बड़े-मंझले उद्योगों का सूत्रपात 
होने की आशा' की जाती हैं। इससे लाखों-करोड़ों लोगों को काम-धंघे मिलने 
लगेंगे। सिंचाई और बिजली की योजनाओं, नलकूपों के निर्माण, राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा-खंडों तथा सामुदायिक परियोजनाओं, आदि से आशा बंधी है . 
कि खेती की उपज बढ़ जाएगी जिससे देहाती क्षेत्रों के जीवन के शअत्येक अंग 
पर प्रभाव पड़े बिना न रहेगा। परिणाम यह होगा कि गांवों और नगरों, दोनों 
में दिन-पर-दिन नये-नये फूल खिलने लगेंगे । 

इन विकास योजनाओं से नयी-तयी समस्याएं पेंदा होने छगी हैं । 
उदाहरण के लिए, खेतीबारी में आधुनिक यंत्रों का प्रयोग शुरू हो जाने से 
उसमें नयी पंजी-विनियोग की आवश्यकता उत्पन्न हो गयी है । किसान के 
. लिए सिंचाई की बडी योजनाओं तथा बिजली की शक्ति की व्यवस्था होने से 
खेती में आधुनिक यंत्रों, औजारों तथा अधिक परिश्रम का उपयोग होना 
स्वाभाविक है। ऊसर-बंजर भूमि को हल के नीचे लाने से खेती का विस्तार 


४००. भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


बढ़ रहा है और उसके साथ निचली तराई से पानी निकालने, नयी बस्तियां 
बसाने, परिवहन तथा हाट-व्यवस्था करने जेसी कितनी ही उलझनपूर्ण सम- 
स्थाएं पेदा हो गयी हैं। खेती की तकनीक सुधारने का प्रश्न तो सदा 
अनुपेक्ष्य है । 
येक क्षेत्र की स्थानीय दशाओं तथा आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर 

वहां के खेतिहर मजदूरों तथा दलित लोगों के उद्धार के लिए हरेक कोशिश 
की जानी चाहिए। सामान्यतः, प्रत्येक पांच गांवों के समुदाय अथवा ५०० 
परिवारों के छिए एक बहुद्देश्यीय सहकारी समिति होनी चाहिए जो उनकी 
आवश्यकताओं और सुविधाओं पर ध्यान दे सके। यह समिति उनके लिए 
रेडियो, उद्यानों, व्यायामशालाओं या अखाड़ों तथा नाख्यशालाओं का प्रबंध 
कर सकती है। 

भारत लोकतंत्रीय भावना से प्रेरित होकर मंगल-राज्य' की स्थापना" के लिए 
बीड़ा उठा चुका है और अपने चरम लक्ष्य की ओर हृढ़ता से पग आगे बढ़ाता 
जा रहा है। भारत की धरती से रजवाड़े उठ गये हैं; जमींदारी-पद्धति का दीपक 
बुझ चुका है; किसान की अधिकतम जोत निर्धारित करने का प्रस्ताव सामने रखा 
हुआ है; और सामुदायिक परियोजनाएं चाल हैं जिनको यदि ठीक ढंग से योजना- 
नुसार कार्यान्वित कर दिया गया तो इस देश के ग्राम्य जीवन का कायापरूट हो 
जाएगा । इसके अतिरिक्त यहां बहुद्देश्यीय सहकारी समितियों' का' संगठन जारी 
है जिसका लक्ष्य है सहकारी कामनवेल्थ (सार्वधन) की स्थापना करना; और 
इसकी देन यह होगी कि विभिन्‍न वर्गों की आपसी तू-तू, मैं-मैं कम हो जाएगी। 
देश में मृत्यु-कर, संपत्ति-ककर तथा अधिकर भी छागु हो चुके हैं; भूमि-जोतले- 
वाले को भूमि का वास्तविक स्वामी मान लिया गया है; कृषि तथा उद्योग के 
राष्ट्रीकररण तथा सामाजीकरण और निजी उद्योगों को सरकारी उद्योगों में 
रूपांतरित करने की क्रमिक प्रक्रिया चल रही है। ये सब चीजें निःसंदेह देश 
में अभीष्र समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना कर देंगी । 


४०२ भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


प्रव्॒जन, दुनिया के बाजारों की आपसी होड़ तथा छोटे राज्यों को बड़े राज्यों 
की अधीनता से मुक्त करने की लोकतंत्रीय भावना का उल्लेख किया जा सकता 
है। १८२५-२६ के संकट के कारण श्रमिकों में जो असंतोष की छहर दौड़ गयी 
थी उससे कितने ही राष्ट्रीय मजदूर संघों को बढ़ावा मिला था। इनमें इंग्लेंड 
की ग्रांड नेशनल कॉसोलीडेशन आँव' ट्रेड यूनियन्स (जाके ं8त0ाओं 
(0780॥048007 ० 7:06 ए-70०78) तथा संयुक्त राज्य की नेशनल 
ट्रेड यूनियन्स (७४079! ०866 एफां078) के नाम गिनाये जा सकते 
हैं। कितने ही गुप्त क्रांतिकारी तथा समाजवादी संगठन फ्रांस की भूमि पर 
पनप उठे थे । इन राष्ट्रीय मजदूर संघों के केंद्रों ने श्रम के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप 
के पोषण के लिए हिडोले का काम दिया । 

अंतर्राष्ट्रीय मजदूर आंदोलन के इतिहास की पहली दुघंटना १८३६ में हुई 
जबकि ब्र सेल्स के एक कामगार को अपने साथियों की सभा करने के कारण 
गिरफ्तार करके जेल का दंड दिया गया। इम सभा का उद्देश्य मजदूरों को 
सामान्य परिवेदनाओं पर बातचीत करना था। इस गिरफ्तारी और कारावास 
के दंड से सनसनी फैल गयी और' लंदन कामगार संघ (07607 ७४००४- 
गशशाल8 88000 07) ने विलियम लॉवेट के नेतृत्व में बेल्जियम 
के कामगारों के नाम' एक अंतर्राष्ट्रीय “अभिभाषण ” जारी किया जिसमें 
बेल्जियम सरकार के उक्त एकतंत्रवादी कृत्य का घोर विरोधी किया गया था । 
यह पहला अवसर था जबकि एक देद्य के राष्ट्रीय श्रमिक गुट ने अपनी राष्ट्रीय 
सीमाओं को छांघ कर दूसरे देश के कामगारों की अवस्था पर चिन्ता प्रकट की 
थी। इस प्रकार एक हृष्टात सामने आ गया। १८३८ में छॉविट ने यूरोप के 
श्रमिक वर्गों का इन शब्दों से आह्वान किया था : “पूंजी का उत्पादन करने 
वाले साथियों ! यह देखकर कि हम पर अत्याचार करने वाले संगठित हैं, हम 
स्वयं क्‍यों संगठित नहीं हो जाते और हम अपने दिलों में वह पवित्र उत्साह 
बयों पैदा नहीं करते जिससे हम युद्ध के अन्यायों, निरंकुश शासन की बरबरताओं 
और उनसे अपनी जाति पर टूटने वाली विपत्तिओं के पहाड़ों के रहस्य का 
भंडाफोड़ कर सकें । ” क्‍ 

लॉवेट के शब्दों में प्रगतिशील समाजवाद तथा श्रमिक भावनाओं की वहु 
आवाज गूंज रही है जिसकी उन दिनों कल्पना तक न की जा सकती थी ! उसे 
एक भविष्यद्रष्टा मानना होगा जिसको एक दाताब्दी पहले ही एक ऐसे 
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की रचना की झलक मिल गयी थी. जो मजदूरों के _ 
सामान्य कष्टों का सामना संगठित रूप से कर सके और मजदूरों की सामान्य 
सैद्धांतिक आस्था पर अडिग. बना रहे। लॉवेट-सरीखे' पुरुषों के विचारों ने 
श्रमिकों की विचारधारा में तीत् उत्तेजना पैदा कर दी; और उस दश्यक का अंत 
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होते-होते, फ्रांस और इंग्लेंड में श्रम-तत्त्व-चितकों के अनेक छोटे-छोटे गुट बन 
गये जिनमें समाजवादियों (४००७)॥8॥8), ओवेनपंथियों ((09७॥॥७8) , 
क्लांतिकारी लोकतंत्रवादियों (०७ए०प्रतर078७ए )छ705'छांड) और 
साम्यवादियों ((/07777प77808) के नाम गिनाये जा सकते हैं। इन सबने 
मिलकर श्रमिक वर्गों के उद्धार के छिए एक “अंतर्राष्ट्रीय समाज ” बनाने की 
योजना का एक स्वर से अनुसमर्थन क्रिया था। इस योजना को ठोस रूप देते 
के लिए लंदन में एक सम्मेलन बुलाने की तेयारी होने लगी थी कितु चटिस्ट- 
आंदोलन ((/787080 १0ए९७770०760) की आकस्मिक विफलता तथा लॉवेट 
और अन्य प्रमुख आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी के कारण वह सम्मेलन नहीं 
हो सका । इन आंदोलनकारियों को एक आम' हड़ताल की कोशिश करने के 
आरोप में पकड़ लिया गया था। तु, उस समय तक इस अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक 
आंदोलन में कितने ही गण्यमान्य नेता शामिल हो चुके थे जिनका साहस इस 
प्रकार की आरंभिक असफल्ताओं से नहीं हट सकता था। अंत में उन्होंने 
पेरिस में सम्मेलन किया और वे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन बनाने के लिए 
दिन-पर-दिन अथक प्रयात्त करते रहे । 
कम्युन स्ट॒ घोषणापत्र ((०शाशप्राहश, ७॥7 06800) --- १८४० 
और १८४७ के बीच में, श्रम-तल्वज्ञों अर्थात्‌ काल माव्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, 
माइकेल बाकूनिरन, फेसना टद्रृष्टान, विलियम लॉवेट, आगस्टा ब्लांग्री तथा 
डेनियल ली ग्रांड ने समस्त श्रम विचार पद्धति की रचना की । इसमें सबसे बड़ा 
योगदान कार्ल मास का था जिन्होंने एंगेल्स की सहायता से सुप्रसिद्ध कम्युनिस्ट 
धोषणापत्र का डंका बजाया। थह घोषणापत्र (*(७77स्‍0800) मूलतः कम्यु- 
निस्ट संघ ((7079777प्780 .,08206) के लिए तैयार किया गया था जो 
कार्छ माक्स के प्रभाव के अंतर्गत “लीग आऑँव दि जस्ट” (,0७8६2प० ० 
0]8 तेंप्&8) के उदर से निकलकर बन गया था। जो निर्वासित जमेन 
क्रांतिकारी पेरिस, स्विटजरलैंड और ब्रसेल्स में रहते थे वे इस लीग आँव दि. 
जस्ट को पिछले १५ वर्षों से. चला रहे थे । जिस पुस्तिका में साम्यवाद के 
आचारों का वर्णन किया गया है वह मात्संवादी उपदेशों की बाइबिल बन 
गयी है । द 
.. लीग के पुरातन उद्घोष “सत्र मनुष्य भाई-भाई हैं” को तिलांजलि दे 
दी गयी । इसका स्थान एक अन्य उदघोष ने ग्रहण कर लिया जो आगे चलकर 
जगह-जगह युद्ध घोष का काम देने छूगा | यह उद्घोष है : “सब देशों के काम 
करने वाले मजदूरों, एक हो जाओ । इसमें आपका कुछ भी न जाएगा ! और 
यदि आपका कुछ जाएगा ही तो जाएंगी आपके पेरों की ये बेड़ियां और बदले 
में भापको मिलेगी यह सब दुनिया । द 
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इस घोषणापत्र ने उन विचारों में नयी रूह फुंक दी जो कृगभग एक दशक 
से समाजवादी और क्रांतिकारी क्षेत्रों में पेंग मार रहे थे । उसने पूंजी! और श्रम 
के संघर्ष पर वर्ग-युद्ध का रंग चढ़ा दिया; उसने पूंजीवादी पद्धति के सिद्धांत 
पक्ष और व्यवहार पक्ष दोनों की विकृत बताया क्योंकि उससे फिर-फिर कर 
संकट पेदा होते रहते हैं। पंजी और श्रम में आपसी द्वेष' होना स्वाभाधिक्र है, 

सलिए उसने निजी संपत्ति के पूर्ण उत्सादन तथा समाज के कम्युनिस्ट स्वरूप 

की स्थापना करंने का प्रस्ताव किया । यह कार्यक्रम तभी सफल हो सकता है 
जबकि देश की राजनीतिक सत्ता कामगारों के हाथ में आ जाए। इसको 
सफलता अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग की कारवाई पर भी निर्भर है। 

इस नूतन घोषणापत्र से कम्युनिस्ट विचारधारा एक निश्चित दिशा में 
मुढ़ गयी । यही इसका महत्त्व है। इसके प्रकाशन से पहले श्रम-नेताओं के 
मस्तिष्क में धृथले विचार थे। इसने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन का ध्येय 
निश्चित कर दिया--कम्युनिस्ट क्रांति तथा श्रमिकों की संयुक्त कार्रवाई । 

यह घोषणापत्र १८४७ में हूंदन-सम्मेलन में पढ़ा गया और उराको पूरी 
तरह स्वीकार कर लिया गया। प्रचार तथा रचनात्मक कार्य की योजना बनायी 
गयी और घोषणापत्र के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अगला सम्मेलन 
१८४८ में ब्र सेल्स में बुलाने की घोषणा की गयी। कितु १८४८ की क्रांति- 
कारी लहर से इस आशा पर पाला पड़ गया। तब तक इंग्लेंड में अधिकार- 
पत्रवाद (()&70877))* भी घराशायी हो गया तथा फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र 
की स्थापना हो गयी । 

प्रथम अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक समाज (780 [॥७7080079) -- भंत- 
रष्ट्रीय मजदूर आंदोलन का द्वितीय चरण १८४८-१८८९ में विकसित हुआ | 
इसकी कहानी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक समाज (फरस्ट इंटरनेशनल) की रचना, 
उन्‍नति और अवसान की कहानी है। उक्त अवधि के प्रथम सोलह वर्षों में 
यह भावना राख के ढेर में चिनगारी की भांति भले ही छिपी रही हो, ऊपर 
से चारों ओर काहिली और निष्क्रियता ही दिखती रही। १८४८ की क्रांति- 
कारी लहर के बाद जो सन्नाटा छा गया था उसने केलीफोनिया में सोने की 
खानों की खोज, खेती की तकनीक में उन्नति, रेलमार्गों के विस्तार तथा 
महासागरीय परिवहन के कारण और भी विकट रूप घारण कर लिया। इससे 
औद्योगिक उनन्‍तति और समृद्धि का युग आ गया और बौद्धिक क्षेत्र में अनुदार- 
वादी प्रवृत्ति की तूती बोलने लगी । प्रबक्त विपक्षी भी फिलहाल संतुष्ट और 
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* १८३७-४८ में सुधार-भ्रांदोलन चला था। यह नाम लोक़तंत्रीय घोषणापत्र “पीपुल्स 
चादर” से लिया गया था । 
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ऋप हो रहे । अब सामाजिक समस्याएं उत्तेजना फैलाने में असमर्थ थीं | वास्तव 
में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में अपने-अपने देश को आगे बढ़ाने की होड़ ने 
उन्हें एक कोने में धकेल दिया । 

निदान, अनेक यूरोपीय घटनाओं ने श्रमिकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के विकास 
का मार्ग साफ करना आरम्भ कर दिया । लगभग १८६० में इटली की प्रथम 
संसद की बेठक टूरिन में हुई। रूस में दासता के उन्मूलन की घोषणा से एक 
नये सुधारवादी युग का श्रीगणेश हुआ । जर्मनी में राजनीतिक प्रगति के लिए 
फिर से उदारतापूर्ण मांगें पेश की जाने छगीं। इन घटनाओं से कामगारों की 
आंखें खुल गयीं और यूरोपीय महाद्वीप के मजदूरों ने इंग्लैंड के मजदूरों के 
साथ अपना संपर्क कायम कर लिया । एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय भावना उभर 
आयी और कामगारों के “अभिभाषणों” से आकाश गंज उठा । सब जगह यही 
आवाजब्सुनने में आती थी “दुनिया के मजदूरों |! एक हो जाओ ।” परिचिमी 
भूरोप के प्रमुख देशों के मजदूर नेताओं का एक सम्मेलन १८६४ में सेंट मार्टिन 
हाल, लंदन में हुआ जिसने अंतर्राष्ट्रीय कामगार संघ (3706"7900॥87 
#िकट्आाणाा8 488009/07) की रचना के लिए ठोस कदम उठाया । 
इसी आअं० का० संघ को आमतौर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक समाज (४ 78॥ 
4700709//079) ) कहते हैं । एक प्रतिनिध्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय समिति बना 
कर उसको इसबसमाज का काय-भार सौंपा गया। कार्ढ मास ने इसमें जो 
उद्घाटन-अभिभाषण किया था उसमें उन्होंने उसके कार्यक्रम और नीति 
पर प्रकाश डाला था। इस अभिभाषण की भाषा बड़ी प्रांजल और प्रौढ़ 
थी। वास्तव में इस सम्मेलन में विभिन्न श्रम-विचारधाराओं के नेता पधारे 
थे। उसमें कट्टर साम्यवादी से लेकर सामान्य सुधारवादी तक उपस्थित थे । 
मावस के उक्त अभिभाषण में सबको संतुष्ट रखने का ख्याल किया गया था। 
उसमें सामान्य श्रमिकों की महत्त्वपू्ण एकता पर अवश्य बल दिया गया था; 
कितु साथ ही निजी संपत्ति हड़पने तथा क्रांति द्वारा राजसत्ता हथियाने जैसे 
विवादास्पद विषयों को छेड़ने की कोशिश तक नहीं की गयी थी । सह 

उक्त अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक समाज (इंटरनेशनल) विभिन्न देशों के कामगार- 
संगठनों के लिए एक केंद्रीय सुचना कार्याल्य-सा बन गया। स्थानीय तथा 
राष्ट्रीय कामगार समाज उसके सदस्य बन सकते थे । उनको अनुभाग (860- 
0078) कहते थे । प्रत्येक अनुभाग को अपने ढंग से अपना संगठन करने की 
पूरी छूठ थी कितु वाधिक सम्मेलन में उनको अपने प्रतिनिधि भेजने पड़ते थे । 
ये प्रतिनिधि एक महापरिषद्‌ (०7678) ०0०प्राथं।) का छुनाव करते थे। 
इस महापरिषद्‌ का कार्य कोरा कागजी था अर्थात्‌ वह अपने सदस्यों को 
विभिन्‍न देशों में श्रम-बाजार की स्थिति बताती थी, श्रम की कार्यावस्‍थाओं का 
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अध्ययव करती थी, संसार के कामगारों की हृष्टि सामान्य समस्याओं की ओर 
'खींचती थी, आंकड़े इकट्ठी करती और राष्ट्रीय श्रमिक संगठनों को मजबूत बनाने 
के लिए उत्साह देती थी । 

प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भमिक समाज (इंटरनेशनल ) का जन्म १८६४ में हुआ 
और १८७० में वह युवक बन गया । इसको सम्भेछन काले मावर्स के व्यक्तिगत 
नेतृत्व और अधीक्षण में जेनेवा, ब्र सेल्स, बाल तथा अन्य स्थानों में हुए, 
जिससे उसकी प्रतिष्ठा और ख्याति में आशातीत वद्धि हो गयी । इंग्लेंड, फ्रांस, 
जरम॑नी, हालेंड, बेल्जियम, इटली और स्विटजरलेड के प्रमुख राष्ट्रीय मजदूर 
संघों ने “इंटरनेशनल '” की धाक और नेतृत्व को स्वीकार कर लिया | कितु 
कुछ भीतरी और बाहरी कारणों से उसका पतन १८७१ में आरंभ हो गया । 
१८७० में फ्रांस-प्रशिया युद्ध छिड़ गया, और श्रमिक वर्ग के भांदोलनकारियों 
ने पेरिस कम्यून (क्वापह्र ((एाएा०0) नामक विद्रोह खड़ा कर «दिया | 
कितु थीयस के नेतृत्व में स्थापित फ्रांसीसी गणतंत्र की अरथायी सरकार ने 
विद्रोह को पूरी तरह कुचल डाला । थीयर्स ने “गंडों को भीड़” से पेरिस को 
छुटकारा दिलाया और उसने प्रत्येक विभाग को प्रमुख अधिकारियों को जो 
तार-संदेश भेजा था वह यह है : “उनके (गंडों के) शों से भूमि ढक गयी 
है। यह भीषण हृश्या एक चेतावनी बन जाएगा । 

जो लोग लड़ाई में जूझ गये, जिन्हें जेल के सीखचों के फ्रीतर दूंस दिया 
गया और जिन्हें काछा पानी भेजा गया उनमें अधिकांश कामगार थे। इस 
कम्यून (सस्वामित्व) विद्रोह की चिनगारी अपने-आप फूट पड़ी थी। छोगों 
की इच्छा एक अनुदार गणतंत्र को अपेक्षा एक सामाजिक गणतंत्र को स्थापना 
करते की थी। कहा जाता है कि काल मार्क्स ने इसकी पीठ थपथपायी थी 
कितु ब्रिटिश मजदूर-संघी-जन इससे बहुत ही घृणा करते थे । इस' प्रकार जो 
संघ मुख्य रूप से आथिक मामलों का झंडा उठा रहे थे और जो राजनीतिक 
दांव-पेंच चल रहे थे उनमें फूट पैदा हो गयी । द 

इस जलती आग में माक्स और बाकूनिन के मतभेद ने आहुति का काम 
किया । बाकूनित एक विख्यात रूसी अराजकतावादी था जो बम फेंकने की बातें 
किया करता था। बाकूनिन और उसके अराजकपंथी मजदूर संघ स्वामित्व- 
बादी (3)97'000-8970709॥8) लोगों ने विकासवादी तरीकों की निदा 
करके पूर्ण वैयक्तिक स्वतंत्रता का बिगुल बजा दिया था जिस पर केबल 
नेसगिक नियम का अंकुश ही ग्राह्म था। वे सभी वेधानिक तरीकों का विरोध 
करते थे और श्रमिकों के हिसात्मक कार्यों को भड़काते थे। आंदोलन को कोई 
भारी ठेस न पहुंचने पाये इसलिए काले मावर्स जो सावधानी बरतते थे उसकी 
'इन छोगों को पर्वाह न थी। वे क्रांतिकारी विचारों में शांतिपूर्ण प्रचार को: 
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कतई स्थान नहीं देते थे और विद्रोह करने तथा मोर्चा छगाने की हांक देते 
रहते थे । उनका कहना था कि जन-साधारण और विशेष स्थिति वाले लोगों के 
बीच संघर्ष भड़काने के लिए सभी हथकंडों से काम लेना चाहिए। उन्होंने 
अगस्त १८७४ में इटली में विद्रोह खड़ा करने का पड़यंत्र किया कितु सरकार नें 
उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया । फिर क्या था, देश में मुकदरमेंवाजी का बाजार गर्म 
हो गया जिससे कितने ही पषड़यंत्रकारियों को जेल का दंड भुुगतना पड़ा । सुतरां, 
१८७६ में बकूनिन के परछोक सिधारने से पहले ही अराजकतापंथी मजदूर संघ 
स्वामित्ववादियों के हाथ से इटली में मजदूर आंदोलन की बागडोर छिन गयी । 
बाकूनिन के अनुयायियों से बचने के लिए “ फर्ट इंटरनेशनल” का प्रधान 
कार्यालय जब १८७२ में न्यूयाक भेज दिया गया तभी से वह संस्था मृतप्राय हो 
गयी । कितु उसकी औपचारिक अंत्येप्टि १८७६ में फिलाडेल्फिया में की गयी । 
हा द्वितीय अंतराष्ट्रीय श्रमिक समाज (86007व ॥70७708#079७)-- 
१८७२ और १८८९ के बीच में विभिन्‍न श्रमिक दलों --माक्सपंथी समाज- 
वादियों, बाकुनिनपंथियों (जो बाकूनिन की मृत्यु के बाद अपने को कम्युनिस्ट 
अराजकतावादी बहने छगे थे ), फेवियनपंथियों, आदि में तृू-तू, मैं-मैं का 
बोलबाला हो गया। थे परिवर्ती दल वामपंथी थे और समाजवादी दल दक्षिण- 
पंथी था। सामान्य “मजदूर संघवादी” दक्षिणपंथी समाजवादियों को तंग करते 
थे | इस खींचताब के बावजूद, १८८९-१९१४ की अवधि में शांति और प्रगति 
के दशन होते हैं । नये देशों की औद्योगिक उन्नति, दुनिया के अनिर्धारित क्षेत्रों, 
बड़ी शक्तियों द्वारा अपने प्रभाव के क्षेत्रों के परिसीमन तथा छोटे राष्ट्रों की _ 
राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं ने कई बार राजनयिक संकट और छोटे-छोटे युद्ध: 
उपस्थित कर दिये थे । कितु इन हल्के-फुल्के विस्फोटों से इस. काल का वह: 
मुख्य रूप नहीं बिगड़ सका जिससे क्रांतिकारी प्रगति को उत्तेजना मिल रही 
थी । इस समय कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने जिनमें द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक: 
समाज, अंतर्राष्ट्रीय क्रिश्वियन श्रमिक संघी श्रम कार्यालय (॥7॥67080079) 
[,800प7 560"0७&7५७॥ ०0 (॥॥778097) 7,900प्रा" 38800970778) 
तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक विधान संघ (॥77छाक/078] 2ै88009007फ 
(7 4,800प्ए 4,627879007)) के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें द्वितीय 
“इंटरनेशनल ” का नाम सबसे पहला आता है। इसका कारण उसका प्रभाव 
और उसकी श्रम-योगक्षेत्र की योजनाएं थीं । 

प्रभम अंतर्राष्द्रीय' श्रमिक समाज (इंटरनेशनल ) भंग होने पर अनेक छिन्न- 
भिन्‍न श्रमिक दल प्रकट हो गये । इन श्रमिक दलों में समाजवादी सबसे अधिक 
संगठित थे । समाजवादियों ने प्रथम इंटरनेशनल की सेवा' सबसे: अधिक की 
श्री; इसलिए उन्होंने उसकी परम्पराओं के उद्धार का बीड़ा .उठा लिया ॥ 
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पेरिस के नरमदली (77046"90७) समाजवादियों तथा ब्रिटिश ट्रेड यूनियन 
कांग्रेस ने १८८३ और १८८६ में कुछ आरंभिक चेष्ठाएं कीं फितु १८९९ में 
फ्रांसीसी समाजवादियों के एक गुट ने पेरिस में मजदूर नेताओं की एक सभा 
आयोजित की । इसमें विचार करने के बाद द्वितीय' “इंटरनेशनल” (800074 
[700779/07079/) की स्थापना के लिए कदम उठाये गये । इस इंटरनेशनल 
ने अपनी पूर्वज “इंटरनेशनल” की' भांति १८९९ से १९१४ तक वाषिक 
सम्मेलन किये। अपने काल की एक अत्यंत शक्तिशाली और सुसंगठित 
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संस्था होने के कारण, उसके हाथ में तत्कालीन व्यवस्थित 
मजदूर आंदोलन की नकेल पहुंचनी स्वाभाविक बात थी। उसने उत्पादन के 
साधनों के समाजीकरण, कामगारों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा वर्ग के आधार 
पर अंत में स्वहारा वर्ग ("00080 80) द्वारा राजसत्ता हथियाने जैसे 
समाजवादी सिद्धांतों का प्रचार आरंभ कर दिया । जिन अल्पकालीन ध्येयों को 
प्रात्त किया जा सकता था उनकी भी अवहेलना नहीं की गयी थी और इंटर- 
नेशनल ने मजदूरों के कामों तथा अवस्थाओं में व्यापक सुधार करवाने तथा 
अंतर्राष्ट्रीय श्रम-कानूनों द्वारा उनका बचाव करने के कार्यक्रम पर बल दिया 
था। इस ध्येय को पूरा करने के लिए इंटरनेशनल ने एक उपाय यह किया 
कि सरकारी यंत्र को लोकतंत्रीय बनवाने की आवाज उठायी तथा उसके अंतर्गत 
संगट्न-स्वतंत्रता, भाषण-स्वतंत्रता, दलबंदी-स्वतंत्रता, निःशुल्क-शिक्षा तथा 
वबयस्क-मताधिकार के अधिकारों की उपलब्धि का प्रयास आरंभ किया । 

प्रथम “इंटरनेशनल” से द्वितीय इंटरनेशनल ने एक सीख यह पायी थी कि 
जो श्रमिक गुट चीं-चपड़ करें और उसकी रीति-नीति पर अंगुली उठाएं, फिर 
चाहे वे समाजवाद के मुख्य सिद्धांतों के पुजारी ही क्‍यों न हों, उनको' संस्था 
की सदस्यता से दूर रखा जाए। इस सावधानी के बावजूद, संस्था में दक्षिण- 
पंथी और वामपंथी दलों के अंकुर फूट ही पड़े; और माक्सपंथी समाजवादी इन 
दोनों पक्षों के बीच में डट गये। दक्षिणपंथी दर अपने संगठनों का विकास 
मजदूर संघों के पदचिह्नों पर करना चाहते थे और सबसे पहले अल्पकालिक 
ध्येयों को पूरा करने पर जोर देते थे । कितु वामपंथी दर (89५7॥008)स्‍88) 
उग्र नीति को अपनाने के कारण संसदीय तरीकों को ठुकरा कर “सीधे संघर्ष” के 
लिए ताल ठोंकते थे । इस दलबंदी से इंटरनेशनल दुबंल हो गयी कितु फिर भी' 
वह १९०४ तक श्रमिक-जगत को बौद्धिक नेतृत्व प्रदान करती ही रही । इसके 
बाद वह विभिन्‍न संघर्षात्मक प्रवृत्तियों का एक रूचर महासंघ-सा बन गयी । 
१९१० में कोपेनहेगन के सम्मेलन में इसकी पोछ आंखों के सामने आ गयी 
और १९११ के इटली-टर्की युद्ध, १९१२ के बल्कान युद्ध तथा कुछेक अन्य छोटे 
युद्धों के कारण इसका प्रभाव निरंतर घटता गया । इन युद्धों के कारण जहां . 
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एक ओर राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने छगी वहां दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय भावना 
फ्री भीषण धवका पहुंचा और उसने उस वर्ग-निष्ठा की जड़ खोद डाली जो , 
(टरनेशनल का सबसे सुहढ़ स्तंभ था। अंत में १९१४ के महासमर ने इसकी 
कपालक्रिया कर दी । 

प्रथम महासमर से ठीक पहले इंटरनेशनल के १२० छाख सदस्य थे जो 
२७ समाजवादी दलों में संगठित थे जिनका २२ विभिन्‍न देशों में जाल-सा 
बछा हुआ था । आरंभ में युद्धक देशों के श्रमिक कुछ दिनों तक राष्ट्रीय निष्ठा 
उर वर्ग-निष्ठा को वरिष्ठता देते रहे । उन्होंने युद्ध की लपटों से दूर खड़े होने 
की सच्ची कोशिश की । कितु उनकी यह कोशिश कुछ महीनों में ही असफल हो 
गयी । जो समाजवादी (8008॥3708) जुलाई १९१४ में युद्ध को गला फाड़- 
कर संसारव्यापी साम्राज्यवादी अग्रधर्षण बता रहे थे वही दूसरे महीने अगस्त 
ते अपनीभ्थपनी सरकारों की पीठ थपथपाने छगे। फिर क्या था, राष्ट्रीय तारों 
पे उनकी वाणी गूंज उठी और उनकी आत्माएं राष्ट्रवाद के क्लोरोफॉर्म से सुन्न 
ही गयीं। वे अपने-अपने देश की गोलाबारूद की फैक्टरियों और खाइ्टयों में 
जाकर डट गये और जुझारू राष्ट्रवाद के इंगित पर हंस-हंसकर प्राण निछावर 
करने रंगे । कितने आश्चर्य की बात थी कि वे आमने-सामने खाइयों में डे 
हुए अपने पिछके कामरेडों (साथियों) की छाती पर गोली चलवाने के लिए 
मदद करने में न 'झिल्लकते थे ! निदान, कुछ ही उप्रवामपंथी श्रमिक ऐसे थे 
जिन्होंने इस रक्तमेध में हाथ नहीं डाछा था। अतः छेनिन और ट्रॉटस्की के 
नेतृत्व में रूस में, कार लीव्कनेक्ट तथा रोज़ा लक्षेम्बर्ग के नेतृत्व में जम॑नी में, 
फ्रेडरिक एडलर के नेतृत्व में आस्ट्रिया में तथा मोनाट्टा और मेरीटियम के नेतृत्व 
में फ्रांस में ये उम्रपंथी युद्ध विरोधी श्रमिक दलों के रूप में अलग बने रहे। 
कितु वे निरंतर अपनी घात में थे । उन्होंने युद्ध से पैदा होनेवाली क्रांतिकारी 
अवस्थाओं का लाभ उठाकर सर्वहारा वर्ग के अधिनायकतंत्र (दां0(&007- 
800) की स्थापना करने की कोशिश की जिसके लिए कम्युनिस्ट चिरकाल 
पे स्वप्न देख रहे थे। कुछ मध्यमार्गीसमाजवादी, जिनमें जमंनी के कार्ले 
कॉटस्की और बन्सस्‍्टीन, फ्रांस के जीन लॉगस्त तथा इंग्लैंड के रेमजे मेकडोनल्ड 
थे, समाजवादी युद्ध-वरोधी सिद्धांतों पर अटल रहे। उन्होंने श्रमिकों को 
जगाया और शांति की स्थापना के लिए काम में जुट जाने की प्रेरणा दी। 

चृतीय अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक समाज (777व [700080078] )--यह 
सच है कि प्रथम महासमर की संकटकालिक अवधि में द्वितीय इंटरनेशनल का 
कामकाज ठप्प हो गया । कितु इसका अर्थ यह नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर 
आंदोलन मर गया था। प्रथम महासमर शुरू होने से पहले सात दशकों में 
श्रम के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप की भावना ने लोकह्ृंदय में अपना घर कर लिया था 
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और आंदोलन में संघटनात्मक शक्ति आ गयी थी । द्वितीय इंटरनेशनल के दिलों 
में जो विभिन्‍न सहायक-संगठन बन गये थे, उनके तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यालयों 
([स्‍छ78व078] 80०'७७7808) तथा मजदूर संघों के अंतर्राष्ट्रीय 
संस्थाओं में मजदूरों की निष्ठा उत्पन्न हो गयी थी। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मजदूरों 
के सम्मिलित प्रयास से जब-तब जो विविधमुखी लाभ प्राप्त हो गये थे उनकी 
याद से मजदूरों के हृदयों को अब भी उत्साह मिल रहा था। इसलिए युद्धक- 
देशों के मजदूर-गुट युद्ध के कारण अस्त-ब्यस्त हो गयी । युद्धपूर्वकालिक इंटर- 
नेशनलों के पुनर्निर्माण तथा प्रगतिशील श्रम-कार्यवाही को फिर से आरंभ करने 
की प्रेरणा दे रहे थे। श्रम की हलचलों की दो धाराएं बन जाना स्वाभाविक 
बात थी क्योंकि केंद्रतत समाजवादियों तथा वामपक्षियों, अथवा क्रांतिकारी 
और युद्ध-विरोधी समाजवादियों . (यह नाम बाद में दिया गया) में भेदभाव 
पैदा हो गया था । है 

दोनों पक्षों ने अपने-अपने अनुसमर्थकों को संख्या बढ़ानी आरभ कर दी । 
इसके लिए श्ांति-सभाओं तथा विवाद-सभाओं के मंचों का प्रयोग किया जाने 
लगा । विवाद के विषय होते थे श्रम' के भावी कार्यक्रम, रीति-वीति, आदि 
प्रथम शांति-सभा १९१५ में जिनवारूड («गरार०)80) में हुई जिसका 
आयोजन #्रांतिकारी समाजवादियों ने किया था । उसने सरकारों और उनकी 
गुप्त कूटनीति, मालिक़ों के संगठनों, गिरजाघरों (टगराएए8९८७) और पूंजी- 
वादी समाचार-पत्रों को तीन्र निंदा की तथा अपने सिद्धांत-पथ से डगमगाने के 
लिए सामाजवादियों को कड़ी फटकार दी । यह शांति-सभा निम्नांक्ति नारे के 
साथ समाप्त हुई थी : “कोई प्रदेश नहीं हड़पा जाएगा; कोई हानि-पूर्ति तन ली 
जाएगी ।” केंद्रीय समाजवादियों ने १९१७ में स्टाकह्ॉल्म में एक सम्मेलन करने 
का प्रस्ताव किया था कितु साथी देशों द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने के कारण वह 
नहीं हो सका । 

नवंबर १९१७ में छेनिन और उतन्तके बोलशेविक साथियों ने, जिन्होंने उस 
वर्ष सोवियत क्रांति को सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया था, राजसत्ता पर 
अधिकार कर लिया । ट्रॉटस्की द्वारा जमनी से शांति-वार्ता करने के बाद, मार्च 
हे, १९१८ को ब्रस्ट-लिटोवस्क्र संधि पर हस्ताक्षर हो गये। जून में बोल- 
शेविक सरकार ने रूस के आथिक जीवन के राष्ट्रीकरण की आज्नप्ति जारी कर 
दी और मा १९१६९ में मास्को में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट कांग्रेस हुई । 
इस कांग्रेस में तृतीयः इंटरनेशनल (अथवा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल) का जन्म 
हुआ । यह सुधारवादी राजनीतिक समाजवाद के विरोधस्वरूप उत्पन्त हुईं भी । 
: तृतीय इंटरनेशनल हिसात्मक क्रांति और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकतंत्र 

की स्थापना की पोषक थी । राष्ट्रीय संपत्ति के समुचित बंटवारे के लिए उसने 
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निजी संपत्ति के उत्सादन तथा आशिक जीवन के राष्ट्रीकरण का प्रस्ताव 
किया । सत्ता का नियंत्रण संसदीय राज्य के हाथ में न होकर मजदूरों के संग- 
ठनों अर्थात्‌ सोवियतों के हाथ में होता चाहिए । इसका उद्देश्य तुरंत ही देश 
में एक आद्श-सरकार की स्थापना करना था जो समान अवसर और आय के 
स्वणिम सिद्धांत पर टिकी हो । गह सिद्धांत बड़ा ही होनहार था। किंतु व्यव- 
हार में उसका ऊंचा मानक घटाना पड़ा । आशिक प्रक्रियाओं ने कम्युनिस्टों को 
पूंजीवाद से समझौता करने के लिए लाचार कर दिया। लेनित ने जिस नवीन 
आश्थिक नीति का सूत्रपात किया उसमें संक्रांति-काल में पूंजीवाद को सदोष 
बताते हुए भी उससे कुछ हद तक समझौता करने की बात मान ली गयी थी । 
उसमें कुछ हद तक उत्पादन से छाभ कमाने के प्रद्योभन को भी ग्रहण किया 
गया है। १९३४ में समान आय का सिद्धांत त्याग दिया गया और उसके 
स्थान में उत्पादन-उद्दीपक को अपनाया गया जिसे फल के अनुसार मजदूरी 
अथवा उजरती दर कहते हैं। यह मजदूरी देने का एक तरीका होता है जो 
पूंजीबादी उत्पादन पद्धति में प्रचलित तरीके से बहुत मेल खाता हैं । 
द्वितीय इंटरनेशनल का पुनरुतबार--जब १९१९ में तृतीय इंटरनेशनल की 
स्थापना हुई तब उसे कोंद्रवर्ती समाजवादियों ने स्वीकार नहीं किया । उन्होंने 
सितंबर १९१८ में लंदन में तथा १०१९ में बने में अपने सम्मेलन किये। 
उन्होंने बर्न-राम्मेजन में द्वितीय इंटरनेशनल का पुनरुद्धार किया जिसके अंतर्गत 
विभिन्‍न देशों में बिखरे-पड़े समाजवादी संगठित हो गये। यह उनका केंद्रीय 
अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन गया । बने-सम्मेलन ने शांति-संधि में सम्मिलित करने 
के लछिए एक श्रमिक अधिकारपत्र तैयार किया और एक राष्ट्रसंघ (,09200 
0 ७०४) तथा एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय (4607क/#078 
[,080007 (0॥00) की स्थापना की मांग की जिससे क्रमशः संसार की शांति 
वी रक्षा तथा श्रमिकों के आर्थिक द्वितों की देखरेख की जा सके । उसने मेजदूर 
संघों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ (॥700क70णक #6तैछक७ए0फ0 छा 
]५७०७ (7078) फिर से बनाने का कदम उठाया। यह महासंघ १९०१ 
में स्थायी रूप से बनाया गया था किंतु वह प्रथम महासमर के एक ही धक्के से 
गिर गया था । । 
अंत्तर्राष्ट्रीय मजदूर संच संधान 
(7९१80 0गकों पफत8 एआऑणा #ढतेककांगा8). 
(/) अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ संघान--१९०१ में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ 
संधान वी स्थापना हुई । इससे विभिन्‍न देशों के मजदूर संघों का आबद्धत करके 
एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन तैयार हो गया । दूसरे शब्दों में, यह समाजवादी किस्म 
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का एक अंतर्राष्ट्रीय महासंघ था जिसके अंतर्गत कितने ही राष्ट्रीय केंद्र विभिन्‍न 
देशों में खुले हुए थे। इसके छगभग' ३० अंतर्राष्ट्रीय. व्यावसायिक कार्यालय 
विभिन्‍न देशों में काम करते थे जिससे इसके हढ़ संगठन और शक्ति का अनुमान 
सहज में छग सकता है। ये व्यावसायिक कार्यालय' विभिन्‍न शिक्पों के अंतर्रा- 
कट्टीय' कार्यालय थे जिनमें अंतर्राष्ट्रीय परिवहन कामगार संघ (.067- 
70074) ७0800 ४०एॉ७७४' #€त७/७४०7), अंतर्राष्ट्रीय धातु 
कामगार संघ ([706%%007%! ७6७] श०ए7छ४ कत७७४०7) 
और अंतर्राष्ट्रीय भवन तथा काष्ठ कामगार संघ ([706078/07क्को 
क6त७४४०7 ० ऊेजोवाधर ब्याव ४४००5 ए०-४०७) के नाम 
उल्लेखनीय हैं । 

किसी देश के एकाधिक मजदूर संघ अपने संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक 
कार्यालय से आबद्ध हो सकते थे बशतें उनके सदस्य अपने देश के उसी निर्दिष्ट 
उद्योग के सदस्य हों । इसी प्रकार कोई भी राष्ट्रीय संघ, जिसके सदस्य 
विभिन्‍न उद्योगों में काम करते हों, एक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक 
कार्यालय के सदस्य बन सकते थे । कितु अंतर्राष्ट्रीय. मजदूर संघ संधान ने 
प्रत्येक देश के एक ही राष्ट्रीय केंद्रीय संगठन को, भले ही उसके सदस्य विभिन्‍न 
उद्योगों में काम करते थे, अपना सदस्य बनाया । द 

(९) मजदूर ओर समाजादी इंटरनेशनल (,090परा' क्याते ४069४ 
॥राणाकआाणाओ)--अंतर्राष्ट्रीय मजदुर संघ संधान का केंद्रीय कार्यालय 
एम्स्टर्डम में था जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय, (॥7 08007 
।0007206/7780) था। मजदूर और समाजवादी इंटरनेशनछ का मुख्यालय भी 
एम्स्टडेम में था। समाज के सभी वर्गों के लोग इस संस्था के रादस्य थे 
जिसका प्रभाव राजनीति निर्धारित करने में अनुपेक्ष्य था। यह एक राजनीतिक 
संस्था थी । 

मजदूर और समाजवादी इंटरनेशनल की सदस्यता और कार्य का क्षेत्र 

अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ संधान से कहीं अधिक व्यापक था। इसके कार्यक्षेत्र 
के भीतर वे विषय भी आते थे जिन्हें प्राय/ मजदूर संघों की परिधि से बाहर 
समझा जाता है। यद्यपि इसने समाजवाद का लक्ष्य स्वीकार किया है फिर भी 
वह समाज के रूपांतर के लिए क़रमिक विकासवादी प्रक्रिया पर भरोसा करता 
है और हिसात्मक-क्रांतिकारी उपायों से कोसों दूर है । उसकी हृष्टि में हिसात्मक 
क्रांति न तो छाभदायक होती है और न वांछनीय ही है.। इसलिए उसका 
मुख्य काम आर्थिक और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने का है। उसने काम- 
गारों को उद्योगों में उत्तरोत्तर अधिक दायित्व दिलाने की चेष्ठा की तथा 
दूकान-समितियों (809 ९००079777/0228), फैक्टरी परिषदों (8८07५ए 
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0०प्राणं।8) और ओऔद्योगिक न्यायालयों (गरतप0ं&॥ ७०प्र४8) की 
आश्िक नीति की रचना में अधिक लगन दिखायी । उसका आदर्श यह है कि 
कभी भविष्य' में बह दिन आएगा जबकि संसार में जगह-जगह स्वतंत्र समाज- 
वादी राष्ट्रों की स्थापना हो जाएगी और इस प्रकार एक जगरद्व्यापी समाज 
बन जाएगा। कितु निकट भविष्य में क्या करना चाहिए? इसके लिए उससे 
आ्थिक सहयोग, छोकतंत्र तथा शांति पर बल दिया है। विश्व की अर्थ व्यवस्था 
में इसने आर्थिक स्थिरता, कच्चे माल के अंतर्राष्ट्रीय उपयोग की व्यवस्था 
तथा लेने-लेजाने और व्यापार की स्वतत्रता के सिद्धांतों की वकारूत की है। 
उद्योग में इसने औद्योगिक वेज्ञानिकन (78007828007) का अनु- 
मोदन उस सीमा तक किया है जहां तक सेवा, मजदूरी तथा कार्यावस्‍थाओं 
पर उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। संसार की राजनीति में उसने राष्ट्र 
संघ को बैहयोग दिया जिसे वह लोकतंत्रीय विश्व संघ का बीजस्वरूप मानता 
था। श्रम के विषयों में वह बने श्रम अधिकारपत्र (3७070 .७00प्रा" 
(8707) का पक्षपाती था जिसको प्रथम महासमर की शांति-संधि पर 
प्रभाव डालने के लिए बनाया गया था। वह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का हृढ़ 
समर्थक था । 

यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ संघान (30078007%)] #९ते९'७४०7 
0०7 परए७(० एश0708) का काम मुख्यत: औद्योगिक और श्रमिक तथा 
समाजवादी इंटरनेशनल (॥,800प7 ७700 800 9॥80 है0077407079/ ) 
का काम मुख्यतः राजनीतिक था, फिर भी ज्यों-ज्यों समयः बीतता गया यह 
बात साफ हो गयी कि उन दोनों के काये क्षेत्रों की विभाजन-रेखा का परि- 
पालन व्यावहारिक दृष्टि से असंभव हो गया है। इसलिए समय आने पर इन 
दोनों संगठनों की संयुक्त समितियां बनायी गयीं ताकि वे दोहरा काम करने 
से बच जाएं और उनकी रीति-नीति आपस में न टकराने लगे। प्रथम महा- 
समर के दिनों में ये दोनों संगठन धराशायी हो गये कितु युद्ध समाप्त होने पर 
बे फिर उठ खड़े हुए। प्रथम तथा द्वितीय महासमरों के बीच की अवधि में 
उन्होंने प्राय: औद्योगिक, सामाजिक और आशिक प्रश्नों को अपने हाथ में 
लिया । उन्होंने सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तथा बेरोजगारी मिटाने के तरांकों 
पर बल दिया। इससे उन्होंने बड़ा नाम कमाया। जनवरी १९२८ में अंत- 
राष्ट्रीय मजदूर संघ संधान के सदस्यों की संख्या १ करोड़ ३० लाख थी | 
क्तु जर्मनी में नाजीवाद के उदय होने से वह इस संघ से अछूंग हो गया 
जिससे उसकी सदस्य संख्या में कमी आ गयी। 

अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ संघान औद्योगिक विवाद-प्रस्त मजदूर संत्रों को 
आधिक सहायता दिया करता था । उदाहरण के लिए, उसने १९२६ में कोयला 
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उद्योग की कामबंदी तथा आम' हड़ताल के दिनों में ब्रिटिश ट्रेंड यूनियन कांग्रेस 
(छ8ल0छ) पफछत68 एशाॉछा (0०72768४) को राहायता दी थी; प्रथम 
महासमर के बाद उसने जास्ट्रेलिया और रूस के कामगारों को राहत पहुंचाने 
का काय किया था; मुद्रास्फीति के कारण १९२३ में पीड़ित जमन' मजदूर 
संघों के सदस्यों की मदद की थी। तथा जर्मनी, इटली और स्पेन में फासिस्ट 
सरकारों के दमन से व्याकुल मजदूरों की सहायता की थी । 

(३) अंतर्राष्ट्रीय कर्मोजन संघ संघान (007 क07कते #एव०- 
78007 0 ही68 एठ्ाताए 2?607968४ 238800800॥)--प्रथम' 
महासमर से पहले एक और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन बना था। इसका नाम 
अंतर्राष्ट्रीय कर्मीजन संघ संघान था। यह मजदूर संघी स्वामित्ववाद (७प्रातवा- 
5097) * के आधार पर खड़ा हुआ भा | कामगार संघों को स्वामित्व देने 
का सिद्धांत तथा क्रांतिकारी औद्योगिक मजदूर संघ-वाद' एक ही थेली के चढहटे- 
बढट्टे थे। ये मजदूर संघों के आधार पर अथवा उनको मार्फत समाज का 
क्रांतिकारी संघटन करना चाहते थे। अंतर्राष्ट्रीय कर्मीजन संघ संधान मजदूर 
संघों को केवल कुछ काम करने के लिए एक सीमित संगठन नहीं मानता था । 
उसकी दृष्टि में वह एक संस्था थी जो समाज के हाथ में हाथ मिलाकर चलती 
थी। इसका आदर्श औद्योगिक सावंधन (808 ८0777079०0000॥) 
की स्थापना करना था जिस पर कामगारों का नियंत्रण हो और जो कामगारों 
के हितों के प्रति जागरूक रहे । वह शिल्पिक संघ-वाद का विरोधी था क्योंकि 
उनसे कामगारों के संगठन खंड-खंड हो जाते हैं, छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट 
जाते हैं। उसने सुधारवादी अथवा राजनीतिक समाजवाद को भी आड़े हाथ 
लिया था। उसे किसी प्रकार के राजनीतिक राज्य (70॥[0क&) $७|0) 
का विचार भी स्वीकार न था । 

 संघी स्वामित्ववादी (83970/08808) समाजवादियों की अपेक्षा कम्यु 
निस्‍्टों के अधिक निकट थे । कितु वे कम्युनिस्टों की सर्वहारावर्ग की तानाशाही 
के भी विरोधी थे। उन्हें राजनीतिक दलों से कुछ भी सरोकार न था । राज्य 
के स्थान में उनकी उन मजदूर संघों तथा आर्थिक संगठनों से काम लेने की 
योजना थी जिनमें कामगार ही सामाजिक मुल्यों के जन्मदाता तथा उत्पादक 
प्रतीत होते थे । वे संसदीय' चुनावों, विधानमंडलों तथा नन्‍्यायारूयों का मखौल 
उड़ाते थे । वे सामाजिक विधान को कामगारों को फंसाने का केवेछ एक जाल 


+ [सैडीकलिज्म (5५0ी८2॥५7) उन शीद्योगिक कामगारों का एक आंदोलन है जो 
यह कहते हैं. कि उत्पादन के साधनों तथा वितरण को वतमान स्वामियों से छीसकर 
कांमगार संधों के द्वाथ में दे दिया जाए | वे इस ध्येय की पूर्ति के लिए श्राम हड़ताल के 
अ्रस्त्रका सद्दारा लेते हैं । 
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मानते थे। उन्होंने राष्ट्रसंघ तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का तिरस्कार किया 
था। वे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ संघान को सुधारवादी बताकर तथा छाल 
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर यूनियन संघ (मास्को ) को उसी की एक अधकचरी 
लंगोटिया संस्था कह कर, उन दोनों पर ताना मारते की 

प्रथम महासमर के कारण यह अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन छिन्न-भिन्‍न हो गया। 
कितु १९१९-२० की उथल-पुथल से उसमें नये जीवन का संचार हो गया और 
फ्रांस, स्पेन, पुतंगाल, हालेंड तथा कुछेक अन्य देशों में इस बार उसके सदस्यों 
की संख्या पहले से कहीं अधिक हो गयी। अंतर्राष्ट्रीय. कर्मीजन संघ संधान 
(./शिाएंणाओं ऑत्वेककाता ० ४06 "०णेंद्रए2 7००6४ 
2388009007) का मुख्यालय मेड़्िड में था और १९२८ में इस# सदस्यों 
की संख्या १ लाख ६२ हजार थी जबकि यद्दी संड्या १९२६ में ९ राख ६० 
हजार और १९२४ में ३ छाख ९३ हजार थी । वाद में यह संख्या घटती ही 
चली गयी और आज तो उसकी कमर टूट चुवी है, यहां तक कि श्रमिकों पर 
अब समाजवादियों और कम्युनिस्टों का प्रभाव छाया हुआ है । इस संघ ने अपना 
सारा जीवन आलोचना करने में छगा दिया (तु उसके हाथ कुछ नहीं लगा । 

(9) अंतराष्ट्रीय क्रिग्चियन मजदूर संघ संघान (76070%/079 
#एवेकशा0ता ०एी एालहगाीशाओ 7806 (770708)--१९२० में 
अंतर्राष्ट्रीय क्रिश्चियन मजदूर यूनियन संघ नामक एक नया अंतर्राष्ट्रीय संग- 
ठन बना जिसका मुख्यालय यूद्रेर्ट ((70782॥) में था। यह पूर्णतः नया 
संगठन था । इसको कोई भी विरासत नहों मिली थी। इसके अपने राष्ट्रीय 
केन्द्र थे और विभिन्‍न देशों में क्रिश्चियन सिद्धांतों पर आधारित मजदूर संघों 
की निष्ठा इसे प्राप्त थी । केथोलिक और प्रोटेस्टेंट, दोनों हो इसके सदस्य, बन 
सकते थे । कितु केधोलिकों का सदा ही बहुमत बना रहा । 

इस संघ ने घोषणा की कि उदारपंथियों, समाजवादियों, कम्युनिस्टों तथा 
संघ स्वामित्ववादियों, सभी के विचार गलत है कि सामाजिक समस्या विदुद्ध 
रूप से आर्थिक उलझनोीं और सामाजिक झंझटों का प्रश्न होता है। उसने श्रम 
की समस्याओं पर आध्यात्मिक रंग चढ़ा कर पूंजीवाद की खाई और समाज- 
वाद के कुएं, दोनों से बचने की कोशिश की । उसने अपने ढंग से एक मध्य- 
मार्ग अपनाना चाहा । उसने कामगारों को एक वग विशेष के रूप में मान 
लिया । उसने यह भी मान लिया कि उनके अपने विशेष हित हैं । कितु उसने 
बर्ग-संघर्ष की आवश्यकता का खंडन किया और वर्ग भेदों का समन्वय करना 
चाहा.। उसने उस आचार पद्धति को प्रश्नय दिया जिसके अंतर्बत सभी वर्गों 
के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की व्यवस्था संभव हो । इसके मतानुसार उद्योगों का 
उद्देदय लाभ कमाने का होकर, सामाजिक आवध्यकताश्ों की पूति होना 
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चाहिए। उसने समाजवादियों की भांति, औद्योगिक गुट बनाने की स्वतंत्रता, 
मजदूर संघों को मान्यता देने, फैक्टरियों के निरीक्षण, स्त्रियों और अल्प- 
वयरकों के बचाव के विधान बनाने, काम के घंटों में कमी, सामाजिक बीमा 
तथा उचित न्यूनतम मजदूरी की मांग की । यद्यपि उसने हड़ताल के अधिकार 
का अंत करने की वकालत नहीं की फिर भी उसने साफ तौर से कह दिया कि 
वह इसके प्रति बहुत सजग है और इसके स्थान में मध्यस्थता (76द8007), 
विवाचन (&70778४07), औद्योगिक न्यायालय, दूकान समितियां और कहां 
तक कहा जाए, औद्योगिक परिषदें होनी चाहिए। उसका कहना था कि राज्य 
सामाजिक कार्यक्रम को अमल में लाने के लिए कामगारों की मदद करे । 

१९३० तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिश्चियन मजदूर संघ संधान की जड़ें जम गयीं ॥ 
अब उसके १४ कार्याठ्य काम कर रहे थे । यह देखने में आया कि एक ही 
व्यवसाय अथवा उद्योग के कुछ मजदूर समाजवादी संघों के सदस्य बन गये 
और बुछ एक क्रिश्चियन संघ में शामिल हो गये। यद्यपि अधिकांश देशों में 
क्रिश्चियन संघों के सदस्यों की संख्या समाजवादी संघों के सदस्यों की संख्या 
की तुलना में बहुत कम थी फिर भी उन्होंने अपने राष्ट्रीय केंद्र अलग खोले |. 
हालैंड में उनकी संख्या लगभग बराबर थी। जर्मनी में हिटकर के सत्तारूढ़ 
होने पर सभी मजदूर संघों का दीपक बुझ गया, कितु उससे पहले क्रिश्चियन 
संघों की सदस्य संख्या काफी बड़ी थी। फिर भी वह समाजयादियों के सामने 
बहुत थोड़ी थी। नाजी-सत्ता के उन्मूलन के बाद मजदूर संघी नेताओं ने पुराने 
संघों का उद्धार न करके विश्व मजदूर संघ संघान (१४०४० 7४#७१७५७- 
॥00 ०7 77900 (777078) की स्थापना की । 

(५) विश्व मजदूर संघ संधान--प्रथम महायुद्ध के अंत में दो अंतर्राष्ट्रीय 
मजदूर संस्थाएं पैदा हो गयीं जो मजदूर जगत्‌ की निष्ठा का दावा करती थीं । 
इनमें एक संस्था थी तृतीय इंटरनेशनल* (फगात ॥#७08070798!) 
जिसमें कम्युनिस्टों का बोलबाला था। दूसरी थी द्वितीय इंटरनेशनल 
(8०८0०7वे परा/७७78४079॥) जिस. पर समाजवादी छायथे हुए थे। इस 
समय कम्युनिस्ट और समाजवादी अलग-अलग हो गये। इसके आगामी दछ्षक 
में जो घटनाएं हुई उनसे कम्युनिस्टों और समाजवादियों के बीच की खाई और 
चौड़ी हो गयी। संसदीय पद्धति के अनुयायी समाजवादी बोलठदोविकों के 
हिंसात्मक उमग्रपंथ को अधिक दूर तक स्वीकार नहीं कर सकते थे । वे माक्संवाद 
. की वर्ग-संघर्ष की बात भले ही मानते थे । अतः उनका आपसी मतभेद द्वितीय 
महासंमर के आरंभ होने तक चलता रहा। इस युद्धकाल में भी अंतर्राष्ट्रीय 


पाक सकता भ७ः डी 0 कक 


_* तृतीय अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक समाज । 
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मजदूर संघ-वाद घड़ाम हो गया । जमनी ने अधिकांश यूरोपीय देशों पर कब्जा 
कर लिया था जिससे मजदूर संघ-बाद की नींव ही हिल गयी । कितु निर्वासित 
मजदूर नेताओं ने साहस से काम लिया। वे चुपचाप लंदन में इकट्छे हुए और 
उन्होंने अब एक अधिक विस्तृत आधार पर उस भवन को फिर खड़ा करने का 
विचार किया । उनके ख्याल से, नाजी-शक्ति का विनाश करने के लिए रूस 
का ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य से जो गठजोड़ हो गया था उसने कम्युनिस्ट तथा 
अ-कम्युनिस्ट कामगारों को एक विश्वव्यापी संगठन में इकट्ठे करने का अवसर 
उत्पन्न कर दिया था । 

अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघी एकता के लिए पहले जो प्रयास किया गया था वह 
निःसंदेह धूल में मिल गया था। पूंजीवादी देशों के मजदूर संघ-वाद पर से 
कम्युनिस्टों का विश्वास उठ गया था। कम्युनिस्ट तथा अ-कम्युनिस्ट देशों में 
मजदूर संक् के उद्देश्यों और कार्यप्रणालियों में सचमुच अंतर था | द्वितीय' इंटर- 
नेशनल ने पुनरुज्जीवित होकर जिस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ संधान की स्थापना 
की थी उसकी स्थिति साफ थी : उसे राष्ट्रीय केंद्रों 700079/४ ८९॥४7९७) 
पर किसी प्रकार का शासनादेश का प्रभुत्त्त प्रास्त न था। कितु कम्युनिस्ट 
इंटरनेशनल (॥8०0 ॥7678009॥) राष्ट्रीय मजदूर संघों के स्वशासना- 
धिकार को मानने को तेयार न थी। इस कारण एकता की बातचीत व्यर्थ 
हो गयी और १९३७ के बाद उनके सहयोग के लिए फिर कोई कोशिश नहीं 
की गयी । 

कितु द्वितीय महासमर के बाद सभी देशों के मजदूर संघी रिक्तता 
(५७८पष्ा)) से डरते थे और इस कारण अपने आपसी तथा सेंद्धांतिक 
मतभेदों को भुलाकर एकता के लिए तैयार थे। इसलिए, फरवरी १९४५ में 
लंदन में विश्व मजदूर यूनिय्रन सम्मेलन में विश्व मजदूर संघ संघान की. 
रचना की गयी। अक्तूबर १९४५ में पेरिस में विश्व मजदूर संघ कांग्रेस 
(०काक ॥फछ७व6 एशांणा एण४87/९४४) की समासि पर इस नये 
संगठन के लिए कॉमचलाऊ आधार मिल गया और संघान ने १९४६ के प्रारभ 
से अपना कामकाज झुरू कर दिया । 

विश्व मजदूर संघ संधान की रचना का संवाद पाकर मंजदूर दुनिया के कोने- 
कोने में उल्लास से उछल पड़े थे । यह मजदूरों के दीघंकालिक इतिहास का 
चरमोत्कर्प था जबकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर जगत में मजदूरों की वास्तविक 
एकता के लिए हाथ फैलाया | संसार के भिन्‍न-भिन्‍न देशों के मजदूर कितने 
वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर एकता का स्वप्न देखते आ रहे थे । उनका य 
स्वप्न अब पूरा, हो गया। इससे पहले ऐसी प्रतिनिध्यात्मक और व्यापक 
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संस्था कभी देखने में नहीं आयी थी। युद्धकाल में जम॑नी 
म॑ २७ 
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के नाजीवाद, इटली के फासिस्टवाद तथा जापान के साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो 
आवबाज उठायी गयी थी उसके कारण यह अनोखी सफलता प्राप्त हुई । हिटलर 
के राष्ट्रीय समाजवाद तथा मुसोलिनी के फासिस्टवाद (तथा फ्रांको के फैलेंग- 
वाद ) ने अपने-अपने देशों में मजदूर संघों को दफना दियां था। संसार के 
भजदूर आंसू-भरी आंखों से इन फासिस्टवादी सरकारों के पाशविक अत्याचारों 
को देखते रहते थे और मजदूरों की अंतर्राष्ट्रीय एकता के अधःपतन पर खेद 
प्रकट करते थे जिसके बिना कोई भी' प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीयः कार्यवाही संभव 
नहीं थी। युद्ध के भीषण विनाश और नरसंहार के बाद उक्त संधान 
(फेडरेशन) को इस धरती पर शांति का एक शक्तिशाली साधन और मानवता 
की सद्भावना का स्रोत माना जाने रूगा। सैनिक विजय के उल्लास में इस 
विश्वास ने चार चांद लगा दिये कि अब सामाजिक न्याय और मानव कल्याण 
का युग संसार भर में फलने जा रहा है । ४ 
(६) अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र मजदूर संघ महासंघधान ([70900079) 
(20ाव्वढाक्षा।णा 0 7766 7806 एशा078) -- दिसंबर १९४८ में 
विश्व मजदूर संघ संघान ( ४४०0 फ#6त७०७४०07॥ 07 (५8006 (70798) 
के सदस्यों की संख्या ७ करोड़ ४० लाख' थी। प्रायः सभी' देशों में इस 
संगठन का जाल बिछा हुआ था और ऐसा अन्य कोई संगठन न था जो इसके 
आगे टिक सकता । कितु समय बीतते ही वम्युनिस्टों और अ-कम्युनिस्टों के 
आपसी पूराने' संदेहों, अविश्वासों और संघर्षों ने फिर से सिर उठाना आरंभ 
कर दिया। 
जनवरी १९४८ में विश्व मजदूर संघ संधान की कार्यसमिति ([500प/ए७ 
3िप्रा०80) के सत्र में ब्रिटिश मजदूर संघ कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पेश किया 
कि विद्व मजदूर संघ संघान के सम्मेलन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाए । 
कितु कार्यसमिति ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ४ मार्च १९४९ को ब्रिटिश 
मजदूर संघ कांग्रेस मे उक्त संघ से अपना नाता तोड़ लिया । २२ मार्च १९४९ 
को हालंड की एन. वी. वी. (7२०४००४४०४७ 7४. ५. ५.) जे ब्रिटिश 
मजदूर संघ कांग्रेस के पदचिन्हों का अनुसरण किया । संयुक्त राज्य की औद्यो- 
गिक संगठन कांग्रेस ((/0787688 67 -शतप्र/एं9। 0798॥896078) 
ने विश्व संघ (४०0५ #6त6०७४०४) के गठन में बहुत हाथ बटाया था । 
जब उसने यह देखा कि उस पर कम्युनिस्टों का प्रभाव छा गया है और वह 
अमेरिकन विदेशनीति तथा माशल योजना (2७789) 7090) के विरुद्ध 
है तब उसने भी उसका साथ छोड दिया | एक बार विश्व के मजदूरों की पंक्ति 
में फिर गहरी दरार पड़ गयी जिससे अ-कम्युनिस्ट नेताओं ने एक अंतर्राष्ट्रीय 
स्वतेत्र मजदूर संध महासंघान बनाने का बीड़ा उठा लिया। आज मजदूर-जगत 
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फिर दो गुटों में बंट गया है जो एक-दूसरे को ललकारते रहते हैं। अब दनिया 
के दो राजनीतिक खंड हो गये हैं जिनमें आपसी छाग-डांट बनी रहती है। 

अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र मजदूर संघ महासंधान के कार्य इस मंतव्य से प्रेरित 
होते हैं कि सभी देशों के उद्योगों के कामगारों की समस्याएं अनेक प्रकार से 
मिलती-जुलती हैँ। वह मजदूरों के संगठव की स्वतंत्रता, सामूहिक सौदे 
के अधिकार तथा हड़ताक' के अधिकार की उपलब्धि और रक्षा करने में चौकस 
रहता है। उसे यह आशा है कि वह इन अधिकारों के उपयोग से मजदूरों की 
कार्यावस्‍थाओं, पद-प्रतिष्ठा तथा सामाजिक सुरक्षा में सुधार करने में सफल 
होगा। उसकी सामान्य मांगों में वे चीजें शामिल हैं जिनसे श्रमिकों के अंतर्राष्ट्रीय 
न्यूनतम मानक को बल मिलता। उसकी ८ घंटे के काम की मांग तो एक 
स्पष्ट मांग है। वह आथिक आयोजन, बेरोजगारी, औद्योगिक दुर्घटनाओं और 
रोगों, संयुक्त सोचविचार, श्रमिकों के स्थानांतरण, कामगारों की शिक्षा तथा 
सार्वजनिक समितियों में कामगारों के प्रतिनिधित्व की समस्याओं का ढोल पीटता 
रहता है। वह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का पक्‍क्रा अनुयायी है और उसने कितने ही 
अ्रस्ताव सामने रखे हैं। वह पिछड़े देशों में मजदूर संघ बनाने की भावना को 
उसकाता है । उसने ५ नवंबर १९५२ को कलकत्ता में एक एशियाई मजदूर संघ 
महाविद्यालय' (3४97 790७ (7707 (0॥620७) की स्थापना की । यह 
अपने ढंग का पहला* कालेज है जिसने विकास की हृष्टि से इस उदीयमान महा- 
द्वीप में सक्रिय मजदूर संघी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना आरंभ किया है। 

अंतर्राष्ट्रीय तनाव के दिनों में संबंधित देशों को युद्ध-सामग्री लादने और 
भेजने पर प्रतिबंध गाना उपयोगी सिद्ध हुआ और युद्ध के विरुद्ध आम हड़ताल 
करना तो एक प्रभावशाली अस्त्र माना गया था। कितु पिछले १२५ वर्ष के 
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर आंदोलन के इतिहास से यह बात साफ हो जाती है कि जब 
राष्ट्रीय भावनाएं भड़कती हैं तब अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सावंधन का आदश काफूर 
हो जाता है । 

इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र मजदूर संघ महासंघान को अतीतकालिक इत 
सब अनुभवों पर ध्यान देना होगा, दंभपृण अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को बरकना 
होगा तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम-कार्यवाही के लिए केवल यथार्थेंमूलक और व्याव- 
हारिक योजनाएं बनानी होंगी । नि:संदेह दुनिया के मजदूर इन योजनाओं को 
पहले समाजवाद की कसौटी पर कसना चाहेंगे। यह नहीं कहा जा सकता है 
कि इस महासंधान में भी कोई कमी निकर आये जेसी कि पिछले अंतर्राष्ट्रीय 
संगठनों अर्थात्‌ इंटरनेशनलों (॥707797४079॥8) में विद्यमान थी जो 
युद्धकाल में राष्ट्रीय भावनाएं उभरने के कारण अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद के प्रति' 
मजदूरों की निष्ठा को जीवित न रख सके । 


४२० भारतीय मजदूरों की अम-समस्याएं 
».. मजदूर संघ-वाद तथा अन्य विचारधाराएं 


समाजवाद--समाजवादी इंटरनेशनल के बारे में ऊपर जो कुछ लिखा जा 
चुका है उससे साफ हो जाता है कि समाजवाद कोरा दार्शनिक सिद्धांत न 
होकर एक ऐतिहासिक आंदोलन भी है। सामान्यतः समाजवाद शब्द के अनेक 
अर्थ लगाये जाते है कितु इसका अभिषप्राय प्रत्येक प्रकार की उदारता से है। 
इसलिए समाजवाद, मजदूर संघ-बाद तथा अराजकतावाद के बीच अंतर जानना 
आवद्यक हो जाता है। यूटोपियनिज्म ( ($0]7%&!/॥9॥ ), क्रिश्चियन समाज- 
बाद ((!पंडतद्ा। 502७ 7870), स्टेट सोशलिज्म (छि86 80लशा6श ) , 
फेब्रियनवाद (क०ंक्ांड॥।), श्रेणीसमाजवाद या गिल्ड सोशलिज्म 
("गीत 800० 2957) तथा साम्यवाद ((077707र8), समाजवाद के 
ही विभिन्‍न रूप हैं और उनमें मौलिक अंतर है जिसे जानना चाहिए। इसके 
अतिरिक्त कुछ आंदोलनों ने समाजवादी प्रवृत्तियों का चेहरा छगा रखा है; जसे 
आ्थिक जीवन के निगमित संगठन, सहकारिता, सरकारी स्वामित्व (]0770)0 
0ज्ञत९०७४॥]) तथा नयी आर्थिक व्यवस्था (९७९७७ +20क्ाहा)), आदि 
को ठेठ समाजवाद से पृथक मानना होगा । 

समाजवाद का अभिप्राय प्रायः लोकतंत्रीय ढंग के समाजबाद से होता है । 
यह दलूगत अधिनायकवाद स्वीकार नहीं करता है | इसके दो कारण हैं : पहला; 
यह अधिनायकबवाद आवश्यक नहीं है; और दूसरा, अधिनामकवाद व्यवहार की 
दृष्टि से, यहां तक कि सिद्धान्त की हृष्टि से, अपनी इच्छा के अनुसार नीति का 
निर्माण और संचालन करने छगता है, यद्यपि सिद्धान्ततः अधिनायकवाद के 
विलप्त होने की कल्पना की गयी है 

समाजवाद कामगारों के सावंधन (कामनवबेल्थ) की स्थापना में विश्वास 
करता है जिसे शोषण और अन्याय की हवा तक छूकर न निकल सके । इसका 
उद्देश्य उत्पादन, वितरण और विनिमय के समस्त अभिकरणों का प्रबंध करना 
तथा सामाजिक स्वामित्व का प्रतिष्ठा करना है। वह संपत्ति और आय का. 
भी समान वितरण चाहता है। इसके अनुसार, औद्यौगिक, व्यापारिक और 
आश्थिक संस्थानों पर समाज का स्वामित्व होना चाहिए और उनका प्रबंध 
लाभ कमाने के हेतु नहीं बल्कि उपयोगिता के हेतु छोकतंत्नीय ढंग से किया 
जाना चाहिए। समुचित अवधि के भीतर गरीबी से छुटकारा दिलाकर एक 
समृद्धिशाली अध्तंत्र स्थापित करने की उसकी एक निश्चित योजना होती' 
है । इसके अंतर्गत साम्राज्यवाद अथवा उस राष्ट्रवाद को शरारतों पर अंकुश 
_ रखने की कोशिश की जाती है जिससे फासिस्टवाद सिर उठाने लगता है और 
 असामाजिक और अलोकतंत्रीय बन जाता है। 
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मजदर संबनवाद (-7छतेट. (ांणंड।) -- मजदर संघ-वाद 
(श्रमिक संघता) अपने कार्यक्रम की हृष्ठटि से निःसंशय' यथा थंगूछक और व्याव- 
हारिक है । यह औद्योगिक कार्यवाही तथा संसदीय प्रतिनिधित्व द्वारा मजदूरी 
पाने वाले श्रमिक वर्ग की आथिक तथा सामाजिक स्थिति सुधरवाने का प्रयास 
करता है। इसके सदस्य संभवत: व्यक्तिगत रूप से समाज का पुनर्गठन समाज- 
वादी तरीके से करने की टेक निबाहते हैं। कितु स्वयं मजदूर संघ आंदोलन 
संद्धांतिक दृष्टि से क्रांतिकारी नहीं कहा जा सकता! पिछले १२५ वर्षों का 
इतिहास इसका साक्षी है कि यह आंदोलन जितना ही विकासवादी बन गया 
है उतना ही अधिक सफलता इसे प्राप्त हुई है। .. 
 अराजकतावाद---प्राउडन ने आरंभिक चरणों में जिस अराजकतावाद की 
व्याख्या की है वह एक तर्कसंगत विचारधारा है। यह सिद्धांत मानव हृदय के 
स्वैज्छिक परिवर्तन पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य स्वेच्छिक 
हृदय परिवतन द्वारा समाज की नयी व्यवस्था कर दे । कितु मक्स स्टिनेर, जीन 
ग्रेव, रेक्लस, बाकुनिन और क्रोपोट्किन ने इस सिद्धांत को एक भयंकर विनाशा- 
त्मक रूप दे दिया । यदि इसकी ठीक-ठीक व्याख्या की जाए तो यह किसी प्रकार 
का समाजवाद न होकर उदार तथा सामाजिक आद्शों का एक भिश्रित स्वरूप 
है । इसके अंतर्गत राज्य तथा प्रत्येक प्रकार की सत्ता की जो आलोचना की 
गयी है तथा उनके* उत्सादन पर जो बल दिया गया है ताकि व्यक्ति की 
आरंभिक शक्ति भलीभांति पनप सके और इसमें निजी संपत्ति और प्रत्येक 
प्रकार के शोषण के लिए जो विरोध प्रकट किया गया है उससे उसका उक्त 
स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाता है । क्‍ 
अराजकतावादी का विश्वास है कि समाज एक प्रकृति-दत और स्थायी 
चीज है तथा समाज का मनुष्य पर मानवीय उदार प्रभाव पड़ता है। उसकी 
हृष्टि में “व्यक्ति' और “समाज” दोनों शब्द समानवाची हैं। उसका कल्पित 
अराजकतावादी समाज उन स्वतंत्र संगठनों का एक संघ था जिसमें सम्मिलित 
होने अथवा जिसको छोड़ने की सबको पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। उसके मतानु- 


सार ये विपुल संगठन प्रत्येक क्षेत्र में वर्तमान प्राधिकारवादी संस्थाओं का 


स्थान ग्रहण करते हैं और. प्रत्येक प्रकार की सत्ता के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की _ 
हढ़ता से रोकथाम करते हैं। इस अराजकतावादी समाज में किसी व्यक्ति द्वारा 
स्वतंत्रता के संभाव्य' दुरुपयोग के विरुद्ध उसका कहना यही है कि “स्वतंत्रता 
के अस्थायी अतिभोग का सर्वोत्तम उपचार फिर भी स्वतंत्रता है । 
अराजकतावादी सभी प्रकार के प्राधिकार की निदा करते हैं, फिर चाहे 
घह प्राधिकार व्यक्तिगत हो अथवा सरकारी अथवा राज्य का। उनकी दृष्टि में 
राज्य समस्त प्राधिकार का चरमोत्कर्ष होता है। वह शोषकों का सबसे बड़ा 
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अभिकर्ता होता है। और राज्य लोगों की स्वतंत्रता का निषेध करनेवाली संपूर्ण 
शक्तियों की मूर्ति होती है। राजनीतिक चितन के क्षेत्र में मानवीय अधिकारों 
तथा जाति-वर्ण के भेदभाव बिना सभी मनुष्यों के प्रति आदर भावना की 
मान्यता पर आधारित तथा आचार के उच्च मानदंड और नंतिक अथवा 
बौद्धिक विकास की कसौटी पर खरी उतरने वाली व्यक्तिपुजा, अराजकता- 
वादियों की देन है। अराजकतावादी निजी (खासगी) संपत्ति को बुराइयों की 
जड़ तथा सभी विशेषाधिकारों का स्रोत मानते हैं तथा उसको तुरंत खत्म करने 
का अनुरोध करते हैं । 

निस्संदेह, इन अराजकतावादियों का एक उम्रपंथी दल भी है जो विद्यमान 
समाज के सभी अंगों को बिना हिचकिचाहट या शिझ्क के “विष देकर, छूरा 
घोंपफर और तलवार मारकर” नपष्ठ कर देना चाहता है; जो समस्त राष्ट्रीय 
पुरातत्त्व संग्रहालयों को आग की भेंट चढ़ा देना और अधिकार-प्रमणिपन्रों को 
चिराग दिखा देना चाहता है; जो बंध न्‍्यायारूयों को भंग कर देना और सेना 
तथा आरक्षी को हटा देना चाहता है। कितु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि 
अराजकतावादी सिद्धान्त एक कोरी घ्वंसात्मक और विप्लवात्मक विचारधारा 
थी । अराजकतावादी प्राकृतिक संतुलन कायम करना चाहते थे--वरतंमान' 
समाज शोषण, संपत्ति और प्राधिकार पर टिक रहा है; वे उसके स्थान में ऐसे 
स्वतंत्र आदमियों का एक संगठन' स्थापित करना चाहते थे जो “न किसी 
ईदवर के और न किसी स्वामी” के आगे गद्न झकाएं बल्कि अपनी ही संकल्प- 
शक्ति का अनुसरण कर । 

अराजकतावादियों का उद्देश्य श्रम' की अवस्थाओं में सुधार करके उत्पादिता 
बढ़ाना था । वे मानवजाति की उन्‍नति के लिए एकमात्र विज्ञान पर भरोसा 
करते थे। विज्ञान की सहायता से उत्पादन में वृद्धि करके वे श्रमिकों के काम 
के घंटों में कमी कर देना और श्रमिकों के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा करना 
चाहते थे । 

यूरोप में अराजकतावादियों का दकछ १८८० और १८९५ के बीच में विद्यमान' 
था। कॉनफेदारेशिओं ज़ेनेरल दु त्रावाई बहुत दिनों तक अराजकताबादियों के 
प्रभाव में रहा | प्रथम महासमर छिड़ते ही अराजकतावाद का सूर्य ढलने लगा | 

यूटोपफियनिज्म (760एं9४7870) -- यूटोपियन समाजवादियों (अथवा 
28800907077808) का कहना था कि मानव सुख और सामाजिक न्याय 
सामाजिक प्रगति का उचित लक्ष्य है। उनका यह भी कहना था कि वर्तमान 
व्यक्तिवादी व्यवस्था से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों को ही छाभ पहुंचता 
है। वे आदर्श सावंधन के मौलिक सिद्धांतों तथा आचारों पर बल देते थे । 
उन्होंने फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका में कम्युनिस्ट समाज की स्थापना की चेष्टा 
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की । किंतु रॉबर्ट ओवेन ने न्यू लानाक॑ (स्कॉटलेंड) तथा न्यू हामंती (इंडियाना) 
में जिन उपनिवेशों को उनन्‍नीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में बसाने की कोशिश 
की वे थोड़े दिनों बाद ही उजड़ गयीं। कितु उनमें फ्रांस के काउंट हेनरी सेंट 
साइमन (१७६०-१८२५), फ्रांसिस नोएल बेल्यूफ (१७६४-१७९७), चाह्स 
फाउरियर (१७७२-१८३७), ऐटीयेन कबेट (१७८८-१८५६) और लुई ब्लांक 
(१८११-१८८२) तथा ब्रिटेन के रॉबर्ट ओवेन (१७७१-१८५८) जैसे सामाजिक 
स्वप्नद्रष्टाओं के “यूटोपियन” विचार छिपे हुए थे। परिवर्ती समाजवादी 
विचारधाराएं यूटोपियनों से अपने को दूर बताने लगे। 

क्रिश्वयन समाजवाद' (()08087 5009/]870 ) --उन्‍्नीसवीं शताब्दी 
के उत्तरार्ध में क्रिश्चियन समाजवाद पशद्िचमी यूरोप की क्रिश्चियन विचारधारा 
पर हावी हो गया था। क्रिश्वचियणन समाजवाद को समाजवादी प्रोटेस्टेंटिज्म 
(07000४४७॥97॥) कहते हैं और उसकी समाजवादी कैथोलिक-मत से 
नोंकझोंक है | फ्रांसिस ह्वट' (#78708 .प6/) ने क्रिश्चियन सोशलिज्म' 
(क्रिश्चियन समाजवाद) शब्द का प्रयोग १८५३ में पहली बार किया था। 
इंग्लेड में समाजवादी प्रोटेस्टरेंटिज्म को १८५० से ही, जबकि उसका प्रादुर्भाव 
हुआ था, क्रिश्चियन' समाजवाद कहने लगे थे। किगम्सले, मॉरिस, लुडलो, 
ह्व सा और वंसीटार्ट नील इसके पवक्‍के प्रचारक थे । 

क्रिश्चियन समाजवादियों ने उत्पादकों के संघों द्वारा कामगारों का संगठन 
किया । कितु रोशडेल (00८।१७)०९) मॉडल के मजदूर संघ आंदोलन तथा 
उपभोक्ता सहकारी समितियों की ओर उनका झुकाव नहीं हुआ। उनका 
प्रगतिशील श्रम विधान-रचना आंदोलन का परिणाम ही १८५२-६२ का 
इंडस्ट्ियल तथा प्रॉवीडेंट सोसाइटीज एबट (3ैतप्रशंशक 80वे 7070एंव0७॥0 
8000०४08 00) था। इंग्लेंड में क्रिश्चियन समाजवादियों ने उस अन्यायपूर्ण 
भूमि-व्यवस्था की तीत्र आलोचना की जिससे भूमि, कुछ घनवानों के हाथ में 
ही केंद्रित हो जाती थी। उन्होंने उत्पादक-संघों की अपेक्षा निजी संपत्ति के 
पुनर्गठन पर अधिक ध्यान देना आरंभ किया । 

फ्रांस में क्रिश्चियन' समाजवादियों को अधिक सफलता नहीं मिल सकी । 
कितु १८८९ में अमेरिका के बोस्टन नगर में उनका आविर्भाव हुआ और 
उन्होंने देश में अपने संगठनों का एक जाल-सा बिछा दिया । 

. क्रिश्चियन समाजवादी क्रिश्चियानिटी को भी. समाजवाद का समानवाची 

दाब्द मानने लगे। उनका कहना था कि समाजवाद क्रिश्चियन जीवन का 
आर्थिक स्वरूप है और “ईइ्वर के राज्य” (97720407) ०६ (०५) की जो 
चर्चा की गयी है वह अथंशास्त्र के शब्दों में “सहकारी सावंधन (000]907&- 
#ए० 0०0777707909)00) के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।” कुछ क्रिश्चियन 
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समाजवादियों की दृष्टि में समृहीकरणवाद (00॥000ए॥8)) भी रूढ़िवादी 
तथा प्रतिक्रियावादी है। वे ईसामसीह की तुलना में माकर्स को एक कठोर टोरी 
(पुरातनपंथी ) ही मानते हैं । 

क्रिश्चियन समाजवाद के निम्नांकित चार श्लील थे: प्रतियोगिता से विरक्ति, 
पूंजीवाद से विरोध, सहयोग पर बल तथा व्यक्तिवाद के प्रति उदारता। 

क्रिश्चियन समाजवादियों का कहना था कि वर्गम-संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीयता तथा 
उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीकरण ईसाईमत से मेल खाते हैं। वे व्यक्ति के 
विकास पर बहुत बल देते थे । द 

राज्य-समाजवाद (858#6 ४०८ ७/973) राज्य-समाजवाद का स्रोत जमंनी 

है। १८७२ में आइजनाख (॥980780[) की कांग्रेस के कारण यह एक- 
बारगी संसार की आंखों के सामने आ गया और सभी विरोधियों का उन्पूलन 
हो जाने पर हिटलरबाद की छत्रच्छाया में इसकी जड़े मजबूत हो गयीं। राज्य- 
समाजवाद को मानवता की रक्षा और शिक्षा के लिए राज्य पर निर्भर रहना 
पड़ता है। और राज्य उसकी दृष्टि से एक महान नैतिक संस्था होती है। 
वह राज्य की नियंत्रणकारी शक्ति का अनुसमर्थन करता है क्योंकि उसके विचार 
से राज्य, विद्यमान सामाजिक व्यवस्था के मौलिक स्वरूप में व्यापक परिवर्तन 
किये बिना ही मुनाफाखोरी, स्वार्थी, किराया तथा मजदूरी जैसी चीजों में 
आवश्यक सुधार कर सकता है। वह निजी (खासगी) संपत्ति की छूट देता 
है कितु उसकी सीमा निर्धारित करने और नियंत्रण रखने का दायित्व सरकार 
को प्राप्त होगा । इसके अंतर्गत यह निजी संपत्ति सामाजिक प्रगति में मोगदान 
करती है । राज्य-समाजवाद मूल उद्योगों पर सरकारी स्वामित्व और विशुद्ध 


कक 


पूंजीवादी प्रशासन के अंतर्गत तथा उसके ढांचे के भीतर ही राज्य के कार्यों 
का विस्तार चाहता है। इस प्रकार के समाजवाद का प्रभाव आस्ट्रेलिया, 
न्यूजीलेंड, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, स्वीडन, जर्मनी तथा अन्य अनेक देशों के 
रक्षात्मक समाजवादी विधान पर परिलक्षित होता है। सचमुच “मंगलकारी 
राज्य” का आवुनिक सिद्धांत और स्वरूप इसी आधार पर टिक रहा है । 
फेबियनवाद (७))७॥॥8))--इस समाजवादी दर्शन के मूछ में जिस ठोस 
निष्क्रिय भावना का हाथ है वह इन शब्दों में व्यक्त की जा सकती है: “समाज- 
बाद के स्वाभाविक दर्शन में ऊष्मा के स्थान में प्रकाश अधिक महत्त्वपूर्ण है |” 
फेबियन शब्द फेवित्स कोन्क्टेटोज (#'७ 978 (/02086008) से निकला 
है। सिडनी ओर बीट्रिस वेब्ब, जी बी० शॉ, एच० जी० वेल्स तथा ग्राहम 
वालेस जेंसे बुद्धिजीवी संयुक्त रूप से इस विशिष्ट इंगलिश समाजवाद के प्रणेता 
थे। यह फेवियनवाद राज्य-समाजगाद के निकट है और वह कॉंद्रीय, प्रांतीय 
अथवा नगरीय सरकार की सत्ता पर भरोसा करता है जो उद्योगों का संगठन 
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कर सकती है तथा भूमि की आथिक आय और पूंजी का उचित विनियोजन 
कर सकती है। उसके मतानुसार, यह सरकार फंक्टरी अधिनियम, कमंचारी 
देनदारी अधिनियम, जैसे प्रगतिशीऊक कानून भी बनवा सकती है तथा मनुष्य 
को राज्य के संरक्षण में राष्ट्र की सेवा करने का प्रशिक्षण भी दे सकती है । 

फेंबियनों का कहना है कि समाजवाद का कल्याण इसी में है कि समाज धीरे 
धीरे एक जागृत और उदार सहकारी सावंधन में बदल जाए। फेंबियनपंथी 
माक्सवाद तथा अराजकतावाद की क्रांतिकारी विचारधाराओं के विरोधी हैं। 
वे माक्संबादियों के वर्ग-संघर्ष के सिद्धांत का तिरस्कार और अराजकतावादियों 
की सिर-फुटोव्वल क्रांतियों की भर्त्स्ना करते हैं। कामगारों और मालिकों के 
लिए उनके आथिक और राजनीतिक फार्मूले अलग-अलग नहीं हैं। वे क्षेत्र 
और वर्ग की संकीर्ण परिधियों को चीर कर समूचे समाज के हित और कल्याण 
की हाँष से अपनी योजनाएं बनाते हैं। फेबियनवाद वह सिद्धांत है जो समस्त 
आथिक समस्या का एक वैज्ञानिक भाष्य' प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। 
छोगों का कहना है कि फेवियन समाजवाद पूंजीवादी छोकतंत्र का एक 
. बिस्तृत संस्करण है। इसका उद्देश्य स्वाहारा वर्ग के प्रभुत्व की स्थापना 
करके पूंजीवादी वर्ग के प्रभुत्त का उन्मूलन करना नहीं है। इसका उद्देश्य 
मजदूरी-प्रणाली के चंगुल से कामगार को छुटकारा दिलाना भी नहीं है; इसका 
जदृंइय तो समरईत समाज के हित को सामने रख कर उद्योगों का संगठन-सात्र 
करना है। यह समाजवाद न तो सीमित है और न समाज के किसी अंग के 
विरुद्ध है । इसके विपरीत, यह तो सबके लिए समान अधिकारों और अवसरों 
का द्वार खोल देता है । 

उन्‍्तीसवीं शताब्दी पंजी के कोंद्रीकरण का वेजोड़ युग था फेबियनवादी इस 
 लथ्य को स्वीकार करते हैं। फिर भी उनका कहना है कि इस पूंजी से जो 
लाभ कमाया जा रहा था उसमें उत्तरोत्तर कमी होती जा रही थी तथा 
उद्देद्यात्मक राजकीय' हस्तक्षेप के कारण किराये तथा व्याज से आय में काफी 
कमी हो रही थी । 

श्रेणी समाजवाद (एंव 800॑9॥87)--टेलर, हॉब्सन और कोल 
द्वारा विकासित श्रेणी समाजवाद, क्रांतिकारी माक्संवाद और कामगार संघ- 
स्वामित्ववाद (8ए700८७877) के बीच सेतुबंधन करता है। कितु राज्य के 
प्रति उसके विचार दोनों से भिन्‍न हैं। श्रेणी समाजवाद का कहना कि राज्य को 
एक सहकारी द्वाक्ति के रूप में कुछ निश्चित आ्थिक कार्यों के संपादन के लिए 
बनाथे रखना चाहिए घी 

श्रेणी समाजवाद एक आर्थिक एकतंत्रवादी सिद्धांत है जिसके अनुसार 
समाज को व्यावहारिक आधार पर उत्पादकों और व्यवसायियों की स्वशासी 
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विकेंद्रित इकाइयों में बांद देना चाहिए। कितु व्यवहार में यह देखने में 
आया है कि दो पृथक्‌-पृथक प्रणालियां श्रेणी समाजवाद में हिलमिलकर काम 
करती हैं और समाज में पूर्ण रूप से' सुत्रार व्यवस्था बनाये रखती हैं। ये हैं 
राज़्य-प्रणाली और श्रेणी प्रणाली--दोनों की सरकारें अछग-अरूग होती हैं; 
दोनों की नागरिकता, चुनाव पद्धतियां और विधानमंडल अलूग-अलरूग होते 
हैं । वास्तव में, यह एक राजनीतिक बहुतंत्रवाद ([7ए079/87] ) है जहां न 
तो एक का दूसरे पर राजनीतिक प्रभुत्व है और न आ्थिक दासता ही। 

. निदान, हॉव्सन राज्य की शक्ति बढ़ाने के पक्ष में हैं क्योंकि वे उसे समाज 
की उच्चतम नेतिक और सांस्कृतिक सफलता का प्रतीक मानते हैं। और उनकी 
दृष्टि से, इस प्रकार मानव प्राचीन एकतंत्रवाद की ओर फिर मुड़ता है जिसके 
अनुसार राज्य मुख्यतः एक राजनीतिक सत्ता का प्रत्यक्ष स्वरूप है । 

अपनी पुस्तक “गिल्ड सोशलिज्म रिस्टेटेड/ ((पँते 80९ &9870॥) 
ि6४४७॥०() में जी० डी० एच० कोल ने राष्ट्रीय परिषद (७०780 
(०) का उल्लेख किया है जिसके अंतर्गत तीन प्रकार के संगठन 
काम करते दिखायी देते हैं। इनमें एक प्रकार का संगठन ओऔद्योगिक श्रेणी है 
जो उत्पादनकर्ताओं और व्यवसायिकों के वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है; दूसरे 
प्रकार के संगठन हैं विशेष पदार्थों के उपभोक्ताओं की सहकारी परिषद्‌ तथा 
पानी, बिजली और गेस-जैसी सामान्य सर्वोप्योगी चीजों के रपभोक्ताओं की 
एक सामूहिक उपयोगिता परिषद; ओर तीसरे प्रकार के संगठन हैं नागरिक 
श्रेणियां जो सांस्कृतिक परिषद्‌, स्वास्थ्य परिषद्‌ तथा इसी प्रकार की अन्य 
परिषदों के हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं। राष्ट्रीय परिषद्‌ का काये 
विभिन्‍न कार्यकर्ता-इकाइयों के अधिकार क्षेत्र का निर्णय करना है तथा उसे 


सेना और नौसेना पर नियंत्रण रखने और मूल्य, आय तथा अन्य संबंधित 


श्रेणी समाजवादियों ((प्राति 8000॥808) का उद्देश्य आर्थिक स्व॒राज 
और ओऔद्योगिक स्वतंत्रता के स्तंभों पर समाज की रचना करना है। 

अन्य समाजवादी आंदोलन -- अनेक समाजवादियों के रूयालू से बड़े-बड़े 
निगमों तथा न्यासों का निर्माण एकीकरण की एक प्रक्रिया है जिससे समय आने पर 
पूंजीवाद के सिहासन को उलटने में सहायता मिलेगी। उनकी हृष्टि से, रक्षात्मक 
सामाजिक विधान पूंजीवाद के प्रतिरक्षात्मक गढ़ को ढाहने में मदद करते हैं । 
उनके विचार से, सहकारी आंदोलन का अनुसरण करके सहकारी सा्वंधन के 
चरम लक्ष्य पर पहुंचना संभव है । नगरपालिकाओं द्वारा पानी, बिजली, प्रकाश, 
आदि के वितरण जैसे कार्य, जिनसे सरकारी स्वामित्व की दिल्षा में प्रगति 
: होती है, समाजवाद के मार्ग के पांबड़े माने जा सकते थे । इनमें कुछ समाज- 
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वादियों का कहना है कि अमेरिका में प्रेसीडेंट रूजवेल्ट ने १९३२ में जिस 
“ज्यू डील” (९८छ 4)209)) का सूत्रपात किया था उसके अंतर्गत सामाजिक 
सुरक्षा बोर्ड (8008 छ#6९०प्रपए 30970), ठेनेसी घाटी प्रशासन 
(७ए76880७ ऐश6५ ह800॥0009) और राष्ट्रीय' श्रमिक संबंध बोर्ड 
(७४078 4,807 ९९।७४४०7४ 30970) जेसी चीजें बेरोकटोक 
समाजवाद का मार्ग प्रशस्त करती थीं। कितु इनमें कहीं भी संपत्ति को व्यक्तियों 
के हाथ से छीन कर समाज को सौंपने की ठेठ बात पर बल नहीं दिया गया 
है । इसलिए दूसरे ,छोगों का कहना है कि इन व्यवस्थाओं से पतनोन्‍्मुख' पंजी- 
बाद की लीपापोती करने, शोषण-दोहन के लड़खड़ाते पेरों को सहारा देने, तथा 
प्रचंड सामाजिक परिवतेनों और पुनंव्यवस्थाओं के आगमन को स्थगित करने 
की चेष्टा की गयी है । 


विभिन्‍न देशों में श्रम की अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप 


अमेरिका -- विभिन्‍न देशों में श्रम के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के सिद्धांत का वर्णन 
करते समय अमेरिका के प्रदन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा। इंग्लैंड 
और फ्रांस के साथ ही अमेरिका में मजदूर संघ-बाद का प्रादुर्भाव हुआ था । 
१८८१ में शिल्ऐों के आधार पर एक अमेरिकन मजदूर संघ (27767 0७77 
॥#७0078॥0॥ ० 7,800प्रा') की स्थापना हुई थी और इसके नेताओं का 
पहले यूरोपीय मजदूर आंदोलन से संपर्क रह चुका था। इसके अध्यक्ष (प्रेसीडेंट) 
सेमुअल गोम्पर्स ने प्रथण महासमर की संधि के अनुभाग १३ की रचना में 
महत्त्वपूर्ण योगदान किया था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ (॥70077%007708/ 
॥.90007 ष्ट॥॥980707) का अधिकारपत्र था। उन्होंने १९१९ में 
एम्स्टड्म में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ संधान ([7॥6700900708] #९667/७- 
४07) ० 778१० (77008 ) को पुनर्जीवित करने में भी बहुत सहारा 
दिया था। 

उन दिनों संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त जिस अन्य अमेरिकन देश 
में मजदूर आंदोलन का अंकुर फूट निकला वह मेक्सिको था। अमेरिकन श्रमिक 
संघ तथा राष्ट्रीय मेक्सिको श्रमिक संघ की आपसी बातचीत के परिणाम- 
स्वरूप प्रथम सर्व-अमेरिकत श्रम सम्मेलन नवंबर १९१८ में टंक्‍्सास राज्य के 
लारेडो नगर में हुआ । सात देशों के ७२ प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। 
इस सम्मेलन ने एक सर्व-अमेरिकतन श्रमिक संघ (?७7-0776700७&7 
ए9७१079/707 0 4,800प्र0) को जन्म दिया। इस संघ का उदय एक 
देश से दूसरे देश में जा-बसने वाले श्रमिकों के लिए बेहतर कार्यावस्‍थाएं 
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बनाना तथा अ्मिक आंदोलनों और सर्व-अमेरिकत गणतत्रों के लोगों में 
आपसी मंत्री के संबंध उत्पन्न करना था । 

यूरोप की भांति लैटिन अमेरिका में भी १९१९-२० की उथल-पृथल ने 
मजदूर संघों में फूट पैदा कर दी और वे समाजवादियों, मजदूर-संघ-स्वामित्व- 
बादियों (७ए/त0७॥808), साम्यवादियों ((/07रशाग्रातराहह) तथा अन्य 
गुटों में बिखर गयीं । १९२१ में कम्युनिस्टों ने सी० जी० टी० ((/. (७. ४.) 
नाम का एक संघ बनायी जो लाल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर यूनियन संघ ( +हि6०े 
4700780079] ० ,७00पफा' 078) से आबद्ध थीं। बाद में 
मजदूर संघ-स्वाभित्ववादियों का सी० जी० टी० में बहुमत हो गया और फिर 
उन्होंने मास्को से नाता तोड़ दिया । फूट डालनेवाली प्रवृत्तियों को उखाड़ 
फेंकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और मंक्सिको ने १९२३ में एक प्रकार के 
श्रम-संबंधी मोनरो सिर्धांत (0077'06 ॥2000770) की उद्घोषणी की.। 
उन्होंने कहा कि यदि यूरोपीय श्रमिक बर्ग पश्चिमी गोला के श्रभिकों की 
प्रभुसता में अपनी नाक धुसेड़ेगा तो थे उसको शरज्रतापूर्ण कार्य मारनेंगे। यह 
मेक्रिसिको-अमेरिकन श्रमिक संधि अमेरिकन मजदूर आंदोलन का एक प्रबल 
स्तंभ मानी जा सकती है जो दूसरें महासमर की चिनगारी फूटने तक हढ़ बनी 
रही । मेक्सिको ने १९३१ में तथा संयुक्त राज्य ने १९३४ में अंतर्राष्ट्रीय श्रम 
संघ में प्रवेश किया । कनाडा के संगठित मजदूर आंदोलन बहुत कुछ ब्रिटेन के 
मजदूर आंदोलन का ही अंग मानना होगा । उसने सर्वे-अमेरिकस श्रमिक संघ 
में प्रवेश नहीं किया कितु अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ संधान से आबद्ध हो गया। 
अमेरिकन श्रमिक संत्र १९३७ में अंतर्राष्ट्रीय: संब्रान (॥0700709ं 
जश्वटा'हात0) से आबद्ध हुआ । 

१९३८ में जब संयुक्त राज्य में औद्योगिक संगठन कांग्रेस ((0727'088 0६ 
जतंप्रशापक 072070/8७/708) की रचना शिल्पिक आधार के स्थान 
में उद्योगों के आधार पर हुई तब वहां अमेरिकन श्रमिक संघ का एक प्रबल 
प्रतिदंद्वी संगठन पेदा हो गया । याद रहे कि अमेरिकन श्रमिक संघ शिल्प-संघों 
का संघ है जिसमें प्राय: कुशल कामगारों को जगह मिलती है । बड़े-बड़े उद्योगों 
के मजदूर संघों और उनके उद्देश्यों के सामने वह कहां टिक सकता था। 
इसलिए ओद्योगिक संगठन कांग्रेस के सामने एक लंबा-चौड़ा मंदान पड़ा हुआ 
था। आ्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में इस संस्था से जो आतंक छा गया उससे 
देश में कम्युनिस्टों के लक-छिपकर घुसने का द्वार खुल गया । अंतर्राष्ट्रीय मजदूर 
संघ संधान की नीति किसी भी देश के एक ही राष्ट्रीय संघ को मान्यता प्रदान 
करने की थी | इसलिए औद्योगिक संगठन कांग्रेस के कितने ही अमेरिकन सदस्य 
अंतर्राष्ट्रीय संधान (फेडरेशन) में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने से वंचित रह गये।.. 
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गत महासमर के प्रथम चरण में जब जर्मनी और आंग्लो-फ्रेंच साथी देश 
मैदान में एक-दूसरे के आमने-सामने खड़े थे, तब अमेरिका और इंगलेंड में 
कम्युनिस्टों ने मजदूरों को युद्ध-प्रयास में अपनी-अपनी सरकारों का साथ न-देने 
'के लिए फुसछाने की कोशिश की। उनका नारा था: “ साम्राज्यवादी- 
फासिस्ट युद्ध से दूर रहो । ” कितु, जब १९४१ में नाजी जर्मनी रूस पर चढ़ 
दौड़ा तब सब कम्युनिस्ट मजदूर संघों का स्व॒र बदल गया । इनमें अनेक संघ 
औद्योगिक संगठन कांग्रेस से आबद्ध थे। अब उन्होंने रूस और इंग्लेंड की मदद 
करने के नारे लगाने आरंभ किये । जब १९४१ में जापान ने अमेरिका पर धावा 
बोल दिया तब औद्योगिक संगठन कांग्रेस तथा अमेरिकन श्रमिक संघ ने फासिस्ट 
घुरी (88080 2४578) के विरुद्ध अपनी सरकार का साथ देने का वचन दिया । 

दूसरे महासमर के समाप्त होने पर औद्योगिक संगठन कांग्रेस ने विश्व मज- 
दूर संभ्र संधान (श०एतव #छवछ'छात0ता एा ३06 एमांएणए8) की. 
स्थापना के बारे में बड़ा उत्साह दिखाया। कितु जब १९४० में छोकतंत्रीय 
देशों के अधिकांश मजदूर संघों ने विश्व संधान का परित्याग करके अंतर्राष्ट्रीय 
स्वृत्ंत्न मजदर संघ प्रसंधान' ([7008स्‍98007क (/07/6तैक#छ707 ०0०६ 
पफट0 ॥0800  गाए8) बनाना चाहा तब औद्योगिक संगठन कांग्रेस ने 
अपने यहां से कम्युनिस्टों को निकरारूना आरंभ कर दिया जिससे लगभग २५,००० 
संदस्य' निकाले बगे । अमेरिकन श्रमिक संघ ने विश्व स्वतंत्र मजदूर संघ संधान 
में शामिल नहीं हुआ कितु अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र मजदूर संघ प्रसंधान (महासंघ) की 
रखना के प्रारंभिक काल में अमेरिका में दोनों संगठनों ने मिलकर काम किया । 
धीरे धीरे दोनों के संबंध मधुर हो चले । १९५५ में दोनों संघों के मिलकर 
एक हो जाने की अफवाह फैल गयी और १९५६ में दोनों का विलय हो गया । 

सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ्र---अस्थायी सरकार की उदार छत्र- 
छाया के अंतर्गत रूस में मजदूर संघों, जिन्हें व्यवसायिक संघ कहते थे, तेजी' 
से पनप उठीं। यद्यपि फंक्टरियों पर राज्य का अधिकार हो गया था फिर भी 
आरंभ में उनका काम अपने-अपने कामगारों की कार्यावस्‍थाओं में सुधार 
करवाना था । 

मजदूर संघ-बाद १९२८ में समाजवाद की नीति के अनुकूल सांचे में ढाल - 
दिया गया और मजदूर संघों का यह ध्येय समास हो गया कि वे कामगारों की 
कार्यावसथाओं को सुधरवाने के लिए कामगारों की प्रतिनिधि-मात्र हैं। अब वे' 
सरकार की सहायक संस्थाएं बन गयी हैं जिनका उद्देश्य श्रमिकों में अनुशासन 
बनाये रखना तथा उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न सफल बनाना है। वे कामगारों 
की योग्यता और कार्य-क्षमता में सुधार करवाती तथा फेक्टरियों में वेज्ञानिकन' _ 
का ढर्रा चलवाती हैं । द 
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रूसी मजदूर संघों का संगठन औद्योगिक आधार पर हुआ है। प्रत्येक संघ 
का आधार फैक्टरी समिति या स्थानीय समिति होती है. जिसे उत्पादक अथवा 
प्रशासकीय इकाई के सदस्य गुप्त मतदान द्वारा ऋुनते हैं। प्रत्येक आरंभिक 
समिति उच्चतर जिला (मजदूर संघ) सोवियत के लिए प्रतिनिधि चुनकर 
भेजती है जो आगे चलकर प्रांतीय सोवियत के लिए तथा वहां से देश के अंग- 
भूत गणतंत्र के मजदूर संघ सोवियत के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इनकी 
सर्वोच्च संस्था मजदूर संघों की अखिल-संघ परिषद्‌ की सर्वोच्च साधारण 
सभा (छप्र9676 (/0777707 /88०770]9) है जो देश के मजदूरों के 
हितों के प्रति निरंतर जागरूक रहती है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है 
कि रूस का मजदूर आंदोलन विश्व मजदूर संघ संघान से आबद्ध है। 
जो रूस पहले कुछ इनेगिने सोवियत लोगों के अल्पतंत्रीय शासन के नीचे 
दबा जा रहा था उसने १९३६ में एक लछोकतंत्रीयः सरकार की. स्थापना करके 
द्विदनीय विधान मंडल को स्वीकार किया। रठालिन की मृत्यु के बाद, 
सोवियत नेताओं ने उनके व्यक्तित्व पर जो आक्षेप किये हैं उनसे जान पड़ता 
है. कि उस अधिनायक की. नीति पर प्रभाव डालने तथा वोट द्वारा उसके 
विचारों पर मत प्रकट करने की बहुत ही कम गुंजाइश थी। अब परिवर्ती 
सोवियत अधिनायक अथवा सामूहिक अधिनायक्रवाद लछोकतंत्रीय पद्धति की ओर 
रुझान दिखाएगा या नहीं, यह अभी नहीं कहा जा सकता है4 फिर भी यह 
स्पष्ट है कि सोवियत गणतंत्र तथा तृतीय “इंटरनेशनल” (अंतर्राष्ट्रीय ,भ्रमिक 
समाज) की स्थापना के समय कम्युनिस्ट प्रचार से जो क्रांतिकारी झंक्षाबात 
फूट पड़ा था वह बहुत कुछ मंद पढ़ गया है | ऐसी बात नहीं कि इसका कारण 
न हो। मध्य यूरोप में एक बार हिटलर और मुसोलिनी के कारण जिस प्रचंड 
फासिस्टवाद का उदय हुआ था तथा एशियाई देशों ने उसके प्रति जो उपेक्षा 
दिखायी थी उससे शिक्षा ग्रहण करके सोवियत रूस ने भी फूंक-फूंक कर पांच 
रखना ही बेहतर समझा है। सोवियत रूस को राजनीतिक और आशिक 
जिम्मेदारियां बढ़ जाने के कारण उसे १९३४ में राष्ट्रसंघ और अंतर्राष्ट्रीय 
श्रम संघ का सदस्य भी. बनना पड़ा--ये बातें भी उसकी नीति पर प्रभाव 
डालती हैं। स्टालित किसी एक देश में साम्यवाद (कम्युनिज्म) की स्थापना से 
ही संतुष्ट थे, कितु ट्रॉटस्कीवादी आलछोचक “स्थायी” विश्वव्यापी क्रांति को चरम 
लक्ष्य मानते थे; इन आलोचकों पर स्टालिन की जो विजय हुई उसे इतिहासकार 
अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद (॥7007080079/7 (४0770प्रागरं877) पर राष्ट्रवाद 
की विजय मानते हैं। सुतरां, जब सोवियत संघ १९३४-३९ में राष्ट्रसंघ का 
सदस्य था, वह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का सदस्य भी बना रहा | उसने १९५४ 
में अ० श्र० संघ की सदस्यता फिर स्वीकार कर ली 
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अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ में रूस के फिर प्रवेश करने पर कुछ देशों ने उसे 
उससे निकालने का प्रयत्त किया है क्योंकि वह एक वामपंथी अधिनायक तंत्रीय- 

देश है। कितु दक्षिण अफ्रीका जैसे दक्षिणपंथी अधिनायक तंत्रीय देशों को भी 
उस संस्था में अनुसमथन प्रास है । यदि रंगभेद की नीति बरतने वाले दक्षिण 
अफ्रीका की अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ में स्थाव मिछा हुआ है| तो फिर ऐसा कोई 
कारण नहीं दीखता कि रूस जसे देशों को उसमें न रहने दिया जाए । 

यदि उभय' प्रकार के अधिनायकवादी देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ में बने: 
रहेंगे तो यह संस्था संसार भर की श्रम-नीति पर व्यापक प्रभाव डालने में 
सक्षम रहेगी । यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने उन उपनिवेशों के 
प्रतिनिधिमंडलों को भी स्वीकार कर लिया है जहां अभी लोकतंत्र की स्थापना 
तक नहीं हुई है । 

जाफ़न--दृसरे महासमर से पहले जापान में “सोडोमेइ” अर्थात्‌ जापान 
श्रमिक संघ एक प्रमुख अ-कम्युनिस्ट केंद्रीय संगठन था। इसका उद्घाटन 
१९१२ में हुआ था; और समय बीतने पर उसके तथा उसके साथियों-- 
मजदूर संघ-वादियों तथा समाजवादी लोकतंत्रियों के दक्षिण पक्ष--के झंडे तले 
२,६०,००० मजदूर इकट्ठु हो गये। दूसरे शब्दों में, समूचे जापान के ७० प्र० 
श० संगठित मजदूर उसमें सम्मिलित थे। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ 
संघान (॥ह0880079) #'€दे७/७४०7] ०0 7७806 ए770708) से 
आबद्ध था । कितु कम्युनिस्ट और फासिस्ट, दोनों के प्रहार से इसका प्रभाव 
क्षीण हो चला था । जब फरवरी १९४० में जापान सरकार ने यह घोषणा 
की कि “साम्पो” आंदोछन को उठाव देकर बह मजदूर संघ आन्दोलन को 
अनावश्यक बना देना चाहती है तब, जुलाई १९४० में, उक्त संगठन का अन्त 
हो गया। 

“साम्पो” आंदोलन का उद्देश्य उद्योगों द्वारा राज्य की सेवा करना था और 
उसका श्रीगणेश जुलाई १९३८ में हुआ | १९३८ के अंत तक उसकी शाखाएं 
११५८ कारखानों और फैक्टरियों में स्थापित हो गयीं । जब १९४२ में प्रशांत 
क्षेत्र में युद्ध की चिनगारी फूट पड़ी तब देश में “साम्पो” की १,६३,७४० शाखाएं 
थीं जिनके ५५,१४,३२० कामगार और मालिक सदस्य बन चुके थे। फिर 
नाजी जमवी तथा फासिस्ट इटली की भांति ही जापान की सेनिक सरकार ने 
. भय और धमकी द्वारा देश में मजदूर संघ-वाद को जड़-मूल से उखाड़ दिया। 

जापान के बिना शर्त आत्मसमपंण तथा साथी देशों के उस पर १९४५ में 
अधिकार के बाद, देश में मजदूर संघों के पुनरुद्धार का आंदोलन शुरू हो गया। 
कम्युनिस्टों और “सोडोमेइ” से संबंधित युद्धपू्वकालिक मजदूर संघों ने इस 
आंदोलन में बड़ी रूगन से काम किया । युद्धपू्वकालिक नेताओं ने “सोडोमेइ” के 
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नमूने पर मजदूर संघों का पुन्गंठन आरंभ कर दिया। कितु, दो वर्षों के भीतर 
ही इग मजदूर संघों में कम्युनिस्टों की हांक सुनायी देने लगी और उन्होंने उनको 
कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीतिक मंच और अस्त्र बनाना आरंभ कर दिया । 
कम्युनिस्ट-प्रभाववर्ती राष्ट्रीय औद्योगिक संघ कांग्रेस (सामबेत्सु) ने, जिसके 
लगभग १५ लाख सदस्य थे, हड़ताल की नीति अपना ही जिससे देश में सामा- 
जिक और आर्थिक असंतोष की लहर दोड़ गयी। इसलिए साथी सेनाओं के 
सर्वोच्च सेनापति को मजदूरों से हड़ताल करने का अधिकार छीन लेना पड़ा 
हालांकि बातचीत द्वारा समझौते करने का अधिकार अछता बना रहा । 

/ १९४९ बीतते ही, मजदूर संघ आंदोलन में “सामबेत्सु” का प्रभाव ढलछ 
चला और उसके सदस्यों की संख्या बहुत घट गयी । उन दिनों जिन संघों ने 
'कम्युनिस्ट नेतृत्व को बता बता दिया था वे स्वयं अपने केंद्रीकरण के लिए एक 
राष्ट्रीय बींद्र बनाने लगीं। उसी समय, विश्व मजदूर संत्र संधान (४४०शंत 

#छतछकातणा जी पफकावल एरांणार) में जो फूट फल गयी थी तथा 
अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्न मजदूर संघ्र प्रसंधान (॥000क0॥9। (0ल्िुल'ए- 
वंगा ता कफलछ ॥7866 एगांणाह) की रचना के लिए जो प्रारंभिक 
गतिविधि जारी हो गयी थी उससे उक्त कार्यवाही (कोंद्र स्थापना) के लिए 
अनुकूल वातावरण उत्पन्न हो गया । दिसम्बर १९४९ में जब लंदन में 
अंतर्राष्ट्रीय प्रसंधान का उद्घाटन हुआ तब जापानी मजदूझ संघों ने उससे 
अपना नाता जोड़ लिया ओर जापानी मजदूर संघों की एक संयुक्त परिषद बच 
गयी । 

कोरिया के मामले तथा जापानी शांति संधि पर मतभेद होने के कारण 
जापानी श्रमिकों में फूट फेल गयी है और उम्रवादी श्रमजीबी जन दर ([2'0]0- 
शापक्षा) कह रिक्षाए9) का प्रभाव बढ़ गया है जो जापानी कम्यूतिस्ट 
पार्टी से भी अधिक वामपंथी है और जिसका राष्ट्रीय मजदूर संघ परिषद 

(सोहयो) पर नियंत्रण है। “सोहयो” के जुलाई १९५१ के वाषिक सम्मेलन से 
एक मामूली बहुमत से वामपंथी समाजवादी राजनीतिक विचारधारा स्वीकार 
करने की घोषणा की थी । 

. सोवियत रूस तथा उसके साथियों को छोड़कर, जापानी शांति संधि पर 
लगभग सभी देशों के हस्ताक्षर हैं। वामपंथी मजदूर संघी नेता इस पर 
सोवियत रूस ओर कम्युनिस्ट चीन सरकार के हस्ताक्षर भी करवाना चाहते 
थे । किंतु दक्षिणपंथी मजदर संघी नेताओं का कहना था कि यदि 'नके 
भविष्य में सब देशों के नेताओं के साथ शांति संधि होना संभव न हो तो जो 
देश संधि के लिए तेयार हैं उन्हीं के साथ हस्ताक्षर हो जाने चाहिए | जब यह 
जापान-विषयक विवाद चल रहा था तभी कोरिया का युद्ध छिड़ गया । १९५१ 
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के अंत में, जापानी सरकार ने संसद में जो “तोड़-फोड़ हरूचल विरोधी 
विधेयक पेश किया था उस पर भी चीं-चपड़ आरंभ हो गयी । यद्यपि सभी 
गेर-“सोहयो” मजदूर संघों ने इस विधेयक का विरोध करने में “सोहयो” का 
साथ दिया फिर भी वे संसद द्वारा विधेयक पर विचार के दौरान में सरकार- 
प्रणीत विधेयक के विरुद्ध किसी प्रकार की औद्योगिक हलचल न छेड़ना चाहते 
थे। कितु उनमें से कुछ सरकार की राजनीतिक नीतियों के विरुद्ध औद्योगिक 
संघर्ष अवश्य करना चाहते थे । ये संघ अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र मजदूर संघ प्रसंधान 
के प्रबल अनुसमर्थंक थे। कितु “सोहयो” गुट अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र मजदूर संघ 
प्रसंघान को पानी पी-पी कर कोसता था और उसे आंग्लो-अमे रिकन साम्राज्यवाद 
का पिटटू बताता था | उसने अपने १९५२ के वाषिक सम्मेलन में एक विशाल 
बहुमत से यह भी निर्णय किया कि वह अंतर्राष्ट्रीय प्रसंधान (महासंघ) से 
आबद्ध छ होगा । द 

अफ्रोका--दक्षिण अफ्रीका सरकार ने “देसी” (०७४०८) छोगों को 
जिस राजनीतिक पराधीनता में जकड़ रखा है उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय मजदूर 
आंदोलन वहां अधिक प्रगति नहीं कर पाया है। इन कामगारों की आंखें अब 
केवल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ पर छगी रहती हैं जो संगठित अथवा असंगठित 
श्रमिकों के सामान्य हित की रक्षा में चौकस है । जो देश अ० श्र० संघ के सदस्य 
हैं उनका कतंव्य है कि वे स्वीकृत अभिसमयों अथवा करारों को शासनादेश 
प्रास प्रदेशों, उपनिवेशों तथा अन्य क्षेत्रों में लागू करें। दूसरा महासमर छिड़ने 
से पहले, अफ्रीका के जिन देशों में संगठित मजदूर आंदोलन चल रहा था वे 
मिश्र और दक्षिण अफ्रीका थे। मिश्र के १,५०,००० संगठित कामगार 
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ संघान से जुड़े हुए थे। कितु दक्षिण अफ्रीका के 
२४,८९८ संगठित कामगार किसी से आबद्ध न थे। न तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय 
मजदूर संघ संघान से नाता जोड़ा था और न अंतर्राष्ट्रीय. श्रम संघ से । वे 
स्वतंत्र थे । द 

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड--भतीत में आस्ट्रेलिया में और कुछ दूर तक 
न्यूजीलैंड में भी, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ संधान की तृती बोलती रही | फिल- 
हाल, इन दोनों देशों में वह॒ दिन भी आया जब कम्युनिस्ट और अ-कम्युनिस्ट 
तत्वों के कारण इन मजदूर संघों के भीतर र॒स्साकशी होने रंगी ओर कम्युनिस्टों 
की चढ़ती देखकर सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ा । द 

“चीश"--जापान, चीन और भारत ऐसे तीन एशियाई देश हैं जिनमें मजदूर | 
संघों का विकास हुआ है और उनके अंतर्राष्ट्रीय संपक कायम हैं। जनवादी | 
चीन की स्थापना से चीनी मजदूर आंदोलन विश्व मजदूर संघ संधान (००० | 
फऋछ्तढ७-छ0ं०7 ० 77व6 (77078) के प्रभाव में चछा गया है।..... 
म २८ 





४३४ .. भारतीय सजदूरों की श्रम-समस्याएं 


भारत--भारत में मजदूर आंदोलन की कहानी एक पृथक अध्याय में छिखी 
जा चुकी है | संक्षेप में अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस (4॥॥-7078& 
पृफ३त6 एजांणा (/0ाष्टा/588), जो एक राष्ट्रीय संगठन है, १९२५१ में 
स्थापित हुई । जब सरकार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की विभिन्‍त समितियों और 
सम्मेलनों के लिए कामगारों के प्रतिनिधियों का चुनाव करती थी तब' बह इस 
संस्था का परामशे लेती थी | श्रम-नीति की. उद्घोषणा के लिए इसके मंच का 
योग किया जाता था और वह भारत तथा यूरोप के मजदूर संघ-वाद के 
बीच कड़ी जोड़े रहती थी । द 
१९२५ तक अ० भा० मजदूर संघ क्रांग्रेस सेद्धांतिक घिचपिच से अछूती 
रही और उसका सारा समय कामगारों की सेवा-शर्तों का सुधार करवाने तथा 
अ० श्र० संघ के सम्मेलनों और समितियों के लिए भारतीय कामगार प्रति- 
निधियों का चुनाव करवाने में बीतता रहा। कितु इसके दो वष बाह, अंत 
राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन के संद्धांतिक संघर्षों की छाया अ० भा० मजदूर संघ 
कांग्रेस पर भी पड़ने लगी। रूगभग १९२७ तक इसमें भी दो गृुद दीखने 
लगे--दक्षिणपंथी' (जेनेवा और एम्स्टडम गुट) और वामपंथी (मास्कोबादी) । 
जो सम्मेलन १९२६-२८ के बीच हुए, उनमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आबद्ध 
होने तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के कार्य में भाग लेने के प्रश्नों पर जबद॑स्त तु-तू, 
मैं-मैं सुनायी दी । १९२९ में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष 
पं० जबाहरछाल नेहरू थे, फूट की अनिवार्य कहानी' आंखों के सामने आ गयी । 
जिन्होंने तथाकथित दक्षिणपंथी मृछ संस्था को छोड़ दिया था उन्होंने एक 
पुथक्‌ संस्था बना ली जिसे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियत फीडरेशन (.8॥- 
गाव 8408 एशांणा #०ते७'का07) कहने छूगे । निदान, सजदूर संघी 
एकता उसी नागपुर में अप्रेल १९३८ में स्थापित हो गयी जहां' से पहले फूट 
का बीज बोया गया था। इस संयुक्त अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
(एव #ा-दवा9 प-चतेछ (शाणा (४0927688) नामक नयी संस्था 
की अन्य शर्तों में एक विकट शर्ते यह थी कि उसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघान' 
(68 0४07॥%) क6त७/७४४०॥7 07 7,9800प7') तथा छाल अंतर्राष्ट्रीय 
मजदूर यूनियन संघ (0८९ ॥0678007७&7 07 4,800प' (77078) 
समेत अन्य विदेशी संस्थाओं से आबद्ध करने का प्रयास न किया जाएगा । 
दूसरे महासमर से भारतीय श्रम-जगत में एक और फूट का अंकुर फूट 
निकला । कम्युनिस्टों को छोड़कर, संयुक्त ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सभी तस्‍्वों 
ने स्वाधीनता-संप्राम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का साथ दिया और उन्होंने 
. इस कारण जेल की थात्राएं की । इस समय कम्युनिस्टों ने पहले उक्त महा- 
. समर को साम्राज्यवादी और फासिस्टवादी पुकार कर उसका विरोध किया 


अंतर्राष्ट्रीय भजदूर आंदोलन .. ४डरेप 


बकतु जब उसमें रूस फंस गया तब फिर उन्होंने साथी देशों का पक्ष लेना 
आरंभ कर दिया | इसलिए ब्रिटिश सरकार ने कम्युनिस्टों को जेल से रिहा 
कर दिया ओर उन्होंने मौका पाते ही संयुक्त अ० भा० ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
पर कब्जा कर लिया । परिणामतः भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक विचारों की प्ृृष्ठपोषक है, स्थापित 
की गयी । आज इस संगठन की सदस्य संख्या सबसे अधिक है । इसके अति- 
रिक्त एक और अखिल भारतीय मजदूर संस्था है जिसमें समाजवादियों का 
आजोलबाला है। इसका नाम' हिंद मजदूर सभा है जिसके उद्देश्य कम्युनिस्टों के 
उद्देश्यों से बिल्कुल विपरीत हैं। इन दोनों संगठनों का अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र - 
मजदूर संघ संधान से नाता जुड़ा हुआ हैं। कितु अ० भा० ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
विश्व मजदूर संघ संधान से ही आबद्ध है।. 
5. इन छोनों के अतिरिक्त एक अन्य अखिल भारतीय संगठन है जिसका नाम 
यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रस है। इसमें वे मजदूर संघ शामिल हैं जो किसी 
अन्य केंद्रीय संस्था से आबद्ध नहीं हैं । 


श्रम अंतर्राद्टीयता के विमिन्न रूप 


निचोड़ यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर आंदोलन का प्रादुर्भाव' उन्‍नीसवीं शताब्दी 
के तीसरे दशक के आरंभ में माना जा सकता है। इसका इन १२५ वर्षों का 
इतिहास घटनाओं से परिपुर्ण है। इस अवधि में उसमें विभिन्‍न प्रकार के 
मजदूर संघ-वाद, विभिन्‍न सिद्धांत, विभिन्‍न सामाजिक कार्यक्रम, रीति-नीति' 
और रंगढंग देखने में आये हैं। उदाहरण के लिए मजदूर संघ-वाद के प्रमुख 
मॉडल हैं पूंजीवादी, फासिस्टवादी, राष्ट्रीय समाजवादी, समाजवादी और 
साम्यवादी (0०एशाप्रगरांड) पद्धतियां जिनका उल्लेख “मजदूर आंदोलन 
का एक तुलनात्मक-अध्ययन” शीषेक के अंतर्गत अगले अध्याय में किया 
जाएगा। क्रिश्चियन टाइप तथा सिडीकलिस्ट (संघ स्वामित्ववादी) सांचे के. 
दो मजदूर संघ-वादों का उल्लेख इसी अध्याय में पहले हो चुका है। 
उक्त जिन्‍स के मजदूर संघ-वादों में फासिस्टवादी तथा राष्ट्रीय समाजवादी 
(0७४४०7०७)॥ 8009॥80) मजदूर संघ-वादों को तो मजदूर संघ-वाद का 
विपयंय' कहना होगा । उदाहरण के लिए, इटली, जमंनी और कुछ सीमा तक 
जापॉन में, फासिस्ट शक्तियों ने सच्चे मजदूर संघ-वाद की कब्र खोद दी थी । 
युद्ध पूर्वकाल में इन देशों में संघ केवल मजदूरों में अनुशासन के रख-रखाव 
के लिए बनी थीं । उन्हें अपने हितों की प्रतिरक्षा करने अथवा हड़ताल करने का 
अधिकार न था | इसलिए उन्हें मजदूर संघ कहना न्‍्यायसंगत न होगा। 


४३६ द भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


मजदूर संघों के शेष चार विभेद चार विभिन्‍न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 
प्रतीकस्वरूप हैं :'पहला, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ संघान (॥॥हप04078/| 
तवेककाता ० एच्वत6 (7708) है जिसे समाजवादी किस्म का मज- 
दूर संघ-वाद कहना होगा; “दूसरा, सर्व-अमेरिकन श्रमिक संघ ( ऐिशा- 
कैलाश शरवेटा'छा0 ० 4,8000प्) है जिसे निदछीय अथवा पंजी- 
मजदूर संघ संघान /70शफ&॥णा कं #0तेछाक्वातणा 0 (एंड 
पए७06 एग्रांणण8) है क्रिश्चियन टाइप से मिलता-जुलता है; और चौथा, 
अंतर्राष्ट्रीय कर्मीजन संघ संधान ([70छ7क#0ण7को #€वेकछाएं0त) ता 
006 /०0फ्तांत३ 9९०७08' 388008/07) है जो मजदूर स्वामित्ववादी 
(8ए97009)80) ढंग का है। गत महासमर की परिवर्ती घटनाओं के कारण 
श्रमिक-जगत में दो मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन खड़े हो गये हैं--(१) विश्व 
मजदूर संघ संधान (१४०७त #एतवलाछताणा ता पफकत० (7078) 
और (२) अंतर्राष्ट्रीय. स्वतंत्र मजदूर संघ संघान (3706प70//07७/| 
(7णराह्तिककतांगा 0० फिल७ 7१४0७ [/70॥8) | इन दोनों संगठनों की 
रीति-नीति में स्पष्ठत: वही भेद है. जो सोवियत गुट तथा अमेरिकन गुट की 
राजनीति में अंतर है। इन दोनों संगठनों को एकजीव करने के प्रयास निष्फल 
हो चुके हैं। निदान, यह आशा है कि आगामी दशक में अंपर्राष्ट्रीय मजदूर 
आंदोलन उक्त खाई को पाटने में सफल हो जाएगा और तब संसार के सभी 
देशों के सब मजदूर संघों का केवल एक संघ हो जाएगा तथा संसार के सब 
मजदूरों का एक सामान्य हित्त-पक्ष बन जाएगा । 


अध्याय १६ 
मजदूर आंदोलन का तुलनात्मक अध्ययन 
अस्तावना 


मजदर आंदोलन ओर सामाजिक तत्त्व-दरशन--मजदूर आंदोलन का 
ऐतिहासिक तथा विवेचनात्मक अध्ययन मानव-संपर्क का एक महत्त्वपूर्ण अंग 
बन गया है। संसार भर में मानवीय' प्रवृत्ति अभिन्‍न होती है और सभी जगह 
सर्वकाल में मानव एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य की यही प्रकृति उसे प्रत्येक 
क्षेत्र में समाज के संगठन और विकास के लिए प्रेरित और उनके नियंत्रण की 
ओर अभिमुख करती है। सामाजिक जीवन की कड़ियों में परिवार, कबीलों, 
राज्य तथा विश्व-संगठनों को क्रमश: गिना जाएगा। यदि मनुष्य को परमाण- 
शक्ति से अपना सैंहार नहीं करवाना है तो उसे विश्व-संगठन की दिशा में 
बढ़ना होगा । 
इस दिशा में आगे बढ़ने के विभिन्‍न तरीके हो सकते हैं। इंग्लंड की औद्यो- 
'गिक क्रांति से छेकर अब तक जिन विश्व-संगठनों की रचना हुई है उनके मूल 
में काम करने वाली सामाजिक भावना की पीठ पर ओद्योगिक उत्पादन पद्धति 
का हाथ रहा है। अतएवं आधुनिक औद्योगिक समाज में प्रगतिशील शक्तियों 
की खोज करने से हम विश्व-संगठन के स्वरूप का अध्ययन करने में सफल हो 
सकते हैं । औद्योगिक पद्धति में सब जगह लोगों को एक-दूसरे पर निर्भर रहना 
सिखा दिया है; और सहयोग की कला का महत्त्व निरंतर बढ़ता जा रहा है । 
इसलिए हमारे जमाने में मजदूर संघ सबसे बड़ी आर्थिक संस्थाएं बन गयी हैं 
और लोकतंत्र का भविष्य मजदूर संघों के भाग्य से जुड़ गया है । 
मजदूर संघों के ध्येय--संसार के विभिन्‍न भागों में मजदूर संधों की 

'रचुना,,व्ास्तव में, एक ही ध्येय को लेकर हुई है। यह ध्येय है मजदूरों (संघों 
के सदस्यों) के हितों की रक्षा करना तथा उनकी कार्यावस्‍थाभों को सुधरवाना; 

उनका व्यावसायिक हित उन्‍्तत करना तथा उनके सामान्य मयार को ऊचा 

उठाना । किंतु सिद्धांत और व्यवहार की दृष्टि से मजदूर संघ-वाद (श्रम-संघता) 
. शक प्रकार का आंदोलन है जिसने निजी (खासगी) संपत्ति के अधिकारों के 


डश्ट भारतोय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


विरुद्ध मोरचा स्थापित कर रखा है। वास्तव में, मजदूर संघ-वाद का आविर्भाव 
पूंजीवाद के साथ होता है और उसे पूंजीवादी शोषण-दोहन का जवाब माना 
जा सकता है। इतिहास की पृष्ठभूमि में उसने कोई क्रांतिकारी कार्यक्रम भले 
ही उपस्थित न किया हो, फिर भी उसका उद्देश्य सदा यही रहा है कि निजी 
उद्योगपति का उन्मूलन किया जाए। उसने जिस पद्धति को अपनाया है 
वह हिसात्मक अथवा संबधानिक भी हो सकती है। वह क्रमिक अथवा 
आकस्मिक भी हो सकती है । इन पद्धतियों से विभिन्‍त श्रम-विचार- 
घाराओं का उद्गम हुआ है; विभिन्‍न वाद चल पड़े हैं और उनमें प्रत्येक 
सामाजिक अव्यवस्था की समस्या का हल प्रस्तुत किया गया दिखाई देता है । 
उनका प्रभाव समय-समय पर देश-देश में घटता-बढ़ता आ रहा है। परिवर्तंन- 
शील आवश्यकताओं के अनुसार उनके रूप-रंग में भी परिवर्तन होता आ रहा है । 
स्त्रियों और पुरुषों की इच्छाओं और विचारों ने उन पर अपनी छार्पी लगायी 
है । कितु उन सबसे एक बात दपंण की भांति स्पष्ट है कि मनुष्य का स्वभाव 
संगठन बनाने का है और उसका अंतिम ध्येय' निजी सम्पत्ति का उत्पादन करना 
है । इसलिए सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक तत्त्वदर्शियों ने आधुनिक 
औद्योगिक समाज में मजदूर संघों के महत्त्वपूर्ण स्थान को स्वीकार किया है | 
क्रांतिकारी कार्यक्रम को जीवित रखने के लिए मालिक-मजदूर संघर्ष में जो 
उग्रता दीखती है उसके मूल में मजदूर संघों की वही सामरिक प्रवृत्ति परि- 
लक्षित होती है, तथा लोकतंत्र की परपरा की रक्षा के लिए वही उक्त संघष की 
बागडोर थामे रहता है। 

लोकतंत्रीय' देशों में मजदूर संघ बने हुए हैं और उन्हें अपने अस्तित्व के 
रख-रखाव और काम करने का अधिकार प्रात है। उन्हें अपना संगठन करने 
और काम करने का अधिकार है, कितु उन पर कुछ कानूनी अंकुश भी होता 
है। सत्तारूढ़ दर सदा उन्हें अच्छी दृष्टि से नहीं देखता है। चाहे वे सरकारी 
नीति के विरुद्ध न अड़ रही हों, फिर भी सरकार सदा उन पर अपनी क्ृपा-हृष्टि 
नहीं रखती है ।' वर्तमान दशाब्दी में, ये मजदूर संघ इटली और फ्रांस में 
सरकारों से निरंतर लोहा लेते रहे हैं। ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया में मजदूर संघ 
सत्तारूढ़ सरकार का विरोध करते दिखायी देते हैं; और इसमें विचित्र बात 
यह है कि वे साथ ही अपनी राष्ट्रनिष्ठा की घोषणा गला फाड़कर करते हैं । 
कितु स्केडेनेवियन देशों में श्रमिकों और सरकारों में हादिक सहयोग जूरी है । 
. ब्रिटेन में मजदूर संघों ने, एक शताब्दी संघर्ष करके, युद्ध के पश्चात्‌ देश की 
राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रीति-नीति के निर्माण में बहुत-कुछ हाथ 
.. बठाया | उस समय लोग आशा करने लगे कि वहु समय दूर नहीं है जबकि 
ब्रिटेन का मजदूर संघ आंदोछन सरकार को निजी सम्पत्ति के विरुद्ध बड़े पैमाने 
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अमेरिका के १९वीं और २०वीं शताब्दी के इतिहास से पता चलता है कि 
अमेरिकन जनता में एकाधिपत्य-विरोधी तथा क्रांति विरोधी भावनाएं बात- 
की-बात में भड़क उठती हैं। अमेरिकन समाज में जो सामाजिक तथा आर्थिक 
अनुदार भावनाएं देखने में आती हैं। उनके कारण अमेरिकन दोनों प्रकार के 
उम्रवादियों से आत्मरक्षा के लिए एकदम उठकर खड़ा हो जाता है। संकट- 
काल में भी, कोई सत्तारूढ़ अमेरिकन सरकार इनमें से किसी उम्रवादी का 
 पक्षपात नहीं कर सकती है। स्पष्ट है कि अमेरिकन जनता को अमेरिकन 
सरकार में विचित्र प्रकार का अविश्वास रहता है। इसी कारण, श्रमिक 
भी अमेरिकन सरकार को इतनी कार्यागीय शक्ति नहीं देना चाहते जो समय 
पड़ने पर उनके विरुद्ध प्रयुक्त की जा सके । उन्हें भी सरकार के आद्वासनों पर 
भरोसा नहीं है। वे जानते हैं कि मध्यवर्ग श्रमिकों के किसी क्रांतिकारी कार्य- 
क्रम के विरुद्ध हो गया तो सरकार संकट काल में, अर्थात्‌ किसी महत्वपूर्ण 
उद्योग में हड़ताछ की आशंका के काल में भी, श्रमिकों का परित्राण करने 
में असमर्थ होगी। १८९० में चिकागो अराजकतावादियों ((ाठ्छए0 
खैयाताठ8) की भगदड़ तथा युद्धकालिक लेवेल एक्ट ([.0ए6| 3८६) 
इस बात के दो मुख्य प्रमाण हैं कि अमेरिका का विज्ञाल तथा आत्मनिर्भर 
भध्यवर्ग जिधर चाहे उधर पासा पलट सकता है । फिर भी क्षमेरिका के बारे 
में कोई भ्रांति उत्पन्न न हो जाए, इसलिए यहां कहना होगी कि वहां सर- 
कारी स्वामित्व की प्रणाली भले ही न हो, वहां मानवीय उदारता का कत्पवृक्ष 
तो जोरों से फलफूल रहा है । 

माक्सवाद से प्रेरित होकर मजदूर आंदोलन का जो स्वरूप बना है उसमें 
अमेरिकन मजदूर संघ आंदोलन ने मंख ठोंक दी है। इस अमेरिकन आंदोलन 
के कारण उसमें कमियां दिखने लगी हैं । स्पष्ट हो गया है कि माक्सवाद पर 
आधारित श्रमिक आंदोलन में पूंजीवाद की प्रतिरोधात्मक शक्ति को कम कूत 
. लिया गया है. और श्रमिकों की क्रांतिकारी भावना को बढ़ाचढ़ा कर देखा 
गया है। यद्यपि अमेरिकनों के मजदूर संघ की उक्त विशेष भावना के पीछे 
उनके इतिहास का हाथ है कितु यह भी मानने से इन्कार नहीं क्रिया जा 
सकता है कि उसके मूल में वे मानवीय स्वभाव और भावनाएं काम कर रही 
हैं जो बहुत गद्दरी होती हैं और जिनका अस्तित्व इस संसार में अमिट है । 

अस्तु, अमेरिका में श्रम को एक निरोधात्मक वातावरण में से ,प्विकूलुना 
पड़ रहा है। वह उस देश में अल्पसंख्यकों के समर्थन ठिका हुआ है। एक 
शताब्दी तक संघर्ष करने के बाद, उसे श्रमिक आंदोलन की आधारभूत परंपरा- 
गत समाजवादी वर्ग-चेतना का हाथ छोड़ देना पड़ा है। उसके स्थान में 
“काम और मजदूरी” की चेतना से प्रेरित शक्तिशाली मजदूर संघ-बाद पेदा हो 
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गया है। यह स्पष्ठ हैं कि जब मजदूर आंदोलन काम-धंधे की नींव पर खडा 
होता है तभी वह हृढ़ होता है; मजदूरी से पेट भरने वालों को संघ का 
बिल्ला ही एकता के धागे में पिरोता है। यह एकता राजनीति और सामा- 
जिक विचारधाराओं से नहीं बनायी जा सकती है। दाशनिक, मजदूर संघों 
के संगठनकर्ता और अंतर्राष्ट्रीय-संपकेवादी वे पुरुष हैं जो पहले यहां आकर 
बसे थे। वे इस विचारधारा के अनुसमथक हैं, कि मजदूर संघों के बिना काम 
नहीं चछ सकता है। उनका कहना है कि समाजवाद के संघणे में इन संघों 
से प्रेरणा मिलेगी । कितु अमेरिकन श्रमिक और लोकमत केवल एकाधिपत्य- 
विरोधी आंदोलन तक ही सीमित रहते हैं और यदि कोई नेता उस पर राज- 
नीतिक रंग चढ़ाने का प्रयास करता है तो वे उसे मजदूर संघ आंदोलन से 
बाहर धकेल देते हैं। इस दशा में उनके समाजवादी आंदोलन की ओर पग 
बढ़ने की' ओर बात सोचना व्यर्थ होगा । इसलिए अमेरिका के समाजवादियों 
का बहुमत मजदूर संघों के उस कार्यक्रम से ऊब गया है जिसमें क्रांति करने 
की कोई शक्ति नहीं दिखती है। उसने समाजवादी आंदोलन से अपना हाथ 
खींच लिया है तथा अब वह मजदूर संघों की सेवा में ही लग गया है । 

अमेरिका में सामूहिक सौदाकारी का चलन है। यह उनकी एक रचना- 
त्मक सामाजिक विशेषता है। संभव है कि इस प्रक्रिया से वे धीरे-धीरे 
औद्योगिक स्वराज का आदशें वरण कर सकें । यह सभी मानते हैं कि सामूहिक 
सौदाकारी न तो औद्योगिक जीवन की स्वाभाविक क्रिया है और न भावना- 
त्मक। यह तो बुद्धिजन्म क्रिया है जो सहयोग के लिए विवश करती है। 
इसलिए एक गुण उपाजित किया जाता है। सामूहिक सौदाकारी का विकल्प 
है कि नियम-विनियमों द्वारा औद्योगिक नियंत्रण सरकार के हाथ में रहे । 
उनसे सेवा की शर्तें निश्चित की जाएं । जबकि अनेक देशों में आथिक मामलों 
का नियंत्रण सरकार के हाथ में जा रहा है, अमेरिका में सामूहिक्र सौदाकारी 
. की प्रक्रिया का अध्ययन किया जा रहा कि यह एक “लोकतंत्रीय प्रक्रिया है। 
श्रमिक तथा प्रबंध दोनों पक्षों ने इसके महत्त्व को स्वीकार किया है और वे 
आशा करते हैं कि इस पद्धति के परिपक्व ज्ञान से औद्योगिक झगड़ों का 
निपटारा शांतिपूर्ण समझौतों द्वारा हो जाया करेगा और वह औद्योगिक 
स्वशासन का निखरा हुआ स्वरूप प्रस्तुत कर सकेगा। सचमुच मजदूर संघ- 
 चादु क्ापूंजीवादी मॉडल, जसा कि अमेरिका में देखने को मिलता है, तटस्थ 
अथवा निर्दली ढंग का है जिसका मूलसिद्धांत यह है कि मजदूरों को अपनी 
मजदूरी का ख्याल अवश्य रखना चाहिए और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए. 
उन्हें सामूहिक सौदाकारी की नीति पर भरोसा करना चाहिए तथा उन्हें 
राजनीतिक विचारधाराओं से कोई सरोकार न रखना चाहिए । 
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फासिस्टवादी मॉडल--१९२२ में बेनिटो मुसोलिनी ने लोकतंत्रीय पद्धति 
के विकल्प में फासिस्टवाद (अधिनायकवाद) का सूत्रपात किया । फासिस्टवाद 
. का दर्शन लोकतंत्र का पूण बिलोप है। लोकतंत्र की विचारधारा में राज्य- 
समेत एक ऐसे समाज की परिकल्पना की गयी है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता 
को स्थान प्रास है और जिसका लक्ष्य सभी के कल्याण और सुख वी साधना 
होता है। लोकतंत्र में राज्य व्यक्तिगत लक्ष्यों तथा मानवीय व्यक्तित्व के गौरव 
तथा स्वतंत्रता के परिपोषण का एक साधन होता है। इसमें बहुमत को शासन 
का अधिकार तथा अल्पमत को उसके शासन के भ्रोचित्य तथा क्षमता को 
चुनौती देने का अधिकार प्राप्त होता है; इससे लोकप्रिय प्रश्ुसत्ता, समान 
अवसर तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता जेसी चीजें उद्भुत हुई हैं। परिणामतः लोक- 
तंत्र में राज्य को व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हाथ डालने से प्राय: दूर रखा जाता 
है ताकि समाज के सामान्य कल्याण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दोनों वी परि- 
त्राण निरापद संभव हो सके 

इसके विपरीत फासिस्टवाद का कहना है कि व्यक्तिगत ध्येय सामाजिक 
ध्येय की वेदी पर पूरी तरह निछावर कर देने चाहिए तथा व्यक्ति को बिना 
चीं-चपड़ राज्य की आज्ञा का पालन करना तथा उसके उद्देश्यों के आगे गद्देन 
झुका देना चाहिए | बह राजनीतिक अधिकारों के उपयोग तथा राजनीतिक 
शक्ति के प्रयोग में बहुमत की पद्धति में आस्था नहीं रखता है 4 यूद्धक फासिस्ट- 
वादी अल्पमत स्वयं राज्य के स्वरूप का निर्णय करता है तथा राज्य को ही' 
सर्वोपरि मानता है । फासिस्टवाद की हृप्टि में व्यक्ति साधन है और समाज 
लक्ष्य है। उसका उद्देश्य सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को साधन 
के रूप में प्रयोग करना होता है । जहां वेयक्तिक अधिकार राज्य के अधिकारों 
का पोषण होता है बहां तक ही उसे स्वीकार किया जाता है । 

फासिस्टवबाद के अंतर्गत जिस सरकार की रचना होती है उसमें योग्य व्यक्ति 

होते हैं जो राज्य के हित के लिए अपने स्वार्थों की परवाह नहीं करते हैं । 
फासिस्टवाद का चरम रूप वह है जिसमें एक अल्पसंख्यक थ्रुद्धक दल के अंतर्गत 
कोई एक व्यक्ति देश का अधिनायक बन बैठता है। राष्ट्र की प्रशासकीय' 
परिषदों में जनता को कोई स्थान नहीं मिलता है क्योंकि वह अपने स्वार्थ से 
ऊपर उठने तथा समझबूझकर निर्णय देने में असमर्थ होती है। फासिस्टवाद का 
कहना है कि प्रशासन की योग्यता बहुत दुलूभ है और बहुत ही कम,लोयू में 
देखी जाती है । 
. फासिस्टवाद शांति की निदा करता है तथा युद्ध को अच्छा बताता है । बह 
राष्ट्रीकरण को श्रेयस्कर तथा राष्ट्र को महान बनाने के लिए साम्राज्यवाद को 
.. उपयोगी कहता है । वह शक्ति को सामाजिक ध्येय प्रास करने के लिए एकमात्र 
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उपकरण मानता है; इसलिए उसे राष्ट्र को युद्ध करने के लिए सदा कमर कसे 
खड़ा रखना पड़ता है । इस प्रकार के कार्यक्रम में शांति की कोई उपयोगिता 
नहीं बल्कि उससे उन्लति के मार्ग में रोड़ा पड़ता है। 

संसृष्ठ फासिस्ट राज्य में संपत्ति पर निजी स्वामित्व को प्रोत्साहन दिया 
जाता है। निजी उद्यम तथा प्रयास का आदर किया जाता है। कितु राष्ट्रीय 
हित सर्वोपरि मानने के कारण, राज्य जब चाहे तब आशिक उत्पादन में 

प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अथवा कानून बनाकर हस्तक्षेप कर सकता है । उसमें 

पूंजी तथा श्रम को सामाजिक प्रगति का साधन माना जाता है और उनको 
अपने आपसी मतभेद हिलमिलकर तय कर लेने चाहिए; या राज्य उनको जो 
आज्ञा दे उसे शिरोधाय करना चाहिए । वहां वर्ग-संघर्ष घृणित माना जाता है । 

फासिस्ट श्रमिक अधिकारपत्र, १९२६, ने पंजी तथा श्रम दोनों को 
उत्पादन अथवा कार्य करने में मनमाने ढंग बरतने से रोक दिया। इसका 
उद्देश्य. एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना था। निजी उद्योगों को 
आशिक क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली स्तंभ माना गया कितु उसे राज्य के प्रति 
उत्तरदायी ठहराया गया। कामगार आश्थिक उद्योगों के लढ़कते हुए पहिए 
अवश्य थे कितु उनका संचालन मालिकों के इंगित पर होता था, जब तक कि 
यह दायित्व राष्ट्रीय उद्देश्य की पूरति के लिए स्वयं सरकार ग्रहण न कर ले । 

हड़तालें और तालेबंदियां बंद कर दी गयीं। मालिकों और कामगारों को 
कानून का उल्लंघन करने पर जुर्माना देना पड़ता था। दोनों पक्षों के बीच का 
झगड़ा श्रमिक न्‍्यायारूय निबटाते थे । मालिकों और कामगारों ने अपनी कानूनी 
समानता अक्षण्ण रखने के लिए अपने-अपने व्यावसायिक संघ बना लिये थे ताकि 
कार्य-पद्धति और उत्पादन में सुधार हो सके । निगमों को राज्य का ऐसा साधन 
माना जाता था जो देश के विभिन्न आर्थिक हितों को संगठित कर सके | 
मालिकों पर राज्य के शोषण और दबाव का पंजा रहता था। इस दशा में न _ 
तो मालिकों को और न कामगारों को ही संगठन की यथेष्ट स्वतंत्रता प्राप्त थी । . 
इसलिए इटली में फासिस्टवादी प्रशासन के नीचे मजदूर संघ आंदोलन सरकार 
के लिए एक कान-पकड़ा बकरा बन गया। वह सरकार के संकेत पर नाचने 
लगा और सत्तारूढ़ दल की विचारधारा के राग अछापने रूगा । 

राष्ट्रीय समाजवादी मॉडल-- एडोल्फ हिटलर ने १९३३ में जमंनी में 

राष्ट्रीय समाजवाद का सूत्रपात किया जिसके अंतर्गत श्रम-संबंधों में फासिस्टी 
सिद्धांतों का समावेश था हालांकि उनके कार्यान्‍्वय का ढंग कुछ भिन्‍न था 
देश में जितने स्वतंत्र मजदूर संघ थे उनकी जगह एक संगठन “श्रमिक मोरचा 
बना दिया गया जिसका सदस्य बनना व्यवह्ारत: सब मजदूरों के लिए अनिवाय॑ 
था । इसी प्रकार मालिकों के लिए भी एक ही संघ बनाया गया जिसका नाम 


| डीडड .. भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 
था उद्योग और व्यापार सम्पदा (7ग्रहाक्ाल ता वाति।ड'ए #& परफछते०) 
इन संगठनों का उद्देश्य उभय पक्षों में सदभावना और सहयोग उत्पन्त करना 
था जिससे उत्पादन की मात्रा और कोटि में सुधार हो सके । 

प्रत्येक जिले में एक सरकारी प्रतिनिधि श्रम-प्रन्यासी ([8000॥' (7806९) 
होता था जिसे श्रम-संबंधों में सरकारी अधिकार प्राप्त होते थे । प्रबंधकों और 
नेताओं द्वारा शक्ति के दुरुपयोग से उद्योगपतियों को कोई खतरा पंदा न 
हो जाए, इसलिए प्रत्येक संस्थान में एक परिषद होती थी। इन गोपनीय 
विषय परिषदों (2णीवेद्याध्रशं ०0प्राणं।8) पर श्रम-प्रन्यासी निगाह 
रखते थे; श्रम-संबंधों तथा अवस्थाओं के बारे में सामान्य नियम जारी करते 
थे; मजदूरी दरें निश्चित करते थे; यदि किसी भी संस्थान में १० प्र० श० से 
अधिक श्रमिक बर्खास्त कर दिये जाएं तो उसकी छानबीन करते थे; और 
श्रम-मंत्रालय के पास अपना प्रतिवेदन भेजते थे। प्रत्येक जिले में प्रस्यासी की 
मदद के लिए १६ सदस्यों की एक स्थायी परिषद होती थी । किसी भी प्रस्यासी 
द्वारा सेवा-संबंधों तथा मजदूरी सूची के बारे में जो न्‍्यूनतम' व्यवस्था की जाती 
थी वह मालिकों को अनिवार्यतः मान्य होती थी। प्रन्यासी यह व्यवस्था लागू 
करने से पहले उद्योगपतियों का परामश के सकता था। कितु उसको बनाने 
तथा लागू करने का पूरा दायित्व उसी पर होता था । 

सामाजिक प्रतिष्ठा-न्यायालयों ((/0प्राप8 ता #6ठ॑ंंको [0ा0पा') को 
मालिक और मजदूरों के मतमेंद निपटाने के लिए स्थापित किया गया। चाहे 
वह मालिक हो या मजदूर, अपना-अपना काम ईमानदारी से करना आत्म- 
प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। प्रत्येक जिले में सामाजिक प्रतिष्ठा-व्यायालूय 
होता था जिसमें एक अध्यक्ष और दो सहायक होते थे । इन सहायकों में एक 
उद्योगपति तथा दूसरा गोपनीय विषय परिषद का सदस्य' होता था। सामाजिक 
प्रतिष्ठा का उल्लंघन करने पर चेतावनी दी जाती थी तथा १०,००० 
राइखमाक तक का जुर्माना भी किया जा सकता था या नेतृत्व से अपदस्थ और 
गोपनीय, विषय परिषद की सदस्यता से हटा दिया जाता था तथा नौकरी 
से बर्खास्त भी किया जा सकता था। युद्धपूृवंकाकछिक जर्मती में इस प्रकार 
कामगारों तथा मालिकों को एक निद्चित सांचे पर ढाल दिया गया था 
जिसे फ्यूहरर ने राज्य के लिए उपयोगी ठहराया था। दूसरे शब्दों में, नाजी 
जमनी में सच्चा मजदूर संघ आंदोलन आंखों के सामने से विलुत हो.गुय्या था 
हालांकि उसकी असली चिनगारी राख के ढेर में तब भी छिपी रही | 

इस प्रकार राष्ट्रीय समाजवादी मॉडल में राष्ट्रीय' उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
 कामगारों को जकड़बंद कर दिया गया और सरकार के आधिपत्य में विभिन्‍न 
संघों को मिलाकर एक राष्ट्रीय मजदूर संघ बना दिया गया था। 
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समाजवादी मॉडल -- माक्संवाद का मुख्य ध्येय जनता को शोषण से 
बचाना है । इसलिए वह निजी संपत्ति, स्वतंत्र प्रयास अथवा प्रतियोगिता में 
विश्वास नहीं करता है । उसका कहना है कि जिस पद्धति में निजी संपत्ति और 
स्वतंत्र प्रतियोगिता को स्थान प्राप्त है। वह आथिक, राजनीतिक और सामाजिक _ 
विषमता को जन्म देती है। माक्संवाद के अनुसार, फासिस्टवाद पंजीवादी 
विकास का चरभोत्कर्षं होता है। इसलिए फासिस्टवाद के बाद पूंजीवाद का 
'क्वास हो गया है । उसका यह भी विचार है कि पूंजीवाद का ऐतिहासिक लक्ष्य 
समाजवाद का मार्य प्रशस्त करना ही था। कप 

आरंभ में पूंजीवाद स्वत: सुलभ बाजारों तथा स्वतंत्र प्रतियोगिता के रूप में 
विद्यमान था | तदनंतर, उसने सामूहिक पूंजीवाद का रूप धारण कर लिया 
जिसके अंतग्गंत दैत्याकार उद्योग-गुट स्थापित किये गये जो औद्योगिक, व्यापारिक 
तथा आश्रचिक कारखानों और सार्थों का संचालन करते थे। इसके अतिरिक्त 
एक और आशिक पद्धति चल पड़ी जिसको अंतर्राष्ट्रीय लूट-खसोट तथा राज- 
 नीतिक अ्रष्टाचार ने सनकार दिया था। यह पूंजीवाद दम तोड़ ही रहा था 
कि अचानक फासिस्टवाद ने उसको सहारा देकर राष्ट्रीय गौरव तथा शोषण- 
कारी साम्राज्यवाद के स्तंभों पर खड़ा कर दिया । अब धन और दरिद्वता दोनों 
साथ-साथ उस ह॒ंद तक बढ़ गयी है कि फासिस्टवाद के विरुद्ध विस्फोट 
होनेवाला है तथा एक नयी सामाजिक व्यवस्था, जो व्यक्तिगत रूप की नहीं 

बल्कि सामूहिक रूप की होगी, प्रकट होने वाली है । 

.. आधुनिक वेज्ञानिक समाजवाद के जन्मदाता कार्ल माक्‍स के मुख्य सिद्धांतों 
में यह स्पष्ठ कहा गया है कि संसार समाजवाद का सिद्धांत अपनाये बिना नहीं 
रह सकता है। कितु जब उन्होंने यह देखा कि उनकी कल्पना के अनुसार 
स्थिति यथा समय नहीं बदल रही है तब उन्होंने मजदूरों की वर्तमान स्थिति 
सुधारने के लिए उनका संगठन आरंभ कर दिया। दूसरे शब्दों में, जब तक 
समाज का ढांचा पंजीवादी और लोकतंत्रीय उदारतावाद पर निर्भर होगा तब 
तक उन्होंने भी नियमित मजदूर संघ आंदोलन की आवश्यकता और महत्त्व को 
स्वीकार किया है। द हु 

यद्यपि समाजवाद अंतिम ध्येय निश्चित और स्पष्ट है फिर भी उसके विभिन्‍न 
प्रणेताओं में उसके साधनों के बारे में मतैक्य नहीं हो पाया है । सामूहिक प्रयास 
को समाजवाद का एक साधन इसलिए माना जाता है कि आधुनिक अवस्थाओं 
को“देखत हुए बह एक क्रांतिकारी पग है। कितु अनेक समाजवादियों का मत 
है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हिंसात्मक साधनों का 
ही सहारा लिया जाए। समाजवाद एक उच्च ध्येय है और उसका मार्ग बनाने 
. के लिए गड़बड़ी पैदा करना ठीक नहीं होगा। यदि लोग समाजवाद को 


- 
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स्वीकार करते हैं तो उन्हें लोकतंत्रीयः साधनों तथा यंत्रों की सहायता द्वारा 
कानूनी और शांतिपूर्ण ढंग से सामूहिक प्रयास को अपनाना चाहिए। यह लक्ष्य 
सीधे संघर्ष से प्राप्त हो सकता है या नहीं कहना कठिन है; जितु सीधे संघर्ष में . 
. प्राय: हिंसा होने लगती है, यह सभी जानते हैं। यह भी ठीक है कि हिसा से 
 समाज-विरोधी तत्त्व पनपने लगते हैं तथा सामूहिक आत्मघात का खतरा पैदा 
हो जाता है । इसके अतिरिक्त उस पथ से विचलित होने की नीति सर्वनाश 
का कारण बन सकती । इसलिए प्रतियोगिता के स्थान' में सहकारिता के सिद्धांत 
का सूत्रपात तथा संसदीय समाजवाद द्वारा समाजवाद के लक्ष्य का वरण 
करना श्रेयस्कर होगा । इसे जनता की सहमति द्वारा क्रांति कहा जा सकता है । 
इसे हिसात्मक क्रांति के स्थान में आदशंवादी सार्वधत (कामनवेल्थ) का 
प्रारंभिक स्वरूप कहना होगा । 
किसी ऐसी क्रांति का नमूना आज तक नहीं देखा सुना गया है जो कि सभी 
देशों में समान रूप से छागू हो सके । इस दिशा में प्रगति जनता पर ही अधिक 
निर्भर होती है। देश विशेष की राजनीतिक संस्थाओं और सापेक्षिक सामाजिक 
जागृति का भी ध्यान रखना होगा । 
मजदूर संघ-वाद के स्वतंत्र मॉडल का समाजवाद लोकतत्रीय समाजवाद के 
सिद्धांतों पर आधारित होता है। इसके मुख्य, स्वरूप ये हैं : औद्योगिक तथा 
मिश्रित संगठन तेयार किये जाते हैं; मालिकों के साथ सामुझिक्ति करार करने में 
आस्था होती है; युद्धक हथियार का प्रयोग अंत में ही किया जाता है; कार्या- 
वस्थाओं तथा मजदूरी-दरों के नियंत्रण पर बर दिया जाता है; रक्षाकारी 
श्रम-विधान तथा सामाजिक बीमा की मांग करते हैं; तथा श्रम को वंधानिक 
और आशिक पद्धति का एक अंग मनवाने की इच्छा होती है । इन लक्ष्यों पर 
पहुंचने के लिए यह समाजवाद अन्य राजनीतिक, श्रमिक तथा समाजवादी 
गुटों से सहायता लेने को तैयार रहता है। 
साम्यवादी (कम्युनिस्ट) मॉडल--साम्यवाद समाजवांद का सबसे उग्र 
रूप है और उसके सामाजिक पुननिर्माण का स्वरूप बिल्कुल भिन्‍न है । कितु 
उसका वही लक्ष्य है जो सामान्य समाजबाद का होता है, अर्थात मजदूरों की 
कामनवेल्थ (सावंधन) स्थापित करना | कितु एक ही लरूक्ष्य की स्वीकृति का 
अर्थ यह नहीं है कि उसकी प्रासि का साधन भी समान हो । साम्यवाद पूंजीवाद 
का विनाश बल-प्रयोग द्वारा करना चाहता है और जहां संभव हो वहां 
श्रमजीबी वर्ग ((70॥008096) की तानाशाही, जैसी कि रूस में देखेन को 
मिलती है, स्थापित करना चाहता है। दूसरे छाब्दों में, कम्युनिस्ट पार्टी की _ 
तानाशाही स्थापित करना उसका ध्येय है जो भ्रतिक्रांति का निरोध कर सके 
ओर पूंजीवाद के अंतिम चिन्हों को जड़-मूल से खोदकर फेंक सके । समाजवाद 
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हे 


के साधनों पर आंशिक रूप से समाजवादी ढर्सा लागू कर दिया जाता है और 
व्यक्ति अपनी योग्यता तथा उत्पादन-मात्रा के आधार पर वेतन पाने रूगता है। 
इसका दूसरा और अंतिम चरण विशुद्ध साम्यवाद होता है जबकि विशुद्ध साम्य- 
वादी जीवन का यह स्वणिम नियम -- “अपनी योग्यता के अनुसार काम करो 
अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मजदूरी पाओ,” को हढ़तापूर्वक अमल में 
छाया जाता है । 

माकसपंथियों का कहना है कि संसार के इतिहास में ऐसा एक भी हृष्टांत 
न मिलेगा जबकि शांतिपूर्ण सांविधानिक पद्धतियों से निजी संपत्ति का अंत 
कर दिया गया हो । उनका कहना है कि संपत्ति-धारी वर्ग सदा शासक वर्ग होता 
है और वह सहज में शक्ति का परित्याग नहीं कर सकता। इसलिए उनकी 
उद्घोषणक यह है कि सामाजिक क्रांति अर्थात्‌ एक वर्ग से शक्ति छीनकर दूसरे 
वर्ग को देने में शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ेगी । उनका यह भी कहना है कि 
शक्ति-हस्तांतरण के बाद, राज्य में अधिनायकवाद की स्थापना होनी चाहिए 
जो प्रतिक्रांति से राज्य को सुरक्षित रख सके और बिना हिचकिचाहट के 
सामाजिक पु]नर्तिर्माण का कार्य आगे बढ़ा सके । 

साम्यवाद में एक ऐसी विश्वव्यापी व्यवस्था की परिकल्पना की गयी है 
जिसमें प्रथक-पृथक, राष्ट्रों का कोई स्थान नहीं होता है। उसमें राज्य का 
अस्तित्व ग्रहण किया गया है जिसमें श्रमिक वर्ग का अधिनायकवाद होता है। 
कितु यह अधिनायकवाद अस्थायी होता है और धीरे-धीरे वह विलप्त हो 
जाता है | इस राज्य की नागरिकता का आधार जन्म अथवा सम्पत्ति नहीं; 
उसका आधार उत्पादन करने तथा अन्य प्रकार की उपयोगी सेवा होती है। 
प्रत्येक व्यक्ति को उन उद्योगों के प्रसाशन में भाग मिलता है जिनमें वह काम 
करते हैं। प्रत्येक उद्योग के सदस्यों को अपने दल के काम की देखरेख का अधि- _ 
कार आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होगा । इस क्षेत्र में भोगोलिक अड़चनों को 
कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। अंत में एक न्‍्यायपूण सामाजिक व्यवस्था के 
आविर्भाव की कल्पना की गयी है । ः 

प्रथम महासमर के बाद कहीं-कहीं कम्युनिस्ट मजदूर संघ-वाद का स्वरूप 
सामने आया । यह स्वेच्छिक संस्था और राज्य-संस्था के बीच का एक मध्यवर्ती 
मार्ग है। इसकी सदस्यता सिद्धांत रूप से स्वैच्छिक होती है। राज्य ने इसका 
काम"व्यवहार रूप से निश्चित कर दिया है। उस पर श्रमिक वर्ग के हितों की 
रक्षा करने तथा मजदूर वर्ग के अधिनायकवाद के लिए उसे तेयार करने का 
भार है। यह सब आथिक और राजनीतिक ढांचा उसी तरह का होना चाहिए 
जैसा कि सोवियत रूस में देखने को मिलता है।. . 
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समाजवादी ढंग का समाज --- भारत ने दिसंवर १९५४ में समाजवादी ढंग 
से समाज की स्थापना का संकल्प किया। इसके बाद एक ही वष के भीतर 
उसके बारे में समस्त शंकाओं का समाधान कर दिया गया। अब यह निश्चय 
'रूप से कहा जा सकता है कि भारत ने समाजवाद का मार्ग अपना लिया है । 
प्रधान मंत्री ने भी उद्घोषणा कर दी है कि भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में 
समाजवाद की स्थापना होना अनिवार्य है। भारत में लोकतंत्रीय ढंग का 
समाजवाद होगा, इसलिए भारत के मजदूर संघों की रचना राज्य की राज- 
नीतिक विचारधारा पर आश्रित होनी चाहिए। समाजवादी लोकतंत्र में 
एक-दलीय शासन का कोई स्थान नहीं होता है। चाहे औद्योगिक सहकारी 
समितियों के कामगार हों या किसान सहकारी समितियों के कामग्रार हों या 
मजदूर संघों के कामगार हों, उतको अपनी इच्छा के अनुसार, विभिन्‍न राज- 
नीतिक दल बनाने और उनमें स्वतंत्रतापुवंक काम करने का अधिकार होना 
चाहिए । मजदूर संघों को पूर्ण भाषण-स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए 
और उन्हें राजनीतिक तथा आथिक उद्देश्यों को लेकर अपना संगठन करने की 
की भी छट होनी चाहिए। ये स्वतंत्र संस्थाएं होनी चाहिए। उन्हें राज्य का 
अनुसमर्थन करना चाहिए तथा साथ ही उन्हें अपने देश की सरकार पर काफी 
अंकुश भी रखना चाहिए। 
रूस में राज्य कामगारों-का-राज्य है। इसलिए कामगार-वर्ग के सभी संगठन 
राज्य की इच्छा का अनुसरण करते हैं। कितु समाजवादी छोकतंत्रीय देश में 
राज्य और सरकार के बीच में भेद होता है। यही कारण है कि भारत राज्य 
का आदर्श “समाजवाद” होते हुए भी, देश की सरकार के लिए यह संभव है 
कि वह कामगारों के हितों की जानबूझकर या अनजान में अवहेलना कर दे या 
ठुकरा दे । इस दशा में केवल मजदूर संघ ही सरकार को उसकी भूल बता' 
. सकते हैं और यदि संभव हो तो उसे ठीक कर सकती है या यदि आवश्यक हो' 
तो सत्तारूढ़ सरकार को बदल सकती हैं । द 
शिल्पिक संघ बनाम ओद्योगिक संघ (८७ प्रतांता8 ०७. 4008- 
(0779] परा।078)--विभिन्‍न श्रेणी के कामगारों में विभाजन-रेखा खींचना 
बड़ा कठिन काम है ।--ब्रिटिश राष्ट्रीय कोयला बोडे ने बाइंडिंग-इंजिन'देश के. 
कुछ जिला संगठनों को मान्यता देता अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उसके 
विचार से राष्ट्रीय खान-कामग।र संघ उनका प्रतिनिधित्व अधिक अच्छी तरह 
... करते थे। राष्ट्रीकरण के अंतर्गत ब्रिटिश रेलों ने इंजन-ड्राइवरों और फायर- 


पजवूर आंदोलन का तुलनात्मक अध्ययन .. 'डं४९ 


मेनों के राष्ट्रीय संघ तथा परिवहन वेततभोगी कर्मचारियों के संघ को अलूग- 
अरहूग मानना अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनके विचार से डाइवरों, फायर- 
मेनों तथा वलकी के अपने-अपने सुसंगठित संघ हैं जो राष्ट्रीय रेलवे कर्मचारी 
संघ से कहीं अधिक संगठित हैं । 
अमेरिकन श्रमिक संघ में २४ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मिलित हैं... 

जो शिल्पिक आधार पर अथवा अन्य प्रकार से संगठित किये गये हैं। प्रत्येक 
शिल्पिक संघ को पूर्ण स्वशासनाधिकार प्राप्त है कितु इसका अधिका रक्षेत्र अमे- 
रिकन श्रमिक संघ द्वारा स्वीकृत अधिकारपन्न द्वारा नियमित हैं। कहा जाता 
है, इस संघ के प्रत्येक वाषिक सम्मेलन में इसी विषय पर चर्चा होती रहती है 
कि किस-किस ने अधिकारपत्र द्वारा निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन किया है । 
अक्तूबर १९३८ में अमेरिका में औद्योगिक संगठनों की कांग्रेस की स्थापना 
हुई । यह कांग्रेस आँबू इंडस्ट्रियल ऑर्गनाइजेशन्स औद्योगिक यूनियनवाद कें 
सिद्धांत पर बनी थी । इसके अनुसार, एक फैक्टरी, एक वर्कशॉप या एक उद्योग 
में एक ही मजदूर संघ होता है। ब्रिटेन में मजदूर संघ आंदोलन आरंभ से ही 
शिल्पिक संघनवाद के आधार पर खड़ा हुआ है और ओऔद्योगिक संघ-वाद 
 श्रेणीवाद) का जन्म जाद में हुआ । इस प्रकार ब्रिटिश ट्रेडस यूनियन कांग्रेस में 
आज दोनों प्रकार के संघ पाये जाते हैं।. 

. नोबुल आर्डर औौंव दि नाइट्स ऑब लेबर (२००॥७ 07त67 ० 86 
[एताए॥8 0 ।,80007) की स्थापना १८६९ में हुई थी । दूसरे शब्दों में, 
अमेरिकन श्रमिक संघ से १७ वर्ष पहले स्थापित हुआ था। इस संगठन ने एक 
सामान्य संघ बनाने का आंदोलन किय। । इसका उद्देश्य कुशल और अनसीसे, 
दोनों प्रकार के सभी कामगारों की एकता स्थापित करना था। इसका मत था 
कि यंत्रों ने कामगारों के बीच को दीवार को ढाह दिया है क्योंकि आज के 
यांत्रिक यूग में कुशछ और अनसीखे कारीगर अन्योन्याश्रित हैं। औद्योगिक 
सरकार का पूर्ण स्वरूप वह है जहां कि किसी भी व्यक्ति की हानि सब की 

नि के रूप में ग्रहण की जाए। जब यह संगठन अपने ध्येय की प्रासि में 
विफल हो गया तब विभिन्‍न मजदूर संघों से. उसकी विफलता के कारणों को 
समीक्षा करमी आरंभ की और यह स्वीकार क्रिया... गया कि उक्त ऑरडेर 
व्यवस्था) ने इस सत्य की उपेक्षा की थी कि सभी मजदूरों के हित सामान्य 
होते हैं पे . 
सत्य यह है कि उनके विभिन्न समुदाय होते हैं और उनके सामुदायिक हित 
पृथक्‌-पृथक होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जहां मजदूरों में वर्ग-भावना 
थोड़ी है वहां विभिन्‍न मजदूर संघों को आपस में जरूरत से ज्यादा मिला देना 
हानिकर होता है और ऐसा प्रयास विफल ही होता है । द 
मे २९ क्‍ जआ कक व 5 
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ऐतिहासिक हष्टि से, शिल्पिक संघ-वाद की जगह ओऔद्योगिक संघ-वाद के 
आविर्भाव में आथिक और संगठनात्मक आवश्यकताएं काम करती दिखायी देती 
..हैं। आथिक आवश्यकता का कारण फैक्टरी-प्रणाली है जिससे प्रबंध से श्रमिक- 
. वर्ग अछग हो गया, मानवीय श्रम का स्थान यांत्रिक भ्रक्रियाओं ने ग्रहण कर 
लिया, निष्ठुर मालिकों ने श्रमिकों का शोषण आरंभ कर दिया, प्रतियोगिता 
की भावना निरंतर बढ़ती गयी तथा व्यापारिक इकाइयों का आकार बड़ा होता 
गया । शिल्पिक संघ आधुनिक निगमों तथा विशाल व्यापारिक इकाइयों के 
सामने तुच्छ प्रतीत होने छंगे । इस कारण पुनर्गठन की आवश्यकता पैदा हुई । 
इस पुनर्गठन का एक कारण यह भी था कि रचनात्मक क्षेत्र में मनुष्य विकास 
और संगठन का इच्छुक था। कितु प्रगति में प्रत्येक मजदूर का हाथ होता है, 
इसलिए दूसरा कारण पहले कारण पर निभर मानना चाहिए। आजकलरू कितने 
ही मजदूर नेता औद्योगिक संघ-वाद के पक्ष में हैं क्योंकि जो' लाखों मजदूर 
अभी संघों से अनवगत हैं, उन्हें वे उसके भीतर जाना चाहते हैं । 
समाजवादियों को औद्योगिक यूनियन-बाद बनाम' शिल्पिक संघ-वाद प्रिय हैं 
बयोंकि उनके विचार से औद्योगिक संघ-वाद द्वारा ही श्रमिक वर्ग की शक्ति बढ़ 
सकती है और मजदूर संघ आंदोलन का पांव हढ़ता से जम सकता है। उनकी 
हृष्ठटि में संघों द्वारा मालिकों से कार्यावस्थाओं के बारे में समझौता-वार्ता करना 
उनका एक गौण ध्येय होता है । उनकी हृष्टि में शिल्पिक संघं-वाद वह पद्चति है 
जो कामगारों की एकता में खपच ठोंक देना चाहता है और उनको छोटे-छोटे 
टुकड़ों में बांटवा चाहता है । इस प्रकार उससे कामगार-वर्ग पूंजीवादी मालिक- 
वर्ग के विरुद्ध दुर्बल हो जाएगा । मावसंबादियों के मतानुसार शिल्पिक संघों की 
अपेक्षा औद्योगिक संघों को अधिक सरछता से संयुक्त किया जा सकता है। 
इसलिए वे शिल्पिक संघों की जगह औद्योगिक संघों के अनुरामर्थक हैं क्योंकि 
औद्योगिक संघों से सच्ची क्रांति होने की संभावना है। गर-माक्संवादी औद्यो- 
गिक संघों को किसी अन्य कारण से पसंद करते हैं। वे कामगारों को उनमें 
लोकतंत्रीयः शासन का स्वप्न दिखाते हैं जो देश में समाजवादी शासन के भीतर 
स्थापित किया जा सकता है। इन संघों में रहकर कामगार औद्योगिक शासन 
को अपने हाथ में ले सकेगी । मजदूर संघ-वादी कहते हैं कि इन औद्योगिक 
संघों द्वारा श्रमिक-वर्ग की सौदा करने की शक्ति भी बढ़ जाती है । 
औद्योगिक मजदूर संघ-वाद के पक्षपाती लोग मजदूर संघों के ...इन' सच्चे 
उद्देश्यों से इतने प्रभावित हैं कि वे कहते है कि ओद्योगिक संबंधों को हृढ़ करने 
के लिए संघों की सदस्य संख्या बढ़ानी चाहिए । यद्यपि आधुनिक उद्योग की 
नीति कुशल और अकुशल तथा अद्ध-कुशछ कामगारों के बीच भेदभाव मिटाने 
की नहीं है फिर भी उसको कम करने की तो है ही । वास्तव में, बात यह है. 
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कि अद्ध-कुशल कारीगरों का वर्ग इतना बढ़ गया है कि वह श्रमिक-संसार में 
अनुपेक््य बन गया है। इसलिए संघों की सदस्य-संख्या बढ़ने का अर्थ यही होगा 
कि संधों की शक्ति बढ़ जाएगी । द 
. कहना न होगा कि सवहाराधर्गी देशों को छोड़कर अन्य देशों में शिल्पिक 
और औद्योगिक सिद्धांतवादी संगठनों के बीच आपसी खींचतान पैदा होना और 
बढ़ना अवश्यंभावी है। इन संघर्षों की कम करने और निबटाने के लिए 
लोकतंत्रीय उपचार आवश्यक हैं। कुछ उद्योगों को कुशल शिल्पिकों और 
प्रमिधिकों की जरूरत होती है ताकि वे स्वतंत्रतापूर्वक अपने हितों की रक्षा 
कंर सकें। उस संघ में भी जहां दस्तकार और कार्याल्यीव लिपिक इकट्ठे होते 
हैं उनमें जिसका बहुमत होता है वह अल्पमत वाले की डाह का शिकार हो 
जाता है और यह डाह संघर्ष को जन्म देती है। कारण यह है कि क्लक॑ अपने 
अधिसमय का वेतन सरलता से प्रात कर सकते हैं। दूसरी ओर, दस्तकार अपने 
मूल वेतन के आधार पर बोनस पा जाते हैं। दस्तकार क्लकों की अपेक्षा 
अधिक बोनस मांग सकते हैं क्योंकि उनके चालू मजदूरी और निर्वाह-मजदूरी 
में काफी अंतर होता है। कितु क्लके भी दस्तकारों के बराबर बोनस पाने का 
दावा कर सकते हैं। इस स्थिति में, लोकतंत्रीय' देशों में दस्तकार अपने संघ 
. अलग बना सकते हैं। वे अपने संघ में सम्मिलित हो सकते हैं और जहां उनके 
हित सामान्य होंभ्वहां क्लकों से सहयोग कर सकते हैं। कितु जहां संघ क्लकों 
का पक्ष के रहा हो वहां औद्योगिक संघ-वाद के लिए मार्ग साफ होता है : 
सामाजिक न्याय और लोकतंत्र को अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करनी होगी । 

परस्पर-विरोधी आश्थिक हितों के दो गुटों को मिला देने भर से सामाजिक 
न्याय की गारंदी नहीं हो जाती है। इन गुटों को संयुक्त दबाव डालने के 
उद्देश्य से नहीं बल्कि अपने सामर्थ्यानुप्तार त्याग करने की नीति के आधार पर 
काम करना चाहिए | यदि किसी संगठन में किसी गुट की शक्ति के आधार पर 
ही सामाजिक न्याय किया जाता है तो अल्पमत का असंतुष्ट होना अवश्यंभावी ._ 
है । इस प्रकार के अल्पमत के बचाव का ध्यान रखते हुए, कोई भी औद्योगिक 

ध-वाद ही श्रेयस्कर होगा । 

इतिहास इस बात का साक्षी है कि संघों का आविर्भाव मूलतः शिल्पिक अथवा 
औद्योगिक आधार पर हुआ है। शिल्पिक संघों के उत्पादन से व्यक्तिगत काम- 
_ गारों के गुटों को ही तहीं बल्कि आमतौर पर लोकतंत्र को भी हाति पहुंचेगी। 
एक अधिनायकतंत्री देश में मजदूर संघ सरकार के “जी-हुज़ूर ” बन सकते हैं। 
उदाहरण के लिए, १९२६ में रूस के अखिल-संघ केंद्रीय मजदूर संघ-परिषद 
(4]-7श07 एशआफएछ ए०फ्राणी ०६ 77७१० ७४०78) की सातवीं 
कांग्रेस ने निर्णय. किया था कि राज्य में प्रत्येक आर्थिक संगठन का एक मजदूर 
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संघ होना चाहिए । परिणाम यह हुआ है कि एक संघ का काम एक मंत्राछय से 
पड़ता है। इसलिए रूस में जब-जब मंत्रालयों की संख्या में परिवतन हुआ 
तब-तब संघों की संख्या भी अपने-आप बदछः गयी। १९३० में २३ मजदूर 
संघ थे । अगले वर्ष उनको संख्या ४५ हो गयी'। १९३४ में १५४ संघ थे 
जिनकी संख्या पांच वर्षों में बढ़कर १६८ हो गयी । यही संख्या १९४४ में 
गया जिसके कारण मजदूर संघों की संख्या केवल ६७ रह गयी । 
कितु लोकतंत्रीय देश में रूस जेसी जकड़बंद संभव नहीं है। साथ ही, एक 
लोकतंत्रीय कितु समाजवादी राज्य में वसे उम्रवादी तत्त्वों को भी प्रोत्साहन 
नहीं दिया जा सकता है जैसे अभी हाल में संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को 
मिले हैं। वहां अमेरिकन श्रमिक संघ और औद्योगिक संगठन कांग्रेस में आपस 
में टबयकर हो गयी थी। 9 
इसमें संदेह नहीं है कि ब्रिटिश तरीका इस दोनों से अच्छा है। भिटेन में 
प्रमुख शिल्पिक संत्र और औद्योगिक संघ ब्रिटिश ट्रेंड्स यूनियन कांग्रेस से आबद्ध 
हैं। जब कभी वहां शिल्पिक संघों और औद्योगिक संघों में कोई टवकर होती 
है तब ब्रिटिश द्रेड्स यूनियन' कांग्रेस (ब्रिटिश मजदूर संघ कांग्रेस) अपने प्रभाव 
से उनका झगड़ा निपटा देती है। 
शिल्पिक संघ बनाम भद्योगिक संघ का प्रश्न हू करने के लिए एक ही 
उपाय दीखता है । इसके अनुसार, प्रत्येक उद्योग का एक औद्योगिक संघ बनाना 
हिए और फिर इन औद्योगिक संघों के भीतर गर-सरकारी शिल्पिक संगठनों 
को बना रहना चाहिए । ये शिल्पिक संगठन अपने सदस्यों को विशेष शिकायतों 
पर ध्यान दिया करेंगे किंतु वे बिना मुख्य संघ को रबीकृत के कोई स्वतंत्र 
निर्णय करने में असमर्थ होंगे। ये शिल्पिक संगठन अछूग चंदा वसूल नहीं 
करेंगे । यदि यह पद्धति चल पड़े तो शिल्पिक संघ्र और औद्योगिक संघ, दोनों 
साथ-साथ पनप सकते हैं जिससे मजदूर संत्र आंदोलन की शामिस्ट रूप से बल 
मिल सकता 
 श्ट्रीकरण -- जो मजदूर संघ समाजवाद के पथ पर चहछू रहे हैं उनकी 
एक मांग यह है कि उद्योगों का राष्ट्रीकरण किया जाए। इस शताब्दी के 
आरंभ में ब्रिटिश ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस ने उद्योगों के राष्ट्रीकरण की मांग का 
अनसमथन किया था जिनमें खानें और रेले भी शामिल थीं। उस समय 
राष्ट्रीकरण से यहां तक आशा को गयी थी कि उससे मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति 
'का अंत हो जाएगा, कामगारों का शोषण बंद हो जाएगा और कामगारों को 
अपने श्रम का संपूर्ण फल मिलने लगेगा तथा कोई भी व्यक्ति दूसरे की पसीने 
'की कमाई को ने हड़प सकेगा। फितु उसी समय कुछ छोगों ने यह आशंका 
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व्यक्त की कि जो उद्योग सरकार के नियंत्रण में चले जाएंगे' उनकी देखरेख का 
भार सरकारी नौकरशाही पर होगा जिसे मजदूरों के प्रति सहानुभूति कहां हो 
सकती है। यह नौकरक्षाही तो मजदूरों से देष तक रख सकती है । इस दशा 
में मजदूरों की हालत उससे कहीं अधिक खराब होगी जो निजी पंजीवाद 
के अंतर्गत दिखती है। निःसंदेह ब्रिटेन में राष्ट्रीय रेलवे कर्मचारी संघ 
प[शविताओ (7॥0 0० रिकं।ए०एए०7) ने इस दत॑ पर राष्ट्रीकरण 
की मांग की थी कि कामगारों के राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की 
ग्रारंटी दी जाएगी, उद्योग के सुचारु संचालन में उनका उचित नियंत्रण और 
दायित्व रहेगा, तथा राज्य के स्वामित्व से जो लाभ उठेगा उसमें उन्हें उचित 
भाग भिलता रहेगा 

आजकल ब्रिटेन तथा परदिचमी यूरोप के लोकतंत्रीय देशों में कितने ही 
मजदूर संघ ऐसे हैं जो इस बात के पक्ष में नहीं हैं कि मजदूरों को जिन उद्योगों 
में वे काम करते हैं उनके प्रबंध तथा स्वामित्व में भाग दिया जाए। इसकी 
जगह उनका कहना यह है कि आधारभूत उद्योगों पर, जिनमें जनोपयोग के 
उद्योग भी शामिल हैं, राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण होना चाहिए जो संपूर्ण 
समाज को जोर से उनके प्रबंध वी जिम्मेदारी उठाये । उनकी इस विधारधारा 
फा प्रेरणा-स्रोत यह है कि समाज में अधिकांश लोग कामगार होते हैं जो हाथ 
या मस्तिष्या से काम करते हैं। इसलिए उनका प्रभाव समाज पर रहेगा और 
उन्हें जो नीति परांद होगी उस पर वे राज्य द्वारा अमल करवा ही छेंगे। 

राष्ट्रीकरणवर्ता उद्योगों में मालिक-मजदूर संबंध--भारत सरकार ने 
अभी हाल में जीवन बीमा का जो राष्ट्रीकरण कर दिया है तथा दूसरी पंच- 
वर्षीय योजना में सरकारी तथा निजी क्षेत्रों की हलूचलों में समन्वय की ओर 
जो रुख दिखाया गया है उससे मालिक-मजदूर संबंधों की नयी उलझनें सामने 
आ गयी हैं। विदेशों में सरकारों और जनता ने, क्या करना चाहिए, इस बारे 
में जो अनुभव प्राप्त किया है, उससे बहुत-कुछ सीखा जा सकता है। एक 
राष्ट्रीकरणवर्ती उद्योग का संचालन किसी सरकारी विभाग या निगम या किसी 
ऐसे बोड (मंडल) को सौंपा जा सकता है जो किसी मंत्री के प्रति जिम्मेवार हो _ 
और जिसकी जिम्मेदारियां राजनियम द्वारा निर्धारित हों । कितु यहां एक बात 
उल्लेखनीय' है। जब राष्द्रीकरणवर्ती उद्योग में विवाद छिड़ता है तब सरकार 
को, माद्धिक होने के नाते, उस पर निष्पक्ष रूप से विचार करने में कठिनाई 
अनुभव होती है और करार या पंचाट से उसका निबटारा करता उलझनपूर्ण 
बन जाता है। इस दशा में, सरकार यह भी नहीं कर सकती है कि वह एक 
स्वेच्छाचारी शासक बन जाएं, और वह स्वयं अपने मामले का पंच बनकर 
दो-टूक फौसला कर दे । जहां तक कामगारों का संबंध है, उनकी कार्यावसस्‍्थाओं 
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के बारे में राष्ट्रीकरणवर्ती उद्योगों और निजी उद्योगों में कोई विशेष अंतर 
देखने को नहीं मिलता है। सरकार से एक आदशे मालिक बनने की आशा की 
जाती है। इस दा में यदि सरकारी उद्योगों में सामाजिक न्याय का स्तर 

निजी उद्योगों के लिए निर्धारित स्तर से नीचा रहता है तो इसके लिए सरकार 

की खरी-खरी आलोचना सुनकर किसी को चकित नहीं होना चाहिए । 

.. राष्ट्रीकरणवर्ती उद्योगों में छाभ कमाने का उद्दृश्य न होने के कारण, उनके 
कामगारों को किसी प्रकार का असंतोष होने तथा किसी प्रकार के अन्याय के 
विरुद्ध शिकायत करने का मौका ही नहीं आ सकता है -- ऐसा खयाल करना 
भूल होगी । जब कभी ऐसी शिकायत सामने आये कि सरकार अपने उद्योगों 
में उन मानकों को अपनाये जो निजी उद्योगों में लागू हैं तो सरकार को 
समझौते की बातचीत द्वारा उस शिकायत को तुरंत दूर कर देना चाहिए। 
राष्ट्रीकरणवर्ती (सरकारी) उद्योगों में छाभ कमाने की भावना को 'तिलांजलि 
दे दी गयी है, इसका अभिप्राय यह नहीं कि उसका संचालन व्यापारिक आधार 
पर नहीं हो रहा है। हां, यह बात ठीक है कि उसके छाभ का वितरण ऐसे ढंग 
से नहीं किया जाता है जिरासे केवल निजी' हिस्सेदारों (शेअरहोल्डरों) की मौज 
उड़ाने का अवसर मिले । यह लाभ तो समूचे समाज की भलाई की हृष्टि से 
बांदा जाता है। अत: उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर चीजें उपलब्ध करने की 
वेदी पर मोदा छाभ कमाने की नीति का बलिदान कर देना*भ्चाहिए। 

निजी क्षेत्र में एक ही उद्योग के विभिन्‍न संस्थानों के भीतर प्रथक्‌-पृथक्‌ 
नीतियां देखने को मिलती हैं। इसके विपरीत, राष्ट्रीकरणबर्ती उद्योग में, एव 
ही मालिक के कारण, सर्वत्र समान नीति बरती जाती है। सब कामगारों को 
एक ही दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए संपूर्ण उद्योग में भ्रमिकों,की कार्या- 
वस्थाओं में एकरूपता होने की अधिक संभावना रहती है। हां, स्थानीय भत्तों . 
में कमीवेशी अवश्य होती है जिसे निर्धारित करने के लिए स्थानीय समितियां 
होती हैं और उनमें श्रमिकों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है! ऊपर से 
छेकर नीचे तक, सभी स्तरों पर समझौता कराने के लिए उचित व्यवस्था होनी 
चाहिए । यद्यपि यह तंत्र बहुत बोझिल हो सकता है. फिर भी उसकी अपेक्षा 
है। यदि यह बात स्पष्ट हो जाए कि अम्ुुक विवाद वस्तुतः औद्योगिक झगड़ा . 
नहीं है और वह सरकार को केवल हैरान करने की एक छिपी हुई साजिश है 
तो ऐसी स्थिति को छोड़कर अन्य स्थितियों में समझौता की बातचीत विफल 
होने पर कामगारों को हड़ताल करने की छट देनी चाहिए । 


ग्रबंध में सांझा--यह बात संसार भर में मान ली गयी है कि कामगारों 


के हृदय में अपनी मर्यादा ऊंची करने की प्रबल इच्छा विद्यमान है। इस कारण 
वे उद्योगों के स्वामित्व और नियंत्रण में साझेदारी की मांग करते हैं। जहां 
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मालिक का उद्योग की व्यापारिक नीति और आर्थिक नीति पर पूर्ण नियंत्रण 
कायम है वहां स्वेच्छाचारी औद्योगिक शासन मानना होगा । कितु छोकतंत्रीय 
देशों में स्वेच्छाचारी राजनीतिक शासन तक का अंत कब से ही हो च्ुका है ! 
इसलिए अब वहां औद्योगिक स्वेच्छाचारिता कब तक चल सकती है ” उसका 
भी दीपक बुझना ठीक ही है । ज्यों ही कामगारों की सामूहिक सौदाकारी की 
शक्ति बढ़ जाएगी और ज्यों ही उन्हें संगठन, मान्यता, सामाजिक सुरक्षा, काम 
के मानकों तथा बुनियादी उद्योगों के राष्ट्रीकरण के क्षेत्रों में सफलता मिल 
जाएगी त्यों ही उत्पादन-संगठन के क्षेत्र में उनका घुस पड़ना निश्चित है। इसके 
अतिरिक्त, ज्यों-ज्यों कामगार-वर्ग शिक्षा के क्षेत्र में उन्‍तति करता जाएगा 
त्यों-त्यों वह अपनी मर्यादा को ऊंचा उठाने और अपनी मानवीय प्रतिष्ठा बढ़ाने 
का अधिकाधिक दावा करने लगेगा | इस समय भारत में मालिक-मजदूर संबंध 
और कामगार की शिक्षा-दीक्षा अपने शेशव काल में है । कितु भारत ने समाज- 
वाोदी समाज की स्थापना को अपना लक्ष्य बना लिया है, इसलिए कामगारों के 
कत्तंव्य और पद के बारे में भी नये सिरे से विचार करना होगा । अब मजदूर 
संघों को सरकारी मान्यता प्राप्त करने तथा अपनी शिकायतें दूर करवाने के 
लिए हड़ताल का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है॥। अब संघष के स्थान में 
सहयोग, तथा संघों की नकेल खींचने के स्थान में उत्पादन की कार्यकुशलछता 
बढ़ाने पर बल देना चाहिए। आपसी मतभेद मिलजुलकर परामश द्वारा दूर 
करने के लिए एक व्यवस्था करनी चाहिए। इस व्यवस्था के मार्ग में किसी 
प्रकार की अड़चन न डालनी चाहिए । द 
सभी उद्योगों में कार्यावस्‍्थाओं के बारे में एक ऐसी संहिता बनायी जा सकती 
है जो सबको स्वीकार हो । कितु इस संहिता के नियमों का अनुसरण करने के 
लिए कामेगारों और मालिकों में आपसी मतेक्‍्य' तथा शीरू होना चाहिए। 
. इसलिए, जहां झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए एक मजदूर- 
मालिक संयुक्त तंत्र की आवध्यकता है, वहां औद्योगिक नीति बनाते समय सभी 
स्तरों पर मजदूरों के प्रतिनिधियों से सलाह लेने के प्रौढ़ तरीकों को भी अप- 
नाना चाहिए। जब तक कामगारों को यह कहा जाएगा कि उत्पादन का 
दायित्व केवल मालिकों के कंधों पर होता है तब तक वे उन कार्यक्रमों के प्रति. _ 
अधिक लगाव नहीं दिखा सकते जिनसे किसी प्रकार. की सामग्री बरबाद न हो 
तथा काम करने की क्षमता में वृद्धि हो । क 
« अतीत में कामगारों को “उत्पादन-कुशलता” वाक्यांश पर आपत्ति रही है 
क्योंकि मालिकों ने इसकी ओट में श्रम-बचत के उन तरीकों का सूत्रपात करने 
की कोशिश की है जिससे बेकारी बढ़ती है, और इन नये बेहतर तरीकों से जो _ 
उत्पादन बढ़ा है उसका फल स्वयं भागीदारों (शेअरहोल्डजे) की जेबों में चला 
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गया है। इस प्रकार कामगारों के लिए वही ढाक के तीन प्रात बने रहे हैं। 
उनकी कार्यावस्‍थाओं में कोई सुधार नहीं हुआ है । भारत जसे अद्धं-पिकसित 
देश में, जहां की आर्थिक नीति दीघेकालिक योजनाओं पर अवलंबित रहती है 
वहां यदि निर्दिष्ट लक्ष्य पर पहुंचना है तो कामगारों से पूर्ण सहयोग उपलब्ध 
करना होगा और इसके लिए उचित कदम उठाना होगा। मालिक जो व्यापारिक 
और आशिक नीति बनाते हैं उसकी मुख्य-मुख्य बातें कामगारों को बतानी होंगी 
और उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में रचनात्मक सुझाव देने का न्योता देना होगा । 

इन प्रारंभिक बातों से कामगारों का हृदय जीता जा सकता है। इससे थे 
समझ लेंगे कि औद्योगिक रीति-नीति के निर्धारण में उनसे कोई बात नहीं 
छिपायी जाती है । इसके अतिरिक्त उनका पद भी बढ़ जाएगा क्‍योंकि उद्योग 
की नीति बनाते समय कुछ हद तक उसमें उनके प्रतिनिधियों को भी शामिल 
किया जाएगा | इस स्थिति से उत्पादन और माहिक-मजदूर संबंध, द्वोनों में 
सुधार होगा। यह एक स्वाभाविक बात है. कि किसी चीज के सुधार से उससे 
संबंधित दूसरी चीजों में भी सुधार हो जाता है 

यदि किसी कम-उन्नत देश में एक योजनाबद्ध अरथव्यवरथा की स्थापना करना 
है तो किसी प्रकार का औद्योगिक संघर्ष ने होना चाहिए। इस ध्येय को पूरा 
करने के लिए मालिकों और राज्य दोनों को वाहिए कि वे मजदूर संघों को 
अपनी बातें बताएं और औद्योगिक प्रगति का छाभ उनके सदस्यों को उठाने 
दें, प्रविधिक तरीकों से जो बेकारी फंलती है उससे उनकी रक्षा करें तथा रोज- 
गार बढ़ाने के उन कार्यक्रमों को बढ़ावा दे जिनसे वैज्ञानिकन व्यवस्था से पौलने- 
वाली बेरोजगारी रोकी जा सके और रसावक्ों रोजगार मिलता रहे। विशुद्ध 
पूंजीवादी अथंतंत्र में कामगारों को जो सामाजिक और राजनीतिक अधिकार 
प्राप्त हैं, यदि राष्ट्रीय हित के लिए. उनमें कमी. करना या उनका परित्याग 
करना आवश्यक है, तो यह अधिकार-बलिदान या अधिकार-त्याग स्वेच्छापूर्वक 
होना चाहिए। कामगारों को यह विश्वास दिलाना बाहिए कि सरकारी और 
निजी क्षेत्रों में कोई नीति कामगार संघों और उनके प्रतिनिधियों से शाभी स्तरों 
पर पहले से सछाह लिये बिना न॒ तो बनायी ही जाएगी और न उसको 
कार्यपरिणत ही किया जाएगा। 

भारत में कामगारों को उद्योगों के अशासन में भाग देने की बातचीत पहले 
ही से सुनने में आ रही है। कुछ छोगों का कहना है कि भारतीय कामगारों 
में प्रशासन में हाथ बटाने की योग्यता आने की कहपना अभी कुछ वर्षों तब 

नहीं की जा सकती है। अन्य लोगों का कहना है. कि कामगारों को प्रशासन में 

कुछ-न-कुछ भाग देना अभी से आरंभ कर देना चाहिए ताकि वे. भागी दायित्व 
. उठाने के लिए तैयार हो सके । 
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यदि हम देश में सच्चे औद्योगिक छोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं 
तो आशिक भ्रदनों पर मजदूर संघों की सलाह छेना आवश्यक है। यदि भारत 
में औौद्योगिक छोकतंत्र का आविर्भाव नहीं होता है तो हमारा राजनीतिक 
लोकतंत्र कोरा दिखावा और कानूनी खानापूरी-मात्र बना रहेगा। देश के 
स्वतंत्र नागरिकों को राष्ट्र की केवल राजनीतिक सभाओं के चुनाव में ही मत 
देने का अधिकार न होना चाहिए बल्कि उन्हें राष्ट्र के आथिक मामलों पर भी 
प्रभाव डालने की शक्ति प्रात होनी चाहिए। 


० अध्याय १७ 
. भारत और अ्षंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ 


अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के इतिहास में फिलाडेल्फिया का अधिकार पत्र (0॥8- 
१०४७४7७ (8४४७०) आज कर जैसा उपयुक्त प्रतीत होता है वैसा पहले 
कभी नहीं हुआ होगा। इसके ये शब्द भूमंडल में गूंज रहे हैं: “संसार के 
किसी भी कोने में फेल रही गरीबी शेष संसार की समृद्धि के लिए खुतरा है ।” 
राष्ट्रवाद की “अलगाव” की नीति अब आदश नहीं मानी जाती है। संसार 
के विकसित देशों ने यह अनुभव कर छिया है कि यदि वे उन्नति का सुझ्ष 
भोगना चाहते हैं तो यह तभी संभव है जबकि वे अन्य देशों के साथ हिलमिक 
कर रहें और आपसी सहयोग से काम लें । सब मानते हैं कि अब कोई राष्दू 
अकेला नहीं रह सकता है। प्रत्येक राष्ट्र इस “एक विदव का एक अंगन्‍्मात्र 
है; और यदि संसार के किसी भाग में कोई राजनीतिक और आधिक उथरू- 
पुथल पैदा हो जाती है तो उराका शेष संसार पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह 
सकता है। समूचे जन-समृह को संतुष्ट करके जो शांति संसार में उपलब्ध की _ 
जा रही है वही विश्वव्यापी होगी; और हमें इसी आदर्श का वरण करना है। 
सामाजिक न्याय के इस ध्येय की प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ वर्षों 
पहले से स्थापित किया जा चुका है।... 

अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाहाँ के ऑरधिक सोपान--अंतर्राष्ट्रीय-श्रम संघ की 
स्थापना से पहले, १९वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाकर विभिन्‍न देशों 
के मजदूरों को इकट्ठा करने की चेष्ठा की गयी थी । उन दिनों आथिक समस्या 
अम-समस्या का पर्याय मानी जाती थी। इसलिए श्रमिकों की दशा सुधारने 
का प्रयास मुख्य रूप से किया गया । श्रम को संपूर्ण आर्थिक पद्धति की धुरी 
और “मूल्य का एक मात्र निर्धारक तत्त्व” मान लिया गया । इसलिए कार्या- 
वस्थाओं के सुधार की समस्या विचारनीय' बन गयी । 

यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति और इंगलैंड में औद्योगिक क्रांति ने यूरोप के 
औद्योगिक लोकतंत्र का मार्ग तेयार किया । १८१९ में रॉबर्ट भोवेन ने, जो 
एक गरीब मजदूर से बढ़ते-बढ़ते कपड़ा मिछ का सेठ बने गया था, ब्रिटिश 
संसद में एक विधेयक पास करवाया जिससे बालकों के कारखानों में काम 


भारत और अंतर्राष्ट्रीय भम संघ... ४५९ 


करने के घंटे नियत हो गये। ओवेन के श्रम-संबंधी सुधारवादी विचारों तथा 
न्यू छानाक॑ की अपनी फैक्टरी के अनुभवों ने यूरोपीय देशों तथा इंग्लेंड को 
आगामी पचास वर्षों तक श्रमिक विधान बनाने में प्रेरणा दी। कितु श्रम- 
समस्याएं हल करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का विचार सबसे 
पहले बेल्जियम के एडवर्ड डकपेटियों (िते०प्र७ते प्00०0४७ए%) 
के मस्तिष्क से निकला था। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही का स्रोत उक्त छोगों 
के मानस से फूट कर निकला फिर भी. उनकी योजनाओं को मूर्तं रूप देने का 
श्रेकमावस, एंगेल्स तथा बीसवीं शताब्दी के राजनीतिक नेताओं को ही देना 
पड़ेगा । १८४७ के कम्युनिस्ट घोषणापत्र में माक्स और एंगेल्स ते संसार के 
मजदूरों से अपने अधिकारों के संघर्ष के लिए एकता स्थापित करने की अपील 
की थी । इसी समय इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय देशों में 
भजदूरों के हृढ़ संगठनों का आविर्भाव हुआ। “पहली अंतर्राष्ट्रीय बेठक 
१८६४ में लंदन में हुई जबकि विभिन्‍न देशों के श्रमिक वर्गों के नेताओं ने 
मजदूरों की कार्यावस्‍थाओं में सुधार तथा उनकी एकता पर विचार किया । यह 
अंतर्राष्ट्रीय संगठन अधिक दिनों तक नहीं टिक सका क्योंकि उसके नेताओं 
में फूट फल गयी और वह १८७२ में भंग हो गया । अब १८९९ में पेरिस में 
द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक समाज (560णप ॥70७798#0797) की 
स्थापना हुई किदु उसकी भी वही गति हुईं। वह १९१४ में प्रथम महासमर 
छिड़ते ही परलोक सिधार गया क्योंकि विभिन्‍न देशों की राष्ट्रीयता की चट्टान 
से ठकराकर मजदूर-वर्ग को एकता छिन्तभिन्‍न हो गयी । कितु इसी समय काम- 
भारों का एक नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का आंदोलन चल पड़ा। १९१४ 
में, अमेश्द्धिन श्रमिक संघ (#007र०७॥0 ०व९७४०॥ ० 7800प7॥ 
ने शांति सम्मेलन (20806 (/07027688) के साथ-साथ एक ही स्थान पर 
अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (॥7060807074) ॥,80007 (:एशक्षिह0०) 
आयोजित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। इसमें उनका मुख्य उद्देश्य यह था 
कि शांति सम्मेलन में कामगारों की भी आवाज उठायी जाए द 
.. इसी अवधि में, रूस की क्रांति ने संसार के मजदूरों को दिखा दिया कि उसने 
कामगारों की एकता से कहां तक सफलता प्राप्त की है और कहां तक सफलता _ 
प्राप्त की जा सकती है। रूस के उदाहरण से अन्य देशों के मजदूरों की आंखें 
खुल चलीं । जिन देशों में मजदूरों की निर्वाह अवस्थाएं दीन-हीन थीं उन्होंने 
पूर्ण सामाजिक और आध्िक सुधारों की मांग आरंभ कर दी। माक्स के 
सिद्धोतों की उन्होंने अपने मोर्गस्द्शच/का- आधार मान लिया तथा रूस में जो 
सफलता मिली-थी उसके कारण अन्य देशों को मजदूर मावसंबाद को अंतर्राष्ट्रीय 
प्रयोग के लिए ठीक मानने छंगे | 
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४६० ... भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


द अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का जन्म--जब वार्साई संधि ( ४ 
70809) पर हस्ताक्षर हुए तब समझौता-वार्ता करने वाले देशों तथा उन 
अन्य देशों में, जिनके साथ उनके व्यापारिक और भओद्योगिक संबंध थे, श्रम की 
व्यवस्था करने का उल्लेख किया गया। कहीं गया कि उनमें श्षमिकों के छिए 
उचित मानवीय अवस्थाएं उत्पन्न की जाएगी। श्रम को सबसे बड़ी रामा- 
जिक्र शक्ति मानकर श्रमिकों की कार्यावस्थाओं के सुधार की मांग सबकी ओर 
से की जा रही थी। शांति सम्मेलन की कार्यवाही के दौरान में, १९१९ में 
अक  222:2753 लिए एक आयोग (कमीशन) नियुक्त हो दथा। 
आयोग को सेवा की अवस्थाओं की जांच करने, तथा राष्ट्रसंघ (॥08276 
0 ०७४४0॥8) के अंतर्गत तथा उसके सहयोग से इस प्रकार की जांच को 
भविष्य में जारी रखने के लिए एक स्थायी अभिकरण (890709५) स्थापित 
करने के बारे भें सिफारिश पेश करने का काम सौंपा गया था। उतने काम- 
गारों की समस्याओं को निवटाने के लिए-एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित 
करने की सिफारिश की। फलत:, १९१६ में ब्ंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का जन्म 
मभाक की बात यह है कि द्वितीय महासभर के प्रहार री राष्ट्र संध तथा अन्य 
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं चूर-चूर हो गयीं कितु अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ फिर भी अडिग 
खड़ा रहा । यही एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऐसी थी जो द्वितीय महारामर में 
विनष्ठ होने सो बच गयी थी'। इसकी सफलताएं दशनीय हैं। इसका कारण 
इसकी विदीय रूपरेखा है जिसमें मालिकों, कामगारों और सरकारी प्रति*« 
निधियों के एक ही मेज के चारों ओर बैठने की व्यवस्था वी गयी है। इस 
रूपरेखा में ही उसकी शक्ति का रहस्य है। इस कारण ही भं० श्र० रूँद' जीवित 
बना रहा है। यद्यपि समय-समय पर कितने ही देशों में राशकार का रूप-रंग' 
बदलता रहा है फिर भी जो लोग सत्तारूठ हुए उन्होंने शांति और समृद्धि के 
ध्येय से कभी मुख नहीं मोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का तो आधार ही 
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अनुरक्षण करना । 
है; इसलिए इस संस्था पर, हवा का रुख किसी भी दिशा को क्यों न रहां हो 
आंच नहीं आने पायी । किसी देश ने कोई भी राजनीतिक विचारधारा क्यों 
ने अपनायी हो, उसने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ को स्वीकार करने में आनाकानी 
नहीं की 
अंतराष्ट्रीय श्रम संघ के उद्देश और ठक्ष्य--अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के... 
रक्ष्यी का समावेश हमारे संविधान की प्ररतावनों में है. जिसके अमुसार केवल 
आामाजिक न्याय के आधार पर ही. शांति की रक्षा की जा सकती है। दूसरे 
शब्दों में, कॉम के घंटे निण्त करने से, बेरोजगारी के फैलाबव को रोकने से 
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पर्याप्त निर्वाह-मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा की व्यवस्था. 
करने से, बिना भेदेभोव संमान काम के लिए समान वैतन देने से, तथा संग्रठ्व- 
बनाने की स्वतत्रता का सिद्धांत मानने से, शांति उपलब्ध-की-जा-सकती: है। 
पिछले दो दशकों में अंतर्राष्ट्रीय अवस्थाओं में भारी परिवर्तन हुआ है और 
द्वितीय महासमर से नयी-नयी समस्याएं पैदा हो गयी हैं। इसके अतिरिक्त, 
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ को अपने काम-काज की अवधि में यह अनुभव हुआ है. 
कि इस संस्था में सुधार किया जा सकता है। फिल्डाडेल्फिया में अंतर्राष्ट्रीय 
श्रम सुंध के २६वें अधिवेशन में उसके. उद्देश्यों-और- लक्ष्में-का-पुर्नानःश्पण 
किया गया। इसकी पृष्टि की गयी कि श्रमिक कोई पण्य-पदार्थ नहीं है; और 
उन्नति तथा प्रगर्ति के लिए संगठन बनाने तथा विचार प्रकट करने की 


कह फ्रेश अप; 








स्वतंत्रता होना आवद्यक है। हमारे. ध्येग-हैं.- सब-कल्यय्ण--और: 'सर्वे-समृद्धि 
ओर उनको.वरण करवा.अश्रीष्ट है। 


यह स्वीकार किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह किसी जाति, 
धर्म या लिंग (8०४) का क्‍यों न हो, स्वतंत्रता तथा आत्मप्रतिष्ठा और 
आर्थिक सुरक्षा तथा समान अवसर के वातावरण में अपनी भौतिक समृद्धि तथा 
आध्यात्मिक विकास की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त है--यही राष्ट्रीय तथा 
अंतर्राष्ट्रीय नीति का भेरुदंड होना चाहिए । 
अंतर्राष्ट्रीय श्रव्न संघ का ढांचा--अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के तीन अंग हैं । 
पहला अंग उसका अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन है जो प्रति वर्ष एक बार होता है 
और जिसमें शदरयन्देशौं को सरकारों, उद्योगपर्तियों तेवा कामगारों के प्रतिनिधियों 
को, बिना उनको आंतरिक गुटबंदी के: समान हैसियत सै स्थान मिलता है। इसका 
हसरा अंग जसकी गायन परिषद्‌ (७0ए८"एंए8 3009), जिसमें-दस प्रमुख 
औद्योगिक देशों के प्रतिनिधि होते हैं। ये प्रतिनिधि निम्नाकित अनुपात से 
नियुक्त हति हैं : सरकार २, मालिक १ तथा कर्मचारी १। इसका तीसरा अंग 
: है अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय जो संपूर्ण संच के कामकाज का संचालन करता है । 






७४ं०ार्षो अंतर्सष्ट्रीय ँ के सामने आती हैं। इन अभिसेमे 
और सिफारिशों (अभिस्त वो) में कुछ भेद होता है। सदस्य-देश न स्वीकृत 
होने पर अभिसमय का परिशेलिने कश्ता अनिवार्य हो जाता हैं; कितु सिफारिश 
फिर भी उसके लिए एक “सिफारिश हो रहती है जिसे वह अपनी आशिक 
तथा“सोमाजिक क्षमता के अनुकूल आंशिक रूप से स्वीकार कर सकता है। 
पृर्प्द के अंत में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के सदस्य-देशों की संख्या ७६ थी । 
द्वितीय महासमर के बाद जो मुख्य देश उसके सदस्य बने उतके नाम हैं: जमेनी 


गणतंत्र संघ, इटली, जापान और सोवियत रूस । 
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आं० श्र० संध और भारत--राष्ट्संघ का सदस्य होने के नाते भारत ने... 


प्रथम वाशिंगटन श्रम-सम्मेलन में अपना निदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजा था। 
यह सम्मेन-अक्तुबर-१.९१९ में हुआ जिसने श्रम-संबंधी प्रस्तावित करारों और 
सिफारिशों पर विचार किया । अते: जंत्र से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ बना है तब से 
ही भारत उसका सदस्य है । भारत-संसार के दस बेड़े औद्योगिक देशों में गिना 
जाता है । इस कारण उसे संघ-की-शासन परिषद्‌ में स्थायी स्थान प्राप्त है। 

गा मे की दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना विशेष महत्त्वपूर्ण है । 
अं० श्र० संघ के संविधान में लिखा है कि संघ के सम्मेलन में भोग केले के 
लिए कामगांरों तथा मालिकों के जो प्रतिनिधि भेजे जाएं उनका चुनाव व्यापक 
हुप से प्रतिनिध्यात्मक औद्योगिक संगठनों, अर्थात्‌ क्रमशः कामगारों के संगठतों 
तथा मालिकों के. संघों-ढारा किया जानो चोहिंए। किंतु जबे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय 
श्रम सम्मेलन हुआ तब भारत में कामगारों को कोई केंद्रीय संगठन न भ्रा । 
अतः भारत सरकार ने कामगारों से सलाह लिये बिना ही उसके मजदूर-प्रति- 
निधि नामजद कर दिये थे। मजदूरों द्वारा इस सरकारी रवेये का विरोध 
किया जाना स्वाभाविक था। उन्होंने सरकार के इस आचरण को अर्साविधा- 
मिक बताया था । इतना ही नहीं, उन्होंने अब भारतीय श्रमिक-वर्ग को हृढ़्ता 
से संगठित करने का फैसला किया। जब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के लिए मजदूर- 
प्रतिनिधि नियुक्त करने का प्रदन सामने आया तब उस पर «विवाद छिड़ गया 
और इस प्रकार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की रचना के लिए शीघ्र 
कदम उठाया गया । किंतु अ० भा० ट्रेड यूनियन कांग्रेस के ध्येय' की इतिश्री 
अं० श्र० संघ के लिए प्रतिनिधि चुनने तक ही नहीं हो जाती थी । उसके सामने 
इससे कहीं अधिक व्यापक लक्ष्य था। भारत में उसके नेताभों ने तम्ह-नलिया था 
कि आं० श्र० संघ के मंच से भारतीय मजदूरों को शिकायतें दूर करवाने तथा 
उनकी आवाज उठाने का अवसर हाथ लग' जाएगा । इसके अतिरिक्त, वे भारत 
सरकार पर परोक्षरूप से इस बात क्रे-जलिए दान. डालना चाहते थे कि संघ का 
सदस्य होने के कारण यह देश उसके अभिसमयों और सिफारिशों को यथासंभव 
अधिकाधिक संख्या में स्वीकार कर ले । 

अंतर्राष्ट्रीय अम संघ और भारत के आपसी संबंधों पर प्रकाश डालने के 
लिए उन अभिसमयों और सिफारिशों को संख्या देना पर्यात होगा जो भारत 
ने स्त्रीकार कर लिये हैं और जिन पर उसने आचरण किया है। अपने जीवन 
के साढ़े तीन दशकों में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने श्रम-समस्याओं के बारे में कितने 
ही विभिन्न मानक स्थिर किये हैं। १९५६ के अंत तक अं० श्र० संघ ने १०३ 
. अभिसमयों और ९७ सिफारिशों.को“स्वीकार किया | भारत ने १९५६ के मध्य 

तक २३ अभिसप्रय-स्वीकारुकिये। यद्यपि संख्या की दृष्टि से यह कोई बड़ी 
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आत' नहीं है फिर भी एशियाई देशों में इतनी अधिक संख्या में अभिसमयों 
(करारों) को स्वीकार करनेवाला देश अकेला भारत ही है, और इस दृष्टि से, संघ _ 
के ७६ सदस्य-देशों की सूची में भी भारत का २८वां स्थान है। इसके अतिरिक्त 
ऐसे कई अभिसमय ' हैं जिन्हें यद्यपि भारत ने औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं 
किया है शुपीलट शो हो रहा है। कहा इस लिकय के कह जार में उनकी भावना अंतर्भुक्त है और 
उनका अनुशीलन भी हो रहा है। यहाँ इस विषय में यह भा लिखता आवश्यक 
होगा कि अ० श्र० संध के उक्ते करारों में कितने ही करारों की रचना उन 
उपभिवेशों और पराघीन प्रदेशों को ध्यान में रख कर की गयी है जहां विशेष' 
प्रकार की राजनीतिक अवस्थाओं का बोलबाला है. और इस कारण स्वाधीन 
भारत पर वे लागू ही नहीं हो सके । । 
अं० श्र० संघ के अभिसमयों का भारतीय श्रम पर ग्रभाव--स्वाधीनता के 
भाद भारते में श्रम-विधान में बहुत प्रगति हुई है। दूसरे महासमर से पहले ही 
भारत में श्रम-संबंधी कानूनों की कमी न थी। अत: उस राजनीतिक और 
सामाजिक-आर्थिक घरातल पर तेजी से बढ़ने में किसी कठिनाई का सामना 
नहीं करना पड़ा । 
काम के घंटे (उद्योग) अभिसमय (नं० १) [क्र०घाड ० छठ 
(08079) (४007४०7४४०07 (४०. ) | १९१९ को अपनाने से पहले 
कुछ प्रगतिशील कैेशों ने कानून बनाकर फैक्टरियों में काम के घंटे नियत कर 
दिये थे । कितु उन कानुनों का अनुशीलन उचित रूप से न होता था। फिर 
भी सभी देश काम के घंटे नियत करने के लिए कानुन बनाने का आंदोलन 
कर रहे थे। उनका कहना था कि इस प्रकार के कानून से ही श्रमिकों का 
शोषण क्षरूहो सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने जो प्रथम अभिसमय स्वीकार _ 
किया वह काम के घंटे नियत करने का था। यह अभिसमय १३ जून १९२१ 
को स्वीकृत हुआ और इसके अंतर्गत कुछ अपवादों के साथ, सभी सरकारी 
अथवा निजी उद्योगों में काम करनेवाले लोगों के देनिक काम के घंटे ८ तथा 
साप्ताहिक ४८ कर दिये गये। भारतीय फैक्टरी अधिनियम में १९२२ में 
संशोधन करके उक्त अभिसमय के सारभूत तत्त्व का उसमें समावेश कर दिया 
गया । इसके बाद फैक्टरी अधिनियम (#8०(077 0७) १९४८ में अंत- 
राष्ट्रीय श्रम संघ के औद्योगिक स्वास्थ्य रक्षा के सारभूत सिद्धांतों का जितना _ 
समावेश भारतीय स्थिति के अनुसार किया जा सकता था, उसमें कर दिया 
गया। १९५४ में उस अभिसमय को भी ग्रहण कर लिया गया जिसके. 
अनुसार स्त्रियों और बालकों को. फ्रैब्ठरियों-में-सल-को. काम वहीं--कर्रने दिया 
जाता है। फिलाडेंहिफया-घोषणा में यह अंक्रित-है कि जिन-देशों में साआा- 
जिक सुरक्षा कानून, बुनियादी आय की-व्यवस्था-तथा व्यापक चिकित्सा-प्रबंध_ 


४६४ ._ भारतोय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


की आवश्यकता है उनमें ये चीजें उपलब्ध करवाना अंतर्राष्ट्रीयः श्रम संघ का 
पवित्र कत्तेव्य बन गया है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना 
इसी 'कारण हुई है । किंतु सामाजिक सुरक्ष+-अर-सामाजिक बीमा...योजवाओं 
का देश 3 पैमाने पर कैछाव होना चाहिए-जिससे. संत्िधान सें 
निर्दिष्ट मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जा सके । डे 
. पहले कहा जा चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ हारा स्वीकृत अभिसमय 
तथा भारत्-ह्वतश- अंभीकृत-अभिसमयों-के कारण इस देश में मजदूर-संघ-आंदो: 
कून को बल मिला है। उदाहरण के लिए, जब भारत नें संगंठन बनानेन्‍्कों 
स्वतंत्रता का अभिसमय अंगीक्ृत कर लिया: तब मजदूरों की...एक मर्यादा बंध 
गयी और मजदूर संघों-के प्रति-ब्यवहार करने में पहले से अच्छी समझवूज् 
दिखायी जाने रूगी । 
भारतीय श्रमिकों को सांविधानिक गारंटी >भारतीय संविधान मे फिला- 
ढ़ देल्फिया-घोषणा की श्रम-संबंधी अनेक धाराएं रवीकार कर छोी हैं। संविधान 
ह । संचालन करेगा जिससे नाग- 
रिकों को, स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से, आजीविका के पर्यात साधनों 
का अधिकार प्रा रहे, जिससे समाज के भौतिक स्रोतों के स्वामित्व तथा 





होता रहे, जिससे आर्थिक प्रणाढी का संचालन ऐसा न॑ हो कि पूंजी और उत्पा- 
दन के साधनों का केंद्रीकरण सर्वताधारण की प्रगति को अवरुद्ध कर दे, जिससे 
समान काम.के. लिए स्त्रियों ओर पुरुषों को समाव-वेतव मिलता रहे, जिससे 
कामगारों--स्त्रियों और पुरुषों तथा छोटी आय के बालकों के--स्वास्थ्य तथा 
बल का दुरुपयोग न हो सके, तथा आशिक आवश्यकता से विवश होल्लर नाग 
रिक उन व्यवसायों को न अपना सके जो उनकी अवस्था और दाक्ति के लिए 
उपयुक्त नहीं हैं, जिससे बालावस्था और युवावस्था को शोषण का शिकार होने 
से बचाया जा सके तथा नेतिक और सांसारिक जीवन से पराहमुख होने से 
रोका जा सके । 

राज्य ने न्याय्य और मानवीय कार्यावस्‍था, प्रसूतिकालिक आर्थिक सहायता 
तथा निर्वाह-मजदूरी के मूलभूत अधिकार की गारंटी दे रखी है । राज्य उचित 
विधार्न-अथवा आर्थिक संगठन द्वारा अथवा अन्य प्रकार से खेतिहर, औद्योगिक 
अथवा अन्य प्रकार के सभी कामगारों के लिए निम्नांकित चीजें उपलब्ध करने 
की कोशिश करेगा : कामधंधा, अच्छे ढंग से जीवन बिताने के लिए उपयुक्त 
कार्याविस्थाएं, अवकाश तथा सामाजिक ओर सांस्कृतिक क्रियाकलाप का पूर्ण 
उपभोग । इसके अतिरिक्त, राज्य विशेष रूप से आम्य क्षेत्रों में व्यक्तिगत अथवा 


अर" लकनन अरक 


सहकारी आधार पर कूटीर उद्योग बढ़ाने का प्रयास करेगा । 


॒ मम न न जनम, 22600 
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भारत और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ध्दप 


खेतीबारी के प्रति अं० श्र० संघ की नीति--भारत को अंतर्राष्ट्रीय श्रम 
संघ से यह शिकायत है कि आं० श्र० संघ की संहिता में इस देश के सबसे बड़े 
उद्योग अर्थात्‌ खेती में कार्यावस्था तथा जीवनावस्था सुधारने के लिए कुछ नहीं _ 
! गया है। खेती के बारे में कुछ अभिसमय अवध्य हैं कितु वे भारत की 
विचित्र अवस्थाओं पर लागू नहीं हो सकते हैं। भारत खेती के इन करारों को 
अंगीकार क्‍यों नहीं कर पाया है, इसका कारण है उसकी भूमि-व्यवस्था, 
जमींदारों (१४770]0708) और किसानों के बीच खेती के ठेकों की प्रणाली, इस 
उपचडाद्वीप के विभिन्‍न भागों में विभित्व-सामाजिक-अवस्थाएं-और-डक्के कारण 
हक्/सकीय उलझने जिससे एक ही कानून सबके लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। 
र्प ५ एग्रियाईं समस्याओं पर ० श्र० संघ का ध्यान--युद्धोत्तर काल में 
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की एक महत्त्वपूर्ण गतिविधि यह बन गयी है कि उसने 
एशिया केण्प्रदेशों की आथिक और सामाजिक दशाओं का गहन अध्ययन आरंभ 
कर दिया है। इस प्रकार वहू इन प्रदेशों के अधिक निकट आना चाहता है। 
दूसरे महासम'र से पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की आलोचना इस बात के लिए 
सदा की जाती थी कि वहु अपना अधिकांश समय और ध्यान पश्चचमी देशों 
पर ही देता है और पूर्व के कम-उन्‍्नत देशों की अवहेलना करता रहता है । 
नयी दिल्‍ली में जो आरंभिक एशियाई प्रादेशिक सम्मेलन (/?78]097'8॥07"ए 
पक फल्ट्राक। ॥ 60प्रन्नाव्शीपए४७्चें-हुआ 2076 'प्ए४ण्में-छुआ था उसने एशियाई 
विषयों पर शासन परिषद को सलाह देने के लिए त्रिददीय आधार पर एक 
एशियाई सलाहकार समिति (08870 40 ए807ए 00फा्ां00७०) बनायी 
थी । तदनंतर, प्रादेशिक प्रविधिक बंठकें सुधार के कार्यों पर विचार करने और 
उनका खुब्ग्प्त देते की दिशा में महत्त्वपृूण काम करती रहीं । 
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ पिछड़े और कम-उननत देशों के मजदूरों की स्थिति के 
सुधार के छिए कहां तक ठोस सेवा कर रहा है, इस ओर पूर्व के अनेक नेताओं 
का ध्यात जाता स्वाभाविक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने प्रगतिशील देशों में 
कामगारों का जो श्रम-मानक स्थिर किया है वह पिछड़े क्षेत्रों में फिलहाल नहीं 
अपनाया जा सकता है । यह बात बारंबार दोहरायी जा रही है | अं० श्र० संघ के... 
संविधान के १९वें अनुच्छेद में उन देशों का उचित ख्याल किया गया है जिनके 
जलवायु, अधूरे औद्योगिक संगठन तथा अन्य विशेष. परिस्थितियों के कारण 
औद्योगिक विकास में प्रौ़ता नहीं आयी है। इन देशों के श्रम-मानक में उसने 
संशौधन की अनुमति दे दी है। एशिया में अनेक देशों के स्वाधीन होने के बाद, 
इस बात की आवदयकता अनुभव की जाने ढूगी है कि प्रगति 
श्रमिक विधान बताकर छागू किये जाएं और इस अभीष्ट परिवर्तन के लिए 
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने संसहनीय काम किया है ।/. 
मे ३०. 













४६६ भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


आं० श्र० संघ की भावी हलचलों का क्षेत्र --अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ आगामी 
वर्षों में पिछड़े देशों की उन्नति के लिए क्या कर सकता है, इस विषय पर 
. काफी विचार-विनिमय हुआ है। वह पूर्वी गोलार्द्ध में आवश्यक समस्याओं को 
.. रूगन से अपने हाथ पर लेता आ रहा है, यह जानकर सबको हपष हो रहा है। 
. एशियाई प्रादेशिक श्रम सम्मेलत, १९४७, द्वारा उसकी रुझान भारत, चीन 
और जापान की ओर हो जाने से उसकी नीति में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ आया 
है । परमाणविक शक्ति के औद्योगिक प्रयोग तथा स्वचालित प्रक्रिया से जो नयी. 
प्रौद्योगिक प्रगति सामने आयी है उसका अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वया सामूऱीक 
प्रभाव पड़ेगा उसका अध्ययन किया जा रहा है ताकि समय की गति तालमेल 
बेठाया जा सके । 
सामाजिक अवस्थाओं और समस्याओं का ज्ञान करवाना चाहिए ताकि वे 
मुचित रीति से उतका सामना कर सकें। श्रमिकों और प्रबंध के आपसी 
संबंधों पर जो नया बल दिया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ उसका गंभी रता- 
पूर्वक अध्ययन कर रहा है। वह सोच रहा है कि उद्योगों में श्रमिक-प्रबंध .. 
सहयोग तथा बेहतर मानवीय संबंधों की उन्नति के लिए कार्यक्रमों में क्‍या 
संशोधन करना चाहिए। वे औद्योगिक समितियां जिनमें सरकारों, मालिकों 
और कामगारों के प्रतिनिधि साथ-साथ बेठकर संसार के बड़े-बड़े उद्योगों की 
व्यावहारिक समस्याओं पर सोचविचार करते हैं, बहुत उपयोगी प्रमाणित हो 
रही हैं । इनमें सती मिलछों, रासायनिक द्रब्यों तथा चाय, आदि के उद्यानों 
ज॑से बड़े उद्योगों में उत्पादिता, श्रम-व्यवस्था, सुरक्षा और स्वाध्थ्य के विषथों 
प्र विचार किया गया था। एक और अग्य विषय जिस पर अंतर्ा'्ट्रीय श्रम 
संघ के विशेषज्ञों ने अत्यंत उपयोगी' ज्ञान प्रदान किया है वह है व्यवसायिक 
प्रशिक्षण । ला ५ 
77 उपसंहार--यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ एक प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय 
संस्था है फिर भी उसे एशिया में अभी तक कोई बड़ा ताम नहीं मिला है। और 
एशियाई लोकमत अभी तक उसकी पीठ पर बहुत हढ़ नहीं हो पाया है। इसका 
कारण यह जान पड़ता है कि एशियाई देशों में मुख्य व्यवसाय खेतीबारी है और 
अं० श्र० संघ ने अभी खेतिहर श्रमिकों की स्थिति पर यथेप्ट विचार नहीं. 
किया है। इससे इन देशों के ख्याल से उनके हितों की अवहेलना की जा रही... 
है। इसलिए एक एशियाई प्रादेशिक कोंद्र (688॥ 22079] (<७ाए'8) 
स्थापित करने की बड़ी आवश्यकता पैदा हो गयी है । अंतर्राष्ट्रीय श्रम संध की... 
वर्तमान भौरतीय शाखा-को... उक्त. प्रस्तावित एशियाई प्रादेशिक कार्याढ्य का... 
आरंभिक स्वरूप दिया जा सकता है। का 


" 
॥४४३४४& आप "नं १००... 








भारत और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ४६७ 


कितु हमें यह ने भूलना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमसंघ ने एशिया में 

विशेषकर भारत्‌ में, श्रम-संबंधी बृः के न योजनाओं को प्रविधिक सहायता देकर 
बेहतर कार्यावस्थाओं की व्यवस्था करने में बहुत दूर तक हाथ बंठायों हैं।” 
इसलिए यह भारत का कतंव्य है कि वह राष्ट्रीय तथा अं० श्रें० संघ के योगदान 
का उचित प्रचार करे | एशियाई देशों की सरकारों को भी जानना चाहिए कि 
बह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का अनुसमर्थत एक तरीके से अच्छी तरह कर सकती 
हैं कि वे अपनी देसी अवस्थाओं को दृष्टि में रखकर संघ के अभिसमयों और 
सिफरिशों को यथासंभव अधिकाधिक संख्या में अपनाने का प्रयास करें । 


ं 


अध्याय १८ 


अतीत और भविष्थ 


की 
पिछले अध्यायों में भारतीय उद्योगों की श्रम-समस्याओं के विभिन्‍न रबरूपों 
के बारे में काफी लिखा जा चुका है। इस ग्रंथ में मजदूर संघ आंदोलन के 
आविर्भाव और उत्थान का इतिहास दिया गया है। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय 
पृष्ठभूमि का वर्णन करते हुए मालिक-मजदूर संबंधों के बिकारा की कहानी 
भी कही गयी है ताकि अतीत और वर्तमान काल को घटनाओं का निन्ोौड़ 
निकालकर उसके सहारे सुखमय भविष्य की नींव डाली जा सके । आशा है 
कि मजद्र संघ आंदोलन और मालिक-मजदूर संबंधों का विकास कभी उस 
सीमा पर पहुंच जाएगा कि उससे अंत में “उद्योगों में शांति” स्थापित होकर 
ही रहेगी | जो देश अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपना औद्योगिक 

ढांचा बनाने में लगे हुए हैं उन्हें इस शांति की सचमुच ही बहुन आवश्यकता है 
पिछले तीन दशकों से भी अधिक काल रो भारत में मजद्र संघ आंदोलन 
पनप रहा है। कितु इस अवधि में उसकी गति बहुत धीमी रही है। इस तथ्य 
को सभी स्वीकार कर रहे हैं। इसका कारण अतीत काल में भारत को राज- 
नीतिक पराधीनता बताते हैं जिससे मजदूरों को संघटन की यथष्म-चपतत्रता 
प्राप्त नहीं हो सकी । इसका देश की आर्थिक प्रगति पर बुरा प्रभाव पड़ा । इसके 
अतिरिक्त, मालिकों की शझान' भी श्रमिक-एकता की और अधिक ने थी।. 
वे मजदूर संघों को संदेह और अविश्वास की निगाह से देखते थे । आज भारत 


के स्वाधीन होने पर भी इस स्थिति में अधिक सुधार नहीं हुआ है | मजदूर... ह 


संघों का नेतृत्व जिन छोगों के हाथ में है वे विभिन्‍न राजनीतिक विचार- 
. धाराओं के अनुयायी होने के कारण आपसी तू-तू, मैं-मैं में अधिक फंसे रहते 
हैं, जिससे रचनात्मक कार्यों को. ओर उनका यथेष्ट ध्यान नहीं जाता है । 
देश के औद्योगिक इतिहास की इस बेला में मजदूर आंदोलन की भीतरी फूट 
. से उसके प्रति सामान्‍य मजदूर की आस्था को ठेस पहुंचाना स्वाभाविक है। 
. यदि आंदोलन को मजदूरों के प्रति अपना कत्तंव्य निबाहना है तो उसे छोक- 
तंत्रीय सिद्धांतों के आधार पर सब मजदूरों को संगठित करके शक्तिशाली 

. बनाना चाहिए और उनके योगक्षेत्र के छिए आवश्यक पग उठाना चाहिए । 
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इस' समय मजदूरों को भी यह बात न भूलनी चाहिए कि निष्ठाबान नाग- 
रिक होने के नाते देश के प्रति उनका भी कुछ कत्तंव्य है। मालिक-मजदुर 
संबंध मधुर और शांतिपूर्ण बनाये-रखने के लिए उन मजदूरों के कंधों पर भी 
मालिकों के समान ही भार है जो उद्योगों की धुरी को धारण किये हुए हैं। 
उन्हें अधिकारों और रियायतों के उपभोग से पहले कत्त॑व्यों और दायित्वों 
को निबाहने की चेष्टा करनी चाहिए । 

देश के स्वाधीन होने के बाद भारतीय मजदरों ने औद्योगिक झगड़ों को 
निब्सनने के लिए सामूहिक सौदाकारी तथा स्वैच्छिक समझौता-वार्ता का. 
मार्ग ने अपनाकर, अनिवार्य पंचाट अथवा सरकारी हस्तक्षेप का सहारा छिया 
है । इसका अर्थ यह है कि मजदूर समझौते के लिए आपस में सीधी बातचीत 
न करके एक बाहरी सत्ता पर भरोसा करने छगे हैं । उनकी इस परमुखापेक्षी 
प्रवृत्ति को" अनुत्साहित करना चाहिए। उन्हें अपने ऊपर भरोसा रखना 
चाहिए न कि वे दूसरे का मुंह ताकने छगें। हमारे श्रमिक विधि-विधान, 
विशेषकर मालिक-मजदूर संबंध, ब्रिटिश मॉडल के हैं। इसलिए यही अच्छा 
होगा कि हम स्वेच्छिक ढंग से समझौता करने की अपनी युद्धपूर्वकालिक 
पद्धति को फिर अपनाने हछगें। 

यद्यपि पूंजीवादी प्रणाली में श्रमिक-वर्ग और प्रबंधक के बीच आपसी 

नोंकझोंक रहना स्ज्ञाभाविक है फिर भी भारत में किसी प्रकार का वर्गवादी 
संघ नहीं दिखायी देता | प्राच्य तत्त्वदर्शन का मेरुदंड सहिष्णुता है। फिर 
भारत में वर्गवादी संघर्ष का क्या काम है ? सचमुच भारतीय मजदूर आपसी 
कठिनाइयों को समझने और संघर्ष तथा टेष को यथाशक्ति बरकाने के लिए 
पूरी लत्सस्-रो काम लेता है; और अपनी समस्याएं हुल करते समय उसकी मान- 
. सिक दशा इसी भावना से अभिप्रेत होती है । 

इसलिए श्रमिक विधान ऐसा होना चाहिए जो कामगारों को अपनी बुराइयां 
दर करने में बहुत कुछ सहायता दे सके | श्रमिक विधान का काम तो केवल 
इतना ही होना चाहिए कि बह उनके आपसी समझौतों को, जिन पर वे पहले. 
ही से अमल कर रहे हैं, राज्य कानून का स्वरूप दे दे। श्रमिक विधानतो 
प्रचलित परंपराओं का केवढ कासूनी रूप होना चाहिए । इसमें मजदूर संघ 
रचनात्मक कार्य कर सकती हैं | वे सुचारु परंपराओं की स्थापना तथा कानूनों... 
का कार्यान्‍्वय ही नहीं कर सकतीं बल्कि कानूनों में सुधार भी करवा सकती हैं। 

प्रत्येक उद्योग और उसके प्रत्येक घटक में संयुक्त स्थायी तंत्र की स्थापना 

छोटे तथा बड़े औद्योगिक संघर्षों का अंत हो सकता है। वर्म-संघर्ष को 
 मिबटाने वाला गांधीवादी तरीका बहुत सुंदर है और इस देश के उद्योगपति, 
. सरकार और मजदूर संघ आंदोलन उसे एक मॉडल के रूप में अपना सकते 


लक हक भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


. हैं। उन्हेंबह बात भलीभांति मान लेनी चाहिए कि झगड़े से कभी लाभ नहीं 
. होता है। उन्हें सहयोग और सेवा-भाव का मूल्य भी जानना चाहिए। क्‍ 
आजकल विभिन्‍न देशों में कामगारों को उद्योगों के प्रबंध में भाग दिया 
जा रहा है। यदि श्रमिक-वर्ग इससे अपनी समस्याओं के प्रविधिक और वैज्ञा- 
निक रूप को समझने तथा अपने मामलों को ठोक ढंग से पेश करने लगता है 
. तो यह बहुत अच्छी बात होगी। अन्य देशों की भांति हमारे देश में भी सुदृढ़, 
_ वैज्ञानिक और संगठित मजदूर आंदोलन की आवश्यकता है जो केवल श्रम के 
मामलों पर ही नहीं बल्कि समस्त उद्योगों के मामलों पर साधिकार अरभ्िमत 
प्रकट कर सके । जब तक मजदूर संघ आंदोलन उक्त प्रकार से प्रबल नहीं हो 
जाता है तब तक उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों को भाग मिलने से क्या लाभ हो 
सकता है, क्योंकि इस दशा में मजदूर मालिकों के सामने भांख से आंख 
मिलाकर खड़े नहीं हो सकते हैं और न वे उनके साथ बराबरी की व्यवहार 
ही कर सकते हैं । द 
आज भारत में यह सुझाव दिया जा रहा है कि चाहे किसी उद्योग में वेतन: 
बोर्ड (४०९० 00870) की आवश्यकता हो या न हो, अभिकांश उद्योगों में 
यह स्थापित हो जाने चाहिए। सचमुच, उन उद्योगों में वेतन-बोर्ड निभुक्त 


करना परम आवश्यक है जिनमें श्रमिकों का कोई हृढ़ संगठन नहीं है और जहां .. 


उन पर मजदूरी की मनमानी शर्ते थोष दी जाती हैं। ब्रिटेन*्तथा अधच्य' प्रगंति- 
शील देशों के उन उद्योगों में, जिनमें मजदूरों का पीना बहता रहता है, 
बेतन-बोर्ड काम करते हैं क्योंकि उनमें मजदूरों की मजदूरी न्यून और उनका 
संगठन दुर्बल होता है । अत्यंत संगठित उद्योगों में वेतन-बोर्ड की उपस्थिति 
व्यर्थ है और उससे श्रमिकों तथा प्रबंध के मधुर संबंधों में रोड़ा अल्करे" लगता 
है। वेतन-बोड के निर्णय राजनियम द्वारा निर्धारित आदेश जैसे अनिवार्य 
हो जाते हैं, और ऐसी बात मालिक और मजदूर, दोनों पक्षों में से किसी को 
नहीं भाती है। इसके अतिरिक्त, जहां किसी बाहरी रात्ता द्वारा अपनी समस्याएं 
हल करवाने का प्रश्न सामने आता है वहां यह भावना भड़कना स्वाभाविक है. 
कि कहीं वेतन-बोर्ड मजदूर संघ-वाद में मजदूरों की आस्था और निष्ठा! की जड़ 
तो नहीं खोदना चाहता है ? इसलिए वेतन-बोर्ड उन्हीं उद्योगों में नियुक्त होने 
चाहिए जहां कामगारों का संगठन अच्छी तरह मजबूत न हो या बिल्कुल न 
हो; ओर जहां सरकार यह अनुभव करे कि श्रमिकों का शोषण हो रहा है । 
दो-तीन दशकों पहले, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा के सिद्धांतों 
को कोई नहीं जानता था छटनी के कारण बेरोजगार होने तथा दुषघटनों से 
. बैकार हो जाने पर ते तो मालिक कोई हानि-पूर्ति अथवा आर्थिक सहायता 
. देते थे और न राज्य ही। कामगारों को अपनी बचत की पूंजी अथवा दान 
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पर पुजारा करता पड़ता था। अब कितने ही यूरोपीय देशों में सामाजिक बीमा 
चालू हैं। भारत में भी सामाजिक बीमा की कुछ बातें लागू हैं और घर बनाने 
की सुविधाएं दी जा रही हैं। याद रहे कि अच्छे निवास, रोजगार की सुरक्षा, 
बीमारी की अवधि में उचित उपचार तथा बेहतर काग्रविस्थाओं से उत्पादिता 
तथा सुद्यवरस्थितं कार्य की मात्रा में वृद्धि होदी-है। संविधान में मौलिक 
अधिकारों के अंतर्गत जो गारंटी दी गयी है उसके अनुसार, कामगार की (एक. 
नागरिक की भांति) गर्भाधान से लेकर अंत्येष्नि तक मदद करने के लिए 
साद्याजिक बीमा और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था में विस्तार करते का. 
प्रयास किया जाना चाहए। | ||_ ४, ० पड 
खेतीबारी के कामगारों की अपेक्षा औद्योगिक कामगारों ने अपना संगठन 
बनाने और अपनी कार्यावस्‍थाएं सुधरवाने में अधिक प्रगति की है। इसका _ 
कारण मजदूरों के अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा औद्योगिक 
. उत्पादनों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है । खेती में कामगारों को पूरे वर्ष भर 
पर्याप्त काम नहीं मिलता है इसलिए प्राम्य क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों तथा 
उनके रोजगार और अर्ध-रोजगार की समंस्या हल करना कठिन है। यह पहले 
ही लिखा जा चुका है कि खेतिहर बस्तियां तथा लघु उद्योग परियोजनाएं इस 
समस्या को हल करने के साधनमात्र मानी जा सकती हैं। द 
.. मजदूर आंदोलुन एक विश्वव्यापी आंदोलन है। पिछले महासमर ने 
नाजीवाद और फासिस्टवाद का बहुत-कुछ सफाया कर दिया है तथा साम्राज्य- 
वाद भी काफी कम हो गया है। आज हम देखते हैं कि पूर्व में अधिकांश देशों 
ने स्वाधीनता पा ली है तथा पश्चिमी देशों द्वारा राजनीतिक शोषण तेजी से 
 खतम होता जा रहा है। अफ्रीका में आजादी का आंदोलन शुरू हो चुका है 
और वह दिन दूर नहीं है जबकि वहां के विभिन्‍न देशों को अपनी चिरवांछित 
स्वाधीनता मिल जाएगी जिस पर उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। 
विभिन्‍न देशों का राष्ट्रवादी हष्टिकोण निकट भविष्य में बदल जाएगा और 
आगे जो कुछ वे सोचेंगे या करेंगे उस पर अंतर्राष्ट्रीय भावना की छाप रहेगी । 
इसलिए, स्पष्ट है कि राष्ट्रीय अलगाव या पार्थक्य की भावना को अनुत्साहित 
करने का आदर्श सामने रखता चाहिए और इस बात को मान लेता चाहिए 
कि संसार दिन-पर-दिन . एकता की ओर पग बढ़ाता जा रहा है। धीरे-धीरे 
संकीर्ण राष्ट्रवादिता को तिलांजलि देनी होगी और एक नयी विद्वव्यवस्था 
की स्थापना करनी होगी जिससे एक विद्वव-राज्य की स्थापना हो सके । देशों 
की शजनीतिक स्वतंत्रता का संघर्ष शीघ्र ही आ्िक स्वतंत्रता का एक सामा- 
जिक संघर्ष बन जाएगा और इस प्रकार, अंत में, विश्वभर में एक समाजवादी 
राज्य का संस्थापन मानवजाति का आदर्श और लरूक्ष्य बन जाएगा। चाहे कुछ 
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. भी हो, एक बात निश्चित है कि अब संघर्ष का कारण आर्थिक विषय होगा 
और यह संघर्ष अस्तिमानों (0५७४) और नास्तिमानों (॥8५0-70698) के 
बीच होगा | जो घटनाएं भारत या मिश्र या चीन या रूप में या दूसरी जगह 
होंगी, चाहे वे पूर्व में हों या पश्चिम में हों, उनका प्रभाव संसार भर पर पड़े 
. बिना नहीं रह सकता है । द 
निदान, पूर्ण आर्थिक समानता पाने के लिए जनता को संघर्ष कश्ना पड़ेगा । 
इसलिए भारतीय मजदूर संघ आंदोलन को संसार में अपने-जैसे आंदोलनों 

से खुले रूप से गठबंधन करना पड़ेगा । द “ता 
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने विभिन्‍न देशों के श्रमिक-वर्गों, सरकारों और मालिकों 
के प्रतिनिधियों को एक सामान्य मंच प्र इकट्ठा करने का प्रयास किया है। 
. आज संयुक्त' राष्ट्र संघ ((. 7९. (0.) राष्ट्रों के बीच राजनीतिक एकता और 
सौमनस्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा ह। वह दिन दूर नहीं है जबकि 
विभिन्‍न देशों की सरकारों को एक आदेश अर्थात्‌ एक विश्व की परिकल्पना 
को साकार बनाने के लिए कार्य करना पड़ेगा जिसका उर्ृश्य प्रत्येक प्रकार के 
शोषण-दोहन का अंत करता तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों 
के उपभोग की गारंटी देना होगा । 
इसलिए एक नयी विश्व-व्यवस्था की अविलंब रचना करना आवश्यक है जो _ 
प्राचीन व्यवस्था से भिन्‍न हो और जिसके अंतर्गत विश्वष्यापी पैमाने पर शांति 
और समृद्धि की गारंटी दी जा सके । उक्त प्रस्तावित नयी दूनिया में संसार 
के सब राष्ट्रों का ध्येय होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सह्मति। सराष्दीय सर- 
कारों को नेतिकता की आवार-संहिता अपनानी होगी तथा बलवान राष्ट्रों को 
दुर्बल राष्ट्रों पर अधिकार करने तथा उनका शोषण करने की नीति झसेउ देनी 
पड़ेगी । सब मनुष्य समान हैं, यह सिद्धांत विरपबाद रूप से सबको स्वीकार 
करना होगा; और संसार में किसी प्रजाति अथवा राप् के छिए किसी प्रकार 
के विशेष अधिकारों के उपभोग अथवा अहमन्यता की धारणा बनाये-रखने की 
छूट न होगी । 
यदि संसार भर के मजदूर संगटन जो सर्वसाधारण का प्रतिनिधित्व करते 
हैं, कंधे से-कंधा मिलाकर उठ खड़े हों ओर उनकी हलचलों का रामन्यय करके 
उन्हें एक निर्दिष्ट दिशा में मोड़ दिया जाए तो हम नि:संशय इन सब ध्येथों को 
प्रात्त कर सकते हैं। याद रहे, जब तक सा्बंसाधारण संतुप्न नहीं होगा तब तक 
विश्व-व्यापी शांति स्थापित नहीं हो सकती है। भारतीय मजदूर संघ आंदोलन 
को इस महान काय में अपना हाथ अवश्य डालना चाहिए; और बह ऐसा तभी' 
कर सकता है जबकि उसके भीतर एकता हो और उसने देश में पूर्ण समाजवादी 
लोकतंत्र की स्थापना के लिए अपनी नींव पक्‍की कर ली हो । द 
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अंबर' चर्खा, ३१२ 

“आकस्मिक व्यय“पूरक धन,” ३४५६ 

आपातकालिक आशिकार, २९ 


४७५ 

आयोग (कमीशन), अकाल (९८८५०) हु 
२५६; आद्योगिक, २५९५, कारखाना 
(फंक्टररी), २; कॉद्रीय वेतन, २११, 
१९२, २१८; जूट' जांच, १४७; राजस्व, . 
१५४ का 

आयांजन, जन-शॉकत का, ३०४-९३ * 

आंकड़े, श्रामक ऑर श्रम-संबंधी, 
३२१४-३९ 

आंकड़ा संगठन, केंद्रीय, ३९६ 


इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी, 
५६ 

“इंडियन लेबर इआअर बुक” (भार- 
तीय श्रामिक वाधषिकी), ३१६ 

“इीीडियन वर्कार,ए ३६ 


उच्च न्यायालय की निराधाज्ञा (समा- 
देश), मद्रास मजदूर संघ के नाम, 
9, १४, ९३६, २४० 

उचित मजदूरी, २९२, २१६-८, सामाति, 
२०७, २१०, २२७ 

उत्पादिता, कम होने (न्यूनता) के 
कारण, १५५, १५६, २५६, बढ़ाने के 
ढंग, १४६-८, २४६९, २७२ 

उत्पादिता केंद्र, १७३, २७२ 

उत्पादिता-दल, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, 
१५५, १४६, १७४, १८६ 

उदारता, ४२० 

उद्योग, श्राम्य, ३६६ 


ऋण, दौहाती क्षेत्रों को, ३६२ 
ऋण-भार, १३३, ९३४, ३८५ 


७६ 


एक उद्योग में एक मजदूर संघ, ४२ 
४७, ४५ 

एडलर, फ्रेडरिक, ४०६ 

एम्प्रैस मिल, २ 

एशियाई! मजदूर संघ महाविद्यालय, 
६३, ४९१६... 

एंगेल्स, फ्रेडारिक, ४०३, ४४६ 


आवेन, रॉबर्ट, ४०१९, ४२३, ४४८ 


आऑद्यौगिक लॉकतंत्र, ६, ६०७, ६६, ६०४, 
४५७ 

आद्योगिक विराम (अवद्दार) प्रस्ताव, 
८९१५, २०३७, २६१ 

आज्योगगिक सामाति, उद्यान, २६४ 

आद्षागिक, स्वास्थ्य-रक्षा की व्यवस्था, 


श्ध्र 


कमाई, श्रामिकवर्ग के परिवारों की, 
३२३७-६, ३४७, ३६०, ३६१, २ेध३-६ 

कर्मचारियाँ की. राज्य, बीमा-याजना 
(कर्मचारी राज्य' बीमा निगम), २३३, 
२४७४-५०, २५१, ३२४, ४५४ 

करनाल मिट्टी अनुरंधान प्रयोगशाला, 
३०३ द 

कल्याण-अधिकारी, २९, ६७, ९०९ 

कल्याण-कार्य, उद्यांगों में, २५८, २८३ 

कल्याणकारी-सूविधाएं, ६४ द 

काम के घंटों (पकोग) अभिरामय 
[नं, ९] (१६९६), ४५३ 

कॉटस्की, कार्ल, ४०६ 


भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


कामकाज सामिात्ति, १८२, १६३, ९६४ 

“कामगार,"” ६४५ 

कामगार (श्रामक) हानिष्यू्तत 
१९१, १३५, १४६, २४५, २४६, २४५, 
२५४५, २६८, २८९, २८३ 

कामगारिन_ (आद्योगिगिक नाकीरियां 
करने वाली स्त्रियां) की आयु का 
वित्तरण, ३६८, ३६६; के लए कानून, 
१९५, ११७, ११५, ३७६, ३७७; को काम _ 
दोना (नाॉकरी, सेवा), ९२९२९, ९३४५, 

. ३७६, ३३७७; सदस्यता, मजदूर संघा 
में, ३२६६-१३ 0 

काम-बदी, 00, ०५, ५६७, ५६ 

काम-बंदी की पूर्वसूचमा-अवाधि (खाली 
बैठने की हानिश्यू्ति), २२४, २४५२ 

कामनवैल्थ. सूलह ओर विवाचन' 
न्‍्यायालय', २९४ द 

कार्यालय, अंतर्राष्ट्रीय! अम', ४५९ 

कारखाने, दंहाती, ३६४ 

कांग्रेर, अ० भा० (भारतीय शष्ट्रीय) 
ट्रेड यनिणना (मजबूर संघ), २१, 


ट्रेड 


२५, २, ४३१४, ४३४७ आय, ४०, 
(९ उद्देश्य, ९९, श्श फूट, ९३... 
४५७, २१३७, ९६; रचना, ६७; व्यय, 
५०, ५५ सावस्यता, ४०, हक; संधानें . 
का बनना, ५९, ९२; स्थापना, ५, ९०, 
११, २४१ | मर 7 द 
कांग्रेस. (गहासभा), ब्रिटिश 
यूगियन, ९९, ४०८, ४४६, ४४५२ 


कांग्रेस (महासभा), भारतीय राष्ट्रीय, 
४, २९, ९९७, १८९, ४३४ रा 

कांग्रेस (महासभा), भारतीय, सष्ट्रीय 
ट्रेड! यूगियन, २५, ३६, ४३४ आय, 
४० उल्नेश्य, २७, २६ रचना, ३४. 


जट 


जन-शाक्ति का आयोजन, ३२०४-१३ 

जाति-पांत तथा मजदूर संघ आंदोलन 

. ४३, ५४९ 

जापानी शांति संधि, ४२२ 

जांच, काजू-मुरब्बा उद्यांग में कामगारां 
की कार्यावसस्‍्थाओं की, ३१५; कृषि 
श्रीमक (खोतिहर मजदूर), १६९ 
३९१, ३२०, ३३७, ३६०, ३६७, ३८५२-८५, 
३६४, ३६५, ३६५; न्यायालय, ६६, ७२ 

“जनेवा तथा एम्स्टर्डम ग्रुप” (गुट), 
९२, ४३४ 

जान्स, मेजर लॉयडा, ३४०, ३३२, २७३ 
जांशी, एन० एम०, ७ 


टेलर, ४२५ 

ट्रष्टान, फंसना, ४०३ 
 ट्रॉटस्की, ४०६ 

“ट्रेड यूनियन रिकार्ड,” 


डवी, जान, ३४३ 


तकनीकी विशेषज्ञ, ५६ 

तंत्र, मालिकमजदूर 
श्व्स्शः 

तालेबन्दी, घोषित करना, प, 98, ७४५ 

तिलक, लांकमान्य', ४७, ५ 

“तोड़फोड़ हलचल विरोधी,” ४३३ 

ब्रावाई, कॉनफंदारोशिओं जेनेरल दू 
(सी० जी० टी०), ४२२, ४४५८ 


संबंध, ४९-७४, 


थीयर्स, ४०६ 


भारतीय मजदूरों की श्रम-समस्याएं 


डिवातिया, एच० थी०, २४ 
“दीनबंध,” २, ६६ हे 
केंद्रीय 


टना, चिणाकरी तथा 
भावड़ा, २७६ 
दूर्घटनाएं, उनकी ओर भाकाव, 
२७३; उनकी रॉकथाम, २४७-६, 
आद्योगिक, १०७, २७२-७, २६६-ए३, 
२९०, २२४... & 


दुने की क्षमता, २०७, २१९२, २५८ 


धन (अर्थ), ट्रेड 
५३, ५४०७, ५५ 
धरती पर' जनसंख्या का 


यूनियन# ३६, ४२, 


दबाव, ३६० 


नई आर्थिक व्यवस्था (न्यू डील), ४२० 
४२७ 

नवीन आर्थिक नीति, ४५९ 

नाविक, काम में लगे हुए, १२४ 

निधि! (फॉड), अभूक खान' श्रीमक 
कल्याण, २६७; कोयला खान ,भविष्य 
(प्रॉविडट'), ९३६ 

नियम (नियमावली), भारत प्रातिरक्षा, 
(८५-००), २९, ७०, ७४, १४९ द 

नियम, रेलसे कर्मचारी (सेवा के घंटो, 


२६५१), १२५ 


जनियांजन'. (रॉजगार, काम"विलाहु), 


दफ्तर (कार्यालय), ३०६५, 2२५५; 
महानिर्देशालय, पुनर्वास तथा, ३००, 
३२९६, २४९; स्त्रियां (कार्मगारिग) 
अन्य उद्योगों में, ३९५४, ३५६; उद्योग . 

बार, २५०; खानों में, ३९५३, ३५४; खेती 
बारी मां, २४६, २६७; फोकक्‍्टरियाँ माँ, 


अनुक्रमणिका ._ हे 


३४६, ३४०, बागा मों ३५९, ३५७, 
विभिन्‍न' राज्यों के आंकड़ै, २५६ 
“पनर्वाह-मजदूरी,” २०७, २९२-९, २९५ 

भनिबकर' सीमाति, ५४ ह 

नेतृत्व, श्रीमकवर्ग, ६१ 

नहरू, जवाहरलाल, ४३४ 

नांलस, एल० सी० ए०, ३४३२ 

न्‍्यध्य+ सामाजिक, ११९ 

न्यायाधिकरण, 2 ला, ७१, ६३ 

न्‍्यायाधिकरण, आद्योगिक, ७२-४७, ५२, 
रश्२ हे 

न्यायाधिकशण, राष्ट्रीय सेवा श्रमिक, 
२०६ द 

न्यायालय, बंबह आद्योगिक, २९२ 

न्यायालय, सामाजिक प्रतिष्ठा, ४४४ 

न्यायिक (पंच, अधिनिर्णय, पंचाट) 

निर्णय, आनिवार्य, ३९५, 9०, ७४, ६२-४, 
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न्यू हार्मनी, ४२२ 

म्यूनतम मजदूरी, १३२, 
2५१०-६९, २९५, ३६४ 

न्यूनतम मजदूरी, राष्ट्रीय, २९५. 

न्‍्यूनतम' मजदूरी-निर्धारणतंत्र (निर्धा- 
रुके तंत्र), २०४, २९५, २९६, ३८२ 


१३३, २०५, 


पटल, सरदार वल्लभभाई*, २४ 

पत्रकार, मजदूर संघता की. भावना, 
३०-३३ भारतीय, संघ, ३९, 2४२ 
वेतन-बार्डा की नियुक्ति, ३३ 

परामर्श, साम्मीलत, २२ 

परिवहन में, कामगार, १२७, १२५ 


परिषद, अखिल-संधीय केन्द्रीय मज- 


_ दूर संघ, २४४ द 


ह ४७९ 
पंचवर्षीय यांजना, प्रथम (पहली), 
९३२०, १५४, १६४-८, २०९, २९०, २५२, 
रप५, २६९, २६२, २६७, २६५, ३०६, 
३२८, ३५६, ३६९, ३२६४, (द्वितीय 
(दूसरी), ६९, १३०, १६९, १६४, १६६, 
२०१, २२०, २२५, रप५, रफ, २६४, 
२६७, २६५, ३०७, ३९२, ३२५, ३६३, 
४४५३ 


पंचाट,  आश्योगिक न्यायाधिकरण 
(बंक), ५५ 

पंचायत, ९ 

प्रतिष्ठान, आज्योगिक प्रौशक्षण, 


स्त्रियाँ के लिए, ३५६ 

प्रबंध. (व्यवस्था), सेविदर्ग, ६८-९०२; 
सेविवर्ग, का समुच्चयन, १०२ 

प्रशासन, टनेसी घाटी, ४२७ 

प्रशिक्षण, मजदूर संघ' के कार्य का, 
६३, ६४ 

प्रशिक्षण (शिक्षा), श्रमिकों (कार्य- 
कर्ताओं, कामगार-वर्ग) का, ६३ 
६४, ४९६, ४५४, ४६६ 

प्रशिक्षण-कन्द्र, खोतहर कामगारों के 
लिए, २६६ 

प्राउदन, ४२९ 


फाउरियर, चार्ल्स, ४०९, ४२३ 
फासिस्टवाड', ४९५, ४७९ द 
फ्रांको, फेलेंगवाद, ४९५ ६ 
फिलाडोल्फिया, उवृधांषणा (आधिकार- 
पत्र, घोषणा), २०४, २३२, २३४३१, ४५८, 
पद... शक 
फेबियनपंथी, ४०७ 


फेबियनवाद', ४२०, ४२४, ४२४५ 
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. बख॑स्तिगी की मजदूरी, २२४... 


_ बन्स्टीन, ४०६ 
बाकूनिन, माइकल, 
४२९ 


बागों में, कामगार, ११३, १२४ 


बाल-श्रम, ३३२-४४; 
बालक, संबंधित 
२४०-२ 


बालफोर, मार्गरंट, आई०, ३६४३ 

बीमा, सामाजिक, ९३४, २३१ 

बीवरिज, सर विलियम, रह8 

बीवरिज प्रतिवेदन, कामगार' सामाजिक 
सुरक्षा पर, २३४७, रशए..... 


बंकारी, शिक्षिता माँ, 


बेगार, ११६ 
बंरोजगारी (बेकारी), 
३०७, ३१५, ३२५; 


भारतोय मजदूरों को श्रम-समस्याएं 


५४०२, ४०६, ४०७9, सथान, ४२४ 


मंद गाति। से काम, ६० द 
मजदूर (श्रमिक, श्रम), अंतर्राष्ट्रीय, 
खेतिहर, २७६-४००; 


प्रीतृष्ठान, १५७३, २७१, २७२, 


का क्षेत्र, ३३३-७ 
कानून, ९१६-८, 


त्मक अध्ययन 


फासिस्ट, ४४३; 

६२४-७, ३३६, ३३६; मुख्य आयुक्त, 

५६: सहकारी सामातियां, ३६३ 
मजदूर (श्रामंक) आंदोलन, नुलना- 


ब्यूरो, ३९७, २९६, 


४२०७-४७ 


मजदूर संघ, तथा आद्योगिक लोकतंत्र 
६, ६४, ६६, ९०४, ४४५०. तथा आँच्यो 
गिक स्वास्थ्य-रशक्षा, २६४:९" का' व्यय, 
४०, ५३, ५७, ४५; की आय, ४०, ४५२, 
५७, ५५: तथा खीतिहर मजदूर, ३६४; 


२३९०-१९ राजनीति, ६, १२९, १३, २४, २५, २६, 


४9, हरे, हंडे . 


१६९, २४५, ३०४, मजदूर संघ आंदोलन, एतिहासिक 


दहातों ० २९५९, एष्टः »भूमि ९ «५२ 


7... 


का भाविष्य, ४० 


३८४, ३५५ हल करने के उपाय, ३१०. ५९६ का विलय, ९५ दूसरों महायुद्ध 


बेसेंट, एनी, ५ 


ऋ्रैस्ट-लिटोवस्क साधि, ४१० 
बॉनस, लाभ-वितरण, ९१६४, 


बालशौविक, ४९६ 
ब्लांक, लु्दी, ४२३ 


ब्लाॉंगी, आगस्टा, ४०३ 


रप्४ 


भत्ता, मंहगाई, २९, २९२९, २२२ 


भरण-पोषण',, २१६ 


भारतीय जनगणना, ३४६, ३४६ 


भारतीय' संविधान, 


१४७, २०३, २१६, 


२४९, ३७५, ४६४, 
भूदान-यज्ञ, ३६९ 


११३, १९१७, १४६, 


एश०, ४४७, रेएर, 


89९ 


के कारण नीत, ९६; पर युद्ध' का 
प्रभाव, २०, २९; प्रगाति' के मार्ग के 
रोड़ो, ५-६; प्रगाति में योग्रदान', ४, ५; 
प्रथम आधाराीशला, २; में एकता, 
९७, ९५, २६, ४२-९७, ९७०; मेँ 
खटकने वाली बातें, ३६, ४०; में फूट, 
१३, ९४, ९७, १६, २३, २४, ४३४, ४२५ 
विकास' की कहानी, ६-२२; शाॉक्ति 
का सात, ६४, ६५; स्त्रियां. ऑर, 
३२६६-७९ 


मजदूर संघ संगठन, केंद्रीय, आय' 


४०, ४२, कार्यकलाए, १५, २६; तुलना- 
स्मक अध्ययन, ३६-०८, प्रशासन', 2४६९, 
ट्यय, ४०, ४३ सदस्यता, ४०, 
४६-५९ द 


आग 


अनुक्रमणिका 


मजदूर संघ-वाद, ४२०, ४२९ 

मजदूर संघ-वाद के स्वरूप ' (मॉडल), 
पूँजीवादी, ४३६-४९, फासिस्टवादी, 
४४२, ४४३; राष्ट्रीय समाजवादी, ४४३, 
. ४४४; समाजवादी, ४४५, ४४६; 
साम्यवादी (कम्युनिस्ट), ४४६, ४४७ 

मजदूर संघा को मान्यता दिलाने का 
जाय, ५, ६, ४४, ४५ 

मजदूरी (वेतन), अदायगी आधिनि- 
यम, ९५, ९२२, "३२६, १३९, १३५ 
२६९३, ३२९; उचित, विधेयक 
(१६४०)१ २०५; तथा प्रथम पंचवर्षीय 
योजना, २०६, २१०; दरों में अंतर, 
२२९५, निर्धारित करने का तंत्र, 
२२६६५, न्यूनतम, १३२, १३३, २०४, 
_ २०८, २९०-६, २श५प, ३५२९, ३६४; 

. श्रामिक-वर्ग की, ३३५, समितियां 

.. (बोर्ड), २०५, २१५९, २९६, ४8०; 
सुरक्षा, २२४ 

मजदूरी (वतन) 'नियमन, भारत में, 
इतिहास, २०६, २९० 

मजदूरी नीति, राष्ट्रीय, २०९, २०३, 
२९६, २२०, २२४ 

भांग' आर पूर्ति' का सिद्धान्त, ५ 

मालिक-मजदूर संबंध, श्राह्य मूलनीति 
(बुनियादी बातों), ६२-७, ५०२-४; 
लथा अधिनियम, ५, २५, ३५, ४४५, 
४४९, ६६-७२, 0४, ७५, ५२, ६३, 
१३६-४५, ९६३, २२४५, २४५९, २४३, ३२३, 
३२४, ३३०; तंत्र, ९-४; मूल सात 
अर विकास, ६४-१९; सूचनांक, ८७ 

मारक्स, कार्ल, ४०३, ४०६, ४२४, ४४४५ 
शहर. 

मार्शल, २९७ 


४८१ 


मार्शल योजना, ४९१९... 

मारिस, ४२३ क्‍ 
मास्कावादी (मास्कोबाइट), १२, ४३४ 
मकडीौनल्ड, रमजे, ४०६... 
मुद्रास्फीति, युद्धकाल मैं, २४. 

मोनरों सिद्धान्त, ४२८ 


युद्ध (समर), इटली-टकी (१६९५१, 
४०५, बल्कान (१६१२), ४०५; महा, 
प्रथम (पहला), 9७, ६, ९०, ६५, ६६, 
93४, ७६, 98५, .६७, १४६, १५२, २०६; 
२२४, २६९, ४०६, ४१९, ४९३, ४९४, 
४९६, ४२९, ४२७, ४४७, ४५६; मद्ठा, 
द्वितीय (दूसरा), ९६, 8०, ७५, १२८५, 
९५३, २०६, २२४, रप६, ३०७, ३९४; 
४१६, ४९५, ४३९, ४३३-५, ४६०, ४६९, 
४६४; महा, द्वितीय (दूसरा), का 
मजदूर संघ आन्दोलन पर प्रभाव, 
२०, २९; महा, द्वितीय (दूसरा), के 
कारण मजदूर संघ आन्दोलन की 
नीति, ९६ 

थूटोपियनिज्म, ४२२, ४२३ 

याजना, कौलंबो, ३६ 


रस्किन कालेज, ६३ 

राजकीय आयोग, ऑस्ट्रीलिया-संघ के 
लिए नियुक्त बुनियादी वेत्तन, २९५; 
भारतीय श्रम (१६३९), .१३, १४५, २२, 
२५, ४४, ६६, ११५, १३२, १३१, १९३५, 
२५५, २५६, ३०१, २०५, 3३१६, ३७६ 

रज्याध्यक्ष, जी० एस०, ९२४ 

राय, एम० एन०, २० 

राव, बी० एन०, २१ 


बटर 


शष्ट्रसंघ, ४७९९, ४९३, ४९५, ४३०, ४६० 

रष्ट्रसंघ, संयुक्त, १६३, ३०९, ४७२ 

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, ११२ 

. राष्ट्रीय पेंशन बार्डा, स्वीडन, २३६ 

राष्ट्रीय. समाजवाद, ४९८ 

राष्ट्रीय सहायता परियाजना, जत्रिटोन, 
र्३्श्‌ः 

रिजर्व बक आफ इंडिया, ३६२ 
रिपोर्ट, आमीण. तथा लघु उद्यांग 

.. साँमाति (१६५४४), ३१९२ 

रूजवेल्ट', ४२७ 

रंड' क्रास, २८२ 

रेलवे बांर्डा, ३२९ 

रयूथेर, वाल्टर, ३५ 


लाभ-बटवारे की यांजना (बोनस को रूप' 
में लाभनववतरण), १९९, १६४, २२४ 
लावेट, विलियम', ४०२, ४०३ 
लीग, सोशल सर्विस, ११० 
लुडला, ४२३ 
लूक्षेम्बर्ग, रोजा, ४०६ 
लोीनन, ४०६-९९ 
 लाकमत्त, ६०, ६९ 
लोकतंत्र, आज्योगिगिक, ६, ६७, ६६, १०४, 
... ४४७ 
लांखंडो, एन० एम०, २ 


वालंस, श्राहम, ४२४ 

वा शिगटन-अआधिवेशन, 
श्रम सम्मेलन का, ३०४ 

वार्साईँ सोधि, ४६० 

विधान, आयोग, 
अंतर्राद्रीय, संघ, भ्रामक, ४०७; 


अंतराष्ट्रीय 


अंतराष्ट्रीय, ४६०; 


भारतीय मजदूरों को श्रम-समस्याएं 


श्रामिक, १९०६-४७ ' द 
विवाचन, " ऑस्ट्रोलियन कामनवलथ' 
न्यायालय (१६४५०), १६२ 


विवाचन, एच्छिक, ६५, २०४ 


विवाद (भगड़), आश्योगिक, बर्गी 
करण, कारणों की छाष्ठि' से, ८८, ५५, 
प६, परिणाम की द्वाष्टि' से, २७, ६०. 

विशाखापत्तनम्‌ जहाज-निर्माण प्लांगण, 
१६७ 

विशेषज्ञ-मंडल', ०४ 

विश्व राज्य, ४३२ 

विश्व कोश, सामाजिक विशान, २९६ 

“वी टू कीन प्रोस्पर," १४३, १५४ 

वेब्ब, सिडनी आर बीट्रिस, ४२७ 

बेल्स, एच० जी०, ४९५७ 

वेज्ञानिक ढंग की व्यवस्था, ६0 द 

वज्ञानिकन, अनुन्नत बेश' (कम-यन्मत 
देश), ९६०, १६४३ अपनाने योग्य 
आनिवार्य बातों, ९६४८-७७; अमेरिका 
में, १५२०४: की परिभाषा, ९२४६, 
९५०; कोद्रीय नियंत्रण मंडल, ९७९, 
१७२, ९३४५; पर गांधी जी, ९६४५, ९७३; 
भारत मां, ९१५४-६०, योजना तथा, 
९६५०); लाभ, ९५२ 


शांत्ति, आद्योगिक, १०२ 

शांति सीधा, ४९९ 

शा, जी० बी०, ४२४ 

शिल्पिक संघ बनाम आद्योगिक संघ 


४8४५-४२ है हे 
शिक्षण, राजपत्र' प्राविधिक (ब्रिटन), 
३०६३/ 


श्रम' आंकड़ा कार्यालय, २९४५ 


अनुक्रमणिका...... 


श्रम-समस्याओं, का आदुर्भाव, ९०५, 


१०६; में. रूचि रखने *वाले वर्ग, 


२१०६-१९ 
श्रामिक, सर्व अमौरिकन, संघ, ४२५, 2२६ 
श्रमिक, राष्ट्रीय, संबंध बोर्ड (संयुक्त 

राज्य), ४२७ 


श्रामक प्रबंधक, लाभकारी तरीके, २००, 


२०९ सहयोग जिन बातों पर निर्भर 
होगा, १३६, ९८०, २१६५, १६६, ४५४-७ 
श्रामिक प्रबंधक कनाडा, १८४ 
जर्मन' गणतंत्र, ९८६, ९५७; फ्रांस, 
४५८६; 'बिटोन, ९८२-४; भारत, १६२, 


१६३; युगोसस्‍लाबिया, १५६, ९१६०; 

. सोवियत रूस, १८५७-९६; संयुक्‍त 
राज्य अमीरिका, १५४, ९८५; स्कींडॉ- 
सवियाई' देश, १५६ 

“श्रमिक मोरचा,” ४४३ 

श्रामिक विधान, का वर्गीकरण, ९९४, 


४०६; के मूल मी कक सिद्धांत, २९९ 
४१२, विकास, ११३-५ 


है नि ' 
संगठन, ऑद्योगिक कांग्रेस, ४१८, ४२६, 
४४०, ४४२; कॉद्रीय आंकड़ा, ३२९६; 
पूनर्वास' आर रोजगार, ३०७ 
संघ (फंडरशन), आखिल भारतीय खान 
 कामगार, ३३; अखिल भारतीय ट्रड' 
यूनियन, १४, १६, १७, ४३४, आखिल 
भारतीय बंदरगाह ऑर गांदी कर्म 


 चारी, ३१९; अखिल भारतीय रल 


कऔरलब) कर्मचारी, १९५, १७, ३२४, ४६; 
अंतर्राष्ट्रीय धातु, कामगार, ४१२; 
अंतर्राष्ट्रीय. परविह्नन कामगार, 


४९२; अंतर्राष्ट्रीय भवन तथा काष्ठ' 


४८३ 


 कामगार, ४९२; ज्िटिश प्रॉटग 
एंड किड्टंड' ट्रेंड, ३२; भारतीय 

: राष्ट्रीय रेलवे कर्मचारी, ३३ भारतीय 
श्रमजीवी पत्रकार, ३२; राष्ट्रीय ट्रंड 
यूनियन, ९७; राष्ट्रीय. डाकन्‍्तार 
कर्मचारी, ३१; राष्ट्रीय. मौक्सिको 
श्रीमक, २४७; हिंद मजदूर संवक, 
२४ 

संघी स्वामित्ववाद, ४१४ 

संघीय (समवर्ती) अनुसूची, ९१३, 
९४६ 


संधान' (महासंधान, प्रसंधान, संघ, यू नि- 


यन), अखिल चीन द्रंडा, १५, २६; 
आखिल संघ मजदूर संघ परिषद, 
४३०, ४४५९; अंतर्राष्ट्रीय क्रिश्वियन 
मजदूर, ४९९, ४९६, ४३६; अंतर्राष्ट्रीय 
मजदूर, ४१९०-३२, ४९४५, ४२७, ४२५, 
४३९, ४३३, ४३६; अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र, 
29, ४९५, ४९६, ४२६, ४३२, ४२३; 
कन्या पंजीबद्ध' ट्रेडा यूनियन, २५; 
ग्रांड' नेशनल कांसॉोलिडेशन, ४०२; 
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